& मेरठ एवं अन्य विश्वविद्यालयों के लिये पादय-पुस्तक ७ 


७ भारतीय शासन एवं राजनीति पर हिन्दी में प्रथम पार्ट्य-पुस्तक 
७ भाषा सरल, प्रवाहमयी 0वं स्वाभाविक 
& विपय का पृर्ण एवं विस्तृत ज्ञान 
७ विपय सामग्री ययेप्ठ एवं मौलिक 
७ विश्वसनीय एवं आधुनिकतम सूचना 
७ शर॒ुद् एवं स्पष्ट मुद्रण 
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पायतियर प्रिदर्स 
मेरठ 


प्रस्तावता 


भारतीय शासन ओर राजनीति विपय का अध्ययन राजशास्च के विद्याधियों 
के लिये, विशेष रूप से स्नातकोत्तर स्तर पर, अति आवश्यक और लाभकारी है! 
इसी दृष्टि से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अनेक विश्वविद्यालयों मे इसे अपने पाद्यक्रमो 
में एक वैकल्पिक कोर्स के रूप में स्थान दिया है, परन्तु मेरठ विश्वविद्यालय ने इसके 
महत्व को देखते हुए इसे अपने पाठ्यक्रम में एक अनिवार्य कोर्स के रूप में स्वीकार 
किया है । इस विपय के विभिन्‍न पहलुओं पर पुस्तक उपलब्ध है, किन्तु एक ऐसी 
याद्य-पुस्तक का, जिम्रमें इसके सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का सबिस्तार विवेचन हो 
सर्वेथा अभाव है । अस्तुत पुस्तक उस कमी को पूरा करने के लिये एक प्रयास है। 
इसमें भारतीय शासन और राजनीति के सभी महत्वपूर्ण पहलुओ की आलोचनात्मक 
शष्ठि से परीक्षा तथा उनका विस्तारपुर्ण विवेचन किया गया है जैसा कि विपय 
सूची पर हृष्दि डालने से ही स्पष्ट होगा । वर्तमान शासन और राजनीति की 
ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि के रूप में सर ४३७ से लेकर १६५० तक भारतीय शासन 
और राजनीति का विकास प्रथम दो अध्यायों में दिया गया है। पुस्तक के प्रेस 
में जानो तक की घटनाओं को पाठ्य सामग्री में यथास्थान सम्मिलित किया 
गया हैं) 

पुस्तक की भाषा सरल हिन्दी है, फिर भी कठित व पारिभाषिक शब्दों के 
अंग्रेजी रूपान्तर तथा अनेक उपयुक्त वाययांश पाठ्य-सामग्री के साथ-साथ कोप्ठक 
में दिये गये है। पद-दिष्पशियों के रूप में विद्वान सेखकों के साथ ग्रत्थी, राजनीतिक 
नेताओं व पर्मवेक्षकों के लेखों और पत्रिकाओं से अनेक उपयुक्त उद्धरण भी दिये 
गये हैं, जो विद्याथियों को विपय के आगे अध्ययन में अति सहायक सिद्ध होगे। हमे 
आशा है कि सहयोगी शिक्षक और विद्यार्थी इसे सभी हृष्टियों से उपयोगी परायेगे 
और बपने सुझाव भेजेंगे, जिनका अग्रले संस्करण में समावेश किया जायेगा। 


परारिजाता 
७५ साकेत, मेरड परमात्मा शरण 


विषय सूची 
१ ऐतिहासिक भूमिका 


परिचयात्मक; १ कम्पनी की सर्वोपरिता का काल (सव्‌ १६०० ई० से 
१८५७ ईं० तक); २ पालियामेंट की सर्वोपरिता का काल (सन्‌ १5५८ ई० 
से १४१७ ई० तक); ३ उत्तरदायी शासन का ऋक्रमिक विकास (सन्‌ १६१६ 
ई० से १४३४ ई० तक)। १-१२ 
२ १६३४ का संविधान फार्यरूप में 
१ सघ योजना; २ प्रास्तीय स्वराज्य-कार्य रूप में; ३ द्वितीय विश्व-युद्ध 
ओर संबेधानिक मतिरोध ; 9 क्रिप्स प्रस्ताव । १३-३७ 
३ सत्ता का हस्तांतरण 
4 क्रिप्स प्रस्तावों की असफलता के उपरान्त; २ वँवेल योजना; 
३ केबिनिट मिशन योजना; 9 लाडर्ड मॉन्टवेटन अयवा विभाजन योजना; 
५ भारतोय स्वतंत्रता का अधिनियम; १६०७; ६ भारत के विभाजन के 
बारे में विभिन्न मत और विचार । ३८-७० 
४8 भारत का संविधान-निर्माण और विशेषतायें 
१ संविधान का निर्माण; २ लक्ष्य प्रस्ताव और प्रस्तावना; ३े सविधान की 
विशेषवार्य ४ संविधान को समालोचना । ७१-५८ 
४ नागरिकता, मूल अधिकार ओर निदेशक अधिकार 
१ नागरिकता; २ मूल अधिकार;--समता और स्वतन्त्रता के अधिकार; 
३ अन्य मूल अधिकार; 8 राजनीति के निदेशक सिद्धान्त 4 ६६-१३० 
६ संघीय कार्यपालिका म 
३ राष्ट्रपति का निर्वाचन इत्यादि; २ राष्ट्रपति के कार्य ओर शक्तिपाँ 
३ राष्ट्रपति की वाह्तविक स्थिति; 9 उपराष्ट्रपति; मन्त्रो-परिपद्‌ । 
6 8 “का 3 
७ भारत की संसद 
१ भारत की संसद; र संसद का संगठन; हे संसद की शक्तियाँ; 
9 संसद की प्रक्रिया; ५ संसद की समितियाँ; ६ प्रक्षिया सम्बन्धी अन्य 


उल्लेखनीय बातें; ७ ससदे के कार्यों पर एक दृष्टि ॥ १६१-१४६ 
८ राज्यों का शासन ह 
हःः 4 संधान्तरित राज्य; २ राज्यों की कार्यपालिका; ३ राज्यों के विधान- 


” मण्डल । १<४७-२२० 


११ 


१२ 


4३ 


१४ 


प्र 


१६ 


शी । 


जम्मू-कश्मीर, नागालेड, संघीय क्षेत्र और असम के भीतर 
स्वायत्तपूर्ण राज्य 
१ जम्मू-कश्मीर का शासन; २ नागालेंड; ३ संबीय क्षेत्र, 9 सघीय 
क्षेत्रों की वर्तेमान प्रशासन व्यवस्था । २६१-२३३ 
संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध 
१ प्रशासनिक सम्बन्ध २ विधायी सम्बन्ध; ३ वित्तीय सम्बन्ध; 
४ भारत का नियन्त्रक व महालेखा परीक्षक, ५सघ ब राज्यों के 
पारस्परिक सम्बन्धों पर नियोजन का प्रभाव; ६ जोनल परिषदें और 
अन्य परिवर्तेन व परिणाम; ७ भारतीय संघ का रूप । २३४-२५६ 
भारतीय न्यायपालिका 
4 न्यायपालिका की विशेषतायें; २ सर्वोच्च न्यायालय; ३ सर्वोच्च न्यायालय 
और भूल अधिकारों का।संशोधन; ४ न्यायपालिका और विधायिका के बीच 
अधिकार-क्षेत्र सम्बन्धी संघर्ष; ४ राज्यों में उच्च न्यायालय; ६ अन्य महत्वपूर्ण 
बातें । २५७-२८१ 
संविधान के अन्य महत्वपूर्ण पहलू 
६ राजभाषा; २ निर्वाचन; ३ कुछ वर्गो के लिये विशेष उपबन्ध; ४ संशोधन 
विधि; ५ अब तक किये गये सशोधन; ६ नागरिक सेवायें ।. २८२-३०७ 
स्थानीय स्वशासन और लोकतान्चत्रिक विकेन्द्रीकरण 
१ महत्व और ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि; २ स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का 
सगठन व कार्य-प्रणाली; ३ स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं पर राज्य का 
नियन्त्रण; ४ लोकतान्‍्त्रिक विकेन्द्रीकरण; ५ लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की 
सस्थायें। ६ लोक्तान्त्रिक विकेन्द्रीकरण-उत्तर प्रदेश मे; ७ स्थानीय 
स्वशासन की संस्थाओं में दोष और उन्हें दूर करने के लिये सुझाव 
रे०८-३४० 
राजनोतिक दल--१ 
१ प्रजातंत्र में राजनीतिक दल और भारत; २ दल और शासन; ३ कांग्रेस 
पार्टी; ४ भारत का साम्यवादी दल; ४ समाजवादी दल । ३४१-३७४ 


राजनीतिक दल-२ 

4 जनसंघ और महासभा; २ स्वतंत्र पार्टी; ३ भारतीय कांति दल (वी. के. डी.); 
9 रिपब्लिकन पार्टी और मुस्लिम मजलिस; ४ द्रविड़ मुनेत्रकड्घम (डी. एम. 
के.); ६ अकाली दल गौर मुस्लिम लीग । ३८०--४०४ 
दलगत राजनीति का विकास 

१ प्रथम आम चुनावो के पूर्व और बाद; २ दुसरे आम चुनावों के पूर्व और 
बाद; ३ तीसरे आम चुनावों के धूर्व ओर बाद । 9४१०-४४५ 


पृ 


६८ 


१९६ 


२० 


र्‌० 


२१ 


दबाव अथवा हित समूह 
१ विपय-प्रवेश, २ भारत से आधुनिक ढंग के सामाजिक व आधिक हित 
सुभूह; ३ भारत में व्यावसायिक दबाव या हित समूह; 9 भारत मे अन्य दबाव 
या हित समूह । ४9४६-०४ ५७ 
जनमत और समाचार-पत्र (प्रेस) पं 
१ सँद्धान्तिक पहलू; २ भारत में जनमत; ३ भारत में समाचार-पत्र 
(रेस) । ४५घ-४७६ 
भारत में प्रजातांत्रिक तियोजन 
१ प्रजातसन्त्र; समाजवाद और नियोजन; २ भारत में नियोजन; $ मूल्यांकन ! 
४ 8४७७-४४ ६ 
बेदेशिक नीति-१ 
॥ ऐतिहासिक पृषठ-भूति और मुख्य आधार; २ भारत और राष्ट्रमण्डल; 
३ भारत और संयुक्त राष्ट्र सघ; 9 भारत-पाक सम्बन्ध । 9६७-४२० 
वेदेशिक नीति-२ 
१ भारत-चीग सम्बन्ध; २ भारत के अन्य एशियाई व अफ्रीकी देशों से सम्बन्ध; 
३ प्रमुख यूरोपियन और अमरीकी देशो के साथ सम्बन्ध; 9 विदेशी सहायता; 
५ मूल्यांकन | ५२१-०५५४ 
उपसंहार 
१ भारतीय प्रजातस्त्र; २; साम्प्रदायिकता; हे प्रादेशिकता और भाषाबाद; 
४ जातिवाद; ५ भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार; ६ अन्तिम विचार । 
५५५०४५७ 


किसी श्को द्ति श्र राजनीति कै 
देन है ; है बात भारतीय आसन डर राजनीति क्पिय पैरतिया सक्त है , 
परन्तु हक भारत के वतंमान गासन और राजनीति को भैली प्रकार: से के 
लिये ऐतिहासिक श्प्क्भूमि प मे क्षेबल आधुनिक भारत अर्यत ब्रिटिश 
गासनकालीम अतीत का ही अव्ययतत करना काफी होगा । भारत की वर्तमान 
सेस्थाओओ और उनसे पेम्वन्धित राजनीकि का विकास ब्रिटिश शासन काम में 
ज्श्रा मे अ्र्नेजो का व्याप्रर हैठु आगमन पेन १६०५ में हुआ ग्रर १७३७ 
/ प्लासी के. उद्ध के बाद भारत # ईस्ट श्ण्ब्यिि कैस्पनी क- प्राधिपत्य अर्थात 
ब्रिटिचि भाआज्य के) स्वापना हुई , तेक क्म्प 
रही, परन्तु उस बे के सशस्क विद्वोह के उपरान्त कम्पनी के पसन का अस्त हैया 
प्रौर भारत के बेसन पर ब्रिटिश ताज | पलियामेल- 
हैआ। १५५५ से १६२० पैक भारत के सत्तदीय नमूने की 
है ॥२ भावी भारतीय राजनीति १३ रेखायें भी. निशिच्त है । 

शासन अधितियम, 7६१6 के सन्तेयंत्त आरत मे उत्तरदायी मायने 

का भरत सीमित र्प मे आरम्भ हैआ | भारतीय चातन प्रेधिनियम, £९३५ # 
उत्तरदायी शासन के सिद्यन्त को और प्राय बद्यक पका भरत को एक अकार की 
सधात्यक किया | विभिन्न से 


२] भारतीय शानन और राजनीति 


१. कम्पनी की सर्वोपरिता का काल, १६०० से १८५७ तक 

यह वात सभी जानते है कि ब्रिटेन निवासी भारत में यहाँ की भ्रनुल 
सम्पत्ति की चर्चाओं से आाकपित होकर व्यापार करने के उद्देघ्य से श्राये थे। सन्‌ 
१६०० ई० में महारानी एलिजावेथ के झाझन-काल में एक जझाही अधिकार-यत्र 
(8099 (शध्या०य) के अधीन एक अग्रेजी व्यापारिक कम्पनी, जो श्रागे चलकर 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी कहलाई, स्थापित हुई थी। इस कम्पनी का प्रमुस लक्ष्य 
व्यापार करना था, परन्तु देश में उस समय फंली परिस्थितियों के वश उसका यहाँ 
पर साम्राज्य स्थापित हो गया । भारत में तीन यूरोपियन व्यापारिक कम्पनियाँ 
पहले से ही थी । डच कम्पनी का अन्त तो हॉलंड की सामुद्रिक शक्ति के कमजोर 
पडने तथा उस देश में उत्तराधिकार सम्बन्धी युद्ध होने के कारण हो गया था + 
पूर्तगाली कम्पनी व्यापार के साथ-साथ ईसाई धरम के प्रचार हेतु धर्म परिवर्तन का 
कार्य भी करती थी, इस कारण सम्राट झाहजहाँ उससे नाराज हुगझ्मा और उसका 
भी अन्त हो गया । परन्तु फ्रासीसी कम्पनी ने इुप्ले के अधीन दक्षिण्मी भारत में 
अपना प्रभाव-क्षेत्र काफी बढ़ा लिया था। लार्ड बलाइव ने भी देझी राजाभों झौर 
नवाबो को सैनिक सहायता देकर अपनी शक्ति व प्रभुत्व को बढाया । सन्‌ १७४७ 
मे प्लासी की लड़ाई के बाद भारत मे ब्रिटिश सर्वोपरिता का युग प्रारम्भ हुम्मा और 
१७६१ में फ्रासीसियों के पॉन्डिचेरी किले पर अग्रेंजो का भ्राधिपत्य कायम हो जाने 
के बाद तो फ्रासीसी कम्पनी मैदान से हट गई । 


कम्पनी के साम्राज्य फा विस्तार--भारत पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी की 

विजय एक क्रमिक प्रक्रिया से हुई। सन्‌ १७६५ में कम्पनी ने दीवानी के प्रशासन 
को सम्भाला, परन्तु इस कार्य-भार को सहन करने में कम्पनी ने बहुत-सी कठिनाइयां 
अनुभव की, फिर भो भारतीय साम्राज्य से कम्पनी को अत्यधिक लाभ हुग्ना । 
दीवान की हैतियत से भूमि-कर कम्पनी वसूल करती थी पर झासन की जिम्मेदारी 
मुशिदाबाद के नवाव पर ही थी। इसी व्यवस्था को दुृहरी सरकार (0009९ 
(60०एथ्गगरप्रध्या।) कहा जाता था। कम्पनी द्वारा स्थापित प्रारम्भिक प्रश्चासन में 

कई दोप थे । आरम्भ से ही कम्पनी के अग्रेज सचालको ने भारतीय साम्राज्य को 
अपने आथिक लाभ और ज्ञक्ति का स्रोत समझा था। दीवानी के भ्रधिकार मिल 

जाने पर उन्होंने इस अवसर से पूरा लाभ उठाकर अधिक से अ्रधिक भूमि-कर 
([.धात (१८४८॥०८) वसूल करने और व्यापारिक रियायते पाने की सभी सम्भव 

कोछ्षिशें की और कम्पनी ने भारतीय जनता की बढ़ती हुई दरिद्रता पर तनिक भी 

ध्यान नही दिया । भारत में खुलकर धन इकट्ठा करने के उद्देश्य से कम्पनी के 

सचालको तथा धनिको के रिश्तेदारों को कम्पती की नौकरियों में भरती किया 

जाता था । भारत की छूट में ब्रिटिश पालियामेट श्री साक्ोदार बनना चाहती थी। 

वैसे भी इतने बड़े साम्राज्य की राजनीतिक सत्ता एक व्यापारिक कम्पनी के हाथो 

»में आने १र पालियामेट की ईर्ष्या स्वाभाविक ही थी) अ्तएवं जब कम्पनी पर 


शेतिहासिक भूमिका/ के 


प्रायिक सकट आया और उसने ब्रिटिथ पालियामट से ऋणा की प्रार्थना की तो 
पालियामेट मे कम्पती की राजनीतिक धघक्तियों दर प्रतिबन्ध लगाने भौर कम्पनी के 
भारतीय घासन पर पश्पने नियल्त्रण का अ्रधिकार जमाने के हेतु सन्‌ १७७३ में 
पहला महत्वपूर्ण एक्ट पास किया । 


रेगूलेंटिंग एकट, १७७३ (रिव्टूपांगय/8 ४०५, 773)--इसमे पूर्व ही 
बंगाल, मद्रास भौर बम्वई, तीन प्रास्तो (4०58002८$) का निर्माण हो चुका था 
भ्रीर प्रत्येक पर गवर्नर एवं उसकी परिषद्‌ शासन करती थी। इस एक्ट द्वारा 
बगाल के गवर्नर को गवर्नर-जनरल श्रॉफ बंगाल घोषित किया गया झर उसे 
कम्पनी के अधीन सभो प्रदेशों पर देख-रेस सम्बन्धी कुछ भ्रधिकार मिले ) उसकी 
सहायता के लिये चार सदस्यों की एक कार्यकारिशी परिषद्‌ (8:60ए।ए8 
(०एणाट।) की रचना हुई । गवर्नर-जतरल भौर उसकी कार्मेकारिणी की व्यवस्था 
संशोधित रूप में स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय तक कायम रही | इसी एक्ट द्वारा 
मूरोपियनों श्रौर कम्पनी के कर्मचारियों के सुकदमों का निर्णय करने के लिये 
कलकत्ते में एक सर्वोच्च न्यायालय भी स्थापित किया ग्रया। इन परिवर्तनों से 
कम्पनी के झधीन भारतीय प्रदेश राजनीतिक दृष्टि से एक सूत्र मे वध गये और 
इस प्रकार बहुत छोटे से रूप मे भारत मे केन्द्रीभूत झासन की स्थापना हुईं) साथ 
ही कम्पनों के स्वेच्छाचारी शासन पर पालियामेट ने कुछ प्रतिबन्ध लगाये, परन्तु 
इसमे कई दोप ये । उन्हें दूर करने के उद्देश्य से पालियामेट ने सन्‌ १७८४ में एक 
नथा कानून पास किया । 

पिदूसत इण्डिया एक्ट, १७८४ (श('5 ]000 ४०, 4784)--इसके द्वारा 
लब्दन में एक नियन्त्रण बोर्ड (8040 णी (०४0०) को स्थापना की गई । इस 
बोर्ड को भारतीय सरकार पर देख-रेख व नियन्त्रण रखने के हेतु पूर्ण झक्तियाँ 
दी गई । गवर्नर-जनरल की कार्यकारिशी परिपद्‌ के सदस्यों की संख्या घटाकर 
चार मैं तीन कर दी गृई और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को अ्रधिक 
स्पष्ट किया यया । सत्‌ १७८६ में गवर्न र-जनरल को विश्वेय परिस्थितियों में एक 
मत झधिक देने के अतिरिक्त, परिषद्‌ के बहुमत निर्णय के विरुद्ध भी कार्य-यचालन 
का भ्रधिकार मिला ) उपर्युक्त परिवर्तनों के द्वारा भारतीय प्रशासन मे केंद्रीकरण 


(व्व्याधो।इथा०॥) की प्रक्रिया श्रीर आगे बढी । 
मु 


सन्‌ १७६३ झौर श८१३ के चार्टर एक्ट--प्रथम के अनुसार कम्पनी का 
व्यापारिक एकाधिकार आगामी २० वर्ष के लिये बढा दिया गया और प्रान्तीय 
गवर्तरों के ऊपर प्रयोग किये जाने वाले गवर्नर-जनरल के अधिकारों भें वृद्धि की 
गई । दूसरे चार्ट र एक्ट द्वारा भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार सभी ब्रिटिश 
नागरिकों को प्रदान किये गये । इस प्रकार ईस्ट इण्डिया केम्पनी भारत में व्यापर- 
र्कि अधिकार से वचित कर दी गई | भारत में ईसाई पादरियों को अपने धर्म का 


४] भारतीय घासन और राजनोसि 


प्रचार करने की झाज्ञा मिली और भारत में विद्या के प्रोत्माहन के लिये एक लास 
#पये वाधिक व्यय की स्वीकृति भी दी गई। 
सन्‌ १८३३ या चार्टर एक्ट--विभिन्न चार्टर अधिनियमों में यह अति 
महत्वपूर्ण था। इसने भारत में कम्पनी के व्यापारिक अ्रधिकारों का अन्त कर 
कर दिया। श्राग्रे के लिये कम्पनी का कार्य भारत पर ब्रिटिश प्रभु (88घं5॥ 
$0४ट/८ंशा) श्रौर उसके उत्तराधिकारियों के श्रधीन झासन करना ही रह गया । 
इस एक्ट द्वारा भारतीय घासन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किये गये, गवर्त र- 
जनरल की कार्यकारिणी परियद्‌ में चौया सदस्य जोड़ा गया, जो कानूनी सदस्य 
(8४ 'धैल्या0७) कहलाया और उसे परिषद्‌ की केबल उन्ही बैठकों में भाग लेते 
का भ्रधिकार मिलां जिनमें कि कानून बनाने का कार्य होता था। लाई मैकलि 
को पहला कानूनी सदस्य नियुक्त किया गया। प्रान्तीय सरकारों से विभियम 
(२९९०/थआांणा$) बनाने का ग्रधिकार छीन लिया गया प्र्थात्‌ कम्पनी के श्रधीन 
सभी प्रदेशों के लिये श्रागे केवल शव र-जनतरल वे उसकी कार्यकारिणी परिषद्‌ 
को ही कानून बनाने के अधिकार रहे । भारतीयों की शिक्षा के लिये थापिक व्यय 
की धन-राशि बढाकर १० लाख रुपये कर दी गई । साथ ही यह्‌ स्पप्ट किया गया 
कि किसी व्यक्ति को धर्म, धराने अथवा जाति के कोरण किसी सरफारी पद से 
वचित न किया जायेगा । सन्‌ १५३४ में शिक्षा का माध्यम श्रंग्रेजी भाषा को 
बनाया गया और इस प्रकार पाश्वात्य शिक्षा और सस्कृति का देश में प्रवेश 
हुआ । 
सन्‌ १८५३ का घार्टर एक्ट--इस एक्ट के द्वारा कम्पनी के झासनाधिकारों 
की भ्रवधि श्निश्चित छोड दी भई। शासन पर ब्रिटिश सरकार के नियन्त्रण भे 
श्रौर वृद्धि हुई। कानूनी सदस्य को परिपद्‌ का पूर्ण सदस्य बनाया गया । कानून 
बनाने के लिये उसके साथ छ श्रन्‍्य सदस्यों को भाग लेने का भ्रधिकार दिया गया। 
इस प्रकार भारत की प्रथम विधायिका (7.७834776) में गवर्न र-जनरल, सर्वोच्च 
मेनापति, कार्यकारिणी परिपद्‌ के अन्य चार सदस्य, चार श्रान्तो मे से अत्येक का 
एक सरकार हारा मामजद श्रतिनिधि, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति 
झौर एक प्रन्‍्य न्यायाधीश ग्र्थात्‌ कुल १२ सदस्य रहे। तभी से कार्यकारिणी 
परिपद्‌ और विधायिका एक दूसरे से अलग हुई । सरकारी नौकरियों में भरती के 
लिये प्रतियोगी परीक्षा (0०0फशप४० ४९शाग्रधांणा) की भी व्यवस्था गई । 
सन्‌ १८४५७ का सशस्त्र स्वातन्त्य युद्धझ-सन्‌ १८५७ की घटना अग्रेजों के 
लिये सिपाहियों का विप्लव (8०90५ ॥४ए४॥9) मात्र थी, परन्तु भारतीयों के 
लिये यह स्वतन्त्रता की पहली सझझस्त्र लडाई थी। युद्ध की योजना सीधी भर सरल 


थी । इसमें भारतीय सेना द्वारा निश्चित दिन विद्रोह का झंडा ऊँचा करके अंग्रेज - 


अ्रधिकारियों को मार डालने, जेलों को तोडकर बन्दियो को छुड्ञाने, खजानों, 
झस्त्रागारो तथा किलो पर अधिकार कर लेने आदि का कार्यक्रम सम्मिलित था; 


ऐव्रिहासिक भूमिका [ ५ 


परन्तु विद्रोह तियत दिन से पहले ही श्रारम्भ हो गया तथा उसका मुख्य भार सेना 
पर हो रहा । जहाँ-जहाँ सेना ने योग नहीं दिया, वही विप्लव की आग अधिक न 
भडकी । उस युद्ध में लगभग ३०,००० भारतीय सँनिक तथा १ लाख असनिक मारे 
गये । उसके बाद विप्लवकारियों पर भूठे आरोप लगाये गये भौर जनता को भश्रातंकित 
करने के उद्देश्य से अमानुपिक मिर्दयता का प्रयोग किया गया । सन्‌ १६५७ की 
घटना के परिशामस्वरूप कम्पनी के शासन का अन्त हुआ । उस घटना ने सदैव के 
लिये शासको को यह भी सिखा दिया कि भारत पर भारतियों के सहयोग बिना 
शासन करना सम्भव नहीं । 
कम्पनी के शासन-काल को आलोचता--कम्यती ने देश को ऐसा प्रभावज्ञाली 
शासन प्रदान किया जिससे शान्ति और व्यवस्था स्थिर रही । ठगी जैसे अपराध को 
समाप्त किया गया, दासता का अन्त किया गया और दासो का व्यापार करना एक 
दण्डनीय भ्रपराध बनाया गया | धामिक और सामाजिक क्षेत्र मे 'सती' की प्रथा को 
बन्द किया गया । यद्यपि ईसाई प्रचारकों को अपने धर्म-प्रचार के लिये ग्राज्ञा दी 
गई थी, फिर भी कम्पनी ने धर्म-परिवर्तत के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग नही 
लिया ; देश में पाइचात्य शिक्षा-प्रणाली जारी की गई । समाचार-प्रों की स्वतत्रता 
भी स्थापित की गई तथा सरकारी सेवाओं में भारतीयों की भरती के श्रधिकार को 
स्वीकार किया गया । जहाँ एक ओर कम्पनी ने सर्वसाधारण की भलाई के लिये 
बुद्ध कार्य किये, दूसरी शोर उसमे अनेक व्यक्तियों, विशेष रूप से अनेक राजाओं 
और नवाबों को नाराज किया, क्योंकि कम्पती के अधिकारियों ते उतकी रियासतों 
को अपने राज्य में मिताते की नीति का पालन किया था । फेलत जब सन्‌ १५८५८ 
में कम्पनी के झञासत का अन्त हुआ तो उससे किसी को भी दुख न हुआ । 
२. परालियामेंट की सर्वोपरिता का काल, १८५८ से १६१७ तक 
सन्‌ १८४४८ के भारतीय शासन श्रधिनियम के अ्रन्तर्यत भारतीय झासन का 
पूर्ण दायित्व सीधा क्रिटिस पॉारल6लियामेंट ने सम्माला। ब्रिटिश मंज्रिमण्डल के एक 
प्रमुख भत्री को, जो भारत मन्वी (9०ण०८४7४ ७ 846 ल्‍07 09) कहलोया, 
दे सभी श्रधिकार सौप दिये गये जो उस समय तक वियमण् बी के हाथ में थे । 
भारत-मत्री की सहायता के लिये १५ सदस्यों की एक भारतीय परिषद्‌ (709 
(०णाटो) भी बनाई गई । भारत-मत्री और परिषद्‌ सम्नोधित रूप में स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के समय तक भारतोय प्रश्मासव के ऊपर वियत्रक व निदेशक के रूप में 
कायम रहे, यद्यपि भारत में बहुत समय में परिषद्‌ का अन्त करने की जोरदार माँग 
की गईं थी । 
महारानी विक्‍टोरिया की घोषणा (छे०क ए००क्राप्रां०व, 4858-- 
उपर्यूक्त ग्रधिनियम के पाम होने के बाद झाही घोषणा में कहा गया था : 
हमारी हांदिक इच्छा है कि भारत की सर्वत्ोन्मुस्ती उत्तति के लिये फिर 
से अयत्त किया जाये । जनता के हित के लिये सावेजमिक सुक्िधायों आप्त 
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की जायें ... हमारी सारी प्रजा, चाहे किसी भी बच्च पश्रथवा धर्म को हो 
बिना किसी भेद-भाव के प्रत्येक सरकारी पद अपनी शिक्षा श्रौर सोग्यता 
के अनुसार पा सके । हमारी सभी कर्मचारियों को श्राज्ा है कि ये हमारी 
प्रजा के धामिक विचारों शौर विश्बासों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न 
करें । हमारी यह इच्छा नहीं है कि हम अपने साआ्नाज्य की सीमा प्रौर 
श्रधिक बढाये । हम देशी राजाओं की मान-मर्यादा का उतना ही श्रादर 
करेंगे, जितना अभ्रपना । 
उपरोक्त घोषणा बडी महत्वपूर्ण थी, परन्तु इसका सबसे बड़ा दोप यह था 
कि इसमे भारतवासियों को कोई राजनंतिक अ्रधिकार प्रदान करने को बात तहीं 
कही गई थी । सन्‌ १६६१ के भारतीय कौसिल एयट [ह्तीशा 0०प्राथी$ 0०, 
864) का उद्देश्य भारतीयों का प्रशासन में, विशेष रुप से कौसिली में सहयोग 
प्राप्त करता था । इसके द्वारा वम्बई झ्ौर मद्राम के प्रान्तो में फिर से विधान 
परिषद्‌, ([.८8इथा५2 (ए०णाण5) स्थापित की गई। केन्द्रीय कार्यकारिणी 
परिपद्‌ में पायवाँ सदस्य, जो वित्त सदस्य (छोड्रथा०6 फैलाए८०) कहलाया, जोडा 
गया । इस एबंट में वह व्यवस्था भी की गई थी कि गवर्न र-जनरल की कार्यकारिणी 
परिषद्‌ के साथ विधि-निर्माण कार्यों में भाग लेने के लिये ६ और १२ के बीच 
नामजद सदस्य जोड़ें जायें । इन सदस्यों में कम से कम आधे संदम्य गैर-सरकारी 
(२०॥-०गरीं॥$) होने आवश्यक थे, जिनमे भारतीयों को भी सम्मिलित किया जा 
सकता था शौर व्यवहार में किया भी गया। इस प्रकार इस एक्ट के अन्तगंत 
भारतीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं में कुछ नामजद भारतीयों (देशी 
नरेशो श्रौर बडे जमीदारो) को भी सदस्य बनाया गया। आाग्रामी वर्षों में इन 
सुधारों से शिक्षित भारतीयों को कोई भी सतोप नही हुआ । विभिन्‍न कारणों से 
देश में राष्ट्रीयता का उदय हुप्रा और सन्‌ १८८५ में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का 
जन्म हुग्रा । कांग्रेस ने आरम्भ से ही कौंसिलों में सुधार की भाग की झौर विशेष 
रूप से कांग्रेस के ही प्रयत्नों के फलस्वरूप सन्‌ १८६२ के सुधार आये । 
सन्‌ १८६२ का भारतीय कौंसिल एक्ट ([#0ंव 0०००८] 8०४, 892)-- 
इस एब्ट के द्वारा केन्द्रीय श्रौर प्रान्‍्तीय विधान परिपदों (7.6ह४80ए8 (700४थ५) 
की सदस्य सख्या में वृद्धि की गई | नामजद सदस्यों मे अधिक भारतीय लिये जाने 
की भी व्यवस्था की गई । किन्तु विश्येप महत्व की बात यह थी कि गवर्न र-जनरल 
थे गवर्नर इन व्यवस्थापिका सभाओो में ऐसे भारतीयों को मामजद करने लगे जिन्हें 
कि कुछ मान्य सघ व समुदाय छाॉटते थे । इस प्रकार एक ढके ढग से प्रतिनिधियों 
के अध्यक्ष चुनाव का आरम्भ हुआ । कौसिल के अधिकारों मे भी कुछ वृद्धि हुई । 
सदस्यों को बजट पर वाद-विवाद करने और प्रशासन सम्बन्धी प्रश्न पूछने के 
अधिकार प्रदान किये गये । इस अधिनियम के अन्तगंत भारतीय व्यवस्थापिका सभा 
में गवर्नर-जन्‌रल को सर्वोच्च सेनायति व कार्यकारिणी परिषद्‌ के सदस्यों के भ्रति- 
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रिक्त, १० और १६ के वीच नामजद सदस्य जोडने का अधिकार मिला। परन्तु 
इससे प्रगतिशील व्य्तियों को कोई सतोप न हुआ । इस अधिनियम को इस प्रकार 
में कार्यान्वित क्रिया गया कि असतोष वढता ही गया । 


शीघ्र ही इन सुधारों से भी असतोष पैदा हुआ । कांग्रेस ने बार-बार श्रधिक 
सुधारो की माँग की, किन्तु सरकार ने उसे न सुना । अनेक कारणों और घद्नाओं 
से वर्तमान शताब्दी के ग्रारम्भ में उपग्रवादिता (ऋध्भांआ?) का जन्म हुआ । 
१६०६ में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और उसने मुसलमानों के लिये पृथक्‌ 
चुनावों व जनसख्या के अनुपात से अधिक स्थानों की मॉँगे रखी। ब्रिटिश सरकार 
ने मुसलमानों और जमीदारों को साथ लेने के लिये आने वाले सुधारों में विज्ञेप 
रियायतें देते का निर्णय किया और उग्रवादी कांग्रेसियों व ऋतिकारियो का जोर- 
दार दमन किया । 

सन्‌ १६०९ के मिन्टो-मोले सुधार (१४॥0०-७०7०ए४ रिश०ए०ा७, 909)- 
१६०९ के एक्ट से भारतीय तथा प्रान्तीय कौसिलो में कुछ और सुधार किये गये । 
प्रास्तीय व्यवस्थापिका सभाश्रों में तो गैर सरकारी सदस्यो को बहुमत दिया गया! 
भारतीय (इम्पीरियज) लेजिस्नेटिव कौन्तिल ([7फछ्य [.68940४० ए०णालो) 
में सदस्यों की सख्या बढाकर ६० कर दी गई जिनमे ३३ नामजद तथा २७ निर्वा- 
चित सदस्य रहे । निर्वाचित सदस्य पृथक्‌ निर्वाचन प्रणाली ($०ए29ा6 थे्टा०- 
786७) द्वारा चुनें जाते थे । यह्‌ ढंग मुसलमानों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से कांग्रेस 
और दूसरों के विरोध की परवाह न करते हुम्रे अपनाया यया था । मताधिकार 
बहुत ही सीमित रक्‍्खा गया था । व्यवस्थापिक्ना सभाओं के प्रधिकारों में थोडी-सी 
बुद्धि भी कर दी गई थी । परन्तु इन सुधारों द्वारा भी कोई वास्तविक शक्ति भारतीयों 
को नही सौपी गई और शीघ्र ही चरम दल के नेता (7000/0८४) भी इनसे 
निराश हो गये । सत्‌ १६११ में सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आये और उन्होंने बगाल 
के विभाजन को रदू किग्रा । तभी दिल्‍ली को भारत की राजधानी घोषित किया 
गया । सन्‌ १६१४ में यूरोपीय महायुद्ध (07०० शक्ष) आरम्भ हुआ । भारतीयों ने 
युद्ध मे सरकार की तन, मन और धन से सहायता की । 

सन्‌ १६१६ में तिलक और उनके साथी फिर से काग्रेस में आ मिले । साथ 
ही कांग्रेस और लीग ने मिलकर एक सुधार योजना तैयार की और सरकार से उसे 

. स्वीकार करने की मांग की । काग्रेस ने समभौते के द्वारा साम्प्रदायिक वैमनस्य 

को दूर करने के उद्देश्य से अपने झ्ाघार-भूत सिद्धातों को त्याग दिया अर्थात्‌ 
मुसलमानों की प्रृथक्‌ निर्वाचन और जतसंल्या से अधिक स्थानों की मांगों को 
स्वीकार कर लिया। कुछ लेखकों की दृष्टि में कांग्रेस की यह बडी भून थी। 
दुर्भाग्यवश्ञ ब्रिटिश सरकार ने इस योजना द्वारा मांगे गये सुथारों की माग को तो 
ठुकऋरा दिया, किन्तु इतके बडें दोव साम्पदायिक समकोते को सन्‌ १६१६ के सुधारों 
का आधार वनाया । 
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अब्च तक भारतीय सरकार पूरी तरह से ब्रिटिय पालियाग्ेट के प्रति उत्तर- 
दायी रही, परन्तु भारतीय सरकार,ने शासन करते हुये जनमत को जानने भौर 
जनता की भावनाश्रों को समभने का प्रयत्त किया । इसी उद्देश्य से सन्‌ १८६१ के 
उपरात भारतीय तथा प्रातीय व्यवस्था पिका सभाग्ों की सदस्य संस्या तया प्रधिकारों 
में क्रमिक रूप से वृद्धि हुई भ्ौर जनता के प्रतिनिधियों का कुछ सहयोग भी प्राप्त 
किया गया । सन्‌ १६०६ की मिण्टो-मोलें सुधार-योजना सहयोग प्राप्त करने की 
नीति (90409 णी १४४०८॑ंग्रांग्म) दे ग्रतगंत ग्रतिम किशन थी। उन सुधार्स के 
लागू हो जाने पर भी भारतीय सरकार का रुप उदार किस्तु स्वेच्छाचारी शासन 
(०९१०४०[ा( 6८५४७०॥/श॥) से कुछ भ्रधिक न था। महायुद्ध से पूर्व ब्रिटिश सरकार 
का भारत में उत्तरदायी झासन स्थापित करने का कोई विचार भी न था, ढिस्लु 
सन्‌ १६१७ की घोषणा से ब्रिटिश सरकार की भारत के प्रति नीति में एक महत्व- 
पूर्णा परिवर्तन हुग्ना । 
३. उत्तरदायी शासन का क्रमिक विफास 
१६१६ से १६३४५ तक 
मॉण्टफोर्ड सुधार योजना, १६१६ (४०000 ८०705, 99)-- 
मॉण्टफोर्ड रिपोर्ट के लेखकों ने भारत के भावी संविधान के बारे में प्रपने मत को 
निम्त प्रकार प्रकट कियों :-- 
अन्त में, भारत के भविष्य के बारे में हमारी भ्रवधारणा यह 
है कि वह अनेक स्व-शासित राज्यो का सघ होगा. ..उन राज्यों के 
ऊपर एक केन्द्रीय सरकार रहेगी जो कि उन सभो की जनता की 
वृद्धिपूर्ण मात्रा में प्रतिनिधि होगी तथा उनकी जनता के प्रति 
उत्तरदायी रहेगी । केन्द्रीय सरकार सम्पूर्ण भारत के सामान्य हितो 
से सम्बन्धित मामलों--आन्‍्तरिक एवं वाह्य--का प्रशासन करेगी; 
बह भन्तर्राज्य सम्बन्धो में पच--निशायिक--का कार्य करेगी तथा 
ब्रिटिश भारत की स्वशासित इकाईयों के साथ समता के आधार पर 
अखिल भारत के हितो का प्रतिनिधित्व करेगी । 
भारत के संवैधानिक विकास की उपरोक्त अवधारणा (संधात्मक सविधान) 
को भारतीय णासन अधिनियम, १६३४५ ने व्यवहारिक रूप दिया, जैसा कि ग्रागे 
के वर्णन से स्पप्ट होगा । ०2९ 
इन सुधारो के अन्तर्गत केन्द्रीय क्षेत्र में पूर्णोा अधिकार गवन॑र-जनरल भौर 
उसकी कार्यकारिणी परिपद्‌ के हाथों मे हो रहे और केन्द्रीय सरकार पूरी तरह से 
ब्रिटिश पालियामेट अर्थात्‌ भारत-मत्री के प्रति उत्तरदायी बनी रही, किन्तु भारतीय 
विधायिका को दो सदन वाली बना दिया गया। निचले सदन को केन्द्रीय विधान 
सभा (शाप ].,०83)270४6 /55९८०४४) कहा गया; इसके कुल सदस्मों की 
अरस्या १४४ थी, जिनमे मे १०४ निर्वाचित होते थे। ऊपर वाले सदन को राज्य- 
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परिषद्‌ (00ए7थ| ० 509०) कहा गया जिसके कुल ६० सदस्यों में से ३३ चुने 
हुये होते थे । प्रातों में दंध शासन-प्रणाली (09शणा») जारी की गई थी। 
उसके अनुसार प्रांतीय विपयो में से कुछ को झारक्षित (ह०४७४४८५) बनाया' गया, 
जिसका शासन गवनर अपनी कार्यकारिणों परिषद्‌ के सदस्यों (%९९८ाएए८ 
(०णा०ं॥०78) की सहायता से करते थे । भेप विषय हस्तांतरित (7'७78772०) 
कहलाये, जिनका झासन गवनंर जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों में से छाठे गये 
मत्रियों के परामर्श से करते थे | द्वध गासन प्रणाली के लिये यह झ्रावश्यक था कि 
केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण को ढीला किया जाय, उसे किसी भी रूप में संधवाद 
जारी करना न समझा गया। परन्तु यह केवल मात्र विकेन्द्रीकरण से कुछ भ्रधिक 
था, उसे न्‍्यागमन कहा गया ।' वह शासन-प्रणाली बडी दोपपूर्ण थी, इसलिये, वह 
कार्य-रूप में असफल सिद्ध हुई । 
सन्‌ १६१६ से लेकर १६३५ तक--सन्‌ १६१६ में अमृतसर में जलियाबाला 
बाग की ग्रत्यन्त दुखद घटना हुई । युद्ध के वाद तुर्की पर असम्मानपूर्णो सन्धि लादी 
गई, जिससे क्षुब्ध होकर भारतीय मुसलमानों की शोर से 'खिलाफत श्रान्दोलन' 
चलाया गया । काग्रेस ने महात्मा ग्राधी के नेतृत्व के अन्तर्गत १६२१--२२ में 
श्रसहयोग झान्दोलन. (०॥-०0-09९79007 ]'०४८7००/) चलाया और बाद में 
कांग्रेसी नेताओं ने कौसिलों में भाग लेने के लिये स्व॒राज्य दल सगठित किया । 
विभिन्न स्थानों पर हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुये और आपसी वेमनस्थ बढा । सन्‌ १६२८ 
में साइमन कमीशन नये सुधारो के विपय में रिपोर्ट देने के लिये भारत आया 
जिसका सब जगह विरोध हुआ । काग्रेस की ओर से एक सर्वदल सम्मेलन बुलाया 
गया, जिसके फलस्वरूप नेहरू रिपोर्ट बनी । 
नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशो को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार नहीं किया । 
इसलिये कांग्रेस ने लाहौर में हुए १६२६ के अधिवेशन पर पूर्ण स्वतत्रता प्राप्त करने 
का ध्येय अपनाया । इस हेतु मार्च सन्‌ १६२६ से लेकर सन्‌ १६३४ तक सविनय 
भ्रवक्ष] आन्दोलन (गे 70809०ताशा०४ ॥४०४शाला।) चला ! यह झानदोखन 
कुछ महीनो के लिये गांधी-इरविन समभोते के फलस्वरूप बीच में बन्द रहा | भन्‌ 
१६३० से लेकर १६३२ तक लद॒न में गोलभेज सम्मेलन (छ०एणा० ॥89]6 (0०07- 
/०ए०7००) की तीन वार बैठकें हुई, जिनमें भारत के भावी संविधान की समस्या 
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घर विचार फ़िया गया, परस्पु साम्प्रदायिक प्रश्न द्वव ने होने के कारण यद सम्मेलन 
अपने उद्देश्य में सफबे न दुध्ा। संस्मेवन के बाद अविंडिश सरदार ने भारीय 
सर्वधानिक समस्या के सम्यन्ध में एक इबेत-पत्र (१शावाल क्‍'््कुश) परालियामद के 
सामने पेश किया झौर वाद में एक रायुक्त संसदीय समिति (उठता एिश/]॥3गाट/॥ागा) 
(.णगधा62) सुधारों के विषय में रिपोर्ट देने के लिये बैठाई।॥ उसकी रिपोर्ट के 
झाधार पर भारतीय श्ञासन विधेयक, १६३५ सैयार किया गया, जो पारलियामेद 
द्वारा स्वीकृत हो जाने पर भारतीय शासन भ्विनियम, १६३४५ कहताया । 

भारतीय शासन श्धिनियम, १६३५ (60एव्याशालशा! छी 03 

८, 4935)---उसका प्रथम उद्देश्य भारत में एक़ सब (/-वमत04 रिल्वधह्ााणाा ) 

स्थापित करना था, जिसमें गवर्नरों कै प्रास्त तथा देशी रियासते' (जो सथ थी 
इकाई बसने को तैयार होती) सम्मिलित होती। प्रथम बार देशी रियासतरो 
जो कि ब्रिटिश सयद की प्रभुतरा के अधीन ने थी, एक ऐसे संवैधानिक संगठन के 
भीवर लाया जा रहा था, जिये सभी प्राल्तों तया सध में प्रवेश करने बाली ररियासतों 
के क्षेत्र में सत्ता प्रास्व होती । दूसरे, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने के प्रयोजन 
में श्रथिनियम ने ब्रिटिश भारत के एकात्मक राज्य (णमामर आश6 णी ताएंशि 
]8979) को कई स्वायत्तता प्राध्त प्रास्यों मे विभाजिय किया, जो प्रजन क्षेत्र में 
स्वतन्ब रहे और केन्द्रीय नियन्त्रण से मुक्त हुए, क्योकि उन्हे सीय ताज ((7०४७॥) 
से सत्ता प्राप्त हुई। यह वास्तव में १६१६ के भ्रधिनियम की योजना में एक उग्रगामी 
परिवर्तन था | तीसरे, अधिनियम ने एक संघीय न्यायाजय (एव्ठलाब) 0००) भी 
स्थापित किया, जिसे सम्पूर्ण संघ क्षेत्र मे सत्ता प्राप्त हुई भौर जिसने सभी उच्च 
न्यायालयों के ऊपर अपीलीय ग्रधिकार-क्षेत्र प्राप्त किया | « 

सन्‌ १६३५ के अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित सघ का रूप प्रवोसा 
होता । उमकी इकाइयो की संख्या बहुत बडी होती झ्रौर उनके प्रपने संविधान 
विभिन्न प्रकार के होते तथा उनका संघ से सम्बन्ध भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता । 
संघ की केन्द्रीय सरकार के ग्रन्तमंत प्रान्तों में श्रतफत भिद्ध हुई ध-शासन प्रणाली 
लागू की जाती अर्थात केन्द्रीय क्षेत्र में केवन हस्तास्तरित विभागों पर ही जनभ्रिय 
मनत्रियों का नियन्त्रण स्थायित होता, शेप विभागों का अश्ञासन गव्े र-जनरल स्वय 
श्रपने कार्याग पापंदों (8४८०फ/४6 (०७ /७९४॥०१७) द्वारा सचाजित करता | प्रान्तों 
में प्रान्तीय स्वराज्य (गिण्शागलंग 80007079) की योजना लागू हुई, जिसके 
अन्तगंत सभी विभाग मत्रियों कै अधीन आये, परन्तु गवर्त रो को झ्नेक प्रकार की 
विश्येप शक्तियाँ श्रदान की गई, जिनके कारण उत्तरदायी श्ञासन अति सीमित व 
प्रतिवन्धित रहा । 

सविधान-सभा (एकरञ्नाप्ला0 2५55९॥0|9) के लिये मांग--भारत का 
सविधान वनाने के हेतु एक संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रथम बार भारतीय 
राष्ट्रीय काग्रेन ने मई १६३४ भे की, परन्तु यह १६१६ के भारतीय शासन प्रधि- 
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नियम के भारत द्वारा विरोध में ही निहित थी, क्योकि कुछ समय पूर्व से ही 
भारतीयों ने स्वभाग्य निर्धारण के सिद्धान्त (शग्रणंफ़ा० णी इचा-वनलागयांग्रवािणा) 
को भारत में लागू करने की माग की थी । भारतीय राष्ट्रवादियों का उद्दृश्य 'पूर्ण 
स्व॒राज' प्राप्त करना था परन्तु उमर समय भारतीय नेता यह नसोचते थे कि वे 
ब्रिटेन से सम्बन्ध-विच्छेद कर एक स्वतन्त्र गणतन्त्र की स्थापना करे गे । सन्‌ १६२२ 
में गाधी जी ने कहा था - 


स्वराज ब्रिटिश समद द्वारा एक स्वतन्त्र (अपनी इच्छा से प्रदान किया 
गया) उपहार न होगा । यह भारत की पूर्णो स्व-अभिव्यक्ति की घोषणा 
होगी, जिसे ससद के कानून द्वारा अ्रभिव्यक्त किया जायेगा। परन्तु यह 
भारत की जनता की घोषित इच्छा का केवल मात्र शिप्ट अनुसमर्थन 
होगा । ग्रनुसमर्थन एक सधि के रूप में होगा जिसमे एक पक्ष ब्रिटेन 
होगा । जब समझौता होगा तो ब्रिटिश ससद भारतीय जनता की इच्छा 
का अनुसमर्थन करेगी, जिसे जनता द्वारा स्वतन्त्र रूप से निर्वाचित प्रति- 
निधि श्रभिव्यक्त करेंगे | 


उपरोक्त विचार को क्रियात्मक रूप दिलाने के उद्देश्य से स्वराज दल के नेता 
मोतीलाल नेहरू, ने केन्द्रीय विधान सभा में १६२४ में माग रखी कि भारत के लिए 
सविधान योजना के निर्माण हेतु एक प्रतिनिधिक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाय 
तथा उस योजना को नव-निर्वाचित भारतीय विधान सभा के समक्ष स्वीकृति के लिए 
रखा जाय और उसके वाद उसे ब्रिटिश ससद में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे 
कि उसे कानूनी रूप दिया जा सके । उनके विचार के अनुसार किसी ऐसी योजना 
को देश का संविधान तव तक नही कहा जा सकता था, जब तक कि उसके निर्माण में 
देश की जनता की कोई भ्रावाज न रही हो । उन्होने तर्क प्रस्तुत किया कि उत्त रदायी 
शासन के भ्राधार पर भारत के लिए सविधान बनाने का उत्तरदायित्व कैवल एक 
प्रति-निधिक गोलमेज सम्मेलन पर रहना चाहिए ।* 
भारत की जनता द्वारा निर्वाचित सविधान सभा के लिए माग को राज- 
मीतिक नेताग्रो द्वारा समय समय पर दोहराया गया। इंगलेंड में हुए. गोलमेज 
सम्मेलनों की विफलता ने भारतीयो के इस विश्वास को पक्का किया कि भारत का 
संविधान भारतीयों द्वारा एक प्रभुत्वपूर्ण संविधान सभा द्वारा ही बनाया जाना 
चाहिए । सन्‌ १६३४ में स्वराज्य दल ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमे भारत के 
लिए स्व-भाग्य निर्णय के अधिकार का दावा किया गया और यह घोषित किया 
गया कि उस सिद्धान्त को लागू करने की एकमात्र विधि भारतीय जनता के सभी 





2 एगाइ#थाए 45०49 (0. 8.) 08036०5, 9. 0९०.,946, |. 5, 
3 [.6३0503028 /5३2॥049 70608/25, 924, ४०. ५, 9 ३367-70, 


श्र] भारतीय क्षागन शौर राजनीति 


वर्गों की प्रतनिधिद संविधान सभा को संविधान-निर्माण हेसु बुलाया जाना है ।' 
मई १६३४ में प्रसित भारतीय काग्रेग समिति (#व] ॥व॑ं9 एकाह्टा८55 एएायं- 
(८८) ने उस प्रसव में समाविष्ट सीति मो स्वीएूत फ्िया ।६ दिसम्बर सन्‌ १६३६ 
के फैजपुर भ्रधिवेशन पर काग्रेंस में यह घोषित हिया फ्रि भारत में सच्चे लोग 
नवात्मक राज्य की स्थापना केबल एक ऐसी संविधान सभा के द्वारा ही हो सती है 
जिसका निर्वाचन वयस्ता मताधिकार के प्राधार पर हो प्रौर जिगे देश के सिए 
सविधान निर्माण करने की सत्ता सौंपी जाय ।* 


जन 0 न 


4. ]009ा 20073] रिव्ट्रॉ४2८, 934, $, 9. 279. 
4 डांरभा३१73, ९ऐ., मछ/णर णी कर उवीका रैंबाएम्क्क (०04श755, शग, 
#५ # हर 


अध्याय ब्‌ कर 


१९३५ का संविधान कायरूप में 


१. संघ योजना 
प्रान्तो भौर देशी रियासतों के सघ की योजना ब्रिदिश सरकार को इसलिए 
अधिक पसन्द प्राई थी कि इसके द्वारा यह दिखाया अथवा धोखा दिया जा सकता 
था कि केन्द्र मे भी उत्तरदायी शासन का एक बड़ा अ्रश दिया जा रहा था जवकि 
संघीय सरकार बहुत मीमा तक शामको के नियत्रण च॒ प्रभाव मे ही रहती । मधीय 
विधान मण्डल में देशी रियासतों के नामजद प्रतिनिधियों का पूरा गुट ऐसा होता 
जिस पर ब्रिटिश सरकार भ्रपनी नीति कार्यान्वित कराने के लिए भरोसा कर सकती 
थी ।* यदि केवल प्रान्तों का ही सघ बनाया जाता तो यह बात सम्भव न रहती, 
क्योकि ऐसी संघ योजना में शासन की बागडोर राष्ट्रवादियों के हाथों में झ्ला जाती । 
भारतीयों को सध का विचार तो पसन्द था, वयोकि इसके द्वारा देश की एकता का 
स्वृप्म पूरा हो सकता था, किन्तु जिस प्रकार की संघ योजना सन्‌ १६३५ के अ्रधि- 
नियम के अन्तर्गत स्थापित होने को. थी उसे सभी भारतीय नेताओ्रो और दलो ने 
एक ग्रावाज से अस्थीकार कर दिया, केवल उदार दल व हिन्दू महासभा इसे कार्या- 
न्वित करने के पक्ष में थे जिनके झ्नुयायियों की संख्या देश मे नही के वराबर थी । 
संघीय योजना कार्यान्वित न हो सकी यह तो सभी जानते है, किन्तु "ऐसा 
क्यों हुआ उसके समभने के लिए हमे सघ योजना के प्रति विभिन्न दलो के दृष्टिकोशों 
को जानते के साथ-साथ उन भन्य बातो को भी जानना झावश्यक है, जिनके कारण 
यह योजना कार्यरूप में परिशित न की जा सकी । वास्तव में भारत भें कोई भी दल 
ऐसा न था जिसने इस योजना का स्वागत किया हो । इसके विपरीत मान्य नेताग्रो 
व दलों ने इस योजना कि निन्‍्दा की ) विभिन्न दलों की प्रतिक्रिया व दृष्टिकोण 
सक्षेप में अग्रलिखित रहे-- 
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पतमद कह परमुभार मसम्तिम फारज 
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पाप गे य्पे प्रधिदेशन मे 

7 पयंक्रम थक जिसमे भारतीय 

यः पतनियक से पायाम्यिय करने 

प्रन्य ऐम 9 निश्मय र्प्रि, 

ने तर १8 या स्यित करमे की 

ने ये ३१ जिना कस निन्‍्दनीए वरराते हुये 

7 । वास्तक निग के बनाये मे गए योजना मे विश्येष 

पर अस्वशन था कि उम्मे हिन्द बलमत ए. ाधान्य रहता। 

प्रपिकाय तमान नेनाओं % अ्ग योज; को स्यो फिर नया या, 
क्योकि उ; है विध्वाम या उनके प्रपिकार) भ्रौर पयम्प्रदाधिक गे के परक्षणा 
के नयम मे बातें चोर. १) उन्हें श्प्कू न भच झा प्रपने 
मतिनिक्षिय) को चुनने का अ् मिला था जिनकी गम्या जननस्या के भनुपात 

से कह) अधिक ४) , ( पर्यक्ो के ते के (के गरक्षण) १३ या थी 
(३) उनका | रि था कि क्षेस्द् व श्रान्तीय सन्वि-मष्ज्चो में; उनके तिनिषि 
णेये ज। गे, क्योकि ३ मिले-जुके छत 


"डेयन नेशनत्त काग्रेक् है ६ भेग्टन था जिससे पैन १६३४ 

के अधिति: की भक्‍चे नढ को और ज्से प्रणतया अस्वीकार या 

सन्‌ १६३४६ है? गाविक अधि पर # ब्रेटिश सरकार $ अस्तावों को 

के अस्वीकार करते यह माँग को उसका ही विकल्प 

था है यह कि भारतीय डरा वयस्क मताधिकार के आधार कर 

निर्वा) घान सभ। भारत क्य भावी पेविधान वच्रये प्‌ १६३६ के 
अभिनेश: हिरकान नेहरू के अपने भभाषर् 
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की निन्‍दा की, किन्तु चुनाव में विजयी होने पर काग्रेस पद ग्रहण करेगी अथवा 
नही इस प्रइन पर निर्णय निर्वाचनों के पश्चात्‌ करने का निश्वय किया। 
सन्‌ १६२७ के आरम्म में दिल्‍ली मे काग्रेसी विधायकों का सम्मेलन हुआ । उस 
अवसर पर काग्रेस ने इस शर्त पर प्रान्तो में मन्त्रि-मण्डल बनाना स्वीकार करना 
निश्चय किया कि गवर्त रो से ऐसा आश्वासन मिले कि वे दिन-प्रतिदित के प्रशासन 
में मस्त्रियों के कार्यो में अपनी विशेष शक्तियों के प्रयोग द्वारा हस्तक्षेप न करेंगे। 
किन्तु कैन्द्र में सघीय योजना को काग्रेस किसी भी प्रकार से मानने को तैयार 
नथी। 
हिन्दू महासभा--सही श्रकेला राजनीतिक दल था जिसने श्रखिल भारतीय 
सध की योजना को स्वीकार किया, किन्तु उसकी बात उस समय नगण्य सख्या ही 
मानती थी । इसने सध योजना को इसलिये स्वीकार किया कि केन्द्रीय शासन में 
हिन्दू-बहुमत अपना प्राधान्य रख सकता था। यह मुस्लिम लीग के हृप्टिकोश के 
सर्वथा विपरीत था । 
संघ निर्माण-कार्य में विफलता--प्रान्तो में काग्रेसी बहुमत ने संघ योजना 

का विरोध किया और सविधान सभा (ए०४भआां।0९७॥ 455९709) के लिये मॉग 
दोहराई। सघ योजना के प्रति कांग्रेस का विरोध स्पप्ट और स्वाभाविक ही था । 
कांग्रेसी नेता समभते थे कि नरेशो के उद्देश्य प्रजातन्त्रात्मक स्वशासन के विपरीत 
थे । सितम्बर १६३७ मे केन्द्रीय विधान मण्डल की सयुक्त बैठक में भापरा दैते हुये 
प्रस्तावित सघ योजना के विपय में गवर्नेर-जनरल ने कहा था--(१) संघ के 
अन्तर्गत ब्रिटिश भारत के साथ देशी रियासतो के संवैधानिक सम्बन्ध का भीक्र 
स्थापित होता भारत की एकता स्थिर रखने के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण है । 
(२) सम्पूर्ण भारतीय उप-महाद्वीप के हित में एक समान झ्राथिक नीति निर्धारित 
करने के लिये भी एक केन्द्रीय सरकार का होना आवश्यक है। संघ बनाने के 
उद्देश्य की पूर्ति के लिये गवर्नेर-जनरल ने सघ योजना की विचित्रताओ का सामना 
करने की तत्परता दिखाई । परन्तु काग्रेस का मत यह था कि जिस पद्धति द्वारा 
रियासतों में प्रजातन्त्र की उन्नति सम्भव न हो और जो नरेशो की सुधार के लिये 
दबाव के बिरु& रक्षा करती हो, कभी अच्छी मही हो मकती । काग्रेस के नेता यह 
बात भी भली प्रकार समभते थे कि नरेशों को सध में सम्मिलित होने के लिये इस 
विचार से कहा जा रहा था कि उनके भेजे गये नामजद प्रतिनिधियों का एक सुहृढ 
थे प्रतिक्रियात्मक समूह बनेगा जो रियासतों में प्रजातन्त्र के विकास की प्रत्येक 
प्रवृत्ति का तीत्र विरोध करेगा । साथ ही इस समूह के रहते हुये वास्तविक उत्तर- 
दायी शासन का विकास सम्भव न था। अतएव कांग्रेस तथा अ्रन्य दल विरोध पर 
अड़े रहे । 


3: '३: ४५ 
डए0 ६७ $६०छ९७-६७ 0 8$ ९०0धधफ्कटाओं छा0एड005 ८०७ <5६ए१६--(॥९ ९009 79555ए८ 
ण॑ छाञ्या 7७6॥॥ दा९रएण४0९5 703५ तहलका खा 056 फ़ाध््शोतडइ वा धार 
छल ण॑ ॥5 6 0चागाटाआ. (एक 8 ए07ह7९55 एप9॥09॥69) 


१६३५ का सविधान कार्यरूप मे [ १७ 


स्वराज की योजना के अन्तर्गत जो चुनाव प्रान्तो में सन्‌ १६३६ के अन्त तथा 
१६३७ के आरम्भ में हुये उनमें कांग्रेस ने अन्य दलों के साथ-साथ भाग लिया | 
इन ६ प्रान्तों--यू० पी०, विहार, उडीसा, मद्रास, वम्बई और सी० पी० व बरार 
में काग्रेस दलो को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, आसाम व पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त 
में कांग्रेस के पूर्ण बहुमत में केवल कुछ ही स्थानों की कमी रही औौर शेष तीनों 
प्रान्तों में भी कांग्रेस दल सवे बडा सगठित दल रहा । अधिकांश साधारण स्थानों 
पर कांग्रेस ने विजय पाई । सभी प्रान्तों में मुस्लिम निर्वाचन-क्षेत्रों से विभिन्न 
मुस्लिम दलों के प्रतिनिधि चुने गये । मुस्लिम लीग को अन्य किसी भी एक दल से 
अधिक स्थान मिले थे, किन्तु कुल मुस्लिम स्थानों में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों 
की सख्या भ्न्‍्य दलो के जोड से बहुत कम थी। एक विचित्र बात यह थी कि 
मुस्लिम लीग को हिन्दू बहुमख्यक प्राम्तों मे मुस्लिम बहुसख्यक प्रान्तों की श्रपेक्षा 
अधिक स्थान मिले थे। इसका एक कारण यह भी था कि इन चुनावों के श्रवसर 
पर काग्रेसी कार्यकर्त्ताओं ने अन्य मुस्लिम दलों की अपेक्षा मुस्लिम लीग के 

+ उम्मीदवारों के प्रति सदृभावना रखी थी, क्योक्ति अन्य मुस्लिम दलो की अपेक्षा 
मुस्लिम लीग को उस समय कुछ थोडा-सा प्रगतिशील समझा जाता था। विभिन्न 
प्रान्तों मे निर्वाचनो के परिणामस्वरूप विधान सभाओ में दलगत स्थिति निम्न 
प्रकार थी : 











प्रान्त अ्रधिकतम स्थान कांग्रेस मुस्लिम लीग श्रन्य मुस्लिम 
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यद्यपि फैजपुर मे हुये कांग्रेस अधिवेशन पर काग्रेस ने सन्‌ १६३४ के सम्पूर्रा 
कानन का विरोध किया था फिर भी चुनावों मे कांग्रेस को अ्रपूर्वे विजय मिलने पर 
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कांग्रेसी नेताओ्रों के सामने यह प्रइ्न झ्राया कि उन्हें मस्त्रि-पद स्वीकार करने चाहिये 
अथवा नहीं । कुछ दिन तक उनमे एक जोरदार प्रवाद इसी प्रध्न पर चला। इस पर 
अन्तिम निर्णय करने के लिये मार्च १६३७ में सभी प्रान्तो के काग्रेसी सदस्यों का 
एक सम्मेलन दिल्ली में हुआ । काग्रेस महासमिति ने महात्मा गाँधी के द्वारा सुभाये 
प्रस्ताव के पक्ष में ७० के विरद्ध १२७ मत से अन्तिम निर्णय किया । इस प्रस्ताव ने 
कांग्रेसी दलो की उन प्रान्तो में जहाँ उन्हें पूरां बहुमत प्राप्त था मन्त्रि-पद स्वीकार 
करने का भ्रधिकार इस दर्त पर दिया कि मत्रि-पद तब तक स्वीकार न किये जायेगे 
जब ठक कि कांग्रेस दलों के नेता सार्वजनिक रूप से यह वक्तव्य न दे दें कि गवर्नर 
उनके परामर्श, को उनके सर्वधानिक कार्यो में श्रपगी विशेष शवितियों द्वारान 
गिरायेंगे। बाद में यह भी निश्चय क्या गया कि यदि काग्रेसी दलों ने मत्रि-पद 
स्वीकार किये तो वे लगान व मालगुजारी मे कमी करेंगे, कृषि आय पर प्रगतिशील 
पैमाने पर झ्राय कर लगायेंगे, भूमि पर जोतने वालो को मौरूसी भ्रधिकार दिलायेंगे, 
सभी दमनकारी कानूनों का अन्त करेंगे, राजन॑त्कि बन्दियों को मुक्त करेंगे भ्रौर 
सत्याग्रह आन्दोलन में जिसकी सम्पत्ति जब्त हुई थी या बेची गई थी उसे उन्हें 
वापिस देंगे । ह 
जब कांग्रेसी दलो के नेताओ को गवर्मरों ने मत्रि-मण्डल बनाने के लिये 

आमत्नित किया तो उन नेताझो मे गवर्न रो से आइवासन माँगा कि वे उनके संवैधानिक 
कार्यो में हस्तक्षेप न करें तथा उनके परामर्श को अपनी विशेष झावितयों के प्रयोग 
द्वारा न गिरायें । इसके उत्तर में गवनंरो ने कहा कि विश्येप दायित्वों के सम्बन्ध में 
सबविधान के उपबन्ध आ्रादेशात्मक (78009079) हैं। कीथ के घब्दो में : “प्रत्येक 
गवर्मर को होने वाले मुख्यमत्री से यह कहना चाहिये था कि यदि मत्रिमडल के कार्य 

सर्वधानिक होगे तो उसे अपनी विशेष शक्तियों के प्रयोग करने का प्रश्न ही न 

उठेगा, क्योकि सविधान के प्राविधान मत्रियों द्वारा अल्पसस्यको पर जुल्म करने, 
रियासतों के हितों को हानि पहुचाने, शक्ति और व्यवस्था के प्रति लापरवाही 
दिखाने तथा सार्वजनिक सेवाञ्रो के सदस्यो के प्रति अच्याय करने की भमनाईं करते 
थे ।! दिये गये उत्तरों से यह स्पप्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रान्तों मे 

उत्तरदायी झासन देने की बात धोखा मात्र थी । माँगा गया आश्वासन न मिलने पर 

काग्रेसी दलो ने मत्रिमण्डल न बनाये झौर धभान्तीय स्वराज की योजना आरम्भ में 

ही ६ प्रान्तो मे असफल हुई । 

उन प्रास्तो के गवनेरों ने एक अन्य उपाय का सहारा लिया और पअन्तरिम 

मन्त्रिमण्डलो (ता शीशांड८$) का निर्माण किया। इन मतरिमण्डलों को 

वहुमत का विश्वास धाप्त न था अतएव कुछ समय तक उन्होने विधानमण्डलो के 

सत्र बुबाये बिना ही शग्मासन चलाया ! इन मत्रिमण्डलो में कांग्रेस विरोधी दलो ने 

गठबन्धन किया था, यहाँ तक कि हिन्दू महासभाई झौर मुस्लिम लीगी भी इस 

अवसर पर मिल गये थे । विधानमण्डलो के सत्र न वुलाये जाना अधिक समय के 


१६३५ का संविधान कार्यरूप में [. १६ 


लिये सम्भव न था । महात्मा गांधी ने ११ अप्रैल को यह सुझाव रखा कि ३ न्याया- 
धीझो की पचायत इस प्रश्त पर निशुंय देने के लिये बैठाई जाय कि गवर्नर सविधान 
के भन्तगंत रहते हुये मागा गया आइवासन दे सकते है या नही । कुछ दिन पश्चात्‌ 
गाँधी जी मे कहा कि कांग्रेस मन्‍्त्री पदो को स्वीकार करने के लिये इच्छुक है । 
झतएव जव मत्रियों श्र गवनंर में गम्भीर मतभेद पैदा हो जाय तो गवर्नर मन्त्रि- 
मण्डल को हटादे या मन्‍्त्री त्याग-पत्र दे दे । अन्त में २१ जून को गवर्नर जनरल ने 
एक सन्‍्तोपप्रद वक्‍तव्य दिया जिसमें कहा गया था : “इस कथन में कोई झाधार 
नही है कि गवनंर भ्रधिनियम के अन्तर्गंत प्रान्तीय प्रशासन में जब चाहे हस्तक्षेप कर 
सकता है। गवनंर के विशेष दायित्वों का विस्तार श्रत्यन्त सीमित है | यदि गवर्नर 
मत्रियों के परामर्श को ग्रिरायेया तो वह पालियामेट के प्रति उत्तरदायी होगा ।' 
इसके बाद काग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव के अधीन काग्रेसी दलो के नेताओं ने 
गवरनरो के श्रामत्रण पर सन्‍्त्री वनना स्वीकार कर लिया। काग्रेस द्वारा ६ प्रान्तो 
में मत्रिमण्डल बनाये जाने का प्रभाव यह पड़ा कि झआसाम और पश्चिमोत्तर सीमा 
: प्रान्त के मन्दत्रिमण्डली को त्याग-पत्र देना पडा और उन दोनो प्रान्तों मे भी काग्रेस 
ने कुछ थोडे से सदस्यों को कांग्रेस दल का सदस्य वनाकर अपने मन्त्रिमण्डल बना 
लिये । 
जव कांग्रेस ने मत्रिमडल बनाने का निश्चय किया तो मुस्लिम लीग ने अपने 
प्रतिनिधियों को उनमें लिये जाने की माग रखी जिससे कि मुस्लिम अ्रल्पसस्यकों का 
थे प्रतिनिधित्व कर सकें। परन्तु इन प्रांतों में काग्रेस ने मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों 
को मन्त्रिमण्डलो मे लेने के लिये यह झर्ते लगाई कि वे कांग्रेस दल में सम्मिलित हो 
जाये और काग्रेसी अनुमासन से बंध जायें । सगठन की सुदुढ़ता व संयुक्त उत्तर- 
दायित्व के धिद्धान्त के अनुसार ऐसी शर्ते लगाता न्‍्यायोचित था। काग्रेसी दली 
में जो मुसलमान सदस्य थे उन्हें भी तो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का 
झ्रधिकार था | एक बात और भी थी, मुस्लिम लीग दलो से बाहर अन्य मुसलमान 
सदस्यों की सख्या अधिक थी । इनसे भी वढकर यह बात थी कि कांग्रेस सदेव एक 
राष्ट्रीय सस्था रही है। यह साम्प्रदायिक दल की मांग को कैसे स्वीकार कर 
सकती थी ? परन्तु इस विषय में मौ० आजाद का मत भिन्‍न था, जो बाद से 
प्रकाशित हुआ । उनका कथन निम्नलिखित है - 
चौ. खलीकुज्जमा और नवाब इस्माइलखां उस समय यू.पी. के प्रमुख 
मुस्लिम लीगी नेता थे । जव मैं सरकार का निर्माण कराने के लिए लखनऊ 
श्राया तो मैंने उत दोनी से बातचीत की । उन्होने मुझे आराइवस्त किया 
कि वे केवल काग्रेस के साथ सहयोग ही न करेगे, वरन्‌ कांग्रेस कार्यक्रम 
को पूर्णे समर्थन देंगे । उनके लिये यह आशा करना स्वाभाविक ही था 
कि नई सरकार में मुस्लिम लीग को कुछ भाग मिले । स्थानीय स्थिति 
ऐसी थी कि उनमें से कोई भी एक अकेले सरकार में सम्मिलित न ही 


म्० आरतीय शासन और राजनीर्ति 


मकता थी या तो दोनों को लिया जाता अ्मया फ्क को भी नहीं ६ 
अतएुव मैंने जन्हें आशा ददलाई नि दोनो की सरकार में ले लिया 

प्र 
लीगी होंगे और छोप कॉर्मिस नौ सदस्यों के मस्व्रिमण्ड्ल मन कांग्रेस कीं 
बहुमत और भी (नश्चित रहेगा १ मुझ बातचीत के बाद एव नोट तैयार 
क्रिया गया (के मुस्लिम ज्लीग दल कांग्रेस के माथ मिलकर पे 


करेगा आए कांग्रेस के कार्यक्रम को स्वीकार करेंगी १ चौ० खलीकुज्जमा 


आएर नवीव माइल खीं वनों ने उसे आलेख पर हस्ताक्षर (ये, 9 
हे लखनऊ रे घटना चली , क्योकि न्न॑र्माः बनाने थे 
(ले मेरी उपरस्य थी 
कुछ रे के इलाहाबाद लौटा और व खेद के पता 
चला कि जवा हस्लाल जहर ने ब० खलीकुरज नवाब इस्माइल सी 
को लिखे दिया थी ञ से केवल ही मल्करिमण्डल न्न 
ज( सकेगा ) उन्होंने (दया था कि मु लीगी दल यहें 
मकता था कि (कस को टिसी. जाय, उपरोक्त के प्रकाश 
न्न ड़ भी अकेले (मस्त्रिमण्डल भी) आने की स्थिति में मे दा 
अत' उन्होंने प्रकट कियीं कहां कि वें जवाहरलाल में 
आमस्त्रण की स्वीकी करने में सी वे थे। हि सबसे अधिक 
चूटना थी । यदि यू? पी? लीग सहयोग को 
स्वीकार करे (लयथा गयीं होता+ ते हे मुस्लिम लीग दल कांग्रेस में 
ही बिलीन हो के विर्णे न्न लीग को 
मू० पी० में ५ जी अदान किया ४ राजनीति दी विद्यार्थ 
जानते कि ञ्जद्दी लीग को पर गया । 
(म० जिलनाई न्न स्थिति से पूरा लाभ गौर ऐसा अशभियात 
लज्लसका अत हुआ ।*ै 
वरिणाम पहीं सह (क जब मे क्षेग ने कांग्रे की शर्ते न माती तो 
कांग्रेस मे एुकन्दलीय मस्त्रिमण्डल ३७ प्रातों में कांग्रेसी मुसलमान थे वहाँ 
उन्हें मन्‍्त्री बताया 5 उड़ीसा व॑ बाद ज्ञसीण्पी मे कोई कांग्रेसी 
मुसलमान सदस्य न रहें. डत प्रान्‍्तों के मस्लिमण्डलो * ये का रभतिं 
(नथित्व न इस पर मुस्लिम ज्लीगी ने हस्तक्षेप करने की 
की क्योकि उसके अतजुसार से गवर्नरों के द्विश्षेप दार्मित्व की 
न हो सकती थी $ परन्तु रो ने यह कहकर कि मित्व 
ईसद्धान्त को तोड़ना ठीक समभतें थें। किसी भी का हस्तक्षेप करने से मना 
कद दिया पद्म 
३ फकिप्ड 


श्र ] भारतीय झासन और राजनीति 


पडा, जिसके लिये ब्रिटिश सरकार को भी दुख हुआ ४ ब्रिटिय सरकार के प्रवक्ताओं 
में मस्त्रिमण्ठलो की सफलताओ पर झपनी सराहना के उद्गार सार्वजनिक स्प से 
प्रकट किये । 

मौरिस-जोस्स के अनुसार प्रान्तीय सरकारों ने विधायी तथा प्रशासनिक क्षेत्रों 
में जो कार्य क्ये उनसे अधिकतर ब्रिदिश प्रेक्षको को आश्चय हुआ । सामाजिक क्षेत्र 
में बहुत से उपयोगी कानून बनाये गये, वित्तीय नीतियाँ भी बहुधा भ्रपव्यय के विष्द 


६ वंधवा अनुदार रही और कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने के क्षेत्र में मरकारें 


हढ रही । सदस्यों और मब्त्रियों ने कभी कभी न्याय प्रशासन के क्षेत्र में हस्तक्षेप 
करने के प्रयटस किये और मस्त्रियों ने सूचना पाने के लिये स्थानीय सरकारी 
अधिकारियों की अपेक्षा स्थानीय दलीय समितियों से सहायता प्राप्त की । इसके विपरीत 
यह वात महत्वपूर्ण हैं. कि मन्त्रियों के लिये मस्त्रि-ददों पर काम करना एक सो 
अनुभव था और सरकारी अधिकारियो को भी ऐसे मन्त्रियों से आदेश पाने का नया 
अनुभव था। कुछ भी हो जँसे कृपलेड ने लिखा है यह एक तथ्य अत्यधिक महत्वपूर्ण 
है भारतीय राजनीति में अ्न्ततः कांग्रेस एक रचनात्मक भक्ति बन गई थी |! 
स्वयं वाइसराय ने उस समय कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र में मन्ध्रियों का रिकाई 
विशिष्ट था। 

कांग्रेसी मम्त्रिमण्डलो के प्रशसनीय कार्यों का सुप्रभाव अन्य प्रास्तो के मस्त्रि- 
मण्डलो पर भी पड़ा । वे भी अपने प्रान्तों से बहुत से उपयोगी कार्य करने मे सफल 
हो सके । पंजाब मे युनियनिस्ट दल का सन्त्रिमण्डल सर मिकन्दर हयात खाँ (व 
उनके सहयोगी सर छोदू राम) के नेतृत्व में बाई वर्ष तक स्थायी रहा। बंगाल में 
फजलुलहक ने कांग्रेसियों व मुस्लिम लीगियो को छोड़कर श्रन्य दलो के मेल 
से मन्व्िमण्डल बताया था, जिसके स्थान पर सत्‌ १६४३-४४ में सर नाजीमुद्दीन 
ने लीगी मन्व्रिमण्डल बनाया । स्रिध में भी ऐसा ही मन्त्रिमण्डल खाँ० ब० ग्रल्लाह- 
वरुश के नेतृत्व भे वना था किन्तु उसे आगे चलकर तोड़ दिया गया और वहाँ भो 
लीगी सन्त्रिमण्डल बना । बात यह थी कि जब तक < प्रान्तों में काग्रेरसी मम्त्रिमण्डल 
"यदारूढ रहे अ्रम्य प्रास्तों के मन्त्रिमण्डलों में भी अधिक उलटफेर अथवा तोड-फोड़ 
ने हुई क्योकि गवर्नरों ने उनके कार्यो में साथारणतया हस्तक्षेप नहीं किया। 
परन्तु जैसे ही कांग्रेसी मस्त्रिमण्डलो नें युद्ध में भाग लेते के प्रश्व पर मन्नीपदों 
से स्पाग पत्र दिये तो मुस्लिम लीग को बढ़ी प्रसन्नता हुई । गत २ वर्षो में कार्गरसी 
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श्४ ] भारतोय घासन और राजनीति 


कह कर हस्ताक्षर करा लिया कि वह अपने मन्त्रिमण्डल का पुननिर्माण करें, परन्तु 
स्थागपत्र देने के उपरान्त नया मन्त्रिमण्डल बनाने के लिये सर नार्जिमुद्दीन खाँ, 
मुस्लिम लीगी दल के नेता, को आमन्त्रित किया गया और उनका मन्ध्रिमण्डल कई 
वर्ष तक चला, क्योकि गवर्नर जो भी प्रभाव सदस्यों पर डाल सकता था वह उनके 
पक्ष में डाला गया । इसी मन्त्रिमण्डल के कार्यकाल में बधाल में भयकर दुभिक्ष पड़ा 
जिसमें लगभग ५४० लाख व्यक्ति भूख से तडफ-तडप कर मर गये । सिन्ध के मुख्य 
न्त्री खा० ब० अल्लाहवख्ण ने मुस्लिम लीग के विरोधी राष्ट्रवादी मुसलमानों को 
संगठित करने में महत्वपूर्ण भाग लिया और १६४२ के अगस्त श्रान्दोलन के बाद 
उन्होंने सरकारी नीति के विरोध स्वरूप अपनी उपाधि को भी त्याग दिया ) इस पर 
गवर्नर-जतरल के भ्रादेशाधीन सिन्‍्ध के गवर्नर मे उन्हे पदच्युत कर दिया झौर वहाँ 
भी लीगी मन्त्रिमण्डल बनाने में गवर्नेर ने अ्रपने प्रभाव का प्रयोग किया । तेत्पश्चात्‌ 
सिन्ध के मन्स्रिमण्डत में कई बार उलट-फेर हुआ । बगाल और मसिन्‍्ध के प्रुवोक्त 
उदाहरणों से यह निष्कर्प निकाला जाता है कि गवर्नरों ने इन प्रान्तों के मन्त्रि- 
भण्डलो के निर्माण में अनुचित हस्तक्षेप किया। इस प्रकार का हस्तक्षेप गवर्नर इस 
कारण से कर सके कि इन प्रान्तो में मन्त्रिमण्डल बहुमते प्राप्त किसी एक संगठित 
दल के न थे तथा जनमत भी पूरी तरह से उनके माय न था । ॥॒ 


सन्‌ १६३६ मे काग्रेसी मम्त्रिमण्डलो के त्यागपत्र के उपरान्त ६ भ्रान्तों में 
तो कोई दूसरे मस्त्रिमण्डल बनाता सम्भव ही न था, भ्रतएवं गवर्न रों में श्रापातकालीत 
व्यवस्था लागू को और सम्पूर्ण शासन अपने हाथों में सम्भाल लिया । अपने कार्य मे 
सहायता के लिये उन्होंने कुछ परामझंदाता नियुक्त किये । इन प्रास्तों में इस प्रकार 
का ज्ञामन सन्‌ १९४६ के आरम्भ तक जारी रहा। परन्तु श्रासराम व पश्चिमोत्तर 
सीमाप्रान्त मे कांग्रेसी मन्त्रिमण्टलों के हट जाने पर गवनंरी ने अपने प्रभाव के 
द्वारा श्रन्य मन्त्रिमण्डल बना लिये । इस हेतु कुछ सदस्यों ने, जिन्‍्होने काग्रेस दलों मे 
प्रवेश पा लिया था, विरोधियों से मेल कर लिया तथा बुद्ध काग्रेसियों को समय-समय 
पर बन्दी रसा गया । फलस्वरूप, इन प्रान्तों मे भी जब सन्‌ १६४६ में नये चुनाव 
हुये तो कांग्रेस को पहले से भी अधिक स्थान मिले और काग्रेस ने फिर से ८ प्रान्तों 
में मन्नरिमण्डल बनाये जो सत्ता हस्तातरित करने के समय तथा नये सविधान के लागू 
होगे तक कार्य करते रहे । 


कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलो के ऊपर कांग्रेसी कार्य-समिति के नियस्त्रर की नीति 
की आलोचना करते हुये कुपलेड ने, लिखा है कि केन्द्रीय कांग्रेस की एकात्मक नीति 
(एप्राज्संथा ए००५ ० (०ग्रद्टाघ८5६ 0७708) प्रान्तीय स्वराज के सिद्धान्त के 
विरुद्ध थी अर्थात्‌ मन्त्रिमण्डलों को अपने पदों पर तभी तक रहना चाहिये था 
जब तक कि उन्हे बहुमत का विश्वास प्राप्त रहता । एक अन्य लेखक के अनुसार 
बरग्रेसी सदस्यों को वफादारी दल के प्रति थी, विधान सभाओं के प्रति नहीं। 


१६३५ का संविधान कार्यरूप में [ २५४ 


इस प्रकार विधान सभायें कांग्रेस के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन थी। 
सर परसीवल ग्रिफिय में लिखा है 
प्रान्तीय स्वराज्य फो तोड़ा और मोडा गया तथा उत्तरदामी झासन 
भी पद्धति के भ्रधिकाश गुग्य लुप्त हुए । कार्मेस हाई कमान के रुख ने दल 
की एकता झौर कादाचित्‌ भारत की एकता की रक्षा की, परन्तु उसने 
प्रान्तों मे दलों के विफ्रास को रोका । केसर के हाथों मे झक्तिषो के 
केन्द्रीभूत होने से मारतीय राजनीनि में सत्ताधारी दृष्टिकोण उत्पन्न 
हुप्ला । प्रान्तों मे समदीय जीवन के श्रावश्यक झादान-प्रदान से दूसरों के 
दुष्टिकोण के प्रति झ्रादर श्रौर सहनशीलता का विक्रास होता, परन्तु 
एस गुरयों का विकास उस समय के वातावरण में सम्भव ने था, क्योंकि 
केन्द्रीय काग्रेस समिति के ऊपर देश की सरकार का कोई उत्तरदायित्व 
नथा।१ 
उपरोक्त श्रालोचना में सँद्धान्तिक दृष्टि से कुछ सत्य का श्रश्य अवश्य ही 
मानना पड़ेगा, किन्तु देश की तत्कालीन परिस्थितियों में व्यवहारिक दृष्टिकोण का 
महत्व सैद्धान्तिक से प्रधिक रहना न्‍्यायोचित था। काग्रेस की उच्च सत्ता यह 
नियभरा प्रान्तों में श्रच्छे प्रशासन तथा देश के अधिक व्यापक हितों में लागू कर रही 
थी । एक दूसरे अगरेज रेसक ई० डब्लू० श्रार० लुम्बी ने इस प्रकार के नियन्त्रण 
को प्रजातन्ध के सिद्धान्त का विरोधी बताते हुये भी काग्रेस के दृष्टिकोश को 
समभने का प्रयतत क्रिया है। काँग्रेस उस समय कैसद्रीय सरकार पर नियत्रण न 
पा सकती थी और स्वतन्त्रता के ध्येय की प्राप्ति के लिए निर्देशन की एकता का 
होना ग्रावश्यक था, अतणएव काँग्रेस अपने दृष्टिकोण को न्‍्यायोचित ०हरा सकती 
थी । लुम्बी का यह कथन पूर्णंतया सत्य है कि काँग्रेसी सज्रिमण्डलों ने बन १६३५ 
के अ्धितियम को तोडने के अपने घोषित लक्ष्य का पालन न करके श्रपने को सुधार 
* कार्यों में लगा दिया |? 
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रे] भारतोय झासने और राजनीति 


कांग्रेसी तथा अन्य प्रावो के मन्त्रिमण्डतो की तुलना करते हुए कुपलेड ने 
लिखा है--इस बात के अतिरिक्त कि गर-कांग्रेसी मत्रिमण्डल अधिक लम्बे काल तक 
स्थायी रहे उनके कार्य कई बातो में कांग्रेसी मत्रिमण्डलो के कार्यक्रम के समात 
रहे । परम्तु इन दो प्रकार के प्रात के वीच मुख्य अन्तर सवैधानिक तन्त्र के चलाने 
के सम्बन्ध में था। जबकि सभी काग्रेमी मत्रिमण्डल एक दलीय थे, सभो गैर- 
कांग्रेसी मत्रिमण्डल मिले-जुले (0०७॥४०॥५) थे । उसका मुर्य कारण निर्वाचन फल 
थे। इन प्रातो में इसी कारण सदव हो चालें चली गई | सदस्य कभी इस ओर झौर 
कभी उस ओर हुये सौर सभिमण्डलो के सामने अनेक सकट आये। अकेले सिनन्‍्ध 
धान में ही सन्‌ १६३७ और १६४३ के बीच मत्रिमण्डल में ५ वार परिवर्तन हुए । 
सम्‌ १६३५ के अधिनियम को प्रातो में विभिन्र रूप से कार्यान्वित किया गया। गैर- 
काँग्रेसी प्रातो में मत्रिमण्डल कांग्रेसी मत्रिमण्डलो से एक झन्य सिद्धात में भी भिन्न 
थ। उन प्रातों मे सविधान के दो आधारभुत्र सिद्धातो--उत्तरदायी शासन और प्रातीय 
स्व॒राज-का पालन हुग्ना । मत्रिमण्डल अपने विधान-मण्डलो के प्रति उत्तरदायी रहे 
अन्य किसी के प्रति नही । उन्होने श्रपने पदो से वहुमत का विश्वास खो जाने पर ही 
न्याग-पत्र दिये । इस प्रकार जब तक कि सन्‌ १६४२ में भि० जिन्नाह ने उन्हें 
मुस्जिम लीग के नियत्रण में लाने के प्रयत्व किये, वे वाह्य नियत्रण से स्वतन्त्र रहे 
परन्तु काग्रेती मत्रिमण्डल स्व॒तन्त्र न थे। श्रन्य मत्ियों के उत्तरदायित्व का क्षेत्र 
कंवल प्रातराय था अ्रतएवं प्रातीय स्व॒राज वास्तविक स्वराज था । 

ग्न्‍्त्र में हम यह मानते है कि प्रातीय स्वराज की योजना ने प्रान्तों में पूर्ण 
उत्तरदायी शासन के विकाप्ष के लिये सुश्रवसर प्रदात किया। अदि गवर्नेरों और 
मत्रिभण्डनों में एक दूसरे के प्रत्ति विश्वात व सहयोग की भावनायें विद्यमान रहती 
तो इस योजना को पर्याप्त सफलता मिलती । वास्तव में विभिन्न प्रांतो में इस प्रकार 
का सहयोग झौर विश्वास जिस सीमा तक विद्यमान रहा उसी सीमा तक प्रातीय 
स्वराज की योजना सफल हुई । 


३: द्वितीय विश्व-पुद्ध श्रोर संबंधानिक गतिरोध 
३ सितम्बर १६३६ को वाइसराय ने यह घोषणा की कि “ब्रिटिश सरकार 
और जर्मनी के बीच युद्ध आरम्म हो गया है और भारत में श्रापातकाल की स्थिति 
उत्पन्न हो गई है अर्थात्‌ वाइसराय की घोपणा के परिणामस्वरूप भारत ब्रिटेन की 
ओर से युद्ध मे सम्मिलित हो गया है ॥ इसके तुरन्त वाद ही केन्द्रीय एसेम्बली भें 
भारत सुरक्षा विधेयक (एश्षक्षा०्८ ण [939 8॥॥) पेश किया गया, और 
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४७ सितम्बर को वह केन्द्रीय विधानमण्डल के दोनो सदनों में पास हो गया, जबकि 
केन्द्रीय विधानमण्डल की इन बैठकों का काँग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था। युद्ध 
में भारतीय मरेशों ने जैसी कि उनसे आराज्या की जा सकती थी सभी प्रकार-सैमिको, 
धन व सामान-से ब्रिटेन को युद्ध संचालन के लिये अश्रधिक से अधिक सहायता देने 
का आइवासन दिया । युद्ध में भाग लेने के प्रश्न पर काँग्रेस कार्यसमिति ने 
गम्भीरतापूर्वक विचार करके एक महत्वपूर्ण वक्तव्य प्रकाशित किया जिसका सार 
निम्नलिखित है : 
काग्रेस ने फासिस्टवाद और नाजीवाद के आद््शों और व्यवहारिक 
रूप को बार-बार पूर्णातया अ्स्वीकार्य घोषित किया है । **“इसने इन वादों 
में साम्राज्यवाद के वढे हुए रूप को देखा है, जिसके विरुद्ध भारतीय 
जनता वर्षो से सघर्ष कर रही है । श्रत काग्रेस कार्यसमिति नि.सकोच 
नाजी जर्मनी के पोलेड आदि देशो पर किये गये आक्रमणों की निन्‍्दा 
करती है श्रोर जो उसका विरोध कर रहे है उनके प्रति सहानुभूति 
रखती है । “* काँग्रेस ने यह पहले से ही निर्णय किया हुआ है कि भारत 
के लिये युद्ध और ज्ञाति का प्रश्न भारतीयों द्वारा ही निश्चित होमा 
चाहिये और कोई प्नन्य वाह्य लोग भारतीयों पर अपना निर्णय लागू 
नहीं कर सकते और न ही भारतीय अ्रपने साधनों का प्रयोग साम्राज्य- 
बादी ध्येय के ।लये प्रयुक्त होने का झ्राज्ञा द सकत है । ** ब्रिटिश सरकार 
की घोषणा में कहा गया है कि प्रजातन्त्र खतरे मे है और उसकी अवश्य 
रक्षा होनी चाहिये इस बात से कार्यसमिति पूर्णतया सहमत है।“* 
यदि युद्ध वर्तमान स्थिति (5६805 १७७), साम्राज्यवादी अधिकारों, 
उपनिवेशों में सन्निहित हितो और विश्नेपाधिकारों की रक्षा करने के 
लिये लड़ा जा रहा है तो भारत का इससे कोई सम्बन्ध नहीं । यदि ग्रेट 
ब्रिटेन प्रजातत्र को स्थिर रखने तथा विस्तृत बनाने के लिये युद्ध नड़ 
रहा है तो उसे अपने अधिकृत प्रदेशों मे साम्राज्यवाद का अन्त करना 
चाहिये, भारत में पूर्ण प्रजातन्‍्त्र की स्थापना करनी चाहिये और 
भारतीयों को अपने देश का सविधान वनाने के लिये स्वभाग्य निर्णय 
का अधिकार मिलना चाहिये । ***अतएवं कार्यसमिति ब्रिटिश सरकार 
को प्रजातन्त्र, साम्राज्यवाद और नई विश्व व्यवस्था के बारे में अपने 
युद्ध सम्बन्धी उद्देश्यों की घोषणा करने के लिये आमन्त्रित करती है 
“विज्ञेप रूप से यह घोषित करने के लिये भी कि ये उद्देष्य भारत में कैसे 
लागू होंगे और उन्हें वर्तमान मे किस प्रकार कार्यान्वित किया जायेगा २ 
क्या उसमे साम्राज्यवाद का अन्त, भारत के प्रति स्वतन्त्र राष्ट्र जैसा 
व्यवहार जिससे उसकी नीति जनता को इच्छानुसार निर्धारित की जाये, 
सम्मिलित है ? द 


र८ ] भारतोय घासन और राजनीति 


१८ सितम्बर बे मुस्लिम लीग की कौसिल ने अपने वक्तव्य में बहा हि 
यदि ब्विदिश सरकार भारतोय मुसलमानों का पूर्ण प्रभावशालों श्रौर प्रतिष्ठामय 
सहयोग चाहती है तो मुसलमानों में सुरक्षा श्र सस्तोष की भावना उत्पन्न की 
जाये । साथ ही काग्रेसी प्रान्तों मे मुसलमानों की स्थिति का विधेष रूप से बर्णन 
किया गया झौर इस बात की झ्ावश्यकता पर भो जोर दिया गया कि तत्कालीन 
संविधान में जो परिवर्तन क्ये जाये उनके बारे में मुगलमानों से परामर्श जिया 
जाय तथा उनके लिये उनकी पूर्ण सहमनि बे स्वीरृर्गत प्राप्म की जाय । 








काँग्रेस व मुस्लिम लीग दी फार्यममिनियों केर वक्तब्यों के मिल जाने पर 
वाइसराय ने सभो दलो के नेताग्रो मे भेट करना धारस्भ किया झौर कुल ५२ 
व्यक्तियों को भेंट करने का अवसर मिला ॥ १८ भवसूबर को उसने अपना वक्तव्य 
निकाला जिसमे ये दो बाते स्वीकार की गई थी - (१) ब्रिटिश सरझार ने वाइसराय 
को यह कहने के लिये श्रधिकार दिया है कि युद्ध की समाप्ति पर बद झनेक व्यक्तियों 
मे परामर्श करने के लिये श्रति इच्टूक होगी जिससे कि उसकी सहायना भौर 
सहयोग से भारत के संविधान में बाझनीय सुधार किये जा सवों॥ (२) युद्ध के 
दौरान सरकार एक परामर्शदात्री समूह (एणाइपराक्नार४० 07007) को, जिममे 
कि छठे हुये भारतीय होगे, आ्रामस्त्रित करेगी । इसकी बैठक में बाइसराय सभापति 
रहेगा और इसके उद्देश्य युद्ध मचालन तथा युद्ध-कार्यों से सम्पन्धित प्रश्नों पर 
भारतीय लोकमत को सम्बद्ध करते रहेंगे । 





उपरोक्त की ग्रालोचना में एडवर्ड टॉमसन में 'एनलिस्ट इण्डिया फौर फ्रीडर्मा 

नामक पुस्तक में लिया है कि प्रथम का अर्थ पूर्व ज॑ंमी एक गोलमेज सम्मेलन 
करना हो सकता था, जिसकी कि भ्रपमानजनक याद भारतीय भूले न थे। दूसरी 
बात अनावश्यक थी जँसा कि एक भारतीय सरकारो अधिकारी ने उसे बताया, 'हम 
इन परामर्शदात्री समूहों के बारे मे सब जानते हैं। में एक ऐसे समूह का सदस्य हू 
जिसने भ्रभो तोम दिन खोये है ।' अवध की मुस्य कोर्ट के पुराने चीफ जस्टिस 
सर वजीर हसन से लेखक से २१ अक्तूबर को कहा था---'भारतीय स्वतन्त्रता की 
समस्याप्रों के सम्बन्ध से ही नहीं वरन्‌ बहुत से प्रन्तर्राष्ट्रीय सकटों के विपय में 
भो जिनका हल आक्रमण कर्त्ताश्रो के पक्ष में किया गया और जिनका ब्रिटिश 
सरकार की ओर से कोई विरोध न होने पर अन्त हो गया, मेरे अपने भाव तो 
ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के बारे में पूर्ण निराशा के है ।!* जब वाइसराय के वक्तब्य 
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पर पालियामेट भें वाद-विवाद हुमझ्ना तो ब्रिटिश सरकार गरव॑ंनर-जनरल की कार्य- 
कागरिगी परिषद्‌ में स्थायी विस्तार करके भारतीय जनमत को उसमे सम्बद्ध करने 
को तैयार हुई । परस्तु कांग्रेस कार्य समिति मे २२ अ्रवनूबर के प्रस्ताव में गवर्नर- 
जनरल के वक्तव्य को पूर्णातया प्रसन्‍्तोपप्रद बताया और उसने काग्रेसी मन्त्रि-मण्डलो 
को त्याग-पत्त देने का आदेश दिया । इस प्रकार युद्ध के प्रश्न पर ब्रिटिश सरकार 
की नीति के विरोध-स्वरुप कांग्रेसी सन्त्रि-मण्डलों ने सह त्याग-पत्र दे दिये भौर 
६ प्रान्तों में एड गम्भीर सर्वधानिक गतिरोध उत्पन्न हो गया । 
संबंधानिषा गतिरोध को दूर फरने फे प्रयत्न-- काग्रेसी मन्त्रि-मण्डलो ने 

त्याग-पत्र सो दे दिये, किन्तु कांग्रेस किसी प्रकार का सर्प चलाने की तमिक भी 
इच्छा मे रसती थी, क्योकि यूरोप की घटनाये साथी देशों के लिये वडी घातक हो 
सकती थी । एक कारण और भी था, काग्रेस के प्रति मुस्लिम लीग की शत्रुता से 
गम्भीर जटिलता पंदा हो गई थी । २२ दिसम्बर १६३६ को मुस्लिम लीग ने ८ 
प्रान्तों में कांग्रेसी सम्सप्रि-मण्डलों से छुटकारा पाने की खुशी में मुसलमानों से मुक्ति 
दिवस मनाने वा पग्राक्कान किया । इसके परिणामस्वरूप साम्प्रदायिक सम्बन्ध और 
भी बिगड़ गये । सन्‌ १६४७० की श्रप्रेल में कांग्रेस का वापिक अधिवेशन रामगढ 

(बिहार) में हुप्रा । इस भ्रवमर पर काग्रेस ने फिर से घोषित फ़िया कि भारतीय पूर्ण 
स्वतन्त्रता से कम कुछ भी स्वीकार न करेगे । सविधान-निर्माण के लिये एक सविधान 

सभा की माँग की । उन दिनो यूरोप मे युद्ध की स्थिति भर भी विगड गई झौर 

ब्रिटेन के सामने भयकर सकट की सम्भावना आई । काग्रेश इस सिद्धान्त में विश्वास 
न करती थी कि ब्रिटेन की कठिनाइयों को वह भारत के लाभ का अवसर समझे । 

अतः कांग्रेस ने केन्द्र मे शीघ्र एक अस्थायी शप्ट्रीय सरकार, जो केन्द्रीय विधान- 

मण्डल के सभी निर्वाचित तत्वों की विश्वास-पात्र हो, बनाने की माँग रखी । जबकि 

यह दीखता था कि ब्रिदेन पर झ्ाक्रमण होने वाला है, ब्रिटिश सरकार ने ८ अगस्त 

१६४० को समभौते के लिये नये प्रस्ताव रखे | 

रू पग्रगस्त १६४० का प्रस्ताव--लार्ड लिनलिथगो में अपने वक्तव्य में 

घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार भारतोयो की सविधान निर्माण सम्बन्धी माँगों से 

महानुभूति रखती है श्रौर इस झर्त के अधीन माँग की पूर्ण अभिव्यक्ति देखने की 

इच्छा रखती है कि ब्रिटेन के भारत के साथ दीर्घकालीन सम्बन्ध से उत्पन्न हुये 
दायित्वों (०४78०7०॥५$) की ब्रिटेन पूर्ति करेगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार उनके 


उत्तरदायित्व से नही बच सकती थी । अगस्त प्रस्ताव की भुख्य बातें निम्नलिखित 
भी: 








(१) यद्यपि राष्ट्रीय एकता को रोकने वाले अन्तर (रटिश्वा०८७) 
अभी शेप है, फिर भी गवर्ने र-जनरल की कार्यकारिणी परिषद्‌ के विस्तार 
और युद्ध पराम््दात्री परिषद्‌ की स्थापना को अव आगे स्थम्रित नही , 
किया जा सकता। (२) अल्पसंख्यकों को झाइवासन--ब्रिटिय सरकार 


हैण भारतीय शासन और राजनीति 

नें अपनी इस इच्छा को फिर से व्यक्त किया कि भारत में अत्पसस्यकों 
की सम्मति को पूर्ण महत्व दिया जाये। सम्राट की सरकार किसी भी 
स्वधानिक परिवतंन के बारे में ऐसी कत्पना नहीं कर सकती कि भारत 
में झ्ञान्ति और कल्थारण के लिये ब्रिटेन के जो वर्तमान दायित्व है उन्हें 
किसी ऐसी शासन-पद्धति को हस्तातरित किया जाये, जिसक्री अधिकृत 
सत्ता (9000०79) को भारतीय राष्ट्रीय जीवन के! बड़े और धास्तिपूर्गा 
तत्व स्वीकार न करें और न॒ब्रिटिय सरकार उन नत्वों पर ऐसी शासन 
सत्ता द्वारा किसी प्रकार की जबरदस्ती में भागी हो सकती है । 
(३) भारतीयों द्वारा प्रपगा संविधान बनाने का श्रधिकार--भारत की 
प्रतिरक्षा, झल्पसस्यकों के अधिकारों, देशी रियासतों के साथ सन्धियों 
और भारत-मन्त्री की सेवाओं इत्यादि के प्रति ब्रिटिश सरकार के कर्तव्यों 
के झ्रधीन भारतीयों को अपना सविधान वनाने की इच्छा के सम्बन्ध में 
ब्रिटिश सरकार ने कहा कि संविधान निर्मांण मुख्यतः स्वय भारतीयों 
की जिम्मेदारों होगी तथा भारतीय संविधान की उत्पत्ति भारतीय 
सामाजिक, आर्थिक एवं भारतीय जीवन की राजनीतिक रचना में होनी 
चाहिये । (४) युद्ध समाप्ति पर सबविधान सभा--ऐसे समय में जबकि 
एक राष्ट्र [श्र्थात्‌ ब्रिटेन) अपने जीवन के लिये सधर्ष कर रहा है 
सर्वधानिक प्रइनों का निर्णय नहीं हो सकता, परन्तु य्रुद्ध के उपरान्त 
भारतीयों की एक प्रतिनिधि सभा संविधान निर्माण के लिये बैठाई 
जायेगी तथा इस बीच मे ब्रिटिश सरकार संविधान निर्मात्री सभा के रूप 
और कार्य प्रणाली के विषय में किसी भी प्रकार के समभौते पर पहुचने 
के प्रस्येक प्रयत्न का स्वागत करेगी और उसमे सहायता देगी। (५) इस 
बीच में ब्रिटिश सरकार झ्रागा करती है कि सभी दल और सम्प्रदाय युद्ध 
प्रयत्नों मे सरकार को सहयोग प्रदान करेंगे और इस भ्रकार साथ-साथ 
कार्य करने से भारत के लिये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में स्वतन्त्र व समान पद 
पाने के मार्ग को पक्का करेंगे । 


उपरोक्त घोषणा ने भारत में कोई उत्साहपूर्णा प्रतिक्रिया पैदा नहीं की । 
इस योजना के मुरुय दोप ये थे---( १) इसमे समय की ऐसी सीमा निर्धारित न की 
गई थी, जिसके अभ्रन्दर भारत को उपनिवेश्ञ पद प्राप्त होता । (२) जवकि मुख्यतः 
स्वभाग्य-निर्णय का सिद्धान्त स्वीकार किया गया था यह स्वीकृति ऐसी शर्तों से 
घिरी हुई थी जिनके कारण यह पूर्णतया अवास्तविक बन गया था, क्योकि उसमे 
ब्रिटेन के विभिन्न कर्तव्यों की पूति की बात कही गई थी। (३) कार्यकारिणी 
पर्पिद के विस्तार के सम्बन्ध मे गवर्नेर-जनरल और राजनीमिक दलो के नेताग्रों 


के बीच वार्तालाप की विफलता से भारतीयों के हृदय पर यह विचार जम गया था 
कि ब्रिटिश सरकार वास्तव में सत्ता हस्तातरण नहीं करना चाहती । 


१६३५ का सविधान कार्यरूप में [ ३१ 


श्री के० एम० मुन्शी के मतानुसार अगस्त प्रस्ताव द्वारा इन उद्देश्यों की 
प्राप्ति की ग्राघा फी जाती थी--(१) वाइसराय के मनचाहे शासन पर कार्यकारिणी 
परिषद्‌ के विस्तार द्वारा उसे भारतीयता का रुप (६०४०८) देना, (२) भारतीयों 
के हाथों में सत्ता हस्तांतरण न करने का उत्तरदायित्व बाग्रेस और मुस्लिम लीग के 
प्रापसी मतभेदों पर डालना, और (३) भारत मे ऐसे तत्वों को प्रोत्साहित करके, जो 
राजनीतिक प्रगति का विरोध करते थे, एक प्रकार की विटो ज्क्ति देकर किसी भी 
प्रकार के सममभौते पर पहुचना अमसम्भ्व बनाना । श्रत. अगस्त प्रस्ताव का प्रभाव 
निम्नलिखित रहा : 
ब्रिटिश सरकार ने केन्द्रीय सत्ता मे भारतीयों को साको बनाने से 
इकार कर दिया झौर इसमें यह स्पप्ट सकेत था कि युद्ध के उपरान्त भी 
ब्रिटेन उन विभिन्न तत्वों के आपसी मतभेदों पर जोर देता रहेगा जिन्हें 
कि स्वय उसने उत्पन्न करके विकसित किया था । बूटनीतिक झब्दावली 
को हटाने पर यह स्पप्ट पता लगता था कि ब्रिटेन युद्ध काल में तथा युद्ध 
के उपरान्त भी सत्ता हस्तातरण न करने के लिये हृढ निद्िचत था। 
भारत बहुत समय तक भावी स्वतन्त्रता के वायदों पर घोखा खाता रहा 
था झौर श्रव उसकी पुरानी नीति के ऊपर विश्वास न कर सकता था । 
कुपलेड यह बताना भूल गया था कि भारत में एक मत न हो सकते की 
प्रयोग्यता पूर्णेरूप से ब्रिटिश नीति का परिणाम था, जिसे ब्रिटेन ने केन्द्र 
में सत्ता हस्तातरण न करने के लिये श्रपनाया था ।९ 
उपरोक्त उद्धरण भ्रगस्त प्रस्ताव के प्रति मुख्यत काग्रेस के हृष्टिकोश को 
व्यक्त करता है। इसके विपरीत मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया सर्वथा भिन्न थी 
लीग की कौसिल ने विशेष रूप से अगस्त प्रस्ताव के उस भाग का स्वागत किया 
जिसकी काग्रेस ने निन्‍्दा की थी, अर्थात्‌ अल्पसख्यको को दिये गये झ्राश्वासन का 
परन्तु मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार भ्रथवा अस्वीकार कुछ भी न किया $ 
भारतीय उदार दली नेताओ ने ब्रिटिश सरकार से नीति का स्पप्टीकरण माँगा और 
यह भी माँग की कि भारत के लिये उपनिवेश पद शर्त-रहित हो तथा उसकी प्राप्ति 
के लिये समय की सीमा नियत की जाये । इस प्रकार काग्रेस के विरोधी दृष्टिकोण 
के कारण अगस्त प्रस्ताव निष्फल रहा। सन्‌ १६४० मे मुस्लिम लीग का वापिक 
भ्रधिवेशन लाहौर मे हुआ । इस अधिवेशन पर मुस्लिम लोग ने वह प्रस्ताव पास 
किया, जिसमे पाकिस्तान की माँग की गई थी । उस अवसर पर मि० जिश्नाह ने 
कहा : 
भारत की समस्या साम्प्रदायिक नहीं अन्तर्राष्ट्रीय है** हमारे सामने एक 
ही रास्ता खुला है कि हम भारत को स्वाबीन राज्यो में विभक्त करके 
प्रमुख राष्ट्रों के लिये अलग गृह-देशों ([70796-09995) का निर्माण करे $ 
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इस प्रकार आपसी समझकौतों द्वारा अल्पसख्यकों के विषय में मित्रतापूर्ण 
निपदारा होगा ।' मि० जिन्ताह ने यह भी कहा कि मुसलमान *'राष्ट्र' 
शब्द की किसी भी परिभाषा से एक “राष्ट्र है और उनके अपने गृह-देश, 
राज्य सीमाये और राज्य होने श्रावश्यक है । इसके आगे उन्होंने कहा कि 
हिन्दुओं और मुसलमानों के दो भिन्न धामिक दर्शन, सामाजिक प्रथाये, 
और साहित्य है। इन दोनो राष्ट्रों को एक ही राज्य के अधीन बाधे 
रखसा उसके लिये घानक होगा । 


काग्रेम देश के विभाजन के संदंधा विछद्ध थी; परन्तु त्रिदिण सरकार यही 
कहती थी कि भारत के सविधान में वह तभी कोई परिवर्तन कर सकेगी जब 
अल्यसख्यको अर्थात्‌ मुस्लिम लोग को भी वह स्वीकार हो । कांग्रेस के दृष्टिकोण 
की श्रालोचना करते हुये तत्कालीन भारतमन्त्री सर एल० एस० एमरी ने कहा था 
कि यदि कांग्रेसी नेता काग्रेस को ऐसा राष्ट्रीय संगठन वना पाते जिसमें सभी सम्मि- 
लिव होते श्र यदि काग्रेस भारतीय जीवन के सभी तत्वों की ओर से बोल सकती 
तो उनकी मारगें चाहे कितनी बढी हुई क्‍यों न होती, तो ब्रिटेन के लिये समस्या 
बहुत भिन्न होती आर उसको हल करना बहुत-सी बातों मे अधिक सरल होता । 
सन्‌ १६४० के नवम्बर मास में काग्रेस की शोर से एक अत्यन्त ही भाच्ति- 
पूर्ण व्यक्तिगत सत्याग्रह भ्रानदोलन चलाया गया। उसका उद्देश्य युद्ध के प्रश्न पर 
कांग्रेस की नीति को न्‍्यायोचित सिद्ध करना तथा ऊ़िसी भी प्रकार से ब्रिठिश सरकार 
को युद्ध सचालन के कार्यो में हानि पहुचाना न था। अतएवं बहुत सोच-विचार के 
बाद छाटे गये काग्रेसी सत्याग्रहियो को नियत समय और स्थान पर एक भाषण देना 
होता था । व्यवहार मे ये सत्याग्रही सभा के पूर्व ही वन्दी बना लिये जाते थे, क्योकि 
सभा की पूर्व मुचना सरकारी अधिकारियों को दे दी जाती थी । इस सत्याग्रह के 
प्रथम सत्याग्रही आचाय विनोवा भावे थे । आन्दोलन कुछ माह तक अति शान्तिपूर्ण 
छग से चला ओर हजारो सत्याग्रही वन्दी बने । ब्रिटिश सरकार ने जब यह देखा 
कि भारत के सम्प्रदायो के वीच कोई समभोता नही हुआ, उसने २२ जुलाई १६४१ 
को गवर्नेर-जनरल की कार्यकारिणी परिपद्‌ को विस्तृत करने के निश्चय को 
कार्यान्वित किया | परिषद्‌ के विभिन्न विभागों में उलटफेर करके ५ नये विभाग 
बनाये गये और उन्हे भारतीय सदस्यों को सौंपा गया । वास्तव में, अति महत्वपूर्ण 
विभाग जैसे--वित्त, गृह, व्यापार आदि यूरोपियन सदस्यो के ही प्रधीन पूर्ववत्‌ 
बने रहे । इस अवसर पर नियुक्त किये गये ५ और पहले ३ भोरतीयों को मिलाकर 
परिषद्‌ के १३ सदस्यो में अब ८ भारतीय हो गये । परिपद्‌ के विस्तार को गवर्नर- 
जनरल ने वर्तमान और भविष्य के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण बताया ॥१" इस बीच 
॥0. "ग॒शढ ०८८४१ 0[ ९८४9305909, ६5 श्षाईडटा 40 ॥07-0० ३ इहद्शील्यादा 
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में जमेनी ने सोवियत रूस के विरुद्ध युद्ध की घोपरा कर दी थी, जिसके कारण 
युद्धस्थिति में एक बडा परिवतंन हुआ । काग्रेस की रूस और चीन के प्रति पहले ही 
सहानुभूति थी । ७ दिस्नम्बर १६४१ को जापान भी विश्व-युद्ध मे कूद पडा । इन 
परिस्थितियों में भी जवाहरलाल नेहरू और श्री राजगोपालाचारी सरकार के साथ 
इस झर्ते पर सहयोग करने को त॑यार हुये कि देश में एक राष्ट्रीय सरकार की 
स्थापना की जाये । काग्रेस कार्यंसमिति ने भी यह सम्मति प्रकट की कि प्रहिसा की 
उच्च नीति सगठित हिंसा के मुकाबले में देश के लिये उपयुक्त न रहेगी। अतएव 
३० दिसम्बर १६४१ को कार्यसमिति से अपनी बारडौदी की बैठक में महात्मा गाधी 
को काग्रेम के नेतृत्व भार से मुक्त कर दिया । फिर भी उसने इस वात पर जोर 
दिया कि केवल स्वतन्त्र भारत ही देश की प्रतिरक्षा का दामित्व सभाल भौर युद्ध 
के तूफान का सामना कर सऊता है । परन्तु मुस्लिम सींग ने, स्वतस्त्रता-के प्रश्न पर 
बल देते हुये भारत को दो या अधिफ प्रभुत्यवृर्ण राज्यों में विभाजित करने की भाग 
की और झपनी भर्तों पर सरकार को अपना पूर्णा सहयोग प्रदान करने की भी बाल 
कही । 
इन्ही दिनों जापानी सेना तेजी से श्रागे बढती हुई श्र सम्पूरणं दक्षिण-पूर्वी 
एशिया पर श्रपना आधिपत्य जमायी हुई वर्मा में आरा पहुंची | परिणामस्वरूप युद्ध 
का खतरा भारत की पूर्दी सीमा के निकट झ्रा पहुंचा । सुभाष चसर्द्र बोस १६४१ 
में नजरबन्द थे, किन्तु अयने ही मझान पर । वह इस बीच से भेप बदलकर भारत 
की उत्तर-पश्चिमी सीमा पार करके, जरमनी होते हुये जापान पहुचे। वहाँ पर 
उन्होने प्रवासी भारतीयों को सगठित किया, और जापान सरकार से भी उन्हें संनिक 
तथा भन्य सहायत्रा मिली । अतएव उन्होने प्रवासी भारतीयों की एक सेना का 
निर्माण किया, जो ग्राजाद हिन्द सेना कहवाई । सेना की कुद टुकंडियाँ जापानी 
सेना के आगे भारत को पूर्वी सीमा की ओर बढ रही थी । नेताजी का उद्देश्य इस 
सेना की सहायता से भारत को स्वतस्त्॒ करता था । इसका भारत की राजनैतिक 
स्थिति पर गहरा प्रभाव पडना स्वाभाविक ही था। इन परिस्थितियों में ब्रिटिश 
मन्त्र मण्दल ने भारत के साथ अन्तिम समझौता करने के विचार से भारतीय समस्या 
के हल हेतु अपने प्रस्तावों के प्रारप के ग्राधार पर सर स्टेफई क्रिप्म को भारतीय 
नेताओं, मुख्यत काँग्रेस, के साथ समकौता करने के लिये भेजा । 
है ४. क्रिप्स प्रस्ताव 
सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने जो प्रस्ताव मार्च १६४२ में भारतीय नेताओं के सामने 
रखे थे उन्हें शुद्ध के उपरान्त नये सविधान के निर्माण तथा युद्धकालीन परिवर्तनों 
के सम्बन्ध भें अग्र दो भागों मे विभक्त किया जा भकता है . 
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युद्ध के उपरान्त सम्बन्धो प्रस्ताव-(१) ध्येय उपनिवेश पद--भारत में 
स्वशासन की गीघ्रातिशीघ्र प्राप्ति के लिये ब्रिटिश सरकार का प्रस्ताव है 
कि एक नये भारतीय संघ की रचना के हेनु पग उठाए जायें । भारतीय 
संघ को पूर्ण उपनिवेश पद प्राप्त होगा और उसे इच्छानुसार ब्रिटिश 
फामनवेल्थ से सम्बन्ध विच्छेद की शक्ति भी प्राप्त होगी । (२) संविधान 
निमत्री सभा--युद्ध बन्द होने के तुरन्त बाद ही एक निर्वाचित सभा 
बैठाई जायेगी, जिसका मुख्य कार्य भारत के लिये नया संविधान बनाना 
होगा । इस संविधान निर्मात्री सभा का निर्वाचन भ्रानुपाती प्रतिनिधित्व 
पद्धति के अनुसार प्रान्तीय विधान सभाओो के सदस्यों द्वारा किया जायेगा 
और इस हेतु इन सभाझों के नये चुनाव कराये जायेंगे। इस संविधान 
निर्मात्री सभा में देशी रियासतों को भी अपने प्रतिनिधि भेजने के लिये 
आमन्त्रित किया जायेगा । सविधान सभा के सदस्यो की सख्या निर्वाचन 
मण्डल (७८८०७४(०) की कुल सख्या का दछ्शांश होगी। (३) ब्रिटिश 
सरंकार और नया सविधान--इस सविधान निर्मात्री सभा द्वारा बनाये 
गये सविधान को ब्रिटिश सरकार निम्नलिखित शर्तों के भ्राधीन स्वीकार 
करेगी और उसे व्यावहारिक रूप देगी-- 

(प्र) सघ में न सम्मिलित होने चाले प्रान्त (प०ा-ब०८४०ााड़ १४०ञ॥- 
८९४)--जो प्रान्त नये सविधान को स्वीकार न करे उन्हें यह भ्धिकार 
होगा कि वे अपनी वर्तमान सर्वधानिक स्थिति को स्थिर रखें ओर बाद में 
चाहने पर सध में सम्मिलित हो सके । यदि ऐसे प्रान्त ग्रापस में सहमत 
हो जायें तो वे भी अपना सघ वना सकते हैं जिसे वही पद मिलेगा जो 
भारतीय सघ को; (भरा) भारत और ब्रिटेन के बीच संधि--संविधान 
स्वीकृत हो जाने पर ब्रिटिश सरकार और भारतीय संविधान मिर्मात्री 
सभा के बीच आपसी वातचीत द्वारा एक सन्धि की जायेगी, जिसमे 
ब्रिटिश हाथों से भारतीय हाथो मे उत्त रदायित्वों को पुर्णंतया हस्तातरित 
किये जाने की व्यवस्था की जायेगी । इस सन्धि में धामिक व जातीय 
अल्पसंख्यको की रक्षा के लिये ब्रिटिश सरकार के पूर्व बायदों के भ्रनुसार 
विशेष रूम से व्यवस्था की जायेगी! 


“बर्तेमान सम्बन्धी प्रस्ताव--उपरोक्त के अतिरिक्त वर्तमान के सम्बन्ध में 
भ्रप्न लिखित प्रस्ताव रखे गये थे--(१) ब्रिटिश सरकार का भारत की प्रतिरक्षा के 
लिये उत्तरदायित्व--व्रिडिश सरकार आवश्यक रूप से भारत की प्रत्तिरक्षा के लिये 
उत्तरदायी रहेंगी और उसे विश्वव्यापों युद्ध के प्रयत्नों का अ्श् मानते हुये उस पर 
अभ्रपता नियन्त्रण व निर्देशन रखेगी । (२) ब्रिटिम्न सरकार स्वयं ही भारत के सैन्य, 
नैतिक और भौतिक साधनों कौ संगठित करेगी । (३) यह कार्य भारतीयों के 
सहयोग से क्रिया जायैगा। ब्रिटिश सरकार भारत के प्रमुख वर्गों को अपने देश, 
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राष्ट्रमण्डल व साथी राष्ट्रों को परियदों मे तुरन्त और प्रभावश्ञाली भाग दिलाना 
चाहती है और इसके लिये उन्हें आमन्त्रित करती है। श्रन्त मे, ये प्रस्ताव प्राधार- 
भूत सिद्धान्तों में श्रपरिवर्ततशील वताये गये, जिन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार श्रथवा 
अस्वीकार किया जा सकता था। 
क्रिप्स प्रस्तावों की समालोचना--ब्रिटेन में इन प्रस्तावों को भारतीय 
स्वतन्त्रता की घोषणा बताया गया, परन्तु वास्तव में यह बात पूर्णतया भ्रसत्य थी । 
फिर भी इन प्रस्तावों द्वारा ब्रिटिश सरकार अगस्त १६४० के प्रस्तावों से कुछ 
आगे अवश्य बढ़ी थी जैसा कि अग्रलिखित बातो से स्पष्ट होगा--(१) इन्होंने 
भावी भारतीय संघ को ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से सम्बन्ध-विच्छेद करने की 
स्वतन्त्रता दी । (२) भारत के नये सविधान का निर्माण पूर्णतया भारतीय प्रति- 
निधियों के हाथों मे सौपा जा रहा था यद्यपि ब्रिटेन द्वारा उसकी स्वीकृति कुछ 
धर्तों कै श्राधीन होती । (३) जबकि श्रगस्त प्रस्ताव में भारतीय नेताओं को भारत 
के नये संविधान के सिद्धान्तो श्रौर उसके निर्माण के ढंग पर विचार करने के लिये 
प्रामन्त्रित किया गया था, क्षिप्स प्रस्तावों में संविधान निर्मात्री सभा की योजना 
प्रस्तुत की गई । (४) ये श्रस्ताव झन्तर्कालीन सरकार के रूप के बारे में भी 
अगस्त प्रस्तावों से कुछ झरागे बढ़े । इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में कांग्रेस कार्यसमित्ति 
में २ अप्रैल १६४२ को एक प्रस्ताव स्वीकार किया, जिसके महत्वपूर्ण अ्ञ् निम्न- 
निखित है-- 
युद्ध के प्रति कांग्रेस का दृष्टिकोण-इसमे भागले ने के लिये एक भ्रावश्यक 
शर्ते भारत की स्वतन्त्रता है, क्योंकि वर्त मान में स्वतन्त्रता की प्राप्ति से 
ही करोडो व्यक्तियों के हृदय में वह ज्वाला की ज्यीति जगेगी जो उन्हें 
कार्य करने के लिये उत्साहित कर सकती हैं। केवल स्वतन्त्र भारत ही 
देश की प्रतिरक्षा का भार राष्ट्रीय आधार पर सभाल सकता है। क्रिप्स 
प्रस्तावों में भारत की भावी स्वतन्त्रता के साथ चुभने वाले प्राविधान व 
प्रतिवन्‍्ध--संविधान सभा की रचना ऐसी होगी जिसमें जनता द्वारा स्व- 
भाग्य निर्णय का अधिकार अप्रतिनिधिपूर्ण तत्वो द्वारा दुपित कर दिया 
गया है । देशी रियासतो की ६ करोड़ जनता का लेशमात्र भी ध्यान नहीं 
रखा गया है झौर उनके प्रति वस्तुओं जैसा व्यवह्यर किया गया है । 
श्रान्तों को श्रलग रहने का अधिकार--पहले से ही प्रान्तों के लिये सघ 
से प्रलग रहने के श्रधिकार को स्वीकार कर लेना भारतीय एकता पर एक 
गहरी चोट है मौर बैमनस्यथ का बीज है जिससे प्रान्तों मे कठिनाइयाँ 
बढेंगी और जिसके कारण यह भी कठिनाई श्रा सकती है कि देशी 
रियासतें सघ में सम्मिलित न हों। कांग्रेस भारतीय स्वतन्त्रता और 
एकता से बंधी है। फिर भी कार्य समिति किसी भाग की जनता को 
श्रपनी इच्छा के विरुद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिये बल का प्रयोग 


६ | भारतीय घामन और राजनोति 


सही कर सकती ।** प्रत्येक भूमिगत इवार्ट वो भारतीय संघ में अधिक 
तम स्वाधीतता मिलनी चाट़िये | 
प्रतिरक्षा पर नियन्त्रण छा प्रश्य--अभी तो ब्रिटिय सरकार के प्रस्वाव 

और अपूर्ण है और ऐसा प्रतीत होता हैं कि उसके हारा वर्तमान द्वाचे में 

कोई महत्वपूर्णा परिवर्तन नहीं होगा । यह कहा गया हे कि हर अवस्था में 

भारत की प्रतिरक्षा के लिये ब्रिटिय सरकार उत्तरदायी रहेगी । गमिति 

यह वात फिर से कहना चाहती है कि बर्तेमान में भारतीयों द्वारा उत्तर- 

दायित्व सभालने की एक आवश्यक घर्ते यह है कि वे यह झवुभव करें कि 

वे स्वतस्त है और उते पर अपने देश की प्रतिरक्षा का भार है, ग्रतएवं 

चतंमान में ही स्वतत्मता और पर्स उत्तरदायित्व मिलना चाहिये | इसके 

बिना ये प्रस्ताव अस्वीकार्य हे 

उस झवसर पर जवाहरलाल नेहरू ने यह मत प्रकट किया था--'व्रिष्स 

प्रस्तावों का वास्तविक अर्थ यह है कि सरकार की वर्तमान बनावद पूर्णतया पूर्वेबल्‌ 
ही जारी रहेगी, वाइमराय की मनचाही झक्तियाँ स्थिर रहेगो भौर हम मेंसे 
कुछ उप्तके प्रीछ्धे चलने वाले वर्दी पहने हुए सेवकों के समान होगे भौर केम्दीन 
आदि की देखभाल करेंगे ।* कांग्रेस अपने लिए सत्ता नही चाहती, परन्तु हम 
चाहते है कि सम्पूर्ण भारतीय जनता स्वतभ्ता थे सत्ता प्राप्त करें। साम्प्रदाबिक 
अन्तर वहुत सीमा तक ब्रिटिश भासको द्वारा पेदा किये गये है। बिटिश सत्ता 
हस्तावरण नहीं करना चाहती और सभी दलों ने क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार 
किया है । यह कहना कि महात्मा गांवी के विरोध के कारण काग्रेस ने उन्हें 
अ्रस्वीकार किया, परर्णतया असत्य है । भ्रधिकतर अम्य नेताओं की भांति उन्होंने भो 
उन्हे अस्वीकार किया है । यदि सम्पूर्स राष्ट्र को भारत की प्रतिरक्षा के लिए तंयार 
करना है तो यह भ्रावर्यक है कि भारतीयों को लड़ने के लिए कुछ मिसे श्रर्थात्त 
उनकी स्वतन्त्रता । भविष्य का कोई वायदा उन्हें प्रेरित तही कर सकता । वास्तव 
में, यही बात्त सबते बडे महत्व को थी । महात्मा गाधी ने इन अस्तावों के विपय में 
कहा था कि ये आगे की तारीख में भुनाया जा सकने वाला चैक (205-0अवप 
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१६३४५ का येविधान कार्येरप मे [ ३७ 


एआाध्यप्रव) था । इस वास्याश में किसी ब्रालोचक ने ये शब्द और जोड़ दिये थे ऐसे 
बेक के नाम जो दूटने बाला है । 
मुस्विम लीग ने किप्प प्स्तावों के बारे में ११ अप्रैल को अपना तिरोय 
दिया । लीग कौसिल ने इस बात पर सतोय प्रकट किया कि प्रत्यक्ष रूप से उसमे 
पाकिस्वान की स्थापना का सम्भावना स्प्रीकार को गए हैं, परम्तु लेद की बात है कि 
प्रस्यावों में कोई आवारभूत सुधार नहीं किया जा सकता । झतएवं निम्नलिखित 
कारग्ों से थे प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं-- 
(१) दी राष्ट्र एक सघ में नही रह सकते । सुसलमान सम्पूर्ण भारत के 
लिए एक हो संविधान सभा में भाग नहीं से सकते) संविधान सभा में 
मुसजमानों का प्रतिनिधित्व पृथर्‌ निर्वाचन पद्धति द्वारा होता चाहिए, चूकि 
संविधान सभा में निर्णय बहुमत हारा होगे, इसलिए मुमलमान हिन्दुओं ' 
को दया पर निर्मर रहेगे। प्रान्तो को सं मे सलग रहने छा अधिकार 
आप्त नहीं है--(प्र) प्रास्तों का इस प्रश्न एर निर्णय जानने का कोई 
सतोपजनऊ हल नहीं, (दया) प्रास्यीय विधान सण्णलों मे मुसलमावों का 
प्रतिनिधित्व प्रपर्याप्त है, सम्पूर्णं बयस्क्क जनसख्या के जनमत (6908 
ला९) के मूस्विम लीग विरुद्ध है। (३) देगी रियासतों को संघ में 
सम्मितित होने अथवा ने होने की पूर्ण स्वतस्त्रता होनी चाहिए। 
(४) भारत और द्िदेग के बीच संधि के प्राविधान श्रपर्याप्त है। 
(५) धन्तऊलीव व्यवस्था के लिए कोई निश्चित प्रस्तात् वही है | 


श््क्रि परतायों ३)  फ्े उपरान्त 
है भ्रिष्ण पे धगफ़्क # उपसनक 2॥ श््मो एगो फर्क 
पहले हे भ (() ये श्फ घोर भारनीश ३ पय # ६. भाग) | 
प्रति धृजा गैर टु र द्यरी पोर पप्तो + धरक | ग्णा ३ 
बदनाम के प्रमरीक़ा पादि २३. ग्मे के ;डा अपार प्रारण्म 
फ़िया मारे: महारमा गाषों के मर कु शिया) १ घ+ | शक 
परिम्पिनिय! मे गायों के विश पक गरयावय ल्‍ ग्मत 
विकार समा 
रत (९५ १0 महार्या गाए, । मय ३३ एस मद्य 
पारा शिया कक द्रोड गषी जो | यु क्‍्गे भारक | व 
प्रग्मजों के ल्तमेनी ॥ महावत गण + श्य भाव # पाप मद्मात 
का पह या... बरिध धागज़ कक फ्ना जापान कर भारत वर 
प्राकमक के चलिए प्रामन्पर्त दवा ह, उनके मारने पोर्न # क्र प्राजफंक हट 
जैयेगा । ऋरत ईश्वर के दया न छोड दो प्रष्त प्रपकिक भाषा # 
पर को गे । पेरल्तर सी देख प्रापक मात डैता गे महक 
या जक बार जत्तरदापित्व के सामने होगा ह) & कोर न्याय सममोक 
लेंगे ।! + दोहे! पर क्यो जी के सेस भर विकार 
पेया अन्य पत्र रा ह्प मे कक ग्रे । बाग्रगी ने यत्ता 
पाने के किए मे भोर भाकि गीर भान्येनन फी क्ाक मारस्म के 
और उसके लिए मे; तैयार भ) श्र जाने संगम । भारत दोहे भानमेतक 
प्रपनों चरम प्र >हंचा जबकि ८ १६४२ के सर के प्रेस 
'द्वागमिति मे इस ँम्बन्ध में अपना ऐतिहा स्वोजार | जेसके- 
हेत्वपुर्ण श्र) भग्रतिसित है. 
श नन ज 308 (३ इत 0०4५ ॥ मु ण््ह ग्रग्पत्त चल बाय, 
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सत्ता का हस्तांतरण [ ३६ 


भारत में ब्रिटिश शासव का तुरन्त ही अन्त होना भारत तथा साथी देशों 
की सफलता के लिए अति ग्रावश्यक है। इस शासन का जारी रहना 
आरत को निरन्तर गिरा रहा है और देश अपनी प्रत्तिरक्षा के लिए 
कमजोर होता जा रहा है ! फासिस्टवाद के विरुद्ध सफलता पुराने उद्देश्यों, 
नीतियो व उपायो से चिपके रहने पर नहीं श्राप्त हो सकती । भारत की 
स्वतन्त्रता से ही ब्रिटेन और संयुक्त राप्ट्रो को झाका जायेगा । स्वर्तन 
भारत इस सफलता को अवश्य प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि यह अपने सभी 
साधनों को स्वतंत्रता के लिए तथा फासिस्टबाद, नाजीवाद और साम्रा- 
ज्यवाद के ग्राक्रमशों के विरुद्ध लगा देगा ८ पराधीन भारत ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद का चिन्ह बना हुआ है । परन्तु स्वतत्रता की प्राप्ति ही 
युद्ध के रूप को बदल सकती है, भावी वायदे नहीं । अतएव अखिल भार- 
सीय काग्रेस समिति अत्यधिक जोरदार झब्दों में भारत से ब्रिटिथ सत्ता 
के हट जाते की माग दोहराती है । 
भारतीय स्वतभ्रता की घोषणा पर एक स्थायी राष्ट्रीय सरकार बनेगी, 
जिससे सभी देश के प्रमुख दलो और समुहो का सहयोग प्राप्त हो । इसका 
अथम कर्तव्य भारत की प्रतिरक्षा करवा होगा ) यह एक सविधान सभा के 
लिये भी योजना निकालेगी । भाख का संविधान संघात्मक होगा, 
पजिसमे इकाइयो को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त होगी। भारत की स्वतन्त्रता के 
पीछे अन्य देशों व एशिया के राष्ट्रो की स्वतंत्रता आयेगी । भारत एक 
ऐसे विश्व सघ क्यी सरकार की स्थापना के पक्ष में है जिसमे सभी स्वतंत्र 
राष्ट्र सम्मिलित हो । ऐसे सध की स्थापना के उपसंत नि.शस्त्रीकरण 
व्यावहारिक हो ।**'यह समिति किसी भी प्रकार से चीन या रूस की प्रति- 
रक्षा को हावि न पहुचाने के लिए चिन्तित है ॥** भत्त* ब्रिटेन भौर सथुक्त 
राष्ट्रों से फिर अपील करती है। यह मसाग न माने जाने की अवस्था से 
समिति एक अत्यधिक व्यापक पैमाने पर महात्मा ग्रांधी के नेतृत्व में 
अहिसात्मक संघर्ष चलाने की विवश होकर य्ाज्ञा देती है | यह भारतीयों 
में अपील करती है कि इस आन्दोलन का आधार अहिसा हो श्र प्रत्येक 
व्यक्ति अपना माय प्रदर्शधन करे । जब भी सत्ता आयेगी वह सारी जनता 
की रहेगी । 
जवाहरलाल नेहरू के मतानुप्तार उपर्यूक्त संकल्प कोई घमको न था 4 यह 
सो एक झमबण और स्पष्टीकरण था । यह एक सहयोग करने का प्रस्ताव था? 
महात्मा गांधी ने चोन के तत्कालीन सर्वेरर्यवा चाय काईशेक को भेजे गये अपने 
पत्र में लिखा था कि वे कोई प्र जल्दबाजी में न उठायेंगे। परन्तु इस निश्चय के 
पास होने के तुरन्त वाद सरकार ने पहल * किया और कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं 
को बन्दी बना लिया | कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं की देशव्यापी गिरफ्तारियाँ 


| भारतीय शासन श्रौर राजनीति 


हुईं भर जनता के सभी नेता बन्दी बना जिए गये, किन्तु जता में सरकार की इस 
चुनौती का खुले विद्रोह द्वारा जवाब दिया । नेताग्रो की अ्रनुपस्थिति में जनता ने 
राष्ट्रीय स्वृवत्रता की प्राप्ति के लिए अपूर्व उत्साह, त्याग और निर्भक्रिता का 
परिचय दिया । अनेक स्थानों पर विभिन्न प्रकार के ऋतिकारी कार्य किये गये, 
जिनमे तार काटता, रेलो की पटरी उल्ाडना इत्यादि मुरय थ। सरकार का दमन-घक्र 
भी वडे जोर से चला । सैकडो स्थानों पर गोजियां चलाई गईं । बहुत से नर और 
नारियो मे अपना जीवन बलिदान क्रिया और बहुत बडी सरया हताहत हुई । 
हजारो व्यक्तियों को विना मुकदमा चलाये जेनो भ वन्‍्दी बनाया गया तथा उन्हें 
साधारण अपराधो व भूठे झारोपो के भ्राधार पर अत्यधिक कठोर दण्ड दिया गया । 
कुछ स्थानों पर तो जनता के विद्रोह को झ्वान्‍्त करने के हेतु वमवारी तक की गई 
और कई क्षेत्रों से कुछ समय के लिये ब्रिटिश झासन का प्राय भ्रन्व ही हो गया । 
ऐसे समय में मुस्लिम लीग और साम्यवादी दल ने सरकार का साथ देकर देश के 
प्रति विश्बासघात किया । ई० डब्लू० आर० लुम्बी ने मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया 
के घारे मे त्रिखा है कि मि० जिन्‍नाह ने काग्रेस की इस माग की निन्‍्दा की थी, 
जिसके अनुस्तार काग्रेस वाइसराय की कार्यकारिणी परिपद्‌ को एक मत्रिमण्डल का 
रूप देता चाहती थी और जिसके कारणा क्रिप्स योजना विफल रही, क्योकि काग्रेस 
राष्ट्रीय स्पतत्रता के नाम से सरकार पर अपना नियन्त्रण स्थापित करना चाहती 
थी जिमके फलस्वरूप मुसलमान और अन्य अल्यस॑रयक उसकी दया पर निर्भर 
रहते । प्रव लीग ने काग्रेस के खुले विद्रोह की निन्‍्द्रा की, क्योकि सीधी कार्यवाही : 
द्वारा काग्रेस उसी उद्देश्य की प्राप्त करना चाहती थी, अतएवं लीग ने सभी 
मुप्तलमानों से अपील की क्रि पे इस आन्दोलन से कोई सम्बन्ध न रखें। इस बीच 
मे लीग ने ब्रिटिश सरकार को उसके युद्ध प्रयत्तो में मुसलमानों के पूर्ण सहयोग का 
आश्यासन दिया ।* 
लगभग दो वर्ष तक सर्वधानिक गतिरोध को दूर करने के लिये कोई बात- 
चीत अथवा प्रयत्त न हुआ। १३ फरवरी १६४३ को भारत सरकार ने एक 
पुस्तिका प्रकाशित की, जिसका नाम था सन्‌ १६४२-४३ की अव्यवस्था के लिये 
कांग्रेस का उत्तरदायित्व (एगड़ा5४ २९६फ०॥भं9॥9५9 (7 दी8 [0#07- 
590००$, 942--43) । इसमे काग्रेस और गाधी जी पर यह दोष लगाया गया 
था कि € अगस्त के बाद होने वाली व्यापक अव्यवस्था (गडबड) के लिये वें उत्तर- 
दायी थे। १६ प्प्रैल १६४२ के बाद दिये गये गांधी जी के भाषणों से अनेक 
उद्धरण देकर यह दिशख्ाने का प्रयत्त किया गया था कि गावी जी का आन्दोलन 
एक खुला विद्रोह था। नजरखबनन्‍्दी की दशा में ही गाधी जी ने सरकार के आरोपी 
का उत्तर १५ जुलाई १६४३ को भेजा ! उसके बाद भारत सरकार झ्ौर गाधी जी 
के बीच पत्र-व्यवहार चला, जिसमे गाधी जी ने सरकार के आरोपों को गलव 
7 ३ हुण्ण७, 8. ए. ए., 7/00ए८ टी उकह-उकर रेट, 9. 33--4. 
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बताया और उल्टे सरकार पर आरोप लगाये तथा छानबवीन के लिये एक निष्पक्ष 
न्‍्यायाधिकरण बँठाने की माग की । सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि जब 
तक श्रगस्त प्रस्ताव वापिस नहीं लिया जाता सरकार कोई पग ने उठा सकेगी 
उसके जवाब में गाधी जी ने कहा कि ऐसा निर्सय तो केवल अखिल भारतीय काम्रेस 
समिति ही ले सकती हैं। फिर भी सन्‌ १६०४४ मे ग्राधी जी को कारामुकत किया 
गया । उन्होंने दूटने के बाद शीघ्र ही मि० जिन्‍नाह से वम्वई भें उन्हीं के निवास 
स्थान पर हिन्दू -मुस्थिम समभीते के लिये कई दिन तक वार्ता की जिसका ब्राधार 
श्री राजगोपालाचारी का यह फार्मूला था , स्वतन्त्र भारत के सविधान के बारे में 
नीचे लिखी झर्तों के आधीन मुस्लिम लीग भारत के लिये स्वतन्त्रता की माय का 
अनुमोदन करती है और यह सक्रमणकाल के लिये अस्थायी सरकार निर्माण कार्य 
में काग्रेस से सहयोग करेगी - 

(१) यूद्ध के उपरान्त भारत के उत्तर-पूर्व तथा उत्तर-पश्चिम मे मुस्लिम 
बहुसस्यक प्रदेशों की सीमा निश्चित करने के लिये एक आयोग नियुक्त 
किया जायेगा । इन प्रदेशों मे वयस्क अथवा अन्य व्यावह्यरिक मताधिकार 
के आधार पर भारत से अलग होने के प्रश्त पर जनमत कराया जायेगा । 
यदि बहुसख्या भारत से अलग एक अ्रभृसत्तापूर्ण राज्य बनाने के पक्ष मे 
हुई तो उसके निर्णय को कार्यान्विव किया जायेगा; परन्तु सीमा स्थित 
जिली को भारत या नये राज्य मे सम्मितित होने का निशचम 
करने का अधिकार रहेगा। (२) जनमत से पूर्व सभी दलों को अपने- 
अपने दृष्टिकोण का प्रचार करने की स्वतन्त्रता होगी। (३) यदि 
पृथवकरण हुआ तो दोनो राज्यो के बीच प्रतिरक्षा, व्यापार, सचार तथा 
अन्य ऐसे ही आवश्यक प्रयोजनो के लिये आपसी समभौते किये जावेगे। 

(४) जनता का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाऊर बसना उनकी स्वेच्छा 

पर निर्भर करेगा । (५) ये शर्ते तभी लाभू होगी जबकि ब्रिटेन भारत को 

पूर्ण सत्ता सौप देगा । 

भिर्दंत सम्मेलन (7४०-?ि(/ ए०एणि॥०८)---गांधी-जिन्नाह वार्ता विफल 
रहो और जनता में फिर निराण्ा छा गई । उसके उपरान्त उसी वर्ष निर्दलीय 
नेताओं का एक सम्मेलन हुआ और उसने एक समिति बैठाई जो सप्र समिति 
कहलाई | इस समिति में कई उच्च देशभज्त व विचारशील व्यक्ति सदस्य थे । इस 
समिति ने क्रिप्स प्रस्तावों के सम्बन्ध मे मुस्लिम लीग की पाकिस्तान के लिये माँय 
और प्रान्तों को भारतीय सध से अलग रह सकने का अधिकार दिये जाने को 
अस्वीकार किया; किस्तु उन अस्तावों के संविधान निर्माण सम्बन्धी अ्रथ को इन 
झुधारों के साथ स्वीकार किया--(१) सविधान निर्मात्री सभा की कुल सदस्य सख्या 
६० रहे और स्थानों का वितरण इस प्रकार हो--हिन्दू ५१, मुसलमान ४१, 
अनुसूचित जातियाँ २०, विज्ेप हित १६, सिकख ८ झौर भारतीय ईसाई ७, पिछड़ 
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हुये क्षेत्र और जन जातियाँ ३, आग्ल भारतीय २, ग्रूरोपियन १, पारसी १। इस 
प्रकार इसने सवर्ण हिंखुप्रो और मुसलमानों के समान प्रतिनिधित्व [क्मा9 ण 
8८०।८४०॥४(०॥) का नया विचार दिया जिससे कि साम्प्रदायिक एकता बढ़े; 
परन्तु इसके साथ हो संयुक्त निवचिन प्रणाली की व्यवस्था पर बल दिया। 
(२) संविधान में मूल अधिकारों की विस्तृत घोषणा को सम्मिलित किया जाय 
थथा व्यकित की स्वतत्नतायें, प्रेस और सध की स्वतत्रता, सभी नागरिकों को विना 
किसी भेदभाव के समान नागरिक अधिकार, (३) पूर्ण धाभिक स्वनत्र॒ता भौर 
(४) सभी सम्प्रदायों की भापाझों और ससरूकृति की रक्षा । इस प्रकार के भ्रधिकारो 
का संविधान में परिगणने करना झति आवश्यक व देश हित में ही होता । 
इस समिति ने संघीय विधानभण्डल के मिचले सदन एसेम्बली में भी 
मुसलमानों झौर संवर्ण हिन्दुओं को समान प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव रखा । इसने 
द्रेश में विरोध का तूफान खड़ा कर दिया | सप्रू समिति की सिफारिय के प्रनुसार 
१५ करोड मे अधिक सवण्‌ हिन्दुओं को ८ करोड मुसलमानों के बराबर राजनंतिक 
अधिकार मिलेते, इस प्रकार का अ्प्रजातात्रिक अधिकार एक समुदाय को दूमरे की 
कीमत पर दिया जाना न्‍्यायोचित न था, साथ ही इससे मुसलमानों का हठीलापन 
और भी बढ़ता । जहाँ तक सवीय कार्यपालिका का सम्बन्ध है सप्रू सम्रिति ने ये सुझाव 
दिये-- (१) सधीय विधानमण्डल के प्रमुख तत्वों का मिला-जुला मत्रिमण्डल बने 
जो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के ग्रनुसार उत्तरदायी हो या (२) व्यवहार में स्थिस 
नमूने की कार्यपालिका बने। यदि पहले अकार के पमिले-जुलें मत्रिगडल की 
व्यवस्था सफल न हो तो फिर बाद में मघ तथा प्रान्तो दोनो में ही स्विस 
ढंग की कार्येपालिकाये बनें। उन परिस्थितियों मे एक दलीय मन्त्रिमण्डल का रहना 
सैद्धान्तिक दृष्टि से तो संवंधा उचित था, किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से उसमें 
कठिनाइयाँ रहती--ऐसा स्वीकार किया जा सकता है। अन्त मे, इस योजना का 
सवसे बड़ा दोष यह था कि संविधान सभा के बहुत से निर्णय ई के बहुमत से चंध 
होते ग्रौर यदि उद मामलों पर आवश्यक बहुमत एक या दूसरी ओर न होता तो 
उब्रटिश सरकार के पचाद (3७०70) को स्वीकार किया जाता । इस सर्मिति की 
पमफारिशों का किसी भी प्रमुख दल ने स्वागत न किया फिर भी समान प्रतिनिधित्व 
का सिद्धान्त नेताओं के मन में घूमने लगा । 
भूलाभाई देसाई-लियाकत पेक्ट--सन्‌ १६४५ के अन्द तक युद्ध में साथी 
देशो ने ग्रफ्रीक्ा व यूरोपीय रखक्षेत्रो पर विजय पाली थी । अब ऐसा समय झा 
रहा था जबकि ब्रिठेव भारत के सवधानिक विकास की समस्या पर ध्यान दे सकता 
ब्या । देश के कुछ काँप्रेसी नेताओं में स्वंधानिक गतिरोध का अन्त करने की चिन्ता 
थो । तत्कालीब केन्द्रीय एसेम्बलो मे काँग्रेस व मुस्लिम लीग दलो के नेताझो- 
अूलाभाइ देसाई व लियाकत अली खाँ--के बीच एक प्रकार का समभोता हुआ 4 
डसका सार यह था कि केन्द्र में एक अस्थायो राष्ट्रीय सरकार (070चथंश्रणा। 
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बगितंशाश 00ए2एग्रथा।) बनाई जाय जिसका आधार कांग्रेस व मुस्लिम लीग के 
बीच समान प्रतिनिधित्व हो अर्थात्‌ दोनों में से प्रत्येक दल को ४० प्र० झ० स्थान 
मिलें और शोष २० प्रति्मत स्थान अन्य दलो को दिये जायें जबकि इस पैक्ट के 
अनुसार केन्द्रीय सरकार सन्‌ १६३५ के कानून के अन्तर्गत ही रहकर कार्य करती, 
किन्तु कांग्रेस भर लीग मे यह समझौता रहता कि कोई भी विधेयक गवरनेर-जनरल 
की शक्ति द्वारा लागू न किया जायगा यदि उसे सदन पास ने करे। इस प्रकार 
ग्रवनेर-जेनरल की प्रतिपेधः शक्ति को हटाने और सरकार को विर्वाचित विधान" 
मण्डत के प्रति उत्तरदायी बनाने की योजना सोची गई थी ।३ परन्तु इस प्रकार की 
सरकार का निर्माण तभी हो सकता था जबकि सरकार भारतीयों को कुछ वास्तविक 
सत्ता सौंपने को तैयार होती । झतएवं इसका भी कोई फल मे मिकला । 
२. बैवेल योजना 
१६४४ के आरम्भ में भाररीय सेना के भूतपूर्व सर्वोच्च सैनापति लार्ड वंबेल 
को ब्रिटिश सरकार ने भारत का गवर्नर-जनरन नियुक्त किया। ब्रिटिश साआज्य में 
यह सर्वोच्च पद उन्हें उत्तरी अफ़ीका में शत्रुओओं पर विजय पाने के फलस्वरूप दिया 
गया था। नये गवर्नेर-जनरल ने कार्य-भार सभालने के कुछ ही दिन बाद 
संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिये प्रयत्त करना आरम्भ किया । वह इस 
सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार से पराम्झय करने के लिये लन्‍्दत गये। १४ जून को 
वहाँ से वापस आने पर उन्होने अपने रेडियो द्वारा प्रसारित भाषण में घोषित किया 
कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भारतीय नेताओ के सामने गतिरोध को दूर करते तथा 
भारत को स्वशासन के पथ पर आगे बढाने के उद्देश्य से कुछ प्रस्ताव रखते का 
अधिकार दिया है । यह बात स्पष्ट की गई है कि ब्रिटिश सरकार का इरादा भारत 
में कोई भी ऐसा परिवर्तन न करने का है जो प्रमुख भारतीय सम्प्रदायों की इच्छा 
के विश्द्ध हो, परन्तु द्विटिश सरकार इस बात के लिये तैयार थी कि यदि भारतीय 
राजन॑तिक दल उनके सुझावों को मानकर जापान के विरुद्ध युद्ध को सफलतापूर्वक 
प्रन्‍्त तक ले जाने तथा विजय के उपरान्त भारत के पुनतिर्माण में सहयोग देने की 
उद्यत हों तो श्रस्वरिम काल में भी कोई पग श्रागे बढाया जा सकेगा । इस उद्देश्य 
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डेड भारतोय घामन और राजनीति 


से व्विटिश सरकार गवर्न र-जनरल की कार्यकारिणी परिषद्‌ को रचना में एक महत्व: 
पूर्णा परिवर्तन कर्म यो वैयार है। ध्स्याय रखें गया फि परिषद्‌ का एुननिर्माण 
किया जाय और गव ।र₹-ज्वर 7 छड्प्यि क परिपद के समस्यों को ताज द्वारा नामजद 
कराने के ये भारत के केन्टय व प्रास्यीय राजन तिक झोवन के नताओं में से इस 
अनुपात में छाटे कि उसने प्रमुख दित प्रतिनिधित्व प्रास्त हो । 
उसमें सवण हिन्दुओं व ममदमानों पे सरया समान होयी ने कि 
कांग्रेस और मुस्थिग छोग वी, जेसा दि त में तय हुआ 












कते समक्क 


का प्रस्ताव रखा । 
परिप , में गवनेर-जनरत झार रुर्बोच्च मेनापति वे छोड़ सथो सदस्य भारतीय 
होने थे, यहाँ तक कि परराष्ट्र-सम्बन्ध विभाग भी किसी भारतीय सदस्य के भ्घीन 
रहता । + 





एक दूसरा पग यह उठाया जाना था कि भारत मे ब्रिेन का हाई कमिश्तर 
नियुक्त फिया जाता । परिषद्‌ को अपने कार्य वतमान संविधान के अन्तर्गत रहकर 
ही करने ब्रर्थात्‌ गवरन र-जमरल की उसके निर्णंयों को न मानने (४८०) को शक्ति 
बनी रहती, परन्तु यह कहा गया था कि गवनर-जनरल अपनी श्स शक्ति का प्रयोग 
गेसे ढृग से न करेगा जो न्‍्यायोचित न ठहराया जा सके । पुननिभित परिपद्‌ के 
मुख्य कृष्य अग्रलिज्षत होने--(१) जावान के विरुद्ध जब तक कि बह पराजित 
हो युद्ध के सचालन पूर्ण शक्ति से करना । (२) ब्रिटिश भारत के झांसम को जब 
तक कि सथा संविधान बनकर लागू हो, चलाता । (३) जब भी सरकार के सदस्य 
सममभें कि समभाता सम्भव है, वे स्थायी संविधान के प्रश्न पर विचार करें। यह 
कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होंगा। गवनेर-जनरल ने अपने वक्तव्य में यह भी 
स्पष्ट किया था कि यदि इस उद्ृश्य के लिये बुलाया गया शिमला सम्मेलन असफल 
रहा तो वर्तमान पद्धति ही जारी रहेगी । साथ ही इन प्रस्तावों का देशी रियासतों 
पर कोई प्रभाव न पड़ा । शिमला सम्मेलन की सफलता के लिये यह झ्रावश्यक था 
कि काग्रेम के उच्च नेताग्रों को कारामुक्त किया जाय, अतएव ऐसे झादेश 
दिये गये | 


बंवेल अस्तावों का देश के सभी राजनैतिक दलो ने स्वागत किया 4 काग्रेस 
नार्यसमिति ने नये प्रस्तावों पर विचार किया । जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व 
को समझते हुये समिति भी उनकी स्वीकृति के पक्ष मे ही दिखाई पडती थी । परन्तु 
गाँधी जी ते इन प्रस्तावों के विरुद्ध यह आाक्षेव रखा कि इनमे सवर्ण हिन्दू 
(९०४४ छां०४०७५) और अन्य हिन्दू कय ग्न्तर किया गया तथा नव निर्मित होने 
ज्वाली परिपद्‌ में साम्प्रदायिक आधार पर समानता रखी जानी थी । मुस्लिम लीग ने 
भी कुछ बातो पर स्प्रष्टीकरण चाहा, विशेष रूप से भय सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों 
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वी ठीक-ठीक संख्या के बारे में । फिर भी प्रमूप दलों के नेताग्रों ने शिमला सम्मेलक 


में भाग लेने का मिश्चय किया । 


जिमला सम्मेलन-घुलाई १६४४ के आरम्भ में शिमला सम्मेलन झायोजितः 
हुआ । सम्मेलन मे व॑वेल प्रस्तावों में श्रन्तरिम सरकार के निर्माग्य सम्बन्धी साधारण 
सिद्धान्ती को स्वीकार किया। काग्रेस ने अपने कुछ सिद्धान्तो को त्याग कर भी 
समभौते के तिये तत्परता दिसाई और एकमात्र राष्ट्रीय संगठन होने के दावे तक 
को छोड़ने का निश्यय किया । परन्तु मुस्लिम लीग ने अपने इस दावे को नहीं छोडा 
कि नई परिषद्‌ में सभो मुस्लिम सदस्यो को नामजद करने का अधिकार केवल उसे हो 
हो। काग्रेस भ्रपने को राष्ट्रीय संगठन के स्थान पर साम्प्रदाधिक संगठन कहलाना 
कभी पसन्द न कर सकती थी । गत कांग्रेस इस बात पर अरडी रही कि अपने द्वारा: 
नामजद सदस्यों की सूची में वह एक मुसलमान का नाम अवश्य ही सम्मिलित 
करेगी । यहाँ यह जान लेना झ्रावश्यक है कि काग्रेस के इस दावे का समर्थन गैर- 
लीगी मुस्लिम नेताओं से भी किया, जिनमे कि पजाब के मुख्य मश्नी सर खिजर 
हयात साँ भो थे। काग्रेस डा० जाकिर हुस॑न जैसे प्रख्यात विद्वान को अ्रपनी सूची” 
में सम्मिलित करना चाहती थी और इसके परिण्यामस्वरूप मुसलमानों को एक 
अतिरिक्त प्रतिनिधि मिलता । परन्तु मुस्लिम लीग के नेताश्रों ने इस बात को स्वीकार 
न किया । जब गवर्नर-जतरल ने स्वय भी यह कहा कि वह सुस्लिम लीग को हो 
सभी मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था नहीं स्वीकार कर सकते ती मि० 
जिन्नाह ने उनके प्रस्ताव अ्स्वीकरार कर दिये । प्रन्त में सम्मेलन की श्रसफलता 
की घोषणा स्वय लार्ड वैवेल ने १५ जुताईं को की । सम्मेजन इस कारण से अ्रसफल 
रहा कि बैवेन ते परियद्‌ के पुननिर्मारण के सम्यन्ध में जो प्रस्ताव (नामी की सूची) 
रखा उसे भी मि० जिन्नाह ने अस्वीफार कर दिया। परन्तु बाइसराय ने सम्मेलन 
की-असफवता के लिये ग्रत्यन्त खेद प्रकटः करते हुये उसको असफलता का पूर्ण 
उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया। 


संम्मेलच की समाप्ति पर मौ० अ्रदुलकलाम श्राजाद ने, जो उस समय कांग्रेस 
के प्रधान थे, प्रेस सम्मेनन मे बताया कि सम्मेलन दो असफलता मुस्लिम लीग के 
हठपुर्सो रुख के कारण हुई ४ बात यह थी कि जब मुस्लिम लीग ने वाइसराय के 


ह 
ला ++++--..तततवु 


4 *बुत्र कह ९०08९ ता (९३८ बचत (98६ 6 हद) नि९ए एए 0१ 
जा, उधाशी छवड धीता पीढ क्‍पचाका ॥ टछशप९ क्रीत्घट 3000 शतागगरवावार फ्री 
ग़ाटग020 उग्र शाह 7९9 8९6९एए७ (ए6ए८॥औरो, द्वाप तव टैगाड्वाल७ जा क३९१८ ह0 परशी५ 
(0 एग्राव्रा॥6 भा एव... पवरठ एजाशारड तियात का इछचती 3. कचरा 0तएर्प 
06 47607 ह5070 जवोग 7६ 98570 एक्ॉ्जाओं सकेश्बलधा [0 ७३६ ॥007पट6॥9 9 वृष्टशाणा 
056३६, छए७६ 56 बीडिटाएनए & िए055 ६ एतछफरए८.. १४८ रद ए7692"6१ ६0 
20९0०ग्राएत8/6 [्रढ 'चपडी। [६ एढ ॥0 $ विध्ीटवा ए०5धकोंढ लरट्ऑा, एप: |. 
उक्रभा (000 एक का एाएणज़ाणगांशाडई कावाएएंट ९? ४ 


ीडबप, फ्रेब्वणोघ03 है ९, >-खहरीव अन्‍्कड इन्‍ल्ट॑ला, # इड, 75 


सत्ता का हस्तांतरण [ ४3 


और एक बार फिर से प्रवल लोकमत विदेशी प्रशासन के विरुद्ध उठा । उन्ही दिनों 
प्रालियामेंट का एक शिषप्टमण्डल, जिसमें प्रमुख राजनीतिक दलो के प्रतिनिधि 
सम्मिलित थे, भारत आया । उसका भारत में श्राने का उद्देश्य भारतीय समस्या का 
श्रध्ययन करना तथा तथ्यों का पता लगाना था । थिप्टमण्डल ने देश के विभिन्न 
भागो और नगरों का दौरा किया और अनेक व्यक्तियों से भेंट की । कुछ दिन के 
दौरे के पश्चात शिप्टमण्डल बापस लौट गया । उसके थाने से भारतीयों के हृदय में 
सर्वधानिक समस्या के सफल हल के बारे में फिर आाशाएं उत्पन्न हुई । 
पारलियामेटरी शिप्ट-मण्डल के चले जाने के उपरात १६ फरवरी १६४६ को 
सामुद्विक सेना की विभिन्न टठुकड़ियो में एक प्रकार का विद्रोह हुआ ॥ यहू इस बात 
का सूचक था कि ग्रब ब्रिटिश सरकार भारतीय सेवा की सहायता से भारत पर 
ब्रपती सत्ता जारी न रख सकती थी, ग्रतएवं उसके लिये भारत छोडने का समय 
निकट भरा गया था ) अगले ही दिन कब्रिदेन के प्रधान मनन्‍्त्री मेजर एठली ने एक 
महत्वपूर्ण घोपण॒ए की ( प्रधान मन्‍्द्री ने अपनी घोषणा में भारत के स्वत्न्त्र होने के 
अधिकार को माना ओर अपनी सरकार के इस दृढ़ निश्चय को व्यक्त किया कि 
वह भारतीयों की स्वतन्त्रता प्राप्ति में सहायक हीगी ! इस घोपणा का सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण श्रश्ञ वह था जिसके द्वारा प्रधान मन्‍््री ने यह स्पप्ट किया कि उनकी 
सरकार किसी भी भारतीय अ्रल्पसख्यक समुदाय को, वह कितना भी महत्वपूर्ण क्यों 
न हो, भारत की संवेधानिक प्रगति को रोकने का अधिकार न देगी, अर्थात किमी 
अल्पत्ृर्यक सम्भदाय को 'विटो' का अधिकार न मिलेगा । भारतीय सर्वाधानिक 
समस्या का जीघ्र हल निकालने के उद्देश्य से प्रधान मन्‍्त्री ने ३ सदस्यों के एक 
मंजिमण्डल मिशन को भारत भेजने की भी घोषणा की । उस मिशन के सदस्प ये 
थे--सर स्टेफई क्रिप्स, लाई पैथिक लारेंस (तत्कालीन भारत मंत्री) श्रौर मिस्टर 


ए० बी० एलेक्जेण्डर ; ब्रिटिश लोक सभा में १५ मार्च को दिये गये भाषरा में 
ब्रिटिश प्रधान मत्री ने कहा - 


“मुझे पूर्ण विश्वास है कि वर्तमान समय में राष्ट्रवाद का ज्वार 
भारत में ही नही वरन्‌ सम्पूर्ण एशिया मे.अधिक तेजी से बढ रहा है । 
वास्तव से, सत्रिसण्डल के सदस्यों को भारत भेजने का स्पष्ट कारण यह है 
कि ऐसे जिम्मेदार व्यक्तियों को भेजा जाथ कि जो स्वय निर्णय कर सके | 
यदि भारत ने कामसवेल्थ में रहने का निर्णय किया तो यह निर्णय 
उसकी स्वतत्र स्वेच्छा से होना चाहिये । कॉमनवेल्थ स्वतंत्र राष्ट्रो का 
एक स्वत सध है । यदि दूसरी ओर भारत पूर्ण स्वतंत्रता के पश्ष में 
निर्णय करता है तो हमारे मत मे उसे ऐसा करने का अधिकार है । हमारे 
लिये यह उचित होगा कि हम सक्रमण-काल में होने वाले परिवर्ततो को 
सुगमतापूर्वक होने मे सहायता प्रदान करें । हमे अल्पसख्यको का बहुत 
ध्यान है और हम चाहते है कि अल्यसस्यक भय में मुक्त होकर रह सके । 


घ्द ] भारतीय शासन और राजनीति 


परन्तु दूसरी ओर हमे किसी अ्ल्यसरयक सम्प्रदाय को वहुसंस्यक सम्प्रदाय 
की प्रगति पर 'विटों' का अधिकार नहीं दे सकते” |? 

३. कैविमेट मिशन योजना 

मार्च १६४६ भे केविनेट मिशन भारत पहुंचा और क्रीध्र ही उसने दिल्‍ली 

मे प्रमुख दलो के मेताओ से वार्तालाप करनी आरम्भ की । सदस्यों ने यही प्रयत्त 
किया कि काग्रेस श्लौर मुस्लिम लीग में कोई समभौता हो जाये । कुछ दिन बाद 
त्रिदलीय सम्मेतन शिमला में चला । काग्रेस अपने असाम्प्रदायिक झाधार को छोड़ने 
को तैयार न थी और मुस्लिम लीग ने अपने इस दावे पर बल दिया कि वह 
मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि सस्था थी, अत आन्‍्तरिक सरकार के निर्माण के 
यारे में कोई समझौता न हो सका, वयोकि दाग्रेस अपनी औोर से दिये जाने वाले 
शामो की सूची में मुस्लिम प्रतिनिधि भी सम्मिलित करना चाहती थी झौर मुस्लिम 
लीग़ के मेता मि० जिन्नाह किसी भी प्रस्ताव से मन्तुप्ट न हुये । यवरपि केविनेट 
ई#शन दोनो प्रमुख दलो में कोई समझौता ने करा सका फिर भो जिम (सम्मेलन 
निष्फत न रहा, क्योकि उसके ,/ठुउपरान्त ही केविनट मिशन ने अपनी भोर से १६ 
मई १६४६ का प्रसिद्ध वन्तछ्य प्रकाणित किया, जिसमे भारतीय गतिरोध को 
सुलभाने के लिये उसने अपने सुझावों का समावेश किया था । यह बड़े सौभाग्य की 
वात थी कि मिशन की योजना को झारम्भ में दोनों प्रमुस दलो ने स्वीकार कर 
लिया । केविनेट मिशन के वक्तव्य में कहा गया था कि उन्होंने मुस्लिम तीग की 
पाकिस्तान सम्बन्धी माँग पर विचार किया, परन्तु वे इस निष्कर्प पर पहुंचे कि न्‍ 
इससे साम्प्रदायिक समस्या हल न होगी और न ही वे यहू न्‍्यायोचित समभते थे 
कि पजाव, बयात और असम के उन जिलो को, जिनमे हिन्दुओं की वहुमस्या थी, 
किसी प्रकार प्रभुमत्तापुएं पाकिस्तान राज्य में सम्मिलित किया जाये ) उन्होंने यह 

भी स्वीकार किया कि भौगोलिया हृष्टि मे भारत एक अ्रसण्ड राज्य था-। 

इसके भ्रतिरिक्त मिशन की राय में झ्न्‍्य महत्वपूर्ण बातें--प्रश्ासूनिक, 

आाधिक और संतिक भी विचारणीय थी। काग्रेस ने एक ऐसी योजना का ग्रुकाव 
दिया था जिसके ग्स्तगंत प्रान्तो को पूर्ण स्वायत्तता (णींशए०एणाह़) अधि 
होदी और केरद्र के हाथ में कम से कम विपय तथा वैदेतिक मामले, प्रतिरक्षा भौर 
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सचार रहते । उस योजना के अन्तर्गत, यदि प्रान्त बड़े पैमाने पर होमे वाले श्राधिक 
और प्रशासनिक नियोजन में भाग लेना चाहते तो वे केन्द्र को अन्य ऐच्छिक विपय 
ग्ैंण' पकते थे । केविनेट मिशन की राय में वह योजना भी अनेक सर्वधानिक 
(द्रपो और पेचीदगियों से पूर्ण थी । भारत की देशी रियासतों के विषय मे 
पशन मे यह मत व्यक्त किया... स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त ब्रिटिश ताज धोर 
/ देशी शासकों के बीच वे सम्बन्ध कायम न रह सकेंगे जो कि उस सम्रय तक थे । 
। ब्रिटेन भ्रधिराजसत्ता (एशणश्या०ए्ा८०) को न तो स्वय रख सकेगा और न उसे नई 
। सरकार को हस्तातरित कर सकेगा ।९ केबिनैट मिशन ने कांग्रेंस की उस योजना 
: पर भी विचार किया जिसके अनुसार कांग्रेस एक भारतीय सध बनाना चाहती थी, 
। परन्तु केन्द्रीय संघ और स्वाधीन प्रान्तों के बीच काग्रेस किसी भी प्रकार के 
|; प्रादेशिक संघ अथवा कुछ सामान्य प्रयोजनों के हेतु समूह संविधान के विरुद्ध थी । 
! इसके श्रागे केविनेट मिशन ने अपने उन प्रस्तावों को रखा जो उसके मत में सभी दलो 
के झ्ावश्यक दाशेों के प्रति न्‍्यायपूर्ण थे । उसने निम्नलिखित सिफारिशों की 


(१ सम्पूर्ण भारत का, जिसमे क्षिठिश भारत शौर देशी रियासते 

“ सम्मिलित है, एक सघ होना चाहिसे । सघ को शेवल वैदेशिक मामलों, 
अतिरक्षा व संचार के विभागों के साथ उनके प्रशासन के हेतु भ्रावश्यक 

' धनराश्षि प्राप्त करने की शक्तियाँ प्राप्त होनी चाहियें। (२) भारतीय 
* संघ की अपबी कछायंपालिका हो भ्ौर विधान-मण्डल भी। दोनों में 
ब्रिटिश, भारत और देशी रियासतों के प्रतिनिधि सम्मिलित हो । 
(३) स्राम्प्रदायिक प्रइनों पर झ्म्तिम निर्णय केवल सदन मे उपस्थित भोर 
मतदान करने वाले सदस्यो के बहुमत से ही नहीं बरन्‌ दोनों प्रमुष्त 
सम्प्रदायों के उपस्थित और मतदान करनेवाले... प्रतिनिधियों के-प्रयक्‌- 
पृथक बहुमत से हो । सभी विषय झौर अवश्िष्ट_द्ाक्तियाँ आन्वों को 
सौपी जायें । भारतीय रियासतें उन सव विषयों और अ्रधिकारों को 
अपने आधीन रखेंगी जिन्हें वे संघ को न सौंपेंगी । (५) पत्तों को अपने 
पृथुक्‌ समूह बनाने की स्वतन्त्रता हो। समूहों के सविधानों में पृथक्‌ 
कार्यपपलिवुग्यें और विधान-मण्डल अनाने की व्यवस्था हो और प्रत्येक 
समूह फो उन सामान्य विषयों के निर्धारण का श्रघिकार हो जिन्हे समूह 
विशेष में सम्मिलित प्रान्त, समूह के हाथों में छोड़ने को तैयार हो । 
(६) भारतीय सघ भीर प्रान्तीय समूहों के संविधानों मे इस प्रकार की 
व्यवस्था होनी चाहिये कि उसके द्वारा कोई भी प्रान्त भ्रपनी विधान 
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५० आरतीय भासन और राजनीति 


सभा के बहुमत से प्रथम १० वर्ष पदचात्‌ झ्रौर फिर प्रति १० वर्ष परचात्‌ 
संविधान की धारामों पर पुनविचार करने का प्रस्ताव पास कर सके । 

कैविनेद मिशन की योजना में संविधान सभा की रचना का भी बरेत था। 
उसकी कुल सदस्य संस्या ३८५ नियत की गई थी। उत्के स्थान प्रान्तों ग्रौर 
रियासतो में इस्त प्रकार वितरित किये जाते थे कि प्रति १० लाख की जनसुंख्या के 
पीछे एक प्रतिनिधि चुना जाये। उसमें इन बातों की भी व्यवस्था थी-- 
(अर) विभिन्न प्रान्तों के मुख्य सम्पदायों के कितने-कितने प्रतिनिधि होंगे। 
(आरा) प्रत्येक प्रान्त से प्रत्येक सम्प्रदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव उस. प्रान्त की 
विधान सभा में उस सम्प्रदाय के प्रतिनिधियों द्ारा होगा। (३) रियासतों का 
प्रतिनिधित्व भी जतसख्या के श्राधार पर होगा, परन्तु उनके प्रतिनिधियों की छाँट 
अथवा चुनाव का ढग ब्रिटिश भारत से संविधान सभा के लिये चुने गये प्रतिनिधियों 
की वार्ता समिति (]९९४०४०४४६४ (009०८) औ्रौर देशी रियात्षवों के नरेशों की 
शोर से बेठाई गई समिति के वीच आपसी वार्ता द्वारा निर्धारित किया जाये | 

उपरोक्त के भ्रतिरिक्त प्रस्तावित सविधाव सभा झपनी इच्छा से कैसा भी 
संविधान बनाने के लिये स्वतन्त्र न थी भौर साथ ही अपने द्वारा बनाया गया 
सविधान वह स्वर्य लागू न कर सकती थी प्र्यात्‌ वह प्रभुत्वपूर्णो सविधान सभा से 
होती । संविधान के भ्राधारभूत सिद्धान्तों को तो योजना में ही , दिया गया था, 
परन्तु संविधान सभा की कार्य-विधि पर भी प्रतिबन्ध लगाये गये थे । सत्ता का 
हस्तांवरण दो झर्तों के पूरा होने पर किया जाता । प्यम, संविधान मे पत्परसट्मकों 
की रक्षा के हेतु पर्याप्त व्यवस्था, श्रोर दुसरे, संविधान सभा एंवं सश्मार्ठ की सरकारें 
के बीच सत्ता हस्तातरण से उठने वाले मामलों के बारे में सन्धि के होता । इस 
प्रकार संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान पर ब्रिटिश सरकार को एक भरे में 
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पैरा १६ में संविधान सभा की कार्य-विधि का उल्लेख था। इस सम्बन्ध में 
मुख्य बातें निम्नलिखित थी--( १) उपरोक्त प्रकार से चुने गये प्रतिनिधि यथासम्भव 
शीघ्रता से दिल्‍ली में इकट्ठ होगे। (२) आरम्मिक वेठक मे कार्यक्रम निर्धारित 
किया जायेगा, प्रधान और अन्य अधिकारियों को चुना जायेगा तथा नागरिकों, 
अल्पसंख्यकों, जनजातियो व ग्सम्मिलित क्षेत्रों के अधिकारों के विषय में परामझंदात्री 
समितियाँ नियुक्त की जायेंगी। (३) विभिन्न समृह अपने-अपने समूह में सम्मिलित प्रान्तों 
के संविधान को निर्धारित करेंगे और यह भी तथ करेंगे कि क्‍या उन प्रान्तों के लिये 
कोई सामूहिक संविधान बसे और यदि बने तो कौन-कौन से विषय समूह के हाथों 
में रहें । (४) उन समूहों भर भारतीय श्यासतों के प्रतिनिधि फिर से एकत्रित 
होकर संघ का संविधान बनायेगे । (५) भाश्तीय सविधान सभा में यदि कोई सदस्य 
महत्वपूर्ण साम्प्रदायिक प्रश्न पेश करेगा तो उसकी स्वीकृति के लिये बैठक मे उपस्थित 
सदस्यों का बहुमत भावश्यक होगा । (६) नवीन सर्वधानिक व्यवस्था के लागू होने 
के उपरान्त, किसो भी प्रान्त को यह भधिकार होगा कि वह उस समूह से बाहर हो 
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जाये जिसमे उसे रखा गया है । इस प्रकार का निशेय नये संविधान के अन्तगगंत 
निर्वाचित नई प्रान्तीय विधान सभा कर सकेगी ३ 


केविनेट मिशन ने अपने १२ मई के वक्तव्य में देशी रियासतों के सम्बन्ध 
मे मह घोषणा पहले ही कर दी थो कि ब्रिटिश मत्रिमण्डल किसी भी परिस्थिति में 
देक्षी रियासतों के ऊपर प्रयुक्त की जाने वाली अपनी अधिराज सत्ता (08० 
प्राएप/०८५) का हस्तातरण भावी भारतीय सरकार को ने कर सकता है और ने 
करेगा । परन्तु ब्रिटिश सश्कार के लिये नई व्यवस्था में उम्र शक्ति के प्रयोग से 
सम्बन्धित कर्तव्यों का पालन करना भी सम्भव न रहेगा भ्र्थात्‌ देशी रियासतें एक 
प्रकार से पुन. स्वतन्त्र हो जायेगी । सघ्याट और देशी रिग्रासतों के पारस्परिक 
सम्बन्धो का अन्त हो जायेगा और रिक्त स्थानों की पूर्ति देशी रियासतें व्रिटिश 
भारत की भावी सरकार या सरकारो से समकौतो के आधार पर करेंगी । १५ और 
,१६ मई के दोनों वक्‍तव्यी में दी गई उपयुक्त बातों का सम्बन्ध मंत्रिमण्डल की 
दीर्घकालीन योजना से था । परन्तु नये संविधान के लागू होने तक के संक्रमण 
काल में एक अन्त.कालीन सरकार का निर्माण होना आवश्यक था। बह सरकार 
ऐसी होनी थी जिसे जनता का समर्थन प्राप्त होता । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये 
बाइसराय ले विचार विनिमय ज्ीधघ्र ही आरम्भ किया, परन्तु केविनेट मिशत के 
भारत से वापस लौटने के समय तक भन्‍्त कालीन सरकार का निर्माण न हो सका, फिर 
भी उसके सदस्य इस झाशा के साथ भारत से गये कि इस कार्य में शीक्र ही सफवता 
मिलेगी । अन्त मे, केवितेट मिज्ञन ने भारतीय नेताओ्रों का ध्यान परस्पर सदू- 
भावता और झदान-प्रदान की ओर दिलाते हुए यह झाझ्ा भी प्रयट की कि भारत 
स्वेच्छा से ब्रिटिश कामनवेल्थ का सदस्य बना रहेगा । 


केबिनेट मिशन योजना के गुण और दोप--केत्रिनिट मिशन के प्रस्तावों में 
निम्नलिखित ग्रुण थे-(१) उन्होने सम्पुर्ण भारत के लिये एक संघ-निर्मारा की बात 
मानी, पाकिस्तान की माय को अस्वीकार किया अर्थात्‌ भारत की अखण्डता को स्थिर 
रखा, (२) सविधान सभा की रचना प्रजातांतिकु आधार पर की गई थी, क्योंकि 
उसमें प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अतुपात से हुआ । देशी रियासतों अथवा अल्प 
सख्यको को अपनी जनसख्या के अनुपात से अधिक स्थान नहीं दिये गये थे । देशी 
रियासतों के प्रतिनिधियों के लिये नामजदगी व निर्वाचन दोनों ही प्रधात्रो का 
अयोव रखा गया । संविधान सभा में सभी सदस्य भारतीय रहे, . क्योंकि भ्रूरोपियनों 
वो उसमें कोई रथात नहीं दिया गया । (३) प्रत्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए 
कुछ विशेष सरक्षणों की भी व्यवस्था की गई (४) ये प्रस्ताव एक प्रकार से 
समभौते पर आ्राधारित थे, अतएव इनमें कांग्रेस और मुस्तिम लीग दोनों ही प्रमुख 
दसों येः भुस्य दावो को न्यापोवित व स्यायपूर्ण स्थात दिया सया था । इसी कारण 
तो इन प्रस्तावों को दोनो दलों ने झीधर ही स्वीकार किया । 
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दोष--(१) हांन्‍्तों के समूहो के वारे में प्रस्ताव पूर्णतया स्पष्ट न थे; इसी 
कारण आगे चलकर इस प्रइन पर काग्रेस व मुस्लिम लीग में गहरा मतभेद उत्पन्न 
हुआ और भन्त में इस योजना के स्थान पर दूसरी योजना आई। (२) यद्यपि 
मुस्लिम अल्पसस्यकों के भ्रधिकारों के सरक्षण के लिये इसमें पर्याप्त से भी अधिक 
व्यवस्था थी फिर भो सिखो व झनुमूचित वर्गो झादि के लिये समुचित संरक्षणों की 
व्यवस्था न की गई थी | इसी कारण सिखो मे इस योजना का समर्थन सही किया । 
(३) इस योजना के अन्तगंत संविधान निर्माण का क्रम बहुत ही दोषयुक्त था । 
आरम्भिक कार्यवाही के बाद संविधान सभा के सदस्य पहले अपने समूहीं का 
संविधान बनाते श्रौर तव सघ का सविधान बनाया जाता । (४) इस योजना में 
प्रस्तावित सविधान-सभा प्रभुसत्तापूर्ण न थी। इसके द्वारा संविधान निर्माण का 
कार्य एक प्रस्तावित योजना व पूर्व निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार होना था। 
संविधान सभा की कार्य विधि पर भी प्रतिवनन्‍्ध लगे थे और इसका बनाया संविधान 
कुछ शर्तों के अधीन ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकृत होने पर ही लायू होता। 
(५) इस योजना के अन्‍्तेगंत वना संविधान भारी-भरकभ व्‌ जदिल होता । 
कांग्रेस व लोग की प्रतिक्रिया--केविनेट मिशन के थ्रस्तावों का प्रमुख 
दलों की ओर से कुछ मिश्रित व परिवर्ततश्ील स्वागत हुआ । मुस्लिम लोग ने 
सम्पूर्ण प्रस्तावों को स्वीकार करते हुये मि० जिन्नाह को अधिकार दिया कि वह 
* इस सम्बन्ध में श्रावश्यक पग उठायें, परन्तु साथ ही इस बात पर भी वल दिया कि 
लीग भारतीय संघ से अलग होने के अवसर पर अपनी दुष्टि रखे । काग्रेस काय्ये- 
समिति ने २६ जून की बँठक में सविधान निर्माण सम्बन्धी योजना को स्वीकार 
किया, परन्तु समिति का यह मत था कि प्रान्तों के लिए समूहों में भाग लेना 
अनिवाये न था। उसने अन्त:कालीन सरकार की नीति के सम्बध में कुछ स्पष्टी- 
करणा चाहा फिर भी उससे सतुप्ट न हुई। वास्तव में, कांग्रेस मुस्लिम लीग के 
समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार न कर सकती थी । सिखों ने इस योजना 
को इस आधार पर अस्वीकार किया कि प्रातों का प्रस्तावित अनिवार्य समूहीकरण 
खनके हितों के लिए घातक था । काग्रेस कार्य सम्रिति बेर निर्णय के सम्पुष्टिकरण 
के हेवु ६ जुलाई को कांग्रेस महासमिति फी बैठक हुई, जिसमे कांग्रेस के नेताओं 
से निम्नलिखित विचार ब्यक्त किये - 
अन्तःकालीन सरकार की योजना मत्रिमण्डल मिशन और वाइसराय 
के ६ जून वाले बदतव्य में प्रकाशित की गई। हमने इस प्रस्ताव को 
अस्वीकार किया, क्योंकि यह हमारी मांगों के अनुसार न था, फिर भी 
हमने १६ मई वाले वक्तव्य में प्रस्तावित संविधान निर्माण योजना को - 
स्वीकार कर लिया। इस योजना में सबसे अधिक खतरनाक प्रस्ताव 
_ समूहीकरण के सम्बन्ध से है। इस सम्बन्ध में दिये गये पराग्राफ का 
हमारा निर्वंचन यह है कि प्रान्त ग्रारम्भ में ही यह निश्चय करने के लिये * 
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स्वतस्त्र है कि वे उम समूह में सम्मिलित होना चाहते हैं या नहीं, जिममें 
कि उर््हें रखा गया है । किसी भी प्रान्त को उसकी इच्छा ये: विरद्ध किसी 
भी ममूह में सम्मिलित होने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता । 
(सरदार पटेल) 
मन्त्रिमण्डल मिश्चन मारत को स्वतन्त्रता प्रदान करने नहीं बरन्‌ कांग्रेस 
श्रौर लीग मे मध्यस्थता का दिखावा करने के लिये श्राया । ब्रिटेन ने ही 
कथित अन्तरों को जन्म दिया प्रोर अब भी उनसे लाभ उठाने का प्रयत्न कर 
रहा है। भाज भारत के मुसलमानों में मुस्लिम लीग को झनुसरण करने 
वालो की सस्या चाहे बडी न हो परन्तु लीग श्रव भी ब्रिटिश जाति की 
मित्र है***ऐसे दल के नेताओं के साथ काग्रेस का समभौता कैसे हो सकता 
है ? मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस, मुसलमानों के ऊपर जो लीग का 
प्रभाव है उसे सीधे सव॑ंसाधारण से पहुच कर समाप्त कर सकती है । 
(श्री जयप्रकाश नारायण) 
ममुहीकरण मम्बन्धी प्रस्तावों को स्पष्ट करते हुये सर स्टंफ्ई श्रिप्स ने 
ब्रिटिश लोकसभा में १८ जुलाई के भाषण मे बताया कि जहाँ तऊ प्रान्तों के प्रारंभ 
में ही उन समूहो में जिनमें कि उन्हें रखा गया है सम्मिलित होने या न होने का 
प्रश्त है हमने यह पूर्णतया स्पष्ट कर दिया था कि हमारी योजना की यह एक प्रति 
आवश्यक विशेषता है । परन्तु जब समूह के संविधान की रूपरेखा बन जाये भौर 
उसके अन्तगंत झधिक व्यापक मताधिकार के आधार पर प्रान्तीय विधानमण्डल का 
निर्वाचन हो जाये तो कोई भी प्रान्त समूह से श्रलग हो सकेगा । 
चूकि कांग्रेस ने भ्न्त कालीन सरकार की योजना को अस्वीकार कर दिया 
तो वाइसराय ने एक अस्थायी सरकार (एशटल»८८ 0०एशणाध्यां) का निर्माण 
किया, जिसमें केवल सरकारी अधिकारियों को ही लिया यया। इस पर भि० जिन्नाह 
खिन्न हुये और उन्होने वाइसराय पर वायदा भंग करने का झारोप लगाया। फल- 
स्वरूप २६ जुलाई की बैठक में मुस्थिम लीग कौसिल ने केविनिट मिशन योजना के 
प्रति दी गई अपनी स्वीकृति को वापस ले लिया और साथ ही सीधी कार्यवाही का 
प्रस्ताव पास किया ।० उसका भावाथ निम्नलिखित था : 
चूकि काग्रेस भारत मे स्वर्ण हिन्दुओं का राज्य स्थापित करने पर तुली 
है और चूकि हाल की घटनाओं ने यह दिखा दिया है कि न्याय नही, 
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सत्ता का हस्तान्तरण (कि 


सत्तात्मक राजनीति भारतीय मामलों में निखशयिक कारण बनी है अत 
अब यह उचित है कि लीग्र के लिये मुस्लिम राष्ट्र के हेतु अब सीधी कार्ये- 
चाही करने का समय आ ग्रया है जिससे कि पाकिस्तान की प्राप्ति हो 
और वह अपने न्यायपूर्ण श्रधिकारों को मनवा तथा अपनी मर्यादा को 
न्‍्यायोचित सिद्ध कर सके झ्रीर ब्रिटेन की वर्तमान दासता व भविष्य में 
स्वर्ण हिन्दू प्रभुत्व से वचा सके । 
श्रस्तः:का लीन सरकार--१२ श्रगस्त १६४६ को वाइसराय ने जवाहरलाल 
नेहरू को श्रन्तःकालीन सरकार बनाने के लिये झ्ामन्त्रित किया और स्पष्ट कहा 
कि यदि मुस्लिम लीग उसमें सम्मिलित न हो तो उसके सहयोग के बिना ही यह 
काये किया जाये । १६ अगस्त को लीग ने 'सोधो कार्यवाहों' (7276०0 8०४०7) 
दिवस मनाने के लिये नियत किया हुआ था । वाइसराय के इसे निमस्त्रण से मुस्लिम 
लीग और भी चिढ गई । उस दिन विशेष रूप से कलकत्ते में हिन्दु-मुस्लिम दंगे 
अत्यन्त बडे पैमाने पर हुए और वहाँ पर संकडों व्यक्ति मारे गये, दुकानें छूटी गई 
अथवा उनमें झाग लगाई गई। बंगाल में मुस्लिम लीगी सरकार ते कानून और 
व्यवस्था बनाये रखते के लिये कोई पग नहीं उठाये । मौलाना श्राजाद ने उस दिन 
को सम्पूर्ण भारत के लिये 'काला दिवस” बताया है । इन घटनाओं के घटने के बाद 
कांग्रेस भर लीग फे वीच शान्तिपूर्णं समभौतों की श्राशा असम्भव हो गईं। यह 
भारतीय इतिहास की दुखान्त घटनाओं मे से एक थी, मुस्लिम लीग की मन्त्रिमण्डल 
मिशन की योजना से हटने का अवसर मिल गया, वकि उसने उसे पहले स्वीकार कर 
लिया था 5 २ सितम्बर को जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम लीग का सहयोग ने 
मिलने पर ५ राष्ट्रवादी मुसलमानों सहित नई अन्त.कालीव सरकार का निर्माण 
किया । इस सरकार ने सथुक्त दायित्व के सिद्धान्त के अनुसार जवाहरलाल के नेतृत्व 
में कार्यभार सम्भाला । सर्वधानिक दृष्टि से जवाहरलाल नेहरू कार्यकारिणी परिषद्‌ 
के उपप्रधान थे, क्योकि यह महान्‌ परिवर्तन भी १६१६ के अधिनियम के' श्रन्तंगत 
ही किया गया था । परन्तु लार्ड वैवेल मुस्लिम ल्लीग के नेता मि० जिन्नाह से इस 
सरकार में लीगी सदस्यो की नामजदगी के लिये प्रयत्व करते रहे और १५ अक्तूबर 
को मि० जिन्नाह ने लीय के प्रतिनिधियों को नामजद कर दिया । फलस्वरूप रा्टू- “ 
वादी मुसलमान झलग हो गये । मुस्लिम लीगी प्रतिनिधियों मे जवाहर लाल के 


8 +यवाढ 460 छ॑ 82७४ 946 छ45$ उ झोबलोर 039 707 जॉए 67 एश्लॉटव9 
%ए६ 07 पा 'जाणर णी 4004, ॥गझढ (एच विष ०एटा5 तब (बत्या गराबत९ (६ डधा0% 
ग्राए05596 (० ०००६ & 0९३०९ $0000णा 89 घड़ाच्धयाहव६ फऐैश/फटट) (6 (०0787655 
जात पल गैशंप्रडजा 7,60489९.,.. ॥07$ जफ़्ड 06 ० धाल ह/2४०५३:३8९065 0ी तावाा 
ल्रा5(0०9 थात ह 443ए6 40 539 शा (३ (०९९5६ टटा८( फिठा ॥ गा्वत 0॥0%८त ॥6520- 
बज एएा धा6 ०एणाप्रवाए हारा ॥0 चाल मेड़ता 7,९३४४०९४ (० 7009० (06 जार 
चुप्रब्बांणण रण ए0त्रास्बां बचत ०गात्राए इशाटएला,,.. या उत्ाएक्ो ००८ [ए। 36२85- 
3386 ० धछ गांडाड(8 ब00 छातिवारज एणा 6 7.९३80०65 टवरॉए ॥९०९०प्रावा०९ ता ८ 
>बताटा फतीड्बशा शोबम [24 हकवर्ाग्बण, औ, #ै.,. ० टह। 79 7259-60 


शरद | भारतीय झासन और राजनीति 


नेतृत्व तथा सयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को न माना । सरकार का क्राये ग्रव 
सुगम न रहा । | 

संविधान सभा--इस बीच में ब्रिटिश भारत में संविधान सभा के सदस्यों 
का निर्वाचन पूर्ण हो चुका था। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्‍ली में ८ 
दिसम्बर १६४६ को आरम्भ हुई । मुस्लिम लीग के सदस्यो ने उसका बहिष्कार 
किया । ११ ता० को डा० राजेन्द्र प्रसाद सविधान सभा के प्रधान निर्वाचित हुये । 
१३ ता० को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव (09००0ए४ [रे८४5०४४०॥) पेश 
किया जो २२ ता० को स्वीकृत हुआ । परन्तु भि० जिन्नाह संविधान - सभा की 
कार्यवाही अनिश्चित रूप से स्थगित कराना चाहते थे। अ्रन्त.कालीन सरकार के 
कार्य मे मुस्लिम लीगी प्रतिनिधियों ने कठिनाइया और बाधायें डाली | ऐसी परि- 
स्थितियों में एक नया गतिरोध उत्पन्न हुआ । काग्रेस और मुस्लिम लीग के दृष्टि 
कोण, समूह सम्बन्धी प्रस्तावों के बारे में एक दूसरे के सवंथा विरोधी थे। अ्तएव 
उन प्रस्तावों के सम्बन्ध में ब्निटिश सरकार ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेता 
को लन्दन बुलाया और अपनी झोर से अन्तिम लिरवंचन “दिया जो मुस्लिम लीग के 
दृष्टिकोण के पक्ष मे था। हि 

६ सितम्बर को ब्रिटिश सरकार ने एक वक्तव्य भी प्रकाशित किया जिसमे 
कहा गया था “१६ मई के वक्तव्य कागर्थ वही है जो फेविनेट मिशन का 
इरादा था भ्रर्थात्‌ प्रातो के लिए आरम्भ में समूहों मे सम्मिलित होता प्रनिवार्य है! 
यदि कोई निर्वचन सम्बंधी प्रश्न उठे तो उसका निर्णाय संघीय न्यायालय द्वारा 
कराया जाय । इस सम्बन्ध में सम्राट की सरकार आशा करती है कि कांग्रेस भौर 
मुस्लिम लीग इस बात को मानेगे। जहाँ तक इस प्रइन 'विशेष का सम्बंध है सम्राट 
की सरकार ने कांग्रेस से उसके निर्वेचन को मानने के लिए कहा है जिससे कि 
मुस्लिम लीग संविधान सभा के प्रति अपने रुख पर फिर से विचार कर सके | परन्तु 
यदि उस पर भी काग्रेस इस प्रश्न को भी सधीय न्यायालय के सामने निर्वेचन के 
लिए ले जाना चाहे तो इस कार्य को शीक्र ही कर लिया जाये । यह उचित ,होंगा 
कि इस बीच में विभिन्न सेक्‍्शनो के प्रतिनिधियों को बठके' न की जाये ।* परस्थु 
वक्तव्य का सबसे झ्रथिक महत्वपूर्ण अश वह था जिसमें - कहा गया था कि , संविधान , 
सभा का कार्य तव तक सफल न होगा, जब तक कि उसकी कार्यपद्धति के बारे में 
प्रमुस दल सहमत न हो । यदि सविधान सभा, जिसमे कि भारतीय जूनता के एक 
बड़े भाग के प्रतिनिधि सम्मिलित न हो, कोई संविधान बनायेगी तो सम्नाट कीं 
सरकार, जँसा कि काग्रेस ने भी कहा है, उस संविधान को उत भागों पर जब 
दइंस्ती लागू करने की वात नहीं सोच सकती जो कि उसे मानने के लिए तंयार 
न हो ।॥ ह 
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सत्ता का हस्तातरण [. ४५७ 


एक आालोचक के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने उपरोक्त वक्तव्य द्वारा कांग्रेस 
और श्रन्त कालीन सरकार में उसके प्रतिनिधियों की पीठ में पीछे से छूरा मारा। 
उसने मुस्लिम लीग को सविधान सभा का बहिष्कार करने के तिये उत्साहित किया । 
इसे बहिप्कार और अन्त'कालीन सरकार के गतिरोध के कारण ब्रिटिश सरकार 
ने नई नीति की घोषणा की । ब्रिटिश प्रधानमत्री ने २० फरवरी १६४७ को एक 
महत्वपूर्णा पोपषणा में कहा : 'ब्रिटिश सरकार का यह निश्चित इरादा है कि 
जिम्मेदार भारतीय हाथों में जुन १६४८ से पूर्व ही सत्ता का हस्तांतरण कर दिया 
. जाय । सत्ता का हस्तातरण या तो सम्पूर्ण भारत की किसी भी केन्द्रीय सरकार या 
कुछ भागों की वर्तमान प्रान्तीय सरकारों को किया जायेगा ।/ मार्च १६४७ के 
आरम्भ मे कांग्रेस कार्यसमिति ने निम्नलिखित आशय का प्रस्ताव पास किया जिससे 
कि सत्ता हस्तांतरण सुगमतापूर्वक हो सके - 
"यह आवश्यक है कि इसके पूर्व ही ब्रिटिश सरकार व्यवहार मे अन्तरिम 
सरकार को उपनिवेश सरकार के रूप में मान ले, जिसे सेवाओ्रों और 
* प्रशासन पर प्रभावपूर्ण नियत्रर प्राप्त हो और वाइसराय सरकार का 
- बंधानिक प्रमुख बने । कैन्द्रीय सरकार को झ्ननिवाय रूप से पूर्ण अधिकार . 
- व उत्तरदायित्व प्राप्त मत्रिमण्डल की भाँति कार्य करना चाहिए । काग्रेस 
ने पहले ही केविनेट मिथन के १६ मई वाले वक्तव्य में अ्रस्तावित 
योजना को स्वीकार कर लिया था और ग्रव ब्रिटिश मत्रिमण्डल के ६ 
' दिसम्बर १६४६ वाले वक्तव्य द्वारा उसके निर्वेबन को भी स्वीकार कर 
लिया है । उसी के अनुसार सविधघात सभा अपना कार्य कर रही है और 
इस उद्देश्य से विभिन्न उपसमितियाँ भी नियुक्त की गई है १० 
दूसरी ओर मुस्लिम लीग ने पजाव व पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में अ्रपने 
मत्रिमण्डल बनाने का जोरदार प्रयत्त आरम्भ किया, जिससे कि सत्ता हस्तावरण 
के सेमय उन प्रान्तो में उसकी सरकारे रहे | बगाल में पहले से ही मुस्लिम लीगी 
मत्रिमण्डल पदारूढ था। इन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार ने लाई मॉन्टवेटन * 
को अ्रन्तिम वाइसराय वनाकर भारत भेजा और उसे ब्रिटिश हाथों से जिम्मेदार 
भारतीय हाथों में इस प्रकार से सत्ता 'हस्तातरित करने का कर्तव्य सौपा कि भारत 
का भविष्य सुखमय व समृद्धिशाली हो । 
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४. ला्ड मॉन्टवेटन अथवा विभाजन योजना 
लाई मॉन्‍्टवेटन २४ मार्च १६४७ को दिल्‍ती श्राये । भ्राते हो उन्होंने दोनों 
विरोधी प्रमुख दतो के वीच समझौता कराने का प्रयत्त क्रिया । परन्तु पूर्व फी 
भाति उनके प्रयत्त भी सफल न हो सक्े । प्नन्‍्त में, लाई मॉस्टबेटन ने कांग्रेस व 
लीग के नेताग्रो की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके ह जून को प्रपनी विभाजन मोजना 
प्रकाशित की, जिसके उपरात सत्ता हस्तातेरण का काय॑ शीघ्रता में हो सका वे 
भरत की विगडती हुई स्थिति सभल मकी । लाई मौन्टवेटन ने प्रिडिश सरकार की 
अम्तिम योजना का श्रपने एक द्वाडक्गस्ट भाषणा में निम्न प्रकार स्पष्टीकरण दिया : 
जब मुस्लिम लीग में भारत के विभाजन की भांग को, वांग्रेस ने उन्हीं 
नर्को के श्राधार पर कुछ प्रान्तो के विभाजन की मांय की । मेरे विचार में 
इस तक॑ की काट नही की जा सकती | तथ्य यह है, कोर्ड भी पक्ष किसी 
ऐसे क्षेत्र को छोडने के लिए तेयार नहीं है जिममे उनेके सम्प्रदाय का 
बहुमत हो | में प्रान्‍्तों के विभाजन का उन्हीं श्राधारभूत कारणों पर 
विरोधी हूँ, जिनके श्राधार पर में भारत के विभाजन का विरोधी 
है ।**'जव एक वार यह निर्णय कर लिया जायेगा कि सत्ता का हस्तां- 
सरण किस प्रकार हो तो सत्ता का हस्तावरण शभीघ्रतम होगा, परन्तु संकट 
की स्थिति (6॥0गञ०) यह है कि यदि हम तब तक प्रतीक्षा करे' जब 
सक कि सम्पूर्ण भारत के लिए एक संविधान सहमति द्वारा स्वीकार हो 
तो हमें बहुत समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, विशेष रूप से यदि निभा" 
जन का निर्णय किया जाय ! इसके विपरीत यदि हम संविधान सभा 
द्वारा अ्रपने कार्य की समाप्ति से पूर्व सत्ता सौपे नों हमे देश को बिना 
सविधान के छोडना पड़ेगा । इस सकटपुर्ण स्थिति का हल, जो में रख 
रहा हूँ, यह्‌ है कि सम्राट की सरकार अब ब्रिटिश भारत की एक यादी _ 
मरकारो को सत्ता हस्तांतरित कर दे, उनमे से प्रत्येक को ययाशीघ्ष उप 
निवेश पद प्राप्त हो । में आशा करता हूँ कि यह आगामी कुछ ही महिनों 
में सम्भव हो सकेगा ।***इस प्रकार उस व्यवस्था का मार्ग खुल गया है 
जिसके द्वारा सत्ता का हस्तावरण अधिकतर लोगों की आशाप्रो से पूर्व 
ही किया जा सकता है और साथ ही यह वात ज्िटिय भारत की जनता 
पर छोडी जा सकती है कि वे अपने भविष्य का निर्णय करें, जो कि 
सम्चाट की सरकार की घोषित नीति है । & 
विभाजन योजना करे स्वीकृति के विषय में मौ० झाजाद के विचारों का 
साराश निम्न प्रकार है 
यह रेकार्ड की जाने योग्य बात है कि सरदार पटेल भारत मे प्रथम व्यक्ति 
थे, जिन्होंने विभाजन योजना के पक्ष भें मत परिवर्तन किया। शायद 
आन्तिम समय सक मि० जिन्नाह ने तो पाकिस्तान को सौदेवाजी का आधार 
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बनाया हुआ था, परन्तु पाफिस्तास के लिए लड़ने में वह अपनी सीमा से 
भागे निकल गये थे। कार्यकारिरशी परिषद्‌ के भीतर स्थिति ने सरदार 
पटेल को इतना दुसी भौर परेशान कर दिया था कि वह झव विभाजन में 
विध्यास करने लगे । सरदार पटेल ही मुस्तिम लीग को वित्त विभाग देने 
के लिए उत्तरदायी थे । भ्रत लियाऊंत पश्लो के सामने झपनी विवशता के 
लिए वह भन्य किसी से प्रधिक सेदमय थे । जब लाई मॉन्टवेटन ने यह 
सुभाव दिया कि उस कठिनाई का हल विभाजन में पाया जा सकता है तो 
उन्होने सरदार पटेल के मन में उसकी स्वीकृति को पढे लिया। जब 
सरदार पटेल को उस विपय में पक्का विश्वास दिला दिया तो लाई 
मॉन्टवेटन ने भ्रपना ध्यान जवाहरलाल नेहरः पर लगाया। लाई और 
सेडी मान्टवेटन ने उन्हे प्रभावित कर लिया, उन पर प्रभाव डालने बालों 
में श्री कृष्णा मनन भी थे । म॑ ने श्रपने दोनों सहयोगियों को विभाजन के 
पक्ष में भ्रन्तिम पग न उठाने के लिए बहुत समझाया बुाया । परन्तु जब 
दे दोनों विभाजन के पक्ष में हो गये तो मेने इस विषय में गाँधी जी से 
प्रश्न किया भ्रौर उन्होने उत्तर दिया--'क्या प्र॒रन पूछा है ? यदि 
कांग्रेस विभाजन को स्वीकार करना चाहती है, तो यह मेरे मृत शरीर पर 
ही हो सकता है। जब तक में जीवित हूँ म॑ं कभी भी भारत के विभाजन 
में सहमत ने होऊगा भौर न में कांग्रेस को ही ऐसा करने दूगरा।' परन्तु 
उसके बाद गांधी जी की लाई मॉन्टमेटन से भेंट हुई, और उनका मत भी 
वदल गया । मेरे विचार में ऐसा सरदार पटेल के प्रभाव के कारण 
हुश्मा ।१९ 
लाई मॉन्ट्येटन द्वारा प्रस्तुत विभाजन योजना की महत्वपूर्ण बाते” अग्र- 
लिखित थी--इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कि झागे वश्ित प्रान्त वर्तमान 
भसविधान सभा द्वारा अपना संविधान निर्माण कराना चाहते है या दूसरी नई व 
पृथक्‌ संविधान सभा द्वारा यह विधि अपनाई जाय--वेंगाल व पंजाब की विधान 
सभाये” (यूरोपियन सदस्यों को छोडकर) अलग-अलग दो भागों में एकत्रित होंगी, 
प्रत्येक में हिन्दू व मुस्लिम बहुमंख्यक जिलो के प्रतिनिधि होगे झौर वे इस प्रश्न पर 
मतदान करेगे कि प्रान्त का विभाजन हो या नहीं और यदि एक भाग ने भी 
साधारण बहुमत से विभाजन के पक्ष में निर्णय किया तो विभाजन होगा। सिध की 
विधान सभा (यूरोपियनों को छोड़कर) विश्येष रूप से चुलाई गई बैठक में यह निर्शय 
करेगी कि चह वर्तमात अथवा नई संविधान सभा में से किसमें सम्मिलित होना 
चाहती है । पश्चिमोतर सीमा-प्रान्त की स्थिति असाधारण है| उसके ३ मे से दो 
प्रतिनिधि पहले से ही वर्तमान सविधान सभा मे भाग ले रहे हैं। परन्तु यह स्पष्ट 
न अं अ मिक- नल 
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है कि उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसके बारे मे फिर से विचार किया 
जाय । तदनुसार वहाँ के वर्तमान मतदाताओं का इस प्रश्न पर जनमत संग्रह किया 
जाय कि वे वर्तमान श्रथवा नई सविधान सभा में से किसमें भाग लेना चाहते हैं। 
आसाम प्रधानत' गैर-मुस्लिम प्रान्त है, परन्तु उसके सिलह॒द जिले में मुसलमानों 
की बहुसख्या है, ग्रतएवं सिलहट जिले के मतदाताओझ्रो का भी इस प्रश्न पर जनमत 
कराया जाय | 
यदि यह निर्८ंय हुआ कि बंगाल और पजाब का विभाजन हो तो वहाँ पर 
प्रतिनिधियों के निर्वाचन फिर से होगे । यथासम्भव श्ीघ्रता से विभाजन होने की 
दशा में उसके प्रशासन पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे मे बातचीत आरम्भ की 
जाय । उत्तर-पश्चिमी सीमा पर स्थित जन-जातियो से उत्तराधिकारी सरकार 
बातचीत द्वारा आपसी सम्बन्ध निश्चित करेगी । श्रन्त में, सम्राट की सरकार इस 
बात को स्पप्ट कर देना चाहती है कि उपरोक्त निर्ंय केवल ब्रिटिश भारत के 
सम्बन्ध में: है और सम्राट की सरकार की नीति देशी रियास्ततों के सम्बन्ध में वही 
है जिसे कि केविनेट भिश्नन के १२ मई सत्‌ १६४६ वाले वक्तव्य में घोषित किया 
गया था । जवाहरलाल नेहरू झौर मि० जिन्‍माह के रेडियो द्वारा प्रसारित ३ जून 
वाले भाषणों के कुछ भ्रति महत्वपूर्ण प्रण नीचे दिये जाते है 
मेरे हृदय में कोई हर्ष की भावना नहीं जबकि में आपसे इन प्रस्तावों 
को मासने की सिफारिश कर रहा हूँ, यद्यपि मेरे मन में कोई सशय नही कि 
यह मार्ग ठीक है । कई पीढ़ियो से हमने स्वतंत्र ध अखण्ड भारत के लिए 
संघर्ष किया है । हममे से किसी के लिए भी यह सोचना कि भारत के कुछ 
भाग अलग रहे बडा दुखदायी है, तिस पर भी मुझे विश्वास है कि हमारा 
बर्तमान निर्णय वृहत्‌ दृष्टिकोण से ठीक है । जिस अखण्ड भारत के लिए 
इमने प्रयत्न किये, उसमें किसी पर जवर्दस्ती के लिए कोई स्थान न होगा । 
हो सकता है कि इस प्रकार से हम अखण्ड भारत के ध्येय तक अ्रन्य किसी 
मार्गें की अपेक्षा पहले पहुंच सके , तव हमारी नीव अधिक सुदुढ और 
गुरक्षित रहेगी । (जवाहरलाल नेहरू) में प्रत्येक समुदाय और विश्ेपकर 
मुह्लिम भारत से शाति झौर व्यवस्था बनाये रखने की श्रपील करता हूँ । 
(मि० जिन्नाह) 
तत्पश्वात्‌ काग्रेस महाप्तनिति ने भो १४-१५ जून की बैठक में विभाजन के 
चक्ष में प्रस्ताव पास किया | इस अवसर पर विभिन्न नेताप्रो के भाषणों को मिम्न- 
लिखित ग्रज्ञो में उनके मतो का अनुमान किया जा सकता है--- 
मेरा यह मत रहा हैँ कि १६ मई वाले वक्तव्य की योजना भारतीय 
समस्या का सर्वोत्तम हल थी | में नही सोचता क्रि वर्तमान निर्णेय ठीक 
है, परन्तु कांग्रेस के सामने कोई ग्रन्य मार्ग (विकल्प) ने था ।**१ (मो० 
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भाजाद) इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का अर्थ ब्रिटिश सरकार भर 
मुस्लिम लीग के सामने बुरी तरह हार मानना होगा। (पुरुषोत्तमदास 
दन्डन) महू समझता झावश्यक है कि तलवारो द्वारा भी झनिच्युक भागों 
को भारतीय डोमिनियन भे रख सकता सम्भव नही । यदि उन्हें जबरदस्ती 
भारतीय संघ में रखा भी जा सके तो कोई प्रगति और नियोजन सम्भव 
ने होंगे । हमें चीन से चेतावनी लेती चाहिए । राष्ट्र में संघर्ष और 
आपसी भगडों के जारी रहने से देश की प्रगति रुक जायेगी । . भोले 
तायरिकों के कत्ल से तो विभाजन ही अच्छा है । (जवाहरलाल नेहरू) 
यदि हम १६ मई वाली योजना को स्वीकार कर लेते तो मम्पूर्णो भारत 
पाकिस्तान के मार्ग पर चला जाता । आज हमारे नियन्त्रण में भारत 
का ७४५ से ८० प्रतिशत तक भाग है जिसे हम अपनी विशेष प्रकृति 
(2०४७७) के अनुसार विकसित कर सकते है. ओर सुह्दढ बना सकते है 
गह कहना कि हमने विभाजन योजना को भय के कारण स्वीकार किया 
है, भसत्य है । हमते कभी भय को जाता नहीं । हमने स्वतन्वता के लिये 
कार्य किया और हम चाहते है कि देश का जितना अधिक भाग स्वत्तस्त् 
व सुदृढ़ हो सके उत्तना ही अ्रच्छा है । अन्यथा थे अखण्ड हिन्दुस्ताव होगा 
भौर ने पाकिस्तान ।7 2 (सरदार पटेल) 
६. भारतीय स्दत्तन्त्रता का अधित्तियस, १६४७ 
भारत के विभाजन की योजना को कानूनी रूप देने के उद्देश्य से ब्रिटिण 
प्रलियामेंड ने जुलाई १६४७ मे ही भारतीय स्वतन्भता अधिनियम पास कर दिया + 
यह एक छोटा-सा और सरल सधिनियम था जिसमे कुल १३ संवशन थे। अन्य 
सभी उठने वाले प्रश्नों का निर्मेय उपनिवेशों के गवर्तर-जनरणों को भ्रस्थायी 
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आदेशो (77०थनञ्रणाथ 074८५) द्वारा करने का अधिकार मिला था। इस 
अधिनियम के मुख्य संक्शनों का सक्षिप्त आशय निम्नलिखित है * 
संवशन १--१५ अगस्त से भारत ओर प्राकिस्तान नाम के दो उपनिवेश 
(700थ7707$) स्थापित होगे। सेक्शन २ से ४ तक में इन उपनिवेश्ञों के भूमि 
क्षेत्रों का वर्णन है। सैब्शन ५--भारत के गवनेर-जनरल कौ नियुक्ति सम्राट वहाँ 
के मन्त्रियो के परामर्श से करेंगे। पाकिस्तान में कोई मनी न होने के कारण वहाँ 
के गवर्नर-जनरल की नियुक्ति सम्राट उनके माने हुये नेताओं के परामर्श से करेंगे । 
सेक्शन ६ में दोनो उपनिवेशों की यसदों की शक्तियाँ वश्ित हैं। ब्रिटिश सरकार 
मे दोनों उपनिवेशों के श्षासन के सम्बन्ध में अपने सम्पूर्ण उत्तरदायित्व का अन्त कर 
दिया व देशी रियासतो पर से अपनी अ्रधि-राजसत्ता (एशथ्था०००/०५) त्याग दी । 
यह व्यवस्था भी की गई कि देशी रियासतों और उचित उत्तराधिकारी सरकारों 
के बीच समभौते किये जायें ॥ संक्शन ८ में नये उपनिवेशों के शासन के बारे मे 
अ्रस्थायी प्राविधान दिये है। सेक्शन ६ में आवश्यकतानुसार गवर्नर-जनरलों फो 
अस्थायी स्वैधानिक श्रादेशो द्वारा वर्तमान सविधान में परिवर्तन करने का भ्रधिकार 
दिया गया है | सैक्शन १० सरकारी सेवा्रों की स्थिति के वारे में है॥ सैक्शन ११ 
से १३ तक भारतीय सेना, भारत में ब्रिटिश सेना आदि के बारे में है। 
उपरोक्त अधिनियम १५ अगस्त को लागू हुआ । सन्‌ १६३५ के भारतीय 
अधिनियम में, जो आधारभूत कानून था, भ्रस्थायी सर्वधानिक झादेण द्वारा आवेश्यक 
परिवर्तन किये गये । सशोधित अधिनियम में आरक्षित विपयो, विशेष उत्तर- 
दायित्वीं, आदेश्-पत्रो, प्रवेश्-पत्रों, भारत-मन्त्री के नियन्त्रण आदि से सम्बन्धित 
प्राविधानों के लिये स्थान न रहा । तत्कालीन केन्द्रीय विधान-मण्डल के स्थान पर 
संविधान सभा को उपनिवेश की परालियामेट भी माना गया। अब विधान-मण्डल 
पर से पूर्व के सभी प्रतिबन्‍्ध हटा लिये गये । न्यायपालिका के सम्बन्ध में कोई 
महत्वपूर्ण परिवतंत उस समय नही हुये । इस प्रकार भारत पर ब्रिटिश्न झासन का 
पूर्णतः अन्त हुआ और स्वतन्त्र भारत का प्रारम्भ हुआ ।7* 
विभाजन की प्रक्रिया--अ्रन्त-कालीन सरकार ने एक उप-समित्ति नियुक्त की 
जिसे विभाजन समिति के नाम से पुकारा गया । आगे खलकर उसके स्थान पर एक 
विभाजन परिषद्‌ (एक7पंपं०० (०एाार्थ)) बनी जिसमें दोनों उपनिवेशों के प्रतिनिधि 
सम्मिल्षित थे । सीमा निर्धारण के लिये एक सीमा आयोग नियुक्त किया गया, 
जिसके सभापति सर सिरिलर रेडक्लिफ़ थे । विवाद-ग्रस्त सीमा सम्बन्धी प्रइनों पर 
उसका निशुय अन्तिम रखा गया। विभाजन के होने पर पश्चिमी पंजाब, उत्तर 
प्रदेश, दिल्‍ली, कलकत्ता झ्रादि स्थानों पर मार-काट हुई और लाखों व्यक्तियों को 
77 यू ्यबीमठाक्म एतत्कुलाध्तव्तवठ #०५ 4947, ००६०७ फर <ाब्फादा ण एप 
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सत्ता का हस्तान्तरण [६ 


प्रपने पू॑ंजो के घरो को छोड़कर शररा के लिय आगना पड़ा। लाखो व्यक्तियों ने 
उपनिवेशञों की सीमायें पार की । विस्थापितों और झरणाथियों की बड़ी भगकर 
समस्या दोनों उपनिवेश सरकारों के सामने झ्ाई । देझ्ष में स्व॒तस्त्रता की प्राप्ति पर 
जो छुशी की लहर आई थी उसका स्थान चिता व क्रोध ने लिया । भारत सरकार 
ने इन लाखो व्यक्तियों की सुरक्षा व सहायता के लिये सभी भ्रावशयक व सम्भव पण 
उठाये श्रौर वह इस भीषण समस्या बसे हल करने में सफल हुई + 


५. भारत के विभाजन के बारे में विभिन्न सत झ्रौर विचार 


पाकिस्तान को स्थापना श्रर्थात्‌ भारत के विभाजन के लिये उत्तरदायी 
कौत रहा ? इस श्रश्व के उत्तर में विभिन्न मत अथवा हृष्टिकोश सक्षेपर में 
निम्नलिखित हैं : 
कांग्रेस का उत्तरदायित्व--मौलाना आजाद का विचार है कि जवाहरलाल 
नेहरू ने सन्‌ १६३७ में चौधरी खलीकुज्जमां और नवाब इस्माइल खाँ को उत्तर 
प्रदेश के कांग्रेसी मस्त्रिगमण्डल में लीगी प्रतिनिधियों के रूप में ठ लेकर पहली गलती 
की। वे दोनों उत्तर प्रदेश के सवंभान्य नेता थे और काग्रेस के साथ सहयोग करने 
तया उसके कार्यक्षम को स्वीकार करने को तैयार थे / जवाहरलाल उनमें से एक 
को लेने को तंयार थे, परन्तु उनमे से कोई भी एक अकेले मन्वि-मण्डल में ग्राने 
स्थिति में न था । उनके मन्वि-मण्डल में सम्मिलित होने के उपरास्त उत्तर 
प्रदेश में ही मुस्लिम लीग को पुत्रगंठित किया गया और कुछ समय वाद पाकिस्तान 
की भाँय उठी । सम्‌ १९४६ में सविधान सभा की प्रक्रिया के सम्बन्ध में जवाहरलाल 
नेहरू ने दूसरी गलती की । जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि कांग्रेस ने संविधान 
सभा में भाग लेने का निर्धंय किया था भौर वह केविनेट मिशन गोजना को जैसे 
ठोक समभती वंसे संशोधित कर सकती थी । मुरिलम लीग का हृष्टिकोश यह था 
कि समूह संविधान (000०7 ८०75870ध००) मिशन योजना का झ्रावश्यक भय 
था श्र उसमें कांग्रेस को कोई परिवर्तन करने का अधिकार न था। इस प्रश्न पर 
ब्रिटिश सरकार द्वारा दिमा गया निर्वचन मुस्लिम लीग के यक्ष में रहा झौर उसके 
बाद यद्यपि कांग्रेस कार्यनसमिति ने केविनेट मिशन योजना के बारे में अपने रुख 
को कुध संशोधित भी किया, परन्तु मुस्लिम लीग ने फिर से विभाजन की माँग पर 
बल दिया और ग्रस्त में विभाजत होकर ही रहा / विभाजन योजना को भी पहले 
सरदार पटेल और दाद में जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार कर लिया / उपके बाद 
काँग्रेस कार्ये समिति व यांघो जी ने भी अपनो स्वीकृति दे दी ।75% 
के० के० अजीज का एक स्थल पर कथन इस प्रकार हैं : 
एक ओ्रोर-मुस्लिम ल्लीग श्र उसके मित्रों तथा दूसरी ओर कांग्रेसी 
मुसलमानों का वंत करने मे कांग्रेस ऐसी माया का प्रयोग करती थी 
जिम्तका उद्देश्य मुसलमानों में विभाजन करना तथा विदेशियों को भ्रम में 
व #&डबत, कु१एरव०३ # ९7, कर. लए ॥7- 7557-67. 
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डालना था । जब काग्रेस कोई माँग रखती थी तो उसे भारतीय राष्ट्रवाद 
की झावाज कहा जाता था। जब मुस्लिम किसी बस्तु की माँग करते थे 
तो वह साम्प्रदायिकता थी। पाकिस्तान को भी साम्प्रदायिक राजनीति 
का शिशु कहा जाता था, (मुस्लिम) राष्ट्रीयता की माँग नहीं" 
इसके विपरीत जो मुसलमान कांग्रेस में सम्मिलित होते थे उन्हें 
राष्ट्रवादी मुसलमान” कहकर सम्मानित किया जाता था । 
एक दूसरे स्थल पर उसने लिखा है 
क्या काग्रेस मुस्लिम राष्ट्रवाद के उदय श्रौर पाकिस्तान की रचना 
के लिये उत्तरदायी थी ? इस वारे में जानकार क्षेत्रो मे लगभग एक मत है 
कि मुस्लिम समस्या के बारे से कांग्रेस का रुख एक प्रमुख सहायक कारक 
रहा । प्रोफेसर कुपलेड, लाई यूस्टेसी पर्सी, सर स्टैनले रोड, सर आाइवर 
जैनिंग्स, सर फ्रासिस टकर, श्रायन स्टीफेस, प्रोफ़ेसर र्षत्रुक विलियम्स, 
पून्ड्रेल मून और भारतीय मामलो के भ्रन्य योग्य निर्णायक इस बात से 
सहमत है कि कांग्रेस की 'अकड' (७7708»70००) श्रौर उस तरीके ने 
जिसके द्वारा कांग्रेस ने प्रान्तो में गासन सचालित किया उन सभी पूर्व 
भाररखाझ्ो को नप्ट कर दिया जिन पर कि मुसलमानों द्वारा सघ की 
स्वीकृति आधारित थी और इस प्रकार पृथवकरण की भावना को तीक्र 
बनाया । सर आइवर जैंनिंग्स का विचार है कि सन्‌ १६४४५ में भी 
हिन्दुओं और मुसलमानों के ढीले सघ (॥005९ 4९0८:४४०॥) के रूप मे 
सयुक्त भारत सम्भव हो सकता था यदि हिन्दू यह मान लेते कि 
मुसलमानों की इस्लामी झ्रादर्शों के अनुसार प्रथक्‌ राज्य की माँग को 
पूरा करना है । कांग्रेस ने इस बात को देखने (मानने) से इन्कार किया, 
जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान की रचना अवश्यम्भावी हो गई । 
उसका वतंमान मत यह है कि यदि कांग्रेस मुसलमानों की और बातें | / 
मानते को तैयार हो जाती तो १६४० या १६४२ में समभौता हो सकता 
था। 36 
सितम्बर १६६७ में दिल्ली में “जवाहरलाल, नेहरू श्राज/ विषय पर 
आयोजित यूमेस्को राउण्डटेविल में श्री श्रार० थापर ने कहा कि नेहरू ब्रिटिश को 
निकालने में. उतावले हो रहे थे और यद्यपि वह भावात्मक दृष्टि से पाकिस्तान के 
विरुद्ध थे, किन्तु तुरन्त की विवशताओ का वह विरोध न कर सके | “यह एक बड़ा 
गम्भीर भय था कि देरी के कारण नियन्त्रित न किया जा सकने वाला भ्रतिवाद 
उत्पन्न, हीगा--साम्प्रदायिक, सामन्‍्ती और घर्म-निरपेक्षीय---जिसका एक शरक्ति- 
बिहीन विदेशी शासक भी उप-महाद्वीप का और आगे उप-विभाजन करने में 
अनुचित प्रयोग कर सकेगा । 
36 #&रार, 6. ॥.,._ 7#6 #[६/#& रण 7(:॥घन, 27 - 790-97 ८ 203-+ 
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_.वारत स्थित ब्रिटेन के उच्च-प्रायुक्त जोन फ्रीमेन ने कहा कि दुसरे विदव- 
बुद्ध के बाद गांधी-मार्ग का श्रनुसरण करके संयुक्त केन्द्र को प्राप्त करना कूठिन 
होगा । शायद ऐसा करने में श्रस्यधिक देरी हो चुकी थी। उन्होंने आगे कहा कि 
एकता को कायम रखा जा सकता था, यदि १६४२ मे क्रिप्स शस्तावों को स्वीकार 
कर लिया जाता । उस समय तक यह सम्भावना थी कि ब्रिटिश सयुक्त भारत को 
सत्ता भौँप देते, परन्तु जब एक बार अवसर निकल गया, एकता सम्भव ने रही । 
ऐसी परिस्थितियों में नेहरू द्वारा उस स्थिति को स्वीकार करने हेतु कार्य पर जोर 
देना, जिसके साथ विभाजन जुडा था, झायद उतना ही अच्छा था जितना कि कोई 
प्रन्य मार्ग झौर सम्भवतया यह अश्रधिक प्रच्छा था ।7 

पाकिस्तान की रचना के बारे मे सालिद बिन सईद के निम्नलिखित विचार 
ध्यान देते येय हैं : 
,.. वहुधा मुसलमानों का यह मत रहा है कि चूँकि हिन्दुओं का बहु- 
संल्यक समुदाय था, इसलिये उनकी ओर से सभी प्रकार को उदारता 

भर दूरदर्शिता झानी चाहिये थी। इस वात पर भी बल दिया जाना 

चाहिये कि मुस्लिम पृथकता की भावना, जो कि कुरान मे प्रधान विषय है, 

एक समान शक्तिशाली कारक थी जिसने सामान्य भारतीय राष्ट्रवाद के 

विकास को रोका । इसके अतिरिक्त, भारत में मुस्लिम शासन की स्मृतिया 

केवल जीवित हो न रही, विशेष रूप से उच्च वर्गीय मुमलमानों में, वरन्‌ 
उन्होंने उसका मुस्लिम जनसाधारण पर सदेव ही यह प्रभाव डालने के 

लिये प्रयोग किया कि भारत पर झासन कर लेने के बाद मुसलमानों को 

कभी भी हिन्दू बहुसंख्या द्वारा शासित होने का अवसर नही देना चाहिये । 

एक दूसरे लोकप्रिय मत द्वारा पाकिस्तान को एकमात्र कायदेशाजम 
(महान नेता) मि० जिन्नाई की रचना समभा जाता है । उसके पक्के सकल्प 
और पूर्ण धर्मान्थ दुराग्रहता के कारण उप-महाद्वीप का विभाजन हुग्ा। 
कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि जिन्नाह की भृत्यु पहले हो जाती, तो - 
पाकिस्तान न होता । यह सच है कि जिन्नाह की इस प्रयोजन हेतु दृढद- 
निश्चयता तथा श्रपूर्व समठन अक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोगी कारक थे, 
परन्तु मुसलमानों में इस्लामी राज्य के लिये तीव्र चेतना और उत्साह के 

बिना जिन्नाह पाकिस्तान की रचना ने कर सकते थे । भौ० मुहम्मद अली 

और भौ० अबुल कलाम झाजाद जमे खिलाफत नेता और हाली, भ्रकवर 

इलाहाबादी व इकबाल जैसे कवि मुस्लिम जन-साधारण में मुस्लिम चेतना 

उत्पन्न करने के लिये मुख्यतः उत्तरदायी थे । 
इनमें से प्रत्येक मत अकेले में पाकिस्तान की उत्पत्ति का अतिरजित 
बरंन है, वयौकि उसकी स्थापना अनेक कारको के मेल से हुई । परन्तु 
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प्रकिस्तान के प्रत्तित्व के लिये कदावित प्रमुख कारण यह है कि भारत 
में हिन्दू और मुसलमान दोनों सम्यताझशों का कभी भी संगम नही हुआ है । 
वे एक दुसरे को ओर यहाँ और वहाँ वही है, परन्तु कुल मिलाकर उनकी 
घाराएँ पृथक वही हैं---क्मी २ एक दूसरे के समानान्तर और कभी-कभी 
एक दूसरे के विपरोत ॥" 5 
इस वियय में क्री प्रकाश ने लिखा है.--- 
मि० जिन्नाह काग्रेस को एक विशुद्धतः हिन्दू निकाय समभते थे । 
बह उसे हिन्दू कांग्रेस कहा करते थे; वह ऐसे बहुत से विद्वान और अति 
आदरणीय मुसलमानों को भी ना-यसन्द करते थे जो काग्रेस सगठन में 
नेतृत्व का स्थान रखते थे । “यह उत सभी को स्पष्ट था जो कि देख 
सकते थे कि मि० जिन्नाह को प्रिटिश का समर्थन और उत्पाह-वद्धंस भी 
प्राप्त था । उन्होंने मि० जिन्नाह को बिना भय साम्प्रदायिक विप डालने 
दिया जबकि उससे बहुत कम के लिये भी हिन्दू नेताओं को बन्दी बना 
दिया जाता था ; वे कांग्रेस से छृछा करते थे, क्योक्रि बह स्वतन्त्रता की 
लिये माँग कर रहो थी श्रौर इसलिये वे मुस्लिम लीग का पक्ष लेते थे तथा 
उन्होंने इस साधारण सिद्धान्त के श्राघार पर कि 'शब्रु का शब्रु मित्र होता 
है! मि० जिन्नाह को अपना प्रायः मित्र बना लिया था ।१ ६ 
अधिकतर भारतीय राम्ट्रवादियों का, जिनमें मुसलमान भी सम्मिलित रहें, 
मह विचार था कि मुस्लिम साम्प्रदाशिकता को, जिसके परिणामस्वरूप आरम्भ में 
पृथक निर्वाचनों की माँग उठी और बाद में ई-राष्ट्र सिद्धान्त का प्रतिपादन हुआ 
तथा भारत के विभाजन के लिये मांग की गई, अ्रधिकांशत: ब्रिटिश साम्राज्यवादियीं 
मे विभाजन करो भौर शासन करो” की नीति का अनुसरश कर प्रेरणा थे उत्साह 
प्रदान किया था । इसका कारण सोजना अति सरल है । भारतीय राष्ट्रीय का््रेस 
ने स्वतत्तता के लिये सधर्ष चलाया, ब्रिटिश शासकों और राजनीतिज्ञों ने उसका 
ब्रतिकरण (००७७/८-[०४६८) मुध्लिम लीग के रूप में खोज विकाला। भि० 
जिन्नाह, जो कि पहले एक राष्ट्रवादी थे, पपके मुस्लिम लीगी और दँ-राष्ट्र सिद्धान्त 
के प्रतिपादक बन यये, क्योंकि उन्होंने श्रनुभव किया कि मुस्लिम लीग और उसके 
प्रधान की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ओर उसके नेता, जवाहरलाल नेहरू, ने कोई 
परवाह ने की जबकि कांग्रेस ने सन्‌ १६३७ की प्रान्तीय स्वराज की योजना के 
श्रन्तर्गत वरग्रेसी सत्रिमण्दलो में मुस्लिम सींग के प्रतिनिधियों को ने लिया। जब 
मिमण्डलों ने १६३६ में युद्ध के प्रश्त पर त्यागपत्र दिये तो मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश 
शासकों का पक्ष लिया और उन्होंने उसके बदले में मुत्विम लीग का दुराग्रही एस 
प्रपदने में उत्माह-वद्धंन किया । विस्वलिसित उदाहरणों से पराठकीं को साम्प्र- 
दायिफता के विकास में बिटिश योग का स्थय्ट पता लग जाता चाहिये : 


॥8 555 6९७, १%३7व छ.,,._ 7#6 #७[##7वाँ 53 5779 रण !०४॥३/०४, /%, 5-5. 
१9 वफप्रधम59, 5... 2049/2 रीक्वारी 2हर्ब 2270 0०79, #- 77. 


सत्ता का हस्तांतरण [ ६७ 


सनू १६३० में यू० पी० के एक ब्रिटिश अधिकारी ('था, 
प्ग०४०९७) ने एक पत्र में किसी को जी लन्दन में रहता था लिखा, 
जिसका-समाचार पत्री को पता चल गया, कि भारतीय समस्या का केवल 
एक हल है और वह यह कि भारत का दो भागों-'हिन्दू और मुस्लिम-में 
विभाजन किया जाय । इस बात पर दुख प्रकट करते हुए कि भारत में 
स्थिति नियन्त्रण से बाहर थी क्योकि भारतीय नागरिक सेवा का भारतीय- 
करण हो गया था, उसने बढते हुये पू जीवाद के विरुद्ध वड़ी शिकायत की, 
जो कि व्यापार श्रौर वारिज्य में ब्रिटिश हितों की कीमत पर बढ़ रहा 
था । उसने कहा कि ऐसी निराशाजनक स्थिति के विरुद्ध एकमात्र उपचार 
देश का विभाजन था; यदि हिन्दू ब्रिटिश जाति के साथ व्यायारिक सम्बन्ध 
रखने के लिये इच्छुक न हों तो कराची वैसा ही काम करेगा जैसा उस 
समय बम्बई करता था । 
लगभग उसी समय मि० कोटमैन नामक दूसरे अधिकारी ने भी अपनी 
सम्मति विभाजत के पक्ष में दी ! इस बात का वर्शेन डा० शौकतुल्लाह प्रन्सारी ने 
अपने ग्रन्थ (?४शबा-76 2709|07 ० ॥74॥4) में निम्न प्रकार किया है 


न्‍्त सन्‌ १६३०-३१ में सुधार योजना पर विचार हो रहा था और प्रथम 

“ तथा द्वितीव गोलमेज सम्मेलन पर ऐसा लगता था कि मुसलमानों ने 

” भारतीय सघ की स्थापना के पक्ष में पक्का आश्वासन दे दिया था। जे० 

कोटमैन ने १६३२ में तीसरे गोलमेज सम्मेलन के अवसर पर लिखा कि 

“सुदृढ संयुक्त भारत की रचना दिन-प्रतिदिन अ्रसम्भव होती जा रही है 

और उसके स्थान पर ऐसा लगता है कि उत्तर और पश्चिम में एक ऐसे 

- वक्तिशाली मुसलमानी राज्य की स्थापना की जा सकती है, जो निश्चय ही 

: अपनी दृष्टि भारत की ओर से फेर ले ओर शेष मुस्लिम जगत की ओर 
लगाये, क्‍योंकि यह उसकी सीमा पर स्थित' है । हे 
यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मुश्लिम लीग को मुसलमानों के सभी 
महत्वपूर्णा समूह व नेता मुस्लिम मत का अधिकारपूर्णां प्रवक्ता नहीं मानते थे। 
जमियत-उल-उलेमा, सच्चे धार्मिक और धर्म-विद्या मे विद्वान मुसलप्तानों का संगठन, 
पाकिस्तान की मांग के विरुद्ध था । जमियत के नेता सच्चे राष्ट्रवादी मुसलमान ये, 
जो भारत को ही अपना वतन (मातृदेश) मानते थे। जब मुस्लिम लीग ने सन्‌ 
१६४० में पाकिस्तान की माय का भ्रस्ताव पास किया तो झ-लीगी मुस्जिम संगठनों 
ने मिलकर श्राजाद मुस्लिम सम्मेलन (8220 |शप्शांया (०7४०7०९) बुलाया, 
जो अप्रैल १६४० में दिल्जी में हुआ । 'सम्मेलन ने भारत के विभाजन के विरुद्ध 
आवाज उठाई ।. सम्मेलन द्वारा पास किये गये सुख्य अस्ताव में कहा गया था कि 
यह सम्मेलन जो ऐसे भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाला है जो देश 
के लिये सम्पूर्णा स्वतन्त्रता प्राप्त करना चाहते है और जिसमें प्रत्येक प्रुन्‍्त के प्रति- 
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निधि सम्मिलित हुए है, मुस्लिम समुदाय य सम्पूर्ण देश के हितों को प्रभावित करने 
याले ३ प्रश्नों पर पूर्ण तथा ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद निम्नलिसित घोषणा 
करता है : 
भारत की भौगोलिक तथा राजनीतिक सीमायें एक पुर्ण देश के रूप 
में रहेगी झौर वह इस रूप में सभी नागरिकों का, मूलबश (77८८) भौर 
धर्म का ध्यान न करते हुये, सामान्य गृह-देश (।०॥४९-०००) है, और वे 
इसके साधनों क॑ सयुक्त स्थामी है। देश के सभी निवासियों के सामान्य 
अधिकार और जीवन के प्रत्येक पहलू तथा कार्य-क्षेत्र भें उनके दायित्व 
एक समान है । भारतीय मुसलमान, इन अधिकारों और दायित्वों व” 
कारण, नि सन्देह भारतीय राष्ट्र का सदस्य है । 
यह सम्मेलन स्पष्ट अब्दो मे तथा अपने पूर्ण वल के साथ यह घोषित 
फरता है कि भारतीय मुसलमानों का घ्येय पूर्णो स्वतन्त्रता है, जिसके साथ 
उनके धर्म भ्ौर साम्प्रदायिक अधिकार जुड़े हैं, भौर वे इस घ्येय को यथा- 
सम्भव श्ीघ्रतम प्राप्त करना चाहते हैं। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर 
उन्होंने अतीत में बड़े त्याग किये है और उनसे बढकर त्याग करने के 
लिये सर्दव तैयार है । 
वास्तव में यह सच है कि जमियत ने कभी भी मुस्लिम लीग द्वारा प्रति- 
पादित द्वै-राप्ट्र सिद्धान्त को नहीं माना। इसने झ्रारम्भ से ही संयुक्त भारतीय 
राष्ट्रवाद को अपना उद्देश्य बनाया । लीग और जमियत के बीच मतभेदों का यही 
कैन्द्रीय श्राघार था । इस मूल झौर प्रवादपूर्ण विषय के बारे मे जमियत के दृत्टि- 
कोरा को मौलाना हुसेन भहमद मदनी ने अपने ग्रन्य (मुत्तहिदा फौमियत झोर 
इस्लाम) में जो दिल्‍ली से १६३८ मे प्रकाशित हुआ था, कुरान की आयतों व 
पैगम्घरी परम्पराओ के प्रकाश में, पूर्ण रूप से स्पप्ट किया । उसके बाद जमियत 
उल-उलेमा के वापिक अधिवेशन पर, जो जुन १६४० में जौनपुर (उ० प्र०) में 
हुभा, मौ० मदनी ने अपने प्रधान-्पदीय झभिभाषण में कहा : 
हम, भारत के निवासियों में जहाँ तक हम भारतीय हैं, एक बात की 
साम्यता है और वह है हमारी भारतीयता, जो कि हमारे धामिक भौर 
सास्कृतिक भेदों के रहते हुये भी, भ्रपरिवर्तनशील है | जैसे हमारे बाह्य 
रूप, व्यक्तिगत गुण और व॑यक्तिक विद्येपतायें, रग श्र कद के अन्तर 
हमारी सामान्य मनुष्यता पर प्रभाव नही डालते, बसे ही हमारे धामिक 
और सास्कृतिक प्रन्तर अपने देश से हमारे सामान्य सम्बन्धों को प्रभावित 
नही करते । अतएव अन्य भिल्लतों (समाजो) ओर अ-मुस्लिम घामिक- 
सास्कृतिक समूहो की भाति, मुसलमानों का यह कर्तव्य है कि वे राष्ट्रीय 
हितो के लिये चिन्ता करें भर उनको प्राप्ति के लिये सघप करें तथा उन 
घुराइयों के विरुद्ध लडें जो कि देश की उन्नति और समृद्धि में वाघा 
डालती है । 
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लीग श्रौर जमीयत के बीच उपरोक्त आधारभूत मतभेद के कारण गमीयत 
ने लीग की देश के लिये विभाजन की माग का जोरदार विरोध किया । इस विरोध 
का देववन्द वैसे ही गढ बना जैसे कि अतीगढ पाकिस्तान के मुजाहिदों का प्रनिक्षण 
केस्द्र था | “यह उल्लेस करना श्रयंमय है कि भारत में मुस्चिम शिक्षा के दो प्रमुख 
केंद्रों के बीच जो झपने भ्ारम्भ से ही भारतीय मुप्तलप्तानों के राजनीतिक, बौद्धिक 
जीवन में दो भिन्‍न प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे, श्रन्तर में भारतीय उप- 
महाद्वीप में मृमलमानों के अन्तिम भाग्य का निर्णाय करने के लिये मुठभेड हुई। 
देववनद प्रपने इस सन्देह को कभी न मिटा सका कि अलीगढ और भारत मे ब्रिटिश 
शासन के बीच स्पष्ट श्रोर निश्चित रूप से सहयोग था ।१* 
उपरोक्त मतों व दृष्टिकोगो में भे प्रत्येक में सत्य का कम या अधिक अ्रज्ञ 
है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारतीय मुसलमानों के काफी बड़े समूह को अवि-/' ४ 
भाग्य भारत में हिन्दू श्राधिपत्य को स्थायित होने का भय था। इस कथन में भी “ 
सत्य का ग्रद्ग है कि बहुत से हिन्दुझ्नों में मुसलमानों के विरुद्ध भेद की नीति मे.विश्वास * 
था और प्रव भी है। यह एक ऐसा तथ्य है जिसने मुमलमानों मे व्यापक रोप की 
भावना को पैदा किया और हिन्दू राष्ट्रवादियों ने भी इसे बुरा समझा । कुछ मात्रा 
में, यह वात भी सत्य है कि मुस्तिम व्यापारी झौर व्यवसायी यह सोचते थे कि वे 
अपने प्रतिद्वन्द्ी हिन्दुओं से सफलता के साय प्रतिस्पर्धा न कर सकेंगे । शिक्षित 
मुसत॒मानों का भी ऐसा ही मत था, क्योकि वे नागरिक सेवाप्नों में केवल योग्यता 
के भ्राधार पर प्रवेश नही पा सतते थे। इस प्रकार इन सभी कारकों ने पाकिस्तान 
के लिये माँग में योग दिया और चूकि इसमे ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के ध्येयो को 
बल मिला । उन्होने उसे चतुर राजनीतिज्ञों की भाँति उत्साह प्रदान किया । 
विभाजन दे परिशाम--भारत ने स्वतन्त्रता'को विभाजन की कीमत पर 
प्राप्त किया । विभाजन के कारण अनेक कठिनाइयाँ और भयकर कठुता उत्पन्न 
हुई । स्वतन्त्रता प्राप्ति पर होते वात्ी खुशिया विभाजन के वाद अत्यन्त दुखद 
घटनाओं से रज और दुख में वदल गईं । भारत और पाकिस्तान में जो साम्प्रदायिक 
परागलपन फैता उसके परिणामस्वरूप लाखों व्यक्तियों को अपने पूर्वजों के घरवार 
छोड़कर सुरक्षा के लिए एक देश से दूसरे देश मे भागकर झरणा लेनी पडी । लाखों 
की सख्या में निर्दोप व्यक्तियों को मारा गया और करई गुनी सख्या को अकथनीय 
कप्ट और कठिनाइयाँ सहन करनी पडी । यह सब कुछ तब हुआ जबकि दोनों 
देशो के नेताग्ो ने अपने-अपने देश मे अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने का 
आश्वासन दिया था और विभाजन योजना को सहमतिपूर्ण समभौते से स्वीकार 
किया था। विभाजन के समय-उसके पूर्व भौर बाद में-भारतीय उप-महाद्वीप मे हिसा 
ग्रौर अनियन्त्रित धर्मान्ध कट्टरता के आधुनिक काल में सबसे बुरे दृश्य सामने आये । 
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सबसे बुरी घटनायें पजाव में घढीं। यह कहना कठिन है कि किस प्रकार 
गड़बड़ भ्रारम्भ हुई और उसके लिये कौन उत्तरदायी था ? पश्चिमी पजाब में 
मुसलमानों ने हिन्दू और सिख अल्पसख्यकों के घरों और व्यक्तियों पर श्राक्रमण 
किये और पूर्वी पजाव में हिन्दुओं व सिखो ने मुस्लिम अल्प-सख्यकों 
पर अपना क्रोध उतारा। हजारो ब्यक्तियों को मारा गया, बहुधा भ्रत्यधिक 
पाशविक तरीकों से । रेलगाडियो को पटरी से उतारा गया और उनकी सवारियो 
का कत्ले-आम किया गया । शरणाथियो के समूहो को घेर कर मारा गया, घरो में. 
भ्राग लगाई गई शर उनके निवासियों को गलियों में कत्ल किया गया । पजाबव सीमा 
दल (?७०५४७ छ0०76५9 8070८) को तोड़ना पडा, क्योकि उसके सदस्य भी 
साम्प्रदायिक पागलपन से प्रभावित हो गये थे । जैसे ही दिल्‍ली से हजारो ममलमान 
पाकिस्तान की श्लोर चले और हिन्दू शरणाथियों की बड़ी सख्या दिल्‍ली की श्रोर 
आई, जो श्रपने साथ अत्याचारो के भयानक वर्णंन भी लाई, दिल्ली में भी, जो 
भारत का राजमीतिक केन्द्र है, अनेक दुखद घटनाये घटी। 
दोनो देशों को करोड़ों विस्थापितो के पुनः: स्थापन के लिये अरवों रुपये 
थ्यय करने पडे श्रौर यह कठिन कार्य लगभग १५ वर्ष में जाकर पूरा हुआ | दोनों 
देशों के सामते विभाजन से उत्पन्त अन्य अ्रनेक समस्‍यायें आई । पजाव श्ौर बंगाल 
में पश्चिमी और पूर्वी सीमा के निर्धारण का कार्य बहुत दिन तक चला और सीमा- 
विवाद झ्रभी तक चल रहे है। दोनो देशो को अपनी-भ्रपनी सैनिक शक्ति में अपूर्व 
बृद्धि करनी पड़ी और प्रतिरक्षा पर बढ़े व्यय का भार जनता को करो के रूप में 
सहन करना पड़ा तथा पड रहा है। दोनों देशों की अर्थ-व्यवस्था भी अस्तव्यस्त 
हुई; और उनके उत्पादन तथा व्यापार में भयंकर असन्तुलन पैदा हुआ । दोनों देशो 
के प्रशासन तत्र पर विभाजन के कारण और उससे उत्पन्न समस्यात्रो को हल 
करने में असहनीय भार पडा । भारत झौर पाकिस्तान के बीच सीमा विवादों के 
भ्रतिरिबत नहरी पानी विवाद और वित्तीय लेनदारी व देनदारी के विवाद 
बहुत समय तक चले । जम्मू-कश्मीर रियासत के भारतीय संघ में प्रवेश करने पर 
भारत और पाक सेशाओं के बीच एक छोटा युद्ध तमी तय हुआ और सन्‌ १६६४ 
मे-दूसरी बार वदससे बडे पैमाने पर युद्ध हुआ। इन सबसे बढकर और झ्ति 
दुर्भाग्यपूर्ण व सेदजनक बात यह है कि दोनों देशो में साम्प्रदायिक समस्या अभी 
तक कायम है, जिसके कारण पड़ौसी और पुराने साथी देश होने पर भी भारत झौर 
पाकिस्तान के बीच झ्रापसी सम्बन्ध भ्रभी तक झत्रुतापूर्ण है। पाकिस्तान भ्रपनी 
सैनिक शवित बढाने में लगा.है और भारत के झत्रुओ से सैनिक गठबन्धन करने में 
भी। भारत को भी झततों सैनिक जझक्ति बढ़ानी पड़ रही है। फलत, दोनों देशों 
में वितास की "गति भ्सि घीमी रही है । 
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प्रध्याय 2 
भारत का संविधान-निर्माण 
और विशेषतायें 


२, संविधान फा निर्माण 


गह तो पूर्वंगामी भ्रध्याय मे बताया हो जा चुका है कि सन्‌ १६४६ की 
क्ेविनेट मिशन योजना के भन्तर्गत प्रथम वार भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक 
निर्वाचित संविधान सभा (007ज्ञाए्शा( /5८य७।५) बैठाई गई थी । स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के पूर्व ही उसमे बुछ प्रारम्भिक स्याही प्री की जा चुकी थी--विशेष 
झूप से प्रक्रिया नियमों झ्रौर लक्ष्य प्रस्ताव (00|०८४४८४ 7१८४०।ए४०४) के बारे 
में) इसके पूर्व कि हम स्वतस्त्रता प्राप्ति के उपरान्त मंविधान-निर्माण कार्य का 
चर्णन करें, यह भावश्यक प्रतीत होता है कि हम संविधान सभा में हुये प्रक्रिया भौर 
लक्ष्य प्रस्ताव से सम्बन्धित बाद-विवाद के कुछ पहलुओं का संक्षेप में विवेचन करें । 


प्रक्रिया (70८८० ०७७)---कैविनेट मिशन योजना के पैरा १६ में संविधान 
सभा की प्रक्रिया को घिहित क्रिया गया था । झारम्म में ही संविधान सभा की एक 
आरम्भिक बैठक नई दिल्‍ली में होनी थी, जिसमें साधारण कार्यक्रम का निर्णय, 
सभापति व प्रस्य भ्रधिकारियों को निर्वाचन भर अल्पसंख्यकों व मूल श्रधिकार 
ग्ादि के बारे में परामशंदात्री समितियाँ नियुक्त की जानी थीं । उसके बाद 
संविधान सभा के सदस्यों को प्रान्तीय भौर समूह (57009) संविधान बनाने के 
हेतु तीन सैक्‍्शनों में विभक्त होता था। भन्त में सभी सदस्यो---प्रान्तों ब देशी 
रियासतों--का प्रतिनिधित्व करते वालों--फो संघ संविधान (एंपाएप 
(005७४७॥०७) बये निभित करने के लिये फिर से एकत्रित होना था। प्रक्रिया 
सम्बन्धी मामलो को तय करने तथा संविधान सभा द्वारा पालन किये जाने वाले 
जियमो को विहित करने के लिये काग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्व में एक 
विज्ेप समिति नियुक्त की थो, जिसने भ्रपन्ती रिपोर्ट जुलाई १६४६ में प्रस्तुत की १ 
उस समिति ने यह सुझाव दिया कि संविधान सभा अपने लिये, संक्शनों के लिये 
ओऔर समितियों के लिये नियमों के निर्माण करने का पूर्णा अधिकार रखती थी $ 
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इस भ्रइन पर प्रायः सभी कांग्रेसी और कुछ अन्य प्रतिनिधियों का यही मत 
था कि सविधान सभा ही सँक्शनों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में प्रक्रिया 
निर्धारित कर सकती थी । परन्तु कुछ मुस्लिम तथा अन्य सदस्यों ने यह मत 
प्रभिव्यक्त किया कि केबिनेट मिशन योजना द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का ही पालन 
किया जाये, विशेष रूप से ऐसी परिस्थितियों में जबकि मुस्लिम लीग ने सविधान 
सभा में भाग लेना स्वीकार न॑ किया था | इस प्रश्न पर हुवे मतभेद के कारण 
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच केविनेट मिश्वन योजना की स्वीकृति के बारे मे 
ऐसी खाई पैदा हो गई जो आगे पाटी मजा सकी। यहाँ पर उदाहरण के लिये 
पुरुषोत्तमदास ठण्डव व मौलाना अबुलकलाम आजाद के मतों को उद्घृत किया 
जाता है। वे दोनो ही काग्रेस के उच्च नेता थे, परन्तु इस प्रइन के बारे में दोनों 
के हृष्टिकोणों में महत्वपूर्णा अन्तर रहा | प्रुरुषोत्तमदास टण्डन ने जवाहरलाल 
नेहरू के मत का समर्थन करते हुये संविधान सभा में कहा * 


इस सदन में हम ब्रिटिश सरकार के उन प्रस्तावों को नही 
स्वीकार कर सकते जिनके अनुसार भारत को सैक्शनों में बाँटा जाना है 
प्रौर प्रान्‍्तो के सविधान-निर्माण के अधिकार को ऐसे व्यक्तियों के हाथो 
में देना है जो भारत का विभाजन करने पर दुले हैं । मैं ये बाते कहना 
नही चाहता, परन्तु मैं यह कहना भ्रपना कत्तंव्य समझता हैँ कि ब्रिटिश 
सरकार ने मुस्लिम लीग की ओर से जो वँते कही है उनमे ईमानदारी का 
भ्रभाव है । 

किसी व्यक्ति ने ठीक कहा है कि लीग तो ब्रिटिश सरकार का 
मोर्चा है । पण्डित नेहरू ने कुछ दिन पूर्व काग्रेस मे कहा था कि लीग के 
वे सदस्य जो भ्रन्तरिम सरकार में सम्मिलित हुये थे राजा के पक्ष की 
भाँति कार्य कर रहे थे । तथ्य यह है कि लीग को ब्रिटिश, सरकार धोखा 
दे रही है । वे हमारे देशवासी हैं श्रौर हम सदा ही उनसे समभौता 
करने के लिये तैयार हैं। श्राज तो ब्रिटिश उबका अपने मोर्चे के रूप में 
उपयोग कर रहे है, मिसके पीछे के के हुश एश करीर फ्रेक़ रहे हैं २ 
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भारत का सविधान-निर्माण और विशेपताये [ ७३ 


इसके विपरीत मौलाना आजाद ने लिखा है-- 

जवाहरलाल मेहरू ने एक उत्तर में कहा कि काग्रेस संविधान सभा में 
“किन्ही भी समझौतो से बधे विना श्र सभी परिस्थितियों का जैसे-जैसे वे उत्पन्न 
हों स्वतन्त्र रूप से मुकाबला करने के लिये (ए०7फ़ालशु-> एराल्थिालिल्त एज 
बहाध्थालाा$ धाते #68 00 पलक 2 जंपशां०5 8४ 0९५ का६८) प्रवेश 
करेगी । प्रेस प्रतिनिधियों ने झ्रागे पूछा कि क्‍या उसका यह अ्र्थ था कि केबिनेट 

मिशन योजना को सशझयोधित किया जा सकता था। जवाहरलाल नेहरू मे बलपूर्वक 

उत्तर दिया कि काग्रेस ने केवल संविधान सभा में भाग लेना स्वीकार किया था और 
बह केबिनेट मिन्नन योजना को जैसे चाहे वैसे सशोधित करने में अपने को स्वतन्त्र 
समभती थी । 

मैं यह बात अवश्य ही रिकार्ड पर लाऊँगा कि जवाहरलाल नेहरू का 
वक्तव्य गलत था । यह कहना ठीक न था कि काग्रेस योजना को जैसे चाहती वैसे 
ही संशोधित करने के लिये स्वतन्त्र थी ! तथ्य तो यह है कि हम इस बात पर 
सहमत हो गये थे कि केन्द्रीय सरकार सघात्मक होगी । केन्द्रीय विपयो की सूची में 
तीन झनिवार्य विषय रहेंगे । हम भ्रागे इस वात पर भी सहमत हो गये थे कि तीन 
सेक्शन भ्र, ब शौर स होगे जिनमे कि प्रान्तो को समूह-झकृत किया जायेगा। इस 
मामलों को कांग्रेस समझौता करने वाले अन्य पक्षों की सहमति के बिना अश्रकेले ही 
परिवर्तित न कर सकती थी । मुस्लिम लीग ने केबिनेट मिशन योजना को 
स्वीकार किया था, चूंकि वह ग्रन्तिम सीमा थी जहाँ तक ब्रिटिश सरकार जा 
सकती थी ।* 

भागे चलकर भारत का विभाजन हो गया और सविधान सभा प्रभुत्वपूर्ण 
निकाय वन गई श्रर्थात्‌ उसकी प्रक्रिया पर कोई प्रतिवन्ध न रहे । सविधान सभा , 
ने संविधान निर्माण कार्य के विभिन्न पहलुओ के बारे में कार्य को गति से आगे 
बढाने के उद्देश्य से श्रवेक समितियाँ नियुक्त की । उन्हें मोटे रूप से दो समुहों. मे 
रखा जा सकता है--(१) वे समितियाँ जिनका सम्बन्ध संविधान सभा के संगठन 
झ्ौर कार्य संचालन से था यथा प्रक्रिया नियमों पर समिति, वार्ता समिति 
(6४०पंगांगड् 0०ए्रण्णा००), स्टीयरिंग समिति, कार्य समिति (फेप्रआं०55 
ए०गरग/०९८) ग्रादि । (२) वे समितियाँ जिन्हे भारत के भावी संविधाव के 
सिद्धान्तों पर विचार करने का कार्य सौपा गया यथा पद्ममश्च॑दात्री समिति, संघीय 
शक्ति समिति, सघीय संविधान समिति, प्रान्तीय संविधान समिति इत्यादि । संघीय 
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संविधान समिति और प्रान्तीय सविधान समिति ने एक दूसरे के साथ घनिष्ठ 
सहयोग किया भौर संविधान के मुख्य भाग की उनके हारा रूपरेखा सैयार 
की गई 
परन्तु सभी समितियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्ररहप-मस्तौदा-समिति 
६७॥०0708 ए०शाशंध६९) थी । उसे संविधान सभा में २६ अगस्त १६४७ को 
एक प्रस्ताव द्वारा नियुक्त किया था श्रौर उसमे सभावति (डा० बी० झार० 
अम्बेडकर तत्कालीब कानून मन्‍्त्री) तथा ६ प्रन्य सदस्य थे। उसे सबियान सभा 
के कार्यालय द्वारा तैयार किये गये प्राझप की ध्यानपूर्वेक परीक्षा करने सथा उसमें 
आवश्यक सशोघनों के सुझाव देने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा यया था । सर्वधानिक 
परामर्शदाता ((०फञश्ञाए॥0)2] ४०५5८) द्वारा तैयार किये गये संविधान के 
प्राह़्य पर विचार करने में प्राहप समिति ने १४१ दिन लगाये झौर इस प्रकार से 
सैयार किये गये प्रारूप को उसने मविधान सभा के भ्रध्यक्ष के समक्ष फरवरी १६४८ 
मे प्रस्तुत किया । उस पर विचार करने के लिये प्रध्यक्ष ने संविधान सभा मे 
अपनाई जाने वाली प्रक्रिय की रूपरेखा दी और संविधान सभा ने मुख्यत. उसी 
का पालन किया । संविधान सभा को विभिन्न अनुच्छेदो पर विचार करने में कितना 
समय देना पडा उसका ग्रनुमान तो केवन एक उदाहरण से किया जा सकता है । 
प्रारूप संविधान के नागरिकता से सम्बन्धित अनुच्चेद ५ व ६ के बारे में संविधान 
सभा ने १३० सशोधनो पर विचार किया और उन पर ३ दिन तक वाद-विवाद 
चला । जब संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर विचार पूर्ण कर लिया तो उसे 
आवश्यक परिवत्तेनों के लिये फिर से प्रारूप समिति के पास भेज दिया गया । उसने 
आहूप को संविधान सभा में हुये वाद-विवाद और उसके निर्णयों के प्रकाश मे 
दोहराया ) उसने जिन परिवर्तनो की सिफारिद्य की उन्हे निम्नलिखित चार श्रेणियों 
में रखा जा सकता है : 
(१) भनुच्छेदो, उनके खण्डो ((४9५७६८४) झौर उप खंडो की सस्या फिर 
से डालना ; 
(२) गौपचारिक परिवत्तेव करना ; 
(३) विभिन्न अनुच्छेद के अर्थ को स्पष्ट करने के लिये ग्रावश्यक परिवर्तन 
करना ; और 
(४) कुछ अन्य आवश्यक सशोधन करना 4 
इस प्रकार से तैयार किये ग्रये तीसरे प्रारूप को संविधान सभा के सामने 
ह भ्वम्वर १६४६ को पेश किया गया । सभा ने उस प़र तीन दिन तक विचार 
किया और उस अवसर पर भी उसने कई संझोघनों पर विचार किया । १६ मबम्बर 
२६४६ को उसय्ध तीसरा वाचन आरम्भ हुआ जो नौ दिन तक चला। प्रारूए 
यथविधान को सविधान सभा ने भ्रम्तिम रूप में २६ नवम्बर १६४६ को स्वीकार 
किया । उसके अम्तिम रूप में सविधान में ३६५ अनुच्छेद और ५८ अनुसूचियां रही । 
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इस अकार संविधान सभा ते संविधान के निर्माण में मान्य ब्रिटिश ससद प्रक्रिया 
को अपनाया, जिस्तका कि किसी भी कानून के बनाने में साधारणतया पालन होता 
है। उसके निर्माण में तीन मजिले (४०855) मुख्य रही--समिति स्टेज, विचार 
स्टेज भ्रौर तृतीय वाचन स्टेज । 
२. लक्ष्य प्रस्ताव श्र प्रस्तावना 
साधारणतया, संविधान निर्माता अपने लक्ष्यों को उसके प्रारम्भ में दे देते है; 
उस भाग को प्रस्तावना (ट्णपरए८) कहा जाता है। सन्‌ १७७६ की अमरीकी 
स्वतन्त्रता को घोषणा (॥#6 70०९०कक्वएं०घ ता वै्ञाशाटशा वैघवं९ए०70706) में 
दो मुख्य आदर्शो का समावेश है---मनुप्यो की समता और उनके कुछ भवपहरणीय 
अधिकार । सत्‌ १७८७ में निर्मित संयुक्त राज्य श्रमरीका के संविधान की अ्रस्तावना 
में धोषित किया गया है---/ग्रधिक पूर्ण मध का निर्माण करने, न्याय की स्थापता 
करने, आन्तरिक शान्ति को सुनिश्चित बनाने, सामान्य प्रतिरक्षा के लिये व्यवस्था 
करने, सामान्य कल्यारा को प्रोत्माहत देने और अपने तथा आने वाली परीढियो के 
स्वतन्त्रता के आाशीर्वादो को प्राप्त करने के लिये (! सन्‌ १७५६ में फ्रान्स द्वारा 
मनुष्य के श्रधिकारों की घोषणा (गिव्यणो ए०टेक्राइणा णी ॥6 डिहका$ ता 
रशै॥0) में भी मनुष्यों की समता और उनके लिये स्वतन्त्रता, सम्पत्ति, सुरक्षा तथा 
दमन के विरोध' सम्बन्धी प्रत्याभूतः अधिकारों का उल्लेख है । श्रायर (82) के 
१६१३७ में बने सविधान की प्रस्तावना में कहा यया है: 'बुद्धिमत्ता, न्याय ग्लौर 
दानशीलता के उचित पालन का ध्यान रखते हुए सामान्य भलाई को प्रीत्ताहत 
देना, जिससे कि व्यक्ति की गरिमा और स्वतन्त्रता को प्राप्त किया जा सके, सच्ची 
सामाजिक व्यवस्था प्राप्त की जा सके, अपने देश की एकता फिर से स्थापित की 
जा सके और भ्रन्य राष्ट्रो के साथ सामन्जस्य स्थापित किया जा सके! 
भारत के संविधान निर्माताओं ने भी, जो कि उपरोक्त और अन्य सम्रान 
प्रस्तावनाओं से प्रभावित हुये थे तथा साथ में भारतीय राष्ट्रीय श्रान्दोलन को 
भावना व गांधी क्षी की बिचार धारा मे भी प्रभावित थे, सविधान-निर्माण कार्य के 
आरम्भ में ही एक लक्ष्य प्रस्ताव ([00|6०४४०७५ छ८४०७॥००) स्वीकार किया, 
जिसे जवाहरलाल नेहरू ने १३ दिसग्वर १६४६ को संविधान सभा में प्रस्तुत किया ४ 
था,। वही प्रस्ताव कुछ संशीधनो के वाद संविधान की भ्रस्ताचना बना। कानूना 
दृष्टि से प्रस्ताववा संविधान का अंग नहीं होती, क्योकि वह न्यायालयों द्वारा 
समर्थनीय नही है (700-४७४४०४४४/८) है । परन्यु न्यायातय प्रस्ताववा' का आवइ- 
यकता पड़ने पर संविधान के अनुच्छेदों का निर्ववन्न करते समय सामान्य प्रयोजन 
(इद्ाथ्भं फष्प्फ०5८) के रूप में प्रयोग कर सऊते हैं। लक्ष्य प्रस्ताव सिम्भ- 
लिखित था 
यह संविधान सभा अपने पक्के और पवित्र संकल्प वी धोपरता करती है 


कि भारत एंके स्वतस्त्र परभृत्वपूर्ण गगातन्त्र (00८[ल०0९0/ $9१थाध्ट्टिए 
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7१९७४४!०) बनेगा और वह उसके भावी झासन्‌ के लिये संविधान 
बनायरेगी । जिसमें थे प्रदेश जो इस समय ब्रिटिश भारत मे सम्मिल्षित है 
ओर वे प्रदेश जो भारतीय रियासतो, में है और ऐसे भाग जो ब्रिटिय् 
भारत व रियासतो के बाहर है श्रौर वे प्रदेश भी जो कि स्वतन्त्र प्रभृत्व 
सम्पन्न भारत में सम्मिलित होवा चाहते है, सभी मिलकर म॒घ्‌(एणंणा) 
बनताग्रेंगे ; और 

जिसमे प्रभुत्वसम्पन्न स्वतन्त्र भारत, उसके भागो और शासन के श्रगों की 
सभी शक्ति और सत्ता जनता, से प्राप्त हुये है; झौर 

जिसमे भारत के सभी लोगो के लिये श्रधिकार प्राप्त किये जायेगे श्र 
प्रत्याभुत होगे--- 
न्याय, सामाजिक, श्राथिक और राजवीतिक ; पद और ग्वसर तथा 
कानूत के समक्ष समता , 


“विचार, अभिव्यक्ति, ड्लिवास, पूजा, व्यवसाय, संघ और कार्य की 
स्वतन्त्रता, कायून और नैतिकता के श्रबीव , और 

जिसमे अल्पसख्यकों, पिछडे हुए तथा जतजातीय क्षेत्रो, और दलित तथा 
अन्य बिछड़े हुये वर्थों के लिथ पर्वाप्त सरक्षणों की व्यवस्था की जायेगी , 
और 


जिसमे गणतस्त्र के राज्य-क्षेत्र की अखण्डता को और न्याय एवं सभ्य 
राष्ट्रो के कानून के अनुसार भूमि, समुद्र व नभ पर उसकी प्रमुता को 
कायम रखा जायेगा, जिसने हमारा यह प्राचीन देश विश्व में अपना 
उचित तथा सम्मानित स्थान पा सके और विश्व शान्ति के प्रोत्साहुत व 
मानव मात्र के कल्याण में अपना पूर्ण व ऐच्छिक योग दे सके । व 


उपरोक्त प्रस्तेव को पेश करते समय जवाहरलाल नेहरू न कहा था कि वह 
शक म्रकल्प (6४0!एां०णा) से भी कुछ अधिक था; वह एक ग्रकार की शपथ 
(ए०08०) था और एक घोषणा भी । वह स्वतन्त्रता की घोषणा (96९!बवाएरैणा 
०770९9००००7८०८) था और वह अपने देशवातियों के लिये एक झपथ भी था 
जिसे वे अपने सविधान में पूरा करना चाहते थे । वास्तव मे, उसमें भावी संविधान 
की ग्रावश्यक बातें दी गई थी ! एम० आर० जयकर ने प्रस्ताव को उस समय पेश 
किये जाने का कानूनी तथा व्यावह्यरिक उपयोगिता की दृष्टि से विरोध किया। 
उन्होंने कहा कि केविनेट मिश्वन के १६ मई वाले वक्तव्य के अन्तर्गत सविधान सभा 
की प्रारम्भिक बैठक में संविधान की आधारभूत बाते विहिंत नहीं की जानी 
चाहिये । वक्तव्य के अनुसार पहले तीनो सैक्मनो को समूह सविधान बनाने के लिये 
पृथक-पृथक एकत्रित होना चाहिये । इसके अतिरिक्त लक्ष्म प्रस्ताव में समूहों का 
कोई उल्नेख भी न किया गया था । 
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प्रस्ताव में कहा गया था कि सत्ता 'जनता' में निहित होगी । कुछ सदस्यों 
ने सुझाव दिया कि 'जनता' के स्थान पर “थम करने वाली जनता” रखा जाये | 
पुरुषोत्तम दास टन्‍्डन ने इस सुझाव का विरोध करते हुये कहा “ में स्वयं किसानों 
का सेवक हूँ | उनके साथ काम करना मेरी उच्चतम शान है । “जनता” शब्द बडा 
जिस्तृत है भौर उसमें सभी जनता आ जाती है। गत मेरी राय है कि उसके पूर्व 
कोई विशेषण न जोडा जाये ।/? 

संविधान की प्रस्तावना (?/०2॥0|८)--भारतीय गणतन्त्र के सविधान के 
आरम्भ में निम्नलिखित प्रस्तावना है 

हम भारतवासी, भारत को एक सम्पृ्श प्रभुसत्ता सम्पन्न प्रजातस्त्रात्मक 

गणराज्य बनाने के लिये; उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, श्राथिक 






व्यक्ति की गरिमा शौर राष्ट्र की एफता सुनिश्चित करने 

चाली बंधता बढाने के लिये , दुढ सकल्प होकर श्रपनी इस सविधान सभा 

में आ्राज तारीख २६ जनवरी १६४६ ई० को एतद्‌ द्वारा इस संविधान को 

ब्रंगीकृत, ग्रधिनियमित झौर ग्रात्मापित करते है ।” 

प्रस्तावना फा महृत्व-प्रस्तावना उसी प्रयोजन की पूर्ति करती है जिसकी पूर्ति 
पुस्तक की प्रस्तावता करती है ।? साधारणतया प्रस्तावना में उन परिस्थितियों का 
वर्णन होता है जिनके कारण अधिनियम वनता है तथा उसमें अधिनियम के उद्देश्यों 
का भी वहन क्रिया जाता है । भारतीय सविधान की प्रस्तावना उन प्रादर्शों औौर 
लक्ष्यों की शानदार घोषणा है, जिन्हें भारतीयों ने अपने सामने रसा है श्ौर णिन्‍्हें 
वे उस राजनीतिक ढाचे के द्वारा, जिसे उन्होने जान-बूक कर रचा है, प्राप्त करना 
चाहते है । प्रस्तावना में वर्णित लट्ष्य, सक्षेपर में, न्याय, स्वतन्त्रता, समता ब्‌ भ्रातृत्व 
की स्थापना तथा सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न प्रजातन्त्रात्मक गणाराज्य को रचना है। 
इनके अतिरिक्त प्रस्तावना मे उस झ्लोत का भी उल्लेख है जहां से सरकारों को 
शक्तियां प्राप्त होंगी । प्रस्तावना में कहा गया है “हम भारतवासी**“इस संविधान 
को अंगीशत, अधिनियमित और आात्मावित करते हैं! । सयुक्त राज्य प्रमरीफा के 
संविधान की प्रस्तावना में भी ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया गया है । प्रस्तावना के 
बारे में दो विचार प्रमुस है : (१) यह स्पष्ट रूप से बताती है कि प्रयुता, छा खोत 
भारत की जनता है। यह कोर्ट छोटा भादर्श मही वरन्‌ एक जीवित वास्तविकता है। सघ 
भौर राज्यों की सरकार जनता के प्रतिनिधियों द्वारा सचानित हैं । प्ाम चुनावों दारा 
3 ८९. # एऐक्तरआल, ।ग 7, /५ 9-72 
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जनता की राजनंतिक शिक्षा में बड़ा योग मिला है। (२) इसमे भारत के लिये 
फिसी निर्दिष्ट श्राथिक व्यवस्था को, जैसा कि सोवियत संघ में है, मार्ग अपनाने 
की बात नही दी गई है। यह हमारे संविधान का 'सबमे झ्ृधिक मुल्यवान भाग, 
“संविधान की झआात्मा' तथा “संविधान की कुजी' है । 


प्रस्तावना में प्रयुवत मुएय शब्दों फो व्याए्पा--'सुम्पूर्ण य्रभुमत्तासम्पत्त 
($0₹0शंहट्टा) का श्र्थ उस सर्वोच्च शक्ति से है जो पूर्ण और अपने क्षेत्र में अ्रनियन्त्रित 
होती है | “वह राज्य सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न कहलाता है जहा पर उसके ही क्षेत्र में 
सर्वोच्च और पूर्ण श्ववित का, जो भ्रन्य किसी को श्पने से बढ़कर नहीं मानती, 
वास होता है ।' श्रव भारत उसी प्रकार से स्वतन्त्र है जिस प्रकार कि ब्रिटेन, स० 
रा० भ्रमरीका या कोई अन्य राज्य, अर्थात्‌ भारत को झ्रान्तरिक झौर बाह्य दोनो 
क्षेत्रों में पूर्ण प्रभुमत्ता प्राप्त हो गई है । स्वतन्त्रता शब्द का प्रयीग नकारात्मक रूप 
में नहीं वरन्‌ सकारात्मक (70॥॥४५८) रूप में लिया जाना चाहिये । स्वतन्त्रता से 
आशय उन आवृध्यक द्माओं की रचत्रा.है जिनमें रहकर नागरिकों का पूर्ण विकास 
सम्भव हो । प्रजातन्त्रात्मक (0८770०790०) शब्द के राजशास्त्र में अनेक पर्थ हैं । 
वर्तमान काल मे प्रजातन्त्र के राजनीतिक पहलू के प्रतिरिवव भाथिक व सामाजिक 
पहलुओ पर भी समान वल दिया जाता है । राजनीतिक दृष्टि से प्रजातन्त्र वह 
होता है जहाँ स्वय प्रजा अपने प्रतिनिधियों द्वारा गपना भासन करती है । यहाँ पर 
प्रजातन्त्र का अ्र्थ विस्तृत रूप में लेना अधिक उचित होगा ! प्रजातन्त्र केवल एक 
प्रकार की शासम-पद्धति ही नहीं वरन्‌ वह व्यवस्था है जिसमें श्राथिक और 
सामाजिक प्रजातम्त्र भी सम्मिलित है। भारत में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र का तो प्रश्न ही 
नही उठ सकता, अतएव इससे हमें प्रत्रिनिधियात्मक प्रजातन्त्र को समभना चाहिये । 
४ गणराज्य ((१८०७०॥०) वास्तव में वह होता है जिसमें सत्ता राजा के हाथ में न 
होकर जनता के हाय में रहती है झौर जिसमे राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति 
होता है । स० रा० अ्रमरीका में गणराज्य से यही ससका जाता है कि इसकी 
शक्तियाँ प्रत्यक्ष अथवा श्रप्रत्यक्ष रूप में जनता से प्राप्त होती हैं। यहाँ यह प्रबन 
उठ सकता है कि गणराज्य के साथ प्रजातन्त्रात्मक शब्द का प्रयोग क्‍यों किया 
गया है। इसका उत्तर बहुत सरल है। गराराज्य में प्रजातन्त्र के अतिरिक्त 
अधिनायक प्रणाली भी हो सकती है । "शी, 





न्याय (70७८८) का अर्थ है कि एक था कुछ व्यक्तियों की नहीं वरन्‌ 
सर्वेसाधारण की भलाई का लक्ष्य राज्य के सामने रहना चाहिये । सामाजिक क्षेत्र _ 
में भी धर्म, जाति, वंश, लिंग भादरि किसी भी झाधार पर व्यक्ति मे राज्य की ओर 
से भेदभाव नही होना चाहिये श्रौर आशिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को श्रपने 
परिश्रम का उचित फल मिलना चाहिये । झाथिक दृष्टि से व्यक्ति-ब्यक्ति में कोई भेद 
नही मानना चाहिए । राजनीतिक क्षेत्र में भी व्यक्ति-व्यक्ति. के बीच किसी अकार 
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का भेद-भाव नही होना चाहिए। भातृत्व (सव्/टाणा५) का अर्य है कि सभी 
व्यक्तियों मे बन्धुल्व की भावना हो | फ्रास के ऋतिकारियों ने स्वतन्त्रता व समता 
के साथ भ्रातृत्व पर समान वल दिया था, और सभी धर्म सब मनुष्यो को ईश्वर 
की सन्‍्तान अर्थात्‌ भाई-माई मानते है । स्वतन्त्रता श्रौर समता (६प०४४४७) एक 
दूसरे के पूरक है । सक्षेप में, समता का अर्थ पद ($थ्वांप5) और झवसर (०9707- 
४770) की समता से है। श्राथिक क्षेत्र में समता से श्रभ्रिप्राय निर्धनता व 
सम्पत्तिग्मीलता के अन्तरो को दूर करना है। न्याय का उद्देश्य सामान्य हित की 
प्राप्ति है । 

हमारे विचार में भारत के सविधान के मुख्य आधारभूत सिद्धान्त (ए4श० 
एंग्रण0!९४) ये है--(१) लोकप्रिय श्रथवा जनता में निहित_प्रभुता ((970ए7ए 27 
$0५थ८80/9), (२) नागरिको के मूल अधिकार, (३) राज्य नीति के निदेशक 
सिद्धान्त, (४) सघवाद (#८०६:॥87), (५) मत्रिमण्डजात्मक_ झासन प्रणाली, 
और (६) न्यायिक स्वतन्त्रता: (007280/ ॥06फ८४१०॥०९) । इन सिद्धान्तों का 
विस्तृत विवेचन उनसे सम्बन्धित अ्रध्यायो में यथास्थान किया गया है। संविधान 
की प्रस्तावना में वशित उच्च राजनीतिक आदर्शों और इन श्राधारभृत सिद्धान्तों के 
झ्राधार पर उस दर्शन (7070509॥9) को समभा जा सकता है, जिस पर भारत का 
सविधान श्राधारित है । 


३ संविधान की विशेषतायें 

भारत के सविधान से देश में सम्पूर्ण प्रभुसता सम्पन्न प्रजातन्त्रात्मक गण 
राज्य की स्थापना हुई है, जिसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। भरत. झब हम 
सविधान की ग्रन्य प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक विवेचन करेंगे 

जनता का अपना संविधान--इसकी सर्वप्रथम स्पप्ट रूप से दीखने वाली 
विश्ञेपता यह है कि यह संविधान देशवाप्तियों द्वारा बना है, जबकि इसके पूर्व भारत 
के संविधान ब्रिटिश पालियामेट ने बनाये थे और वही उनमे परिवर्तन भी कर 
सकती थी । भारत का सविधान अप्रत्यक्ष रूप से चुने गये जनता के प्रतिनिधियों ने 
प्रभुसत्ता प्राप्त सविधान सभा द्वारा निभित किया भर इस प्रकार देशवासियों को 
एक अति दीर्घकालीन ग्रभिलापा पूर्ण हुई । सत्ता के हस्तांतरण के उपरास्त कई 
कठिन सर्वधानिक समस्याथे जैपे साम्प्रदायिक बनाम संयुक्त निर्वाचन प्रणाली, देशी 
रियासतो का सघ में प्रवेश, एक भाषा आदि समस्याये सम्बन्धित हितो की सहमति से 
सतोपपूर्य ढंग से हल हो गई । सविधान के निर्माण के समय इस श्राधार पर 
झ्रालोचना की गई थी कि जिन लोगों ने संविधान बताया उन्हे जनता ने प्रत्यक्ष रूप 
से नही चुना था तथा वे श्रति सीमित मताधिकार के झाधार पर चुनी हुई प्रान्तीय 
विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा चुने गये थे । इस प्रालोचना मे सैंद्धान्तिक दृष्टि से 
तो पूर्णो सत्य है, किन्तु यथार्थ में यह सारपूर्ण नहीं, क्योंकि उन परिस्थितियों में 
व्यस्क मताधिकार द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कराने में ग्रत्यधिव 
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देरी लगती जबकि देश की राजनीतिक स्थिति भ्रति गम्भीर भवस्था में गुजर रही 
थी झौर देरी करने से उसके विगडने की भ्रधिक सम्भावना थी । व्यावहारिक दृष्टि 
से भी उन दिनों देश का राजनीतिक वातावरण ऐसा था कि काँग्रेस जिन प्रति- 
मनिधियों को खड़ा करती वे ही चुने जाते, प्रतएव यथार्थ में सविधान सभा की रचना 
उससे अधिक भिन्न न होती । इसके भ्रतिरिक्त सविधान में स्पप्ट रूप से कहां गया 
है-“हम भारतवासी“* इस सविधान को अधिनियमित व प्रगीकृत करते हैं।' चास्तव 
में जब जनता मे ही सर्वोच्च प्रभुमत्ता निहित है तो वह भ्पने निर्वाचित प्रतिनिधियों 
हारा सविधान में जब चाहे इच्छित समोधन करा सकती है | 
एक घिस्तृत संविधान--प्रथम विशेषता के समान ही यह दूसरी विशेषता 
भी स्पष्ट है। हमारा सविधान ग्ननेक देशों वेः सविधानों से बडा है । इसमें ३६४ 
अनुच्छेद (#770८७) हैं, जिन्हे २९ भागो (9७) में मश्रहित किया गया है श्रौर 
किसी-किसी भाग मे तो कई-कई प्रव्याय (02725) भी है। संविधान के 
परिप्ििप्ट रूप में ८ अनुसुचियाँ (5०0००७॥८७) भी दी गई हैं । कुछ श्रत्य देशों के 
सविधानों में क्रश इतने श्रनुच्छेद हैं--स० रा० श्रमरीका के संशोधित संविधान 
में २१, कैनाडा १०७, ग्रास्ट्रेलिया १२८, दक्षिणी ग्रफ्रोका १५३, सोवियत सध 
१४६ । इस प्रकार हमारा सवंधानिक भ्रालेख स० रा० अमरीका के आलेस से कई 
गुना बडा है। इसके लिए निम्नलिखित कारण उचित और उत्तरदायी समझे जा 
सकते है 
(१) जबकि स० रा० अमरीका व आस्ट्रेलिया के सविधान केवल सधीय 
शासम की रूपरेखा देते है, हमारे संविधान में सध व इकाईयों के शासन 
की विस्तृत रूपरेखा दी गई है । (२) भारतीय सध की इकाइ्याँ एक ही 
प्रकार की नही थी, प्रतएव उनकी विभिन्नेताओं के कारण उनके क्षेत्र में 
भी विभिन्नतायें रहना झावश्यक था। (३) कुछ प्रदेशों जैसे जनजाति व 
अनुसूचित क्षेत्रो के लिए विज्लेप प्राविधानों को स्थान दिया गया है। 
(४) पिछडी हुई जातियो, अनुसूचित चर्मो व कुध अल्पसंख्यकों (जैसे 
श्राग्ल भारतीय) के लिए कुछ विश्येप ग्राविधानों द्वारा विशेष सुविधाओं 
की भ्रस्थायी रूप से व्यवस्था की गई है। (५) सविधान में मूल 
अधिकार और निदेशक सिद्धान्तों का प्रगणन किया गया है। (६) 
मविधान में अनेक नई सस्थाओं भादि के लिए व्यवस्था की गई है, जैसे 
निर्वाचन आयोग, लोक-सेवा-भायोग, वित्त व भाषा-आयोग, नियन्त्रक व 
महालेखा परीक्षक, महाधिवक्‍ता, इत्यादि । ग्रन्त में, कुछ अस्थायी 
प्राविधान सत्रमण काल के लिए भी दिये गये है । 
उपरोक्त के अतिरिक्त यदि हम देश की विद्याल जनसंख्या और क्षेत्र का ध्यान 
करे तो हमे सर भ्राइवर जेंनिग्स तथा उनके समान विचार करने वाले श्रालोचको 
की इस धालोचना भे कि हमारा सविधान अत्यधिक बड़ा व विस्तृत है, कोई सार 
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नहीं दीखता ।* साथ ही हमें यह भी नही भूलता है कि हमारे संविधान निर्माताभ्रों 
ने इस कार्य को नये सिरे से नहीं किया | वे देश के सवधानिक विकास को नही भुला 
- सकते थे, क्य्रोंकि हमारा संविधान एक क्रमिक विकास का फल है। यहाँ यह कहना 
प्रमुचित न होगा कि सनू १६३४५ का झासन अधिनियम भी लगभग इतना ही बडा 
व विस्तृत था । 
सर झावइर जेनिग्स मे अपनी प्रृत्धक की भूमिका में लिखा है---इगलेड 
के सर्वधानिक वकीत की विशेषता यह है कि वह कानूनी सिद्धास्तो की श्रपेक्षा 
सस्थाश्रों पर भ्रधिक बल देता है। वह प्रजातन्त्र की प्राप्ति प्रजातन्त्रात्मक संस्थाओ्रों 
की स्थापना द्वारा करता है । इगलंड मे फ्रास की भाति कोई ऋंति नही हुई जिसके 
फलस्वरूप फ्रास में एक संर्वंधा नया संविधान बना !*“'इगलेड के कानूनी में तो 
परिवर्तनशील दशाझ्रो के अनुसार परिवतंन हुए है किन्तु उनका आधार 'कॉमन लॉ 
रहा है। भारत ने भो उसी परम्परा को उत्तराधिकार में पाया है । परन्तु साधारण 
रूप में भारत मे संविधान अथवा सर्वधानिक कानूनों द्वारा प्रजातन्तात्मक मस्थाओं 
की स्थापना की गई है । वास्तव में इसका विस्तार और पेचीदगियाँ अधिक सीमा 
तक इस चिन्ता का परिणाम हैं कि राजनैतिक सस्थाप्रो का विनियमन साविधान 
द्वारा ही किया जाए, जबकि ब्रिटिश परम्परा का अनुसरण करने वाले श्रन्‍्य देशो 
ने उनका विनियमन साथारण कानूनो द्वारा किया है। ऐसे सदर्भ में मूल अधिकारों 
और निदेशक सिद्धान्तों का संविधान मे दिया जाना, ब्रिटिश्ष परम्परा के अनुरूप 
नही है ।* 

* चतंमान नमूनों पर आधारित संविधान (कै 2व9फ्रावणा व्रिणा धी6 
ल्ांधधाड 207४0ए४०78। 704०5)--इस कथन में पूर्णा सत्य है कि हमारे सबि- 
थान में विभिन्न सविधानों से श्रनेक बाते ली गई हैं। भारत का सविधान सीमित 
अथे में ही सन्‌ १६३५ के सविधान का सझोधित रूप कहला सकता है । यह सत्य है 
कि अनेक प्राविधानों की भाषा वही है जो कि १६३४५ के सविधान मझें प्रयुक्त हुई थी, 
परन्तु हमें इस महान्‌ अन्तर का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिये कि चाहे अनेक 
बातों में स्वरूप वही हो उनका सार पूर्णतया भिन्न हो गया है। उदाहरण के लिए, 
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घ्ए भारतीय शासन और राजनीति 


गवर्नेर-जनरल का स्थान राष्ट्रपति ने ले सिया है, उसकी शक्तियाँ देखते में गवर् र- 
जनरल जैसी ही विस्तृत है, इबाई राज्यों में गवनर भी है, किन्तु थे सब शासन 
के सर्वधानिक भ्रध्यक्ष रह गये है भ्रौर उनकी शक्तियाँ वास्तविक नहीं है। दूमरे, भरत 
भारतीय शासन पर भारत-मत्री जैसे विदेशी श्रधिकारों का कोई नियन्त्रण नहीं 
रहा । भव तो देश का शासन देशवासियों के हित में उनके निर्वाचित प्रतिनिधि 
हो चनाते है । तीसरे, भारतीय सघ का स्वरूप १६३४ के अधिनियम में प्रस्तावित 
संघीय योजना से सवंथा भिन्न है। फिर भी इन बातों में वर्तमान संविधान के 
प्राविधान १६३५ के अधिनियम से काफी भिलते-जुलते हैं--मंघ व राज्य ये! पा- 
रस्परिक सम्बन्ध, विधान-मण्डलों के पदाधिकारी व उनके कार्य सचालन की पद्धति, 
लोक-सेवा-प्रायोग, न्‍्याय-व्यवस्था, इत्यादि । यह स्वीकार करना भी उचित है कि 
हमारे सविधान निर्माताओं ने सन्‌ १६३५ के संविधान से वाई आधारभूत बातें सी 
है यथा संविधान का सधात्मक रूप, जिसमें सघ अति सुदृढ है, राज्यों के बीच 
विभिन्नता जो भ्रव प्राय. समाप्त हो गई है, समदात्मक पद्धति तथा प्रापत्तिकालीन 
प्राविधान । भारत के! सविधान में समदात्मक पद्धत्ति पूर्णतया ब्रिटिश शासन पद्धति 
के अ्नुष्ठप है, परन्तु उसमे भी भ्रावश्यक सुधार किये गये है । 


हमारे सविधान में भ्रनेक बाते कनाडा, झ्रास्ट्रेलिया, भ्रायरलेड व सं» रा० 
प्रमरीका भ्रादि देशो के सविधानों से ली गई हैं | भारतीय संघ का निर्माण बहुत 
कुछ कनाडा के सघ के समान हुआ है, क्योकि दोनों देशो में संघ निर्माण के पूर्व॑ 
एकात्मक शासन-प्रणाली प्रचलित थी | अ्रवश्चिप्ट शक्तियाँ दोनों ही सधो में सघ को 
सौपी गई हैं । समवर्तों सूचि (000००७77९॥५ 795) जो कि सन्‌ १६३५ के सविधान 
में भी थी, आस्ट्रेलिया से ली गई है । भायरलेड के सविधान से हमारे संविधान 
निर्माताओं ने राज्यनीति के निदेशक सिद्धान्तों (भआर्टपए९ एततालंफ़रो० ० आश८ 
ए9०॥०४) का विचार लिया है और मूल अधिकारों का स्वरूप भी वहाँ के: संविधान 
मे प्रभावित है । भारतीय सविधान की प्रस्तावना, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, राष्ट्र- 
पति की कुछ शक्तियाँ, उपराष्ट्रपति का स्थान व उसके कार्य तथा सशोधन प्रक्रिया 
सम्बन्धी प्रांविधान बहुत कुछ सं० रा० अमरीका के संविधान से लिए गये हैं। 
उपराष्ट्रपति साधारणतया सधीय विधान-मण्डल के ऊपर वाले सदन का सभापति 
रहता है और झावश्यकतानुसार राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है, किन्तु वह 
स० राज्य अमरीका के उपराष्ट्रति की भाँति जेप भ्रवधि के लिए राष्ट्रपति नहीं बन 
सकता । उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए स० राज्य भ्रमरीका की भाँति वे 
ही अहंताये निर्धारित की गई है जो कि ऊपर वाले सदन के सदस्यों के लिए 
आवश्यक हैं । भारत के राष्ट्रपति को विधेयकों पर अनुमति न देने, संसद मे भाषण 
देने, संदेश भेजने आदि की शक्तियाँ प्राप्त है। उसके विरुद्ध महाभियोग ([7769९॥- 
उ60) की कार्यवाही भी हो सकती है| यद्यपि हमारे देश की भ्यायपालिका 
स्र० रा० भ्रमरीका की भांति दूहरी नहीं है. फिर भी सर्वोच्च स्यायालय का गठन 


भारत का सविधान-निर्माण और विशेषतायें [. 5३ 


न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता, न्यायाधीशों को पदच्युत करना इत्यादि बातों का रूप 
नियमित करने वाले प्राविधान बहुत कुछ सयुक्तराज्य अमरीका के प्राविधानों के 
सदुश है । | 

हमारे सविधान निर्माताओो ने उसकी प्रत्येक धारा पर गम्भीर सोच-विचार 
तथा वादविवाद क्रिया भर उसे देश की परिस्थितियों तथा देशवासियों की इच्छाग्रो 
के अनुमार ढालने का अत्यन्त सफल प्रयत्व किया है । डा० ढम्० पो० पार्मा का 
यह विचार (ृर्णातया सत्य व उपयुक्त है : “हमारे सविधान निर्माताओं का उद्देश्य एक 
सौलिक या अनोखा संविधान बनाता ने था। वे चाहते थे कि व्यावहारिक दृष्टि से 
एक अच्छा व सफल संविधान वनाया जाए। तदनुसार उन्होंने विदेशी सविधानों से 
स्वतन्त्रतापूर्वक ऐसे प्राविधान लिये हैं जो वहां सफल सिद्ध हुये और जो अपने देश 
फी दक्षाप्रो के लिये उपयुक्त सममे गये ।/* इस विवेचन से यह निष्फर्ष नहीं 
निकालना चाहिये कि हमारे संविधान में कोई मौलिक बातें नहीं है। भारत का 
शपब्ट्रपति ससद के दोनो सदनो और विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित 
सदस्यों से बने निर्वाचकमण्डल द्वारा निर्वाचित होता है, यह एक मौलिक विधि 
है । केन्द्र तथा इकाइयो में निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी तिर्वाचनों का सचालन 
भारतीय सर्विधान की दूसरी अनोखी विशेषता है । सक्धिन के संशोधन की प्रक्रिया 
में अपीम कठोरता और अनुचित लचकता के बीच वुद्धिपूर्ण सन्तुलन की प्राप्ति की 
गई है । 

५ एकता को सुदृढ़ बनाने चाले तत्व (00978 ४०४०४७०४)---जबकि विदेशी 
शासको ने देश मे “विभाजन करो और जझातत करो' बालों नीति का अनुसरण 
करते हुये देशवासियों मे धर्म, सम्प्रदाय तथा अन्य श्राधारी पर फूट डानी, हमारे 
संविधान निर्माताओं ने देश की एकता को प्राप्त करने तथा राष्ट्रीयता को बढ़ावा 
देने का बड़र सफल प्रयास क्षिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि 
स्वत्तन्त्रता की प्राप्ति के साथ देश का विभाजन हुआ फिर भी राष्ट्रीय सरकार ने 

. देंगी रियासनों की समस्या को हल कर लिया। 'भारत के राज्य-स्षेत्र में स्थित 
४०० से अधिक देशी रियासतें, जिन्हें एक प्रकार स्वतन्त्र घोषित कर दिया गया 
था, सादेव के लिये भारतीय संध को अ्रविच्छित्त अंग बन गई हैं। इसके परिणाम- 
स्वरूप भारत का राज्य-ब्षेत्र आज इतना विस्तृत हे जितना कि सदियों से एक शासन 
के अन्तगंत कभी नहीं रहा । दो वर्ष से भी कम समय में इन देशी रियासतों को 
संघ में सम्मिलित कर लिया गयया। आधी से अधिक रियासत्तो का तो प्रास्तों मे 
विलय हो गया, लगभग आधी रियासतों के समूहीकररण से सौराप्ट्र व राजस्थान जैसे 

* रियासती सघ बने और श्षेप मे से कुछ भारतीय सघ की स्वाघीन तथा कुछ केन्द्रीय 

, सरकार द्वारा प्रशासित इकाइयों वनी । 

ा इतना ही नहीं देशी रियासतो की जनता को प्रास्तो जैसा प्रजातन्त्रत्मक 

] शासन और एक समाने मूल अधिकार भी प्राप्त हो गये है । सम्पूर्ण देश के लिये 
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एकफरूप नागरिकता, एकता थ राष्ट्रोयता बग सबसे महत्वपूर्ण आधार है। इसके 
अतिरिक्त एकता को सुदुढ बनाने के लिये केन्द्र को विभिन्न उपायों द्वारा अत्यधिक 
सुदृढ़ बनाया गया है ) सम्पूर्ण देश के लिये केस्द्रीय सरकार अनेक महत्वपूर्ण विषयों 
पर कानून बना सकती है और आपत्तिकाल में नो एक प्रकार से सारा शासन ही 
एकात्मक रूप धारण फर सकता है। देश में एकरूप न्‍्याय-व्यवस्था, अखिल भारतीय 
सेवायें, निर्वाचन आयोग भ्रादि उपायो की एकता को सुदृढ़ बनाने के लिये प्रपनाया 
गया है । एकता के साथ राष्ट्रोयत्ता की भावना को सुदुढ बनाने के लिये देशवासियों 
की एक राष्ट्रभाषा (हिन्दी) और सयुक्त निर्वाचन-प्रणाली को नये संविधान में रथान 
मिला है। वास्तव में साम्प्रदायिक धतिनिधित्व प्रणाली ने देश में श्रति विपला 
वातावरण पैदा कर दिया था झौर इमी का दुष्परिणाम विभाजन रहा । स्वतस्त्रता 
प्राप्ति से पूर्व राष्ट्रवभापा के प्रश्न पर भयकर प्रवाद चला । जबकि आयरलेंड व 
कनाडा में से प्रत्येक भे दो राष्ट्रभापायें है और स्विटजरलेंड में तीन राष्ट्रभाषाये है, 
भारत जैसे विशाल देश के लिये, जहाँ पर १४ प्रादेशिक भाषाओं को संविधान में 
महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है एक भाषा को राष्ट्रभापा घोषित किया जाना प्रति 
महत्वपूर्ण है । 
सुदृढ केसर घाला संघ (9000॥8 ९०७४८)--ऊपर यह वत्ताया जा चुका है 
कि किन उपायों द्वारा भारतीय सथ में एक सुदृढ केन्द्र की स्थापना हुई है । यह 
सत्य है कि भारत मे केन्द्रीय शासन की शक्तियां अत्यधिक विस्तृत है। भारतीय 
संविधान अपने स्वरूप और भावना में सघात्मक है; क्योकि इसमें सघात्मक संविधान 
की सभी ग्रावश्यक विशेषतायें विद्यमान है ।९ फिर भी हम यह मानेंगे कि संसार 
के अन्य मधघों में भारतीय सघ बहुत-सी बातो में भिन्न है । जबकि स० रा० अमरोका 
मे दोहरी नागरिकता, दोहरी न्याय व्यवस्था है और इकाई राज्यो के अ्रधीन 
अपने-अपने सविधान है, हमारे संघ में इन सभी क्षेत्रों में एकता पर विशेष बल 
दिया गया है। अन्य संघ राज्यों में इकाई राज्यों का दर्जा समान होता है, इसी 
कारण स० रा० भ्रमरीका व स्विटजरलेड मे इकाईयों को संधीय विधान-मण्डल के 
ऊपर वाले सदन में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हैं; परन्तु हमारे सविधान में भिन्न- 
व्यवस्था है । मूल सविधान में इकाई राज्यो को एक ध्रकार से चार श्रेणियों में 
बाट़ा गया था, किन्तु राज्य पुनर्गठन से इकाई राज्यों का भिन्नतापूर्ण पद समान हो 
गया है और अब केवल कुछ संघीय क्षेत्र उनसे पृथक्‌ है। इस विषय का विस्तारपूर्ण 
विवेचन अध्याय १० में किया गया है। 
संसदात्मक शासन पद्धति (शशाजाध्यध 598९०)--भारत के सविधान ' 

ने सघ और राज्यों के क्षेत्र में ससदात्मक शासन पद्धति को अपनाया हैं । इस दृष्टि 
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का एन-जिम|; रु विशेषज्ञ, ढ्शू 
भर हक सेंक्फिन जमे ब्रिटेन के. पान मिलते, है आर पत० सर 
अमरीका के. सेविधान मिश्र है। सयदात्मक पदति के विधान-मण्इक गे, जो 
जनता के इच्छा पतिनिध्ित्य रत है, कद, लका के ऊपर से. पिरिक प्राप्त 
होनी है, क्योकि मेन्प्रिमण्ड्ल भण्ड्क्त के प्रति राव) होग $ / इसके 
विप्रीक अध्यक्षात्मक- अिवक्अखानी गे विधान-मण्इक आावंग्रत्िका- एक 
डेसरे # श्यकू ग्रीर बहुत चीक- तक पन्त्र छोर हैं । भारत 2 बदत्मक पदक बडे 
भत्रिक्ान ब्मय अपनाया गया है. जबकि ब्रिदेन | इ्ब स्राक्षर अत्तमय 
और राजनीतिक अथाये (९०० धथा०5३ ग्प्व ०8०३ 8०) ह | रत कै 
य में राष्ट्रपति पद उनकी का से भम नही होगा चाहिये 
फि हमारे ६ में पत्रदात्मक पढति हे साय व्यक्षात्मक पडति को मनाने 
अ्यत्त | गयाई, पमदात्मक दिति करे गैम्नेनिश्ित गण्पेके 
गया है. 
जी यम, त्िटेन से दीबंकाचीक सम्बन्ध "लए त्रिशिक धासन- 
ँड्धति जैकी नस्थाओं ३३ हमारे है में जोक बडी 4१२ विकाक मे हैआआ, 
अ्रतएक हैमारे / ग्रन्य किसी पद्कि अपनाना पुय्म क 
होता ।२ ड्ैपरे, अग्रत्ित्ित कारण मै ययदात्यक पड्ति के कषात्त्क 
से अधि अ्रच्छा सेमभा जाता है-- (अर) इसमें ॥ ने-मण्डक और 
कै वंपालिक कै बीच जमजस्थपर सेम्क्फ रहते 8, (रा) इस पति 
में कार्य: तू भजियों करे विधान-कण्ठ्ल के 
पित्व को दिन-प्रति. दिन क्या. >पमय 
मजियो ६ 


्न्यह। ष्च 
र/ चाव क& 
3905 ह ९5 0६ ;#, 50 5, 
| 3९०5८, 40 ॥45 रं($ ०० 
'8॥000.७ 


भारत का सविधान-निर्माणा और विश्येपतायें [5७ 


पे सुदृढ़ अवश्य बनाया जा धकता है। इस कारस एक आलोचक ने कहा है कि 
उनका महत्व उह्दयो आर अकाक्षाओं के पोपणा-पत्र से अधिक नही है। वास्तव 


समान अधिकार 
(२) समुदाय के भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियन्त्रण सब 
के सामान्य ह्व्ति मे होगा, 
(३) ग्रामो मे परच्ायते संगठित को जायेगी. 


से १० बरं की अवधि के भोवर श्ड 
वर्ष को आयु तक के घालको के लिये निशुल्क और प्रनिवाय॑ शिक्षा की 
व्यवस्था राज्य दारा की जायेगी, और ड 

(५) राज्य गन्तर्राष्ट्रीय घान्ति और सुरक्षा के लिए प्रोत्साहन देगा, 
इत्यादि । 


के सवियान के वित्तीय प्राविधान बहुत सीमा तक सन्‌ १६९३५ के अधिनियम से 
। इसमें यह कही भी नही कहा गया कि भारत में राज्य समाजवाद अथवा 
भाम्यवाद जँसी किसी विश्येप प्र्थ-व्यवस्था को स्थापना करना अपना उद्देश्य समभता 
है। परन्तु प्रस्तावता में वशित लक्ष्यों और आशिक व्यवस्था पेम्बन्धी निदेशक 
सिद्धान्तों के विश्लेषण से दो बाते स्पृष्ट है--प्रथम, भारतीय विधान देश में 
आधिक प्रजातस्त्र को स्थापना करेया; देसरे राज्य समाजवादी व्यवस्था की दिखता में 
बढने का पथासम्भव प्रयत्त करेगा । जहाँ एक ओर हमारा संविधान किसो विश्येष 
आधिक पद्धति के प्रति प्रतिज्ञवदद् नहीं प्रभात पूजीवादी, साम्यवादी श्रपवा 
समाजवादी किसी विशेष श्राथिक व्यवस्था से नह बंधा है, दूसरी ओर राज्य की 
आर्थिक व्यवस्था भेस्वन्धी नीति निदेशक सिद्धान्तों से स्पष्ट प्रतीत होता. है कि राज्य 
प्माजवादी दिज्ला में अगति करेया, क्योकि उनमें कहा गया कवि राज्य देन के 


स्पेतन्त्र न्यायपालिका तथा अन्य अभिकररण ([एप्रवध्फृसाकताए रफ्वेलंबाज 
था्त॑ ठपद- &०यटां55)-..- स्वततन्थता की प्रथम शर्त स्वतस्क न्यायपालिका को 
भमभा जाता है । पयपालिका ही नागरिकों के गधिकारो को भरक्षक होती है । 
इसके अतिरिक्त संघात्मक यविधान में तो इसका महत्व एक अन्य कारण से घर भी 


प्र. भारतीय घासतव और राजनीति 


हो जाता है, क्योंकि यही संविधान के प्राविधानों का अधिकारपूर्णा और अन्तिम 
निर्वाचन फर सकती है तथा केख्र व इकाइयों के अधिकारों की सीमा में एक दुसरे 
के हस्तक्षेप को रोक सकती है । अतएवं भारत के सविधान ने एक सर्वोच्च न्यायालय 
की ल्थापना की है जो भारत का उच्चतम न्यायालय है । वात्तव में, इसने पूर्व के 
संवीय स्थायालय का स्थान ले लिया है। भारतीय न्याय-व्यवस्था की एक विश्वेपत्ता 
यह है कि संघ व राज्यी के न्यायालय अलग-्यलग नहीं वरन्‌ एक ही व्यवस्था में 
मुथे हैं, जवकि संयुक्त राज्य अमरीका में न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था है। 
संविधाव के निम्नलिखित उपबन्धों द्वारा सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों को स्वतस्तर 
और निष्पक्ष बनाया गया है : 

(१) राष्ट्रपति स्वायाधीजों की नियुक्ति सम्बन्धित न्यायालयों के 
न्यायाधिपतियों व न्‍्यायाधोश्नों के परामझ से करता है। (२) प्रत्येक 
न्यायाधीश के पद की सुरक्षा (3८०परध(/ णी (#प्ा०) की संविधान में 
गारण्टी है । (३) न्यायाधीशों के वेतन में विधान-मण्डल साधारणत- 
परिवर्तन नहीं कर सकते । (४) नियुक्ति के उपरान्त व्यायाधीश के 
विज्ेपाधिकारों, उपलब्धियों ग्रादि में कोई अहितकर परिवर्तन नहीं किया 
जा प्कता और न्यायालयों का कुल व्यय सरकारी कोप पर भारितत होता 
है। (५) सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों को अपने अधीन कर्मचारियों की 
नियुक्ति करने थे अपनी कार्यवाही के सम्वत्ध में नियम बनाने के 
अधिकार प्राप्त है। (६) न्यायाधीश पद-निवृत्ति पर किसी न्यायालय 
मं वकालत नहीं कर सकते । (७) संघ ग्रथवा राज्य किसी भी विधान- 
मण्डल में न्यायाधीशों के अपने कतेव्य-पालन सें किये गये कार्यों पर कोई 
वाद-विवाद नहीं ही सकता । न 

स्वतत्त्र स्यायपालिका के भ्रतिरिक्त अन्य स्वतन्न अ्भिकरणों में ये 
महत्वपूर्ण है--(१) निर्वाचन झायोग संघ व राज्य निधान-मण्डली तथा राष्ट्रपति 
व उपदाय्द्रपति के निबचिनों की सम्पूर्ण व्यवस्था करने की शक्तियाँ एक स्वतत्म 
निर्वाचन आयोग को सौपी गई हैं। (२) वियच्च्रक व महालेखा परीक्षक के अधीन 
सघ व राज्य सरकारो के सम्पूर्ए वित्त पर विमन्त्रश वे उनके हिसाबों की जाँच 
पड़ताल के लिए एक पुरा विभाग खोला गया है । (३) लोक-सेवा-आवोग--सघ के 
शब्यों में विभिरत सेवाओं के सदस्यों को भरती आदि के लिये लोफ-सेवा-प्रायोगों 
की व्यवस्था की गई है । 

विशेष उपबन्ध (36८9 370४भ०75)--मद्यपि संविधान में समता शरीर 
घर्म-निरपेक्ष राज्य के उच्च आादर्शों को प्रपताया यया है फिर भी कुछ पिचड़ें हुये 
वर्गों त्तवा अत्पमख्यकों के लिये कुछ विशेष प्राविधानों द्वारा विभेष सुविधाएँ देने को 
अस्थायी रूप में व्यवस्पा को गई है । जहाँ तक मूल अधिकारों का सम्बन्ध है धर्म 
जाति, निग, आदि किसी भी प्राघार पर कागरिकों के बीच कोई भेद-भाव नहीं 
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किया गया है । परन्तु अनुसूचित वर्गों व जनजातियो के लिये सघीय राज्यी के 
विधान-मण्डलो में १० वर्ष की अ्रवधि के लिये आरक्षित स्थानों (7८5४४४८० 5648) 
की व्यवस्था की गई थी। आग्लभारतीय समुदाय को विधान-मण्डलों में प्रति- 
निधित्व देने के लिये राष्ट्रपति व गवर्नर उनके कुछ प्रतिनिधियों को नामजद कर 
सकते है | इन सभी के लिये सरकारी नौकरियों मे भी कुछ सुविधाये प्रदान की गई 
थी, जिन्हें १० वर्ष के लिये वढा दिया गया। इनका उद्देश्य पिछडे हुये वर्गों को 
शीघ्र ही अन्य नागरिकों के समान पद दिलाना है। 
धर्म-निरपेक्ष राज्य (5९००४ 88:6)--भारत के सविधान द्वारा एक धर्मे- 
निरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। भारत में विभिन्न धर्मों व सम्प्रदायो के प्रति राज्य 
की और से धामिक मामलो में कोई पक्षपात-पूर्णा नीति का पालन न किया जायेगा। 
यह लक्ष्य भारत की परम्परा व राष्ट्रीय झ्रान्दोलन के घोषित लक्ष्यों तथा आधुनिक 
प्रगतिशील विचारधारा से पूणंतया मेल खाता है। धर्म-निरपेक्ष राज्य का आधार- 
भूत सिद्धान्त यह है. कि राज्य को श्रोर से धामिक मामलों में तटस्थता की नीति 
का पालन किया जाय । व्यवहार मे किसी भी नागरिक को अपने धर्म के कारण 
कोई विशेषाधिकार प्राप्त न होगा अथवा अ्रधिकार की कमी अनुभव न होगी । 
परन्तु धर्म-निरपेक्ष राज्य का यह अर्य कभी नही कि राज्य श्रधामिकता अथवा 
नास्तिकवाद को बढ़ावा देगा । इस दृष्टि से भारत अनेक प्रगतिशील राज्यों से भी 
आगे है । इगलैण्ड में श्रभी तक राज्य द्वारा स्थापित गिरजे के अनुयायियो को एक 
विशेष प्रकार की मान्यता प्राप्त है। पाकिस्तान ने तो एक प्रकार से इस्लामी 
गणराज्य की स्थापना की है। 
भारत के संविधान ने सभी नागरिकों को समान अ्रधिकार, विश्वास को 
स्वतन्त्रता, धर्म के पालन व पूजा और धर्मप्रचार की स्वतन्त्रता प्रदान की है। 
राज्य की ओर से किसी धर्म को कोई विशेष मान्यता प्रदान नही की गई है श्रौर न 
ही राज्य सरकारी कोप से किसी धर्म के प्रचार के लिए कोई धन-राशि व्यय करेगा । 
ये सभी प्राविधान उस आधुनिक विचारधारा के अनुसार है जो कि धर्म को एक 
बैयक्तिक मामला समभती है और जिससे राज्य का कोई विशेष सम्बन्ध नही । इसी 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति का अन्त कर दिया गया है 
और राज्य ने धामिक मामलों में तटस्थता अथवा उदासीनता की नीति भ्रपनाई है । 
इस सम्बन्ध में हमे लास्की का यह विचार अति महत्वपूर्ण प्रतीत होता है कि यदि 
राज्य कैसी धर्म विश्लेष को मान्यता देगा तो उसके अनुयायियों को किसी न किसी 
रूप मे कोई विशेषाधिकार अवश्य ही प्राप्त हो जायेगा। कोई भी नागरिक सच्चे 
रूप में धार्मिक विश्वास की स्वतस्त्रता का उपभोग नही कर सकता जब तक कि 
राज्य धामिक मामलो मे उदासीनता का रूख न अपनाये । किन्तु सर झाइवर 
जैनिग्स ने इस सम्बन्ध में कहा है : “एक सदस्य वाले निर्वाचन-द्षेत्रो का प्रभाव 
झनिवाय॑ रूप से यह होता है कि बहुसंख्यक दल को लाभ पहुचता है। ब्रिदेन में 


६० | भारतीय शासत और राजवीति 


विजयी वहुसख्यक दत्त का श्रतिनिधित्व बढ़ जाता है ।” एशिया में गम्भीर खतरा है 
कि मतदान साम्प्रदायिक आधार पर होगा भर तदनुसार साम्प्रदायिक अल्पसस्यकों 
का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त होगा । सीलोन ने अपने संविधान में. इस समस्या के 
विरुद्ध रक्षा की है जबकि भारत ने इसे महत्वहीन समझा है । 
भ्रागर चलकर "भारतीय सघवाद' नाम के श्रध्याय में लेखक ने कहा है कि 
वास्तव में अल्पसल्यको के दावों पर ध्यान न देता भारतीय सघवाद की एक वडी 
विशेषता है । सन्‌ १६४० तक भारत को स्वतन्तत्ता ले देने का भाधार विभिन्‍न 
सार्मिक सम्प्रदायों व जातियो के विरोधी दावों का होना बताया जाता था । इसकी 
प्रतिक्रिया स्वरूप काँग्रेसी राजनीतिज्नों ने जो सबसे वढ़कर राष्ट्रवादी थे, श्रल्प- 
संख्यको के हितो और भावनाओं को न्यूनतम महत्व दिया है । सम्भवत्त इतिहास 
हमें बतायेगा कि साम्प्रदायिक दावों की महत्व ने देगा पाकिस्तान की रचना का 
एक कारण था। वे देश जिनमें नागरिकों की वफादारी विभक्त रहती है सर्व ही 
एक कठिन अ्रमजाल (4४॥7709) में फसे रहते है ! साम्प्रदायिक दावों से समभौत्ता 
कर लेना राज्यनीतिज्ञता की सीमा हो सकता है, क्योकि इसके द्वारा बहुसख्यको 
को अल्पस ख्यकों का समर्थन प्राप्त हो जाता है। दूसरी ओर, साम्प्रदायिक दावों 
को मानने से वे सुदृढ होते है। भारत की संविधान सभा ने उन्हें महत्व त देने का 
निरणोय किया है। यदि यह साहसंपूर्णा पथ सफल हो गया तो इतिहास में इसका 
शैकार्ड उच्चतम मीतिज्ञता के निर्णेय मे रहेगा । यदि यह झ्रसफल रहा तो इतिहास 
में इसे राजनीतिक भ्रन्येपन का दुसरा दुष्टान्त माता जायेगा । 
डुस्संशोष्यता और युसंझोध्यता का श्रपुर्णा मिश्रण (स्वींड/ता8 7 करांशा- 
कांप थाव पाल्याण॥9)--भारत का संविधान सघात्मक है और मधात्मक 
स्विधान को एक विशेषता दुस्सप्ोध्यत्ता मानी जाती है | अतएवं भारत के संविधान 
में दुस्संशोध्यता त्तो होनी चाहिए और है भी । सविधान में सशोधन के लिए एक 
विशेष प्रक्रिया व विशेष बहुमत की व्यवस्था है। परन्तु इसके साथ ही सविधान 
में सशोधन करना श्रत्यन्त केठित नही है । भ्रापातकाल की उद्धोपरथा के दौरान 
तो भारत का सविधान विना किसी प्रकार के सम्योधन के ही संघात्मक के स्थान 
पर एकात्मक का रूप धारण कर सकता है । वास्तव में हमारे सशोधन-निर्माताशरों 
ने इन दोनों विशेषताओं का इतना अच्छा और बुद्धिपूर्णे मिथरण किया है कि हमे 
दोनो का ही लाभ उठाते का झ्वसर मिलेगा । किसी भी पुराने सघात्मक प्रजातस्तर 
में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं पाई जाती कि बह श्रापतकाल में हमारे संविधान 
की भाँति एकात्मक वन सकें, परन्तु आज की तेजी से बदलते दाली परिस्थितियां 
को देखते हुये ऐसी च्यवस्था का होना किसी वास्तविक खतरे का मुकाबला करने 
के लिये आवश्यक व उपयोगी प्रतीत होता है। भारत के संविधान में एक ओर 
इस्सशोच्यता के दोष को कम किया गया है, तो दूसरी और इसमें कानूनी विवादों 
([८४भाआ0) के दोष को भी कम किया ग्रया है। ये दोप सयुक्तराज्य अमरीका 


श्र] भारतीय शासन और राजनीति 


सविधान लिखित व अलिखित हमारे सविधान से छोटा नही समभा जा सकता । वहाँ 
प्रजातन्त्र की नीव भ्रति सुहृढ़ और गहरी जम चुकी है मोर लोकमत के बल से वहाँ 
अधिकार, सामान्य कानून व ससदात्मक भासन से सम्बद्ध प्रथाओं का उचित पालन 
हो जाता है। इन बातो को भारत में विकास के लिये नहीं छोडा जा सकता था । 
इस सम्बन्ध में यह भी कहना उपयुक्त होगा कि भारत का सविधान सन्‌ १६३५ के 
श्रधिनियम से झ्राकार में बहुत भ्रधिक बडा नही है । 


आलोचना का दूसरा आधार यह है कि सविधान एक प्रकार से विभिन्न 
संविधानों से ली गई बातों को खिचड़ी (2शाहण्ा०) है। ऐसे ग्रालोचक शायद 
यह समभते है कि सविधान निर्माताओं ने विभिन्न देयो के सविधातों से भिन्न-भिन्न 
बाते पूरी तरह सोच-विचार कर नही ली है झौर उन्हें ठीक प्रकार से नहीं 
अपनाया है ॥ यह वात तो सच है कि इस सविधान में कई देशो के सबविधानों से 
अनेक बातें ली गई हैं, किन्तु उन्हें अपने देश और परिस्थितियों के अनुकूल ढालकर 
ही सविधान में स्थान दिया गया है । वास्तव में, सविधान निर्माताओं ने उन देशों 
के अनुभवों से लाभ उठाने का बडा ही वुद्धिमत्तापुर्ण कार्य किया ।१ यही कारण 
है कि हमारे सविधान मे कुछ सिद्धान्तों का, जो ऊपर से विरोधी प्रतीत होते है, 
बहुत ही युन्दर सिश्रणा हुआ है । हमारा सविधान सधात्मक है, किन्तु इसमें अनेक 
लक्षण एकात्मक सविधान के है। इसमे ससदात्मक पद्धति अपनाई गई है किन्तु 
राष्ट्रपति को कुछ ऐसे अधिकार दिये गये है जो कि मंसदात्मक पद्धति वाले देशी 
के प्रमुख को साधारणत प्राप्त नही होते । यह सविधान अ्परिवर्तनशील है, किन्तु 
उसमे परिवर्ततशीलता (०:00॥॥//) का आधिक्य है । यदि श्रालोचक विचार करे 
तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेगे कि जो भी बाते अन्य नविधानों से ली गई है उनका 
अन्धानुकरण नही किया गया है, वरन्‌ उन्हें श्रपने देश की परिस्थितियों व दशाग्रों 
के अनुकूल बनाया गया है और जहाँ कही भी सम्भव हो सका है उनमे प्रगतिशील « 
सुधार भो किये गये है । 


आलोचको का यह भी कहना है कि भारत का सविधान सन्‌ १६३५ के 
भारतीय शासन अधिनियम की नकल है । यह सच है कि इसमे बहुधा उसी भाषा 
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भारत का संविधान-निर्माण और विभेषताये [ &३ 


ब झब्दावली का प्रयोग क्रिया गया है जो समानान्तर उपबन्धों के बिपय में सन्‌ 
१६३४ के मधिनियम में मिलती हैं। अनेक उपबन्धों का रूप बहुत कुछ वँस/ ही है, 
परस्तु इस संविपान को १६३४ के भासन को नकल कहना अममुलक है । जबकि 
मन्‌ १६३५ का ग्रधिनियम विदेशी शासकों द्वारा अ्पन्री सत्ता को बनाये रखने 
के हेतु भारतीयों पर थोपा गया था; भारत का संविधान भारतीयों ने वनाया है । 
जबकि उस संविधान में केवल बाहरी दिखावा और चातुयंपूर्ण भाषा क्य प्रयोग था, 
प्रव उसके द्वारा सच्चे प्रजातस्त्, उत्तरदायी शासत व एक व्यावहारिक सघ की 
स्थापना देश में हुई है । इन दोनो का अन्दर बहुत सीमा तक शरीर और आत्मा 
के बीच प्रन्तर के सहब्य है । परन्तु यदि नकल का प्रर्थ सकुचित रूप में उन बातों से 
ले जो कि सन्‌ १६३५ में संविधान के आधारभूत सिद्धान्त थे तो हम यह अवश्य 
मसानेगे कि भारत के संविधान में समदात्मक पद्धति और सथात्मक रूप बहुत कुछ 
सन्‌ १६३४५ के संविधान से लिये गये है । कुछ व्यक्तियों के अ्रनुसार इस आलोचना 
का श्राधार यही है कि हमारे संविधान निर्माताओ्रों ने सन्‌ १६३५ के संविधान के 
धामन सम्बन्धी मूल सिद्धान्तो को अपनाया है ग्र्थात्‌ उन्होंने किसी नई झघासन 
व्यवस्था को ग्रपताकर एक प्रकार के पूर्वयामी संविधान को ही सकल की है । 
इस हष्टि से भारत का संविधान अवश्य हो बहुत सीमा तक सकल कहला 
सकता है ।९ 

तीसरे, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो साम्यवादी और समाज- 
बादी नेताओं ने इसकी इस आधार पर भ्रालोचना की थी कि इसमें 'समाजवादी 
प्रजातस्त्रर की स्थापना का ध्येय नहीं अपनाया गया । संविधान सभा में 
जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत का सविधान किसी वाद से 
सम्बद्ध नही है, परन्तु इसके द्वारा देंश में सुगमता से समाजवादी श्रजातन्त्र की 
स्थापता की जा सकती । सविधान के प्राक्कथत में दिये गये महात्‌ झादको--- 
स्वतन्त्रता, समानता, अ्ातृत्व व न्याय तथा मूल अधिकारों और राजनीति के 
निदेशक धिद्वान्तों की धरूति सच्चे प्रजातन्त्र व समाजवादी व्यवस्था की स्थापना 
द्वारा ही हो सकेगी भर उसी दिशा में संविधान को कार्यान्वित करने वाले देश के 
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प्रतिनिधि बढ़ रहे है। वास्तव में, अविकसित देझों में प्रजातन्‍्त्र शासन-प्रणाली की 
सफलता वहुत सीमा तक आशिक न्याय ग्रौर समाजवादी व्यवस्था पर निर्भर करती 
है। इस वात में कोई सन्देह नहीं कि राज्य नीति के कई निदेशक सिद्धान्त 
कल्याणकारी (४४८।७४८) राज्य की स्थापना की ओर स्पप्ट सकेत करते है । 
इन सिद्धान्तों को कार्यरूप मे परिशित करने का परिणाम बहुत कुछ समाजवादी 
व्यवस्था की स्थापना ही होगा । इसके पक्ष में यह बात भी कही जा सकती है कि 
संविधान की बत॑मान धाराझो के भ्रधीन रहकर ही देश का शासन चलाने वाली 
राष्ट्रीय काग्रेस मे देश में समाजवादी ढंग फा समाज ($०लंगांओ एथालित] ० 
$02८९८(५) के घ्येय. को अपनाया और उसकी पूर्ति की ओर देश वढ़ रहा है । 
इस दिशा में उठाये गये कदमो को घीमा अवश्य ही कहां जा सकता है, किन्तु इस 
बात से इन्कार नही किया जा सकता कि पग निश्चित रूप भे हृढता के साथ उसी 
दिल्या मे उठ रहे हैं ।॥ जैसा कि कुछ लोगों को भय था सम्पत्ति का अधिकार 
इस प्रयति मे बडी बाधा सिद्ध नहीं हुआ हे, बयोकि झ्लावश्यकतानुसार उसमे 
संशोधन किया जा चुका है और समाजवाद की ओर बढने के लिये वर्तमान सरकारे 
हढ-प्रतिज्ञ है । 
चौथे, कुछ ब्रालोचको ते सविधान की आलोचना इस भ्राधार पर की है कि 
इसमें मौलिकता की कमी है। सविधान निर्माताओं का उद्देश्य मौलिक सविधान 
बनाना न था, उन्हें तो देश की दशाझ्रों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर 
एक ऐसा संविधान बनाना था जो कार्य-रूप में सफल सिद्ध हो भ्ौर जिसके द्वारा 
कठिन समस्याझ्रो का सन्‍्तोषपूर्ण निराकरण हो जाये। इस उद्देश्य की पूर्ति में 
संविधान निर्माताओं को अ्रपू्वं सफलता मिली है । देश की भ्रनेक कठिन समस्याये 
धीरे-धीरे हल होती अथवा सुलभती जा रही है। राज्यो का पुनगंठन, राज्य भाषा 
का निर्णय आदि इसके ज्वलन्त उदाहरण है । यह भी स्वीकार किया जायेगा कि 
भारत के संविधान में कुछ मौलिक बातो का समावेश हुग्रा है, जैसे राष्ट्रपति के 
निर्वाचन की पद्धति और निर्वाचन झ्रायोग की व्यवस्था आदि । 
पाँचवे, डा० एम० पी० शर्मा के अनुसार इस सम्बन्ध में भारत के सविधान 
की अन्य दो प्राधारो पर आलोचना की गई है। प्रथम, कुछ झआलोचक चाहते ये कि 
सविधान किसी प्राचीन भारतोय नमूने के सदृश होता और कुछ दूसरे झ्रालोचक 
महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरशा लेते हुये उसे स्वशासित ग्रार्मों श्रौर जिलों के 
गशणराज्यों पर श्राधारित बनाना चाहते थे। जहाँ तक प्राचीन भारतीय नमूने का 
सम्बन्ध है उसमें दो कठिनाइथाँ थी । प्रयम, प्राचीन भारत में एक नही बरन्‌ अ्रनेक 
नमूनो की झासन-पद्धतियाँ प्रचलित थी । दूसरे, हिन्दुओं की शासन-पद्धतियों का 
विकास हजार वर्ष से भी श्रधिक लम्बे काल तक रुका रहा  श्रतएव वे शासन-पद्धतियाँ 
बर्तेमान परिस्थितियो और समस्याग्रो को हल करने में उचित मार्गदर्शन नहीं कर 
सकती थी । जहाँ तक गांधी जी की योजना का सम्बन्ध है, जिसमें कि पिरेमिडर 
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सह संवैधानिक ढांचा होता; वह बहुत कुछ उस ढंग का सविधान होता जैसा कि 
कांग्रेस दल का समठन हैं। जो संविधान एक दल के लिये उपयुक्त है वह देश के 
लिये भी उपयुक्त हो ऐसा आवश्यक नही । यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि 
गाधी जी तो चाहते थे कि सत्ता नीचे से भ्रर्थात्‌ गांव पचायतों से ऊपर की ओर 
बहनी चाहिये, किन्तु हमारे संविधान में सत्ता का वहाव ऊपर से नीचे की ओर को 
है । अत गाधी जी के €ृष्टिकोश से सघ अति क्षीण होना चाहिये था, परन्तु 
बतेमान काल की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में सुहृ़ केन्द्र का होना अति आ्रावश्यक 
समभा जाता है। साथ ही भारत के इतिहास से यह भी पाठ मिलता है कि केन्द्र 
कमजोर नही रहना चाहिये । इस प्रकार यद्यपि भारतीय सचिधान ग्राधी जी के 
विचारों के भ्नुसार नही छला है, फिर भी उसमे उनके विचारो को उपयुक्‍त स्थान 
देन का प्रयत्न किया गया है | अस्पृश्यता का निवारण, ग्राम-पचायतों का संगठन, 
अन्तर्राप्ट्रीय भान्ति को प्रोत्साहन देने वाले विचारों के लिये संविधान में महत्वपूर्ण 
स्‍थान है । 


छठे, कुछ श्राल्ीचकों ने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग (.99) ८५ 
7५०9058) कहा है। उनके मतानुसार भारतीय सविधान एक पेचीदा प्रालेख 
((००७७॥९४४४७४ 00०७४७७॥७) है और उसकी 'भाषा न्यायालयों भें प्रयुकत की जाने 
बाली है। सविधान के प्राविधानों में श्रनगिन अपवाद (8५0८90००), शर्ते (0०७४॥- 
॥02॥0१६) और स्पष्टीकरण (&»09|974॥0॥5) दिये गये है। इन श्रालोचको के 
हृष्टिकोश मे, इन उपबन्धों के लिये कुछ भी कारण क्यो न हो, ऐसे संविधान का 
समभना साधारण पाठक के लिये कठिन है। केवल अनुभवी स्वेधानिक वकील ही 
इन उपबन्धों की बारीकियों को समझ सकते है। संविधान के निर्वचनन की कठि- 
भाइयो के कारण मुकैदमेवाजी बढेगी, परन्तु सविधान के ऊपर ध्यानपूर्वक विचार 
करने से यह कहा जा सकता है कि संविधान की पेचीदगी का यह प्रर्थ नही हो 
सकता क्रि उसके कारण मुकदमे बढेंगे। सयुक्तराज्य भ्रमरीका के संविधान में 
वाणिज्य सम्बन्धी घारा की भाषा बडी सरल है किन्तु उसके आधार पर निरन्तर 
मुकदमे चलते रहे हैं। श्री पायली के मतानुसार तो सविधान के बडे हांने से 
पेचीदगी कम हुई है और मुकदमेवाजी की सम्भावना भी कम हो गई है ।7० 


सातवें, कुछ आलोचकों का मत है |कि मूल अ्रधिकार झ्राति सीमित है 
और सविधान में राज्य नीति के सिद्धान्तों का सम्मिलित किया जाना अर्थहीन है । 
इस विपय का विस्तारपूर्ण विवेचन अगले प्रध्याय में किया गया है । 
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ग्राठवे, कुछ आलोचको के ग्रनुसार भारत में वास्तविक संघ की स्थापना 
नही हुई है, क्योकि केन्द्र को अ्रत्यधिक झक्तिशाली बनाया गया है| यहाँ पर 
हम डी. के. सेन और पामर के मतों को देना उचित समभते है। सरदार डी. के. 
सेन के मतानुसार भारत मे प्रजातन्त्र का रूप मिश्रित (5॥ग्रघोध्ां० 09ल्‍0॥0०४०५) 
है । उन्होने लिखा है : 
भारतीय सविधान के उपचन्धों की परीक्षा करने से स्पप्ट पता लगता है 
फ्ि उसमे समाविष्ट राजनीतिक सग्रठन का रूप प्रजातन्त्र की किसी 
भी मान्य श्रेणी के ग्रन्तमंत नही ग्राता; इसके विपरीत यह तो एक वर्ण , 
सकर उपज प्रतीत होती है; यह उत्तरदायी शासन पद्धति के आवश्यक 
तत्वों और भ्रध्यक्षात्मक शासन के तत्वों का अ्जीव मिश्रण है । संविधान 
में स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है कि सध व राज्यों की भत्रि-परिप्दे 
सामूहिक रूप से अपने-प्रपने विधान-मण्डल के प्रति उत्तरदायी होगी । 
इसके साथ ही गणतन्त्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है 
और उसका वह स्वय प्रत्यक्ष रूप में या अधीन अधिकारियो के द्वारा 
संविधान के अनुसार प्रयोग करवा है । यह भी स्पष्ट रूप में कहा गया है 
कि मत्रि-परिषद्‌ का प्राथमिक कार्य राष्ट्रपति को उसके दायित्वों को 
पूरा करने मे “सहायता व परामज्ञ देना है! । इसके झ्रागे यह उपबन्ध है 
कि मत्रियो को राष्ट्रपति नियुक्त करता है और वे अपने पदों पर उसके 
प्रसाद पर्यन्त आसीन रहते है । राष्ट्रपति को आव्रातकाल का मुकाबला 
करने के लिये विस्तृत शक्तियाँ प्रदान की गई है । इन सब उपवन्धों में 
सबसे अधिक उल्लेखनीय विश्येपता यह है कि वे राष्ट्रपति द्वारा ., 
सर्वधानिक शक्तियों के प्रयोग पर कोई सीमा नही लगाते। भारतीय 
संविधान राष्ट्रपति की सत्ता पर कोई प्रतिबन्ध नही लगाता । इसके 
विपरीत, सविधान में स्पप्ट व्यवस्था है कि प्रत्येक कार्याण कार्य को 
राष्ट्रपति के नाम से किया जायेगा, परन्तु उसमें यह नहीं विदित किया 
गया कि प्रत्येक ऐसे कार्य को किसी उत्तरदायी मत्री के हस्ताक्षर द्वारा 
अधिकृत किया जाय । जं॑सा कि प्राय सासद पद्धति वाले राज्यो में 
व्यवस्था है। अनुच्छेद ७७ के खण्ड (२) ने सम्पूर्ण मामले को रास्ट्रपति 
के हाथों में स्रौप दिया है । भ्रतएव ऐसा प्रतीत होता है कि सविधान की 
भाषा के श्रनुसार राष्ट्रपति फिर से जीवित किये गये वाइसराय के समान 
सत्ता का अ्रधिकारी है 7 
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भारत का संविधान-निर्माण और विशेषतायें [. ६७ 


सक्षेपर मे, नॉर्मन डी० पामर के अनुसार भारत के सविधान ने भारत को 
एक प्रजातन्वात्मक धर्म-निरपेक्ष राज्य बनाया है, जिसमे श्रावश्यक रूप से सांसद 
पद्धति और सघात्मक सरचना स्थापित हुई है। व्यवहार में, इस साधारण निष्कर्पे 
के साथ कई शर्तें लगी है। शायद यह कहना अधिक परिशुद्ध होगा कि भारत मे 
प्रजातन्त्र वास्तविकता नहीं ध्येय है . दूसरे शब्दों में, कि भारत प्रजातन्त्र बन 
रहा (वश्य०४३०/न४-०७शं०४) है श्रौर प्रजातन्व्रात्मक सस्थाझ्रों के सफल विकास 
का भविष्य अभी अज्ञात है । भारत के नेता, **' , धर्म-निरपेक्ष राज्य की धारणा 
के प्रति भक्ति रखते है, परत्तु देश में सुदृढ़ साम्प्रदायिक शाक्तियाँ भिन्न दिशा में 
खीच रही है । यथपि भारत में आवश्यक रूप से सासद पद्धति है, जो कि नेहरू 
के अनुसार आवश्यक परिवतंनो के साथ अधिकाश्त' ब्रिटिश नमूने पर ढाली गई 
है, उनमे से कुछ परिवर्तन जँसे राष्ट्रपति की आपातकालीन श्षक्तियाँ और सर्वोच्च 
न्यायालय का भाग यह सकेत करते है कि भारत में सासद और अन्य रूपो का 
विचित्र मिश्रण है ।१ 2 


निष्कर्ष---उपरोक्त विवेचन का यह अर्थ नहीं कि संविधान सभी दृष्टियों 
से दोप रहित प्रथवा सर्वोत्तम हे, परन्तु यह भर अ्रवश्य है कि तत्कालीन भारत 
की दक्षाओं शोर परिस्थितियों में श्रेप्ठतर संविधान वनना सम्भव म था । वास्तव में 
इस सविधान मैं श्रादर्श सिद्धान्तों व व्यावहारिक वातो का पूर्ण ध्याव रखा गया है 
और संविधान ऐसा है कि इसमे साधारण परिवतंन व सशोधन तो श्रवश्य ही होते 
रहेंगे, परन्तु इसका स्वरूप बदल डालने वाले परिवर्तनो की आवश्यकता तब तक 
नही पड़ेगी जब तक भारत के नेता भ्रौर जनता प्रजातन्त्रात्मक और शॉतिपूर्स ढंग 
से देश की समस्याञ्रो को सुलझाने पर कटिवद्ध रहेगे । वास्तव में, सविधान तो 
एक प्रकार का साधन है । इसके द्वारा देश की स्वतन्त्रता श्र सुरक्षा अक्षुण्ण रहे, 
देशवासियों का जीवन सुखी और समृद्धिशाली वन सके, दलित और पिछड़े हुए 
बर्गों के सदस्य भी स्वतन्त्रता और अधिकारों का उपभोग कर सके तो इन उच्च 
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रतीय आसन और राजनाति 
उह्ेस्यो के से विधान की तफलता तिद्ध हो तकेगी । परन्तु इस सेम्क्न्ध ; 
हे ध्यान 448 ही रखना चाहिये (के पैविधान क त्न्क् को चलाने वात्ते तो 
रैश्वासी हैं। यदि उसके केमसियां बस रही को क्या सर्वश्रेष्ठ जाने 
वाला बहू सेविधान भी. विफत हो जायेगा कैवल विन्‍्कात्मक 
गजाकः: होने कात्ती- 
बनना होगा. तभी 


नागरिकता, बैल अधिकार ओर 
23%. 

नदेशक सिद्धान्त 
५ नायरिकता 
भारतीय यरिकता की सर्वप्रथम विज्येषत्ता भारत में पधात्मक 

पदति के अपनाने पर इकहरी नागरिकता (भधरडा& ८ंध26००5॥ 7) का 
स्वीकार है । इसके विपरीत युक्तराज मेरिका # ह्ह्से पायरिकत 
र वहां पर तभी राज्य का नाग। राज्य का नागरिक 


केः पैनियमन के लिए ० गाने की भक्ति को 

है । यहाँ पर भी उल्लेखनीय है मे-राष्ट्रीयता: (74 07०३५) भी एक 
/ स्विट्जरले: ३ राष्ट्रीयताओ के व्यक्ति रहते है गैर यतते सपफ्र के 

संविधान के त्तो ० राष्ट्रीयताओं "राष्ट्रीयताओ गया की 


है । हमारे देश में रहने काले निवासियों में धर्म और भाषाओं के आधार पर ग्रनेक 
ः है; ऐसा.“ के 


[] ९४ हुए भी 
और राष्ट्रयता का. होना एकता की फ्राच्चि के लिए एक बढ ही महत्वपुर साधन 
पिद्ध झेग हि 


शनि किथल ;६ 0०7९ +4 धराव॥ (प्रण्णश तक फाह पाक एच 6 39॥ 2९. 
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तु इस वियय मे सीरवाई का मत भिन्न है 'परगरिकत्ा के बारे मे 
के उपचन्धों के अ्रपीय है (प्रनु० २४६) 
और अनुच्छेद १५ पद को अनुच्छेद ५ के £० तक को किसी भी अ्कार से प्रभावित 
करने की शक्ति “दान करता है । सिद्धान्त रूप मे नागरिकता! के करे में विधि- 
निर्मारा की शक्ति में नागरिकता क्रो परातया उन्मूलित करने बे भक्ति भी पम्मित्तित 
मे का ग्रस्तित्व 


भत्ता६ 2५ जो 
भारत का सागरिक हो औ्रर जिसकी आयु २९ ब के उपर ही भ्रतदाता बनने का 
भ्रपिकारी है ॥3 भम्पृर भारत मे ऐक रूप और सामान्य नागरिकता (एगफ०त 


राज्य मे स्थायी 
रहने काले व्यक्तियों को फंस राज्य का अधिकाती (4०7००) कह सकते है; 
परकारी सेवाओं में राज्य के अ्धिवासियों के लिये कुछ विज्येप उैविधाओं की भी. 
था रु, कह ४ नागरिकता और 
अधिवास दो मिन्न अवधारणाओ का अतिनिधित्व करते है ; ग्रयरिकत्ा का सम्बन्ध 
किसी व्यक्ति के राजनीतिक पद (#गापर। 5/8/0$) के है शेर अधिकास का 
उसके नागरिक अधिकारों (सभा गं&॥5) के भ्म्क्‍न्ध है ; पविधान के अनुच्छेद ५ 
के अन्तग्रेत, जिसमे नागरिकता के) परिभाषा दी. गई है, इस आधार पर उपबन्ध 
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संविधान # ग्रनुच्चेद मे लेकर (१ तक में नागरिकता सम्बन्धी 
उपवन्ध दिये गये है । मनुच्चेद ५ सवि पर 8 
इगाओ को पैमराविष्ट किया गया है अनुच्चेद ६ +| ७्मे परक्रिस्तान वे भारत मे 
से उत्पन्न पमस्या को इस के लिये न्ध है । अनुच्चेद 
में विद्ेसा में रहने बाते गियो को नागरिकता करने काला उपबन्ध 
दिया है , ऐसे लये जिनमे य (फंड (65 जनवरसे १6९५ 
के वाद हुमा प्रनुच्छेद की गई है ; अनुच्छेद ५, के 
पर प्रदत्त कारगर ससद झरा निमित पल के अधीन, जारी रहने 
के लिये ज्यवस्या के गई अनुच्चेद १ श्ने मे को सविधान के 
बाद नागरिकता के अज॑न (्०्व्‌ धंञंधं००) और उसके ((थप्ांप( ७ ) 
पेथा उसके जारी रहने बारे मे विधि-निर्मार को । इन्ही 
शक्तियों के प्न्तगंतत समद (६५५ में चार प्रधिनियम (एक 
कफ 40०) पास सश्षैष में, संविधान के भरनुच्छेद ५ 5 तक के 
मन्तगंतत मविधानः पर भारत के » जिनका 
बरतने निम्नलिखित है 
म्रः 


हैं भ्राति भारत में जन्मे या * 
से कोई एक भारत मे ही अश्रीर जो यही के अ्धिवाती) $ । 
इसके साथ ही साथ उन व्यक्तियों को भी वाय। गई 
जो संविधान के रम्भ होने के समय देश मे ५ पषे से रह 
रह थे । इस श्रेणी बे देश के वहुसस्यक् पायरिक आते है 
इसरो थेते वे व्यक्ति आते है (६ जुलाई 
सन्‌ १६४६ मे पू्‌वं गये राज्य्षेत्र से भा गये के और तब से 
यही पर रह रहे है, उनके करे पह अत थे कि 
4888 उनके खाता- हे राद्य-दाते | से प्रविभाजित भारत 


न या दाद कई भविभा। त्त 
मे पैदा हुये हो । इस श्रेणी में वे हिन्द और सिक्स परणायीं पम्मिलित 
हो सके जो विभाजन के डर रे 

में आये थे। व्यक्तिय 
(एनहंधवध०) के ही पायरिक मान किया गया था प्रर ज्न्हे 
पा प्राप्ति हेतु आवेद ही देना 

३ उध5०व ग्प मा ०0 24864. 
भंग फथनावा 


गण, ्क 4२6३7. 


श्ण्र भारतीय शासन और राजनीति 


तीसरी श्रेणी में वे व्यक्ति आते है जो पाकिस्तान से १६ जुलाई 
सन्‌ १६४८ के बाद भारत आये और जिन्होने यहाँ पर कम से कम ६ 
माह रहने के वाद उचित अधिकारी के सामने नागरिक बनवे के लिये 
आवेदन-पत्र देकर सविधान लागू होने के पूर्व अपना नाम पजिकृत करा 
लिया था। इसका भ्रर्थ यह हुआ कि इस श्रेणी में वे शरणार्थी सम्मिलित 
हो सके जिन्होने २५ जुलाई सन्‌ १६४६ से पूर्व भारत में रहता श्रारम्भ 
कर दिया था । 
चोथो श्रेणी मे वे व्यक्ति आते है जो १ मार्च सन्‌ १६४७ के बाद 
भारत से पाकिस्तान चले गये थे और जिन्हें साधारणातः भारत की 
नागरिकता से वंचित कर दिया गया था । परन्तु इन व्यक्तियों में से जो 
व्यक्ति फिर से भारत मे वापिस आये व जिन्हें भारत सरकार की ओर से 
स्थायी रूप में बसने के लिये कानूनी आ्राज्ञा-पत्र प्राप्त हुये उन्हें भारतीय 
नागरिकता प्रदान की गई ! इस प्राविधान के द्वारा उन मुसलमानों को 
भारत में लौट आने की सुविधा प्रदान की गई जो विभाजन के समय 
हिन्दू-मुस्लिम दगो के डर से भारत छोड़कर चले गये थे । 
पाँचवी श्रेशी मे वे व्यक्ति आते हैं जिनका अपना जन्म या जिनके 
माता-पिता अथवा दादा-दादी का जन्म अविभाजित भारत मे हुआ, परन्तु 
जो साधारणतया, किसी विदेश में रह रहे थे । ऐसे व्यक्ति भारत सरकार 
के उस देश में राजदूत भ्रथवा वाणिज्य दूत प्रतिनिधि के समक्ष निर्धारित 
विधि के भ्रनुसार अपना आ्रावेदन-पत्र देकर भारत के नागरिक वन सके । 
इस प्राविधान द्वारा विदेशों में रहने वाले भारतीय उद्गम (०४४9) के 
व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार मिले । परन्तु कोई ऐसा व्यक्ति 
जिसने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली थी भारत 
का नागरिक नही हो सकता । 
आलोचना---स विधान सभा में ही डा० पजाव राव देशमुख ने कहा था : 
“उपरोक्त उपबन्धो के कारण भारतीय नागरिकता का पासा सवसे सस्ता है। 
कोई भी व्यक्ति जिसका सयोग से भारत में जन्म हुआ हो, चाहे उसके माता-पिता 
भारत में सर करने के लिये ही आये हो, जन्म के आ्राधार पर भारत का नागरिक 
बन जायेगा और इसी प्रकार उसकी सनन्‍्तान भी ! साथ ही जो विदेशी भारत में 
५ वर्ष से निवासी रहे वे भी भारतीय नाग्ररिकता प्राप्त कर सकते है, जबकि 
भारतीयो को उनके मातृ-देशो मे इस प्रकार के अधिकार १५-२० वर्ष के निवास 
काल के उपरान्त भी भ्राप्त नही होते ।” इस प्रकार ५ वर्ष के निवास काल के नियम 
के अन्तर्गत विदेशी पूजीपति भारतीय नागरिक बनकर श्रपने श्रौद्योगिक श्रथवा 
व्यापारिक कार्यों में उससे श्रनुचित लाभ उठा सकते हैं, परन्तु इससे भी श्रधिक उप्त 
उपबन्ध की कटठु आलोचना की गई थी, जिसके द्वारा भारत छोडकर जाने वाले 
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मुसलमानों को फिर से भारत में स्वायो रूप से बसने की सुविधा प्रदान की गई । 
इस सम्बन्ध में यह कहा गया था कि जिन लोगों ने इस देश को खुलो आँखों मौर 
गीत बाते हुये पराकिस्ताव का नागरिक बनने के लिये छोड़ दिया था उन्हें किसी 
दशा में नारत लौटने और नागरिकता प्राप्त करने का झधिकार नहीं मिलना चाहिये 
था। इसके उत्तर में प्रधान मन्त्री जवाहरलाल नेहरू मे कहा था कि यह उपबन्ध 
केवल उन व्यक्तियों के लिये रखा गया है जो आंसू वहाते हुये यहाँ से परिस्थितियों- 

वद्य जीवन-रक्षा के इरादे से चले यये थे अर्यात्‌ वे राष्ट्रवादी मुसलमान जिन्हें कि 
उस समय देश से भागना पडा था । 

नागरिकता अधिनियम, १६५५ (0 0ंट४॥8४भ9 &०४,955)--- इस झधि- 

नियम में निम्नलिखित प्रकार से नागरिकता के झर्जन (००पण॑ंभंध०४) की व्यवस्था 
की गई है: 

(१) जन्मजात नागरिकता--साधारणतया २६ जनवरी, १६४५० को या 
उसके पइचात्‌ भारत मे पंदा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, सिवाय उसके जिसका 
पिता भयुरत का नागरिक नही अयवा अन्य देशी शत्रु है, जन्म से भारत 
का नागरिक होगा । (१) उदुभव (0८5०८०८) के झाधार पर नागरिकता- 
यदि २६ जनवरी १६५० को या तलश्चात्‌ भारत के बाहर पैदा हुये 
व्यक्ति का पिता उस व्यकित के जन्म के समय भारत का नागरिक है तो 
वह व्यक्ति अपने उद्भव के झाधार पर भारत का नागरिक होगा। 

(३) रजिस्ट्रीकरण के आधार पर नागरिकता---इस झधिनियम के उप- 
बन्धों और ऐसी झर्तों झौर निर्वेन्धों के अधीन रहते हुये जैसे कि विहित 
(ए7«5०70००) किये जायें, विहित प्राधिकारी इस निमित्त आवेदन किये 
जाने पर किसी ऐसे व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप मे रजिस्ट्रीकृत 
कर सकेगा, जो संविधान के वल पर या इस सविधान के गन्य उपवन्धों 
में से किसी के बल पर पहले से ही ऐसा नागरिक नही है जो इन कोटियों 
में से किसी कोटि के अन्तर्गत है--(क) वे भारतीय उद्भव के व्यक्ति जो 
साधारणतया भारत में निवास करते है और रजिस्ट्रीकरण के लिये 
आवेदन करने से ठीक ६ महीने पहले से इस शभ्रकार रहे है, (ख) वे 
भारतीय उद्भव के व्यक्ति जो भ्रविभक्‍्त भारत के बाहर किसी देश या 
स्थान के निवासी हैं, (ग) वे स्त्रिया जिनका भारत के नागरिकों से विवाह 
होना है या हो चुका है, (घ) उन व्यक्तियों के अव्यस्क वालक जो भारत 
के नागरिक है, झादि (४) देशीकरण (सेरेथांग्ग्रशाय40०7) से नाग- 
रिकरता--जहाँ पूरी आयु और साम्य के किसो व्यक्ति डरा, जो 
प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी देश (राष्ट्रमण्डल के सदस्य राष्ट्र 
और झ्ायरलैग्ड) का नागरिक नही है देशीकरण के प्रमास-पत्र के भनुदान 
के लिये विहित रीति में ग्रावेदन किया जाता है वहाँ यदि केन्द्रीय सरफार 
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का समाधान हो जाये कि आवेदन तृतीय झनुसूची (जिसमे देशीकरण के 

लिये ग्रहंताये दी गई है) के उपबन्धों के आधीन देशीकरण के लिये श्रह है 

तो यह उसे देशीकरण का प्रमाण-पत्र अनुदत्त कर सकेगी । इस उपबन्ध में 

यह भी व्यवस्था है कि यदि केन्द्रीय सरकार की सम्मति मे प्रार्थी ऐसा 

व्यक्ति है जिसने विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व झान्ति या मानव 

उन्नति के लिये प्रतिष्ठित सेवा की है, तो वह तृतीय अनुसूची में वखित 

सभी या किन्‍्ही भी झर्तों को छोड़ सकती है। जिन व्यक्तियों को देशी- 

करण का प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाये, वे विहित निष्ठा की शपथ लेने 

के बाद प्रमाणपत्र प्राप्ति की तारीख से भारत के देशीकृत (8७:४- 

॥260) नागरिक वन जायेगे । (५) राज्य-द्षेत्र के निगमन ([07009790-  , 

ए४४०॥ ० पर्यए/09) से नागरिकता---यदि कोई राज्य-क्षेत्र भारत का 

भाग बन जाता है तो केन्द्रीय सरकार राजकीय गजट में अधिसूचित 

आदेश द्वारा, उन व्यक्षियो को उल्लिखित कर सकेगी जो उस राज्य क्षेत्र 

से अपनी ससक्ति (०००7९८४०॥) के कारण से भारत के नागरिक 

होगे, और ये व्यक्ति उस आदेश मे उल्लिखित तारीख से भारत के नागरिक 

होगे । 

नागरिकता का पर्यावसान (पप्रशाभंग०धं००)--दो आधारो पर ऐसा हो 

सकता है--प्रथम, किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी अन्य देश की स्वेच्छापूवंक 
नागरिकता के श्र॒ज॑न॒ से । दूसरे, अग्र लिखित आधारों पर नागरिकता से वचित किये 
जाने पर--(क) रजिस्ट्रेशन या देशीकरण का प्रमाण-पत्र कपट, मिध्या व्यवदेशन 
(/205० 7०0॥०७८१(७(०7) या किसी सारवान तथ्य की छिपावद द्वारा प्राप्त किया 
गया, (ख) सविधान के प्रति अराजभक्ति, युद्ध काल में शत्रु के साथ विधि विरुद्ध 
व्यवहार, (घ) रजिस्ट्रीकरण या देश्ीकरण के पश्चात्‌ ५ वर्ष के अन्दर किसी देश 
में कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिये दण्डित होना, (च) सात वर्ष की निरन्तर 
कालावधि में भारत से बाहर निवास । प्रत्येक व्यक्ति जो प्रथम अनुसूची में उल्लि- 
खित किसी राष्ट्रमण्डली देश का नागरिक है, उस नागरिकता के बल पर भारत में 
राष्ट्रमण्डली नागरिक की हैसियत रखेगा । केन्द्रीय सरकार प्रथम अनुसूची में उल्लि- 
लिखित किसी देश के नागरिकों को भारत के नागरिक के सव अधिकारों या उनमे 
से कोई पारस्परिकता ([८०७०7०था५9) के आधार पर प्रदाव करने के लिये उपवन्ध, 
राजकीय गजट में अधिमूचित आदेश द्वारा बना सकेगी। भारत का नागरिकता 
अधिनियम श्रूपने समान कानूनों में अत्यधिक उदार है। इसके अन्तर्गत विदेशियों 
को भारत की नागरिकता प्राप्त करने मे कठिनाई नहीं होगी । परन्तु श्री पाइली के 
मतानुसार आ्राधुनिक दकशाम्रों और परिस्थितियों को देखते हुये इस श्ालोचना मे 
अधिक सार नही है ।* 
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नियम नही बना सकता जो फ़िसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता के अधिकार 
की मनाही करे अथवा भारत राज्य क्षेत्र मे नागरिकों को कानून के समान रक्षण 
से वचित करे । सर झ्राइवर जेनिग्स के ग्रनुस्तार विधि के समक्ष समता का भ्रविकार 
सभी व्यस्क नागरिक्रो के लिये एक समान होना चाहिये, भ्र्थात्‌ इसमें मूल जाति, 
धर्म, धन, सामाजिक पद भ्थवा राजनीतिक प्रभाव के आधार पर कोई भेद-भाव 
नही होना चाहिए | डी० डी० बसु के मतानुसार इस अधिकार के अन्तर्गत सभी 
नागरिकों को स्थाय पाने का समुचित अधिकार मिलना चाहिये । झ्राजकल यह 
अनुभव किया जाने लगा है कि यह झ्रधिकार तव तक अपूरण है जब तक कि समाज 
| निर्धन सदस्यों को भी दीवानी ओर फौजदारी कार्यवाही के सम्बन्ध में दूसरो के 
४समान कानूनी परामर्श पाने की सुविधायें प्राप्त न हो । इसी भाव को इंगलंण्ड में 
“लीगल ऐड एडवाइसिज एक्ट, १६४६ के द्वारा क्रियात्मक रूप मिला। वर्तमान 
काल में भारत में कानूनी परामर्श विना व्यय किये हुये उन फौजदारी मुकदमों में 
प्राप्त है जिनमें कि मुत्यु-दण्ड दिया जा सके, यह भी जब कि न्यायालय इस बात से 
सन्तुप्ट हो जाये कि शभ्रभियुक्त के पास वकील करने के लिये साधन नही है। ऐसे 
मुकदमो में न्यायालय राज्य की शोर से अभियुक्त के वचाव के लिये वकील की 
व्यवस्था करता है । 
बूसरे, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान प्रादि के श्राधार पर भेद- 
भाव करने की मनाई (?/गाएं।गा ०णी ठ807रांणा 07 हाठपरातड 
इथांड्ठांणा, 780०, ०३४४८, ४८४ ०7 9908 ० णाध॥)--पनुच्छेद १५ के अनुसार 
(१) राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल, धम्म, मूलवंश, जाति, जन्म-स्थान 
अथवा इनमे से किसी के आधार पर कोई विभेद न करेगा तथा (२) केवल धमे, 
मूलवंश, जाति, लिग, जन्म-स्थान अथवा इसमें से किसी के अ्रधार पर कोई नागरिक 
(भर) दुकानों, भोजनालयो, सार्वजनिक भनोरजन के स्थातों में प्रवेश से अथवा 
(श्रा) पूर्ण या आशिक रूप में राज्य निधि से पोषित या सवंसाधारण के लिये 
समपित छुझ्ों, तालाबों, स्वान घाटों, सड़को वे सार्वजनिक स्थानों के उपयोग 
के बारे में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्वन्ध अथवा झर्त के ग्रवीन न होगा 
परन्तु इस अनुच्छेद के रहते हुये भी राज्य स्त्रियों और वालको के लिये कोई विशेष 
उपबन्ध वना सकता है। साथ ही साय इस अनुच्छेद की किसो बात से अथवा 
अवच्छेद २६ की धारा २ से राज्य को सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े 
हुये वर्गों भ्रथवा अनुसूचित जातियो व जन-जातियो की उन्नति के लिये कोई विशेष 
उपवन्ध बनाने में किसी प्रकार की वाधा न होगी । सत्‌ १६५१ के सविधान (प्रथम 
सद्योधन) अधिनियम ने राज्य के लिये यह सर्वेधानिक घोषित किया कि वह 
सावंजनिक शिक्षा सस्थाओं में नागरिको के पिछड़े हुये वर्गों, अनुसूचित जातियों व 
जन-जातियों के लिये सुरक्षित स्थानों (८४८४४८० ६०४५) को व्यवस्था कर सके 
प्रौर उनकी उन्नति के लिये अन्य आवश्यक उपवन्ध भी वना सके । 
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तीसरे, सार्वजनिक पदों की प्राप्ति के लिये अवसर की समता (84079 
णी ०फएगापां। व] ग्राव/९४३ ० एफ्।० थ॥एछ०॥7०४)--अनुच्छेद १६ के 
द्वारा राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सभी नागरिकों को 
अवसर की समता प्रदान की गई है । केवल घर्म, मूलवश, जाति, लिंग उद्भव 
(५९४८८४।), लन्म-स्थान अथवा इनमें से किसी के प्राधार पर किसी नागरिक के 
लिये राज्याधीव किसी नौकरी या पद के विपय में किसी प्रकार की न तो श्रपात्रता 
(१4०४॥४॥०७(००) होगी झौर न किसी प्रकार का विभेद्‌ (वंडछ्यगगरां॥870॥) 
किया जायेगा । परन्तु उपरोक्त अनुच्छेद के रहते हुये भी (१) सस्तद को कोई ऐसा 
कानून बनाने मे बाधा न होगी जो प्रथम अनुसूची मे उल्जिखित किसी राज्य के 
अथवा उसके राज्य-क्षेत्र में स्थानीय या अन्य किसी प्राधिकारी (धय्ा०7७७) के 
अधीन किसी प्रकार की नौकरी में या पद पर नियुक्ति के विषय में वैसी नौकरी 
या नियुक्ति के पूर्व उस राज्य की सीमा में निवास सम्बन्धी कोई अपेक्षा, विहित 
करती हो । (२) साथ ही राज्य को नागरिको के उन पिछड़े हुये वर्गों के पक्ष में 
जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याबीन सेवाश्रों में पर्याप्त नहीं है, 
वियुक्तियों या पदो के झ्रारक्षण के लिये व्यवस्था करने में कोई बाधा न होगी । 


चौथे, श्रस्पृष्यता का श्रन्त किया गया है ओर उसका किसी भी रूप में 
प्राचरण निपिद्ध ठहराया गया है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लोगू 
करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दण्डतीय होगा। सविधान के प्रारम्भ 
होते समय ऐसे अपराधो के लिये कोई दण्ड विधान न था, किन्तु ससद द्वारा एक 
, अधिनियम इस विपय में पास किया जा चुका है, जिससे एक बडे अ्रभाव की पूर्ति 
हो गई है । इस सम्बन्ध में पास किये गये अ्रधिनियम की कुछ मुझ्य बातें निम्न- 
लिखित है : 
(श्र) यह केवल हिन्दुओ के लिये हो नही है ; (आ) यह अछूत 
कहे जाने वाले नागरिकों की सामाजिक अथोग्यताओ्रो को दूर करता है, 
(३) इसके अन्तर्गत आने वाले सभी अपराध विचारणीय (ए८०ह४299७) 
और ऐसे होगे जिन पर कोई सुलह न की जा सके (७॥८०॥००प४०४७/४) 
तथा (ई) इसके अनुसार अपराधी को ५०० रुपये जुर्माने अथवा ६ माह 
की कारागार या दोनों दण्ड दिये जा सकते है ! हक 


पांचवे, सेनिक अथवा विद्या सम्बन्धी उपाधियों को छोड़कर अन्य कोई १ १26 
उपाधि राज्य द्वारा प्रदान न की जायेगी । इसके अतिरिक्त (प्र) भारत का कोई 
नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नदी करेगा ; (आरा) कोई 
ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, किन्तु राज्य के अवीन लाभ या विश्वास 
के किसी पद को धारण किये है, किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की 
सहमति के विना स्वीकार न करेगा ; और (इ) राज्य के झ्रवीन लाभ या विश्वास 


ग 
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के पद पर झआसीन कोई भी व्यक्ति विदेशी राज्य से किसी रूप में कोई भेट, 
उपलब्धि के पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार न करेगा। 


भहत्व--समता के अ्रधिकार से भारत के सभी नागरिकों को विधि के समक्ष 
समता का अधिकार मिला है । सरकारी नौकरियाँ पाने के लिये सभी को समान 
अवसर मिला है और पिछड़े हुये वर्गों के लिये कुछ श्रावश्यक तथा वांछनीय विश्लेप 
सुविधाञ्रो की व्यवस्था भी की गई है । इसी अधिकार के अन्‍्तर्गत अस्पृश्यता जैसे 
भयंकर कलक व प्रभिश्ञाय को दूर किया गया है और इस प्रकार राष्ट्रपिता 
महात्मा गांधी की एक महान्‌ अभिलापा की पूर्ति हुई है। वास्तव में, इस उपबन्ध 
द्वारा भारत की ६ करोड़ जनता को सामाजिक न्याय की प्राप्ति हुई है और हम यह 
कह सकते है कि झव देश में सामाजिक समता की स्थापना हुई है। किन्तु इस 
उपवन्ध को यथार्थ रूप देने के लिये केवल कानूनी व्यवस्था ही पर्याप्त न होगी । 
अतएव सभी विचारशील व्यक्तियों के लिए यह उचित है कि वे इस उपबन्ध को 
क्रियात्मक रूप दे और राज्य को श्रस्पृश्यता मिटाने में पूर्ण सहयोग प्रदान करे । 
उपाधियो की प्रथा का अन्त करने की व्यवस्था आथुनिक प्रजातन्त्रात्मक विचारधारा 
के झगुकूल है । सयुकतराज्य अमरीका, आयरलेड, सोवियत सघ आदि राज्यों में।* 
उपाधियों की व्यवस्था नही है । भारत में इस कुप्रथा के द्वारा विदेशी शासक अनेक 
देशवासियों को देशभक्त के मार्ग से हटाकर राजभकित के मागं पर ले जाने में सफल 
होते थे । यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि “भारत रत्न', 'पदूम विभूषण' इत्यादि 
विभिन्‍न प्रकार के पदक है जो देश-सेवकों की उनकी विभिन्‍ल क्षेत्रों में की गई 
सेवाओं के उपलक्ष में दिये जाते है । ये पूवंकालीन उपाधियों से सर्वथा भिन्‍न है, 
क्योंकि सर, रायबहादुर, खान वहादुर आदि उपाधिया तो नाम के पूर्व श्ननिवारय 
हूप से प्रयुक्त की जाती थी 7 

स्वातन्त्रय भ्रधिकार--अनुच्छेद १६ से २२ तक नागरिको को विभिन्न प्रकार 
की स्वतस्त्रतायें प्रदान करते है ॥ इनमे सबसे झधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद १६ है, 
जिसके द्वारा मागरिको को निम्नलिखित स्वत्त्राये प्रदान की गई हैं: 

(१) वाक्‌ स्वातन्त्य, झौर झभिव्यवित स्वातन्त्य । का 
(२) शान्तिपूर्ण और मिरायुद्ध सम्मैलन | < 
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(३) संस्था या सघ बनाना । 

(४) भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में निवास करते भ्रौर वस 
जाने की स्वतस्धता । 

(५) सम्पत्ति के अर्जत, धारण और व्यय की स्वतस्त्रता । 

(६) कोई वृत्ति, उप-जीविका या कारोबार करते की स्वतस्त्रता 


उपयुक्त अधिकार द्वारा दी गई स्वतन्त्रताओं को सोमित करने के लिये 

उसके कई अपवाद हैं, जिनमें ये सुश्य ग्रयलिखित हैं। वाक्‌ स्वेतस्तता और अभि- 
व्यवित स्वातन्थ्य की कोई बात अपसान लेख (४0४), अपमान वचन (४०906 ८४), 
न्यायालय के अपमान (00घ/थाफ! ० ९०७) से अथवा शिप्टटाआार या सदावार 
पर झाधात करने वाले अथवा राज्य की युरक्षा को दुर्वल बनाने या राज्य को 
उलठने की प्रदृत्ति वाले किसी दिएय से जहाँ तक कीई वर्तमान विधि सम्बन्ध रखती 
हो वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव अथवा सम्बन्ध रखने वाली किसी विधि को 
बनाने में राज्य के लिये बाधा न डालेगी । परन्तु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा “रमे! 
धापर बनाम मद्रास राज्य नामक मुकदमे में इसकी दीका के फलस्वरूप यह 
अनुभव किया गया कि यदि वाक स्वातस्त्य का उपयोग अपराध झोर हत्या को 
उत्साहित करने के लिये किया जाये तो भी राज्य उसे सीमावद्ध न कर सकेगा । 
अतएव सरकार ने वाक्‌ स्वातस्थ्य व अभिव्यवित स्वातन्ब्य के अधिकार को सीमित 
करने का क्षेत्र विस्तृत करने के इरादे से संविधान (प्रथम संशोधन) भ्रधिनियम;/ 
१९५१ द्वारा इस प्रकार से संशोधित किया---'वाक्‌ स्वातत्म्य व अभिव्यक्ति' 
स्वातत््य की कोई वात वर्तमान कानून पर कोई प्रभाव वही डालेगी अ्रथवा राज्य 
द्वारा किसी ऐसे कावून के बनाने में बाधा नहीं डालेगी जो कि इस भ्रधिकार पर 
उच्रित प्रतिचन्ध (९0850790० 76अ7०४ध०05) * लगता है, और जो प्रतिबस्ध 
राज्य की श्रखण्डता व सुरक्षा, विदेशों से मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध, सार्वजनिक व्यवस्था 
और संतिकता के हित मे हो भ्थवा न्यायाययों के अपमान या बदनामी से सम्बन्ध 
रखता हो या अपराध को प्रोत्साहन देने से सम्बन्ध रखता हो !' इससे स्पप्ट है कि 
बार स्वातन्म्य वे थ्रभिव्यकिति स्वातन्तयथ अधिकार पर कईं उसे ऋधारों पर पविवन्ध 
लगाये जा सकते है, यथा विदेशों से मैतीपुरो सम्बन्ध, सार्वजतिक व्यवस्था, अपराध 
को उत्साहित करना ।* 
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यहाँ यह वात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि अभिव्यक्ति स्थातन्त्य में ही 
प्रैंस की स्वतन्त्रता सम्मिलित है । इसका उल्लेख पृथक्‌ रूप से नहीं किया गया है । 
इसी की भाँति झान्तिपूर्ण और निरायुद्ध सम्मेलन के श्रधिकार की कोई वात इस 
अधिकार के प्रयोग पर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में उचित प्रतिवन्ध जहाँ तक 
कोई वर्तमान कानून लगाता हो वहाँ तक उसके प्रवर्तव अथवा व॑से प्रतिवन्ध लगाने 
बाला कोई कानून बनाने में राज्य के लिये कोई बाधा न डालेगी । अवाध संचरण 
की स्वृतन्त्रता तथा निवास और सम्पत्ति की स्वतन्त्रता पर भी संविधान सरकार 
को उचित प्रतिवन्‍्ध लगाने की आज्ञा देता है। पेशे, व्यवसाय अथवा जीविका' 
सम्बन्धी स्वतन्त्रता पर संविधान के (प्रथम संशोधन) अ्रधिनियम, १६५१ के 
अनुसार इस श्रधिकार की कोई वात किसी वर्तमान कानून पर भपथवा राज्य पर 
अग्रलिखित बातो के सम्बन्ध में कानून बनाने में वाधा न डालेगी-- (१) कोई वृत्ति, 
उप-जीविका व्यापार या कारोवार करने के लिये वृत्तिक यो पझिल्पिक योग्यता 
अथवा (२) राज्य द्वारा नियन्त्रित भ्रथवा संचालित किसी सघया सस्था द्वारा 
कोई व्यवसाय, व्यापार या उद्योग चलाने में, चाहे उसमे नागरिकों का भाग 
थोडा भी न रखा जाये या केवल अश रूप मे रखा जाये । सक्षेप में, इसके फलस्वरूप 
किसी भी उद्योग या व्यापार का राज्य द्वास पूर्ण श्रथवा आंशिक राष्ट्रीयकरण 
किया जा. सकता है और बिना इस भय के कि उसके परिणामस्वरूप व्यक्तियों के 
व्यापार सम्बन्धी स्वतन्त्रता के अधिकार में हस्तक्षेप होने पर न्यायालय उसे अवैध , 
घोषित कर सकेंगे, परन्तु इस सम्वन्ध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ग्रनुच्छेद 
३१ के भ्रधीन किसी की वर्तमान सम्पत्ति का अर्जेन राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के 
लिये केवल प्रतिकर ((०॥०७॥४90०॥) देकर ही कर सकता है। 
अनुच्छेद २० के अनुसार कोई व्यक्ति तब तक दण्डित नहीं किया जा 
सकता जब तक कि अपराध करने के समय उसने किसी कानून का अतिक्रमण न 
किया हो शऔर न वह उससे अधिक दण्ड का पात्र होगा जो उस अपराध के करने 
के समय उसे चालू कानून के श्रधीन दिया जा. सकता था। इसके अतिरिक्त 
(१) कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिये एक वार से अधिक अभियोगित झौर 
दण्डित नहीं किया जा सकता तथा (२) किसी अपराध में अभियुक्त को स्वयं 
अपने विरुद्ध गवाही देने के लिये वाध्य नही किया जा सकता । उपरोक्‍त पनुच्छेद 
के प्रथम भाग का प्रभाव यह होगा कि राज्य ऐसा कानून नही बना सकता जो 
किसी बीती हुई घटना पर लागू हो सके । ऐसे कानूनो को अग्रेजी भाषा में "एक्स 
पोस्ड फेक्टो लॉज' (५० 905४ (८०५० ]2७») कहते है । इस वर्ग में ऐसा कानून भी 
सम्मिलित समभा जाता है जो क्सी अपराध के लिये अ्रपराध किये गये समय चालू 
कानून से भ्रधिक दण्ड कि व्यवस्था करने दाला हो। सदुबतराज्य अमरीका का 
सविधान तो ऐसे कानून बनाने की स्पष्ट मनाई करता है । 


वारक (िनव्व ७ ८४४००)... म्क्न्ध मे श्रनुच्छेद 
२१ महत्वपूर्ण हैं। प्रथम के अबुचार किसी व्यक्ति करे पर अथवा 
इंहिक गनता विधि शत 'गपित प्रक्रिया की छोडकर (लक न्‍६ 
7०००००००७ 8] ॥6 श०वव्व्् 548॥॥ ८० 89 १ अन्य यकार जे 
चित ने इैसरे अनुच् छेद के अनुसार किस) व्यक्ति को पैन्दी बनाया 
गया है ऐसे उन्‍्दीकरस के करर्ते के पवाश्क्ति सीध् अवगत कराये हवालात 
में बन्द नही ॥ जावेगा और के अपनी हक्ति | वेकीक क पथ 
पेचाव करने से कचित किया जाग; / परन्तु अल्येक अवित जो बनती. 


श्श३ भारतीय शासन शोर राजनीति 


बन्द कर सकती थी--(१) भारत की सुरक्षा, भ्रन्य देशो के साथ भारत के 
सस्वन्ध तथा भारत की शान्तिपूर्ण स्थिति के विरुद्ध या (२) राज्य की शान्ति 
और सुरक्षा के विरुद्ध या (३) देश मे आवश्यक सेवायें वनाये रखने के विरुद्ध । 
परन्तु इस कानून की धाराप्रों के विरुद्ध जनता मे बडा असन्तोपष फैला और सभी 
और से इसे अधिक उदार वनाने की माँग की गई। परिणामस्वरूप ससद ने 
निवारक निरोध (संशोधन) कानून, १६५१ में पास किया। इसके ग्रनुसार सभी 
नजरवन्दों के मामले मन्त्रणया मण्डलो के सामने रखना आवश्यक बनाया गया। यह 
मण्डली १० सप्ताह के भीतर अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट सरकार को देगी। यदि 
उसकी सम्मति में किसी व्यक्ति को नजरवन्द रखने का पर्याप्त कारण नहीं है तो 
सरकार को उस व्यक्ति को अ्रवश्य छोड देना चाहिये । इस प्रकार मन्त्रणा मण्डली 
का निर्य प्रन्तिम होगा श्लौर सरकार उसे मानते के लिये बाध्य है। निवारक 
निरोध कानूम की प्रवधि कई वार बढ चुकी है । 

समालोचना - स्वतन्त्रता सम्बन्धी उपरोक्त अधिकार मूल-अधिकार है और 
उनका सचिधान में प्रगशित किया जाना व्यक्षिगत स्वतन्त्रता की प्रत्याभूति है । 
परन्तु यह सर्वविदित तथ्य है कि कोई भी अधिकार पूर्ण (9०४0५॥८) भ्रथवा 
असीमित नही होता । यह बात विश्ञेप रूप से स्वातन्ध्य अधिकार के बारे में अधिक 
सत्य है। अतएव स्वातन्त्रय अधिकार पर प्रतिवन्ध होते है तथा होने चाहिये | इस 
प्रदूव पर तो मतभेद नही हो सकता, किन्तु देखना यह है कि प्रतिवन्‍्ध किस सीमा तक 
उचित एवं बाछनीय है । राज्य की सुरक्षा, सार्वजतिक नैतिकता के हित में किस सीमा 
त्तक प्रावश्यक प्रतिवन्‍्ध लगाये जा सकते है। बेयर्ड!० तथा श्रॉंय और रे? ! आदि 
प्रसिद्ध विद्वान लेखको के कथनो से हमारे मत का समर्थन होता है। बर्क के सुन्दर 
शब्दों मे, “स्व॒तन्धता पाने के लिये उसका सीमित होना आवश्यक है, क्योकि 
स्वतन्त्रता का श्र्थ कभी स्वच्छन्दता (॥0०४००७) नहीं हो सकता”  *+/ 


परन्तु भारतीय सविधान द्वारा दिये गये स्वात्तनभ्य अधिकार के विभिन्न 
यहलुओ, उसके अपवादो क प्रतिबन्धी के ऊपर थध्यानपूर्वक विचार करने में कुछ 
बाते विशेष रूप ये उल्लेखनीय प्रतीत होती'है। प्रथम, हमारे मविधान में 'विधि 
हरा स्थापित प्रक्रिया को छोडकर' वाक्याश का प्रयोग किया गया है जो भयुक्त 
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नागरिकता, मूल अधिकार और निदेशक सिद्धान्त [ 8१३ 


राज्य अमरीका के सविधान मे प्रयुक्त “विधि की उचित प्रक्रिया (6७४ फा०९८६३ 
० |9७) से भिन्न है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्र्थ यह है कि किसी व्यक्ति 
की स्वतन्तता विधान-मण्डल द्वारा बनाये कानून के अनुसार छीनी जा सकती है 
चाहे विधान-मण्डल द्वारा बनाया गया कानूच उचित अथवा ग्रनुचित हो । इसके 
विपरीत विधि की उचित प्रक्रिया में 'उचित' शब्द का प्रर्थ न्‍्यायालयों की सम्मति 
स्यायोवित प्रक्रिया से है । इस अन्तर का सक्षेप मे झ्रादाय यह है कि भारतीय 
न्यायालय किसी कानन के झ्ीचित्य पर अपना निर्णय देने से वचित कर दिये गये 
है । ग्रत: इस सम्बन्ध में भ्न्तिम निर्णय न्यायालयों का न होकर विधान-मण्डलों का 
ही रहेगा । ए० के० गोपालन वनाम मद्रास राज्य नाम के प्रसिद्ध मुकदमे में सर्वोच्च 
न्यायालय ने “विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर शब्दों को भ्रधिकारपूर्ण 
व्याख्या इस प्रकार की * 'इन शब्दों का अर्थ बह होता है कि जब विधान-मण्डल 
जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतन्नता के अपहररा के सम्बन्ध में कोई कानून वना देते हैं 
तो स्यायालय उन्हे अवैध नहीं घोषित कर सकते ।/7# इस मुकदमे में निर्णय देते 
हुये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य स्थायाधिपति ने कहा था कि “विधि दवा स्थापित 
प्रक्रिया” शब्दों से सविधान ने विधान-मण्डलो को कानून बनाने या निश्चित करने/ 
का अन्तिम अधिकार दे दिया है । 
दूसरे, निवारक निरोध के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण वात यह है कि. भारतीय 
सविधान के अनुसार नागरिकों को सु्धास्ण-ब-.असाधारण सभी परिस्थितियों, मे. 
नजरबन्द बनाया जा सकता है। भ्रन्‍्य प्रजातन्त्रीय देशो के सविधानों में ऐसी धारादें 
नहीं हैं । ब्रिटिश ससद अ्वदय ही ऐसे कानून बनाने की शवित रखती है, किल्‍्तु_ 
उसने युद्ध काल के श्रतिरिक्त कभी ऐसे कानून नही बनाये | भारतीय संविधान के 
अन्तर्गत निवारक निरोध युद्ध ब शान्ति दोनों ही काल में प्रयुक्त हो सकता है । 
इस हृष्टि से इन प्राविधानों को न्‍्यायोचित ठहराना अत्यधिक कठिन है १3 परस्खु 
इसके पक्ष में यह युक्ति दी जा सकती है कि राज्य की सुरक्षा व सार्वजनिक व्यवस्था 
के हित में ऐसे प्राविधानों का होना भारत की वर्तमान परिस्थितियों मे उचित 
है, क्योकि इनके अभाव में भारत के शिश्यु प्रजातन्त्र को साम्यवादियों व सम्प्रदाय- 
2 अमरलन्‍्द्री, भारत का संविधान, ५० ८८-६॥+ ह 
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श्क्ड पु भारतीय घासन श्रौर राजनीति 


वादियो की हिंसक कार्यवाहियो से खतरा उत्पन्न हो सकता है। प्रतः यह 
प्राविधान राज्य की सुरक्षा व बचाव के लिये ग्रावश्यक है । साथ ही इस वात पर 
विशेष रूप से ध्यात देना चाहिये कि विधान-मण्डलों की इस सम्बन्ध में कानून 
बनाने की शबित की कठोरता को कम करने के लिये अनेक सरक्षणों-की व्यवस्था 
की गई है । 


अनुच्छेद (१६) (९) के अन्तर्गत सभी नागरिकों को भाषण व अभिव्यक्ति 
की स्वतन्त्रता प्राप्त है। एक सरकारी सेवक ने प्रकाशित पुस्तिका में सरकार की 
झ्ालोचना की जो उनके ग्राचार सम्बन्धी नियमो (0००८ ० (०700८) के विरुद्ध 
थी । इस कारण उसे पद से हटढाने का आदेश जारी किया गया। किस्तु उसे 
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि सम्बन्धित ग्राचार 
नियम अनु० (१६) (१) का श्रतिक्रमण करता है। एक अन्य अवसर पर हावड़ा 
के पास एक भीड़ दफा १४४ तोड़ने के इरादे से झागे बढ़ रही थी, पुलिस ने उसे 
तित्तर-वित्तर होने का ग्रादेश दिया | ऐसा मे करने पर पुलिस ने भीड़ पर लाठी 
चलाई और भीड मे पुलिस पर ईढटें फ़ेक़ी । दण्डाधीश ने अपने निर्णय में भीड़ को 
रोकना उसके अश्रवाध सचारण अधिकार के विरुद्ध बताया। इन उदाहरणों से यह 
स्पष्ट है कि भारत में ग्रभी ब्रिटेन आदि देशो जंसी अच्छी प्रथाओ के पड़ने में समय 
लगेगा । वहाँ पर सरकार और सेवकों, जनता व पुलिस के आ्ायसी सम्वन्धों मे 
विरोध की भावना नही है। सभी नागरिक वहाँ पर सच्ची नागरिकता की भावना 
से व्यवहार करते है और व्यवस्था वनाये रखने में पुलिस से पूर्ण सहयोग करते है 
जबकि भारत में श्रभी तक विरोध की भावना शेप है। विरोधी . दल भी भ्रधिकारों 
के मनवाने पर भ्रधिक बल देते है और अच्छी प्रथायें डालने में सहायक नहीं होते । 
अतएव भारत में पुलिस को इस क्षेत्र म॒ कुछ अ्रधिक अ्रधिकारों का दिया जाना 
बरतमान परिस्थितियों में न्‍्यायोचित समझा जा सकता है 
३- अन्य मूल अधिकार 
शोषण के विरुद्ध श्रधिकार (890 3805 85एाण्ाणा0)--पअनुच्चेद 
३३ के अनुसार मानव का पण्य (270 47 ैण्शाशा एशेग85) और वैगार तथा 
इसी प्रकार के जबरदस्ती से कराये गये श्रम को निपिद्ध ठहराया गया है । इस 
प्राविधान का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा, जो विधि के अतुसार दण्डनीय 
होगा ! परन्ठु इस भ्रनुच्छेद की किसी बात से राज्य को सवेप्रथम प्रयोजन के लिये 
बाध्य सेवा लागू करने में बाधा न पड़ेगी ! किन्तु ऐसी वाध्य सेवा लागू करने में 
केवल धर्म, मुल-वंश जाति या वर्ग या इनमें से किसी एक के झराधार पर राज्य कोई 
विभेद ने करेगा । अनुच्छेद २४ के अनुसार १४ वर्ष से कम आयु वाले_ किसी बालक 
को किसी कारखाने अथवा खान में नौकर न रखा जायेगा और न किसी अन्य 
सक्रट्मय नौकरी में लगाया जायेगा 


राजनीतिक अथवा अन्य किसी प्रकार लोकिक या 
निर्कन्धन करती हो ; वा हिन्दुओं को सावजनिक धर्म तस्थाग्रो को हिन्दुओं के 
पेभी क्यो और विभागों के लिये सोचती हो । इक्च पेम्बन्ध के निम्नवित्वित, उपबन्ध 
भी उल्लेखनीय हैं. 


पार क्या लेकर 

का ग्रय समभा जायेगा , (२) उपरोक्त संदभ में हिल्‍ुओ. सिक्ि परम, 
जैन वोद्ध धर्म के अर गे को भी. सम्ग्रि का जायेगा | 
अनुच्छेर ह्के अजुच्तार कमी च्यक्तियो को पावजतरिक * प्ैदचार 
भौर स्वास के अधीन रहते हुये ने क्रप्ि पेम्परराय भा क्िच्नी 
विभाग की) (श्र) पक सस्थाग्रो की स्वापना, (प्रा पामिक कायो 
पम्बन्धी (8 प्रबन्ध, (३) जयम (770938/6& 
बात 7ग्रावा094 (8 2770०८७०१) केः भज॑: ($) ऐसी 


१६ हु भारतीय शासन शझ्ौौर राजनीति 


से विनियुक्त ($7८०॥०७॥५ ४०७97०ए४ं»८०) कर दी गई हो । स्ताथ ही भनुच्छेद 
“२८ के अनुसार राज्य निंधि से पूरी तरह से पोषित किसी शिक्षा सस्या.में कोई 
धामिक शिक्षा न दी जायेगी । परन्तु यह वात ऐसी शिक्षा सस्थाओं पर लागू त 
होगी, जिनका प्रशासन तो राज्य करता हो, किन्तु जो किसी ऐसे धर्मेत्व या न्यास 
(एथांहांणप४ ७११०४ग्राध्ण 0 धएड) के अधीन स्थापित हुई हों. जिसके अनुसार 
उस सस्था में धामिक शिक्षा देना ग्रावश्यक हो । इसके श्रतिरिक्त राज्य में झुभि- 
ज्ञात अथवा राज्य से ग्राथिक सहायता पाने वाली शिक्षा सस्था में पढ़ने चाले किसी 
- व्यक्ति को ऐसी सस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिये प्रथवा 
उसमे या उससे लगे स्थान में की जाने वाली धामिक उपासना में उपस्थित होने के 
लिये वाध्य न किया जायेगा, जब तक कि वह व्यक्ति स्वय, यदि वह वयस्क है, 
प्रन्यथा उसका सरक्षक इसके लिये अपनी सहमत न दे दे। ४ 
महत्व--यह तो पहले ही वाया जा चुका है कि हमारे संविधान निर्माताग्रो 
ते धर्म-निरपेक्ष राज्य के आदर्श को, जो आवुनिक प्रमतिशील विचारधारा के 
अनुकूल है, अपनाया है । धामिक स्वतम्त्रवा का महत्व भारत में भ्रन्य देशों से वढ़कर 
ही है, वयोकि यहाँ पर विभिन्‍न धर्मों के अनुयायी बड़ी स॒ख्या में रहते है और 
सभी धर्मावलम्बी धर्म को अपने बैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन में वहुत महत्व 
देते है। यह वात भी पहले ही बतलाई जा चुकी है कि जहाँ तक धर्म का सम्बन्ध 
है राज्य किसी विशेष'धर्म को कोई महत्व न देगा और राज्य की नीति सभी धर्मों 
के प्रति तटस्थता की रहेगी ॥*४ किन्तु ड्रसका यह अर्थ कदापि नहीं कि राज्य 
नास्तिकता को प्रोत्साहन देगा । इसका आधार यह है कि धर्म का सम्बन्ध व्यक्ति 
_ के व्यक्तिगतजविन से हैं, जिससे राज्य का कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। दूसरे 
शब्दों मे, राज्य का एक राजन॑तिक समुदाय के रूप मे, व्यक्तियों के सामाजिक 
सम्बन्धों से सम्बन्ध है न कि व्यक्ति भौर उसके ईइवर के बीच सम्बन्ध से | भ्रन्तः 
करण की स्वतन्त्रता का यही श्राशय है। अतएव धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है 
जिसका अपना कोई धर्म न हो और जो नागरिकों के बीच धार्मिक आधार पर कोई 
विभेद न करे । ऐसे राज्य से किसी धर्म को कोई विश्वेष अधिकार भश्राप्त नही हो 
सकता और न ही किसी व्यक्ति को किसी धर्म विश्वेष को भानने या न मानने के 
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नागरिकता, मूल अधिकार और तिदेशक सिद्धान्त [ ११७ 


लिये कोई प्रोत्साहूत दिया जा सकता । धर्म निरपेक्ष राज्य की विशेपतायें सक्षेप 
से इस प्रकार रखी जा सकती हैं : (१) राज्य अपने को किसी धर्म के अनुरूप नही 
बतायेगा अयवा किसी धर्म विश्वेष के द्वारा वियन्ब्रित नहीं किया जायेगा। 
(२) प्रत्येक नागरिक को स्वेच्छा से कोई भी धर्म पालन करने अ्रथवा नास्तिक 
रहने का अधिकार है, और राज्य की शोर से किसी भी धर्म के मानने बालों के 
प्रति पक्षपात नहीं किया जायेया । (३) दाज्य किसी भी वागरिक के विरुद्ध उसके 
घ॒र्मे या विदयास के आधार पर कोई भेद-मभाव नही वरतेगा । (४) प्रत्येक नागरिक 


को साधारण व सामान्‍य झर्तों के अघीव, सरकारी पद अथवा सौकरी पाने का 
सम अधिकार है । 


इस हृष्टि से हमारा संविधान श्रागरलेंड, वर्मा आरादि देशों के संविधातों से 
अधिक धर्म-मिरपेत्ञ है। आयरलंड के सविधान में भ्रधिकांश नागरिकों द्वार माने 
जाने वाले रोसन कैथोलिक चर्च को विशेष मान्यता प्राप्त है। ऐसे ही वर्मा के 
संविधान के अनुसार राज्य, वर्मा सव के अ्रधिकाश सायरिको द्वारा मास्य बौद्ध धर्म 
के विशेष स्थान को स्वीकार करता है। वास्तव में, घधामिक स्वतन्त्रता को प्रदान 
करने वाले भनुच्छेदों को सामूहिक रूप से धामिक स्वतस्त्ता का अ्रधिकार-पत्र कह (ा 
सकते है । जहाँ एक ओरोर वे प्रत्येक भारतीय को अन्तःकरण की स्वतस्थता, घामिक 
उपासना आदि के अधिकार प्रदान करते है, दूसरी भोर उनके रहते हुये धामिक 
सुधार तथा सामाजिक कल्थाण के कार्यों में बाधा नहीं पड़ेगी। राज्य घामिका 
कुरीतियों को दूर करवे तथा ढोग व पाखण्ड का भ्रन्त करने के लिये आवश्यक कातून 
बना सकता है। राज्य कानूनों द्वारा पाखण्ड, धर्म के नाम पर स्वार्य-सिद्धी व धर्म 
की आह में की जाने वाली राज्य विरोधी कार्यवाहियो को रोक सकता है। वास्तव 
में, भारत में घामिक स्वातत्तय के अधिकार से अनेक बुराइयां पैदा हो सकती हैं, 
क्योंकि यहाँ धर्म को जीवन के भ्रत्येक पहलू से सम्बन्धित किया गया है । प्रतएव 
यह ग्रावश्यक है कि धर्म के सच्चे तत्वों को मनग्रिव घामिक रीतियों और प्रथाम्रों 
से प्रवय किया जाए। उदाहरण के लिये “स्ती' या मानव बलि के अनेफ रूपों, 
अस्पृश्यता, स्त्रियों पर लागू की जाने वालो बहुत-सो विर्योग्पतायें, बाल-विवाहू, , 
बहु-विवाह, देवदासो झादि झुप्रयाश्रों तथर धन्य घर्मों के भ्रनुयाधियों को काफिर 
या सलेच्छ समझना ग्रादि घृशित वातों को धामिक स्वतस्थता के नाम पर सहत 
नही किया जाना चाहिये ।१* घर्माचरण के साय-साथ हमारा संविधान धर्म के 
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प्रचार की स्वतन्त्रता भी प्रदान करता है। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि सोवियत 
सघ का सविधान सव नागरिकों को धर्माचरण के साथ धर्न विरोधी प्रचार की 
एक समान स्वतन्त्रता प्रदान करता है अर्थात्‌ वहाँ पर धर्म के प्रचार की स्वतन्त्रता 
नही है। 
धामिक स्वातन्त्य के अधिकार का आधार घातक सहिष्णुता ((0०४7९०) 
ओर सभी धर्मों के प्रति आदर की भावना है। कुछ वर्य॑ पूर्व एक भारतीय प्रकाशन 
को, जो कि भ्रविभाज्य भारत में प्रकाशित पुस्तक का केवल नवीन तथा अमरीका में 
प्रकाशित पुस्तक का ही भारतीय सस्करण था, देश में एक सम्प्रदाय के विरोध- 
प्रदर्शनो के कारण बाजार से हटा लिया गया । ये विरोव-प्रद तेत धानिक सहिष्णुता 
के सिद्धान्त के सर्वधा विरुद्ध थे, इस कारण ऐसा निर्णय भविष्य के लिये भ्रच्छा 
उदाहरण सिद्ध न होगा । इससे धामिक विपयो पर विचार श्रौर मत प्रकाशन की 
स्वतन्त्रता के उपभोग पर कुप्रभाव पड़ते की ध्षम्भावना है। इस सम्बन्ध में कुछ ग्रन्य 
बातें भी विचारणीय है। प्रथम, सविधान से यह स्पष्ट नही है कि धामिक स्वात्न्त्र्य 
का अधिकार भारत के राष्ट्रिकों (!२७॥078/$) और विदेशियों को समान रूप से 
प्राप्त होगा या नही । अन्य देशो की प्रथाग्रों और सविधान की प्रस्तावना को ध्यान 
में रखते हुये भारत सरकार विदेशियो के प्रति भेदयूर्णा व्यवहार कर सकती है। 
दूसरे, इस बात के काफी प्रमाण है कि भारत मे विदेशी धर्म प्रचारकों (॥7380798- 
768) को बहुत स्व॒तस्व॒ता-मिली-हुई है। परिणामस्वरूप कुछ विदेशी धर्म-प्रचारक 
उसका प्रनुज्ित प्रयोग कर सके है। हमारे देश में ऐसी धर्म प्रचार सस्थाश्रों 
' (78४05) की सख्या १०० से ऊपर है जिन्हे विदेशों से खूब धन मिलता है। 
अकेले मध्य प्रदेश में इन्होने ३-४ वर्षों में १,२०० से अधिक व्यक्तियों को ईसाई 
बनाया । एक ओर तो अनेक प्रचारक भारतीय सस्क्ृति की प्रालोचना और निन्‍्दा 
करते है और दूसरी भोर पिछड़े हुये वर्गों के सदस्यों को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन 
देते है । ऐसे अनुचित कार्यो द्वारा भारत मे धर्म-परिवर्तत (००॥४८भं०॥) का जारी 
रहना न्यायोचित भ्रौर देश हित में नहीं हो सकता। अतएवं सरकार को ऐसी 
गतिविधियों पर समुचित प्रतिवन्ध लगाने चाहिएँ । 
सांस्कृतिक तया शिक्षा सम्बन्धो श्रधिकार (0077० शाव 0पटबवाणाओ। 
ए8॥8)--परनुच्छेद २६ के अनुसार भारत के राज्य-शैत्र अथवा उसके किसी भाग 
के निवासी नागरिकों के किसी समूह को, जिस्तडी अपनी विश्लेप भाषा, लिपि या 
मस्कृति है, उसे बनाये रखने का भ्रधिकार है; परन्तु राज्य द्वारा पोषित श्रथवा 
राज्य-कोप से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा सस्था में किसी भी नागरिक को 
केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा तथा इनमे से किसी के-आ्राधार पर प्रवेश से 
ला।॥ 0प८0. प्र": जान० एाग्लाट०, (०8075 ग्रावध्राढ पं. ध्यांधी डाक 9 फट 
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चंचित नहीं किया जा सहृता । भनुच्छेइ ३० के प्रस्तगंत धर्म या भाषा पर पाधारित 
सभी झत्पसर्यक वर्गों को झपनी रुचि की शिक्षा संस्पायें सोलने मौर उनका प्रशासन । 
करने का प्रधिकार है। इसके प्रत्तिरिक्त शिक्षा सस्थाग्रो को सहायता देने मे राज्य 
किसी शिक्षालय के विरुद्ध इस झ्ाधार पर विनेद नही कर सकता कि प्रह-पधर्म या 
भापा पर झाधारित फ़िसी झल्यसस्यफ यर्ग के प्रवन्ध मे है । 
महत्व-- झनुच्छेद २६ से सभी ग्नल्वसख्यकों को जो धर्म, सम्धदाय था भाषा 
आदि पर भाधारित हो सकते हैँ, म्रपदी संस्कृति के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता मिली है । 
थे अ्रपनी विशेष भाषा या लिपि या सस्कृति को बताये रस सफते है। किन्तु प्नेफ 
राष्ट्रवादी धमे, सम्प्रदाय प्रथवा भाषा धभादि पर माधारित संस्थाग्रों का प्रन्त करने 
झथवा कम से कम उन्हें राज्य द्वारा ग्राथिक सहायता प्रदान न फरने के पक्ष में है । 
परन्तु हमें यह न भूलना चाहिये कि भारत एक विश्याल देश है, जिसमें पिविध 
भाषायें, लिपियाँ व संस्कृति के विभिन्न रूप पाये जाते है। वास्तव में, भारत की 
विश्येपता ही विविधता में एकता है। भतएवं इन सभी के विकास के लिये संविधान 
मे पर्याप्त प्रत्याभूति देना उचित ही है। सधात्मक राज्य का भी प्राधार विविधता 
व एकता का सम्मिश्रस है। हमारे सामने सोवियत सघ का भी ज्यलत उदाहरण 
है, जहाँ पर दस प्रफार के श्रधिकार सभो राष्ट्रो व उप-राष्ट्रों को प्रदान किये गये 
हैं, भौर वहाँ के लोगों में एकता सुहृढ होतो जा रही हे । भतः जहाँ एक भोर 
विभिन्न गल्पसस्यक घर्गों को झपनी रुचि की शिक्षा सस्थायें स्थापित करने व उनका 
प्रशासन करने का अधिकार मिला है, मूसरी श्र किसी भी राज्य ह्वारा पोषित 
अथवा राज्य-कोप से सहायता प्राप्त सस्था में भन्य वर्गों के विद्याथियों के प्रवेण 
पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती || 
सम्पत्ति का प्रधिकार ((80 ॥0 0709०79)--भनुच्छेद ३१ के प्रनुतार 
किसी व्यक्ति को उसको सम्पत्ति से कान यान पा मय के प्राधिकार के बिना वंचित नहीं फिया 
जा सकता। साथ ही कोई स्थावर या जंगम सम्पत्ति ऐसे कानूम के प्रधीन जो 
ऐसा श्र्जत (कब्जा) करने का प्राधिकार देता है तब तक भ्रजित नहीं की जा 
सकती जब तक कि वह कानून मजित को जाने वाली सम्पत्ति के लिये प्रतिकर का 
'उपवन्ध न करे या उन पिद्धान्तों श्रौर रीतियो का उल्तेस ने करे जिनसे प्रतिकर 
निर्धारित होना तथा दिया जाना है । इसके प्रतिरिक्त फिसी राज्य के विधान- 
भण्डल द्वारा पास किया गया कोई ऐसा कानून तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब 
त्तक कि उसे राष्ट्रपति के विचार के लिये मे रोका गया हो श्रोर उस पर राष्ट्रपति 
की अनुमति न मिली हो। परन्तु यदि संविधान के प्रारम्भ पर किसी राज्य विधान- 
मण्डल के सामने किसी लम्बित विधेषक (7८०08 8॥) को उसके द्वारा पास 
किये जाने के पश्चात्‌ राष्ट्रपति के विचार के लिये रोक रपछ गया हो भौर उस पर 
राष्ट्रपति की अनुमति मित्र गई हो तो सविधान में इस भनुच्छेद के होते हुये भी इस 
अकार ग्रतुमति प्राप्त कानून के विरुद्ध किसी न्यायालय में दस प्राधार पर प्रापत्ति न 
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की जा सकेगी कि वह प्रतिकर सम्बन्धी उपबन्धो का उल्लघन करता था । साथ ही 
राज्य का कोई कानून जो इस समिधान के प्रारम्भ से १८ माह से श्रधिक पहले बना 
हो, ऐसे प्रारम्भ से ३ माह दे ग्रन्दर राष्ट्रपति के सामने उसके प्रमाणन के लिये 
रखा जा सकता था तथा ऐसा होने पर लोक अविमूचना (907०॥० ॥00703007) 
द्वारा राष्ट्रपति का प्रमाण मिलने पर किसी न्यायालय में उसके विरुद्ध इस आ्राधार 
पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकी कि वह प्रतिकर सम्बन्धों उपबन्धों का विरोध 
करता था । संविधान की मूलधारा में संविधान (प्रथम संशोधन) फानून, १६४१ 
के द्वारा निम्नलिखित दो गनुच्छेद और जोड़े गये : 

३१ (क) श्रनुच्छेद ३१ के रहते हुये भी राज्य द्वारा निर्मित 
सम्पत्ति या तत्सम्वन्धी श्रधिकार ध्राप्त करने बाला या उन्हें घटाने वाला 
कीई भी कानून इस झाधार पर अवैध नही ठहराया जा सकता कि वह 
इसमे दी गई धाराझ्ों का उल्लघन करता है श्रयवा अपहरण करता है 
या उन्हें सीमित करता है । ३१ (ख) कुछ कानूनों और नियमों की वैधता., 
(एशाव॑गांण 00 ८धांशा) 8९०६ 277 १९६००॥४००५)--साधारणतः 
३१ (क) में दी गई बातो का विरोध किये बिना अनुसूची € मे दिये हुये 
कोई भी कानून और नियम अवैध नही समझे गये । उन्हे इस भ्राधार पर 
अवध नही ठहराया जा सका कि इस भाग मे दी हुई धाराझ्रों और 
तियमों का वे उल्लंघन करते थे । 

सक्षेप में, अनुच्छेद ३१ (क) और (ख) का उद्देश्य यह था कि जमीदारी 
उन्मूलन या भूमि सुधार सम्बन्धी जो भी कानून विभिन्न राज्यो के विधान-मण्डलों 
ने बनाये उन्हे इस भाधार पर कि वे कुछ मूल श्रधिकारो का अतिक्रमण करते ये 
अवैध धोषित न किया जा सका। वास्तव में, सन्‌ १६५० के बिहार भूमि सुधार 
कानून को उच्च न्यायालय ने इस थ्राधार पर अवैध ठहरामा था झ्तएवं ऐसा 
सशोधन झ्ावश्यक समका गया था । इसी कारण इन अनुच्छेदी को सविधान के 
प्रारम्भ से ही (शांए/ 7९0०5७८०४४९४ थीं८०४) प्रभावी माना गया। इस प्रकार , 
कानेनी बाधाओं के हट जाने पर जमीदारी उन्मूलन व भूमि सुधार सम्बन्धी कानून 
ज्ीघ्ता से लागू करने में बडी सुविधा मिली । ह़ 

श्रालोचना--सर्वजनिक प्रयोजन के लिये प्रतिकर देकर सम्पत्ति की अर्जन 
'सम्बन्धी धारायें काफी उलकी हुई है, परन्तु एक अच्छी वात यह है कि प्रतिकर 
व्यवस्था के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती । आस्तव में, प्रतिकर 
की राशि या मात्रा न्यायालयों के विचाराधीन नहीं रखी गई । दुसरे शब्दों में 
न्यायालय यहू विचार करने से वंचित कर दिये गये हैं कि प्रतिकर उचित है या 


॥ नही ।१९ संयुक्त राज्य म्रमरीका और श्रास्ट्रेलिया के सविधानो मे न्यायोचित प्रतिकर 
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(थि। ८०ग्रएथा5व४ं०॥) की व्यवस्था है । इससे यह्‌ स्पष्ट है कि हमारा संविधान 
सम्पत्ति के अजन के हेतु विधान-मण्डल को ही अन्तिम अधिकार प्रदान ररता है, 
किन्तु न्यायालय इस वात की जाच अवश्य ही कर सकते है कि कही प्रतिकर 
सम्बन्धी उपबन्ध संधिधान पर धोखा मात्र [#20० 07 (6 एक प्रधं०ा) तो 
नही है अर्थात्‌ जो प्रतिकर दिलाया गया है वह वास्तव में प्रतिकर है था केवल 
दिखावा। सम्पत्ति के भ्रज॑न के सम्बन्ध में प्रतिकर की व्यवस्था करने वाली धाराओो 
का समाजवादी व साम्यवादी विचारधारा वाले प्रतिनिधियों ने कडा विरोध किया 
था। वे सवंसाधारण के कल्याण के लिए देश में अवाध आर्थिक उन्नति के पक्ष में 
मे श्रौर उनके विचार में प्रतिकर की व्यवस्था एक बडी बाधा है। इसमे सन्देह 
भही कि प्रतिकर की व्यवस्था रहते हुए समाजवादी व्यवस्था की स्थापना में 
देरी होगी भ्रौर श्राथिक कठिनाइयाँ बाधा डालेंगी, किन्तु जिन आ्ादर्शों से हमारा 
राष्ट्रीय प्रान्दो तन प्रेरित रहा है उनको देखते हुए प्रतिकर की व्यवस्था करना 
न्यायोजित प्रतोत होता है । इस सम्बन्ध में महत्वपूर्णा बात तो यह है कि हक 
कितना हो, इसका पश्रन्तिम निर्णय जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में 
छोडा गया है । 


संवैधानिक उपचार का पश्रधिकार (सिड्ा। 00 007४0ए४०॥व व स्ेशाह- 
9०७)--अनुच्छेद ३२ के अनुसार मूल अधिकारों को लागू करने के लिये सर्वोच्च 
न्यायालय द्वारा समुचित कार्यवाही करने के अधिकार की गारन्दी मिली है ।१५ 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सर्मोच्च न्यायालय को ऐसे निदेश, आदेश या लेख जो 
भी समुचित्त हों, जारी करने की शक्ति दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय की इन शाक्तियो 
पर विवा अतिकूल प्रभाव डाले ससद कानून द्वारा किसी दूसरे को श्रपने क्षेत्राधिकार 
की सीमाग्रीं के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली ऐसी सब 
अभ्रथवा किसी शक्ति का भ्रयोग करने का श्रधिकार दे सकती है। साथ ही सविधान 
में अन्यथा उपबन्धित आवश्यकता को छोड़कर इस अनुच्छेद द्वारा दी गई गारण्दी 





बुए४५४४०5 रण एण॥7९054७०॥ ३$$ धयविव:॥छ7 एिणा ॥6 60 एव परत तराधमाा।भांणा 
ग्ा6 9०९०४ «5०।प्रशवएटए 4६. ० रां।! ठी 76 468/809प078, .,म096ए८ए ॥4६ 96 ॥6 
९०॥76॥]॥% 7९3507 क्‍07 06 3007007 ० ब्यद् ग635ण९, वर क्0प् #गध्याशाा 
४ ७70७९ ब0०ए 3 ग9]07 वैहएुबाएपा8 गिणा. पि6 ग्राह।न काशास07० ० 8 
विक्याटाड ० पाठ 00579. 

एज०० ज, ५ , ०7, ० ४.६ 7- 739. 

॥7. +'#गाल० 32 फ़ाएस(०५ 4 पप्क्धाव(४८९ कशाबत/ ण पी8 शागित्थाशा ० 
पिह शेड ८००विए०प 99 १४७ ॥[ (ण फरढ एग्रत्मापपराणा) बवप॑ पाई क्या तह: 
8 5379 3 धघावदधालााबी गरंड0६ ७७ एथाड 0० फ्रव०१ क्‍7 एक: व... 7॥6 ८णाा। 45 
फपड़ ०प्रडप्रोपाल्त प्रीढ छाजल्‍रॉत 404 हृपग्ग्माएद 09 07037 दपरब व880 जात | स्या 
7०६, ९०7$४/य६ जग 06785907507]49 $0 8 प्रएणा ॥, 7४056 ६0 ध्यद्यक्षेत ब०9॥- 
क्षा०05 इट्शंदाड़ एज॑रणापा बह्ग्यं75 गराव0 इद्याा(5 ए 5 द्डाड 

$0फालय6 ए०प्ा 0 ए॥650 प४३7छव7 ४३. प्रक० 5976 ज॑ ३३5. 


श्र ] भारतीय शासन और राजनीति 


की निलम्बित (5757८79) नही किया जा सकता । झतएव मूल अधिकारों की रक्षा 
के लिये सर्वोच्च न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिये जा सकते है और न्यायालय बन्‍्दी- 
ग्रत्यक्षीकरणा, परमादेम, अ्तिषेध श्रविकार-पृच्छा शोर उत्मेषण ग्रादि लेख जारी 
कर सकता है । इस प्रकार के अधिकार उच्च न्‍्यायालयो को भी दिये गये हैं । 


इस अधिकार का विशेष महत्व है। फ्रांस के पुराने सविधानो की यह 
विशेषता थी कि उनमे कुछ अधिकारों की तो घोपरणा की गई, किन्तु उनके मनवाने 
के लिये उनमें व्यवस्था का अभाव था। भारत के सविधान ने ऐसी त्रुटि नहीं की 
है । इसने मूल-अधिकारों का प्रगणन करने के साथ-साथ उनके लागू करने की व्यवस्था 
की है। ऐसा किया जाना अति आवश्यक और उचित ही था, क्योकि सवैवानिक- 
उपचार का अधिकार तो अन्य श्रधिकारों की आत्मा है| सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 
चिरजीलाल वाले मुकदमे में दिये गये विर्ण॑य की ग्रग्नतिखित बातों से इस अनुच्छेद का 
महत्व स्पप्ट हो जाना चाहिये--(अ) इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य सविधान द्वारा 
प्रत्याभूत मूल अधिकारों को लागू करता है; (आ) इसका उद्देश्य मूल झधिकारों को 
लागू करना है, जिसकी झ्रावश्यकता विधान-मण्डल अथवा कार्यपालिका किसी के भी 
कार्य के कारण उत्पन्त हो सकती है; भौर (इ) कोई भी व्यक्ति जिसे सविधान द्वारा 
प्रत्याभूत किसी भी मूल अ्रविकार में हस्तक्षेय की शिकायत हो, इस बात के लिये 
स्वतन्त्र है कि वह्‌ सर्वोच्च न्यायालय में उपचार हेतु जाय । ने 
अनुच्छेद ३३ के अन्तर्गत ससद को शक्ति प्राप्त है कि वह कानून से यह 
निर्धारित कर सके कि इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों में से किसी का सशस्त्र 
प्नाओं के सदस्यों के लिये प्रयोग होने की भ्रवस्था में उसका किस सीमा तक 
निर्बन्ध श्रादि लगाकर सुधार किया जाय, जिससे कि उनके कत्तंव्यों का उचित 
पालन हो सके तथा उसमे ग्रनुशासन सुनिश्चित रूप से वना रहे । इसके अतिरिक्त 
सपझोधित झनुच्छेद ३४ के अनुसार ससद को यह भी अधिकार है कि जिन क्षेत्रो में 
से निक शासन (?४98४ 9७) लागू है उनमें किये गये कार्यो अथवा दिये गये दण्ड 
को वह कानून द्वारा (00८ग्यां७) उचित ठहरा सकती है। इसका प्रभाव यह 
होगा कि ऐसे क्षेत्रों मे सैनिक शासन के दौरान मूल अधिकार प्रायः विलम्बित 
रहेंगे । अनुच्छेद ३५ में उन कानूनों के लिये व्यवस्था का वर्णन है, जितका उद्देश्य 
कुछ मूल अधिकारों के उपवन्यों को कार्य-रूय देता हो । इसके अ्रन्तगंत संसद को 
इन विपयो के बारे में कानून बनाने की अनन्‍्य शक्ति (८एआंश० 70४८३) श्राप्त 
है--सर्वधानिक उपचार का ग्रधिकार, सार्वजनिक नीकरी के हेतु निवास सम्यन्धी 
योग्यताओं को विहिंत करना, संमस्त्र सेनायें ओर सैनिक कानून । ससद को यह भी 
प्रनन्य पत्ित प्राप्त है कि वह मल प्थिकारों के भ्स्तर्यत बने कानूनों का उल्लंघन 
करने वाले अ्रपराथों के लिये दण्ड विहित करे । संविधान के झनुमार दन सभी 
विषयों से सम्बन्धित बातो के लिये राज्यों को किसी प्रकार के भी कातूम बनाने 
की मनाई की गई हू । इत उपबन्धों का प्रयोजन स्पष्टत: इन विपयो के बारे में 


नागरिकता, मूल अधिकार और निरेशक पिंद्वान्न [१२३ 


सम्पूर्ण देश के लिये सामान्य स्तरों की स्थापना करना है; क्योकि यदि राज्यों को 
, ईने विपयों के वारे में कानून बनाने के कुछ भी अ्रुधिकार प्रदान किये जाते तो वे 
इकहूरी नागरिकता और राष्ट्रीय एकता की स्थापना में वाधक सिद्ध होते । 

मूल अधिकारों का निलम्बित, किया जाना (जैक्कुढा्ंणा ती पि03- 
ग्राधा8। पर809) --जब देश्व में बाह्य आक्रमण या आन्तरिक श्रग्नान्ति के कारण 
राष्ट्रपति द्वारा श्रापातकालीन घोपणर का प्रवर्तन हो तो राष्ट्रपति के आदेश जारी 
करने पर भ्रनुच्छेद १६ द्वारा प्रदान किये गये स्वतन्त्रता सम्बन्धी सभी अभ्रधिकार 
निलम्बित किये जा सकते है । साथ ही राष्ट्रपति मूल अ्रधिकारो की प्राप्ति या रक्षा 
के लिये स्यायालय में प्रार्थना करने का श्रधिकार भी मिलम्बित कर सकता है । ऐसा 
प्रादेश राष्ट्रपति द्वारा सम्पूर्ण भारत अयवा उसके किसी भाग के लिये जारी किया 
जा सकता है, परन्तु जितना शीघ्र सम्भव हो सकेगा ऐसा आ्रादिश ससद के दोनों 
सदनों के सामने रखा जायेगा। ऐसी आपातकालीन उद्घोपणा के दौखन में 
अनुच्छेद १६ में दी: गई कोई वात ऐसी विधि पर, जिसे राज्य बचाने के लिए-सक्षम 
हो पर सीमा ने लगायेगी, परन्तु उद्घोषणा काल की समाप्ति पर ऐसा कोई 
कानून विरोध की सीमा तक आअग्रभावी हो जायेगा । 

समालोचना--कुछ भ्रालोचकों का यह कथन है कि स्वतन्त्रता अधिकार को 
निल्रबिम्त करना उसकी जड़ को काटना है तथा ऐसा करने से राज्य का रूप सर्वाधि- 
कारवादी हो जायगा । परन्तु इस आाक्षेप भे सत्य का अधिक अ्रश नही है, क्योकि 
स्वातन्त्रय अधिकार को केवल बाह्म युद्ध अथवा व्यापक आतरिक श्रशाति से उत्पन्न 
होने बाले श्रापातकाल के दौरान ही निलस्वित किया जा सकता है। ऐसे काल में 
व्यक्ति की स्वतन्त्रता से राज्य की सुरक्षा का महत्व कद्ी झ्रांधक वढा हुआ मानना 
उचित है । इसके अततििरिक्‍त राष्ट्रपति द्वारा इस सम्बन्ध में निकाले गये श्रादेश को 
यथाश्ञीक्ष ससद के दोनो सदनो में स्वीकृति के लिये रखा जाना आवश्यक है अर्थात्‌ 
उस पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की स्वीकृति मिलनी चाहिये। फिर भी इतना अन्तर 
अवदय है कि भारत में यह शक्ति कार्यपालिका अर्थात्‌ राष्ट्रपति में निहित है जो 
मत्नि-परिपद्‌ के परामझ्य से ही ऐसा कार्य करेगा, जबकि सयुकत राज्य ग्रमरीका व 
ब्रिदेन से ऐसी शक्ति सीवे विधास-मण्डल में निहित है । 

अनुच्छेद १३ का इस सम्बन्ध में विशेष महत्व है। इसमें कहा गया है: 
(१) इस सविधान के ठीक ग्रारम्भ होने से पहले भारत-राज्य क्षेत्र मे प्रवृत्त विधियां 
उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक कि वे इस भाग के उपबन्धों से असगत हैं 
(२) राज्य कोई ऐसी विधि नही वनायेगा जो इस भाग (भाग ३) द्वारा दिये गये _ 
अधिकारों को छीनती या न्यूत करती हो ओर इस खण्ड के उल्लघन में वर्ष प्रत्येक 
विधि उल्लंघन की मात्रा तक शुन्य होगी । (३) यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित 
न हो तो इस भनुच्छेद मे--(क) भारत राज्य क्षेत्र विधि के समान प्रभावों 
अध्यादेश, भादेश, उपविधि, नियम, विनिवम ““प्रवा “विधि! के अन्तर्गत होगी । 


श्य्द ] भारतीय झासन और राजनीति 


(ख) भारत राज्य क्षेत्र मे किसी विधानमण्डल या अन्य क्षमताशाली अधिकारी 
द्वारा इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्वपारित अ्रथवा निर्मित विधि जो पहले ही 
निरसित न हो गई हो, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय 
पूए्ंतया या विश्येय क्षेत्रों में प्रव्तंत में न भी हो--“प्रवृत्त विधियों” के-भ्रन्तगंत्त 
होगी । 
उपरोक्त अनुच्छेद में संविधान के विरुद्धा सिद्धान्त (१०णाग्रा6 
ए।४७ शांा८४$) को समाविष्ट किया गया है। इस प्रकार का स्पष्ट उपवन्ध संयुक्त 
राज्य अमरीका के संविधान में नहीं है । परन्तु चीफ जस्टिस मार्शल ने मारवरी 
बनाम मेडिसन वाले मुकदमे में इस सिद्धान्त को स्थापित कर दिया था। भारत के 
सर्वोच्च न्यायालय के भूतपुरव॑ मुख्य न्यायाधिपति कानिया ने इस विषय में अपना 
मत निम्नलिखित शब्दों में अभिव्यक्त किया : 
अनुच्छेद १३ (१) और (२) का सविधान में सम्मिलित किया 
जाता, अ्रधिक सावधानी वरती जाने का प्रतीक है । उनके ग्रभाव में भी, 
यदि किसी मूल अधिकार मे किसी भी विधि द्वारा हस्तक्षेप होता, तो 
न्यायालय को सदा ही यह झतव्ित प्राप्त है कि वह उस विधि को, उस 
सीमा तक जहाँ तक कि वह अ्रधिकार की सीमाओं का उल्लंघन (भ्रति- 
ऋमरण) करे, अवैध घोषित कर दे ।९5 
अनुच्छेद १४, १६, २१ और ३१ पर यदि हम एक साथ विचार करें तो 
यह निष्कर्प निकलेगा कि भारत में अ्व विधि का झासन (२०७७ ० 7.2७) 
स्थापित हो गया है । विधि के शासन से ब्रिटेन और सयुकत राज्य अमरीका में 
मुख्यतः -दो बातें समभी जाती हैं--किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन स्वातन्व्य 
अथवा सम्पत्ति से, सिवाय साधारण न्यायालयों मे कानून उल्लंघन के लिये अपराधी 
सिद्ध होने की दक्षा में, वचित नहीं किया जा सकता; और (२) कोई भी व्यक्ति 
(ब्रिटेन में राजा के सिवाय) कानून से ऊपर नही होता ग्र्यात्‌ सभी व्यवित, उनके 
पद व स्थिति का विचार किये विना कानूनों का उल्लंघन करने पर एक समान रूप 
मे दण्ड के भागी होते है । नये सविधान से पूर्व विदेशी शासक, राजनैतिक कार्ये- 
कर्त्ाश्रों को बिना वारन्ट गिरफ्तार करा लेते थे और उन पर विना मुकदमा 
चलाये ही उन्हे भ्रनिश्चित अवधि के लिये वन्दी रखते ये । ऐसे व्यक्तियों के मकानों 
की तलाशी कराई जा सकती थी तथा उनकी डाक भी सेंसर की जाती थी । परन्तु 
अब ऐसी कोई भी अनुचित कार्यवाही अधिकृत अ्रधिकारी की झ्राज्ञा के बिना नही 
की जा सकती । 
जूब हम अपने सविधान में प्रगरित मूल अधिकारों की तुलना सोवियत 
संघ के सविधान में दिये गये अधिकारों से करते हैं तो हमें तीन बातो में अन्तर 
मिलता है।। प्रथम तो यह कि कुछ महत्वपूर्णा अधिकारों जैसे हमें काम पाने के 
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प्रधिकार, आराम श्र श्रवकाश के अधिकार, भौतिक सुरक्षा (7भंथ्यांव ४८०परयं७छ) 
के अधिकार, शिक्षा के अधिकार आदि का हमारे सबविधान में अभाव है, जबकि 
इन्हें सोवियत सघ के सविधान में भहत्वपूर्ण स्थाव दिया गया है। प्राज की 
' आथिक कठिनाइयों के काल में काम थाने आदि अधिकारों का अभाव बहुत ही 
खलता है, किन्तु इस सम्बन्ध में हमे यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि हमारे 
संविधान-निर्माता देश की वर्तमान परिस्थितियो भे तथा प्रजातन्त्रामक प्रशाली को 
अपनाते हुये ऐसी व्यवस्था नही कर सकते थे ) फिर भी इनमें से कुछ अधिकारों 
की पूर्ति करने की व्यवस्था उन्होंने राज्य-नीति के निदेशक पसिद्धान्तो में सम्मिलित 
करके की है । दूसरे, सोवियत सघ में स्वातन्त्य अधिकार को छोड़कर जो व्यवहार 
में भ्रत्यधिक सीमित है अन्य अधिकारों के समुचित उपभोग के लिये राज्य की शोर 
से व्यवस्था की जाती है। अभी हमारे देश मे ऐसी व्यवस्था करने का कोई बड़ा 
प्रयत्न नही हो सकता है । तीसरे, सोवियत संघ के संविधान में अधिकारों के समान 
ही अ्रथवा उतसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान चागरिको के कत्तंव्यो का है, किन्तु हमारे 
सविधाव में उनका कोई उल्जेख नही है यद्यवि वे अधिकारों में ही निहित कहे जा 
सकते है, क्योकि अधिकार और कर्त्तव्य एक ही वस्तु के दो पहलू हैं ।१९ 
४. राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्त 
इन सिद्धान्तों का संविधान में सम्मिलित किया जाना एक अनोखी विशेषता 
है, क्योकि इससे पूर्व ऐसे सिद्धान्तों का उल्लेख केवल भ्रायरलेड वे सविधान में ही 
मिलता है । भ्रावरलंड के सविधान में, जो सन्‌ १६३७ मे वना, 'मुल अधिकारो' को 
“नीति निदेशक सिद्धान्ती' से अलग रखने की योजना झपताई गईं। मूल अधिकारों 
को कुछ सीमा तक न्यायालयों द्वारा लागु किया जा सकता है, किन्तु निदेशक 
सिद्धास्तों को उनके द्वारा नही मनवाया जा सकता। भूल अधिकारों को संविधान 
की ४० से लेकर ४४ तक धाराओं में परिभाषित किया गया है और सामाजिक 
नीति के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में धारा ४५ है, जिसके श्रारम्भ में कहा गया है कि 
“इस धारा में दिये गये सामाजिक नीति के सिद्धान्तों का उद्देश्य ससद का मार्ग 
प्रदर्शन करना है। कातूनो के बनाने में संसद को उनका ध्यान रखना चाहिये, 
किन्तु इनके विषय में स्थायालय कोई कार्य नहीं कर सकते ।!१० घारा ४०-४४ 
के सम्बन्ध में ऐसा प्राविधान नही जिसके द्वारा उनके सम्प्न्ध से न्‍्यायालयों का 
अधिकार-क्षेत्र वजित हो । कुछ मुल झ्धिकारी की भाषा ऐसो है कि उन्हें न्‍्थायालयों 
१9 सर्वोच्च न्यायालय के निर्षय के पर्ंग में (मूल अविकार और उनका संशोपन' 
दिपय का विवेचन अध्यय १२ में किया गया दै। 
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डारा मनवाया जा सकता है। उदाहरण के लिए धारा ४० (५) २ में व्यवस्था है 
कि सघ निर्माण झौर स्वतन्त्र रूप से एकथन्रित होने के ढग को विनियमित करने 
वाले कानूनों में ऐसे नियम न होगे जिनका झ्राधार राजनंतिक, धामिक या वर्याय 
भेद-भाव हो और धारा ४४ (३) ४ मे व्यवस्था है कि स्कूलों को सरकारी 
आशिक सहायता देने के सम्बन्ध में बनायें गये कानूनों से विभिन्न धर्मों के अनु- 
मायियो द्वारा स़चालित सस्थाग्रों से कोई भेद न किया जायेगा । इन प्रत्याभृतियों 
का श्रतिक्रमण करने वाले कानून झवश्य ही मसवैधानिक (४॥४०७ शां।05) घोषित 
किये जायेगे । 


जबकि भूल अधिकार न्यायालयो द्वारा समर्थनीय (]४$४४०४४८) हैं, निदेशक 
सिद्धान्तो को न्यायालयों द्वारा नही मनवाया जा सकता ।'»7? अनुच्छेद ३७ में स्पष्ट 
रूप से कहा गया है कि इस भाग (४) में दिये गये उपवन्धों को किसी भी स्यायालय 
द्वारा वाध्यता न दी जा सकेगी किन्तु तो भी इसमे दिये हुए प्िद्धान्त देश के शासन 
में मूलभूत (0॥0477०॥3)) है झ्ोर विधि बनाते में इन सिद्धास्तों का प्रयोग करना 
राज्य का करत्त व्य होगा । संविधान मे सम्मिलित किये जाने से उन्हें एक विशेष 
महत्व ही मही वरन्‌ एक प्रकार का पवित्र स्थान प्राप्त हुमा है, श्रतएवं विभिन्न 
सरकारो को अपने-अपने क्षेत्र में उन्हे कार्यरूप मे परिणत करना ही चाहिए । 
श्री जी० एन० जोशी के मतानुसार “इन निदेशक सिद्धान्तों का घिधान-मण्डलो को 
कासून बनाते समय और कार्यपालिकाम्रो को उन कानूनो को लागू करते समय ध्यान 
रखना चाहिए । ये उस नीति की झोर' संकेत करते हैं जितका श्रनुसरण संघ और 
राज्यों को करना चाहिए''“राज्य का अ्रस्तित्व नागरिकों के लिए अच्छे जीवन 
की प्राप्ति है। भारत में श्रच्छे जीवन की प्राप्ति तभी सम्भव होगी जबकि राज्य 
इस भाग में दिये गये सिद्धान्तों को प्रभावी बनावे । यह एक प्रकार का घोपणा-पत्र, 
्रादेश-पत्र॒ व सदाचार के नियमो का सम्रह प्रतीत होता है, ज़िससे विधान-मण्डलो 
और कार्यपालिकाशो का मार्ग प्रदर्शन होना चाहिए ** ये अधिकतया ऐसे नैतिक 
नियम (ह7074) 97००८७/७) तथा सूत्र (7४४०४) है जिनके आ्राशय के विरूद्ध कोई 
आक्षेप नही हो सकता, किन्तु इनके पीछे कोई कानूनी शक्ति नही है। इनका प्रयोग 
राजनैतिक ग्रालोचना के लिए किया जा सकता । ये किसी प्रकार के न तो कानूनी 
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का संचालन इस प्रकार करेया कि (अ) सभी नायरिकों-पुरुयों व स्व्रियों-को समान 
रूप से विकास के पर्याप्त साधन प्राप्त हों, (आ) देश के भौतिक साधनों का स्वा- 
मित्व और नियन्त्रण इस प्रकार बटा होगा कि जिससे सामूहिक हित साधन हो 
(३) आशिक व्यवस्था का सचालन इस प्रकार हो कि धन और उत्पादन साधनों का 
सर्वसाधारण के लिए श्रहितकारी केन्द्रण न हो, (ई) पुरूषी भरौरस्थ्रियों दोनो को ही 
एक समान कार्य के लिए समान बेतन मिले, (उ) श्रमिक पुरुषों श्रौर स्त्रियों के 
स्वास्थ्य श्रीर झक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग व हो तथा 
(ऊ) शैशव श्रौर किशोर अवस्था का शोपण व भौतिक और झाथिक परित्याग 
(१०शाएंण्प्ग्राधा) न हो । यह भनुच्छेद ऐसा है जिसके विपय में कोई मतभेद 
नही होगा, परन्तु इसके (आ) झौर (इ) उप-भागों को कार्यरूप में परिणत करने 
में अनेक कृठिनाईयाँ आयेगी । 
ग्राम पंचायतों का संगठन--अ्रनुच्छेद ४० में कहा गया है कि राज्य-ग्राम 
पचायतो का समठन करेगा और उन्हें ऐसे भ्रधिकार देगा जिससे कि वे स्वायत्त 
शासन की इकाइयो के रूप में कार्य कर सके । इसके महत्व के बारे में भी दो मंत 
नही हैं । काम व शिक्षा तथा कुछ विशेष अवस्थाझ्रो में साबंजनिक सहायता पाने का 
अधिकार--अनुच्छेद ४१ के अनुसार राज्य अपनी झाथिक सामथथ्यं और विफास की 
सीमाओं के भीतर काम तथा वेकारी, बुढापा, वीमारी और अगहीन व भब्रन्य श्रभाव 
की अवस्थाश्रों में सावंजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का यथा- 
शक्ति प्रयत्न करेगा । राज्य काम की यथोचित्‌ और भानवोचित दक्षाय्रों का तथा 
प्रमुति सहायता के लिए प्रवन्ध करेगा। अ्रनुच्छेद ४३ कै अनुसार राज्य कृषि, 
उद्योग व ग्रन्य प्रकार के सभी श्रमिकों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिप्ट जीवन- 
स्तर तथा भ्रवकाश आदि के समुचित उपभोग की दक्षाओ्रो को प्राप्त करने का 
प्रथत्त करेगा तथा विशेष रूय से प्रामों भे कुटीर-उद्योगो को चैयक्तिक अथवा 
सहकारी ग्राधार पर बढाने का श्रयास करेगा । 33 
अनुच्छेद ४४ मे कहा गया है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों 
के लिए एक समान व्यवहार सहिता (प्रशागिए (४॥ (०००) बनाने का प्रयत्व 
करेगा । इसी उद्देश्य से हिन्दू संहिता विधेयक ([97700 (०४४ 870) पेश किया 
गया था जिसे अत्यधिक विरोध होने पर घापिस ले लिया गया । किन्तु सरकार उसके 
विभिन्न उपबन्धों को पृथकु-पृथक्‌ कई वियेयकों के रूप में पास कराने में सफल हो 
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राज्य को प्रयत्न करना चाहिये, (२) भावी विधान-मण्डलो व कार्यपालिकाओं के 
लिये कुछ विशेष झ्रादेश जो यह बताते है कि उन्हे किस प्रकार अपनी शक्तियों का 
प्रयोग करना चाहिये, तथा (३) नागरिकों के कुछ ऐसे अधिकार जिन्हे न्यायालयों: 
द्वारा नही मनवाया जा सकता । है 
अन्त में, प्रबत यह उठता है कि इनकी यथार्थ में क्या उपयोगिता है ? कुछ 
आलोचको का मत है कि चूकि ये राज्य पर अपनी पूर्ति के लिये कोई कानूनी बधन' 
नही लगाते अ्रतएवं इनका संविधान में उल्लेख करना केवल दिखावा है अथवा 
इनके द्वारा सविधान के ऐसे झ्ालोचको को, जिनके मत को उसमे समुचित स्थान 
नही मिला, चुप करने का प्रयत्व किया गया है । यह सत्य है कि कानूनी दृष्टि से 
इनकी उपयोगिता बहुत कम है, परन्तु इनका राजनैतिक महत्व॑ बहुत है ॥ यदि कोई 
सरकार इन्हे पूरा करने का यथागक्ति प्रयत्न नही करे तो उसके विरुद्ध न्यायालय में 
कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, परन्तु ऐसी सरकार के विरुद्ध जनमत को जा्रत' 
करके एक प्रकार से जनता के न्यायालय में अपील की जा सकती है । ये वास्तव मे 
ऐसे सिद्धान्त हैं जो विभिन्न सरकारो व जनता को सदा ही स्मरण कराते रहेगे कि 
उन्हें क्‍या करना चाहिये। इनका स्वरूप ऋतिकारी है, किन्तु इनकी प्राप्ति 
संबंधानिक तरीके से होनी है । इनके होने से भारत का सविधान दोनो प्रकार-की 
अतियो--सर्वहारावर्ग की अधिनायकबाही और प्‌जीवादी जनतस्त्र--के बीच का * 
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१ राष्ट्रपति का निर्वाचन इत्पादि 


राष्ट्रपति पद--राष्ट्रपति, भारतीय गणतन्ध का प्रमुख है श्ौर उसका पद 
सरकारी प्रधिकारियों मे उच्चतम श्रौर सर्वाधिक सम्मानित है | वह राष्ट्र की एकता 
व झखण्डता क॒ प्रतीक है | संवैधानिक दृष्टि से उसे प्रनेक थ्षत्तियाँ प्राप्त हैं, विशेष 
रूप से उसकी प्रापातकालीन शरक्तियाँ प्रति व्यापक श्रौर महत्वप्रर्ण है। यहाँ पर 
विशेष रूप से उल्लेखनीय वात यह है कि वह संविधान के किसी प्राविधान द्वारा 
मत्रि-परिपद्‌ का परामर्श मानने के लिये वाध्य नही है । वस्तुतः यह बात प्रभिसमय 
(००१५९॥(०॥) के विकास पर छोड़ दी गई है । ऐसी भ्राशा है कि वह सभी प्राप्त 
शक्तियों का प्रयोग मत्रि-परिपद्‌ के परामर्श से ही करेगा झौर गत वर्षों में ऐसा ही 
हुआ है । भारत के सविधान निर्माताओं ने ससदात्मक पद्धति श्रपनाकर कार्यपालिका 
और विधायिका के बीच सुगम सम्बन्ध स्थापित किया है, जिससे स्वतन्त्र भारत के 
स्वेतोन्मुखी पुनर्िर्माण कार्यों के सम्पादन में सुविधा रहे। साथ ही इस प्रकार 
की शासन पद्धति के भ्राधार पर ही बीते युग में संवैधानिक विकास हुम्ना है प्रौर 
भारतीयों को उत्के कार्यान्वित रूप का पर्याप्त झतुभव है । प्रतः इस पद्धति का 
प्रपनाया जाता देश के हित में है। 
राष्ट्रपति एव के प्रम्यर्पो--राष्ट्रपति पद के लिये भ्रम्यर्थी में ये योग्मतायें 
होनी प्रावश्यक हैं-- (१) वह भारतीय नागरिक हो, (२) उसने ३५ वर्ष की प्रायु 
पुर्णा कर ली हो, भौर लोक सभा के लिये प्रहंतायें रखता हो । परन्तु ऐसा कोई 
व्यक्ति जो शासन के प्रधीन लाभ-पद पर झासीन हो, भम्यर्थी नहीं बन सकता 
किन्तु यह प्रतिवन्ध स्वयं राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, गवर्नर, राजप्रमुख व मन्त्रियों पर 
लागू नहीं । पदासीन राष्ट्रपति पुनर्तिवाचन के लिये खड़ा हो सकता है| 
राष्ट्रपति फा निर्वाचक-मण्डल द्वारा चुनाव--राष्ट्रपति का चुनाव एक 
निर्वाचक मण्डल द्वारा द्वोता है, जिसमें (प्र) उंसद के सभी निर्वाचित सदस्य प्रौर 
(प्रा) राज्यों को विधान सभाभों के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। परन्तु उसके चुनाव 
के सम्बन्ध में दो बातें विशेष है। एक तो यह कि निर्वाचन में विश्निन्न- राज्यों के 
प्रतिनिधित्व में एकहूपता (एमांणिएां।॥ 9- (8० ४०४७ ०. 7297<5८४ ३07), 
रहेगी दूसरे, सप प्नौर राज्यों में प्रतिनिधियों के बीच समता (कृ्दा॥ ता 
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7097८5९7(/9॥07) होगी । इस कारण से राष्ट्रपति के निर्वाचच का फल मतो की 
साधारण गणना से निर्धारित नहीं होता वरन्‌ मतो का एक प्रकार से मान या 
वजन तिकाला जाता है जिसके लिये मिम्नलिसित सूत्र है : 
किसी राज्य की विधान सभा के सदस्य के मत का मूल्य पु 
हा राज्य की जनसख्या ५ 
7 विधान सभा के निवरधित संदस्थो की कुल संख्या 
उदाहरण के लिये मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश वी जनसंस्या ५ करोड़ है 
प्रौर विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या ४०० है तो प्रत्येक सदस्य का 
मत बराबर होगा 


१००० 


५०,०००,००० 
््चा 
ससद सदस्य के मत का मूल्य -र 
राज्यों की विधान सभाझो के सदस्यों के मतों का योग 
संसद के दोनो संदनो के निर्वाचित सदस्पो की फुल सस्या 
मान लीजिये कि विधान सभाओं के सदस्यों के मत का योग ७,५०,००० है 
भर संसद के निर्वाचित सदस्यों की सख्या ७५० है तो प्रत्येक सदस्य का मत 
__ ७,५०,००० 
७,४०० 
उपरोक्त से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति कए चुनाव एक पेचीदा ढग से होता है 
भोर वह एक भ्रकार से जनता का भ्रप्रत्यक्ष रूप से चुना गया (#7.6८०॥५ 
७९०६८०) प्रतिनिधि होता है | इस पद्धति को अपनाने के कारण स्पण्ट है । जन- 
ससया की दृष्टि से कुछ राज्यों में निर्वाचन-क्षेत्र अन्य राज्यों की अपेक्षा बड़े हैं 
भर्थात्‌ किसी राज्य में प्रत्येक सदस्य ५० हजार व्यक्तियों का तथा दूसरे राज्य मे | 
६० था ७५ हजार व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है । श्रतः उनके मतों के मूल में 
एकरूपता लाने के लिये पहला सूत्र रखा गया है। साथ ही विभिन्न राज्यों की 
विधान सभाझ्रों के कुल सदस्थ एक श्रोर शौर संसद के सदस्य दूसरी ओर अपने-अपते 
ढंग से देश की सम्पूर्ण जनसख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, म्रतः उनके कुल मतो के 
योग का मुल्य समान रखना उचित है । इनके अतिरिक्त राष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त 
मतदान द्वारा भ्रानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रासीय मतदान प्रणाली 
के अनुसार होता है अर्थात्‌ प्रत्येक मतदाता मत-पत्र पर १, २, ३, ४ लिखकर अपनी 
पसन्द ([॥०थ८॥००) को व्यक्त कर सकता है । यदि अभ्यर्थी केवल दो ही हों तो 
(दोनों को समान मत मिलने पर) एक को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होगा, ऐसी अवस्था 
मैं निर्वाचन फल साधारण पद्धति के समान ही निर्धारित होगा, किन्तु यदि भ्रम्यथियो 
की, संख्या दो. से अधिक हो तो सम्भव है कि किसी को भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त न 
हो, तो ,/तिवचिन फुल निकालने के लिये कुल बंध मतो के योग मे दो का भाग देकर 
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के अन्तर्गत है। प्रयोजनों के प्राप्ति हो सक्ेबी। | 
राष्ट्रपति के चुनाव के पेसद के प्रतिरिक्त राज्यों की विधान सभाम्रों के श्द्लो । 
को भाग लेने का प्रधिकार इस द्ष्टि से भी महत्वपूरां है कि यदि केवल भर 





हम शक संख्या कुल मतों एा---33 मतों का गियत 
है हि प्ढ 


श्र 


ञ्री टे श३ 
ओ हरिराम 2 शव ४. भर (१ 
औ के० ८० चटजा ५33 
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अध्य भारत ३५ ७ 
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बिद्वार ३३० हम नि मी 6 

भोपाल ३० रद रे 
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पं को भारत का दुसरा पा 
7 था; उन्हें प्राप्त हुये मतों का 
ब्यौरा निभ्नलिसित है... 


है ह्् 
मण्डल के कु पदेस्यो की संख्या |! वध 
निर्वाचन में वालो की संख्या स्ध् 
डा० ५35 शह्यन के पक्ष में मत देने वालो की सस्या है 
ग्राध्य्त्त्त [0 शा84526 फवा ६234 50/८, | 
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श्रो हरिराम के पक्ष में मत देने वालो की सख्या हा 
श्री त्िशूल के पक्ष मे मत देने वालो की सख्या १३ 
पूर्व व्शित फार्मूलों के अनुसार चुनाव मे डाले गये कूल मतों में से 
डा० राधाकृष्णन, श्री हरिराम और प्री त्रिशूल को प्राप्त मतों की संख्या क्रमश: इस 
अकार रही --५,५३,३६७, ६,३४१ और ३,५५७ । चौथे श्राम चुनाव पूर्ण हो 
जाने फे बाद मई १६६७ में भारत के वर्तमान (तीसरे) राष्ट्रपति का चुनाव हुआ । 
इस चुनाव भें भाग लेने वाले कुल उम्मीदवारो की सख्या १७ थी। उनमें से & 
उम्मीदवारों को कोई मत नहीं मिला। यथार्थ मे चुनाव डा» जाकिर हुसैन, 
भूतपूर्व उपराष्ट्रपति और श्री सुब्बाराब, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्‍्यायाधिपति, के 
चीच हुप्ना । डा० जाकिर हुमैन को काँग्रेस ने नामजद किया था और श्री सुब्वाराव 
को प्रन्य दलों ने । डा० जाकिर हुसैन को ४,७१,२४४ मत मिले और श्री सुब्बाराव 
को ३,६३,६७१ मत मिले । इस प्रकार सुविस्यात शिक्षा विद्यारद डा० जाकिर 
हुसन भारत के राष्ट्रपति चुने गये । उनकी सफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि 
भारत वास्तव में एक धर्मं-निरपेक्ष राज्य है | 
राष्ट्रपति की पदावधि व पदच्पुति--राष्ट्रपति श्रपने पद ग्रहण करने की 
तारीख से ५ वर्ष तक अपने पद पर आासीन रहता है। वह चाहे तो इससे पूर्व ही 
उपनराष्ट्रपति को सम्बोधित त्याग-पन्न द्वारा अपना पद छोड़ सकता है । उसका पद 
अकाल मृत्यु से भी खाली हो सकता है तथा उसे संविधान के अतिकमरा 
. ('०१8007) के लिये महाभियोग (779८2०॥४ए८॥५) की प्रक्षिया द्वारा उसके पद 
से हटाया जा सकता है । महाभियोग चलाने का अधिकार ससद में दोनों सदनों 
को है, जबकि सयुक्‍त राज्य अ्रमरीका में ऐसी कार्यवाही निचले सदन द्वारा ही 
आरम्भ की जाती है । यदि एक चौथाई सदस्यो द्वारा १४ दिन के मोदिस के बाद 
ससद का कोई भो सदन कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से महाभियोग का 
अस्ताव पास करे तो दूसरा सदन उसकी जांच करेमा। राष्ट्रपति को ऐसा होने 
की ग्रवस्था में अपनी सफाई देने का अ्रधिकार है, किन्तु यदि उसके बाद जॉँच 
करने वाला संदन कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से उस प्रस्ताव को पास कर दे 
तो राष्ट्रपति को पदच्युत कर दिया जायगा 4 
रिक्त पद को भरना--जव पद अवधि के पूर्ण होने पर रिक्त होगा तो 
उसके रिक्त होने के पूर्व हो निवरचिन सम्दन्धी कार्यवाही पूरी की जायगरी । किन्तु 
ः राष्ट्रपति का पद मृत्यु, स्याग-पत्र सथवः पदच्युति के कारण रिक्त होने पर 
निर्वाचच यथा शीघ्र रिक्त होने की तारीख से ६ माह के भीतर किया जायगा 
ओर इस प्रकार से निर्वाचित राष्ट्रपति, अन्य प्राविधानों के ग्रधोन भपने पद पर 
पद-ग्रहण की तारोख से ५ चर्ष तक पदासीन रहेया। परन्तु मृत्यु, त्याग-पत्र या 
पंदच्युति आदि कारण से रिक्त हुए राष्ट्रपति पद पर नये निर्वाचन के पूर्ण होने 
* खक उपनराष्ट्रपति कार्य करेगा । ऐसे ही यदि राष्ट्रपति की श्रनुपस्थिति या रोए 
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के कारण प्पने कार्यों को करने में भ्रसमर्य हो जाये तो उन्हें उप-राष्ट्रपति पूरा 
करेगा । 
राष्ट्रपति के पद फी शर्ते--राष्ट्रपति झिसी विधायिक्ा का सदस्य नहीं 
रह सकता । यदि वह निर्वाचन से पूर्व सदस्य रहा हो तो उसे पद-ग्रदण के दिन से 
ही अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र देना पड़ेगा । ऐसे ही बह कोर्ई भन्‍्य लाने का पद 
स्वीकार नही कर सकता । उसे निवास के लिए बिसा फ़िराये का सरकारी भवेत 
(भव्य और विश्ञात राष्ट्रपति भवन) मिलता है गौर वेतन के भ्रतिरिक्त बनेक 
उपलब्धियाँ व विशेषाधिकार प्राप्त होते है। भारतीय शासन में राष्ट्रपति पद का 
बेतन सभी पदो से भ्रधिक है । उसे १० हजार रुपये मासिक वेतन मिलता है भौर 
पद छोड़ने पर शेप जीवन के लिए १५ हजार रुपये वाविक पेंशन भी । उसकी 
यात्रा, अतिथि सत्कार, अधीन कर्मचारियों व झनन्‍्य कार्यों के लिए सरकार वर्ष मे 
लगभग १५ लाख रुपये व्यय करती है। इन उपलब्धियों में वतंमान राष्ट्रपति की 
प्रदावधि के दौरान में की गई कोई कमी उस पर अभावों नहीं दोगो । संसद के ऐसे 
कानूनों का प्रभाव भावी राष्ट्रपति पर ही पड़ेगा । स्थायी तथा भप्रस्थायी राष्ट्रपति 
को पद-ग्रहए के समय निम्नलिखित शपथ लेनी होती है : 
में शपथ लेता हूँ कि में श्रद्धापूवंक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्य 
पालन करूँगा तथा झपती पूरीयोग्यता ले सविधान भ्रौर कानून का 
परिरक्षण. (ए०5्थश्गां०)), . संरक्षण (900०४०॥), प्रतिरक्षण 
(५४८7००) करूँगा और में भारत की सेवा में निरत रहूँगा । 
राष्ट्रपति को उन्मुक्तियां--बह अपने कार्यकाल में कर्तव्यों की पूर्ति के लिए 
जो भी कार्य करता है उसके लिए वह किसी न्यायालय के सामने उत्तरदायी नही 
ठहराया जा सकता | वह ते तो गिरफ्तार किया जा सकता है भौर न कारागार में 
ही रखा जा सकता है। उसझे पद की अवधि में उसके विरूद्ध दण्ड विधि की कीई 
प्रक्रि| लागू नहीं की जा सक्ती। राष्ट्रपति के विरूद्ध केवल व्यवहार न्‍्यावातय 
(09॥ ८०७१४) भे कार्यवाही की जा सकती है, किन्तु चह्‌ भी दो मा पूर्व लिखित 
नोटिस देने के वाद । उसका किसी भी अन्य झधिकारी के सामने राजनेतिक उत्तर- 
दायित्व नही है, उसके विरूद्ध तो केवल सविधान के अतिक्रमण के झारोप पर संसद 


ही महाभियोग की कार्यवाही कर सकती है। ए 
२. राष्ट्रपति के कार्य और शकितियाँ 
भारत के दाप्ट्रपति को विशिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते 
इसी कारण उसे अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गई की । उसके विभिन्न कार्यों 
और शक्तियो को अ्रध्ययन की सुविधा को लिए हम प्रथम दो समूहों में बांट सकते 


है--साधा रण और आपातकालीन । का 
साधारण काल की शक्तियां 


क्षमा झ्रावि प्रदान करने को शक्तियाँ--राष्ट्रपति को राज्य के प्रध्यतष कै 
रूप में ब्रिटेन के ताज की भाँति सघीय कानूनों के विरूद्ध किये गये अपराधों के लिए 
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दण्डित व्यक्ति को क्षमा कर देने झथवा उसके दण्ड को कम कर देने या बदल देने 
की शक्ति प्राप्त है। वह इन शक्तियों का प्रयोग तीन प्रकार के मामलों में कर 
सकता है, जो ये है : (१) उन सभी मामजों में जहाँ दण्ड किसी सैनिक न्यायालय 
द्वारा दिया गया हो। (२) उन सभी मामलों में जहाँ दण्ड ऐसे अपराधों के लिए 
दिया गया हो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के ग्राथीन आते हों, शौर (३) उन 
सभी मामलो मे जहां मृत्यु-दण्ड मिला हो । प्रायः सभी देशों के सविधानों में राज्य 
के प्रमुख को दण्डित प्रभियुक्त के दण्ड को क्षमा करने, परिहार भ्रथवा कम करने 
की ज्षक्ति दी गई है। इस शक्ति के द्वारा एक अर्थ मे राज्य का प्रमुख न्‍्यायपालिका 
से ऊपर हो जाता है, किन्तु वह न्यायाधीशों की भाँति विधि के अनुसार कोई 
निणंय नही देता। सर्वविदित कहावत 'न्याय में दया का पुट देना चाहिए 
(7एज्ञां०० भा००॥७ ७७ (ध्याफ्०१ ज्यों प्राण०५) के अनुसार वह दया की 
प्रार्थनाश्रों पर विचार करता है । 
प्रशासनिक श्रथवा कार्यपालिका शक्तियाँ--सध की सर्वोच्च का्यप्रालिका 
थक्ति राष्ट्रपति भे निहित है। वह उन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं या अपने 
प्रधीव कर्मवारियो द्वारा कर सकता है। सघ के सभी भ्रधिकारी उसके आरधीत 
है। उसकी इन शक्तियो में बहुत-सी बाते झाती है। प्रथम, सभी प्रकार के काये- 
प्रालिका सम्बन्धी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किये जाते है और उसे सधीय शासन 
से सम्बन्धित सभी मामलों के विषय में सूचना पाने का भ्रधिकार है। प्रधान मन्‍्त्री 
के लिए आवश्यक है कि वह राष्ट्रपति को मन्त्रि-परिपद्‌ के सभी निर्णयों और 
प्रशासन सम्बन्धी इन सभी मामलों के विपय में सूचना दे जिनके बारे में दाष्ट्रपति 
ऐसी सूचना मभाँगे। राष्ट्रपति सधीय सरकार की कार्य-विधि के वारे मे नियम 
बनाता है और वही मन्त्रियो के वीच कार्य-विभाजन करता है । वह प्रधान मन्त्री से 
किस्ती मन्त्री द्वारा किये गये निर्शय को मन्त्रि-परियद्‌ के विचाराधीन रखवा 
सकता है । 
दूसरे, राष्ट्रपति को उच्च अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति के महत्वपूर्ण 
पधिकार प्राप्त है । राष्ट्रपति प्रधान मन्त्री और उसके परामर्श से अन्य मन्त्रियो की 
नियुक्ति करता है। उनके भ्रतिरिक्त वह महाघिवक्ता, नियम्त्रक व महालेखा 
प्रीक्षक, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, ग्रवनंरो, अनुसूचित धर्गों के 
लिए विशेष अधिकारी आ्रादि की नियुक्तियाँ करता है। उच्च अ्रधिकारियों के अ्रति- 
रिक्त सघीय लोक सेवा-प्रायोग, वित्त झ्रायोग, निर्वाचन झायोग, पिछड़े हुए वर्गों 
के लिए आयोग भौर भाषा-प्रायोग, आवश्यकता पड़ने पर अन्तर्राज्य परिपद्‌ भ्रादि 
की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। इस प्रकार से नियुक्त अधिकारियों 
को राष्ट्रपति उनके पदों से हूटा भी सकता है, परन्तु उच्च न्यायालयों व सर्वोच्च 
न्यायालय के न्यायाधीज्ञों तथा निर्वाचन-आ्रायोग के सदस्यों व नियन्त्रक एव महालेखा 
परीक्षक को केवल एक विश्ञेप विधि के अनुसार ही पदच्युत किया जा सकता है । 
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सन्त्रियों को भी यह प्रधान मस्ती के परामर्श से ही पदच्युत करेगा, ऐसी ग्राणा की 
जाती है। राष्ट्रपति व सब सरकार के द्वारा नियुक्त भ्रपिकारी ग्रयने पदों पर राष्ट्र- 
पति के प्रसाद काल तक ही आसीन रह सउत्ते है । 
तीसरे, भारत को प्रतिरक्षा सेनाग्रों फी सर्वोच्च फमान राष्ट्रपति में निहित 
है, परन्तु इस शक्ति का प्रयोग कानून द्वारा विनियमित रहेगा धौर प्रतिरक्षा सेनाग्रों, 
युद्ध भर शाम्ति-सन्धि भ्रादि के वियय में कानून बनाने की शक्तियाँ केवल ससद्‌ 
को ही प्राप्त है। इससे स्पष्ट है क्रि भारत का राष्ट्रपति समद्‌ की स्वीकृति के 
बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न सेनाओं का ही प्रयोग कर 
सकता है । इस हृष्ठि से उसकी सैन्‍्य शक्तियाँ सयुक्तराज्य प्रमरीका के टाप्ट्रपति से 
चहुत कम है, क्योकि वह सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होने के नाते सेनाओं को युद्ध- 
स्थल पर भेजने तक की थरक्ति रखता है । 
चौये, राज्य का प्रध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपत्ति प्रन्तर्राष्ट्रीप मामलों में देश 
का प्रतिनिधित्व फरता है। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतालयो के लिये राजदूत 
व राजनयिक प्रतिनिधियों को नियुक्त करता है भौर विदेशों के राजदूतो व 
राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रमाण-पश्रों को स्वीकार करता है। परन्तु जहाँ तक 
विदेशों से सन्धियाँ झोर समभौते करते का सम्बन्ध है बातचीत (१८४०४०४०॥७) 
करने में यथा में पहल मन्त्रियों और नाम के लिए राष्ट्रपति के हाथ में रहती है 
और इस सम्बन्ध में विधायी शाक्ति संसद के हाथों में है मर्थात्‌ ससद ही उसका 
सम्पुष्टिकरण (700॥०9४0॥) करती है प्लोर उनके झनुसार कार्यवाही होने के लिए 
आवश्यक कानून भी बनाती है $ 
पाँचवे, र्ट्रपति को विभिन्न प्रकार के नियम बनाने को भो शक्तियाँ 
प्राप्त है। वह ससद के दोवो सदनों की सयुक्त ब॑ंठक, सर्वोच्च न्यायालय के भ्रधि- 
कारियों व कर्मंचारिको की नियुक्ति, नियस्त्रक व महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक 
शक्तियों, सघीय लोक सेवा-आयोग के सदस्यों की सख्या निर्धारण आदि 
के सम्बन्ध में नियम बनाता है और कुछ अन्य अधिकारियों के कुछ प्रशासनिक 
कार्यों भ्रथवा निर्णंयों के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति भ्रावश्यक है, ज॑से सर्वोच्च 
न्यायालय द्वारा भ्रपनी कार्ये-प्रणाली के सम्बन्ध में बनाये गये नियमो तथा सवीय 
लोक सेवा-प्रायोग द्वारा किसी राज्य की ग्रावश्यताम्रो की पूर्ति के सम्बन्ध में 
बनाये गये नियम इत्यादि । साथ ही राष्ट्रपति को राज्य सरकारों के सम्बन्ध 
में निदेशन, नियन्त्रण व समन्वय के अधिकार भी प्राप्त हैं । 
अन्त में, राष्ट्रपति को विधायों क्षेत्र में भो कई प्रशासनिक शक्तियाँ प्राप्त 
हैं, जिनका सक्षिप्त वर्णन करवा यहाँ आवश्यक है। वह ससद को प्राहृत 
(४००००॥) करता. है झौर उसी के द्वारा ससद का सन्नावसन [ए/००ड४0००) 
भी होता है। वह किसी भी समय लोक सभा का बविघटन (१55४गेणां०7) कर 
सकता है। ससद के सत्रारम्भ पर राष्ट्रपति दोनो सदनों की संयुक्त बेठक में 
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प्भिभाषण (249:655) देता है। यह अभिभाषण ब्रिटेन मे ताज के भाषण 
[हए००८। +णा 4॥6 (४7०76) के समान है । इसमें सरकार की नीति का वर्णन 
होता है। अन्य प्रवसरो पर दोनो या किसी भी सदन को संदिश्ष भेजने के अति- 
रिक्त वह उनकी बैठकों में भी भाषण दे सकता है। किसो विधेयक पर दोनों सदतो 
के बीच मतभेद उत्पन्त होने की अ्रवस्था मे वह उनकी संयुक्त वैठक भी बुला सकता 
है। राष्ट्रपति राज्य सभा के १२ सदस्यों तथा लोक सभा के कुछ सदस्यों को भी 
नामजद करता हैं । 
विधायों धरक्तियाँ ([.८87४20४6८ ?0४८5)--स विधान मे स्पष्ट लिखा है कि 

राष्ट्रपति संघीय विधायिका का एक आवश्यक अग है यद्यपि वह संत्तद के किसी भी 
सदन का संदस्थ नहीं होता । इस दृष्टि से उसकी स्थिति ब्रिटेन के ताज के सहश 
ही है । जहाँ तक उसकी इस क्षेत्र में वास्तविक शक्ति का सम्वन्ध है, निम्नलिखित 
विपयो से सम्बन्धित विधेयक बिना उसकी सिफारिश के संसद में पेश नहीं किये जा 
सकते---(१) कोई भी विवेयक जिसका सम्बन्ध राज्यो की सीमाओं में परिवतंन 
करने से हो, (२) धन विधेयक, जिन विशेयको में व्यय भ्रन्त्रस्त हो और ऐसे कर 
सम्बन्धी विधेयक जिनका प्रभाव राज्य के हिंतो पर पड़ता हो । वही वापिक वित्त 

विवरण, पूरक विवरण, सभीय लोक सवा-आयोग, नियन्त्रक व महालेखा परीक्षक के 

विवरण, प्रतिवेदनों और अनूखुचित वर्गी के विशेष भ्रधिकारी, पिछड़े हुए वर्गों के 
प्रायोग, वित्त-प्रायोग श्रादि के प्रतिवेदनों को भी समद के साभने रखवाता है । 

दूसरे, कोई भी विधेयक संसद द्वारा पास किये जाने पर प्रधिनियम तभी बनत्त है 

जवकि उस पर राष्ट्रपति को प्रनुमति (255677) मिल जाती है। धन विवेयक को 

छोडकर वह प्रन्य सभी विधेयकों को अपनी सिफारिश के साथ ससद को पुनविवार 

के लिए लौटा सकता है, परन्तु यदि विषेयक्र सतद द्वारा दूसरी वार सझोधन रहित 

श्रथवा सहित पास कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर ग्रनिवार्थ रूप से 

अनुमति देती भ्रावश्यक है। इस प्रकार उसकी श्रतिपेध शक्ति (४००) ग्रत्विम नही है। 

वह तो केवल किसी विवेयक के पास होने में देरी का कारण बन सकता है । इसके 

विपरीत स॒० रा० श्रमरीका मे टाष्ट्रपति की प्रतिपेध शक्ति वास्तविक तथा प्रभाव- 

शाली है, क्योंकि वहां पर टाप्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत विधेयक को दूसरी वार पास 

होने के लिए काग्रेस के प्रत्येक सदन में ३ का बहुमत प्राप्त करना गझ्रावश्यक है जो 

साधारणतया सम्भव नहीं है । 

तीसरे, राष्ट्रपति को संत्र के विराम काल (7००८5५) में श्रध्यादेश 

(974097०८) जारी फरने को महत्वप्रूर्स शक्ति भ्राप्त है । ऐसो झ्राशय की जाती 

है कि वह अध्यादेश कैंवल सन्त्रि-परिषद्‌ के परामझं से ही उन परिक्षियतियो का 

मुकाबला करने के लिए जारी करेगा, जिनमे कि तुरन्त कार्यवाही भ्ावश्यक समझी 

जाएं। संसद का सत्र आरम्भ होने पर भ्रत्येक अध्यादेश ससद के सामने रखा जाता 

है; ऐसा न होने पर यह सत्रारम्भ की तिथि से ६ सप्ताह बाद श्रभावी न रहेगा, 
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किन्तु यदि ससंद के दोनों सदन उसे अस्वीकार करने राम्वस्थी प्रस्ताव इस अवधि 
के पूर्व ही पास कर दें तो प्रध्यादेश तभी से प्रभावी न रहेगा । अध्यादेश केवल 
उन्ही विपयो के सम्बन्ध में जारी किये जा सकते है जित पर सस्द कानून बना 
सकती है । इसके अतिरिक्त अण्डमान और निकरोवार द्वीप समुहो के प्रशासन के 
सम्बन्ध में राष्ट्रपति को विनियम (7८8009075$) जारी करने की शक्ित भी प्राप्त 
है, ये विनियम सत्द द्वारा पास फ़िये गये कानूनों के ही समान लागू होगे । 

चौथे, राष्ट्रपति को राज्यों से सम्बन्धित विधि-निर्माण कार्य में भी कुछ 
महत्वपुर्श शक्तियाँ व फार्प प्राप्त हैं। राज्यों के विधान-मण्डलो में कुछ प्रकार के 
विधेयक्र उप्की पूर्व स्वीकृति के पश्चात्‌ ही पेश किये जा सकते है यथा कोई भी 
ऐसे विधेयक जिनका उद्देश्य व्यापार, वारिज्य अ्रथवा श्रस्तर्राज्य सम्बन्धों पर 
प्रतिवन्‍्ध लगाना हो । साथ ही राज्यो के विधान-मण्डलों द्वारा पास किये गये कुछ 
प्रकार के विधेयको को गबनंरो द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के लिए 
रोक रखना अनिवायं है, जैसे वे. विधेयक जो समवर्ती सुच्चि में वर्णित विषयों से 
सम्बन्धित हो श्लौर सघीय कानून के विरुद्ध हो, राज्य द्वारा सम्पत्ति को बाध्य 
रूप से अर्जित करने सम्बन्धी वियेयक तथा कुछ विश्ेप प्रकार के कर लगाने वाले 
विधेयक । 

वित्तीय झक्ितियाँ (£04700०३॥ ?0०७४८:७)---राष्ट्रपति को कुछ वित्त सम्बन्धी 
शक्षतियाँ भी प्राप्त है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि कोई भी धन-विधेयक 
संसद के सामने केवल उसकी सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है। उसे 
आकस्मिक निधि (000४798०7०५ 7०४०) पर भी नियन्त्रण प्राप्त है, क्योकि 
किसी भी ऐसे व्यय के लिए जिसके सम्बन्ध मे ससद की पूर्व स्वीकृति प्राप्त न हो 
वह इस निधि से धन-राशि निकालने का अधिकार दे सकता है जिस पर कि बाद 
में ससद की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक है। इसके ग्रतिरिक्त वित्त-श्रायोग 
की सिफारिशो के आधार पर आ्राय-कर से होने वाली आय से विभिन्‍न राज्यों के 
भाग को वही निर्धारित करता है और ऐसे ही पटसन के निर्यात-कर की झ्राय में 
से कुछ राज्यो को बदले में क्या धन-राशि मिलनी चाहिये यह भी वही निर्धारित 
करता है। समय-समय पर वित्त-श्रायोग की भियुक्ति करना भी राष्ट्रपति का ही 
कृत्य है। श्रन्त में, राष्ट्रपति ही भूतपूर्व राजाग्रों को दी जाने वाली घन-राश्ि 
(श५५ ९०६८३) में विभिन्‍न राज्यो को कितना योगदान करना है यह भी निर्धारित 
करता है । 


आपातकालोन (छशथा/००७) शक्तियाँ 
भारत के सविधान में आकस्मिक परिस्थितियों अर्थात्‌ आपातों का निवारख 

करने के लिए राष्ट्रपति की विस्तृत शक्ततियाँ प्रदान की गई हैं। सविधान में तीन 
अ्रकार के प्रापतों का अनुमान किया गया है जो इन परिस्थितियों से उत्पन्न हो 
सकते है---(१) युद्ध या बाहरी ग्राक्रमण ग्रथका आन्तरिक प्रझान्ति या उसका 
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खतरा होने पर, (२) राज्यो मे संवैधानिक तन्‍्त्र विफल होने पर और (३) आर्थिक 
या वित्तीय सकट आने पर । तीनो ही प्रकार के आपात उत्पन्न होने की भ्रवस्था 
में ग्रापात की उद्घोपणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । प्रथम प्रकार के आपात की 
उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा दव की जाती हैं जवकि वह यह समझे कि युद्ध, वाहरी 
आक्रमण या आन्‍्तरिक अज्ञान्ति के कारण गम्भीर आपात्‌ से भारत की सुरक्षा को 
खतरा है | ऐसी उद्घोपणा राष्ट्रपति द्वारा वास्तविक घटना होने के पूर्व भी जारी 
की जा सकती है। बाद में दूसरी उद्धोपरा द्वारा श्रापात की उद्घोपणा का अन्त 
किया जा सकता है। ऐसी उद्घोपणा को ससद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा 
जाना चाहिये । यदि संसद द्वारा वह स्वीकृत न हुई तो उसका २ माह की अवधि 
पूरी होने पर अन्त हो जाएगा। किन्तु ऐसा भी सम्भव है कि जिस समय यह 
उद्घोपणा जारी की जाये, उसके पूर्व ही लोक सभा विघटित हो चुकी हो या दो 
माह की ग्रवधि मे उसका विघटन हो जाये ! ऐसी अवस्था मे उस राज्य पर राज्य 
सभा की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी और नई लोक सभा के निभित होने पर उसकी 
प्रथम बैठक के ३० दिन के भीतर या तो उस उद्घोपणा पर लोक सभा की 
स्वीकृति मित्र जानी चाहिए अन्यथा उस अवधि के बाद उद्घोपणा का भ्न्त हो 
जायेगा । 

उपरोक्त उद्धोषणा के परिणाम ये होंगे--(१) ससद को सम्पूर्ण भारत 
प्रथवा उसके किसी भी क्षेत्र के लिये सभी विषयी प्रर्थात्त्‌ राज्य-सूची में दिये गये 
विषयों पर भी कातुन बनाने की शक्ति मिल जायेगी और यदि राज्य में कोई कानून 
इनके विरोधी हुये तो राज्य के कानून विरोध की सीमा तक भ्रमान्‍्य होगे । (२) सघ 
की कार्ययालिका को यह शक्ति मिल जायेगी कि वह राज्यों की कार्यपालिका को 
यह निदेश दे सके कि वे अपनी कार्यप्रालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करेगे । 
(३) राष्ट्रपति झ्रादेश द्वारा यह विदेश दे सकता है कि सघ और राज्यों के बीच 
आंय वितरण सम्बन्धी सभी या कोई भी उपबन्ध चालू वित्तीय वर्ष में उसके 
निदेशानुप्तार सशीधित रहेगे, परन्तु ऐसा ग्रादेश यथाशीघ्र ससद के दोनों सदनों के 
सामते रखा जायेगा। (४) सविधान की धारा १६ मे वशित व्यक्तियों की 
स्वतस्त्रतायें राज्य को कोई नया कानून बनाने अथवा उनके विरोध मे कोई कार्य- 
पालिका कार्यवाही करने से नही रोक सकेगी अर्थात्‌ विचार प्रकट करने, भाषण 
देने, शान्तिपूवंक सभा करने, संघ बनाने, देश में ग्रवाध रूप से आने-जाने इत्यादि 
की स्वततन्त्रतायें एक प्रकार से प्रतिदन्चित अथवा स्थमित हो जायेगी । (५) राष्ट्रपति 
आदेश द्वारा यह भी उद्घोषणा जारी कर सकता है कि आयात काल में अथवा 
नियत अवधि में नागरिकों का न्यायालयों द्वारा मूल अधिकारों की प्राध्ति व रक्षा 

म्वन्धी अधिकार मिलम्बित (5०52४॥०९०) रहेगा । 

. अनुच्छेद ३५५ के अनुसार यदि किसी राज्य का गवर्बर राष्ट्रपति के पास 

इस श्राशय की रिपोर्ट भेजे या अन्य ज्लोत से राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाये कि 


श्ब्र भारतीय शासन और राजनीति 


उस राज्य में ऐसो परिस्थिति उत्पन्न हो गई हैं कि उसका शासन स्विधान की 
धाराह्रों के भ्रनुसार चलना सम्भव नहीं है तो राष्ट्रपति उस राज्य के सम्बन्ध में 
आपात की घोषणा जारी करने पर (१) कार्यपालिका के कोई भी अधिकार स्वयं 
धारण कर सकता है; (२) राज्य के विधान-मण्डल की शरक्तियाँ सप्द को 
हस्तान्तरित कर सकता है, किन्तु संसद को यह शक्ति मिली है कि वह उन विधायी 
शक्तियों को चाहे तो राष्ट्रपति को सौंप दे या उसे यह भी भ्रधिकार दे दे कि वह 
उन्हें किसी प्रन्य प्राधिकारी [80!70709) को जिसे यह उपयुक्त समझे दे दे; 
(३) राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों को छोडकर प्रन्य कार्यवाही भी कर 
सकता है । दूसरी उद्घोपणा द्वारा इस प्रकार की उद्धोपणा का श्रन्त प्रथवा उसमे 
कोई भी परिवर्तेन किया जा सकता है । इस प्रकार की उद्घोपणा की भ्रवधि २ माह 
है, किन्तु ससद के दोनों सदनो की स्वीकृति मिलने पर यह अवधि ६ माह हो 
सकती है भ्रौर बार-बार स्वीकृति मिल जाने पर ऐसी उद्धोपणा की प्रवधि भधिक 
से श्रधिक ३ वर्ष हो सकती है । 
वित्तीय भ्रापात (09709॥| छग९7४८४०५)--जब कभी राष्ट्रपति यह 
समझे कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्त हो गई है जिससे भारत के वित्तीय स्थायित्व भौर 
साख (कंपरशमालंब। 98909 274 टा८५7) को खतरा है तो वह ऐसे भ्रापात की * 
उद्घोषणा कर सकता है । इसका परिणाम यह होगा कि संघीय कार्यपालिका 
राज्यो को ज॑से उचित समझे वित्त सम्बन्धी निदेश दे सकती है। इनमें यह बातें 
सम्मिलित हो सकती हैं---(म्र) सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित 
सभी सरकारी पदाधिकारियों व कमंचारियों के बेतनों व भत्तो में कमी करने का 
निदेश, और (झा) यह निदेश कि राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा पास किये गये सभी __ 
धन भ्रथवा वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति द्वारा विचार के हेतु उसके पास भेजे जायेंगे। , 
राष्ट्रपति को प्रस्थायी (0709००५) तथा संक्ररकालोन (वाआधे- 

#092) शक्तियाँ--अनुच्छेद ३६१ के अनुसार सविधान के पास होने तथा उसके ड 
लागू होने के मध्यकाल में गवर्नेर-जनरल प्रथम और चौयी श्रनुसु्चियों मे भादेश 
द्वारा कुछ प्रावश्यक सशोधन कर सकता था और अनुच्छेद ३६२ के झनुसार उसे उस 
समय चालू सन्‌ १६३५ के स्विधान में अपने श्रादेशों द्वारा नये संविधान के लागू 
करने में भ्राने वाली कठिनाइयो को दूर करने की शक्ति मिली थी। इसी श्रेणी में 
राष्ट्रपति की उन शक्तियों को भी गिना जा सकता है जो कि उसे निश्चित काल के 
लिए मिली जैसे सघ में हिन्दी को राजभाषा बनाने तथा कुछ अल्पसख्यकों के 
साथ विश्लेष व्यवहार सम्बन्धी शक्तियाँ । जहाँ तक राजभाषा का सम्बन्ध है १५ वर्ष 
की अवधि के दौरान मे राष्ट्रपति अंग्रेजी के अतिरिक्त शासन के कुछ विषयों मै 
जिनको यह उचित ससके, हिन्दी को राजभाषा का स्थान. दे सकता है। उसे 
भाषा-आयोग नियुक्त करने तथा उसकी सिफारिशों के अनुसार राजभाषा के पद 
पर हिन्दी की प्रतिष्ठा करने झादि के क्रम को निश्चित करने के अधिकार प्राप्त 
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है। आंग्ल भारतीय समुदाय के २ प्रतिनिधि सविधान के आरम्भ से १० वर्ष के 
काल में लोक सभा के सदस्य रूप में मामजद करने का अ्रधिकार भी राष्ट्रपति को 
मिला था; श्रब उसकी अवधि बढा दी गई है । 


३. राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति 
जहाँ तक राष्ट्रपति की संविधान मे वर्शित शक्तियो का सम्बन्ध है उनकी 
सूची बहुत बड़ी है और इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि वह उन सभी शक्तियों का 
प्रयोग कर सके तो वह विश्व में सबसे भ्रधिक शक्तिश्ञाली राज्य का प्रमुख वन जाये परन्तु 
जहा तक वास्तविकता का सम्बन्ध है उसे श्रपने कार्यों को करने मे मन्त्रि-परिषद्‌ 
का परामर्श लेना चाहिए, क्योकि वह संसदात्मक पद्धति वाले राज्य का श्रध्यक्ष है| 
किन्तु यह भी सच है कि वह सविधान द्वारा मन्त्रियों के परामश को मानने के लिए 
बाध्य नही, श्रतएवं यदि वह चाहे तो नाममात्र के अध्यक्ष से अवश्य ही अधिक 
झक्तिशाली बन सकता है । यथार्थ में उसकी स्थिति बहुत सीमा तक ब्रिटेन के राजा 
* तथा फ्रांस के राष्ट्रपति के सहश है, क्योकि यदि वह कभी मन्रियों के परामर्श के 
विरुद्ध कार्य करने का निर्णय करेगा तो उसके और मन्त्रियों के बीच इतना तीव्र 
विरोध बढ सकता है कि लोकसभा में बहुमत के समर्थन से उसके ऊपर महाभियौग 
की कार्यवाही सफलतापूर्वक की जा सके, परन्तु इसका अर्थ यह कभी भी नही हो 
सकता कि राष्ट्रपति केवल नाममात्र का ही अध्यक्ष है। बेजहॉट के शब्दों मे ब्रिटेन 
के राजा के समान, उसे ये तीन अधिकार तो प्राप्त है ही-यूचना पाने का श्रधिकार, 
चेतावनी देने का अधिकार और भोत्साहन देने का श्रधिकार । इत अधिकारों के 
प्रयोग द्वारा बुद्धिमान राष्ट्रपति शासन पर अपना प्रभाव अवश्य ही डाल सकता है। 


राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में विभिन्न विधानशास्त्रियो के दो मत है 
जिसकी विवेचना की जानी आवश्यक प्रतीत होती है । एक श्रोर तो वे लेखक हैं जो 
यह मानते हैं कि राष्ट्रपति को यद्यपि स्पष्ट शब्दों में सन्त्रियों का परामर्श सानने 
के लिये संविधान बाधित नहीं करता फिर भी संविधान में प्रयुकत वाकयांशों से यहू 
स्पष्ट है कि उसे ऐसा करना ही होगा । यह बात ध्यान में रखती चाहिये कि 
उसे अपनी भक्तियो का प्रयोग सविधान के अनुसार (09 3000798708 भगाके 406 
(०एघ्पाण्मां००) करना है । इन छब्दों के प्रयुक्त होने का अर्थ यही है कि व 
सर्वधानिक शासक रहेगा। श्री सन्‍्थातम ने अनुच्छेद ७४ (१) के इस प्राविधान 
पर विश्वेष बल दिया है कि प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता मे एक मन्सत्रि-परिषद्‌ होगी, , 
जो राष्ट्रपति को उसके कार्यो के करने में सहायता व परामर्श (अंत 6 409०-) 
देगी !* यह एक स्पष्ट आ्रादेश है और ये भब्द भत्यन्त व्यापक प्र में समके जाने 
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रैेड८ भारतीय शासन और राजनीति 


चाहियें। डा० श्रम्बेडकर के अनुसार “राष्ट्रपति का स्थान वही है जो अग्रेजी 
सविधान में ताज का है। वह राज्य का अध्यक्ष है व कि कार्यपालिका का। वह 
राष्ट्र का प्रतिनिधि है शासक नहीं। भ्रशासन में उसका स्थान एक चिन्ह रूप 
(०्थ९०7० 0०४०८) या मौहर के समान है जिसके द्वारा राष्ट्र के निरणंयों को 
जाना जाता है ।”३3 संविधान सभा में प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने भी ऐसा 
ही मत व्यकत किया था : 


राष्ट्रपति के लिये हमने न्‍्यूनाधिक ब्रविदिश राजा जैसा स्थान 
अपनाया है, उसका स्थान सर्वधानिक राष्ट्रपति का है। मत्री विधान- 
मडल (ससद) के प्रति उत्तरदायी हैं श्रौर राष्ट्रपति को परामर्श देते है, 
जो उस परामर्श के झनुसार कार्य करने को वाध्य है ।४ 


उपरोक्त बातो से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति को राज्य का स्वैधानिक भ्रध्यक्ष 
बनाया गया है । जवाहरलाल नेहरू ने सघ-सविधान के सिद्धान्तों की रिपोर्ट 
(४९७०६ ०॥ धाढ ?77वछ९5 ० 6 एग्ंगा 0०5४0०४०४) पर अपने भाषण 
में यह स्पप्द किया था कि भारत में ब्रिटिश नमूने की कार्यपालिका को अपनाया 
जा रहा था झौर राष्ट्रपति को 'वाक्तविक' (69) श्क्तियाँ प्रदान करने का इरादा 
नही था। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रारूप संविधान (99: 0098070०ा) 
के मौलिक रूप में एक भ्रन्य अनुच्छेद झौर राष्ट्रपति को श्रनुदेझनों की एक भ्नुमूची 
थी, जिनमे यह व्यवस्था की गई थी कि वह मत्रियों के परामर्श पर ही कार्य करेगा । 
उन पर वाद-विवाद के दौरान कई सदस्यों ने उन्हें निकाले जान का विरोध किया 
था। परन्तु अन्त मे संविधान सभा ने डा० अम्बेडकर के इस आश्वासन पर उन्हें 
निकाल देने पर प्रपनी सहमति दी कि मन्सत्रि-्परिपद्‌ के परामर्श की ने मानने को 
संविधान का ग्रतिकमण समझा जायगा, ज्सिके लिये राष्ट्रपति के विरुद्ध महा 
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संघीय कार्यपालिका [. १४५ 


शियोग की कार्यवाही की जा सकेगी । इन बातों से सविधान-निर्माताओं का इरादा 
स्पष्ट है। 

परन्तु इस विषय मे एक मत नही है कि अनुच्छेद ७४ के खण्ड (१) द्वारा 
राष्ट्रपति पर यह दायित्व लागू होता है कि उसे मत्रि-परिपद्‌ द्वारा दिये गये 
परामशे शोर सहायता को मानना चाहिये। कुछ विचारकों का मत है कि 
सांसद प्रजातन्‍्त्न की यह साधारण प्रया है, जिसमें कि राज्य के ग्रध्यक्ष को 
साधारणतया मन्त्रि-परिपद्‌ की सहायता और परामर्श को भ्रवर्य ही मानना 
चाहिये । एक लेखक के मतानुसार अनुच्छेद ७४ (१) की भाषा को श्रनावश्यक 
(7200॥80477) नही समझना चाहिए । उसका कथन है : “मन्रि-परिपद्‌ द्वारा इस 
प्रकार सहायता व परामर्श दिये जाने के कर्तव्य में राष्ट्रपति द्वारा उस सहायता व 
परामर्श को लिये जाने के तदनुरूपी कतंव्य की पूवंधारणा निहित है ॥/* 


जहाँ तक सहायता व परामशश वाक्याश की शक्ति का सम्बन्ध है, यह्‌ 
कहा जा सकता है कि यदि इन शब्दों का अलग से अर्थ लिया जाय तो वह श्रर्थ यह 
होगा कि मत्रियों का काय॑ परामर्श देना है और परामर्श को मानना या ने मानना 
राष्ट्रपति का कार्य है। दूसरे शब्दों मे, “इन शब्दों का अलग से यह अर्थ होगा कि 
सभी मामलो में निशंय राष्ट्रपति का होगा। परन्तु यदि अनुच्छेद ७४ (१) को 
संविधान के अन्‍य उपवन्धों के साथ पढ़ा जाय, तो उससे यह भ्र्थ निकलेगा कि 
राष्ट्रपति को मत्रियो का परामर्श मानना जरूरी है। अनुच्छेद ७५ (३) में कहा 
है कि मत्रि-परिपद्‌ साभूहिक रूप में लोक-सभा के प्रति उत्तरदायी है । संविधान 
में कोई ऐसा उपवन्ध नही है जो कि राष्ट्रपति को प्रकार के कार्बो के लिये 
उत्तरदायी बनाने वाला हो, यद्यपि अनुच्छेद ५३ के प्नन्तर्गत संघ की कार्यकारी 
शक्ति राष्ट्रपति में निहित बताई गई है। यह कहना अर्थेहीव होगा कि मन्त्रि- 
परिपद्‌ को लोकसभा के प्रत्ति उत्तरदायी बनाया जाय और उसे प्रन्तिम निर्शेय 
करने की भक्ति स प्रदान की जाय। स्वस्थ राजनीतिक सिद्धान्त यही है कि 
“उत्तरदायित्व और शक्ति साथ-साथ चर्ले ।!” इसके आगे अनुच्छेद ७८ में व्यवस्था 
को गई है कि प्रधान मन्ची सन्त्रि-परिपद्‌ के सभी निर्णेयों की राष्ट्रपति को सूचना 
दे। निर्णय शब्द के प्रयोग से स्पष्ट है कि मन्त्रि-परिषद्‌ का कार्य केवल परामर्श 
देना ही नही वरन्‌ निर्णय लेना है ।९ 

दूसरी श्रोर झनेक लेखक यह मातते हे कि हमारा राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा 


और चोथे फ्रांसीसी गणतस्त्र के अन्तर्गत राष्ट्रपति से भ्रवद्य ही कुछ बातों में अधिक 
शक्तिशाली है। इस मत मे सत्य का अधिक श्रद्य है, जैसा कि अग्रलिखित वातो से 
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श्र पु भारतीय झञासन और राजनीति 


स्पष्ट होगा । ब्रिदेव मे यह झभिसमय पड़ गया है कि राजा अथवा राजी के प्रत्येक 
आदेश पर किसी मन्त्री के प्रति-हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं $ ऐसा ही वन्धन फ्रांस, 
श्रायरलेड,? जापान” द घर्मा* के संविधानों में भी है । परन्तु भारत के संविधान 
मैं ऐसा कोई उपवन्ध नही है॥ उपर चशित पहले मत के समर्थकों के प्रनुसार यह 
बात झभिसमय के विकास पर छोड़ दी गई है । जबकि भारत का संविधान पुर्युतया 
लिखित है और उसमें कम महत्वपूर्ण बातों को भी सम्मिलित किया गया है, यह 
वात समझ में नहीं झाती कि संविधान निर्माताम्रों ने इतनी महत्वपूर्ण बात को 
अधिलित क्‍यों छोड दिया ? तथ्य तो यह है कि संविधान निर्माता राष्ट्रपति को 
एक रबड़ की मौहर मात्र भहीं वढाना चाहते थे ॥7९ यह स्पष्ट है कि भारत के 
राष्ट्रपा का स्थान प्रो तरह से ब्रिठेन के राजा के समान नहीं है अतणुब 
राष्ट्रपति किसी ऐसे कानूनी दायित्व (६8० ००४४०४०७) के अन्तर्गत नहीं है कि 
उसे प्रत्येक मामले में मन्त्रि-यरिपद्‌ की सहायता और परामर्श को मानता होगा ॥ 
प्दि किसी मामले मे राष्ट्रपति मन्स्रिग्परिपद्‌ के परामर्ण के विरुद्ध कार्य करे तो 
भी उस कार्य की वैधता के विदद्ध इस आधार पर न्यायालय में प्रइव नही उठाया 
जा सकता । उसे कुछ ऐसी झक्तियाँ प्रदाव की गई हैं जो कि ससदात्मक पद्धति 
वाले सविधान में राज्य के प्रमुख को प्राप्त नहीं होतीं । भाश्त के राष्ट्रपति को 
अधिकार है कि वह ससंद को अपना संदेश भेज सफे | संदेश भेजने का व्यवहार 
भें इसके अतिरिक्त क्या श्र्थ हो सकता है कि वह किसी प्रश्न ग्रथवा विदेयक विशेष 
पर मन्त्रि-परिपद्‌ से भिन्न मत रखता है ) ऐसे ही उसे यह शक्ति प्राप्त है कि वह 
संसद द्वारा पास किये गये वियेयकों को (धन विधेयकों को छोड़कर) अपने सदेश 
के साथ संसद की पुतविचार के लिए लौठा दे अथवा उस पर पअनुसति न दे । 
इसका भी व्यवहार में यही झथथे होगा कि वह मन्त्रि-परिपद्‌ से भिन्न मत रखता 
है, क्योकि समद में कोई भी विवेयक बिना सन्त्रि-परिषद्‌ के समर्थन के पास नहीं 
हो सकता । 
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है का परामस्त ् में 

प्रभिक्षितो की है और जहां श्रम्िवमयों के विकात में थोडा समय लगेगा भ्रच्छा 
यही होता कि बात यह अभिसमय के विकात्त के लिए ने घोड़ी जाती, क्योकि 
बह सम्भव है कि राष्ट्रपति पद पर कभी कोई ऐसा स्वेमान्य राजन नेता 
आसीनच हो जाय जिसे सर्वताधारण का विश्वास आप्त हो और बह यक्ति के बर्चे 
में आकर अपनी सक्तियो का प्रयोग कर बंढे, भस्ति-परियद्‌ को भी भय कर दे 
प्रौर कुछ गाह के लिए स्वेच्चाचरी घासक बन बे । 

यदि राष्ट्रपति कभी सन्यी-परिषद्‌ के परामर्श को न माने तो सन्प्रि-परिषय्‌ के 
घेये दो विकल्प ॥ प्रथम, यदि राष्ट्रपति ने संविधान का कही भ्रत्ि- 
कमश किया है तो उसके विरुद्ध सह।मियोग की फायंवाही की जा. सकती है, क््न्चि 

बहुमत 


इसके लिये $ का जो शुगमत्ता से मन्त्रि-परि' पद को अआप्त ने 
सकेगा, विशेष ऐसी परिस्थितियों के जवकि विरोधी पत्तारूढ दत्त का 
नम करे भ्रत्तारूढ़ एल बहुमत बहुत अधिक व्रेसरे, मकडिय- 
परिषद्‌ पद-त्याय करके ग्रतिसोक उत्पन्न है । ऐसी परिस्थिति मे राष्ट्रपति 
ईैसिरी मन्मि-५ कर है और ६ माह की तक बह उन 
मन्ियों रा झातन कार्य 7 है यदि उन्हें बहुमत सथन भी प्राप्त 
नहो। 'च मे यदि जय चुनाव हो आवश्यक नहीं पद-त्याग करने 
बाला दत्त ही व बार बहुमत ब्रप्त करे । अह भी सम्भव है थि राष्ट्रपति मे 
सन्नि-परिषद्‌ का प्रामझ् जिस पर 7रूढ दल के 
उहुंसस्यक जनता का पेमर्थन ने मिल सके 
अम्बेडकर 
) 


का] (जाप प०८ 80६ वंका7358 बाज उल्श्थ ०0॥24005, कब ३ 45 छठ 
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संविधान के उचित सचालन पर वड़ा प्रभाव डाल सकते है। कुछ ग्रन्य ऐसे 
प्रसाधारण मामले हैं जिनके बारे में मत्रि-परिपद्‌ का परामर्श या तो प्रावश्यक 
नही है, या निर्भर होने योग्य नही है, या पर्याप्त नही है या उपलब्ध नहीं है । 
ऐसे प्रसाधारण मामलों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा समता है: 
- (१) ऐसे प्रधान मन्नी की नियुक्ति या उसका पदस्थ किया जाता 
जो कि नेता न रहे । 
(२) ऐसी मत्री-परिपद्‌ का अपदस्थ किया जाना जिसने समद 
(अर्थात्‌ लोक सभा) का विश्वास सो दिया हो । 
- (३) ऐसी लोकसभा का विघदन करना, जिसके बारे में राष्ट्रपति 
को ऐसा प्रतीत हो कि उसमे जनता का विश्वास खो दिया है | 
- (४) भ्रापातकाल में सर्वोच्च सेनापति की शक्तियों का प्रयोग 
फरना, जबकि मत्रिन्परिपद्‌ देश की प्रतिरक्षा करने में म्रसफल रही हो । 
« (५) मनुच्छेद १४३ के प्रन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श 
करना, जबकि उसके तथा सब्रि-परिपद्‌ के बीच किसी कासूनी या तथ्य 
के प्रश्न पर मतभेद हो 5 
उपरोक्त के भ्तिरिक्त ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपति मत्री-परिपद्‌ के 
परामर्श की ऐसे मामलो में भी परवाह न करे ज॑से झल्पसंख्यको के हितों का 
रक्षण, किसी राज्य में जहाँ कि दूसरा दल पदारूढ़ हो संविधान को झापातकाल 
में निलम्बित करने की शक्ति का प्रयोग, वित्त मर निवर्चिन झायोगों की नियुक्ति, 
संघीय लोक सेवा श्रायोग के सदस्यो की नियुक्ति और सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों 
की भिमुक्ति | ये ऐसे मामले हैं जिनमे राष्ट्रपति को दलग्रत पक्षपात से बचना 
उचित है | इसके झतिरिक्त मत्री अपने पदो पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त रह सकते 
है । यदि राष्ट्रपति एक मत्रि-परिपद्‌ को अपदस्थ करके एक दूसरी उपयुक्त मन्त्रिन 
परिषद्‌ को नियुक्त कर सके, तो वह ऐसा कर सकता है यदि उसे यह विश्वास 
हो जाय कि नयी सत्रि-्परिषद्‌ लोक सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त कर 
सकेगी । ४ ९ 
ऐसे अवसरों पर जबकि राष्ट्रपति बहुत सोच-समकृकर इन कार्यों को 
मस्त्ि-परिपद्‌ के परामर्श के विरुद्ध करेगा हमे उसके व्यक्तित्व. और उच्च सम्मान 
का भी ध्यान रखना चाहिये। सविधान के यथार्थ संचालन में व्यक्तिगत बातों 
(एल5०॥०] $8०(०75) का बड़ा अभाव रहता है । सब १६६० के नवम्बर मास में 
भूतपूर्व राष्ट्रपति स्व० डा० राजेन्द्र प्रसाद मे इण्डियन लॉ इन्स्टीदुयूड की माधार- 
शिला रखते हुए इन्स्टीट्यूट से चाहा कि वह राष्ट्रपति को झक्तियों और,कृर्यों का 
अध्ययन करे और जाँच करे कि दे किन बातों मे ब्रिदिश प्रभु की शक्तियों व कार्यों से 
प्िन्न हैं ।१० राष्ट्रपति के पुर्वोक्त भाषण के कुछ ही दिन बाद भूतपूर्व प्रधान 


42. साकाडबाघ उ्काटड, संग: 29, 969. 
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है। इसलिये इस तलवार का उपयोग बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए 74 
जहाँ तक राज्यों में सवैधानिक शासन की विफलता के कारण आपातकालीन 
घोषणा लागू करने का सम्बन्ध है, राष्ट्रपति प्र्यात्‌ संघीय का्यंपरालिका को बहुत 
ही विस्तृत प्रधिकार प्राप्त हैं। किसी राज्य में ऐसी परिस्थिति उत्रश्न हो गई है, 
इस प्रकार की रिपोर्ट वहाँ के राज्यपाल से पाये बिना ही राष्ट्रपति दुसरे साधनों से 
प्राप्त सूचना के भ्राधार पर, यदि उसका समाधान हो जाये कि वहाँ पर स्वधाधिक 
शासन चलता कठिन हो गया है तो वह ऐसी उद्घोपणा करके वहाँ का शासन 
स्वयं धारण कर सकता है। भनुच्छेद ३६५ के प्रन्तर्गंत तो संघीय कार्यंपालिका 
को राष्ट्रपति उसे भी सवंधानिक शासन की प्सफलता मानकर वहां झ्रापातकालीन 
घोषणा लागू कर सकता है । प्रथम झौर दूसरे प्रकार की प्रापातकालीन उद्घोप- 
खायें लागू होने के उपरान्त राज्यों के शासव पर जो प्रभाव पड़ते हैं उनमें एक 
महत्वपूर्ण भ्रन्तर है। भनुच्छेद ३५६ के प्रनुतार जवकि प्रथम सरकार की उद्‌- 
घोपणा के फलस्वरूप सघीय॑ अधिकारियों को राज्य के शासन पर प्रधिक विस्तृत 
नियन्त्रण के प्रधिकार मिलते हैं, दूसरी उद्घोषणा के परिणामस्वरूप राज्य के 
शासन को भग करके सम्पूर्ण शक्तियाँ सघ सरकार भपने हाथ में ले सकती है । यह 
व्यवस्था संधीय प्रणाली से मेल नही साती । 
उपरोक्त के भ्रतिरिक्त हमें निम्मलिखित बातों का भी ध्याव रखता चाहिए: 

(१) राष्ट्रपति के निर्वाचन के ढग से देश की शासन-पद्धति मे 
उसके महत्व का अनुमान लगाया जावा चाहिये । प्रधान मत्नी जवाहरलाल 
नेहरू भीर डा० प्रम्बेडकर ने सविधान सभा में कहा था कि राष्ट्रपति के 
निर्वाचन का ढय प्रत्यक्ष जैसा ही है । 

- (२) प्रपना पद ग्रहण करते समय राष्ट्रपति इस वात की शपथ 
लेता है कि वह सविधान का परिरक्षण, रक्षण शोर प्रतिरक्षण (9८४४ ४०- 
(09, ए/०९०(०॥ ४०0 06(८:८०८) करेगा । अतः उसे संविधान को कायम 
रखने के लिये किसी भी ओर से सविधान के सतिकमण के विरुद्ध उचित 
और प्रावश्यक कार्य करने का अधिकार है । 

(३) राष्ट्रपति सम्मान का स्रोत है । भारत-रत्त, पद्मविभूषण, 
पग्मश्नी आदि उपाधियों को वह स्वय प्रदाव कर सकता है, यद्यपि प्रथा के 
अ्रनुसार वह यह कार्य प्रधान मन्नी के परामणं से ही करता है । 

(४) राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतीक अथवा चिन्ह है; झौर यह समझा 

, जाता है कि वह दलगत राजनीति से ऊपर रहेगा | अतएवं वह सकटकाल 


4 *"ुक़ढ ज़ाण्यप्मंण्व ण॑ छगाटाइटराएए ?०एटा5 4९८३५ ।व [6 प्रढ005 णए धीढ 
छिल्0८०५ 8 ]036०0 2३ जन ०29 96 प्र5९त 9०0 ० जाणवदा शव १0 0050909 ॥06 
फ्रच्चा ० लासट05. 0 


राष्ट्रोय नाये रखने के लिये राजनीतिक दलों के के: 
अध्यस्य का कारः है। 
राप्ट्रपत्ति करे कयों के उपरोक्त विवेजन से हम इस निष्कर्पों पर पहुंचते 
है- * भारत का राष्ट्ररत्ति केक्‍्ल भाम-मात्र का कार्यपालिक: नहीं है, 
फ़या ऐसी हैं जो कर पिदात्मक पद्धति वाले देशो के 'अक्ष को नही 
मित्रो होती ॥ कमी स्थितियाँ उत्पन्न हो है, जबकि राष्ट्रपति अपनी 
शक्तियों प्र प्रयोग मज्ियो के परामझे के विरुद्ध भो सकता है | हरण के 
लिये, ५ राष्ट्रपति परिषद्‌ श्र: प्रधान के इस परामरे के विरुद्ध भी 
कि लोक सभा को विष: दिया ९, कारें कर सकता पहे कह, सकता. 
है कि मंत्रि- द्‌ को काम पहुं। केक है, परन्तु राष्ट्र के 
श्रेष्ठ हित्तो के वि है, वह इससे जि-परिषद्‌ इसरे, 
यथा राष्ट्रपति को ऊँध शक्तियां संयुक्तराम्प श्रमरोेः द्रपति 
जैसी प्राप्त है, फिर | पहुत्त हो कम अक्तिझाला हैगा पत्र: भारत 
ऋ राष्ट्रपति ६ ऊच अधिक भक्तियाली: है, उक्वराज्य अमर 
ट्रपति के भक्तियों से ही शक्तियां है। कम हैं । पास्तव मे, उसका 
क्या स्थान रहेगा, थहे बहुत समा पैक झन्तरिक और भ्रन्तरा्ट्र! रिस्पितियो: 
हारा भविष्य मे निर्धारित 79 
पराश यह है $ त्ि रात्रि का ग्रच्यक्ष (#8070-॥०4०) 
नही है । पहे संविधान को म सत्ता मृतंरुप है, जिसका प्रयो गे तभी क्िय 
जबकि सर्वधा: सातन को तरा उत्पत्त हो 
(मितरि-परिपद्‌ ) है, उसकी बंवाहियों पर रोक तयाने बाल ब्रक 
है और हैं, किसी पक्ष का समरयंक् नही । बह राज्य का ्रध्यक्ष है, किन्तु गासन 
का पही बह राष्ट्र का ॥र राज्य एकता कर मुततरूप वह राष्ट्रीय 
हीन केन्द्र है, हमारी 'पजनीति और प्रामाजिक भतिविधि: आलस्व 
है, संद्रान्तिक देष्टि से भक्तियां निहित है परन्तु में उनमे से 
ऊुध का ही प्रयोग है और वह भो बहुत्त ही. / अ्रनिवायंत्त: 
अनुसार । पहे प्रजातन्त्र। अक्रियाओ और झूपो का. सर्वोच्च भरक्षक्ध है प्रेर 
उसे संविधान के न... का हेतु पक्तिय[ प्रदान के 
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अन्त में, चौथे आम चुनावों के वाद जब -डा० जाकिर हुसैन राष्ट्रपति चु 
गये तो कुछ कांग्रेस विरोधी तत्वों की शोर से यह विचार-सामने आया कि देश वे 
स्वतन्त्र राष्ट्रपति (0८9०८ [2६&7९१() की आवश्यकता है । दूसरे शब्द 
में, राष्ट्रपति ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो आवश्यकतानुसार श्रपनी झक्तियों क 
प्रयोग कर सके। व्यवहार में इम्र विचार को क्रियात्मक रूप देने का परिणा 
राष्ट्रपति को वास्तव में शक्तिशाली बनाना होगा, जो मत्री-परिपर्द्‌ के परामर्श क 
मानने के लिये वाघ्य न हो । इस विचार के रखने वाले, हमारी सम्मति मे, भारत् 
में सांसद पद्धति के ऊपर राष्ट्रपति शासन-पद्धति को भ्रारोपित करने की बात सोच॑ 
है, जो व्यावहारिक नहीं हो सकती । 
हु ४. उपनराष्ट्रपति 

निर्वाचन--भारत के सविधान में उप-राष्ट्रपति की व्यवस्था भी है। उप- 
राष्ट्रपति का निर्वाचन सलद के दोनों सदतो की सशक्त वैठक में होझा है। यह 
निर्वाचन भी झ्ानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के भ्रनुसार एकल संफ्रमणीय मत से तथा 
गुप्त मतदान द्वारा होता है इस पद पर चुने जाने वाले प्रम्पर्थी में ये अदताये 
होनी आवश्यक हैं-- (१) वह भारत का नागरिक हो, (२) उसकी झ्ायु कम से 
कम ३४ वर्ष हो, और (३) उसमे वे सठ योग्यताये पाई जावे यो कि राज्य सभा 
के सदस्यो के लिये विहित की गई हो । राष्ट्रपति पद के सम्बन्ध में दी गई अन्य 
योग्यतायें व श्रयोग्यताये इस पद के अधिकारी पर भी लागू होती हैं । 

अबधि ((७:7)-उप-राष्ट्रपति अपने पद पर £ वर्ष तक रहता है, किन्तु वह 
त्याम-पत्र द्वारा अपना पद ब्रवधि से पूर्व ही छोड़ सकता है, प्रथवा उसे राज्य सभा 
के कुल सदस्थों के बहुमत द्वारा पास किये गये प्रस्ताव से, जिसे लोक सभा भी 
स्वीकार कर ले, पदच्युत किया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव का नोटिस कम से कम 
१४ दिन पूर्व दिया जाना आवश्यक है। संविधान में यह बात स्पष्ड मही है कि 
लोक सभा में इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल उपस्थित ग्लौर मतदान करने वाले सदस्यों 
का झथवा कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए । सम्भवतः व्यवहार में पहली ही 
ब्खृतःपर्याप्त,सम भी जाएगी । उपनराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की व्यवस्था नही 
हैलमऔर इूसूकी. आवश्यकता भी नही है। किन्तु उप-राष्ट्रपति श्रपने पद पर तभी तक 
आमीन रहेगा जब तक की उसका उत्तराधिकारी उस पद को न सभाल ले । संविधान 
में यह व्यवस्था है कि साथारणतः नये उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन ५ वर्ष की प्रवधि 
समाप्त होते के,पूर्व, .ही पूर्ण छोगा तथा त्याग-पत्र, मृत्यु ग्रथवा पदच्युति प्रादि के 
कारण पद के रिक्त होने की अवस्था में नये उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन ययासम्भव 
सझीच्र ही किया जायेगा । भारत मे राष्ट्रपति पद को भरवे को व्यवस्था सयुक्तराज्य 
प्रमरीका की व्यवस्था से स्वंवा भिन्‍न है । वहाँ पर राष्ट्रपति को एक विश्चित 
अवधि (#5०0 (का) के लिये चुना जाता है और यदि इस बीच में उसका पद 
शिंका हो जाता है तो उप-राष्ट्रपति उसके स्थान पर छेव ग्रवधि के लिये राष्ट्रपति 


बने जाता है, भि न्चु भारत मे उपराष्ट्रपति केवत अस्याथी हूप से ही राष्ट्रपति कक 
थायी सम्भव 
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उत्तरदायी है ! इसका अर्थ यह निकला फि राम्ट्रपति सत्रियों को नियुक्त फरने में 
स्वतन्त्र नहीं है । वह केवल ऐसे ही व्यक्ति को प्रधान मन्त्री बना सकता है जिसे 
लोक सभा के वहुसर्मक सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो । सामूहिक उत्तरदायित्व के 
कारण साधारणतया सभी मन्‍्नी एक ही साथ पद सभालते है प्थवा पदूत्याग 
करते है । इनकी ग्रवधि की कोई नियत सीमा नही है । 


जिर्माण--णहों तक प्रधान मन्त्री की छाँट का प्रश्न है, साधारणतया 
राष्ट्रपति की भ्रपना विवेक प्रयोग करने का अवसर न मिलेगा, किन्तु कभी ऐसा 
सम्भव हो सकता है कि किसी दल कप स्पष्ट बहुमत न होने तथा लोक सभा में कई 
दलो के होते पर राष्ट्रपति विवेक का प्रयोग करने में सफल हो जाए। कोई ऐसा 
व्यक्ति भी जो संसद का सदस्य न हो ६ भाह के लिए मन्‍्त्री नियुक्त हो सकता है, 
और अनुच्छेद ५५ (१) के अनुसार राष्ट्रपति को यह भ्रधिकार भाष्त है कि वह 
लोक सभा को गत सत्र की अन्तिम तिथि से ६ माह पूर्व प्राहृत न करे, प्रतएव 
ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को कुछ समय के लिये प्रधान मन्जी बना 
दे जिसे लोक सभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त न हो । फिर भी हमें मन्त्रि-परिषद्‌ 
सम्बन्धी व्यवस्था को ब्रिटेन की प्रथाप्रो के प्रकाश में ही समझदो उचित है। ठीक 
स्थिति तो पही है कि वहुमत दल का, चाहें वह मिला-जुला (००थ॥४००७) हो, 
नेता प्रधान मन्द्री बनेग। और वही अपने मस्व्िमण्डल के सदस्यों की छाँट करेगा । 
परन्तु प्रधान मन्त्री को भी मम्त्रियो की छाँट में कई बातो पर ध्यान देना होता है: 
बहू अपने दल के मुझूय और प्रभावशाली सदस्यों को नही भूल सकता, क्यीौकि उनकी 
अप्रसन्नता से दल में अस्तन्तोष और फूट पैदा होने का भय रहेगा, जहाँ तक हो सके 
सम्त्रि-मण्डल में देश के विभिन्न भौगोलिक भागों का प्रतिनिधित्व होता है 
स्था मन्त्रि-मण्डल मरे देश के प्रमुख समुदायों (०००४७9४४॥४$) का भी प्रतिनिषित्त्त 
होता है । मन्त्रि-मण्डल के निर्माण का आधार अत्यधिक विस्तृत होना चाहिए । इन 
सीमाओं के भीतर प्रधान मन्‍्त्रो ग्रपने सहयोगियों की छाँट में स्वतन्त्र है । 
रचना (0००ए००श॥०॥)-इस सम्बन्ध मे पाठकों को सर्वप्रथम मन्वि-मण्डल 
(९४७००) और मस्त्रि-समुदाय ()।ाएा॑पध३) में क्या अन्तर है, इसे समझना 
आवश्यक है। संघ के मन्त्रियों को कुल सख्या जून १६६२ में ५१ थी, जो इन 
चार श्रेणियो में विभक्त थो--(१) मन्त्रि-्मण्डल (८४७7०५:) के सदस्य 
(प्रधान मन्‍्त्री सहित) १८; (२) उपरोक्त पद (720॥:) के मन्‍्त्री, परन्तु जिन्हे 
मन्त्रि-मण्डल की सदस्यता प्राप्त नही थी (थाशांशटा३ ० 500०) १२; (३) उप- 
मन्‍्त्री (0वए७ण+ क्ााशांड।४) २१। 5 
प्रथम श्रेणी के मन्त्रियों के समूह को ही मन्त्रिमण्डल (04७72) कहते 
हैं, जो ज्ञासन को नोति और कार्यक्रम को निर्धारित करने बाला सननास्मक निकाय 
(प८४०००४४४० ४००५) है। दूसरी श्रेणी के मन्‍्त्री अपनी उपलब्धियों झौर पद की 
इंष्टि से प्रथम श्रेणी के मन्तियों के समान हो हैं, परन्तु मल्व्रिमण्डले की बैठकों मे 
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अ्िआर >ऊ्व हैं । 


से एश्स्चला 
पध्ाप भतो 
से भदज से 
वर्यात इन प्रचचित वाज्यांसों दारा कर सस्ते है ; 'प्रषण भग्पो छपे सहरोिशे थे 
प्रचर्ना (छांणय४७ 080 ॥<७) होते है। घोन सोजे के घब्रों भें उप 'रफेजभभ्इस 
के महराब को प्राघार-शिला! ().०-/४०४९ छा ० एन बारे) १ ६ सकते है; 
क्योकि मस्त्रिमण्डल भौर सम्पूर्स मनन्‍्शे-समुदाप मे उसता रुपघान सबसे प्रषिक मदुज- 
पूर्ण है। उत्ते एक लेखक के राब्दों भे 'सितारों के योव घोर! भी कह परते है। 
परन्तु जेनिग्त ने उसे भरने प्रंप 'केशिनेट भय मेंट' भे इससे भी रद कर स्थान पान 
किया है। बहू केवल समाव व्यक्षितों में प्रथम नहों हे जंसा कि हाएकोई मे का 
है, बहू सितारों के घोच चाँद भो नहों है; पहु तो एरू सूर्य है शिसरे पारों घोर प्रहु 
घूमते हैं ।॥ कोई भी झाम चुनाय साधारणतम्ा प्रपान मन्दे का चुनाव होता है । 
भ्रनिश्चित मतदाता, जो चुवाय का निर्णय करते है न झिल्ली एल भोर ने हिसी 
नीति का समर्थन करते है, ये तो एड नेता का समर्थन करते है। एस कपन मे 
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सत्य का बड़ा प्रश्न है भौर भारत में हुए गत चारों आम निर्वाचत इसकी सत्यता के 
प्रमाण है। 


वहो मन्त्रियों को छदिने तया विभाग वितरण का कार्य करता है। उसके 
पदत्याग करने पर सम्पूर्ण मन्‍्त्री-समुदाय का पदत्याग होता है । वह कभी भी किसी 
मंत्री से पदत्याग की माँग कर सकता है ५ वहे मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व 
करता है। वह प्रपने भ्रधीन विभागों के प्रध्यक्ष होने के साथ-साथ सभी विभागों 
के कार्यों की देख-रेस करता है ग्रोर मन्त्रियों के वीच उत्पन्न होने वाले विरोध व 
मतभेदों को दूर करने का प्रयत्न करता है । इस प्रकार वह सभी विभागों के कार्यों 
म्रे समन्वय (००-०००४४०॥००) लाता है । ग्रपने सहयोगियो के सम्बन्ध में प्रधान 
मन्‍्त्रो की यथार्थ में क्या स्थिति होगी ? यह बात नि सन्देह बहुत सीमा तक उसके 
व्यक्तित्व पर निर्भर करेगी, किन्तु इन कारणों से उसका स्थान ग्रन्य मन्त्रियों से 
अवश्य ही बड़ा रहता है--(१) मम्निमण्डल का सभावति होने, (२) लोक सभा का 
भेता होने, (३) बहुमत दल का नेता होने, (४) गवनंर झादि उच्च ग्रधिकारियों की 
नियुक्ति में परामर्श का प्धिकार रखने (५) मन्त्रिमण्डल झ्ौर राष्ट्रपति के बीच 
संचार का साधन होनें, ओर (६) लोक सभा का विवटन कराने का परामर्श झादि 
देने । ब्रिटिश ताज इस सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री के परामर्श को स्वीकार करता है। 
इसी कारण डायसी का यह कहना सत्य है कि विघटन कराने का ग्रधिकार प्रधान 
मन्त्री की एक महत्वपूर्ण शक्ति है ।!९ इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत मे प्रधान 
मन्त्री का स्थान उतना ही महत्वपू्ं है जितना कि ब्रिटेन में । 
जहा तक विभागों के आस्तरिक प्रशासन का सम्बन्ध है, प्रत्येक मस्त्री को 
अपने विभाग से सम्बन्धित मामलों में निर्णय करने का भ्रधिकार है। किन्तु यदि 
कोई मन्त्री ऐसा निर्णाय करे जिसका प्रधान मत्री समयंत न करे और मन्नी भी प्रपने 
निर्णय पर भड़ा रहे तो उसे त्याग-पत्र देना पड सकता है। यदि कोई मन्‍्त्री कभी 
अविवेकपूर्स कार्य कर बैठे तो ऐसे अ्रवसरो पर प्रधान मन्मो क्षुब्ध सदन को दान्त 
कर सकता है । वास्तव में बहू बहुमत दल व मन्‍्त्री-समुदाय का प्रमुश्त प्रवक्ता होता 
है। उसके सभी वक्तव्य बड़े हो अधिकारपुर्ण होते हैं। उपरोक्त के ग्रतिरिक्त 
प्रधान मन्‍्त्री को कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त है ॥ सभी विभागों के सचिव तथा 
अन्य स्वतन्त्र अभिकरणो (7667७07७०८ ब8०70०७) के प्रध्यक्षों की नियुर्ति 
या तो वह स्वयं करता है या उन्हें उसकी सहमति से नियुक्त किया जाता है। 
गवर्नर, उप-गवर्नरों, चीफ कमिश्नरो, राजदूतो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिये 
प्रतिनिधियों आदि की नियुक्ति भी उसको स्वीकृति से की जाती है। यदि संघ 
सरकार के किसी विभाग और राज्य सरकार के बीच मे उठने वाले प्रइनो पर कोई 
मतसेद हो तो सम्बन्धित मन्त्रि का कर्तव्य होगा कि बह उस वियय में प्रधान मस्त्री 
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को सूचित रखे । भ्रन्त में, प्रधान मन्त्री को सरकारी कार्यों के अतिरिक्त सरकारी 
व सार्वजनिक समारोहों का उद्घाटन करना या उनमे भाग लेना होता है। उसे 
प्रति दिन मन्त्रियों, सरकारी अधिकारियों और अनेक गैर सरकारी व्यक्ति से भेट 
करनी होती है। इन सब करणो से उसके ऊपर कार्यो व दायित्वों का भार सबसे 
अधिक रहता है । मन्वरियो को भी अपने विभागीय कार्यों के अतिरिक्त प्रनेक 
सरकारी व सार्वजनिक कार्यों में भाग लेना होता है । प्रधान भन्त्री तथा अन्य मन्नरी 
समय-समय पर देश के विभिन्न भागों तथा विदेशों का दौरा करते है ! 


पदारूढ प्रधान मत्री की शक्तियाँ श्रशत उसके अपने व्यक्तित्व और प्रतिप्ठा 
तथा धंशतः दलीय समर्थन पर निर्भर करती है। परन्तु उसके अपने सहयोगियों से 
सम्बन्ध उन सारपूर्ण छाक्तियो पर निर्भर करते है जो कि उसे सविधान से प्राप्त 
हैं । अधान भत्री सभी विभागों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मामलों में निरंय देता है, 
विभागों के बीच विवादों को तय करता है और सभी विभागों के कार्यों में समन्वय 
स्थापित करता है। “प्रधान मत्री” प्रधान मतन्नी है श्रौर वह सश्कार की नीति 
निर्धारित कर सकता है । अपने सविधान में तथा ब्रिटेन के सविधान में प्रधान मत्री' 
सरकार के धुरे की कील (आगमछ़ञंए थी 807०:7००४०४7) है (27 वासद पद्धति में 
प्रधान मत्री को सत्ता का स्लोत समभा जाता है । भ्रायः बही केविनेट के स्टीयरिंग 
व्हील का चालक (8८८:७७४७) होता है। इस बात में कोई सन्देह नही है कि 
प्रधान मंत्री के श्रनेक कतंव्य है और उसके कम्धों पर देश के शासन के भारी उत्तर- 
दायित्व भी है। सफल अधान मत्री में श्रनेक प्रकार के गुर होने चाहिये । भारत 
के प्रथम प्रधान मत्री जवाहरलाल नेहरू में प्राय. सभी आवश्यक ग्रेणो का अपूर्व 
मेल था। वास्तव मे, प्रधान मंत्री का पद वही है जैसा कि उसपर पश्रासीन व्यक्ति 
उसे बनाना चाहे श्र उसमे उसके लिये पर्याप्त योग्यता हो । 


सम्त्रिमण्डल का कार्य संचालन--साधारणतंया मन्त्रिमण्डल की. सप्त्ताह में 
एक बैठक होती है, परन्तु आवश्यकतानुसार अधिक वेठके भी होती है | मन्त्रिभण्डल 
की बैठकों में प्रधिकतर निर्णय सर्वंसम्मति अथवा बहुमत से किये जाते है। किसी 
भी मन्ध्री को निर्संय होने के बाद उसके विरोध का अधिकार नही होता । यदि 
कीई मन्त्री निर्णय को स्वीकार नही करता तो उसे त्याग-पत्र देना होता है ।- मन्त्रि- 
मण्डल महत्वपूर्ण दिंपयो के सम्बन्ध में सदस्यों की समितियाँ भी बना देता है. 
जिनकी रिपोर्ट पर निर्णय किया जाता है। मन्त्रिमण्डल के सामूहिक रूप में धुख्य 
कार्य मिम्नलिखित है--(१) महत्वपूर्ण प्रन्‍नों पर नीति का निर्धारण करना झौर 
उसे कार्यान्वित करने हेतु विवेयकों को स्वीकार करवा; (२) विदेश नीति निर्धारित 
करना तथा सधियाँ करना । प्रत्येक मन्त्री वेयकितक हृष्टि से एक या अधिक विभागों 
का श्रच्यक्ष होता है | उसे सहायता देने के लिये अन्य मन्सत्री होते हैं । 
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सक्षेप में, मन्न्रिमण्डल राष्ट्र की सर्वोच्च कार्यपालिका है, जो संसद द्वारा 
स्वीकृत नीति तथा विभिन्न कानूनों के अनुसार सघ के सम्पूर्ण प्रशासन पर नियन्त्रण 
रखती है । मन्त्रिमण्डल के महत्व का वर्रन ब्विटिश मन्त्रिमण्डल के सम्बन्ध में 
अपुक्त किये जाने वाले कई वाक्यांशों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। बेजहाँढ के 
अनुसार यह वह हाइफन या बकलस है जो कार्यपालिका झौर व्यवस्थापिका को 
जोड़ती है। लॉबेल के शब्दों में यह राजनीतिक महराब की श्राधारशिला है, 
सेरियद के शब्दों मे यह वह चूल (५४०) है जिसके चारों ओर सम्पूर्ण राजनीतिक 
तनत्र धूमता है तथा रेम्जे म्थूर के मतानुसार यह राज्य रूपी जहाज का 'स्टीयरिंग 
व्हील' है। कुछ लेखकों के अनुसार मन्त्रिमण्डल ससद की एक यत्यन्त महत्वपूर्ण 
समिति है। थह्‌ सच है कि इसके सदस्य ससद के सदस्य होते हैं, किन्तु इसे समिति 
नाम देता उचित नहीं; क्योंकि संसद के सामने वाले अभ्रधिकतर विवेयकों वे 
प्रस्तावों के लाने में यही पहल करती है। अन्य सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत विवेयकों व 
प्रस्तावों का पास होना या न होता बड़त झ्ोमा तक इसी के रख पर निर्भर करता 
है । इस प्रकार इसे विधि-निर्माणु व वित्तीय मामलो में प्रत्यधिक पहल (॥ए४०७॥४९) 
का अधिकार प्राप्त है जो कि संसद की किसी समित्ति को प्राप्त नहीं होता । 
मन्प्रिमण्डल को समितियाँ (0209796८ (0007/०६$)--जैसा कि अनेक 
पाठओो को ज्ञात है संघीय भन्निमण्डल अपने कार्यों को श्रधिक भ्रच्छे ढग से संचा- 
लित करने के हेतु समितियों का प्रयोग करता है। इन समितियों के सदस्यों को 
केवल मन्त्रि-्परिपद्‌ के सदस्यों में से ही छाँठा जाता है । इनका सम्बन्ध उच्च नीति 
सम्बन्धी प्रश्नों के निर्धारण से होता है। इस प्रकार की समितियाँ प्राथिक, संसदीय 
व कानूनी, पुनर्सस्‍्यापन, भारी उद्योग, प्रतिरक्षा, विदेश सम्बन्ध व उच्च नियुक्तियो 
आदि मामलो के क्षेत्र में पहले से ही थी । इनके ग्रतिरिकत तीसरे ग्राम चुनावों के 
उपरान्त इन तीन उच्च शक्ति प्राप्त समितियों का निर्माण प्रधान मन्‍्त्री ने किया-- 
(१) वैज्ञानिक मामलों से सम्बन्धित समिति--यह समिति भारत सरकार के 
वैज्ञानिक मामलों के, जिनमें विदेशों से टेक्दिकल सहयोग भी सम्मिलित हूँ, सम्बन्ध 
में नीति निर्धारित करती है, यह विदेशी वैजादिफ संस्थायों का सहयोग भी प्राप्त 
करती है प्रौर देश में स्थिति वैज्ञानिक सस्याग्रो के कार्य में समन्वय लाती है । इस 
सम्रिति के महत्व का अनुमान इस वात से लगाया जा सकता है कि जथाहरलाब 
हर स्वयं इसके सदस्य रहे। (२) मानव शक्ति समिति (शा) शिएथणथ 
(०फामंत८)--पहू समिति प्रचवर्षीय थोजना की पूर्ति के हेतु ढेविनकल तथा 
झन्य प्रचार के कुशल कार्य करने वालो के झ्रभाव को दूर करने सम्बन्धी प्रश्नों पर 
विचार व निर्णय फरतो है । (३) गुपना भौर ब्रॉडफार्श्टिग विभाग के राष्ट्रीय मद्त्व 
को ध्यान में रखकर भी एक समिति बनाई गई दे । परन्तु समितियों में सबसे वि 
महत्व घाथिक मामलो से सम्बन्धित समिति का हे, जिसमे राष्ट्रीय महत्व के सभी 
- मामलों प्र बिचार किया जाता है । ये समितियाँ अपने क्षेत्र मे पाने बाल सभो 
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महत्वपूर्ण मामलो पर विचार करती है, किन्तु उन पर अन्तिम निरंय मन्त्रिमण्डल 
के ही होते हैं । 


सन्तिमण्डल का सचिबालय--मन्त्रिमण्डल का अपना पृथक्‌ सचिवालय है । 
ब्रिटिश मन्धप्रिमण्डल के सचिवालय की भाँति यह अग्रलिखित कार्य करता हैं-- 
(१) प्रधान मन्‍्त्री के निदेशानुसार मन्त्रिमण्डल की वेठकों के लिये कार्य-सूची 
(98०709) तैयार करना, (२) मन्त्रिमण्डल की कार्यंवाहियों के लिये आवश्यक 
स्मृति-पत्रों व श्रन्य भ्रालिसो को मन्त्रियों में घुमाना, (३) मन्त्रिमण्डल और उसकी 
समितियों की बैठकों के ग्राहृत करने की सूचना देना, (४) मन्त्रिमण्डल और उसकी 
समितियों के निर्णयों का रेकार्ड रखना और उन्हें सम्बन्धित अधिकारियों में घुमाना 
तया समितियों की रिपोर्ट तैयार करना, ओर (५) मन्त्रिमण्डल के आदेशों के 
प्रधीन मन्त्रिमण्डल के पन्नों और निर्णायों का रेकार्ड रखना। इस सचिवालय में 
एक सबिव और कई संयुक्त उप वे सहायक सचिव, कुछ झाथिक व झ्राकिक परामझं- 
दाता तथा अनेक निम्त कर्मचारी कार्य करते है । 


भन्त्रिमण्डल फा सापूहिक उत्तरदायित्व (0०॥८०४४० 8९४७०४भं०॥।५)-- 
भारत के सविधान में स्पप्ट रूप से प्रधान मत्री के पद भौर मविमण्डल के त्ामूहिक 
उत्तरदायित्व का उल्लेख है। सामूहिक भ्रथवा सयुक्त उत्तरदायित्व का अर्थ सरल 
शब्दों में यही है कि मन्त्रिमण्डल के निर्णोयों के लिये मन्त्रि-समुदाय के सभी सदस्य 
उत्तरदायी है। लोक सभा का विश्वास खो देने पर सम्पूर्णों मन्त्रि-समुदाय के सभी 
सदस्यों को त्याग-पत्र देना पड़ेगा । प्रधान मन्‍्त्री के त्याग-पत्र का भी यही परिणाम 
होगा । मन्त्रियण एक साथ तेरते श्रथवा डूबते हैं ॥ इसका यह भी अभिप्राय है कि 
यदि मन्त्रिमण्डल की धैठक में निर्णय-विशेष का किसी मन्त्री ने विरोध किया हो तो 
भी ससद में तथा बाहर उसे उस निर्णय के पक्ष मे बोलना व मत देना होगा, 
ग्रन्यथा उसे त्याग-पत्र देना पड़ेगा । किन्तु यदि कभी कोई मन्‍्त्री किसी प्रइन पर 
भ्रविवेक से मन्त्रिमण्डल के परामर्श विना कोई ऐसा निर्णय कर बेंठे जिसका ससद 
भें घोर विरोध हो और मन्त्रिमण्डल उसके लिये केवल उसी मभन्सत्री को उत्तरदायी 
समझे तो केवल उसी अकेले मम्त्री को त्याग-पत्र देना पड़ेगा | मन्त्रिमण्डल द्वारा 
निर्धारित नीति से विरोध होने की दशा में विरोधी मन्‍्सत्री को त्याग-पत्र देना उचित 
है। राज्य पुनर्गठन के सम्बन्ध में वम्बई के प्रशन पर श्री सी० डी० देशमुख ने 
प्रथा पद त्यागा । किन्तु मन्त्रिमण्डल में कोई विरोध न होते हुये भी अरियालुर की 
गम्भीर रेल दुवंटना के परिणामस्वरूप स्व० लालवहादुर झास्त्री ने मनन्‍्त्री पद से 
त्याग-पत्र दिया था; क्योकि उन्होंवे यह अनुभव किया या कि दुर्घटना के लिये 
विभाग के श्रध्यक्ष के नाते वह स्वश्न भी उत्तरदायी थे । उन्होने श्रन्य मन्त्रियों के, 
सामने एक उच्च उदाहरण रखा था और प्रधान मस्जी ने इस सम्बन्ध में उनकी 
बहुत सराहना की थी | मन्त्रिग्परिपद्‌ का उत्तरदायित्व लोक-प्रिय सदन के प्रति है, 


१६० | भारतीय शासन झ्लौर राजनीति 


क्योकि जनता उसे श्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुनती है ।7% संसद के प्रति उत्तरदायित्व 
को कई प्रकार से लायू किया जाता है, जिनमें ये मुख्य है--संसद के मन्त्रियो से 
प्रश्न पूछना, चजट पर वाद-विधाद, काम रोको प्रस्ताव, सरकार द्वारा अस्तुत प्रति- 
चेदनो पर बाद-विवाद तथा अविश्वास अथवा निन्दा का प्रस्ताव । 

गोपनोयता का सिद्धान्त (शाएणंफ़ॉ& ० $००८८०५)--प्रत्येक मन्नरी को 
अपना पद ग्रहण करने के पूर्व गोपनीयता को शपथ लेनी होती है । सन्प्रिमण्डल की 
बैठकों की कावायही पूर्णतया ग्रोपपीय होती है श्रौर किसी भी मन्त्री को उसके 
सम्बन्ध में कोई भेद नहीं खोलना चाहिए । इनके निर्खायों को उपयुक्त अवसर आने 
पर संसद व जनता के सामने रखा ही जाता है किन्तु इससे पूर्व कोई भी मन्ती 
उनके विपय में किसी प्रकार की भी सूचना किसी ग्रन्‍्य व्यक्ति को देने पर दोपी 
होगा श्रौर उसे पद त्याग करना पडेगा। परन्तु यदि किसी प्रश्न पर मन्त्रिमण्डल के 
बहुमत निशुय से क्रिसी मन्‍्त्री का विरोव इस सीमा तक है कि बह स्याय-पत्र दे दे 
वो उत्ते त्याग-पत्र स्वीकृत हो जाने पर अपने त्याग-पत्र देने के कारणों पर ससद में 
वक्तव्य देने का अधिकार होता है, जिसके द्वारा वह मन्ध्रिमण्डल की गुप्त कार्यवाही 
को भी प्रकाश में लाता है । 


5 ०-0 
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भारत की संसद 


१. भारत की संसद 


भारत के सविधान में लिखा है : संघ क्रे लिए एक ससद होगी जो राष्ट्रपति 
और दो सदतों को मिलाकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्य सभा भौर लोक 
सभा (007गाएं। 0/ 546 2१० ०४४९ 0747० 7००/॥०) होंगे। श्रव दोनो 
संदनों के नाम हिन्दी में ही राज्य सभा व लोक सभा स्वीकृत हो गये हैं। राष्ट्रपति 
ससद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, किन्तु वह उनका वैसे ही अनिवार्य 
अंग है जेँसे कि ब्रिटेन में ताज (07097) होता है । 

राज्य सभा की रचना--सविधान के अनुसार इसमे श्रधिक से श्रधिक २५० 
सदस्य हो सकते है, जिनमें से १२ सदस्य, जिन्हें कि साहित्य, विज्ञान, कला, 
सामाजिक सेवा आदि में विश्वेप ज्ञान अथवा व्यावह्मरिक भ्रतुभव प्राप्त हो, राष्ट्रपति 
द्वारा नामजद जिये जाते है, शेष सदस्यों को चुना जाता है। प्रथम राज्य सभा में 











राज्य सदस्य संख्या नाम राज्य या संघोय क्षेत्र सदस्य संरपा 
आंभश्देश श्द पंजाब हि ब् 
अपतम ७ राजस्थान १० 
बिद्यार २२ उत्तर प्रदेरा झ्ड च्य 
गुजरात श्र प० दगाल श्र 

महाराष्ट्र १६ अम्मू और काश्मीर | 

केरल ह दिल्ली है 
मध्य प्रदेश श्र द्विनावल प्रदेश झ 
इरियाना है मनीपुर श्‌ ली 
मंद्राप श्र बिपुरा शा 
मैसूर श्र ग्रोश्ना, डामन, डयू र्‌ हज 
उड़ीसा १० पॉन्डीचेरी १ ध 

५ - नागालैंड र ज+ 
कुल सदरय--श२८ हे 


न नसीती तीनो तीन >--+-+>०, 


श्द्र हु आरतीय जझ्ञासन और राजनीति 


कुल सदस्यों की सख्या २०५ निर्वाचित+ १२ नामजद थी। सन्‌ १६५६ में राज्यों 
का पुनर्गठन होने के बाद सविधान के ७वें सशोधन अ्रधिनियम के अनुसार राज्य 
सभा के कुल मदस्पों की संख्या २२० हो गई थी ओर वर्तमान राज्य सभा में 
१६ नामजद सदस्यों के भ्रतिरिक्त अन्य सदस्थों की कुल सख्या २२८ है। विभिन्‍न 
राज्यो तथा सधघीय क्षेत्रो के प्रतिनिधियों की सख्या पिछले पृष्ठ पर दी गई है: 
निर्वाचित प्रतिनिधियों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधान सभायें अप्रत्यक्ष 
प्रणाली से करती है। सधीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि क्षेत्रीय परिषदो द्वारा चुने जाते 
है। राज्य सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव झानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति (90०0- 
४०७७॥ 7697८४९०/४४०॥) के झनुस्तार एकल संफ्रमणोप मत (088 (7905- 
(७0।४ ४००) द्वारा होता है। राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल ६ वर्ष है और 
प्रति २ वर्ष बाद उसके ३ सदस्यों का निर्वाचन होता है । अतएव राज्य सभा एक 
स्थायी सदन है । इससे एक बात स्पप्ट है कि विभिन्‍न राज्यों को राज्य सभा में 
समान प्रतिनिधित्व धराप्त नही है। यह सयुकतराज्य अमेरिका भ्ौर स्विटजरलेड 
की व्यवस्था से भिन्न है। हमारे सविधान निर्माताम्रों ने प्रतिनिधित्व का झ्राधार 
क्षेत्र, जनसख्या और सामान्य महत्व को माना है। कुछ विचारकों के अनुसार यह्‌ 
मसधात्मक सिद्धान्त से गिरना है। भारतीय संसद के उच्च सदन के अ्रधिकांश 
सदस्यों का परोक्ष निर्वाचन होता है, जबकि संयुक्तराज्य अमेरिका और 
आस्ट्रेलिया को सीनेटों में उनका चुनाव प्रत्यक्ष ढग से होता है, किन्तु भारत 
की राज्य सभा में नामजद सदस्य केवल १२ होते हैं जबकि कनाडा की सोनेट में 
सभी संदस्थो को गवर्नर-जनरल जीवन भर के लिए नामजद करता है और ब्रिटेन 
की लाई सभा के अधिकांश सदस्य तो वशानुगत ही होते हैं । 


लोक सभा को रचना--मौलिक संविधान मे लोक सभा को रचना के 
मम्बन्ध में ये बातें दी हुई है--(१) कुल सदस्य सख्या ५०० से अधिक नही हो 
सकती, (२) विभिन्‍न राज्यों के प्रतिनिधियों का अनुपात जनगणना के भ्राधार 
पर एकरूप होना चाहिए, (३) म्रघीय (एछरॉण०) क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व के 
लिए ससद कानून वना सकती है और (४) यदि राष्ट्रपति यह समझे कि आग्ल 
भारतीय समुदाय का लोक सभा मे पर्याप्त प्रतिनिधित्व नही हुआ है तो चह उनके 
दो प्रतिनिधियों को नामजद कर सकता है। निर्वाचन के हेतु विभिन्‍न राज्यों को 
अपने भूमिगत लिर्वाचन-क्षेत्रों में बांटा जाता है। इस सम्बन्ध में भारत का संविधान 
कहता है कि निवाचिन-क्षेत्रो का परिसीमन (एटॉप्मे(00०7) इस प्रकार किया 
जाये कि प्रति ७६ लाख जनसख्या के लिए कम से कम एक तथा प्रति ५ लाख 
जनसख्या के लिए अ्रधिक से अ्रधिक एक सदस्य चना जाये । इगलेड में कॉमत- सभा 
के लिए ६० हजार और सोवियत सघ में सध की सर्वोच्च सोवियत के लिए'३ लाख 
जनसंख्या के पीछे एक प्रतिनिधि चुना जाता है | ब्रिठेत और सोवियत संघ के निम्न 
सदतों के सदस्यों की कुल सख्या क्रमश: ६२५ और ६८५२ है। 


हि 


भारत को समद [. १६३ 


भारतीय सविधान में प्रत्येक निर्वाचन-भ्ेत्र से एक प्रतिनिधि थाली पदेति 
(आह्वाब घराधाफद ए०मदप्रोप०१०७ 5)४वटाया) को भपनाया गया है । ऐसी हो 
ब्ययस्पा ब्रिटेन में है, डिन्‍तु फास में झानुपातों प्रतिनिधित्व (?०एणांणाणे 
€[॥८४८एाजा०णा) प्रणाली प्रचलित है। हमारे संविधान निर्माताप्रो ने दिदेन के 
नमूने को स्पीझार क्िश मोर देश-दित में भो मंदी है, स्योकि इसके फल्रस्परूप 
म्यायी मम्प्रिमण्डल के निर्माण की सम्भावना कई गुमी बड़ जाती है । फ्रांस प्रपने 
मन्परिमध्डलों के प्रस्थायीपन के लिए काफी बदनाम रहा। इसके पक्ष में यह तके भी 
दिया जा सकता है कि प्रानुपाती प्रतिनिधित्य प्रणाती वहाँ सफतन्न हो सकती है जहाँ 
कि मतदाता शिक्षित हो तया निर्वाचन-श्षेत्र छोडे हों ॥ भारत के सविधान में यहू 
भी ब्यकस्पा है कि प्रत्येक जनगणना के उपरान्त परिसोमन प्रायोग (0थग4- 
007 (०पाग्रां$भं०४) संसद के प्रादेशानुसार विभिन्‍न निर्वाचन-नश्षे्रो के प्रतिनिधित्व 
में प्रावश्यक परिवर्तन करेगा, किन्तु ऐसे परियतंनों का प्रभाव यर्तमान लोक सभा 
पर नहीं पड़ेगा । ह 
इस प्रकार की व्यवस्था प्रिटेन के संविधान में नही हे, परन्तु ऐसी ही 
व्यवस्था स॑० रा७ प्रमरीका में है। फिन्‍्तु यहाँ पर उसके साथ एक दोप 
सम्बद्ध है। स० रा» प्रमरीका के प्रत्येक राज्य में निर्वाचन-क्षेत्रो का विभाजन 
उस समय का सत्तारूद दल इस प्रकार से करता हे कि प्रागामी चुनाव में उप्तके 
सदस्य प्रधिक चुने जा सके ध्ोर विरोधी दल को प्रपेक्षाकुत कम स्पान मिलें । 
इसी दोष को जेरोमेंइरिंग (0०97700०798) कहते है। भारत में ऐसा दोप 
उत्पप्त नही हो सकता, प्रयोकि निर्वाचन-क्षेत्रो का परिसीमन निर्वाचन आ्रायोग की 
देख-रेख में भोर ससद की भरन्तिम स्वीकृति के भधीन किया जाता है । संविधान के 
आरम्भ से लेकर १० यर्प की भवधि के लिए भनुसूचित वर्गों प्रोर जन-जातियो के 
लिए विभिन्‍न राज्यों में उनकी जनसंख्या के भनुपात में स्थान भारक्षित रसे गये थे । 
ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र दो श्रतिनिधियों को चुनते थे, भतएव ये निर्वाचन-क्षेत्र दो सदस्यों 
वाले थे। यह विश्येप व्यवस्था पिछड़े हुये वर्गों के लिए (किन्तु साम्प्रदायिक क्‍भ्राधार 
पर नही) भौर फेवल १० वर्ष की प्रवधि के लिए की गई थी। « 
लोक सभा फो रचना सम्बन्धी हुये संशोधन प्लोर वर्तमान लोफ सभा फी 
रचना--स विधान के दूसरे सशोधन झधिनियम, १६५२ के द्वारा भनुच्छेद ५१ के 
सेक्शन (१) (थ) में यह परिवर्तन हुआ है--'जनसंख्या के प्रति ७,५०,००० के 
लिए एक सदस्य से कम मही” दाब्दों को हटा दिया गया है। संविधान के डे 
संशोधन भ्रधिनियम, १६५६ से अनुच्छेद ३३४ को संशोधित किया गया भौर पभनु- 
सूचित वर्गों, जन-जातियो तथा भाग्ल-भारतीयों के लिए प्रारक्षित स्थानों की 
व्यवस्था भागामी १० वर्षों के लिए बढ़ा दी-गई। इस सशोपन के बाद हीदो :, 
सदस्यों वाले निवाचिन-क्षेत्रों का भ्न्त कर दिया गया भ्रौर सभी निर्वाचन-क्षेत्रों को ,, 
एक सदस्य वाला बनाया गया अ्र्थात्‌ अ्रव आरक्षित स्थानों के, लिये एक सदस्य , 
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वाले ही निर्वाचन-क्षेत्र है । १०वें सशोधन अधिनियम, १६६१ के अनुसार दादरा व 
नगर हवेली का प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन किया गया तथा १२वें संशोधन . 
अधिनियम से गोप्रा, डमन व ड्यू को भारतीय संघ मे एकीकृत कर थवाँ संघीय क्षेत्र 
बनाया गया। राज्यों के पुनर्गठन के समय बने संविधान के ७वें सशोधन अधिनियम 
के भ्रत्तग्ंत लोक सभा की रचना इस प्रकार होगी--(१) विभिन्न राज्यों के भूमिगत, 
निर्वाचन-क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या ५०० से झधिक न होगी, 
(२) संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की सख्या ३० से अधिक न होगी और उनके 
चुनाव की पद्धति ससद के कानून द्वारा विहिते की जायेगी। वर्तमान लोक सभा 











(१६६७) में विभिन्न राज्यों और संघीय निर्वाचन-दक्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या *- 
निम्न तालिका में दी गई है : 








राज्य सदस्य संइ्या. राज्य या संधीय क्षेत्र... सदस्य संख्या 
भान्म प्रदेश डरे केरल २३ 
असस श्ड जम्मू-काशमीर | 
बिहार भ३ द्वल्ली ७ 
धुजरात र्४ड हिमाचल श्देश धर 
महाराष्ट्र 305 मनीपुर र 
मध्य प्रदेश ३७ बिपुरा २ 
मद्रास १३ पांडीचेरी । 
मेखूर र७ नागालेंड पु 
उड़ीसा २० गोझा, डमन, ड्यू र 
पंजाब १३ अण्ड्मान-निकोगर १ 
राजरभान २३ चण्डीगढ़ र्‌ 
इरियाना । लब्कादिव-मिनिकोय । 
बत्तर प्रदेश ष्थ दादरा, नगर इवेली रे 
प० बंगाल डर नेफा र 





वर्तमात (चौथे आम चुनाव के बाद वनी) लोक सभा में कुल सदस्यों की 
सख्या ५२३ है, जिसमे से विभिन्‍न राज्यों व सधीय क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित सदस्यो 
की सस्था ५२० तथा राष्ट्रपति द्वारा नामजंद सदस्यों की सख्या ३ है। नामजद 
सदस्यों भें झआग्ल-भारतीय समुदाय तथा असम के जन-जाति क्षेत्रों के प्रतिनिधियों 
की संख्या क्रशः दो और एक हैं।_ -- 

लोक सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रीति द्वारा और वमसस्‍्क मताधिकार _ 
के भ्राधार पर होता है| भारत जैसे विशाल देश्ष में यह सच्चे जनतत्न की स्थापना 
की शोर उद्या गया एक प्रत्यन्त ही सोहसपूर्ण पग था जो सफल सिद्ध हुपरां है । 
साथ ही पृथझ चुनावो के स्थान पर सयुकत निर्वाचन-प्रशाली प्रपताकर संविधान 


भारत को ससदे | हरे 


निर्माताओं ने राष्ट्रीयता को सुदृढ़ करने के हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्सय किया। 
भारत में मताधिकार के लिए वयर्के को २१ वर्ष का होता चाहिए जेबक्ति सोवियत 
संघ में १८ वर्ष के नाथरिकों को मताधिकार प्राप्त है। जिन व्यक्तियों पर किसी 
प्रकार की अयोग्यता लागू होती है, वे मतदाता मही रह सकते । साधारणतः उनके 
लिए वे ही अयोग्यतायें है जो कि भागे ससद के सदस्यो के सम्बन्ध में दताई गई 
हैं। सन्‌ १६५१-५२ के आम चुनावों में लयभग १७-३ करोड मतदाता थे। मत> 
दाताओं की सख्या १६५७ में १६'४ करोड़ हो गई थी ओर (६६२ के चुनाव के 
समय यह सस्या २१६ करोड़ हो गई ) 


संत्तद के सदनों को मवधि---राज्यसभा एक स्थायी सदन है । इसके लगभग 
एक-तिहाई सदस्य प्रति दुसरे वर्ष अपने स्थान खाली करते है। प्रथम राज्य सभा 
के चुनावों के पश्चात्‌ लाटरी द्वारा यह निश्चय किया गया कि कौन से एक-विहाई 
सदस्य २ वर्ष, कौन से दूसरे तिहाई ४ वर्ष वाद झपने स्थान खाली करने को थे । 
प्रव सभी रिक्त स्थानों के लिए सदस्यों का चुनाव ६ वर्ष की भ्रवधि के लिए होता है। 
अन्य कई देखो में भी उच्च सदन स्थायी होता है भ्रथवा सदस्यों की झ्वधि निम्न 
सदन के संदस्थो से लम्बी होती है । साधारणतः लोक सभा की अवधि ब्रिटेन की 
कॉमन सभा की भाँति ४ वर्ष होगी भौर इसको गशाना लोक सभा की प्रयम बैठक 
की तिथि से की जायेगी | किन्तु झ्रपातकालीन उद्घोपणा के दौरान लोक सभा 
की अवधि को संसद के प्रस्ताव द्वारा एक बार में एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता 
है और श्रावश्यकतानुसार इसकी परुनरावृत्ति को जा सकती है । परन्तु उद्घोपणा के 
समाप्त हीने के उपरान्त यह अवधि ६ माह से ग्रधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। 
ब्िठेन में कॉमन सभा को अवधि में काबून द्वारा कोई भी परिवर्तत करने का 
अधिकार है। यहां पर व्यवहार में सत्तारूढ़ मन्त्रिमण्डल ही निश्चय करता है कि 
कॉमन मेभा का विधटत कब किया जाये, क्योंकि उत्तके उपरान्त धीघ ही नये 
चुनाव किये जाते है। ऐसा नि३चय मस्वरिमण्डल अपने दलगत हित में चुनाव के लिए 
सुप्रयलर पाने बथवा विरोधी दल व जमानत के जोर दिये जाने पर ही करता है । 

सदस्यों फी अहंतायें (२००४॥॥८७४००३४)--संसद के लिए उम्मीदवारों 
को (१) भाश्त का सागरिक होना भावश्यक है, (२) लोफ सभा भौर राज्य 
सभा के लिए उम्मोदवारों को प्रायु क्रमशः २५ भोर ३० वर्ष होनी चाहिए, 
(३) उम्मीदवारों में वे सर योग्यतायें भी होनो चाहिये जो समद उनके लिए कानूब 
द्वारा विहिंत करे। कोर भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों ग्रववा सलद के हिसी 
सदन वे शाज्य पिधाव-मण्डल का एक साथ सदस्य नहीं रह स्लता। पूर्वोक्त 
अर्दतायों के होते हुये उम्मीदवारों में इनमे से क्योई बनता नहीं होती चाहिए-- 
(१) मस्त्री पद तथा सत्तद के किसी कानून द्वारा मुक्त (जिनमे प्र पन्‍्य थ्रेसियों 
के मन्त्रियो के पई भी मुक्त हो यथे है) पदों को छोड़कर भारत प्रववा फिसी राज्य 
सरकार के प्रधीन साम के पद पर होवा, (२) झिसी भी प्रथ्रिदास्पूर्ण सायालय 
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सोक सभा--संगठित होने के बाद यवाश्ीद्र अपने दो सदस्यों को ग्रध्यक्ष 
(30622) और उपाध्यक्ष पदो के लिये चुनती है । उनके पद-त्याग व पदच्युति के 
सम्बन्ध में बही नियम हैं जो. कि राज्य सभा के उपन्सभाषति के बारे में । परन्तु 
एक पिश्ेपता यह है कि पुराती लोक सभा के विघटन के बाद झौर नई लोक सभा 
की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक वह अपने पद को खाली नहीं करेगा । साथ ही 
जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा हो तो 
उसे उस कार्यवाही में भाग लेने, बोलने या मत देने का प्रधिकार नहीं है । जब 
कभी दोनों ही अध्यक्ष पद खाली हो जायें तो सदत का कोई भी ऐसा सदस्य अध्यक्ष 
पद पर कार्य करेगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाय । सभापति मण्डल 
अ्रथवा नामिका (2998 ० (कशाशाध0)। का सदस्य त्रमानुस्तार पद पर बैठेगा । 
लोक सभा द्वार १६५६ में स्वीकृत प्रक्रिया नियम (१) के घनुसार गथास्थिति 
लोफ सभा के प्रारम्भ पर या समय-समय पर अध्यक्ष सदस्यों में से अधिक से अधिक 
५ सभापतियों के एक मण्डल को नामजद करेगा जिनमें से कोई एक अध्यक्ष तथा 
उपाध्यक्ष की ग्रनुपस्थिति में, उनके कहने पर सभा में पदासीन होता है। ऐसा 
उबवित ही है,क्योकि अ्रध्यक्ष या उपाच्यक्ष सदेव ही भर सभी बंठकों में अधिकाश 
सम्रप के लिये उपस्यित्त नही रह सकते । 
प्रध्यक्ष के कार्य प्रौर उसको शक्तिपॉँ--उसके कार्य व उसकी शक्तियों 
सामास्यत, बही है जो अन्य देशों में सभा के पदाधिकारी की होती हैं। ब्रिटेन की 
कॉमत सभा के अव्यक्ष की भाति लोक सभा के अध्यक्ष को संविधान से एफ विशेष 
शक्ति मिली है। प्रावद्यकता पडने पर बह यह निर्संय करता है कि विवेयक विशेष 
धन विवेयक है या नहीं । उसके प्रमुख कार्यो और घक्तियों का संक्षिप्त वर्णन निम्स- 
लिखित है : 
(१) बहू सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विपयो के सम्बन्ध में 
बाद-विवाद का समय निश्चित करता है और बह राष्ट्रपति के उद्घाटन 
के उत्तर में दिये जाने वाले सम्बोधन पर होने वाले भाषणों की भी काल 
सीमा निश्चित कर सकता है (२) वह संदन के नेता से परामर्श करके 
सदन का कार्यक्रम निश्चित करता है। (३) वही प्रबनों को स्वीकार 
अथवा नियम विरुद्ध होने पर अस्वीकार करता है। (४) कोई भी सार्ब- 
जनिक महत्व के आ्रवश्यक मामले पर वियाद करने के लिये पेश किया 
जाने बाला काम-रोको अस्ताव- (80]०एागगराध्या ग70700) उसकी 
अनुमति मिलने पर पेश हो सकता है। (४) यदि उसको ग्ाज्ञा से कोई 
विधेयक गण में प्रकाशित हो जाता है तो उसे पेश करने के लिये किसी 
प्रस्ताव की -आवश्यकता नहीं रहती। (६६) प्रवर समितियों (४८८०: 
ए०तएर्र6९७) के समापत्तियों को वही मियुक्ता करता है । (७) किसी 
विवाराधीन विवेयक पर बसद-विवाद स्थगित करने का प्रंताव उसकी 


के पिच पैमय की सीमा निश्चित करता है | (१०) संसद भ्रौर राष्ट्रपति 
के बीच रा जसक्रे झे हर होता ह | 
(११) संसद के सदस्यों को भापछ इ+ की प्रनुमतति वही देता 8 
प्रौर हे यह +) निर्संय फरता है # भाषणों होगा । 
(२) दे प्रक्रिया सेम्बन्घो सन ( '0ं॥5 ०60/क्‍७) 
निर॑ंय देगा है, जो होता ६ | (१३) मे शान्ति के 
या बनाये रिसना 3 महत्वपूरा का है [ वह विश्रिक् 
विद प्रस्तावों पाई अतदान कराता है परिणाम 
पोषितत हे। (१५ ) यदि 0 सदस्य का प्राक्रण ग्रव्यवस्था 
फत्पप्त करने त्तोक उसे सदन से बाहर है। यदि 
कोई सदस्य साजायें # ते | सदनों की कार्यवाही | लगातार 


भी समय बाहर जाने # ॥ ्ु 
वाही से ऐसे पैन्दो को अपने विवेकानुस्तार निकाल देते का आदेस है 
सकता है जो उत्तकी समझ में अधिष्ल अथवा अससदीय (फिफ़थ 2, 


४23] ही। ( १९) कहने के लिये , उस 
भमय अन्य पैदस्थों >) 4७ आवश्यक ? है और कोई 
के बाहर गह्मी जा सकता 
भारत, व्िशेय श्रौर परदुक्त राज्य यक्ष पैम्क्‍्धी 
परम्पराये- त्रि की जोक सभा के अध्यक्ष पद में उज्रते अधि महत्व- 
बसों परम्परा ) लिध्प (मिफथ (कह 2 है। इस पद पर चु; ने के बाद 
अध्यक्ष राजनीति के प्रातय। अ्तय हो है २ सन फाइ; के अवानुसार, 
“जित्त 'जुप्य से सम्भव है, समा के नियमः और निजी मत की 
थापना के विना ही सजी उठते है |" आंक के शा दो में, “सभा भवन के अन्दर 
हैँ। नही बाहर ओ अग्रेज) कर न्द्यि अलग रहता 
गण 6 खण्फकलतः 46 ग्बय एण्व्फालह 0 पका णफछ8 क््व्क्टः मे 5 
न्फ़व्लव्व आवा:, णी 4९3५6 9ककफत गा! >, पंठड, 0768 म््व्च्त्व भय फ 
ण्फ्व्म 6, ( 


90 ॥078९८ 0 2गाएरव एडछापरांगाड बचाव गापद 
बपपदा। (८. ब्लड 46 38778 पिथ्याधा: (6 कांड मापत्य 4९70६ 0) 4 97०्ब्वा ७ 
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है। सावंजनिक रूप से दलगत प्रश्नों पर वह अपना मत कभी नहा व्यक्त करताी। 
बह ग्पने दल की सभा मे कभी नहीं आता, उसका दल के पत्रों से कोई सम्पर्क नही, 
चहू राजनीतिक बलबों में कभी पाँय भी नहीं रखता, वह अपने पुननिवाचित के लिये 
भी अभियान नही करता ।” इसी कारण वह के अध्यक्ष की ग्रधिक भादर प्राप्त 
है और वह नाम ही धऔौरव झौर निष्पक्षता का पर्यायवाची बन गया है । ब्रिटेन मे 
तो यह परम्परा ये | तक पड़ गई है कि नये निर्वाचनों फे समय उसके निर्वाचित 
क्षेत्र से विरोधी दल अपना उम्मीदवार भी खडा नही करवा भौर उसके पुननिर्वाचन 
पर वही फिर से अध्यक्ष चुना जाता है, चाहे इस बार बहुमत विरोधी दल की हो 
हुरमन फाइनर के अनुसार, "इसके सवेधा विपरीत स० रा० पझमरीका के प्रति 
सदन का प्रध्यक्ष निष्पक्ष नहीं होता । आजकल 'भी वह बहुमत दल के नेताप्रो में से 
एक होता हैं। सन्‌ १६१ १ के पूर्व तो वह सरकार की विधायी शाखा का दलीय नेता 
होता था ।* वह बाद-विवाद में भाग जता है, वह मतदान करता है और उसके 
स्थान के लिये चुनाव संघर्ष होता है'' वह बहुमत दल का माना हुमा प्रतिनिधि 
होता है, भोर बहुधा दलीय मन्त्रणात्रो मे भाग लेता है 
आरत के सविधान में अध्यक्ष की पस्‍थति को निष्पक्ष और स्वत बनाये 
रखने के लिए निम्न तीन उपबन्ध दिये गये हैं 
(१) उसका बेतन और भत्ते संघ (अथवा राज्य) की सचित निधि 
पर भारित है। [अनु० ११२ (३)) ५ 
(२) उसे केवल समान मत झान की दशा में ही मत देने का 
अधिकार है। [सु० १०० (१) 
(३) उसे उसके पद से केवल सर्देन के सकलप ही द्वारा जा कि विभेष 
बहुमत मे पास किया गया हो, देंदाया जा सकता है। (झनु० ६४) । 
भारत में अध्यक्ष की स्थिति घिटेन और सं? रा० पझ्रमरीका के अध्यक्षों 
&छ बोच में है । भारत मे भ्रभी तक यही परम्परा पड़ी है कि अध्यक्ष 
के अन्दर पूर्णतया निष्पक्ष रहें, जहाँ तक हो सके दल के विचार विनिमयों और 
विरचयों से अलग रहे, किन्तु वह अपने दल से अध्यक्ष बनने पर भी सम्बन्ध विच्छेद 
नही करता । फिर भी चुताव के बाद लोक सभा का अध्यक्ष दल की बैठकों में भाग 


राजनीति से दूर रहते है + यही परम्परा राज्यों में चल रही है । वास्तव में इस 
आरम्भ सन्‌ रैष्रेन के संविधान के अस्तर्गत बने विधान: मअण्डलों में हुआ | 37 पी 


की विधान सभा के अध्यक्ष ने उस समम अपने पद 


तेये सदन के. 
होना एक 
ने कहा ले पृरातिया नि: 
बैठकों व नही लेया । परन्तु अध्यक्ष 
सम्बन्ध गा।श्रत मे कांग्रेसी 
ते दल के आरा पर चुनाव क्यों लडा, उन 
दलो का विकास और अध्यक्ष पद सम्बन्धी 
भद्धान्त यह है कि जब कोई व्यक्ति एक कर 
निवच्िन-संत्र भैदन में उसके चुनाव 
असमय के अध्यक्ष पे यह आशा करना कि 
करले, क्रोधी आशाये रखना होगा ।? 2 यदि पुरु 
ह।न्‌ पुरुष ऐसा करते मे सफल भी हो सके त्तो 
बारे के सच नही हो सकती | इसके अ्रतिरि 
निष्पक्षता मे विश्वास होना कठिन: है । 
वान-मण्डले मे के एक सम्मेत्क में 
अटन की भ| उनका नि वॉचिन निविसो६ 
की शोर के जवा; नेहरू बे कहा था 
विरोध न 7। भावलकर मे 
इस अ्रश्न ज्यवहार किया परन्छु कोई फ 
मे अधिकतर राज काँग्रेस वहुमत मित्र 
ए2: $5फ6; व्या )४4५३१2०६८९, 
8 3: 50. ४५३ है! 2949- 
[०० ॥0धबधं०ा३ [:॥/! 6०706. 
(६ ०4०६ ५६ का 7ए2 4 
/४ (७०७, 
॥0/2$ ६ च ठग 7280०, |, 
| 9. 00४९७॥०/६ 4000६ 
4५ #6 5 0६ 7979०5०4 
'05006, 0 
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और ग्रय॑त्त यही किया गया कि पुरने अध्यक्षों को अध्यक्ष बनाया जाए, परन्लु 
परिस्थितियों के मुसार यह प्रतिवायं रूप से व हो सका । इस प्रदन को मावलंकर' 
ने काग्रेस कार्य समिति के विचाराये रखा, जिसने झरप्रैल १६४४ में यह प्रस्ताव पास 
किया--'कार्य समिति ने जी० दी० मावलंफर के इस माक्षय के पत्र पर, कि अच्यक्ष 
पद का चुनाव निविरोध हो ऐसी परम्परा डाली जाये, विचार किया और अनुभव 
किया कि वर्तमान में इस प्रदन में अन्य दलो के अन्तग्र॑ंस्त होने के छारण यह परम्परा 
डालना सम्भव नहीं ।” 
हमें ध्राभर यही करनी चाहिये कि ऐसी परम्पराये पड़ें॥ जब तक ऐसा हो 
अध्यक्षों को डा० राधाकृष्णत की इस युक्त का अक्षरणः पालन करना चाहिये : 
“में किसी दल का नही हूँ अ्र्वात्‌ में सभी दलों का हुँ। मेरा प्रयास संसदीय जनतस्त् 
को उच्च परम्पराओं का निर्वाह करना और प्रत्येक दल के प्रति स्याय और निष्पक्षता 
चरतवा होगा जिसमें किसी के प्रति दुर्भाव न हो और सभी के प्रति सद्भाव रहे 7" 
सन्‌ १६५३ में हुये अध्यक्षों के सम्मेलव (59९9) ६४७ 0०४/८४८०८८) के अवसर पर 
उद्घाटन भाषण में लोक सभा के तत्कालीन अध्यक्ष ने कहां था कि जब तक विधान- 
मण्डल कार्ययालिका के विरुद्ध अपती स्वतस्त्रता को प्रकट न कर सके प्रजातन्त्र भयवा 
संसदीय शासन के लिये कोई आशा नहीं की जा सकती। भध्यक्ष सौर विधान- 
मण्डल के सचिवालय की स्वतन्वता वास्तविक य्रजावान्बरिक निकायों के रूप में 
विधान-मण्डलों के अ्रस्तित्व के लिए श्रति भ्रावश्यक है ॥$ 
भारत में अध्यक्ष-पद सम्बन्धी अभिममयों के बारे में विशेष रूप से उल्लेख- 
चीय बात यह है कि हमारे देश में लोकसभा के अतिरिक्त राज्यों की विधान सभाये 
भी हैं। ग्रतएव स्वस्थ ग्रभिसमय सभी प्रध्यक्षों के बारे में डाले जाने चाहिये । यहाँ 
यह बात भी ध्यान देने की है कि चौथे ग्राम चुनावों के वाद कई राज्यों में कांग्रेस 
बहुमत प्राप्त करन में असफल रही; ऐसे राज्यों में पुराने विरोधी दलो ते मिलकर 
गर-काग्रेमी प्रध्यक्ष चुवे और मत्रिमडल भी बनाये । संयुक्त मोर्चे (0ण०॥८४ ००४) 
के मन्त्रिमण्डल के कार्यकाल में पश्चिमी बंगाल की विधान सभा के अध्यक्ष ने सब 
परम्परायें तोड़कर और निष्पक्षता का लेश मात्र भी ध्यान न रखते हुए मन्निमण्डल 
कर साथ दिया और गवर्नर तक के आदेशों का पालन ने किया । फलस्वरूर परिचमी 
बगाल में राष्ट्रपति-शासन लागू हुआ। कुछ मिन्‍द परिस्थितियों से पंजाब विधाव 
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आचरण के लिए दण्ड दे सफता है जो ससदीय कदाचार में मिने जाये । 
सदन अपने सदस्यों तथा बाहरी व्यक्तियों को सपने अधिकारों का झति- 
ऋमणा करने पर दण्ड भी दे सकता है । 
लोक सभा को प्रक्रिया फे नियम रेडंड के प्रनुसार कोई भी सदस्य प्रध्यक्ष 
की सहमति से कोई ऐसा प्रश्न उठा सकता है जिसमे या तो किसी सदस्य के या सदन 
के या उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार का भंग प्रन्तग्र॑स्त हो'। अनुमति 
प्राप्त विशेषाधिकार प्रश्न पर सदन स्वयं विचार कर सकता है अथवा उसे विशेषा- 
परिकार समिति को सौंप सकता है। प्रक्रिया नियम २४६ के प्रनुमार 'ययास्यिति/ 
लोक सभा के प्रारम्भ पर या समय-समय पर भ्रध्यक्ष एक विशेषाधिकार समिति को 
नामजद करता है, जिसमे १५ से क्‍झ्धिक सदस्य नहीं हों सकते। इस समिति 
का मुख्य कार्य यह है कि वह अपने सामने झाये प्रश्यों पर विचार करके यह निर्संय 
फरे कि उनमें से फिसी भी मामले में सदन के विशेषपाधिकारों का ग्रतिक्रमण हुआ है 
अथवा नही । भ्रपने निर्णय की रिपोर्ट पौर क्या कार्यवाही की जाये, इस प्राशय की 
सिफारिश यह समिति सदन को पेश फरती है । प्रावश्यकतता पड़ने पर सदन विशेष 
तदर्य सम्तति (57९०० 30 ॥०० ८०गप्मां।६८) भी किसी सदस्य के मारचण की 
ज॑चि करने के लिये नियुक्त कर सकता है भौर सदन को उसकी सिफारिश पर उस 
सदस्य के विदद्ध कार्यवाही का भी भ्रधिकार है। ऐसी एक समिति सन्‌ १६५१ मे 
एक सदस्य के यारे मे नियुक्त की गई थी, जिमे उस सदस्य को वम्बई की एक फर्म 
से व्यापारिक सम्बन्धों के बारे भें जाँच का कार्य सौंपा गया था। उस समिति ने 
सर्वंसम्भति से यह रिपोर्ट दी कि उस सदस्य का कार्य सदन की अ्रतिष्ठा के लिए 
अपमानजनफ था, किन्तु जब संसद उस पर विचार कर रही थी तो उस सदस्य ने 
त्याग-पत्र दे दिया, किर भी सदत से यह प्रस्ताय प्राप्त किया कि उस सदस्य को 
मसद की सदस्यता से वचित किया जाये । 
संसद के सप्त व उसकी बठझे ($659075 ण॑ एथगकाणां ५ ॥8 
8॥0॥85)--ससद के वर्ष मे कम से कम दो सत्र होने आवश्यक है; क्योंकि ससद 
के बीच सत्र की प्रन्तिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच ६ माह से 
अधिक का अन्तर नही होना चाहिए । राष्ट्रपति जहाँ झोर जिस समय उचित सममे 
ससद अयवा उसके एक सदन को श्राहुत ($७ए॥००) कर सकता है। दोनों सदन 
अपनी बँठके जब चाहे स्थग्रित (90]0ण7) कर सकते हैं, और अगली बैठक की 
तिथि निश्चित कर सकते है। परन्तु संसद का सचावसान (9707०8907) सदैव 
सत्र के ग्रस्त में केवल राष्ट्रपति के आदेश से ही होता है । राष्ट्रपति ही संसद 
अर्थात्‌ लोक सभा का विघटन (078550७४०४) कर सकता है। ब्विदेन में कॉमन सभा ' 
के विघटत का निएच्य पूर्णरूप से मम्त्रिमण्डल और प्रधान मन्त्री की इच्छा पर - 
होता है, क्योकि ताज कॉमन सभा को प्रधान मन्‍्त्री के परामर्श पर ही विघढित कर 
सकता: है) - भरत में किरेन, की ,परम्पेण अपनाई जायेगी, ऐसा झावश्यक नहीं है" 
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प्रथति्‌ कभी राष्ट्रपति प्रधान मस्त्री के परामर्स के प्रनुसार लोकसभा को विघटित न 
करे, ऐसा धग्नय हो सता है, विश्येप रूप से ऐसी परिस्वितियों में जवकि दूसरा 
मन्प्रिमण्णल बनाया जा सके । प्रत्येफ़ नये सदस्य मो सदन में स्थान ग्रहण करने से 
पूर्व संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ सेनी होनी है । 

सभी प्रश्नों पर, उनको छोडकर जिनके विषय मे*सविधान में अन्य व्यवस्था 
है, मसद के दोनों सदनों प्रथया उनकी सयुक्त बंठऊ मे प्रष्यक्ष के ग्रतिरिक्त उपस्थित 
तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से निश्चय होता है । फिसी प्रश्न के पक्ष और 
विपक्ष में समान मतदान की प्रवस्था में प्रध्यक्ष ग्पना मिशायिक मत (८०४४०४ ४०१०) 
देता है। दोनो सदनों की कार्यवाही के संचालन के लिये झ्ावश्यक है कि उसकी 
बंठक में कुल सदस्यों की सम्या का ६६ उरम्यित हो। यदि बंठक के दौरान 
गसपूति (१०ण०॥) न हो हो प्रध्यक्ष बैठग को स्थगित (90]0०7४) अथवा 
तिल्म्बित ($059०70) कर सकता है। साधारणतया ससद का कार्य हिन्दीया 
प्रग्मेजी में किया जा समता है, परन्तु यदि कोई सदस्य इन दोनों भाषाओ्ों में अपने 
विचार व्यक्त न कर सके तो सदन का प्रध्यक्ष उसे अपनी मातृ-भाषा में बोलने की 
प्रनुमति दे मकता है। यदि ससद ने कानून द्वारा कोई दूसरी व्यवस्था न की तो 
संविधान के प्रारम्भ के १४ वर्ष बीतने पर समद की कार्यवाही केवल हिन्दी में ही 
होगी । 

राष्ट्रपति का विशेष प्रशिभापणा- निर्वाचन के पश्चात्‌ सत्र की प्रथम बैठक 
में तथा वर्ष के प्रथम सत्र की पहली बैठक मे राष्ट्रपति दोनों सदनों को सपुक्त बैठक 
को सम्बोधित करता है। परन्तु झनुच्छेद ८७ (१) के ग्रन्त्गंत मूल प्राविधान, 
जिसमें प्रव मधोधन हो चुका है, इस प्रकार था : प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ पर राष्ट्रपति 
दोनो सदतों की सयुक्त बैठक में सम्बोधन करेगा और संसद को उसमें झाहृत किये 
जाने का कारण बतायेगा । इस झभिभापण की रचना मन्त्रिमण्डल के द्वारा की 
जाती है और इसमे उसकी मीति का ही वर्णन होता है ॥ प्रत्येक सदन की प्रक्रिया 
के नियमों में ऐसे प्रभिभाषण पर सबसे पहिले वाद-विवाद करने की व्यवस्था 
की जानी आवश्यक है ॥ वाद-विवाद मन्त्रिमण्डल की ओोर से किसी सदस्य के इस 
प्रस्ताव पर, कि राष्ट्रपति को भाषण के लिए धन्यवाद दिया जाये, होता है। 
विरोधी दल के प्रतिनिधि उस पर सशोधन पेथ कर सकते है और उसकी आलोचना 
भी करते हैं। मन्त्रिमण्डल के समर्थक उसका उत्तर देते है। साधारणंतया वह 
प्रस्ताव पास हो जाता है। यदि कभी यह पास न हो तो इसका अश्रर्थ यह होगा कि 
सदन को मन्त्रिमण्डल में विश्वास नही हे ; 

उपरीक्त प्रक्रिया ब्रिटेन में प्रचलित ताज के भाषण (5फनशटो वि0गा 6 
प॥7076) के हो अनुरूप है। राष्ट्रपति को यह भी अधिकार हे कि वह जब 
उचित समझे सदनों की सयुक्त. अथवा अलग्र-ग्रलय बैठकों मे भाषण दे सकता है 

पर सदस्यों को इस प्रयोजन के लिए उपस्थित होने का आदेश भी दे सकता है 
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राष्ट्रपति ससद को अपने सन्देश भी भेज सकता है । जब कभी इस प्रकार का सन्देश 
ससद की प्राप्त होगा तो जहाँ तक सम्भव होगा शीघ्र ही संसद उस सन्देश पर 
अथवा सदेश द्वारा जिस विपय की ओर सकेत किया यया हो उस विपय पर विचार 
करेगी । संघ के प्रत्येक मन्‍्त्री और महान्यायवादी को यह अधिकार मिला है कि 
वह ससद के किसी भी सदन की संयुक्त बैठक या संसद की उन समितियों की, 
मिप्॑षका उसे सदस्य बनाया जाये, कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है । परन्तु 
मन्‍्तरी केवल उसी सदन में मतदान का अधिकारी होता है जिसका कि वह सदस्य 
हो भ्ौर महान्यायवादी ससद सदस्य न होने के कारण मतदान नही कर सकता । 


फार्य-संचालन--प्रत्येक सदन में सदस्यों की उपस्थिति का एक रजिस्टर 
रहता है, जिसमें सदस्यगण अपना स्थान ग्रहसा करने से पूर्व हस्ताक्षर करते हैं। 
पहला घण्ठा प्रश्नोत्तर को दिया जाता है। उसके वाद सदव के लिए नियत कायें- 
सु्री के विभिन्न विषयो को क्रववार विचार के लिए लेगा है । इनका क्रम साधारण- 
तया यह रहता हे--काम' रोछो प्रस्ताव, सकपय, अविश्वास का प्रस्ताव, वाद- 
विवाद के लिए अन्य प्रस्ताव, विधायी तथा वित्तीय कार्य । श्रन्य कार्यो में समय 
समय पर भन्त्रियों द्वारा नीति सम्बन्धी वक्तव्य देना वेथा सदन की मेज पर पत्रो 
और आलेखों को रखना सम्मिलित है। काम-रोदो अस्ताव, सकल्‍प झौर 
प्रश्नों के सम्बन्ध में आवश्यक विवेचन आगे के यृष्ठों में दिया थया है। अ्रत्तएव 
यहाँ पर बाद-विवाद बन्द करने की विधियों के विपय में कुछ बताता उचित 
होगा । किसी भी विच्ायाबीन विषय पर चल रहे वाद-विवाद का अ्रन्त कराने फे 
लिए प्रस्ताव (०0807 70807) पेश किया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव कोई भी 
सदस्य पेश कर सकता है और यदि सदन उते स्वीकार कर ले तो वाद-विवाद का 
अन्त हो जाता है भोर उस विषय पर मतदान करा लिया जाता है। कभी-कभी 
किसी विपय पर वाद-विवाद के लिए समय की सीमा पहले से निर्धारित कर दी 
जाती है। अतएवं जब विचाराधीन विपय पर हों रहे वाद-विवाद के लिए नियत 
समय समाप्ति पर होता है तो चाहे उस विषय के कुछ या श्रधिक पहलुदों पर 
बाद-विवाद हो पाया हो, तभी उस प्रस्ताव पर सदन मतदान करता है। 
इसे भिलोदिन (8०॥॥०४7०) कहते है। इस समय लोक सभा की कार्यवाही 
संचालित करने के लिये ३८६ नियम है। इसके अतिरिक्त अ्रध्यक्ष द्वारा दिये गये 
१२३ निर्देश भी है। ये सव मिलाकर संसदीय प्रक्रिया की झ्राधारअ्ििला कद्दला 
सकते हैं । परन्तु इनके अतिरिक्त वहुत से रूलिय, दुष्टान्त (97००८५०॥७) गौर 
अमभिसमय (०००४४९7४०४$) भी हैं । 


३. संप्तद की ग्रक्तियाँ 
संसद की शक्तियों का विवेचन अग्रलिखित श्रेणियों के भन्तगंत किया जा 
सकता है : 


राज्यों के एकमात्र अतिनिक्ि होने के नाते की अनन्‍्य सक्तियाँ (कमा 

200००) पाप्त है प्रथम, अनुच्छेद २ ४ के सठुसार सदन के 

'डिमत मे यह बोपित कर पका है. के पव्ट्रीक हित के सतद को राज्य 
(४ 
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नही किया जा सकता । केवल विेयक के अस्पप्ट शब्दों को अधिक स्पष्ट तथा उससे 
अन्य भाषा सम्बन्धी सुधार किये जा सकते है। इस स्टेज पर सदन का मत फिर से 
लिया जाता है। इसके उपरान्त सदन का अध्यक्ष उसे यह प्रमारिणत करके कि यह 
प्रास्त हो गया है दुसरे सदन को भेज देका है । उसमे भी सासान्यतः वही प्रक्रिया उत्त 
विधेयक के सम्बन्ध में लागू की जाती है। इस प्रकार दोनों सदनों में पास होने पर 
उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिये भेजा जाता है । सदतों के बीच मतसेद होने की 
प्रवस्था में तथा राष्ट्रपति को अनुमति न मिलने पर क्या होता है, ये बातें पहले ही 
बताई जा चुकी है 
..._ विधेषक का व्यपगत होना [7.979भ8 ण॑ प)--इस सम्बन्ध में ये बातें 
उल्लेखनीय हैं : (१) ससद के सत्रावसान के कारण लम्बित विधेयक (क्यवीमड 
७४) व्यपगत (395०) नहीं होता है, (२) राज्य सभा में लम्बित विधेयक जिसे 
लोक सभा ने पास न किया हो, लोक सभा के विघटन पर व्यपयत नहीं होता । 
परन्तु ऐसा विधेयक जो लोक सभा में लम्बित है भ्रथवा जो लोक सभा के प्रास होने 
पर राज्य सभा में लम्बित हैं लोक सभा के विधदत पर व्यपगत हो जाता है । 
पन-चि६धेयकों के सम्बन्ध में विशेष प्रकिया (8760 े॥ छा/ए०९एफाह बंध 
उशै4507 40 34०7०) 8॥5)--जैसा कि पहले बताया जा चुका है धन-विवेयक 
राज्य सभा में पेश नहीं किया जा सकता । कोई भी ऐसा विधेयक लोक सभा में 
पास हो जाने पर राज्य सभा में उसको सिफारिश के लिये भेजा जाता है। राज्य 
सभा को ऐसा विवेयक झपनी सिफारिशों के साथ १४ दित के भीतर' सेज देना 
चाहिये । यद्दि इस ग्रवधि के भीतर राज्य सभा ऐसा नहीं करती तो वहू विधेयक 
लोक सभ्य दादा प्रस्त हुये रूप में ही दोनों सदनों हरा प्रस्त हुआ पमका जाता है ! 
परन्तु यदि राज्य सभा इस बीच में विधेयक को श्रपनी सिफारिशों सहित लोक 
सभा को लौटा देती है तो उत॑ सिफारिशों को स्वीकार या अस्वोकार करता लोक 
सभा की इच्छा पर निर्भर करता है । इसके वाद वह विधेयक दोनो सदतों हारा 
पाप्त समझा जाता है और उसे राष्ट्रपत्ति की प्रमुमति के लिये भेजा जाता है, जो 
उसे देनी ही होती है । ब्रिटेन वी लाडे सभा धन-विधेयकों को एक मास तक रोक 
रख सकती है, किन्तु राज्य सभा को यह अधिकार केवल १४ दिन के लिये मिला 
है। राज्य सभा को उममे कोई सप्लोधन करने का भी अधिकार नही, वह तो केवल 
उसके सम्बन्ध मे कुछ सिफारिश ही कर सकती है, जिनको मानता लोक सभा की 
५ इच्छा पर निर्भर है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति की शक्ति भी 'नही के वरावर है ? 
अतएव इन विधेयकों पर लोक सभा के तिर्णाय एक भ्रकार से भ्रन्तिम ही होते है । 
वित्तीय प्रक्रिक ([सि029छं॥ 970०८४०7०)---इस प्रक्रिया में दे बातें प्रमुख 
है-(१) बापिक वित्तीय (आय-च्यय) विवरण (67फथ सफाया अइ्राधा87४)+ 
(२) अनुदानों की माय (0८09005 एि 07507), (३) विनियोग प्रधितियम 
(#0७०7०एएशा/०॥ 8०१) और अन्य वित्तीय अधिनियम (कएथालंआ सैट5) । 
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वापिक वित्तोप विवरण--प्रत्यक वर्ष राष्ट्रपति ससद में सघ सरकार का 
आय-व्यय सम्बन्धी विवरण प्र्धात्‌ आय-व्ययक (8008०) रखवाता है। इसमें 
वर्ष को अनुमानित आय-ब्यय का विवरण होता है। भ्रनुमानित व्यय में दो प्रकार 
के व्यय कि रकमे पलग-अलग दिखाई जातो है--व्यय की वे रकमें जो संचित निधि 
पर भारित होती हैं. (टावाइवरव पछुणा ० 0०75ग709०0 काप्०) तथा अन्य 
व्यय की रकम | प्रथम श्रेणी में निम्दलिखित खर्चे सम्मिश्तित होते है 


(१) राष्ट्रपति का वेतन, उसके भत्ते तथा उस्तके पद से सम्बन्ध 
रखने वाले अन्य खर्च, (२) ससद के दोनों सदनों के प्रध्यक्ष व उपाध्यक्षों 
के वेतन भोर भत्ते, (३) ऋण चुकाने के सम्बन्ध में व्यवस्था ()्राश८5 
जय धंगाएंगड एप ीधय8०5), (४) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीमों 
के वेतन, उनके भत्ते व पंझन इत्यादि (५) कोई भी वह व्यय जिसे 
संविधान अ्रथवा संसद कानून द्वारा ऐसा घोषित कर दे तथा सर्वोच्च 
न्यायालय के संगठन का पूरा व्यय, रियासतों के राजाओं की दी जाने 


वाली निजी थैलियाँ (7५9 ७४४०५) और संघीय लोक सेवा-्त्रायोग का 
पूरा व्यय । 


उपरोक्त श्रेणी में सम्मिलित ख्चों के ऊप्र सदन में मतदान नहीं होता, 
किन्तु उस पर वाद-विवाद हो सकता है। भनुदानों की मांगरव प्रन्य खर्चों की 
झनुमानित मांगे झनुदानों की माँगो के (रूप मे लोक सभा में रखी जाती है। लोक 
सभा को इनमे से किसी भी माँग को घटाने या अस्वीकार करने की शवित प्राप्त 
है, किन्तु उसमे वृद्धि नही की जा सकती । यह व्यवस्था ब्रिटेन में प्रचलित प्रथा के 
अनुकूल है । अनुदान की माँग केवल राष्ट्रपति की प्िफारिश प्रर ही लोक सभा 
में रखी जा सकती है। 


बजद पर साधारण बाद-विवाद (0८०7 050758000)--दापिक वित्त 
विवरण (बजट) पेश किये जाने के कुछ ही समय बाद संसद के दोनों सदनों में 
आय-व्यय के प्रस्तावों पर साधारण वाद-विवाद होता है। इसके तिये दो-तीन दिन 
, दिये जाते है। इन दिनों वाद-विवाद आय सम्बन्धी अस्तावों के मूत्र सिद्धान्तो 
अथव्य उनकी नीति पर होता है। इस दौरान मं आय-ब्यय सम्बन्धी विस्तार की 
बातो पर विचार नही होता और न किसी प्रकार का कटौती प्रस्ताव (८७ ०४) 
मेश किया जा सकता है । यदि कोई सदस्य किसी मांग को अर्याप्त प्रभवा 
झावश्यकता से अधिक समझता है तो वह उस पर वाद-विवाद करने के उद्देश्य से 
ही ऐसा प्रस्ताव रखता है। साधारणतया ऐसे प्रस्तावों पर बाद-विवाद के उपरास्त 
सतदान नहीं होता क्योंकि यदि स्वीकार भी कर लिया जाय तो उससे माँग पर 
विश्वेप प्रभाव नही पड़ता । वास्तव में कठौती प्रस्तावों द्वारा विरोधी सदस्य उस 
माग से सम्बन्धित विभाग के प्रशासव की कमियों को खोलकर तीज आलोचना 
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प्रभावी होते हैं। नये कर सम्बन्धी प्रस्ताव वर्ष में किसी समय भी लाये जा सकते 
है, उन्हें भी वित्तीय विधेयक के रूप मे पास किये जाने पर लागू किया जाता है । 
उसके पास होने पर नये कर आरोपित (॥79905०) तथा संग्रहित (८००/८८) क्रिये 
जाते है । 
भारत प्रौर प्रन्य देशों फी वित्तीय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रन्तर 
इस सम्बन्ध में मुख्य बातें ये है--( १) ब्रिटेत में अनुमान ओर वापिक 
वित्त विवरण केवल कॉमन सभा भें पेश किये जाते है, जबकि भारत में वापिक वित्त 
विवरर दोनों सदतों से रखा जाता है । अनुमानों पर दोनों ही सदनों में काद-विवाद 
हो सकता है, किल्तु भ्रनुदानों की मांगे केवल लोक सभा में ही पेश की जाती है । 
(२) बिटेन से अनुमान बजट के पेश किये जाने अथवा वित्त मन्‍्त्री के बजद भाषण 
में पूर्व ही रखे जाते है, परन्तु भारत में वापिक वित्त विवरण रखा जाने के बाद 
ही अनुमानों पर विचार किया जाता है । (३) ब्रिटेन की कॉमन सभा में वित्तीय 
प्रस्तावों पर पूर्ण सदन की समितियों मे विचार हो जाने के उपरान्त ही होता है 
व्यय तथा झाय सम्बन्धी प्रस्तावों पर विस्तृत विचार क्रमश पूर्ति समिति 
((०0॥क्‍ए00९6 07 89999) झौर मार्योपाय समिति ((णतापभागर8 ०! १४४)४ ० 
*६४॥$) में होता है जो दोपपूर्ण है, क्योकि इन समितियों में ससद के कुछ सदस्य 
ही होते हैं। सयुक्त राज्य अमरीका में काँग्रेस के दोनों सदनों के श्रधिकार वित्तीय 
मामलों में समान है । साथ ही उन दोनो सदनो को माँगी हुई रकमो में वृद्धि करने 
की भक्ति भी प्राप्त है 
५. संसद की सम्रितियाँ 
आधुनिक विधान-मण्डल अपने बढ़ते हुये क्रार्यों को बहुत सौमा तक 
समितियों की सहायता से पूरा करते है। सभी देशों में समितियों का प्रयोग बढ़ 
रहा है। फरवरी सन्‌ १६५६ में “परूरों ऑफ पालियामेट स्टडीज' के तत्वाथान में 
संसदीय झासव पर शिक्षण सम्मेलन आयोजित हुआ था । उस अवसर पर स्वर्गीय 
जवाहर लाल नेहरू ने यह मत अक्रट किया कि आजकल संसद के बहुत से कार्यों को 
समितियों को सौप दिया जाय, जिससे कम समय के भीतर भ्रधिक सेतोपजनक व 
प्रभावशाली ढंग से ससदे अपना कार्य पूरा कर सकें। ससद के समय की वचत के 
साव-माध हमारी सम्मति मे समिति व्यवस्था के अन्तर्गत विधि निर्माण कार्य पर 
नियन्त्रण ससद के सदस्यों का रहता है न कि बाह्य विशेष ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों 
का | ये समितियाँ विवेयकों पर विस्तार के साथ वाद-विवाद करती है, वे सभी 
प्रकार की गवाहियों, रेकार्डों या गवाहों को बुलवा सकती है और प्रावश्यकतानुसार 
दानवीन भी कर सकती है । उनकी बंठको की कार्यवाही प्रायः गुप्त रहती है । इन 
बेठकी से कभी-क्रभी सरकार विरोधी दल की कुछ उचित बातो को स्वीकार कर 
लेती है, जबकि संसद सें दोनों पक्ष अत्येक वात पर खड़ते रहते हैं। संसद अपने 
अधिकाश विधेयकों पर रिपोर्ट प्रवर समितियों (४४८०६ ००प्रत॥॥॥६९४) के द्वारा प्राप्त, 


श्ू६ ] भारतीय झासन ग्रीर राजनोति 


करती है। कोई भी प्रवर समिति विशेष रूप से किसी विधेयक पर विस्तृत विचार 
करके सदन को रिपोर्ट देने के लिये नियुक्त की जाती है। प्रत्येक ऐसी समिति के 
सदस्यों की सस्या और सदस्यता का निरंय प्रस्तावक के प्रस्ताव वर सदन ही 
करता है । विधेयक का प्रस्तावक तथा कानून मन्त्री ऐसी समिति के सदस्य झवश्य 
ही होते हैं । प्रवर समितियों के सभापतियों की नियुक्ति सदन का अध्यक्ष करता है । 
याचिका समिति (ए०घाय/ततवढ 08 208॥0795)--समिति में कुल १५ 

सदस्य होते है, जिन्हें सदन का अध्यक्ष उसके कार्य प्रारम्भ होने पर नामजद करता 
है। लोक सभा की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार सदन जनता द्वारा प्रेषित माचि- 
काझ्ों पर भी विचार करती है। ये--[स) लोक सभा के समक्ष लम्बित कार्य 
अथवा (श्रा) सामान्य हित के किसी विषय से सम्बन्धित हो सकती है, किन्तु 
सामान्य हित का विपय ऐसा नहीं होना चाहिये जिसका सम्बन्ध राज्य विधान- 
सण्डल से हो । प्रत्येक्ष याविका सदन को सम्बोधित की जानी चाहिए, झौर उसे 

कोई भी सदस्य पेश करता है या सचिव सदन को प्रतिवेदित करता है। इस पर 

विचार करने के हेतु एक याचिका समिति की भी व्यवस्था है | प्रक्रिया नियम १८६ 

के अवृसार यथा स्थिति, लोक सभा के आरम्भ पर, या समय-समय पर ग्रध्यक्ष एक 

याविका समिति का नाम निदेशित करता है, जिसमे १५ से कम सदस्य नहीं हो 


सकते । इस प्रकार से नियुक्त की गई समिति तव तक बनी रहती है जब तक कि 
दूसरी नई समिति नियुक्त हो जाय । समिति के सदस्यों में ही समिति क। सभापति 


अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। किन्तु यदि डिप्टो स्पीकर उस समिति का 
सदस्य हो तो वही उसका सभापति नियुक्त किया जायेगा । यह समिति ग्रत्येक ऐसी 
याचिका की जाँच करेगी जो इसे सोपी जाय । समिति इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट 
सदन को देगी, जिसमें याचिका के विपय सम्बन्धी तथ्य, उस पर हस्ताक्षर करने 
वाली की सख्या और यह भी बताया जायेगा कि तियमो के अनुसार है या नहीं तथा 
उसे प्रसारित किया यया है या नहीं! है 

लोक-सेवा समिति ((099॥86 00 ?79॥0 8०८०००४5)---इसमे ससद 
के ग्रधिकतम २२ सदस्य होते है जिनमे से १५ लोकसभा और ७ राज्य सभा के 
होते है । सदस्यों का चुनाव श्रानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है और 
यह प्रतिवर्ष संसद के प्रथम सत्र के आरम्म में नियुक्त की जाती है। लोक सभा 
की प्रक्रिया नियम २४१ (१) अनुसार यह समिति भारत सरकार के व्यय के लिए 
लोक सभा द्वारा अनुदत राशियों का विनियोग दिखाने वाले लेखों, भारत सरकार 
के वापिक वित लेखो और लोक सभा के सामने रखे गये ऐसे अन्य लेखों की जाँच 
करती है। भारत सरकार के विनियोग लेखे और इनमे नियन्त्रक महालेखा परीक्षक 
के प्रतिवेदन की छानवीन करते समय लोक लेखा समिति का यह कत्तेब्य होया कि 
वह अपना समाधान कर ले--(क) कि लेखों में व्यय के रूप में दिखाया धत उन 
सवा प्रयोजनों के लिये विधिवत्‌ू उपलब्ध और लगाये जाते योग्य था जिसमें वह 
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लगाया गया है या भारित किया गया है, (ख) कि व्यय उस श्राधिकारी के अनुसार 
है जिसके वह अ्रधीन है, (ग) कि पुननियोग समक्ष प्राधिकारी द्वारा निर्मित नियमों 
के अन्तगंत इस सम्बन्ध भे किये गये उपबन्धों के अनुसार किया गया है । 

लोक सेवा समिति का यह भी कर्तव्य होगा कि (क) राजकीय नियमों, 
व्यापार तथा निर्माण योजनाओं और परियोजनाओं की झ्राय तथा व्यय दिखाने 
वाले लेखा विवरणो की तथा सन्तुलन पत्रों (9297०४ $॥82$) ग्रर्थात्‌ लाभ तथा 
हानि के ऐसे लेखो के विवरणों की जाँच करना, जिन्हें तैयार करने की राष्ट्रपति 
में अपेक्षा की हो या जो कि किसी खास निगम, व्यापार सस्था या परियोजना के 
लिए वित्त व्यवस्था विनियमित करने वाले सविहित नियमों के उपबन्धों के भ्रन्तर्गत 
तैयार किये गये हो झ्लौर उन पर नियन्त्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की 
जाँच करना, (ख) स्वायत्तथासी तथा ग्र्धस्वायत्ततसी निकायो की झ्राय तथा व्यय 
दिखाने वाले लेखा विवरणों की जाँच करना, जिसका लेखा परीक्षण नियन्त्रक व 
भहालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रपति के निदेशो के अन्तर्गत या ससद की किसी सविधि 
के अनुसार किया जा सके, भ्रौर (ग) उन मामलो मे नियन्त्रक व महालेखा परीक्षक के 
प्रतिवेदन पर विचार करना, जिनके सम्बन्ध मे राष्ट्रपति ने उससे किन्ही प्राप्तियो 
की लेखा परीक्षा करने की या अन्य किसी भी प्रकार के लेखों की परीक्षा करने की 
अपेक्षा की हो । समद की समिति द्वारा इस प्रकार की जाँच किया जाना कार्य- 
पालिका के ऊपर एक रोक का काम करता है। इसकी रिपोर्ट मे राष्ट्रीय व्यय में 
हुई भ्रनियमितताओं का उल्लेख होता है । यद्यपि उनमे सुधार नहीं हो पाता, 
क्योकि ये सब बाते व्यय हो चुकने के वाद होती है, फिर भी यह एक बड़ा ही 
उपयोगी कार्य है, क्योकि इन सब बातो में सरकारी विभागों को एक प्रकार की 
चेतावनी मिल जाती है, जिसके फलस्वरूप वे भविष्य में सुधार का प्रयत्न कर सकते 
है । इसकी रिपोर्ट सदन के सामने विचारार्थ ग्राती है और इस प्रकार सार्वजनिक 
लेखो सम्बन्धी कमियाँ सबके सामने प्राती हैं । 


प्रावकलन समिति (58 99085 00ग्रा/0९६)-इस समिति में लोक सभा के 
३० सदस्य होते है, जिनका चुनाव १ व की अवधि के लिये आनुपातिक प्रतिनिधित्व 
की पद्धति से होता हैं। इसकी नियुक्ति भी प्रतिवर्ष प्रथम सत्र के आरम्भ में की 
जाती है। इस समिति के कार्य ये है--(क) प्राक्कलमो में सम्बन्धित नीति से संगत 
कया मितव्ययतायें, सगठन में सुधार, कार्यपटुता या प्रशासनिक सुधार किये जा 
सकते है--इस सम्बन्ध में प्रतिविदत करना । (ख) प्रखासन से कार्यपदुता और 
मितव्ययता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना। (ग) प्रावकलनों में 
प्रन्तनिहित नीति की सीमा में रहते हुये धन ठीक ढंग से लगाया है या नही इसकी 
जाँच करना । (घ) प्राककलन किस रूप में ससद में उपस्थित किये जायेंगे इसका 
सुझाव देना । इसका कार्य भी वडा महत्वपूर्ण है श्लर इसको रिपोर्ट भी सदन के 
विचारार्थ रखो जाती है । कुछ वर्ष पूर्व इस समिति ने यह सिफारिश की थी कि जहाँ, 
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तक सम्भव हो सके राजकीय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पनी के डायरेक्टरों में सरकारी 
अधिकारियों के स्थान पर उद्योगपतियों व वैज्ञानिकों को रखा जाय ॥ इसने श्रपनी 
६ बषं पुरानी इस सिफारिश.को फिर दोहराया कि जाँच करके उन भ्रधिकारियों 
का उत्तरदायित्व ठहराया जाय जिन्होंने सरकारी समान (०90805) को बाजार 
भावों से कम्र कीमत पर बेचा, जिसके कारण सरकार को घाटा हुआ । 
बे है लोक सभा की अन्य समितियाँ? *--इनमें से विज्येप रूप से उल्लेखनीय 
यू --++ 
नियम समिति--सभा की अकरिया और काये सचालन के विषयों पर विचार 
करने और इन नियमों में ऐसे सशोधन तथा बृद्धियों की सिफारिश करने के लिये 
जो आवश्यक समभी जायें, एक नियम समिति होती है ( इसमें सभापति सहित १५ 
सदस्य होते है, जिन्हे लोक सभा का अव्यक्ष नामजद करता है और वह स्वयं इसका 
पदेत सभापति होता है। इस प्रकार की समिति समुक्त राज्य अमरीका में भी 
होती है । 
कार्य-मस्त्रशा समिति--लोक सभा के प्रारम्भ प्र या समय-समय पर 
अध्यक्ष इस समिति को नियुक्त करता है। इसके सदस्यो की सख्या १५ से प्रधिक 
नही हो सकती और वह स्वयं हो इसका भी सभाषति होता हैं । इसके मुख्य कार्य 
ये है--(भ्र) ऐसे सरकारी विवेयकों के प्रक्रम या प्रक्रमों तथा अन्य सरकारी कार्यों 
पर विचार के लिये समय के वटवारे की सिफारिश करना जिल्हें भ्रव्यक्ष सदन के नेता 
के परामश्श से समिति को सोंपे जाने का निदेशक दे, (रा) इसे प्रस्याषित समयसू दी 
में यह दर्शाने की शक्ति प्राप्त है कि विवेयक के विभिन्न प्रक्म तथा भ्रन्य सरकारी 
कार्य किस-किस समय पूरे होगे, (इ) यह ऐसे भन्य कृत्य भी करती है जो 
अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर इसे सोपे जाये । 
भर सरकारी सदस्पों के विधेयकों तथा सकल्‍पों सम्बन्धी समिति--इसमें 
१५ सदस्य से श्रथिक नही होते । इसके सदस्यों को ग्रच्यक्ष नामजद करता है ग्लीर 
वे एक वर्ष तक पद धारण करते हैं। इसका समाषति बध्यक्ष द्वारा समिति के 
सदस्यों में से ही मामजद होता है और इसके मुख्य कृत्य ये हैं--(म) गैर प्तरकारी 
सदस्यों के सद विवेयकों की उनके पुरस्यावित किये जाने के बाद तथा सभा में 
उन पर विचार किय्रे जाने के पूर्व जाच करना और उन्हें, उनके स्वरूप, ग्रविलम्ब- 
नीयता तथा भहत्व के अनुसार दो वर्गों “क' 'ख' मे रखना; (श्री) यह सिफारिश 
करना कि गैर-सरकारी विधेयको मे प्रत्येक विधेयक के प्रक्रम या प्रक्रपो पर चर्चा 
के लिये कितमा समय वाटा जाना चाहिये ; झौर (३) गेंर-सरकारी सदस्यों के 
सकतपों झौर सम्बन्धित विषयों की चर्चा के लिये समय सीमा की सिफारिश 
करना । 


१ किमनन समितियों हथ अकिया सम्बन्दी तियमों फे लिए लोक सभा के मत्रिया 
तथा कार्य-पंच,लन सम्पन्धी नियम? देखिये। 
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सरकारी भ्राइवासन सम्बन्धी समरिति--मन्सत्रियो द्वारा समय-समय पर सभा 
के अन्दर दिये गये ग्राश्वासनो, प्रतिज्ञाओं, वचनों आदि की छानवीन करने के लिये 
और इन बातो पर प्रतिवेदन देने के लिये एक समिति है जिसके कार्य ये है--ऐसे 
आ्राश्वासनो, भ्रतिज्ञाओं, वचनो श्रादि का कहाँ तक परिपालन किया गया है, तथा 
(ख) जहाँ परिपालन किया गया है, ऐसा परिपालन उन प्रयोजनों के लिये आवश्यक 
न्यूनतम समय के भीतर हुआ है या नही । इस समिति में भी १५ से श्रधिक सदस्य 
नहीं हो सकते। इन सदस्यों को अध्यक्ष १ वर्ष की झवधि के लिये नामजंद 
करता है । 

समिति व्यवस्था पर कुछ विचार--ऊपर वर्णित अनेक समितियाँ (प्रवर 
समितियों की छोड़कर) १ वर्ष की अवधि के लिये ब्रिटेब की सन्नकालीन ($९४आं०- 
गध) समितियों के समान हैं । एक विशेष विचारणीय वात यह कि यद्यपि भारत 
में पश्चिमी देशों की ससदात्मक पद्धति को अपनाया है, किन्तु लौक सभा ने उन देशों 
की भांति स्थायी (४४70॥78) समितियो की व्यवस्था नही की है, जबकि ब्रिटेन 
में ६, से० रा० अमरीका में १६९ और फ्रास में १८ स्थायी समितिया है। लोक सभा 
मे ऐसी समितियों के प्रयोग को प्रावश्यक नही समझा है। एक श्रत्य उल्लेखनीय 
बात यह है कि सं० रा० अमरीका की भाति लोक सभा की समितियों की शक्तियाँ 
बहुत ही कम है| वहाँ पर समितियाँ प्रतिवर्ष हजारो विधेयकों का भ्रस्त कर देती 
हैं । इस दृष्टि से लोक सभा की समितिया' ब्रिटेन की समितियों से श्रधिक मिलती- 
जुलती है | अन्त में, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, भारत में विरोधी दल का 
नेता नही होता जैसा कि ब्रिटेन में है । 

६. प्रक्रिया सम्बन्धी अ्रन्य उल्लेखनीय बातें 

संविधान के उपवन्धों के अ्रवीन प्रत्येक सदन को झपनी प्रक्रिया और कार्य- 
संचालन के विषय में नियम बनाने की पूर्ण स्वतन्त्रता है । दोनो सदनों की सथुक्त 
बैठक तथा उनके वीच सचार के हेतु राष्ट्रपति राज्य सभा के सभापति व लोक 
सभा के ग्रध्यक्ष के परामर्श से तियम बनाने का अधिकार रखता है । संयुक्त बैठक 
का सभापति लोक सभा का भ्रध्यक्ष होता है, उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा 
बताये नियमों के अनुसार जिस व्यक्ति को अ्रधिकार प्राप्त हो वह सभापतित्व करता 
है । वित्तीय कायंवाही समय के भीतर ही पूरी हो जाये, इस सम्बन्ध में नियम बनाने 
तथा दोनो सदनों की समुक्त वैठक की प्रक्रिया व का्यं-सचालन के नियम का अधिकार 
राष्ट्रपति को है मोर इस सम्बन्ध में बनाया गया कोई भी नियम, यदि बह सामान्य 
प्रक्रिया के मियमों के विरुद्ध हो, कायम रहेगा । है 

सामान्य प्रक्रिया के कुछ उल्लेसनीय नियम प्रग्रलिखित है--(१) नवक्ि 
सदन को बंठक हो रहो हो, सदन में उपस्थित सदस्यों के बारे में मियम हैं-- 
(प्र) प्रत्येक सदस्य सदन में भीतर भाते व सदन से वाहर जाते समय शिप्ट व्यवह्यर 
(५८०० णगा) रखेगा, (झा) प्रतियमित दस से सदन में एक भोर से दूसरी घोर नही : * 
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जायेगा, (इ) सदन के कार्य ,से सम्बन्धित कायजों को छोड़कर अन्य पुस्तक, 
समाचार-पत्र झ्रादि न पढ़ेगा । (ई) शान्ति रकखेगा, (उ) दुसरे सदस्यों के बोलते 
समय झोर तथा बेढये तरीके से उनके भाषण में रुकावट न डालेगा । (२) बोलने 
के सन्वत्ध में नियम--जत कोई सदस्य बोलने के लिये खड़ा होता है तो अध्यक्ष 
उसका बाम लेकर पुकारेणा । यदि एक साथ एक मे अधिक सदस्य बोलने के लिये 
खड़े हो तो जिस सदस्य का वाम पहले जिया जाये वह बोलेगा । (३) सम्बोधित 
फरते का ढंग---प्रत्येक सदस्य अपने स्थान से ही अपने विचार प्रकट करेगा, खड़ा 
होकर वोलेगा और अध्यक्ष को सम्बोधित करके भाषण देगा, परन्तु बिमार अथवा 
कमभोरी की दशा में प्रध्यक्ष किसी को बैठे ही बोलने की आज्ञा दे सकता है । 
(४) प्रदन अ्रध्यक्ष के द्वारा पूछे जा सकते है। (५) भाषणों का त्रम श्रादि-- 
(प्र) जव श्रस्ताव का प्रस्तावक बोज चुके तो अन्य सदस्य उध् पर अध्यक्ष की झाना 
के बिना, कोई भी सदस्य, घ्िवाथ प्रस्तावक के जिसे उत्तर देने का अधिकार, होता 
है, किसी प्रस्ताव पर एक वार से ग्रधिक नही बोलेगा (६) जब अध्यक्ष खड़ा होता 
है-- (प्र) उसकी बात को सभी सदस्यों को झान्ति के साथ सुनना चाहिए, 
(प्रा) प्रत्येक सदस्य को जो बोल रहा हो, या बोवने के लिये खड़ा हो अध्यक्ष के 
खडे होते हो, तुरन्त बैठ जाना चाहिये, (इ) कोई भी सदस्य अध्यक्ष के बोलते समय 
अपना स्थान नहीं छोडेंगा । 
प्रइव (2०४४४०॥७)--ससद की कार्यवाही में अइनों कया बड़ा महत्व है । 
दोनों सदनो की प्रत्येक बैठक के आरम्म में एक घण्टा अ्रश्नोतर के लिए नियत है । 
सभी मखालबी (विभागों) के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे जाते है। परन्तु सभी प्रश्वोत्तरो 
को सुविधा के हेतु तीन समूहों में वांठ दिया गया है । अत्येक समूह में झाने वाले 
विभाग में से सम्बन्धित वातों के विषय में प्रश्त उसके लिये नियत दिनों में ही पूछे 
जाते है | प्रश्त के लिय्रे निश्चित पूर्व सुचना दी जानी श्रावश्यक है, जिसमे कि 
| उमका उत्तर तैयार किया जा सके। जो प्रश्न निश्चित नियमों के विरुद्ध होते है 
उन्हें पुछते की आ्राज्ञा नहीं भिलती। प्रश्नी के सम्बन्ध में कुछ नियम निस्स 
प्रकार है-- के 
(१) कोई ऐसा प्रश्व नहीं पूछा जा सकता जिसका उद्देश्य वाद- 
विवाद या तके हो अर्थात्‌ उतका उद्देव्य मुख्यत- श्रीक्ष सुचना पाना 
होना चाहिए :(२) कोई ऐसा प्रश्त नही बूद्धा जाता चाहिए जो हास ही 
में पूछे यये- प्रश्न के झमाव हो, (३) प्रदत का सम्बन्ध किसी स्यानाधीक 
व देण्डाधीय के श्रावण से नहीं होता चाहिये। (८४) कोई भी महृत्य 
किसी दिन तौन_ से अधिक प्रइन नहीं पूछ सकता। प्रश्तों के उत्तर 
सम्बन्धित विभागीय अधिकारी तैयार करते है, किस्तु.वे मग्त्रियों द्वादा ही 
“ दिये जाते हैं अिरज्तु मस्त्री संभो अ्स्तो का उत्तर दें, उन पर कोई ऐसा 
बन्धर्त नही होता ।' बहुत मे प्रध्नों के उत्तर लिखित रूप में भी दिये जाते 
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है, विशेष रूप से जबकि उनको सख्या इतनी झधिक होती है कि प्रश्नोत्तर 
कार्य एक घण्टे में समाप्त नहीं होता । इन लिखित उत्तरों को उस दिन 
की कार्यवाही के छुपे पत्रों में सम्मिलित कर लिया जाता है । 
संकल्प (२९८४0५४००)--सकल्प गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पेश किये जाते 
है, उनको पेश करने से पूर्व २५ दिन की सूचना दो जाती है ग्लोर वे निश्चित 
क्रम के अनुसार ही पेश किये जा सकते हैं । लोक सभा की प्रक्रिया के नियम १६० 
के ग्रनुसार सकल्प राज्य की घोषणा ग्रथवा सिफारिश के रूप में हो सकेगा या ऐसे 
रूप में हो सकेगा, जिससे कि सरकार के किसी काम झथवा नीति का सभा द्वारा 
अनुमोदन या अ्ननुमोदन श्रभिलिखित किया जाये या कोई सन्देशा दिया जाये या 
किसी कार्यवाही के लिये प्नुरोध या प्रार्थश की जाये या किसी विषय अथवा 
स्थिति पर सरकार द्वारा पुनविचार के लिये ध्यान झ्राकपित किया जाये या किसी 
अन्य रूप में जो अध्यक्ष उचित समझे । सक्षेप मे, इनका उद्देश्य सरकार से किसी 
कार्य विशेष को करने या किसी विपय के सम्बन्ध में प्रस्तावित नीति ग्रहणा करने 
की सिफारिश करना होता है । सकल्‍्प के पेश होने पर अन्य सदस्य सशोधन पेश 
कर सकते है। प्रत्येक सकल्प का स्वीकार अ्रथवा अ्स्वीकार होना सरकारी रूख के 
ऊपर निर्भर करता है । सकल्प पास हो जाने पर भी सरकार उसे मानने के लिये 
बाध्य नही होती । 
काम रोको प्रस्ताव (8०]०प्7॥7670 ॥7000705)--ऐसे प्रस्ताव का सम्बन्ध 
किसी भी अविलम्ब सार्वजनिक महत्व के मामले (779(67 ० एा86० 900!0 ॥7- 
7०7(४7००) अथवा हाल में घटी सावंजनिक महत्व की घटना या स्थिति पर विचार 
करना होता है । यदि किसी ऐसे प्रस्ताव का सम्बन्ध किसी निश्चित, आवश्यक 
तथा सार्वजनिक महत्व के मामले से नही होता तो प्रध्यक्ष उसे श्रनियमित ठहूरा 
कर पेण होने से रोक देता है । इसके अ्रतिरिक्त यदि प्रस्ताव में उठाया गया मामला 
सध सरकार के क्षेत्र से सम्बन्धित नही होता अर्थात्‌ किसी राज्य सरकार के क्षेत्र 
से सम्बन्ध रखता है ग्रथवा ऐसे मामले से सम्बन्धित होता है जो न्यायालय के 
विचद्सधीन हो तो भी उन्हे पेश करने बी आज्ञा वही दी जाती । ऐसे प्रस्त+दो पर 
सदन प्रश्नोत्तर काल के उपरान्त ही विचार करता है। प्रस्ताव के विषय पर 
सरकार तथा विरोधी दल के सदस्य अपने-अपने विचार रखते है। वास्तव मे उन 
प्रस्तावों का उद्देश्य सरकार के प्रशासन की आलोचना करना होता है । यदि ऐसा 
प्रस्ताव पास हो जाये तो मन्त्रि-परिपद्‌ को त्याग-पत्र दे देना चाहिये । 
सदन में वाद-विवाद के लिये ग्न्य अवसर भी मिलते है--उनमें. से एक 
प्राधे घन्ठे वाद-विवाद का अवसर (छल आ॥ तै0पा 05८४५४४०४) भी है। यदि 
कोई प्रशनकर्त्ता दिये गये उत्तर के मिलने के वाद कुछ आगे वाद-विवाद चाहता है- 
तो ;वह ध्रावे घण्टे के लिये उसके सदस्यों से प्रार्थना कर॑ सकता है | ऐसी प्रार्थना के 
लिये ३ दिन की अधिसूचना आवश्यक है, साथ ही उस प्रार्थना पर ग्न्य २. 
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सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिये । इससे सम्बन्धित प्रक्रिया की विशेषता यह 
है कि वाद-विवाद के लिये भदन के सम्मुख कोई स्पष्ट भोर निश्चित प्रस्ताव 
(४7९१० ग्रा०00) नही होता । इसी से मिलता हुप्ना एक दूसरे प्रकार का प्रवमर 
“अ्रविलम्व सार्वजनिक महत्व के मामलो पर ग्रल्त समय के लिये “वाद-विवाद' 
(५४९०५३॥०७७ 09 श०(९५ ए पाह्चा। एपणाल ग्राएणाउप्रट्ट 0 शत तैच्वा३- 
(0०४) की प्रक्रिया द्वारा मिलता है । यह प्रक्रिया पूर्व बशित प्रक्रिया के ही समान 
है, भन्तर केवल यह है कि इसके लिये कोई अधिसूचना भ्रावश्यक नहीं दे, न इसके 
लिये कोई विशेष दिन नियत होता है और इसके लिये २) घण्टे तक का समय 
मिल सकता है । 

गोपनीय बंठक (8८८०६ 5९5$४००)---सदन के नेता द्वारा प्रार्थतरा की जाने 
पर अध्यक्ष कोई दिन या उसका भाग सभा की गोपनीय बैठक के लिए नियत कर 
सकता है। जब ऐसी बैठक होती है तो बाहरी व्यक्तियों को सभा भवन, सभा कक्ष 
या दीर्घाओं मे रहने की अनुज्ञा नहीं होती । सदस्यों का बाहर चला जाना तथा 
निलस्वन--अ्रध्यक्ष किसो सदस्य को, जिसका व्यवहार उसकी राय से घोर 
अव्यवस्यापूर्णा हो, तत्काल सभा भवन से बाहर चले जाने का निदेश्ष दे सकता है 
और ऐसे सदम्य को, तुरन्त बाहर जाना होता है । यदि ग्रध्यक्ष प्रावश्यक समझे तो 
चह्‌ उस सदस्य का नाम ले सकता है (]भश्याआ08 मा० गाल) जो अध्यक्ष पीठ 
के प्राधिकार की अपेक्षा करे या जो हठपूर्वक ग्लौर जाम-बूककर सभा के कार्य में 
बाधा डालकर सभा के नियमो का दुरुपयोग करें। यदि किसी सदस्य का इस प्रकार 
नाम लिया जाब तो वह तुरन्त प्रस्ताव रखेगा कि उस सदत््य को सत्र के अवश्िप्ट 
काल तक सभा की सेवा से निलम्बित किया जाय । परन्तु सभा किसी भी समय, 
प्रस्ताव किये जाने पर, संकल्प पास कर सकती है कि ऐसा निलम्बन समाध्त किया 
जाये । नियमों का मिलस्वन--कोई सदस्य अध्यक्ष को सम्मति से प्रस्ताव कर सकेता 
है कि सभा के समक्ष किसी प्रस्ताव विश्षेष पर किसी नियम का लायू होना निलस्बित 
करंदिया जाय और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो वह प्रामगिक नियम उस समय 
के लिये निलम्बित कर दिया जायेभा | 

अधोनस्थ विधान ( $00070746 |८३88]4ध0॥)--इस प्रकार के विधान १ ९ 
की झ्रावश्यकता दो कारणो से पड़ती है। प्रथम, विधान-मण्डल के पास समय का 
अभाव और दूसरे, विधायकों को विधान की विस्तृत वातो के वारे में, विज्ेष ज्ञान 
(०९फल६ ॥.09८०४०) न होना । संसद द्वारा पास किये गये अधिनियमो की 
विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत प्रणासव अधिकारियों को विनिमय (7८8४।90075), 
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नियम, उप-नियम (5ए४-ए!८७), उप-विधि (2$-895) आदि बनाने का अधिकार 
है, जैसा कि अन्य देशो में भी होता है। संविधान के उपबन्धों या संसद द्वारा किसी 
अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजित वैधानिक कृत्यों के अनुसरण में बनाये गये 
प्रत्येक विनियम, नियम, उप-नियम, उपविधि आदि को सभा के नियमों के अनुसार 
सभा के समक्ष रखा जाता है | एक अ्रधीनस्थ विधान समिति इस वात की छानवीन 
करते के लिए होती है कि क्या सविधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजित 
विनियम, नियम, उप-नियम, उपविधि आदि बताने की शक्तियों का प्रयोग ऐसे 
प्रत्यायोजन के अ्रन्तर्गंत उचित रूप से किया जा रहा है। इस समिति में १५ से 
अधिक सदस्य नहीं होते । उन्हे अ्रध्यक्ष द्वारा एक वर्य की अवधि के लिए नामजद 
किया जाता है। इसको सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से ही नियुक्त 
किया जाता है। ३१ दिसम्बर सन्‌ १६५३ ई० को लोक सभा के अध्यक्ष ने 
अ्रधीनस्थ विधान! के लिए एक समिति की नियुक्ति की थी, जिसने उसके विभिन्‍न 
'पहलुओ' पर विचार किया । उस समिति ने बताया है कि संसद के विभिन्‍न कानूनों 
में अधीनस्थ विधान सम्बन्धी ४ प्रकार के उपबन्ध मिलते है 
(१) जहाँ पर सरकार विना किसी अन्य ओपचारिक कार्यवाही के 
नियमों को बनाकर देती है, (२) जहाँ पर सरकार नियमो को वनाकर 
लागू कर सकती है, परन्तु उनके प्रकाशित होते पर उन्हे संसद के सम्मुख 
रखना आवश्यक है, (३) जहाँ पर बताये नये नियमों को संसद के सम्मुख 
इस हेतु रखा जाता है कि निश्चित ग्रवधि के भीतर यदि ससद चाहे तो 
उनमें सुधार कर दे, श्रौर (४) जहाँ पर नियमों के प्रारूप को प्रकाशित 
करने के पूर्व संसद के सम्मुख रखा जाता है और जिनमे ससद चाहने पर 
सुधार कर सकती है। 
७. संसद के कार्यो पर एक दृष्टि 
गत २० वर्षो में भारत की ससद न अनेक महत्वपूर्ण कानून पास किये है 
श्रौर देश के विकास तथा पुन्रनिर्माण के लिए सराहनीय कार्य किया है। संसद के 
कार्यों में सर्वप्रथम स्थान देश में समाजवादी व्यवस्था कायम करने के ध्येय को 
स्वीकार किया जाना है। समाजवादी व्यवस्था कायम करने तथा कल्याणकारी 
राज्य के घ्येय की प्राप्ति के उद्दे श्य हेतु ससद ने श्राथिक, सामाजिक और राज- 
नीतिक सभी क्षेत्रों में अनेक झावश्यक और महत्वपूर्ण कानून वनाये हे तथा निश्चित 
किये हैं ! आर्थिक क्षेत्र मे संसद ने ३ पचरवर्षीय योजनाये स्वीकार की भर उनकी 
पूर्ति के लिए सघ व राज्य सरकारें विभिन्‍न निर्माण-कार्य कर रही है। देश का 
उत्पादन बढाने, उद्योगों का विकास करने और मालिकों तथा मजदूरों के बीच 
भ्रच्छे सम्बन्ध बनाये रखने के लिए ससद ने समय-समय पर उचित निर्णय किये है। 
इसी क्षेत्र में राप्ट्रीयकररण सम्बन्धी महत्वप्रूणं कानून भी रखे जा सकते हैं। 
सामाजिक क्षेत्र में ससद ने हिन्दू कोड बिल के मुख्य उपबन्धों रे सम्बन्धित कई 


(६४ ] भारतीय शासन और राजनीति 


कानून बनाये है, यथा विशेष विवाह कानून, हिन्दू विवाह और तलाक कानून, हिन्दू 
उत्तराधिकार कानून झ्रादि । अस्पृश्यता निवारण के उद्ं श्य से अस्पृश्यता सम्बन्धी 
श्रपराधों का कानून, १६५५ (४6 एग्रा०एणाबंज। 07085 ७०, 955) 
बना है। उच्च ज्िक्षा के विस्तार तथा स्तर को उठाने के उद्देश्य से संसद में विश्व- 
विद्यालय झनुदान झायोग (एग्रांश्शभाज बा (ए०्रा8आं००७) की रचना की 
है। राजन॑तिक क्षेत्र मे ससद का सवसे महत्वपूर्ण कार्य राज्यो के पुनर्गठन सम्बन्धी 
निश्शंय है। 
ससद के सदस्यों ने अपने व्यवहार, भाषण, वाद-विवाद के स्तर से यह 
सिद्ध कर दिया है कि भारत मे प्रजातन्त्र प्रणाली और संसदात्मक पद्धति की जड़े 
गहरी जम गईं है, यद्यपि कभी-कभी सदनों में अश्योभनीय व अवाछनीय घटनायें भी 
हुई है। प्रजातन्त्र को राजनैतिक, सामाजिक और आशिक क्षेत्र में सफल बनाने के 
लिए जो प्रयत्न भारत की ससद ने किये है, उतकी देशवासियों ने ही नहीं वरन्‌ 
विदेशियों मे भी प्रशसा की है । वास्तव मे ससद पर इन दो कठिन कार्यों की पति 
का दायित्व था--नये कानूनो के निर्माण का भारी भार और भावी ससदों तथा 
राज्य विधान-भण्डलो, के मार्ग प्रदर्शन के लिए स्वस्थ्य अभिसमयों और प्रथाग्रो को 
डालना । ससद के सदस्यों ने अपने थिप्ट व्यवहार से संसद की कार्यवाही की 
सुगमता व शीघ्रता से चलाने की अच्छी प्रथा को डाला | ससद के समय पर केवल 
आरागे के स्थानों पर बैठने वालो का ही एकाधिकार नहीं, वरन्‌ पीछे बैठने वालो ने 
भी उसकी कार्यवाही मे समुचित भाग लिया। इसके अतिरिक्त विरोधी पक्ष के 
सदस्थो ने संसद द्वारा बनाये कानूनों पर भ्रपने विचारों और मतो से समुचित प्रभाव 
डालने में सफलता पाई । गु 
संसद के महत्वपुर्ण कार्य--उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ससद का सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना है भर उसे पूरा करने में भारत की ससद ने 
सराहनीय सफलता पाई है । यह सच है कि विधेयक तैयार करने का कठिति और 
महत्वपूर्ण कार्मे सावंजनिक अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित मन्त्रालयों में किया जाता 
है किन्तु उनमें अन्तग्रेस्त प्रश्नों और उनके झ्राधारभूत सिद्धातों पर ससद के सदनो 
में गम्भीरतापूर्वक तथा विस्तारपुवंक वाद-विवाद अति महत्वयूणं है। संसद का 
दूसरा कार्य कार्यपालिका पर नियन्त्रण रखना है। इस कार्य की प्रूति भी भारत की 
ससद ने ग्रभी तक भली प्रकार की है । पहली ससद मे सत्तारूढ़ दल (कांग्रेस) का भारी 
बहुमत था और बहुमत भ्रभी तक कायम है, किन्तु क्रमशः विरोधी पक्ष भी सुदृढ हुआ 
है। विरोधी पक्ष के सदस्य विज्लेप रूप से सरकार के गलत कार्यों की झ्रालोचना करते 
रहते है और कभी-कभी तो सरकार के समर्थक भी सरकारी नीतियों तथा कार्यों 
की आलोचना करते हैं । सदस्यग्रण मन्त्रियो से प्रत्येक बैठक में प्रइन पूछते है और 
उनके ह्वारा विभिन्‍न प्रकार की सूचना प्राप्त करते है तथा प्रशासन की कमियो को 
खोलकर रखते हैं । 


आरत की संसद [ रृहर 


'काम रोको प्रस्ताव” तथा प्रन्य प्रस्तावों द्वारा संसद के सदस्य सार्वजनिक 
भहंत्व के प्रश्नो पर विचार करते रहे हैं श्रौर सरकारी नीति पर उसका कम या 
अधिक प्रभाव पड़ा है। बजट तथा अनुदानों की माँग (फव्याआा्त5 07 87४7१४) 
के सम्बन्ध में लोक समा में सरकार की वित्तीय नीति तथा प्रश्मासन के प्राय, सभी 
कार्यो पर खुलकर वाद-विवाद होता है । यथपि सार्वजनिक अ्रथवा सहकारी निममे 
(29०७॥० (४7०५४०॥5) एक प्रकार से स्वशात्ित निकाय (2प्र07009005 
9०4९9) है, फिर भी उनकी रचना सम्बन्धी कानूने संसद ने बनाये है और उनके 
कार्यों के बारे में सदस्यगर प्रदनों द्वारा अपने विचार तथा मत अभिव्यक्त करते रहते हैं । 
महालेखा परीक्षक श्ौर लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के ध्राधार पर ससद सरकार 
के सभी वित्तीय कार्यों की आवश्यकतानुसार आलोचना करती है तथा शुधार हेतु 
आवश्यक सुझाव देती है | ऐसे ही सधीय लोक-सेवा श्ायोग की रिपोर्ट भी प्रतिवर्ष 
संसद के सामने श्राती है और सरकार की सार्वजनिक अधिकारियों सम्बन्धी कार्य- 
वाहियों की भी आलोचना होती रहती है । 

ससद का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य जनता को शिकायतों को व्यक्त करना 
(रथारिंगा00 ० 8॒घं०५४घ०८5) है । यह कार्य मुल्यत' प्रश्तों के द्वारा किया जाता 
है, कभी-कभी कामरोको प्रस्तावों का भी इस उद्देश्य से प्रयोग हुआ्आा है। इस कार्य 
की पूर्ति में विपक्षी दल के सदस्यों का भाग विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहता है । 
संसद में विरोधी पक्ष काफी सुदुढ नही रहा है, फिर भी विरोधी पक्ष के नेताओं 
और सदस्यी ने इस कार्य के करने में कोई कमी नहीं की है ।** सलद के दो अन्य 
कार्य भी महत्वपूर्णा हैं और उनके करने में भी संसद काफी सफल रही है) प्रथम, 
सखद एक सार्वेजनिक प्लेटफार्म (979॥० #07प्०ए) है । उसके सदनो में दिये गये 
आपरा तथा वक्‍तव्य और उनमें होने वाले वाद-विवाद को सुनने के लिये दर्शक 
गलरियाँ बहुधा भरी रहती है भ्रीर दर्शक देश के प्राय, सभी कोनों से ससद की 
कारमवाही देखने झाते है । इसके अतिरिक्त ससद की कार्यवाही की विस्तृत तथा 
सक्षिप्त रिपीर्ट सभी समाचार-पती में प्रकाशित होती है, जिन्हे प्रतिदित लाखो 
व्यक्ति पठते है । मौरिस-जोन्स ने इस सम्बन्ध में लिखा है * 

आरत में ससद को सार्वेजतिक प्लेटफार्म कहा जा सकता है । सन 
१६४३ में बजट पर ७२ दिन के वाद" विवाद के दौरान में दर्शक गैलरियो 
में प्रवेश के लिये ४५० हजार टिकद वितरित किये गये थे श्र कोई ऐसा 
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सकेस नही है जिससे यह प्रकट होता हो कि जनता की दिलचस्पी कम 

हुई है। विभिन्‍न प्रकार के ध्धाचार-पत्रों का विश्लेषण करने पर भवश्य 

ही भह विदित होगा कि समाचार-पश्र जनता की इस दिलचस्पी को 

मानते है ओर उसे प्रोत्साहित भी करते है। भारत के समाचार पत्रों में 

संसदीय कार्यवाही को, अधिकतर गंग्रेजी समाचार-पत्रो में, अधिक महत्व 

दिया जाता है।” 

चौये, संसद मे नेताम्रो की छांट ($९००ाणा ० [९०५०$) में भी योग 
दिया है। जहाँ तक सत्तारूढ़ दल का सम्बन्ध है अधिकतर मन्ति राष्ट्रीय 
आन्दोलन के अग्रणी नेता रहे हैं। परन्तु मन्त्रि-परिषद्‌ का निर्माण करते समय 
प्रधान भन्‍त्री ने सदस्यों की संसदीय कार्य करने की योग्यता का अवश्य ही ध्याव 
रखा है । गत वर्षों मे ससद के सदनों में अच्छा कार्य करने वाले सदस्यों को प्रायः 
सभी दलो के नेतृत्व में उपयुक्त स्थान मिला है | 
अन्त में, ससद की कुछ झाघारो पर आलोचना की गई हैँ। प्रथम, संसद 

के अनेक सदस्य सुयोग्य तथा श्रपने निवाचिन-क्षेत्रों के सच्चे प्रतिनिधि नहीं होते । 
शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ ससद के सदस्यों की योग्यता में वृद्धि अवश्य ही 
होगी और निर्वाचक सोच-समभ्रकर ही भ्रपना मत डालेगे | दूसरे, सन्‌ १६६७ कै 
पूर्व तक विरोधी पक्ष का भाग उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा जितना कि होना चाहिए 
था । वर्तमान लोकसभा मे विरोधी पक्ष काफी सुदृढ़ है, किस्तु वह विभिन्न दलों से 
मिलकर बना है, जिनके कार्यक्रमो और दृष्टिकोणों मे कोई साम्यता नहीं है। इसी 
कारण विरोधी पक्ष का भाग प्रभावों नहीं रहा है। तीसरे, कुछ समय से बहुत 
थोड़े से सदस्यों का सदनों में व्यवहार संसद की मान्य प्रथाओं के विरुद्ध तथा उनसे 
गिरा हुआ रहा है । राजनीतिक समस्याओ्रों को असंसदात्मक उपायों द्वास हल करने 
के प्रयत्नों को रोका जाना आवश्यक है; क्योकि उनके प्रयोग से सांसद प्रजातत्त 
की सफलता में बडी वाधा उत्पन्न होने का भय है । 


७-०० 


श्रष्याय है. 
राज्यों का शासन 


१. संघान्तरित राज्य 
स्वतस्पता के पूर्व भारत दो भागों में विभाजित था--“ब्रिटिश भारत और 
“भारतीय भारत! । ब्विठिश भारत में पूरी तरह से ब्रिदिश झासत था और ब्रिटिश 
भारत को शासकों ने प्रशासन की सुविधा के विचार से कई प्रास्तो में बाँटा हुआ 
था। भारतीय भारत में सभी देशी रियासतें, जिनकी संख्या ६०० के लगभग थी, 
सम्मिलित थी । इनमे देशी राजाओं और तवाबों का भिन्न-भिन्न प्रकार का झासत 
था और सभी देशी राजे व नवाय ब्रिटिश भ्धिराज सत्ता (?078४09॥00)) के 
' अधीन थे । सन्‌ १६३४ के भारतीय शासन अधिनियम के अनुसार सम्पूर्ण देश के 
लिए एक संघात्मक संविधात को व्यवस्था की गई थी, परन्तु सघ का निर्माण देशी 
राजाओं तथा ब्रिठिश ताज की स्वीकृति पर निर्भर था । देशी राजाओं के संघ में 
सम्मिलित ने होने तथा दूसरे विश्व-युद्ध के छिड़ जाने के कारण सघात्मक योजना 
भारत में लागू न हो सकी । स्वतस्त्रता-प्राष्ति पर एक प्रकार से देशी राज्यों को भी 
स्वतन्त्रता दे दी गईं, परन्तु बदली हुई परिस्थितियों में देशी नरेशों ने ठुद्धि से काम 
लिया और छोटी देशी रियासतो का या तो भ्रान्तों में विलोनीकरण (गा) हो 
गया या उनमें से बहुत-सी रियासतों के सघ वन गये । इन सधों और रियासतों ने , 
भारतीय संध मे प्रवेश करने का निर्शंय किया । इस प्रकार सम्पूर्ण भारत के लिए 
एक संघीय संविधान के निर्माण का कार्य सफलतापुवंक हो सका । 
भारत के सविधान के यनुसार भारत अनेक राज्यों का संघ (एश०व ० 
80868) है भारत के संविधान मे सभी प्रान्तो तथा देशी रियासतों व उनके संपों 
को अब एक ही नाम “राज्य! (5006) देना उवित समझा गया है, क्योकि उन सभी 
में प्रजावस्तरात्मक शासतअणालो लागू हुई है । संयुक्त राज्य ग्रमरीका में सम्मिलित 
विभिन्न इकाइयाँ भी राज्यों के नाम से पुकारी जाती है, परन्तु सविधान के प्रारम्भ 
पर भारतीय सघ में सम्मिलित राज्य पूरी तरह से एक प्रकार के नदी थे, भ्रतः उन्हें 
विभिन्न वर्गों में बाटा गया था । भारतीय संघ इत राज्यों का एक भ्रविच्द्ित संघ! 
है अर्थात्‌ किसी भी राज्य को भव संघ से विना ससद की स्वीकृति के झलग होने 
(४०८६४४०॥) का अधिकार नहीं है। भारतीय संघ में संविधान लागू होते के समय 
प्रथम अवुसुची से बशित अग्नलिखित राज्य सम्पिलित हुय--- 


श्ध्द ] भारतीय शासन और राजनीति 


भाग 'क--उत्तर प्रदेश, पंजाव, विहार, पश्चिमी वगाल, प्रसम, उड़ीसा, 
मद्रास, वम्बई और मध्य प्रान्त । ये पुराने ब्रिठिय काल के प्रास्त थे, जिनमें गवर्नर 
झासन का श्रध्यक्ष होता था और जिनमें राज्य का प्रमुख चवमेंर ही रहा। 
भाग “ख'-- हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर, मध्य भारत, मँसुर, पटियाला एंवं पूर्वी 
पजाव की रियासतों का सघ, राजस्थान, सौराप्ट्र और ट्रायनकोर कोचीन । इनमे से 
कुछ तो पुरानी बडी रियासतें थी तथा शेप रियासतों के संघ। उनमें गवर्नर के 
स्थान पर राज-प्रमुख राज्य के ग्रध्यक्ष बने । भाग 'म--प्रजमेर, बिलासपुर [इ्मे 
आगे हिमाचल प्रदेश मे मिला दिया गया), दिल्‍ली, कच्छ, श्रिपुरा, भोपाल, कुर्ग, 
हिमाचल प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश भ्रौर मनीपुर । इनमे से कुछ तो पुराने चीफ कमिस्नरों 
के प्रान्त थे और कुछ देशी रियासते व उनके छोटे संघ थे। उनका प्रमुख चीफ 
कमिश्नर भ्रथवा लेफ्टिनेस्ट गवर्नर कहलाया। भाग 'घ/--उनमे केवल भ्रण्डमात 
और निकोबार द्वीप-समुह थे । यहाँ पर भी एक चीफ कमिइनर होता था। भागे 
चलकर पार्डेचेरी और योग्रा, डामन ड्यू भी भारतीय संघ के भ्रग बने । भाग का व 
'ख' के राज्यो का तो पद सध में सम्मिलित राज्यों की इकाइयो जंसा था अर्थात्‌ उन्हे 
आन्तरिक झासन के अधिकार सविधान मे धाप्त थे ) परन्तु अन्य राज्यों और क्षेत्रों 
को वे अधिकार प्राप्त थे जो उन्हें ससद ने प्रदान किये अथवा वे सध सरकार द्वारा 
अधिशासित थे । 
भारत की ससद को कानून बनाकर नये राज्यो को सथ में सम्मिलित करने 
तथा नये राज्य स्थापित करने का अधिकार है। इसके ग्रतिरिक्त ससद को पग्र- 
लिखित प्रधिकार भी है--संसद कानून बनाकर (१) नये राज्य की रचना कद 
सकती है, चाहे नया राज्य किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके बनाया जाये प्रथवा 
दो राज्यों को मिलाकर, (२) किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती हैः 
(३) किसी भी राज्य का क्षेत्रफल कम कर सकती है और (४) किसी राज्य को नागे 
बदल सकती है । परन्तु इस सम्बन्ध में कार्य करने से पूर्व इन शर्तों का पूरा होता 
आवश्यक है---पहली, इस प्रकार का कोई भी विवेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के 
बिना पेश नहीं किया जा सकता। दूसरी, यदि विवेयक के प्रस्तावों का तम्बस 
राज्यों की सीमाग्रो तथा चामों से हो तो उन प्रस्तावों के प्रभावित होने वाले राय 
के विधान-मण्डलो के मत को उस विधेयक के पेक्ष करने से पूर्व उन प्रस्तावों के 
सम्बन्ध में जान लेना आवश्यक है । 
राज्यों का पुनर्गठन--स्वतन्त्रता प्राप्ति के सेमय विभाजन से उल्न्न होने 
वाली कठिन समस्याओ्री को हल करने के विचार से इकाइयों के पुनर्गठन की समत्ता 
को सरकार ने दालने का प्रयत्न किया । कित्तु दक्षिणी प्रदेशों के कुछ नेताओं ने 
राज्यों को भाषायी प्राधार पर फिर से गठित करने के लिए चल रहे आन्दोलन 
जोरदार बनाया । सन्‌ १६४३ में भ्रांधरवाप्तियों के झ्रान्दोलन ने उप्र व हिंसातटमक 
रूप धारण किया, जिसके फलस्वरूप २ अ्क्‍्तुवर को आध्च-प्रदेश का निर्माण हुओ। 


राज्यो का झासत [ शृह६ 


भ्राध के निर्माण के परिणामस्वरूप केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र व पजावी सूबे की 
माँग के समर्थकों ने झ्रान्दोलन को आगे वढाया और अच्त में भारत सरकार ने 
राज्य के पुनर्गठन की समस्या का सतोपजनक व स्थायी हल निकालने के विचार से 
२६ दिसम्बर १६५३ को एक उच्च शक्ति प्राप्त राज्य पुनर्गठन झ्रायोध (वाट 
छे४९०६०५4७०७ एण्रप्रा$50॥) नियुक्त किया । 


राज्य पुनर्गठन आयोग ने यह मत प्रकट किया कि कोई भी ऐसा परिवतंन 
न किया जाये, जी वर्तमान स्थिति मे निश्चित सुधार न करे और जिससे सम्बन्धित 
प्रदेशों की जनता और सम्पूर्ण राज्य का हित साधन न हो । दूसरे, आयोग ने यह 
विचार ध्यक्त किया कि देश का प्रद्यासनिक और राजनीतिक सगठत राज्य की एकत्ता 
पर आ्राधारित हो और राष्ट्रीय हित में हो । तीसरे, श्रायोग ने यह निश्चित मत 
प्रकट किया कि न तो यह सम्भव है और न वाछनीय ही कि राज्यों का पुनर्गठन 
केवल भाषा या सस्कृति जँसे किसी भी ग्रकेले आधार पर किया जाये । श्रतएवं 
आयोग ते इस समस्या पर सन्तुलित दृष्टि से विचार करने पर निम्नलिखित बातों 
पर ध्यान रखने का सुझाव दिया - 


(१) समान भाषा की प्रशासनिक कुशलत्ता व सुविधा के लिए एक 
महत्वपुर्णा श्राधार माना जाये; किन्तु प्रशासनिक, आथिक और राज- 
नीतिक सभी बातों का ध्यान रखा जाय; (२) एक भाषी अथवा बहुभावी 
राज्यो भे विभिन्न भापाये बोलने वालो मे जो समूह है, उनको आपसी 
लिखा-पढी, शिक्षा व सस्क्ृति सम्बन्धी आवश्यकताओो की पूर्ति का 
आइवासन दिया जाये, (३) जिन राज्यों मे सतोषजनक दशाये विद्यमान 
है और श्राथिक, राजनीतिक व भ्रशासनिक विचारों का सतुलन मिश्रित 
राज्यों (00977०भा० $80) के पक्ष में हो, उन्हे जारी रखा जाबे, 
(४) इस विचार से कि अमुक प्रदेश किसी समुदाय विशेष का स्वाभाविक 
देश (॥07शआ०) है, खण्डन क्रिया जाये; क्योकि भारत में सविधान के 
अन्तगत सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर की समता 
प्रदान किये गये है; (५) एक भाषा और एक राज्य का सिद्धान्त स्वीकार 
नही किया जा सकता, क्योंकि एक ही भाषा वोलने वाले भी कई राज्य 
हैं और (६) राज्य आर्थिक दृष्टि से प्रथक्‌ अस्तित्व वनाये रखने 
योग्य हो 

राज्य पुनर्गंठन आ्रायोग_ इस निष्कर्प पर पहुचा कि राज्यो के पुनर्गठन के लिए 
उपयुक्त समय आरा गया था और उस काम मे देरी करता अनुचित होता, यद्यपि 
प्रनेक व्यक्तियों ने राय प्रकद की थी कि कुछ समय के लिए इस समस्या का हल 
स्थगित किया जाना उचित था | हमारे विचार में आयोग का निष्कर्ष सर्वधा उचित 
या और भारत सरकार ने उसकी सिफारिशों पर उचित कदम उठाये। उसके वाद 
क्ैन्दीय व राज्य सरकारों ने रिपोर्ट पर विचार किया और भारत सरकार ने आयोग 


३०० | भारतोय शासन और राजनोत्ति 


की अधिकतर सिफारिशों के विषय में अपने निर्ंय १६ जनवरी १६५६ को घोषित 
किये । उन निर्णयो की घोषणा से महाराष्ट्रियों में वम्वई को महाराष्ट्र से पृथक 
रखने के कारण अत्यन्त असन्तोष उत्तन्न हुआ और उन्होंने वम्बई को महाराष्ट्र में 
मिलाने के लिये एक बड़ा ही उग्र व व्यापक आन्दोलन चलाया जिसके परिणाम- 
स्वरूप कुछ हिसापूर्ण घटनायें घटी । भारत सरकार ने बम्बई तथा पंजाबी सूबे की 
मांग पर वहुत सोच-विचार किया; पंजाव की समस्या का कुछ सतोपजदक हल 
निकल आया, किन्तु बम्दई की समस्या बहुत समय तक विकट ही बनी रही । 
सरकार के निर्शयो को वैधानिक रूप देने के लिये राज्य-पुनर्गठत विधेयक 
को, जिसका कि प्रारूप राज्य सरकारों की सम्मति जानने के हेतु पहले ही उनके 
पास भेज दिया गया था, यृह-मल्त्री ने १६ मार्च १६५६ को संसद के दोनो सदनों 
भे प्रस्तुत किया । उस पर कुछ दिनों तक सदस्यों ने पक्ष तथा विपक्ष में अपने-अपने 
विचार प्रकट फिये । भन्त में, उस पर विस्तृत रूप से विचार करने के लिये गूहें- 
मन्त्री के सभापतित्व में दोनों सदनो के सदस्यो की एक सयुक्त प्रवर समिति निमुक्त 
हुई, जिसकी रिपोर्ट पर जुलाई के अन्त में ससद में विचार होना भ्रारम्भ हुआ । 
राज्यों के पुनर्गठन से सम्बन्धित कानून वे परिचमी बंगाल झौर बिहार के बीच कुछ 
सीमा-क्षेत्रों के तवादले का कानून क्षीक्र ही पास हो गये। उसके बाद पहली 
भवम्बर १६५६ को राज्यो का पुनर्भठन हुआ । बह दिन स्वतस्त्र भारत के इतिहास 
में एक ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण दिवस रहेगा, बयोकि उस दिन वर्तमान भारत के नये 
राजनीतिक मानचित्र का श्रोगणेश हुआ । उस दिन भारतीय संध में १४ राज्य धौर 
६ संघोय क्षेत्र (0०४०० 7'०707०9) रह गये | सन्‌ १६६० में बम्वई राज्य को 
महाराष्ट्र व गुजणत दो राज्यों में वादा मया । १६६१ में नागालेड का पृथक्‌ राज्य 
बना और १६६६ के अन्त मे पजाब का विभाजन होने पर हरयाता प्रृथक्‌ राज्य 
बना । विभिन्न राज्यों के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना प्रग्न पृष्ठ पर दी हुई तालिका 
में दी गई है । 
३. राज्यों की कार्यपालिकी 
राज्यपाल (गवर्नर) 
राज्यो की कार्यपासिका के मुख्य अग गवनेर भौर उसकी मस्जि-्परिपदे, 

है। गवरनेर शासन का संवैधानिक अध्यक्ष है. और वास्तविक कार्ययालिका मर्तिं- 
परिषद्‌ है ॥ संविधान में स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई है कि गवर्नर को 

सभी कार्यों के करने में, सिवाय उन बातों के जिन्हें वह अपने विवेकानुमार के 
सऊता है, मन्त्रि-परिषद्‌ सहायता और परामर्श दे। राज्य की कार्वपालिका शक्ति 
गवनेर को सौपी गई है, जिसका प्रयोग वह सबिधान के भजुस्तार स्वय अबवा अधी्य 
अधिकारियों के द्वारा करता है। राज्य की कार्यपलिका बक्ति का विस्तार संविधान 
के प्राविधातों के प्रयीव उन सभी मामलों तक विस्तृत है जिनके विषय में रास्य कै 
विधान-मण्डल को कानून बसाने को झक्ति प्राप्त है 
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उसकी नियुक्ति सधीय मन्त्रिमण्डल के परामशे के अनुसार राजनीतिक पक्षपात के 
आधार पर कर सकता है। साथ ही चूंकि वर्तमान गवर्नर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 
होते है; अ्तएवं यदि कभी राज्य और सघ सरकार के वीच किसी प्रइत पर गम्भीर 
मतभेद उत्पन्न हो जाय तो यह भय हो सकता है कि वहाँ का ग्वन॑र राज्य के 
मामलों में हस्तक्षेप कर सकेगा जो राज्यों की स्वाधीनता के सिद्धान्त के विरुद्ध 
होगा । है 

कनाडा के संविधान मे सुहृढ केन्द्र की व्यवस्था है और वहाँ गवनेर-जनरल 
सभी प्रान्तीय गवरनरों को नियुक्त करता है। भारत के सविधान के भ्रन्तर्गंत भी 
कनाडा के नमूनों को अ्रपनाया गया है । परन्तु वर्तमान व्यवस्था के पक्ष में दो बाते 
है, जिन्हे व्यवहार मे भी अपना लिया गया है। प्रत्येक राज्य में गवर्नर उस राज्य 
से बाहर का निवासी होता है । श्रत वह राज्य की स्थानीय राजनीति से ऊपूर 
रहेगा । साथ ही उसकी नियुक्ति के प्रश्त पर राज्य के बिधान-मण्डल के विभिन्न 
दलो में आपसी मतभेद न रहेगा । इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान देने की बात है कि 
संघ की सुदृढ़ता अर्थात्‌ प्रान्तीयता के ऊपर एकता स्थिर रखने में वर्तमान गवर्नर 
झधिक सहायक सिंद्ध होगे । राज्य की कार्यपालिकां और सघ सरकार के बीच इस 
प्रश्न पर कोई मतभेद न हो इस उद्देश्य से यह प्रथा डाली गई है कि भारत का 
प्रधान मन्‍त्री गवर्भर की नियुक्ति के प्रश्न पर सम्बन्धित राज्य के मम्त्रिभण्डल से 
मन्त्रणा करके राष्ट्रपति को ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के लिये परामर्श दे जिसे उसे 
राज्य के नेता सहर्प स्वीकार कर लें । 


गवर्नंरी की नियुक्ति अ्रथवा छाट का प्रश्न भव विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो 
गया है, क्योकि चौथे श्राम चुनावों के वाद कई राज्यों में गैर-काग्रेसी मश्रिमण्डल 
बने (झौर झागे भी ऐसा होता रहेगा) जवकि सघ में श्रभी तक कांग्रेस दल की ही 
सरकार है राष्ट्रपति गवनर की नियुक्ति प्रधान मत्री के परामशं से करता है भ्रौर 
प्रधान मंत्री स्वराष्ट्र (गृह) मत्री से परामश करता है। यदि संघ (केन्द्र) भ्ौर 
सम्बन्धित राज्य में भिन्न दलो के मत्रिमण्डल रहे तो गवनेरों की छाठ करना कठित 
हो जायेगा । हमारे विचार में पूर्वोक्त अभिसमयो (प्रयाओ्रो) के भ्तिरिक्त सब 
सरकार को दी और वातो का ध्यान रखता चाहिये । प्रथम, चुनावों में पराजिट 
राजनीतिक नेताग्रों को गवर्नर नही वनाना चाहिये । दूसरे, गवर्वरी की नियुक्ति में 
उनके राजनीतिक दल से सम्बन्ध की अपेक्षा योग्यवा का अधिक ध्यान रखना 
चाहिए | यदि उनकी छाट का क्षेत्र राजनीतिक से बढाकर योग्यता, प्रशासनिक 
अनुभव, निष्पक्षता झ्रादि तक विस्तृत कर दिया जायेगा तो इस विषय भें सघ व 
राज्य के वीच गम्भीर मतभेद नही होगा । 

बिहार में १६६७ के अन्त में जबकि संयुक्त विधायक दल का मन्रिमण्डल 
पदासीन था, सध सरकार ने श्री नित्यानन्द कानूनंगो को राज्य का गवर्नर नियुक्त 
किया | इस विपय मे मुख्य मत्नी से मभणा कर ली गई थी शौर उन्होने नियुक्ति 
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का विरोध नहीं क्रिया था । परन्तु मुख्य मन्‍्त्री मे पह चाहा था कि नया. भवन र 

नए पद लगभग २ माह परचात्‌ परण करे, क्योकि रेस बीच में विधान सभा 

के अधिवेशन किया जाना था । संघ परकार ने मुख्य मत्री की इस बात को स्वीकार 
वि करने की 


परन्तु ऐसा अवसर नही आया । उस प्रवसर पर स्वराप्ट्र मत्री थी) चेब्हार ने लोक 
समा में कहा कि केद्ध मे यह अभिससय डाला है कि. मुख्यमत्री से मन्तरा की जाये, 
परल्तु मुख्यमंत्री को इस मामले मे अतिपेध (४८४०) का अधिकार नही दिया जा 


घाभ के पद को भी स्वीकार नही कर सकता । संविधान जाय होने के पढ़ 
विभिन्न गव्न॑ ते के असमान और अत्यधिक थे अब प्रत्पे गवक्‍र को ४,००७ 
रुपये मासिक वेतन मिलता है । किसी गवर्नर की विधियों (४००।०॥(६ 
उसके कार्यकाल में कोई कमी नही की जा सकत) । को बिता किराये का 
भव्य निवास स्थान (राजभवन) मिलता है और अनेक भत्ते / सनू 
६६५७ में, उदाहरण के लिये, उत्तर प्रदेश के र्‌ परक्षकों, मिवास: गृह, 
यात्रा और अन्य भत्ते में कमच्चा ६० रे४ हजार, १ ६ हेजार 


थे” ६० हजार, 
भौर ३० हजार ह० वापिक मिच्चे । इसके अतिरिक्त यवनं से को अपने कार्यकाल मे 
किराये परकारो रेसके सैबूब, हवाई ५ मोटरकार इत्यादि प्रयोग करने 
की सभी सुविधायें प्राप्त है । प्रत्येक गवनेर को अपना पद-प्रहण करने पर राज्य के 


का पद अकस्मात्‌ ही रिक्त हमे 
जाये तो वह उस समय जैसा उचित समझे उसके कत्तंब्यो के पालन हेतु आवश्यक 


है ईरि#ब/बत 3%65, १८) ९/78८६ 2, 4967, 
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गवर्नर के कार्य भौर अधिकोर--सविधान के अनुसार गवनेरों को अपने 
सभी कार्यों में केवल उनको छोड़कर जिन्हें वह विवेकानुसार करने का श्रधिकार 
रखता है मन्त्रि-परिपद्‌ से सहायता तथा परामर्श लेना आवश्यक है, किन्तु सिवाय 
असम के गवर्नर के अन्य किसी गवनेर को कोई भी कृत्य अपने विवेकानुसार करने 
का अधिकार नही मिला है झ्लौर असम के सवरन॑र को भी अपने विवेकानुसार केवल 
ये कार्य करने का भ्रधिकार मिला है--(२) बह छठी प्नुसूचि के भाग “व! में 
वर्णित कबीले वाले क्षेत्रों का प्रशासन अपने विवेकानुसार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि 
रूप मे करेगा, (२) उसी अनुसूची के पैरा € में लिखा है कि यदि कभी राज्य 
सरकार भ्रौर जिला परिषद्‌ के बीच खानो से प्राप्त होने वाली श्राय (ग्ागणड 
709809) के सम्बन्ध में विवाद उठ खड़ा हो तो उसका निर्णय गवनेर अपने 
विवेकानुसार करेगा । सविधान के ७वें संशोधन ग्रधिनियम के अन्तर्गत पजाब और 
आन्ध्र के प्रादेशिक समितियों की व्यवस्था की गई है। उनके कारण श्वासन कार्य 
के नियमों तथा राज्य की विधान सभा के प्रक्रिया नियमों में आवश्यक परिवतंन के 
लिये राष्ट्रपति गवर्नर के विशेष दायित्व की व्यवस्था भी कर सकता है । राज्य के 
क्षेत्र में गवनंर के कार्य प्रायः वही है जो कि राष्ट्रपति के संघीय क्षत्र में हैं। इस 
बात में थोडा सा झन्तर यह है कि गवर्नर को सेना सम्बन्धी और कूटनीतिक कार्य . 
नही मिले है, क्योकि इनकी उस्ते श्रावश्यकता ही नही है। गवर्नर को कोई आापात- 
कालीन शक्तियां भी प्राप्त नही है ! साथ ही यह स्पष्ट है कि गवर्मर के कार्यों का 
क्षेत्र केवल राज्य सीमा तक ही विस्तृत है। अव्ययन की सुविधा के लिये हम 
गवनं र के कार्यो को निम्नलिखित ज्ञीपंको के अ्रत्तर्गंत रख सकते है--- 
प्रशासनिक कार्य---राज्य कार्यपालिका के सभी कायें गवरनर के नाम से 
होते है प्रौर वह राज्य शासन के कार्य-सचालन तथा मन्त्रियो के बीच कार्य वितरण 
के हेतु वियम बनाता है । वही मुख्य मन्त्री की नियुक्ति करता है और मुख्य मन्त्री के 
परामर्ज से भ्रन्य सन्त्रियो की नियुक्ति करता है। राज्य के महाधिवक्ता व लोक 
सेवा-भ्रायोग के सभापति और भ्रन्य सदस्यो की नियुक्ति भी उसी क॑ द्वारा होती है । 
जिन राज्यों में दिधान परिपदो की व्यवस्था है वहाँ के गवर्नर अपनी-अपनी विधान 
परिपद्‌ के कुछ सदस्यों को नामजद करते है। स्ताथ ही यदि किसी राज्य का गवर्नर 
यह समझे कि चुनावो द्वारा आग्ल भारतीय समुदाय का विधान सभा में पर्याप्त 
प्रतिनिधित्व नही हुआ है तो वह समुदाय के १ या २ प्रतिनिधियों को विश्वान 
सभा का सदस्य नामजद कर सकता है। राज्य के पभ्रश्मासव का प्रमुख होने के 
नाते वह विधान-मण्डल के सन्न को आहृत कर सकता' है, उसका सत्रावसान 
(07ण०४५४०7) कर सकता हे और भ्रावश्यकता पड़ने पर विधान सभा का विधडन 
भी कर सकता है । वह प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में विधान-मण्डल की 
बैठक में भाषण देता है और समय-समय पर विधेयकों के सम्बन्ध में सदेश भी भेज 
सकता है * 
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(ख) बसे ही उपचन्ध अन्तविष्ट रखने वाले विधेयक को राष्ट्रपति 
के विचारार्थ रक्षित करना वह आवदयक समझता ; अयवा 


(ग) दँसे ही उपबन्ध अन्तविप्ट रखने वाले राज्य के विधान-मण्डल 
का अधिनियम इस संविधान के अधीन तब तके ग्रमान्य होता जब तक कि 
राष्ट्रपति के विचाराथथ रक्षित रखे जाने पर उसे राष्ट्रपति की अनुमति 
प्राप्त न हो चुकी होती । 
अनुच्छेद २०० के अन्‍्तर्मत ग्रवर्नर राज्य के धिधान-मण्डल द्वारा पारित 
किसी चिधेयक को राष्ट्रपति के विचाराथथ रक्षित रख सकता । इसी अनुच्छेद के 
दूसरे परन्तुक के अन्तर्गत गवर्नर को कुछ विधेयको को राष्ट्रपति के विचारा्थ 
रक्षित रखना ही है| ऐसा करने मे उसे अपने ही विवेक का प्रयोग करना है, यह 
मत्रिमण्डल के परामर्श प्रंधीत नहीं है। इसका सदसे अच्छा उदाहरण केरल का 
शिक्षा पिधेयक है जिसे राज्य के गवर्नर ने राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित रखा | 
अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत गवर्नर राष्ट्रपति को यह प्रतिवेदन दे सकता है कि ऐसी 
स्थिति उत्पन्न हो भई है जिसमें कि राज्य का शासन सविधान के उपबन्धो' के 
अनुसार मही चल सफता | जब किसी राज्य से श्रापातकाल की घोपणू के परिणाम- 
स्वरूप राष्ट्रपति झ्ासन स्थापित हो जाता है, तो गवर्नर पुर्णुतया राष्ट्रपति का 
अभिकर्ता बन जाता है और वह उन विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों का 
प्रमोग करता है जो कि उसे सघ सरकार द्वारा प्रदान की जाये । किसी भो राज्य में 
अनुसूचित या जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में तो गवर्नर राष्ट्रपति के भभि- 
कर्ता के रूप में का करता हो है । उनके प्रशासन के वारे में गवर्नर राष्ट्रपति 
को वापिक प्रतिवेदत भेजत है मौर राष्ट्रपति से प्राप्त निदेशों को कार्मान्ित 
करता है । 


अमम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में गवर्नर के संघ सरकार के 
प्रति कुछ विशेष उत्तरदायित्व (59९एंथां 7८४9000॥66४) है। आँध्र प्रदेश 
(प्रौर पजाब के विभाजन के पूर्व उस राज्य में भी) में आ्रदेशिक समिति 
(एव्हांगाण 0०राणांत८८७) के मामने में अनुच्छेद ३७१ (१) से राष्ट्रपति को 
धाक्ति मिली है कि वह भ्रादेश द्वारा ऐसी समिति की स्थापना के लिये व्यवस्था 
फरे और उनके कार्य-सचालन के ज़िये नियम बनाये । साथ ही राज्य के गवर्नर का 
यह विभेष उत्तरदायित्व है कि वह इत समितियों द्वारा उचित रूप में कार्य करने 
की व्यवस्था करे । राष्ट्रपति गदर्नरों के वापिक सम्मेबन बुलाता है, जिनमें ऐसे 
मामलों पर वाद-विवाद होते हैं जो सघ व राज्य सरकारों के लिये सामान्य द्वित के 
है। उनके निरणेयो को गवर्नर ही कार्यान्वित फरते हैं। प्रत्येक गवर्तर राष्ट्रवति 
को अपने राज्य के बारे में पाक्षिक प्रतिवेदन भेजता है, जिसमें महत्वपूर्ण मामलों 
चाय उल्लेख तथा उनके बारे में उसका सत वे सुझाव दिये होते है ! 





रण्पष |] भारतीय क्ासव श्लोर राजनीति 


करना चाहिये और छोटे-छोटे मामलो में बार-बार केन्द्रीय सरकार के परामर्श व 
मार्मदर्शन पर निर्भर मही रहना चाहिये ॥% 

श्री के० एम० मुझी के मतानुसार ऐसा समय भरा सकता है जबकि संकट काल 
मे भुख्यमस्त्री विप्विन्त दलों के बीच सामजस्य स्थापित करते मे असफल रहे, विशेष 
रूप से जबकि विधान-मण्डल में अनेक दल हों । ऐसे समय में गवर्नर से मन्त्रियों को 
बहुत ही प्रधिक सहायता मिल सकती है, वे उससे सभी प्रकार की गुप्त सूचना व 
सलाह प्राप्त कर सकते हैं, बयोकि उत्का सम्पक सभी दलों से होता है । स्वर्गीय 
डान्‍० अम्बेडकर ने उसके स्थान का महत्व 'कार्य! झौर “कत्तंब्यव' (पिएपंणा बा 
(9|9) में प्रस्तर समभाते हुये इस प्रकार बताया है : जबकि गवनर को रवयं कोई 
भी कार्य नही करना होता और उसे मन्त्रियो के निर्णय को अस्वीकार करने की - 
कोई शक्ति प्राप्त न होगी उसका यह कर्तव्य होगा कि वह महत्वपूर्ण भामलों के 
विपय में मस्ज्रिमण्डल को नेक सलाह दे । ऐसा कार्य गवनर किसी दल के प्रतिनिधि 
के रूप में नहीं बरन्‌ सम्पूर्ण जनता के प्रतिनिधि रूप में करेगा जिससे कि राज्य में 
निष्पक्ष, विशुद्ध और कुशल भ्रश्यासन की स्थापना हो । 

यद्यपि यचनंरों को विवेकीय शक्तियां प्रदान नहीं की यई है, फिर भी ऐसे 
अवसर झा सकते है जब वे अपने विवेक (0$८7५४७॥) का प्रयोग कर सकते हैं । 
ऐसे अवसरों मे हम इन्हे गित सकते है--(१) मुख्य मन्‍्त्री की छांट ; (२) मन्त्रि- 
परिषद्‌ को अ्रपदस्थ करना; (३) विधान सभा का विघटन ; (४) मुख्यमस्त्री 
से सुचना प्राप्त करता ; (५) मुख्यमन्त्री से यह कहता कि वह किसी ऐसे मामले 
को जिस पर किसी मन्‍्त्री से निर्शय कर लिया ही किन्तु जो मन्त्रिमण्डल (489० 
72) के सामते ने आया हो, भस्त्रिमन्डल के सामने रसे ; (६) किसी विधेयक पर 
अनुमति न देना और उसे पुर्नावचार के लिये वापिस भेजना ; (७) राज्य के विधान 
मण्डल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमत्ति के लिग्रे रोके रखना ; 
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राज्यों का शासन [. २०६ 


(5) कुछ मामलों के बारे मे अध्यादेश जारी करने से पूर्व राष्ट्रपति का अनुदेश 
(?$ध४०८४०॥) प्राप्त करना, और (६) राष्ट्रपति को आपातकाल की उद्घोपणा 
के विषय में परामर्श देना | आपातकाल की घोषणा लागू रहने के दौरान में गवनेर 
राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष वन जाता है। ऐसा होना सर्वधथा 
न्यायोचित है ; क्योकि उसे राज्य की स्थिति के विपय में सबसे श्रधिक ज्ञान होता 
है । परन्तु ऐसी स्थिति में भी वह राष्ट्रपति के अभिकर्त्ता (88»॥/) के रूप में कार्य 
करता है | इन सभी बातों से यह स्पष्ट है कि गवनेर केवल साममात्र का अ्रध्यक्ष 
नही है वरन्‌ वह एक ऐसा भ्रधिकारी है जो राज्य के शासन मे महत्वपू्ं भाग ले 
सकता है ।* 
ग्रवनंर से सम्बन्धित कुछ विचारणीय बारतें--श्रति सीमित विचेकीय क्षेत्र 
के भ्रतिरिक्त ऐसा अवसर आ सकता है कि जब गवर्नर को राष्ट्रपति के समक्ष 
सविधान के उल्लंघन (0783० ० 6 ००॥४पए४००) के बारे में प्रतिवेदन 
अस्तुत करना पड़े । जवाहरलाल नेहरू ने १६५८ में कहा था: 'स्पण्ट है कि 
गवर्नर सरकार (मंत्रि-परिपद्‌) के निर्णय को नहीं गिरा सकता है, परन्तु उसका 
परामर्श सदंव ही उपलब्ध रहता है । यदि किन्‍्ही अ्रत्यधिक महत्वपूर्ण मामलो में, 
गवनेर यह सोचे कि संविधान का उल्लंघन होने को है तो वह उसके बारे में राष्ट्र- 
पति को लिखकर भेज सकता है। सन्‌ १६५० में सुनील कुमार बोस बनाम मुख्य 
सचिव, पश्चिमी वगाल सरकार वाले मुकदमे में उच्च न्यायालय ने भी यह निर्णय 
दिया था: “वर्तमान सविधान के श्रन्तगंत गवर्नर मत्रियों के परामर्थ के बिना कार्ये 
नही कर सकता । सन्‌ १६३५ के भारतीय शासम अधिनियम के अन्तगंत ग्रवनेर 
की स्थिति भिन्न थी वह अपने विवेक में कुछ कायें कर सकता था, श्रर्थात्‌ किसी 
मन्नी से विना परामश मागे हुये कुछ कार्य वह अपने व्यक्तिगत निर्णय के क्षत्र में 
कर सकता था अर्थात्‌ भत्रियों से मत्रणा करने के वाद, परन्तु वह इस वात के लिये 
वाब्य मे था कि वह उनका परामर्श माने । भध्य-प्रदेश के एक भूतपूर्व गवनेर, 
परटस्कर, ने भी १६५० में कहा था : “अब गवनेर शासन नही करता, परन्तु वह 
सविधान का रक्षक (४००४ ०१ 6 ००४४ध०४००) है । उसका कार्य सब 
बातें सुनना, सावधानीपूर्वक देखरेख करना और शासक दल तथा सभी को 
परामश देना है। 
जहां तक गवनेर श्री धर्मवीर, द्वारा पश्चिमी बंगाल के मुख्य मत्री को 
अ्रपदस्थ करने का प्रश्न है, उसने यह काय सविधान के अनुच्छेद १६४ (१) के 
भ्रस्तगेंत किया, जिसमें केहा गया है कि “मुख्यमंत्री गवनेर द्वारा नियुक्त किया 
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3 । भारतोय शासन और राजनीति 


जाग्रेगा भौर अन्य मत्री गवर्नर द्वारा मुख्यमंत्री के वरामर्श पर नियुक्त किये जायेंगे 
तथा मत्री गवर्नर के प्रसाद पर्यन्‍न्त अपना एद धारण करेसे ? प्रूतु क्री पवित्र 
घोष का मत हैं क्रि सविधान का अनुच्छेद १६४ (१) व (२) गवर्मर को संत्रि- 
परियद्‌ को अपदस्थ करने का विवेकोय श्वक्ति प्रदान नहीं करता ) इस अनुच्छेद के 
अन्तर्गत गवनंर किसी मंत्री या कुछ मत्रियो को अप्रदस्थ कर सकता है, परन्तु 
सम्पूर्ण मत्रि-सण्डल को नहीं कर सकता (० श्रो धर्मदीर ने मुख्यमंत्री, अडय पुफर्जी, 
के मत्रिमडल को इस आधार पर प्रपदस्थ किया कि उसने बहुमत का समर्थन खो 
दिया था । गवर्नर ने मुख्यमत्री को परामर्णथ दिया था कि वह शीघ्र ही विधान- 
सभा का अधिवेशन बुलाये, किन्‍्तु मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रध्यक्ष के परामर्श को 
नही माना ६7 
जहाँ तक यह प्रइन है कि गवर्नर को विधान सभा के विघटन की शक्ति 

कहाँ तक है, यह कहा जा सऊता है कि भारत के संविधान में उन परिस्थितियों 
को पारिभाषित करने वाला कोई उपवन्ध नहीं है, जिनमे कि गवर्नर ऐसा कर 
सकता है। यह उसके ऊपर निर्भर करता है कि बह विधटन के लिये मना कर दे 
जबकि ऐसी भाँग किसी पराजित दलीय नेता ने की हो, यदि वह राज्य का 
प्रशासन चलाने के हेतु वैकल्पिक मज्री-परिपद्‌ को नियुक्त कर सके । प्न्य 
परिस्थितियों में भी गवर्नर यह विचार कर सकता है कि क्‍या वैकल्पिक मश्रि- 

मडल बनाया जा सकता है, जबकि मुख्य मत्री को अपन सहयोगियों का विश्वास 
प्राप्त न रहे चाहे उसी दल का बहुमत कायम रहे । ऐसी परिस्थिति में मुख्य भत्री 
द्वारा विधदन की भाग करना अनुवित्त होगा, अच्छा तो यह रहे कि दल अपनों 

दूसरा नेता चुन ले । वास्तव में, विघटन की शक्ति निर्वाचक-मण्डल की शक्ति है। 

यह कानूनी प्रभु के चिरद्ध राजनीतिक प्रभु के सामने अपील करना है । इस शर्क्ति 

के प्रयोग में गवर्नर (व राष्ट्रपति) को वहुत ही सावधानी और न्याय॑-प्रियता को 

प्रिचय देना चाहिये । गवर्नर (व राष्ट्रपति) की स्थिति खेलने वाली टीमो के वीच 

निरशयिक (०ा/ ४४०) जैसी है ९ 

सन्त्रि-परिषद्‌ 
प्रत्येक राज्य में गवन र को उसके क्ृत्यो के पालन में सहायता तथा परामर्स 

देने के लिये एक मन्त्रि-परिपद्‌ होती है । मन्त्रि-परिषद्‌ जो भी परामर्श गवर्तर को 

देती है उत्की जाच करने का अ्रधिकार न्यायालयों की प्राप्त नही है। गवर्नर मुल्य 

मस्त्री की नियुक्ति करता है और अस्य मन्त्रियो की नियुवित भी मुख्यमस्त्री के 
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पराम् से वही करता है । सविधान के अनुसार भन्त्री अपने पदों पर गवर्मर के 
प्रसाद पर्यन्त रहते है, परन्तु वास्तव में वे तभी तक रहते है जब वक कि उन्हें राज्य 
विधान सभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त रहे झथवा जब तक मुख्यमन्त्री स्वयं 
त्याग्र पत्र न दे अथवा वह किसी मन्त्री को अलग न करें। कुछ राज्यों--चिहार, 
उडीसा और मध्य प्रदेश के मम्त्रि-मण्डलों की रचना के विपय में सचिधान में एक 
विशेष प्राविधान यह है कि इनमें से प्रत्येक राज्य मे एक मन्‍्त्री जन-जाति प्रदेशों 
की जनता के कल्याण के लिए नियुक्त किया जाये । उस मन्त्री को अनुसूचित भ्रथवा 
पिछडे हुये वर्गों के कल्याण का कार्य या अन्य कार्य भी सौंपा जा सकता है । इसके 
अतिरिक्त मन्त्रियों को संख्या अथवा श्रेणियो के विषय में संविधान में कोई विश्ेप 
प्राविधान नही है । यदि कोई मन्त्री राज्य के बिधान-मण्डल का सदस्य न हो तो वह 
अधिक से भ्रधिक ६ माह तक अपने पद पर रह सकता है । प्रत्येक मन्त्री को पद 
भरहुण करने से पूर्व भ्रपने पद की शपथ तथा गोपनीयता की शपथ लेनी होती है । 
मन्त्रियों को राज्य के विधान-मण्डल द्वारा पास किये गये कानून में निर्धारित बेतन 
और भत्ते मिलते है ॥ विभिन्‍त राज्यो के मन्त्री-समुदायों ()/॥7॥॥68) ग्रथवा 
मन्त्रि-परिपदो में साधारणुतया मन्सत्रियों की तीन श्रेणियाँ हैं--केविनेट के सदेस्थ, 
उप-मन्त्री तथा सस्दीय सचिव । अ्रव कुछ राज्यों में सघीय मन्त्रि-परिपद्‌ की भाँति 
केबिनेट के सदस्य, राज्य-मन्त्री ()धाग्रां॥थ$ ० 800) तथा उपमन्त्री नियुक्त 
किये गये है । अतएव मम्त्रिमण्डल (0४97०) झौर मन्त्रि-परिपद्‌ (ए०प्र/णी ० 
](॥780८75) के बीच अ्रन्तर राज्यों में भी उसी प्रकार मिलता है जैसे कि संघ 
सरफार के सम्बन्ध में है। मन्त्रियो के बीच विभागों का वितरण करने का 
अधिकार सविधान के अनुसार गवर्नर को है, किन्तु यथार्थ मे यह कार्य मुख्य मन्त्री 
द्वारा ही किया जाता है। राज्य कार्यपालिका के सभी कार्य गवर्नर के नाम में 
किये जाते हैं ; परन्तु गवर्नर द्वारा निकाले गये आदेशों प्रथवा अन्य सरकारी पत्नी 
पर निर्धारित नियमो के अ्रनुसार सम्बन्धित मन्त्रियों के हस्ताक्षर भी होते है । 


सुस्यमंत्री का स्थान--उसका स्थान राज्य की मन्त्रि-परिषद्‌ भे मुख्यत 
वही है जो कि सधीय मत्रि-परिपद्‌ में प्रधानमत्री का होता है । बहू अ्रपने सहयोगियों 
से अवद्य ही कुछ ऊपर होता है। उसी के परामर्ण से उनकी नियुक्ति होती है, वही 
उनमे विभागों का वितरण करता है, वह उनसे त्याग-पत्र माँग सकता हैं प्रथवा 
अपना त्याग-पत्र देकर फिर से नया मत्रिमण्डल बना सकता है। वह मत्रिमण्डल की 
बैठकों का सभापतित्व करता है। वह मन्त्रियो श्लौर गवर्नर के बीच सचार का 
साधन है । वह सभी मत्रियों के अधीन विभागों के कार्यों की देख-रेख करता है और 
मत्रियो के बीच उत्पन्न होने वाले मतभेदों को दूर करके मम्पू्ण प्रशासन में समन्वय 
भी लाता है | 

मन्त्रिमन्डल के मुरुष कार्य और शक्तियाँ--मम्त्रिमण्डल के मुख्य कार्य और 
उनसे सम्बन्धित शक्तियाँ अग्रलिखित है--( १) राज्य-शासन की नीति और कार्य- 


रशर | भारतीय शासन श्र राजनीति 


क्रम का निर्धारण, (२) उसे विभिन्न विधेयकों द्वारा विधान-मण्डल के सामने पेश 
करके कानूनी रुप दिलाना,, (३) वाविक वित्त वितरण ग्र्थात्‌ वजठ तैयार करना, 
गौर (४) प्रत्येक मन्त्री व्यक्तिगत रूप से एक या अधिक विभागों का ग्ध्यक्ष हं।ता 
है। राज्यो में मत्रिमण्डल के कार्य प्रायः वही हैं जो सघीय मन्सप्रि-परिपद्‌ के हैं, 
अ्रत उनका विस्तृत विवेचन यहाँ देना आवश्यक नही है । 
सल्त्रिमणदल कर सामूहिक उत्तरदायित्व (00॥:८४ए९८ €०८४5७००४४७॥५४)-- 
राज्य की मत्रि-परिपद्‌ सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी 
होती है अर्थात्‌ मंत्रिमण्डल के प्रत्येक निर्णय को सभी मंत्रियों का समर्थन मिलना 
आवश्यक है । साथ ही यदि कमी किसी मत्री के विरुद्ध निन्दा अथवा प्रविश्वास का 
प्रस्ताव ऐसे निर्णय अथवा नीति के बारे में पास हो जाये, जिसे सम्पूणं मत्रिमण्डल 
ने स्वीकार किया हो तो सम्पूर्ण मत्रि-परिपद्‌ को ही त्यागन्यत्र देना होगा । 
राज्यों के महाधिवक्ता--प्रत्येक राज्य मे एक महाधिवक्ता की व्यवस्था भी 
है। राज्य के शासन मे उसका स्थान सध के महान्यायवादी के प्रनुरूप है। महा- 
घिवक्ता की नियुक्ति गवनंर करता है । इस पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति में वे 
सभी योग्यताये होनी श्रावश्यक है जो कि उच्च न्यायालय के स्यायाघीणों के लिये 
विहित है। वह राज्य सरकार को उन सभी कानूनी मामलों में परामर्श देता है 
और वे सभी कानूनी कार्य फरता है जो कि उसे सौपे जाये । उसे वे कार्य भी करने 
होते हैं जो कि उसे सविधान अथवा राज्य के अन्य कानूनों द्वारा सौपे गये हों । पह 
अपने पद पर गवर्नर के प्रसाद पर्यन्त रहता है प्ोर उसे वही वेतव व भत्ते आदि 
मिलते है जो कि गवर्नर उसके लिये निर्धारित करे । उसे राज्य के सभी न्यायालयों 
मे सुने जाने का अधिकार है। साथ ही वह राज्य विधान-मण्डल का सदस्य नहीं 
होगा ॥ 
३- राज्यों के विधान-मण्डल 
प्रत्येक राज्य भे एक विधान-मण्डल है और गवर्नर उसका प्रावश्यक श्ग है। 
प्रत्येक राज्य में प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए जनता के प्रतिनिधियों का एक सदन है, जिसे 
विधान-सभा कहते है। जिन राज्यों में दूसरा सदन है उसे “विधान-परिपद्‌' कहते 
है । ससद को यह भ्रधिकार प्राप्त है कि वह राज्यों में विधान-परियद्‌ की स्थापवा 
अधवा उनका अन्त कर दे, यदि सम्बन्धित राज्य की विधान सभा उपस्थित वे 
मतदान करने वाले सदस्यों के ३ बहुमत से इस झ्रा्य का प्रस्ताव पास करे । संसद 
द्वारा इस प्रकार का पास किया हुआ कानून सविधान के सम्बन्धित प्रटवियानों में 
संशोधन अवश्य करेगा, किन्तु उसे सयोधन रूप में न लिया जायेगा, अर्थात्‌ ऐसे 
विवेयक को ससद मे पास होने के लिये विशेष बहुमत की झावश्यकता नहीं है ५ 
विधान सभाश्नों को रचता--पआ्रग्ल-भारतीय समुदाय के लामजद सदध्यो की 
छोड़कर अम्य सभी सदस्यो का मतदाताओं द्वारा सीधा चुनाव होता है । चुनाव के 
लिये प्रत्येक राज्य को भौगोलिक झ्राधार पर अनेक निवर्चिन क्षेत्रों में इस प्रकार 
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विभाजित किया जाता है कि ७५ हजार जनसख्या को एक से अधिक प्रतिनिधि 
प्राप्त न हो । इस नियम वग झरदाद केवल असम के स्वाधीन जिलों (&०॥०४०० 
77008 050०७) झौर शिलौंग की छावनी व म्युनितिपलटी के लिये है। भविधान 
में विधान सभाग्रो के सदस्यों की झधिकतम व निम्नतम सीमाये क्रमशः ५०० और 
६०० रखी गई है । साय ही यह उपवन्ध भी है कि प्रत्येक नई जनगणना के 
उपरान्त निर्वाचन-क्षेत्रों मं ससद की इच्छानुसार जनसख्या के आधार पर आवश्यक 
परिवर्तन किया जायेगा, परन्तु इसका प्रभाव तत्कालीन ससद के विघटन के पूर्व 
नही पडेगा । निम्न तालिका में विभिन्न राज्यों की विधान सभाग्ो के कुल निर्वाचित 
सदस्यों की वर्तमान (१६६७ की) सख्या दी गई है-- 








राज्य फा नाम कुल स्थान राज्य का नाम कुल स्थान 
आन २७ इरयाना ब््‌ 
असम १२६ पंजाब श्ब्ड 
बिद्वार ड्श्८ गजस्थान श्प्ड 
गुजरात १६८ उत्तर प्रदेरा नि 
मध्य प्रदेश २६६ पं० बंगाल स्द० 
मद्रास ज३४ केरश ६३३ 
महाराष्द्र २७० उड़ीता १४० 
मैसर श्र जम्मू-कश्मीर ७५+२५१ 


सभी राज्यो मे निर्वाचन-क्षेत्र एक धतिनिधि वाले है, किन्तु प्रारम्भ मे 
अनुसूचित वर्गों ग्रौर कवीलो के लिये जिन निर्वाचन-क्षेत्रों मे झारक्षित स्थान थे, 
जिनसे दो-दो प्रतिनिधि चुने जाते थे। यह विश्वेप व्यवस्था-संविधान के आरम्भ से 
१० वर्ष की ग्रवधि के लिये की गई थी, जिसे भ्रव १० वर्ष भ्रागे के लिये बढा दिया 
गया है, किन्तु निर्वाचन-क्षेत्र अब एक सदस्य वाले ही है। विधान सभा के चुनाव 
के लिये ब्यस्क्र मताधिकार और सयुक्त निवचित-प्रयाली श्रपचाई गई है । इस प्रकार 
प्रत्येक साधारण मतदाता राज्य की विधान सभा तथा लोक सभा के प्रतिनिधियों 
के निर्वाचन में भाग लेता है। फलत. राज्यो की विधान सभाओं में भारतीय राष्ट्र 
के अनेक भावी नेता मूल्यवान प्रश्षिक्षण व अनुभव प्राप्त कर रहे है। उनमें से 
अधिकतर व्यक्ति पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त वर्ग से, जिसका भव तक देश के राजनीतिक 
जीवन पर, प्रभु (१०7॥7०४0०7] रहा है, भिन्न प्रकार के राजनीतिक नेता है । 
जुँसा कि देखा गया है, वे पाइ्चात्य जिक्षा व संस्कृति से कम प्रभावित ([655 
७८४ध्य2८०) है, उन्का सामाजिक व्यवहार कम चमक वाला है, अग्रेजी बोलने 








9 पाकिस्तान अधिकृत प्रदेश के लिए नियत स्थान । 
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दुसरे सदन की स्थापना के सम्बन्ध में कुछ विचार---दूसरे सदन के पक्ष में 
साधारणुत॒या ये तक दिये जाते है--(१) यह्‌ विधि-निर्माण में जल्दवाजी पर एक 
रोक लगाता है; (२) इसके द्वारा अल्पसख्यको, विभिन्न पेशो व आथिक समृहो झौर 
बर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है तथा (३) सभी वडे क्षेत्रों वाले राज्यों में 
ऐसे सदन उपयोगी सिद्ध हुये है । इनके विरोध मे ये तर्क दिये जाते है--(१) साधा- 
रणतया इनकी रचना जनतस्त्रीय ग्राधार पर नही होती; (२) कानून निर्माण में 
अकारण ही देर लगती है श्र श्रधिक व्यय होता है ; और (३) फ्रेंच लेखक भ्रबे सिये “के 
अनुसार यदि वे निचले सदन से सहमत होते है तो दूसरा सदन ब्यर्थ है, परन्तु यदि वे' 
सहमत नही होते तो वे अप्रिय और शतानी युक्त होते है । इन सेद्धातिक का रखों के प्रकाश 
में हमे राज्यो की विधानों परिषद्‌ पर विचार करना चाहिये । प्रथम तो जित राज्यों 
में इनकी स्थापना की गई है वे क्षेत्र औ्लौर जनसश्या में भ्रनेक स्वतन्त्र देशों से बड़े 
है | दूसरे, उनका रखनर य( न रखना पूर्णुंत जनता के निर्वाचित प्रतितिधियों की 
इच्छा पर आ्राधारित है । तीसरे, उनकी रचना का आधार ययाप्तम्भव जनत्तन्त्रीय 
प्रिद्धान्त है । अ्रतएव उनकी स्थापना स्याय-सगत झ्रौर जनमत के अनुकूल है । 
सदस्यों की योग्यतायें--किसी भी अ्रम्यर्थी (८३००४४७४८) को (१) भारत 
का नागरिक होना चाहिये । (३) उसे उच्च व निम्न सदनों के लिये क्रमश: कम से 
कम २५ और ३५ वर्ष की झायु का होना चाहिए ग्रोर (३) उसमे ससद के कानून 
द्वारा विहित अन्य योग्यतायें भी होनी चाहियें ग्रथदा कोई निर्योग्यता (0590०॥४- 
40००70॥) नही होनी चाहिये । (४) किसी भी राज्य के विधान-मण्डल का सदस्य 
उसी राज्य का ऐसा निवासी हो सकता है जिसका नाम मतदाताओं की सूची में 
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हो। कोई भी व्यक्ति एक ही समय में दोनों सदनों अथवा राज्य के विधान-मण्डल 
व ससद का सदस्य नही हो सकता | कोई भी ऐसा व्यक्ति चुनाव में भाग नही ले 
सकता जो कि मस्ती पद श्रादि को छोडकर अन्य किसी लाभ के पद पर हो | प्रत्येक 
सदस्य को चुने जाने पर गवर्नर अथवा उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी के सामने एक 
शपथ लेनी होती है । सदस्यो को वेतन और भत्ते आदि राज्य विधान-मण्डल के 
कानून के अनुसार मिलते है। सदस्यों को कुछ विश्येपाधिकार (हएंशाल्ट०5) भी 
प्राप्त है, जिनमे भाषण की स्वतस्त्रता व विधान-मण्डल के सत्र के दौरान दीवानी 
कार्यवाही के फलस्वरूप बन्दी न बनाया जा सकना प्रमुख है । 
विधान-मण्डल का संगठच--विधान सभा की अवधि ५ वर्ष है और इस 
अवधि के पूर्ण होने पर वह अपने ग्राप विधघटित हो जाती है | इस अवधि को ससद 
आपातकालीन घोषणा के दौरान एक वार में १ वर्ष के लिये बढ़ा सकती है, 
किन्तु ऐसी बढी हुई अवधि आपात की उद्धोषणा के समाप्त होने के उपरान्त ६ 
माह से भ्रधिक नहीं हो सकती । विधान-परिपद्‌ (राज्य सभा की तरह) एक स्थायी 
सदन होता है, किन्तु जहाँ तक हो सके इसके $ सदस्य प्रति दो वर्ष में सदस्यता 
से अलग हो जाते है । 
विधान-मण्डल के भ्रधिकारी--जिस प्रकार प्रत्येक विधान सभा अपने 
सदस्यों मे से एक को अ्रध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष (5ल्‍बाप्टए ०४५ ०एप७ 
$9०॥/:९४) चुनती, है उसी प्रकार विधान परिपद्‌ एक सभापति और उप-सभापतति 
चुनती है। उनके सामान्यतः कार्य श्रौर श्रधिकार वही है जो कि ससद के समाना* 
न्तर अभ्रधिकारियों के है। उनके पद की अन्य दर्तें भी लगभग यही है जो कि सस्द 
के समानान्तर अधिकारियों की है। किन्तु राज्य समा और दिघान परियद्‌ के 
सभापति के चुनाव और पदच्युति में महत्वपूर्ण अन्तर है । विधान परिषद्‌ का सभा- 
पत्ति केवल उसके द्वारा ही चुना भ्रथवा पद से हटाया जा सकता है, जबकि उप- 
राष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है । राज्य विधान-मण्डल के झ्धिकारियों 
के वेतत और भत्ते राज्य विधान मण्डल के कानूनों द्वारा निर्धारित होते है । विधान 
सभा झोर विधान-परिपद्‌ के भ्रध्यक्षो के अधिकारों में महत्वपूर्ण प्रन्तर यह है कि 
विधान सभा का 'स्पीकर' विवाइग्रस्त विधेयकों के विपय में यह निर्णय करता है कि 
विवेयक विशेष धन विधेयक है या नही । सदनों को साधारणतया वही विशेषाधिकार 
प्राप्त हैं जो ससद को है, जैसे सदन की कांवाह्ी से वाहरी व्यक्तियों को निकालना+ 
सदन व॑ समितियों में हुये वाद-विवाद पर रिपोर्टों को प्रकाशित करने ग्रथवा प्रकाशित 
न होने देने का ग्रधिकार, सदन के भीतर कार्यवाही के वियय में नियम बनाता, 
इत्यादि । सदस्यों को ससद के सदस्यों की भांति भाषण की स्वतन्यता झ्रादि के 
विश्येप प्रधिकार प्राप्त हे । 
कार्य संचालन (0070०ए० ० 9एअ४८5३)--सदन की कार्यवाद्वी के लिये 
गणपूर्ति ((७०ए॥) १० सदस्य या सदन के सदस्यो की कुल सख्या का ६४ में है 
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जो भो अधिक हो, वही होती है। सदन मे प्रत्येक निर्णय बहुमत द्वारा होता है, 
केबल उन विधेयकों को छोड़कर जिनके बारे में सविधान ने कोई ग्रन्य व्यवस्था की 
हो । अध्यक्ष या सभापति प्रथम्त वार अपना मत नही देता, परन्तु किसी प्रश्न पर 
दोनों श्रोर समान मत आने की झवस्था में उसे निशयिक मत (2५४०8 ४०६७) 
देने का अधिकार है | 

राज्य घिधान रण्डल की +क्त्याँ 


विधायीो--यह उन सभी विपयो पर कानून बना सकती है जो राज्य तथा 
समवर्ती सूची मे॑ दिये गये है, परन्तु समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर बना 
राज्य का कानून उस विपय पर सध द्वारा कानून बनाने को दशा में उस सीमा तक 
अवैध हो जाता है जिस सीमा तक वह सघ के कानून के विरुद्ध (69प//9॥) हो 
अरथोत्‌ विरोध की दशा में मान्यता सघ के कानून को मिलती है । इसके अतिरिक्त 
राज्य विधान-मण्डल की विधायी शक्तियों पर निम्नलिखित सीमाये भी है : 
(१) झ्रापातकालीन उद्धोषरणा के दोरान ससद राज्य की यूची 
के सभी विपयो पर कानून बना सकती है; (२) राज्य सभा में यदि राज्य 
सूची के किसी विषय के बारे में ३ के वहुमत से यह प्रस्ताव पास हो 
जाये कि राष्ट्रीय हित में ससद को उस विषय पर कानून बनाना चाहिये 
तो ससद ऐसा कर सकती है, (३) गयवनंर के लिये अग्रुलिखित से 
, सम्बन्धित विधेयकों को राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिये रोक रखना 
प्रावक््यक है--( प्र) जो विधेयक सर्म्पत्ति श्रजित करने के बारे में हो, 
सत्तद के कानून द्वारा जीवन के लिए जो आवश्यक वस्तुयें घोषित की गईं 
हो उनकी खरीद और बिक्री पर कर लगाने वाला विधेयक, (झा) समवर्ती 
सुच्री के किसी ऐसे विपय से सम्बन्धित चिंवेयक जिस पर कि सघ का 
कानून पहले से हो । (४) कुछ विधेयकों पर राज्य विधान-मण्डल में पेश 
होने के पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आ्रावश्यक है तथा वे विधेयक जो 
सार्वजनिक हित भे राज्य की सीमा में होने वाले व्यवक्षाय और आगमन 
पर रोक या प्रतिवन्व लगावे । (५) राष्ट्रपति यह उद्घोषणा कर सकता 
है कि राज्य विशेष मे संवैधानिक शासन विफल हो गया है, जिसके 
फलस्वरूप राज्य विधान-मण्डल के सव अधिकार ,संसद को प्राप्त हो 
जाते है । 
घित्त पर नियन्त्रण--विधान-मण्डल, मुख्यत विधान सभा को राज्य के 
वित्त पर पूर्ण मियम्त्रण प्राप्त हैं । यह जनतन्त्रात्मक परम्परा व उत्तरदायित्व के 
सिद्धान्तों के अनुकूल है । राज्य का विधान-मण्डल ही सब कर सम्बन्धी प्रस्तावों को 
कानूनी रूप देता है, विधान सभा खर्चों की माँगो को स्वीकार करती है और विधान- 
मण्डल द्वारा विनियोग अधिनियम पास होने पर ही सरकार सचित निधि से व्यय के 
हेतु घन निकाल सकती है। वित्तीय क्षेत्र में विधान-मण्डल की शक्तियों पर कोई 
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सीमायें नहीं, सिदाय इसके कि कुछ खर्चे सचित निधि पर भारित होते है और उन 
पर मतदान नही होता । 


भ्रन्य कार्य--राज्यों में उत्तरदायी झासन होने के कारण मन्‍्त्री समुदाय 
अपनी नीति और कार्यक्रम के लिये विधान सभा के प्रति उत्तरदाबी होता है। 
यदि विधान सभा के बहुमत से कोई निन्‍दा अविश्वास या काम रोकों प्रस्ताव पास 
हो जाये तो मन्त्रि-समुदाय को पद-त्याय करना पड़ता है। सन्त्रियों को अपने 
विभागीय कार्यों के विपय में पूछे गये प्रइनो के उत्तर देने होते है । विरोधी सदस्य 
प्रशासन की कमियो की खुलकर आलोचना करते रहते है और मन्त्रियों को उतकी 
आलोचना का समुचित उत्तर देना होता है। राज्य की विधान सभा के निर्वाचित 
सदस्थ राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते है। उ-हे सबिधान के संशोधन करने वाले 
कुछ विशेष प्रकार के विवेयकों पर जिनका सम्बन्ध राज्यो को शक्तियों व अधिकारों 
में यरिवर्तन से हो, सम्पुष्टिकरण (73803407) की कार्यवाही में भाग लेने का 
अधिकार है। सभी राज्यो में विधान-मण्डल अपना काये अनेक स्थायी तथा प्रवर 
समितियों की सहायता से करते है। साधारएणतया विधान सभाओं की समिततियाँ 
लोक सभा की समितियी के समान हैं। श्रतएवं यहाँ पर उनके विस्तृत विवेचन की 
आवश्यकता नही है । प्रत्येक विधान-मण्डल का भ्रपना सचिवालय है, जिसमें विधान 
सभा तथा विवान परिषद्‌ के अ्रधिकारी व कर्मचारी पृथक्‌-पृथक्‌ है। विभिन्न प्रकार 
के कार्यों के विधय में विधान-मण्डलो की श्रक्रियाथे अधिकाश्वतः संश्षद की प्रक्रियाप्रोः 
के समान है । 


बिधायी प्रक्रिपा--कोई भी विधेयक (सिवाय धन और वित्त वियेयक के) 
किसी भी सदन में आरम्भ किया जा सकता है। कोई विधेयक तभी पास समझा 
जाता है, जबकि दोनों सदन उसे एक ही मौलिक अथवा सशोधित रूप में स्वीकार 
करते है। दोनो सदनों के बीच मतभेद की दूर करने की व्यवस्था इस प्रकार है : 
जब कोई विवेयक विधान सभा पास करके विधान परियद्‌ को भेजे और परिषद्‌ 
(प्र) उसे अस्वीकार कर दे, (झा) था उसे परियद्‌ के सामने आने के उपरान्त तीन 
महीने बोत गये हो और वह पास न हुआ हो, (३) या परिषद्‌ उपे ऐसे सशोवन के 
साथ पास करे जिससे विधान सभा सहमत न हो तो विधान सभा उसे फिर से 
सशोधन सहित या रहित उसी सत्र अथवा आगामी सत्र में पास कर सकती है । 
दूसरी बार जब्र उस विवेयक को परियद्‌ के परात्त भेजा जाये और परिषद्‌ (१) या 
तो उसे अस्वीकार कर दे, (२) या विवेयक को परिपद्‌ के सामने झाने के उपरान्त 
१ माह वीत जाये गौर वह पास ने किया जाये, (रे) या परिषद्‌ उत्ते ऐप सन्ोधन 
के साथ पास करें जिससे विधान सभा सहमत न हो तो वह विवेयक दोनों सदनों 
द्वारा उस रूप में प्रात समझा जायेगा जिप्तम कि विधान सभा ने उसे दूसरी बार 
फास करके भेजा था चाहे बह विधेयक का सौलिक रूप हो या संशोधित रूप । 
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इस प्रकार जब विधेयक विधान-मण्डल द्वारा पास हो जाता है तो उसे 
गवर्नर के पास उप्की ग्रनुमति के लिये भेजा जाता है । गवर्नर उस पर भनुमति 
दे सकता है, या घिशेष प्रकार का होने पर वह उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये 
रोक सकता है, या अपने सुभाये सशोधनों सहित वह उसे विधान-मण्डल को पुन॑ं- 
विचार के लिये लौटा सकता है या वह उस पर अनुमति न दे । किन्तु किसी भी 
ऐसे विधेयक को जिसे लौटाया गया हो या जिस पर अनुमति न मिली हो विधान- 
मण्डल दूसरी बार मौलिक अथवा सशोधित रूप में पास करके गवर्नर के पास भेजे 
तो उम्रे उस पर अनुमति देनी होती है । विवेयकों के व्यपगत (975७) होने के बारे 
में सविधान में यह व्यवस्था है कि कोई विधेयक सदन श्रथवा सदनों के सत्नावसान 
पर व्यपगत नहीं होंगा। ऐसे ही कोई विधेयक जो विधान परिपद्‌ में लम्बित 
(7९7०8) हो विधान सभा के विघटन पर व्यपगत नही होगा यदि विधान सभा 
ने उसे पास नही किया हो, किन्तु यदि कोई विधेयक विधान सभा में लम्बित है 
या जिसे विधान सभा ने पास कर दिया है किन्तु परिपद्‌ में लम्बित है वह विधान 
सभा के विघटन पर व्यपंगत हो जायेगा । 
घन विधेयकों के विपय में भिन्न प्रक्रि--सक्षेप में, यह प्रक्रिया वैसी है 
ज॑भी की ससद में । फिर भी इस सम्बन्ध में मुख्य बाते ये है--धन विधेयक को 
परिषद्‌ मे आरम्भ नही किया जा सकता, जब ऐसा विधेयक विधान सभा में पास हो 
जाता है तो उसे परिपद्‌ में भेजा जाता है, जिसे विधेयक को १४ दिन के भीतर 
अपनी सिफारिशी सहित वापस भेजना होता है। इन सिफारिशों मे से सभी या 
किसी को भी स्वीकार करना या न करना विधान सभा की इच्छा पर निर्भर करता 
है; परन्तु विधेयक को इसके वाद उस रूप में पास समझा जायगा जिसमें कि उसे 
विधान सभा अन्तिम रूप भें स्वीकार करती है । यदि १४ दिन के भीतर विधेयक को 
परिपद्‌ वापिस नही भेजे तो भी वह विधान सभा द्वारा स्वीकृत रूप में पास समझा 
जाता है । ऐसे बिवेयक पर गवर्नर भी अपनी अनुमति अवश्य ही देता है । 
वित्तीय प्रक्रिया-- प्रतिवर्ष विधान-मण्डल के सामने वापिक वित्त विवरण, 
जिसमे उस वर्ष की श्राय झौर व्यय के अनुमान दिये होते है, रखा जाता है । व्यय 
के वितरण में पृथक्‌ रूप से--(क) वे धन-राशिया दिखाई जाती है जो राज्य की 
सचित निधि पर भारित होती है और (ख) व्यय की अन्य रकम | प्रथम श्रेशी में ये 
व्यय झाते हैं--(१) गवर्नर की उपलब्धियाँ व भत्ते झौर उसके पद से सम्बन्धित 
ब्रन्‍्य व्यव, (२) विधान-मण्डल के सदन या सददों के ग्रध्यक्षों गौर उपाध्यक्षो के 
वेतन झौर भत्ते, (३) ऋण भार और उससे सम्बन्धित अन्य खर्चे, ( ४) उच्च 
न्यायालय के न्‍्यायाधीशो के वेतन और भत्ते, (५) राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पुराने 
नरेशो की निजी थैली के लिये श्रावश्यक घन-राशि, (६) अन्य खर्चे जो सविधान 
अथवा राज्य विधान-मण्डल के कानून द्वारा ऐसे घोषित किये जायें, इत्यादि । इन 
खर्चों पर मतदान नहीं हो सकता, किन्तु उन पर वाद-विवाद हो सकता है। ग्रन्त 
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में, सभी खचों को विधान सभा के सामने श्रनुदानों की मांग (छ6प्राक्षात ठि 
(79॥) के छूप में रखा जाता है । विधान सभा उममें से प्रत्येक माग को मतदान 
द्वारा स्वीकार करती है, या उसमें से कमी कर सकती है या उसे अ्रस्वीकार कर 
सकती है, किन्तु वह किसी भी माग मे वृद्धि नही कर सकती । डे 


जब सब मागे स्वीकृत हो जाती है तो उन सभी को एक्र विधेयक के रूप में 
फिर से विधान-मण्डल के सामने पेश किया जाता है। इस स्थिति में माँगों प्रथवा 
उनकी रकमो के सम्बन्ध मे कोई संशोधन पेश नहीं किया जा सकता है । यह 
विधेयक पास होने पर विनियोग अधिनियम (89ए/०कापबधांणा 8०४) कहलाता 
है। सचित निधि से इसी की धाराप्रो के आधार पर व्यय के हेतु घत निकाला 
जाता है । आ्रवश्यकतानुसार गवतेर विधान-मण्डल के सामने पूरक वित्तीय विवरण 
पेश करवाता है और विधानसभा उसके फलस्वरूप अनुपूरक या अ्रधिक अनुदान की 
माँगे स्वीकार करती है। राज्य की विधान सभा पेशमी अनुदान (५०७ ० 
8०८०१) भी दे सकती है । इन सभी माँगो के बारे में भी उपरोक्त प्रक्रिया का 
पालन किया जाना झ्रावश्यक है । कर-सम्बन्धी सभी प्रस्तावों को एक वित्त विधेयक 
के रूप में पेश किया जाता है। वित अधिनियम (£४०७०८७ ४०४) के पास होने पर 
सरकार नये कर लगाने अ्रथवा वसूल करने का अधिकार पाती है। इन विधेयको 
को गवनंर के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है, किन्तु उन पर प्रनुमति अवश्य 
ही दी जाती है, क्योकि ये सनी उसकी सिफारिश पर ही विधान-मण्डल के सामने 
पेश किये जाते हैं । 


साधारण प्रक्रिया--सविधान के प्राविधानों के अ्धीत विधान-मण्डल के 
सदन अपने-अपने कार्य सचालन तथा प्रक्रिया के नियम बनाते हैं ॥ दो सदन वाले 
राज्य में गवर्नर दोनो सदनो के अध्यक्ष के परामर्श से उनके बीच सचार सम्बन्धी 
नियम बनाता है ॥ राज्य का विधान-मण्डल वित्तीय कार्य को समय के भोतर पूरा 
करने के प्रयोजन से सदन अथवा सदतों की प्रक्रिया वकाये सचालन को कानून द्वारा 
नियमित कर सकता है और उसके प्राविधान, यदि वे किन्ही नियमों के विरुद्ध हो 
मान्य होते है । विधान-मण्डल में कार्यवाही राजभाषा (हिन्दी और अग्नेजी) या 
राज्य की भाषा में होती है । यदि कोई व्यक्ति इसमे से किसी भी भाषा में नहीं बोल 
सके तो उसे ग्रध्यक्ष अपनी मातृभाषा में बोलने की पआराज्ञा दे सकता है। 


ज३०४-- 


अध्याय है 
जम्मू-कश्मीर, नागालैण्ड, संघीय 
क्षेत्र और अ्रसम के भीतर 
स्वायत्तपर्ण राज्य 


३. जम्मु-कश्मीर का दासन 

विभाजन के उपरान्त कुछ असाधारण परिस्थितियों में रियासत के शासक, 
महाराजा हरिसिह, ने जम्मू-कश्मीर को रियासत को भारतीय शासन झधिनियम 
की शर्तों के अन्तर्गत २७ अ्रक्तूबर १६४७ को भारतीय सघ में प्रविष्ट किया ।? 
इसी कारण भारत के सविधान में जम्मू-कश्मीर राज्य के लिये विशेष व्यवस्था की 
गई है, जैसा कि भनुच्छेद ३७० के विदलेपण से स्पष्ट होगा। इस व्यवस्था से 
सम्बन्धित प्राविधान सविधान के भाग २१ में दिये गये है, जिसका श्ञीप॑ के “अस्थायी” 
संफ़मणकालौन और विशेष प्राविधान' (व्याएणशा७, वश्शाजाणा्श ४१० 
$7व८ंवां श०शअं०॥$) है । यद्यपि आरम्भ में इस राज्य के बारे में सघ सरकार 
का अधिकार-क्षेत्र बहुत प्रतिवन्धित था, किन्तु क्रमिक रूप से उस राज्य का भारतीय 
संघ में ग्रखिल भारतीय सेवाश्रों, सर्वोच्च स्यायालय, और निर्वाचन झायोग श्ादि के 
बारे में एकीकरण हो गया हैँ । 

इस राज्य का अपना स्विधान है, जिसे वहाँ की निर्वाचित संविधान 
सभा ने बनाया । भारतीय संघ में जम्मू-कश्मीर हो श्रकेला राज्य एक प्रपवाद है, 
जिसे अ्पता संविधान बनाने का अधिकार मिला; परन्तु यह सब कुछ उन विशेष 
परिस्थितियों के कारण ही हुआ, जिनका वणुन अध्याय २० में क्रिया गया है । 
राज्य का नव-निरभित सविधान पूरी तरह भे २६ जनवरी १६५७ को लागू हुआ । 
महा राजा हरिपसिह को मृत्यु के पश्चात्‌ उनके पुत्र, युवराज करण सिंह, को भारत 
सरकार ने महाराजा के रूप में मान्यता प्रदान की । कुछ समय पूर्व तक राज्य वा 
प्रध्यक्ष 'सदरे-रियासत' कहवाता या, यद्यवि उसका निर्वाचन राज्य का विधान 
भअण्डल करता था और राज्य की मन्त्रि-परिपद्‌ के परामर्श पर उम्र भारत का 
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राष्ट्रपति मान्यता प्रदान करता था । सदरे-रियासत का पद अधिकार प्रौर शक्तियों 
की हृष्टि से अन्य राज्यों के गवनंर के ही समान था । अब सदरे-रियासृत के स्थान 
पर राज्य का ग्ध्यक्ष गवनेर ही कहलाने लगा है। राज्य की मन्वि-परिपद्‌ का 
प्रमुख पहले प्रधानमन्त्री कहलाता था, किन्तु अ्व बह भी मुख्य मन्‍्त्री कहलाता है । 
राज्य में दो सदन चाला विधान-मण्डल है--विधान-परिषद्‌ में ३६ सदस्य हैं प्रौर 
विधान सभा में ७५, किन्तु विधान सभा में इन सदस्यों के भ्रतिरिक्त पाकिस्तान' 
अधिकृत कश्मोरी प्रदेश के लिये भी २५ सदस्यों की व्यवस्था है। राज्य के लोक- 
सभा मे ६ प्रतिनिधि है, जिनका कुछ समय पूर्व तक राज्य की विधान सभा ही 
निर्वाचन करती थी और राष्ट्रपति उन्ही को नामजद कर देता था। परन्तु अ्रव 
उनका प्रत्यक्ष चुनाव होने लगा है। १६६७ के चुनाव में ६ स्थानों में से ५ कांग्रेस 
को और एक नेशनल काफ्रेंस को मिले । राज्य दो प्रातो-जम्मू और कदमीर, में बा 
है और राज्य में केवल चार जिले है । राज्य का अपना भण्डा है, परन्तु भारत के 
राष्ट्रीय भण्डे को उचित मान प्राप्त है । 


राज्य के संविधान में भारत के सविधान के अनुच्छेद ३६८ के ग्नुसार, जिस 
में सविधान के सशोधन की प्रक्रिया दी मई है, सशोधन नहीं किया जा सकता । 
इस अनुच्छेद को जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू करने में अग्नलिखित परन्तुक जोड़ 
दिया जायेगा, “परन्तु यह श्लौर भी कि कोई ऐसा सद्योधन जम्मू और कश्मीर राज्य 
के सम्बन्ध में तव तक प्रभावी न होगा थूत्र तक कि वह अनुच्छेद ३७० की धारा 
(१) के अधीन राष्ट्रपति के झ्रादेश द्वारा लागू न कर दिया जाय ।' यहाँ यह भी 
उल्लेखनीय है कि भारत के सविधान के भाग ४ मे प्रगणित राज्य नीति के निदेशक 
सिद्धान्त! जम्मू-और कश्मीर राज्य को लागू म होगे । राज्यों की विधान-सभाग्रो 
में अनुसूचित ग्रादिम जातियो के लिये रक्षित स्थानों सम्बन्धी अ्रनुच्छेद ३२२ भी 
जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू नहीं होगा ॥ 


अनुच्छेद २४६ के ब्रन्त्गंत संसद को सघ-सूची में प्रगणिित विपयो में से 
किसी के बारे में विधि वनाने की अन्य शक्ति प्राप्त है; परन्तु जम्मू और कश्मीर 
को लागू होने में इस अनुच्छेद के खण्ड १, २, व हे में “किसी बात के होते हुये भी 
शब्द, कोप्ठक और अ्रक तथा खण्ड २, ३ और ४ लुप्त कर दिय जाये गे । अवश्निष्ट 
विधान शक्तियों से सम्बन्धित अनुच्छेद २४८५ और राष्ट्रीय हित में राज्य-सूची मे 
सम्मिलित किसी विषय के बारे में विधि बनाने की सूसद की भक्ति से सम्बन्धित 
अनुच्छेद २४६ भो जम्मू और वदह्मीर राज्यो को लागू न होगे । यदि भश्रापात 
की उद्घोपणा प्रवर्तेत में हो तो राज्य सूची में सम्मिलित विपयो के बारे मे विधि 
बनाने की ससद की द्वक्ति से सम्बन्धित अनुच्छेद २५० मे “राज्य सूची में प्रगण्ित 
विपयो मे से किसी के बारे मे! शब्दों के स्थान पर “सघ-सूची मे प्रगणित न किये 
गए विषयो के बारे में भी झब्द जम्मू और कश्मीर को लागू होने में रख दिये 


जम्मू-कश्मीर नागाल॑ण्ड सघीय क्षेत्र और प्रसम के भीतर स्वायत्तपूर्ण राज्य [ २२३ 


जायेगे। कुछ इसी प्रकार के भ्रपवाद अनुच्छेद २६९, २५३ २५४, २५५, २५६ 
झोर २६१ बारे में भी है । 

जम्मू भौर कइमोर राज्य के सम्बन्ध में अ्रस्थायो उपबन्ध-श्रनुच्छेद ३७०१--- 
(१) इस सविधान में किसी बात के होते हुए भी--- 

(क) अनुच्छेद २३८ के उपत्रन्ध जम्मू श्लौर कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में 
लागू न होगे; 

(ख) उक्त राज्य के सम्बन्ध में बिधि बनाने की संसद की झक्ति-- 

(१) सघ-सूची भौर समवर्ती सूची में के जिन विपयो को राज्य की सरकार 
से परामर्श करके राष्ट्रपति उन विपयो को तत्सस्थानी विषय घोषित कर दे जो 
भारत डोमिमियन में उस राज्य को भ्रांसित करने वाली प्रवेश-निशित में उल्लिखित 
ऐसे विपय है जिनके वारे मे डोमीतियन विधान-मण्डल विधि बना सकता है उन 
विषयों तक, तथा 

(२) उक्त सूचियो में कै जिन अन्य विपयों को उस राज्य की सरकार की 
सहमति से राष्ट्रपति ग्रादेश द्वारा उल्लिखित करे उन विंपयो तक सीमित होगी । 
व्यास्या---इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये राज्य की सरकार से भ्रभिप्रेत है वह 
व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति १६४८ की मार्च के पाचवे दिन निकाली गई महाराजा की 
उद्घोषणा के म्रधीन तत्समय पदस्थ मन्दत्रिगप्ररिवद्‌ की मन्रणा के अनुसार कार्य 
करते बाला अम्मू गौर कश्मीर का महाराजा तत्समय पभिज्नात करता है, 

(ग) भ्रनुच्छेद १ के प्रौर इस अनुच्छेद के उपवन्ध उस राज्य के सम्बन्ध 
में लागू न होगे । 

(घ) इस सविधान के उपवन्धो में से ऐसे ग्रन्य उपवन्ध ऐसे अपवादों श्रौर 
रूप भेदों के साथ उस राज्य के सम्बन्ध में लागू होगे ज॑से कि राष्ट्रपति? आ्रादेश 
उल्लिखित करे; 

परन्तु ऐसा कोई श्रादिश, जो उपखण्ड (क) की कडिका (२) में श्रथवा उस 
खण्ड के उपस्ण्ड (घ) के दूपरे परन्ठुक में निर्दिष्ट सहमति, उस राज्य के लिये 

9 इस श्रनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने जम्मू और कश्मीर 
राज्य की संविधान सभा की प्िफारिश पर यह घोपणा की कि १७ नवखर, १६२२ से उक्त भनुच्छेद 
इस रूप मेद्र के साथ प्रवतनीय होगा कि उसके खण्ड (१) की ग्याख्या के स्थान पर अर्भालखित 
व्याख्या रख दी गई दे, भथोत्‌ व्याख्या--श्स अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये राज्य वी सरकार से 
बद् व्यक्ति श्रमिप्रेत दे जो राज्य का तत्समय पदारूढ़ मन्त्रिन्परिपद्‌ की मम्बणा पर कांये करने वाले 
जम्मू और कश्मीर के सदरे रियासत के रूप में राज्य की विषान-सभा की छिफारिश पर राष्ट्रपति 
द्वारा तप्समय अभिन्ञात दै ।? 

(विधि मन्त्रालय आदेश संख्या सो. ओ- ४४ ठारीख १५ नतम्बर १६५२) 

3 विधि मन्त्रालय आदेश संख्या सी. ओ. ४८ ता० #ह मई १४५४ भारत सरकार के 
असाधारण गजद के साथ हे पृष्ठ ८२१ पर अकाहित संविधान (जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू 
होना) आदेश १६५४ देखिये। 


श्श्थ पु भारतीय शासन और राजनींत 


संविधान बनाने के प्रयोजन वाली संविधान सभा के दुलाये जाते से पहले दी जाये 
तो उसे ऐसी सभा के सम्रक्ष ऐसे निरचण के लिये रखा जायेगा जैसा कि वह उस पर 
ले । (३) इस अनुच्छेद के पूर्ववर्तती उपबन्धों में किसी बात्त के होते हुये भी राष्ट्रपति 
लोक-मप्रधिसूचना द्वारा घोषित कर मकेश कि यह प्रनुच्छेद ऐसी तारीख से प्रवर्तन 
हीत, प्रथवा ऐसे श्रपवादों श्रौर रूप-सदों के महित ही प्रवर्तन में होगा जँसे कि बह 
डब्लिखित करे; परन्तु ऐसी भ्रधिसूचना को राष्ट्रपति द्वारा निकाले जाने से पहने 
सण्ड (२) में निर्दिष्ट उम्र राज्य की संविधान-सभा की सिफारिश आवश्यक 
होगी । 

जम्मू श्रोर कम्मोर के बारे में जनसंघ की मोति--जनमध ने भारत में 
राज्य के प्रवेश के निर्सय का अर्थात्‌ राज्य की संविधान समा द्वारा किये गये सम्पुप्टी- 
करण का स्वागत किया । जम्मू और कद्ममीर भारत का भ्रविभाज्य भाग है और 
उम्का भारत के साथ एक हो जाना स्थायी और वापिस न लौटने वाला निर्णय 
है। कश्मीर मे किसी भी प्रकार के जनभत की दात करना तर्कहीन और पवावश्यक 
है । जनसध का यह मत है कि राज्य में पाविह्तान का कोई कानूनी पद ([0९४$ 
80707) नहीं है । बहू अाकमणुकर्ता है और उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया 
जाना चाहिये। युद्ध-वन्दी की रेया के साथ-साथ राज्य का विभाजन करना 
कायरताएूएं झौर राष्ट्र-विरोधी है। जनसघ जम्मू और कश्मीर के लिये पृथक 
मविधान के विरुद्ध है, क्योकि पृथकता और भारत व कश्मीर के बीच ईंतता की 
भावना बनाये रखने से जम्मू भौर कब्मीर राज्य मे विभाजनात्मक प्रवृत्तियों को 
प्रोन्‍्माहतन मिलेगा । 
२. नागालेड 

यह भारतीय सघ के प्रन्तर्गत १६वाँ राज्य बन, जिसेकी शासन-पद्धति 
अन्य सभी राज्यो से भिन्न है। ऐसी स्थिति के लिये विशेष कारण हैं। इस राम्य 
में आरत ही पूर्वी सीमा पर स्थित नागा पहाड़ियाँ व स्वेससाय क्षेत्र सम्मिलित है 
जो अमम राज्य के ही अग थे । इसका कुल क्षेत्रफल १६,४८८ बर्ग किलोमीटर है्‌ 
और जनसल्या ४ लाख से भी कम है ) राज्य की राजधानी कोहिमा (०9009) 
है । कई वर्ष से यहां पर कुछ नागाओं ने एक वृथक्‌ स्वतन्त्र राज्य वी माँग की 
थी, जिनका भनेता फिजो था! और जो अब ब्रिटेन का नागरिक बने यया है । स्वतत् 
राज्य जे स्थापना के समर्थकों के विरुद्ध कड़ी कायंदाह़ी की गई झौर उत्होते जमली , 
परे छूपकर अपनी शर्रुतापुर्"ण गतिविधियाँ जारी रखी, किस्तु प्रदेश की अधिकाश 
जनता ने भारतीय सव मे रहकर ही स्वश्ञासन प्राप्ति का मार्ग अपनाया । अगस्त 
१६४७ में नागा लोगों का एक बड़ा सम्मेलन (]रव89 9९०9/०5 0०॥४०॥४०४) 
हुआ, जिम्ममे विभिन्न नागा जन-जातियो के लगभग २,००० प्रतिनिधियों ने भाग 
लिया । परन्तु धुपकर कार्य करने वाले नागात्रो ने उसमे भाय नही लिया । सम्मेलन 
में एक मसतोदा समिति द्वारा तेयार किये गये एक प्राहप सविधात (छान 


जम्मू-कश्मीर, नागालेड, सघीय क्षेत्र और अ्सभ के भीतर स्वायत्तपुर्णे राज्य [ २२५ 


(०७७४४०७४) को स्वीकार किया गया । उसका सार भारतीय सघ के अन्तर्गत 
एक पृथक नागा राज्य की स्थापना था। उस प्रारूप संविधान के आधार पर नागा 
नेताप्रों भोर संघ सरकार के वीच सन्‌ १६६० मे वार्ता हुई जिसके परिणामस्वरूप 
भारत सरकार ने नाग्राग्रो के प्रदेश के लिये पृथक्‌ राज्य की स्थापना की माँग 
स्वीकार कर ली। नये राज्य के लिये “नागालंड' नाम स्वीकार किया गया और 
उसकी रचना राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये नाग्रालेड क्षेत्रीय उपबन्धों 
(एक्षतोणावर ए09५४0॥5) बिनियमों के भन्तर्गत ८ फरवरी १६६१ में हुई । 
उनके प्रन्तगेंत नामालेड में एक अ्रस्थायी नागालंड परिषद्‌ (ाठ्श्॑रगाण 
४98५9709 (0०0/थ) को राज्य के शासन का कार्य सौपा गया था। उन 
बिनियमों के अन्तर्गत नागा जन-जातियो द्वारा निर्वाचित ४५ सदस्यो का एक 

अन्तरिम निकाय ([ाएांशा 8009) स्थापित किया गया था। उनके अतिरिक्त 
गवर्नर फो परामर्म देने के लिये ५ सदस्यों की एक कार्यकारिणी परियद्‌ भी 
नियुक्त की गई। प्रसम का गवर्नर ही नागालेड का गवनर था। कार्यकारिणी 
परिषद्‌ गवर्नर को वित्त और सार्वजनिक व्यवस्था के मामलों को छोड़कर प्रन्य 
सभी मामलों के प्रशासन में परामर्श व सहायता देती थी । उसके भ्तिरिवत प्रत्येक 
गाँव के लिये गाँव परिपद्‌, रेनज के लिये रेन्‍्ज परिपद्‌ झौर जन-जाति (90०) के 
लिये जन-जाति परिषद्‌ रथापित की गई थी ) 


अगस्त १६६२ में प्रधानमम्त्री ने लोकसभा में नागालेड राज्य विधेयक 
(१06 89० ० .२०४4७४० 9॥, 962) और संविधान का १३वाँ सश्योपन 
विधेयक प्रस्तुत किये । उन दोनो विवेयकों को पेश करते समय प्रधानमन्त्री 
जवाहरलाल नेहरू, ने अपने भाषण में कहा था कि वे दोनो नागा जन-सम्मेलन 
भौर भारत सरकार के वीच सन्‌ १६६० मे हुये समझौते के वरिणाम थे । १३वें 
संशोधन अधिनियम (पत्ता एणरशापपंए० #एवध्यातंधाव7/ 0०५, 962) 
ने नागालेड नाम के १६वें राज्य के लिये व्यवस्था की । इस संशोधन अधिनियम 
तथा नागालैंड राज्य अधिनियम ने नागाओ्ो के लिये कुछ विशेष उपबन्धों की भी 
व्यवस्था फी ) उनके अनुसार, संविधान में किसी भी व्यवस्था के रहते हुये, 
भागाओो की धामिक व सामाजिक प्रधाप्रो, नागाप्नी के प्रथागत कानून व प्रक्रिया, 
सागरिक व दण्डात्मक न्याय के प्रशासन, जिसमे कि नागाओं के प्रथागत कानूनों के 
अनुसार निर्णय अन्तग्रंस्त हो, और भूमि व उसके साधनों के स्वामित्व व हस्तातरण 
श्रादि के बारे में भारतीय संसद का कोई भी कानून नागालेंड राज्य को तब तक 
ज्ञागू न होगा जब तक कि नागालेड की विधान सभा अस्ताव पास करके ऐसा 
निरणय न करे । ४ 

संशोधन अधिनियम ने गवर्नर के कुछ विश्ञेप दायित्वों ($7ब्ल॑ंथ 
छ९४७०॥रशणां।४०७) के लिये भी व्यवस्था की। जमबरी १६६४ में राज्य की 
विधान सभा के लिये चुनाव पूर्ण हुये और मुस्य-मन्त्री सहित एक ८ सदस्यों की 


२२६ ] भारतोय शासन और राजनीति 


मन्त्रि-परिपद्‌ (ए०णाघता। ठा शाशंआलध$) का निर्माण हुआ। विधान मभा में 
अध्यक्ष सहित कुल ४२ सदस्य रहे । असम झौर मागालंड के लिये एक ही गवर्नर है 
भौर एक ही उच्च न्यायालय तथा महाधिववता (80४०८४० 0थयथ्भ) है। 
लोकसभा में नागालेड का केवल शक ही प्रतिनिधि है, जिसका ग्रव प्रत्यक्ष चुनाव 
होने लगा है। परन्तु नागालेंड के बहुत्त सं कबीले अभी तक इस व्यवस्था से भी 
पूर्ण सम्तुप्ट नही हुये है भौर वे छुपकर अपनी सरकार व प्रशासन चला हे हैं । 
उनके प्रतिनिधियों व भारत सरकार के बीच कई बार वार्ता हो चुकी है, परल्तु 
उसका अभी तक कोई सनन्‍्तोषजनक परिणाम नही निकला है। भारत सरकार व 
नागालेड के दछुपकर काम करने वाले कबीलो के वीच हिंसक कार्यवाहियों को 
रोकने तथा व्यवस्था बनाये रखने के हेतु बार-वार युद्ध-बन्दी की अ्रवधि बढ़ाई जा 
रही है। भारत सरकार नागाप्नों को भारतीय सघ के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का 
स्वायत्तपूर्ण राज्य देने के लिये त॑यार है, किन्तु छुपकर काम करने वाले नागा नेता 
स्वतन्त्र भौर प्रभुत्त सम्पन्न राज्य की मांग कर रहे है। इन नेताग ने पाकिस्ताव 
तथा चीन से शस्त्रो व संनिक प्रशिक्षण झ्रादि की सहायता भी प्राप्त की है । 


३. संघीय क्षेत्र 
संबंधानिक उपबन्ध--सघीय राज्य-क्षेत्रों के बारे मे वर्तमान संवैधानिक 
उपबन्धों को सविधान के (सप्तम संशोधन) श्रधिनियम, १६५६ धारा १७ द्वारा 
मूल शीपंक “प्रथम झनुसूची के भाग (ग) में के राज्य! के स्थान पर रखा गया। 
उनसे सम्बन्धित अनुच्छेद केवल ४ है--२२६ से २४२ तक जो भाग ५ में दिये गये 
है । सवैधानिक उपबन्ध निम्न प्रकार हैं-- 

२३६ (१) ससद की विधि द्वारा अ्रन्यथा उपवन्धित अवस्था को छोडकेर, 
प्रत्येक सघीय क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जायेगा तथा वह इस बारे में 
उस मात्रा तक, जितनी की वह उचित समझे, अपने द्वारा ऐसे नाम से, ज॑सा कि 
यह उल्लिखित करे, नियुक्त किये जाने वाले प्रशासक के द्वारा कार्य करेगा । 

(२) भाग ६ में अन्तविष्ट किसी बात के होते हुये भी राष्ट्रपति किसी 
राज्य के राज्यपाल को किसी पाइव॑स्थ सघीय क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकेगा 
और जहाँ कोई राज्यपाल इस प्रकार नियुक्त किया गया है वहाँ वह ऐसे प्रशासक 
के रूप मे अपने कृत्यों को अपनी मन्त्रि-परिपद्‌ से स्वतम्त्र रूुपेण करेगा । 

२४० (१) राष्ट्रपति () अण्डमान और निक्नोबार द्वीप, (ख) लक्कादीव, 
मिनिकोय और प्रमनिदीव ठीप, (ग) दादरा और नगर हेवली, (घ) गोम्मा, 

०डामन और डयू, और (च) पॉल्डिचेरी सघीय क्षेत्र की शान्ति, उन्नति और 
सुशासन के लिये विनिमय बना सकेगा । 

परन्तु जब अनुच्छेद २३६ (क) के झन्तर्गंत किसी निकाय की ग्रोग्मा, डामन 
और डयू या पॉन्डिचेरी क्षेत्र के लिये विधान-मण्डल के रूप में रचना की जाये 
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राष्ट्रपति उस क्षेत्र की धान्ति, उनप्तति और सुशासन के लिये विधान-मण्डल की 
प्रथम बंदर के लिये नियत तारीस से कोई विनियम न बनायेगा । 

(२) इस प्रकार बना हुम्रा कोई विनियम संसद निर्मित किसी अधिनियम 
या किसो वर्तमान विधि का, जो उस संघीय क्षेत्र में उस समय लागू है, निरसन 
(०7९०॥) या संशोधन कर सकेगा भौर राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित होने पर उसका 
उस क्षेत्र में लागू ससद निर्मित म्रधिनियम जैसा ही बल और प्रभाव होगा । 

२४१ (१) ससाद विधि द्वारा संघीय क्षेत्र के लिये उच्च न्यायालय गठित 
कर सकेगी प्रथवा (ऐसे किसी क्षेत्र) में से किसी न्यायालय को इस सविधान के 
प्रयोजनों में से सब या किसी के लिये उच्च न्यायालय घोषित कर सकेगी । 

(२) सण्ड (१) में निर्दिष्ट प्रत्येक उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में भाग (६) 
के प्रध्याय (५) के उपबन्ध, ऐसे रूप भेदों द्योर श्रपवादों के प्रधीन रहकर, जैसे 
फि संसद विधि द्वारा उपबन्धित करे, वैसे ही लागू होगे जैसे कि वे इस संविधान 
के प्रनुच्छेद २१४ में निर्दिष्ट किसी उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में लागू होते है । 

(३) इस संविधान के उपवन्धों के, तथा इस सविधान के द्वारा या प्रधीत 
समुचित विधान-मण्डल को दी गई शक्तियों के प्राधार पर उस विधान-मण्डल 
द्वारा निभित किसी विधि के उपवन्धों के भ्रधीन रहते हुये प्रत्यक उच्च न्यायालय, 
जो संविधान (सप्तम सशोधन) श्रधिनियम, १६५६ के प्रारम्भ से ठीक पहले किसी 
संघीय दी के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता था, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्‌ 
उस क्षेत्र के सम्बन्ध में बैसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता रहेगा । 

(४) इस अनुच्छेद की कोई वात किसी राज्य के उच्च न्यायालय के 
क्षेत्राधिकार को किसी सधीय क्षेत्र या उसके भाग पर विस्तृत करने या उससे 
झपवर्जित करने की (।0 ०४९७॥० ० ०५०।४०७) ससद की शक्ति का श्रल्पीकरण 
(१९४०४३४०) नही करती । 

२४२ (कोड़गू (००४) संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १६५६ 
घारा २६ और श्रनुक्ूची द्वारा निरसित (7०9८० ८०) है । 

संघोय क्षेत्रों का निर्माण व पुर्नानर्माण 

संविधान के प्राइम्भ पर भारतीय संघ की इकाइयो में भाग 'स' में दस 
छीटे-छोटे राज्य ये थे--ग्रजमेर, विलासपुर, भोपाल, कुगं, दिल्‍ली, हिमाचल प्रदेश 
कच्छ, मनीपुर, त्रिपुरा प्रौर विध्य प्रदेश । भाग 'द! में केवल वगाल की खाडी में 
स्थित अण्डमान और भिकोवार द्वीपसभूह थे। राज्य पुर्नेगठन श्रायोग (80465 
छि९णर8थांडया०ण] (एणाग्गां5४०७) ते अपनी रिपोर्ट में विभिन्न बातीं का ध्यान 
रखते हुए १६ राज्यों और ३ केन्द्र द्वारा अधिग्ामित क्षेत्रों (टायर उत्को- 
एग्रह्नशा९०6 (टप/०णा०६) की रचना के लिए सिफारिश की'थी। तीन क्षेत्रों के 
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मम ये शे--दिल्‍्ली, मनीपुर और अन्डमान व निकोबार द्वीप समूह । इस प्रकार 
भाग 'स' में सम्मिलित राज्यों को अन्य राज्यो मे मिला दिया गया, क्योकि वे इतने 
छोटे थे कि उनमे प्रजातन्त्रात्मक प्रयोग अत्यन्त खर्चीला सिद्ध होता 

आयोग ने पुनर्गठन थोजना में संघ के श्रन्तगंत केवल दो ही प्रकार की 
इकाइयो के लिए व्यवस्था की-- (१) वे राज्य जो भारतीय सघ की प्राथमिक 
इकाइयों भ्रथवा सघांतरित राज्य ((०॥४0/४०॥६ 8६8/८७) 'कहलाये और जिन्हे 
सविधान द्वारा अपने-अपने राज्य-्षेत्र मे स्वायत्ततापूर्ण शासन प्राप्त हुग्ना। (२) क्षेत्र 
(एृ९॥॥४०7०७), जिन्हें सामरिक महत्व का समझा गया या जिनका अन्य बातो का 
ध्यान रखते हुए किसी दूसरे राज्यों में मिलना इष्टकर न समझा गया, अ्रतएव 
दे केन्द्र दास अधिशासित इकाइयाँ रही । राज्यों के पुनर्गठन के बाद सघीय क्षेत्रों 
की ग्रिनती मे वृद्धि हुई औ्लौर इस समय उनकी सख्या दस है। उनके नाम वे क्षेत्र 
भ्रौर उतकी जनसख्या राजधानी व प्रमुख भाषा सम्बन्धी जानकारी निम्न तालिका 
में दीगई है: 


न 3 नम 3 मनन न ८ 94००८ मन न 
नाम क्षेत्र क्षेत्र वर्ग मोल में १६६९ की जनसंख्या राजधानी भाष 
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६. योश्रा, डामन सडर4्‌ ६/२६,६६७. पंजिम उुर्तगाली 
और ड्यू | और मराठी 
"३०. नेफा इ१,४ ३६. शिलॉग असमी 
११० चंडीगढ़ ११४'डप८ किमी १,१३;८८६१ चंडीगढ़ हिन्दी, पंजादी 
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४५» हिमाचल प्रदेश के बतमान छेत्र और जनसंख्या की निश्चित जानकारी नहीं है। ये 
आंकड़े पंजाब के पुनर्गठन से पूवे के दें । 
सन्‌ १६६4 में पंजाब को पंजाब व इरयाना में पुनंगठित किया गया और पंजार के वुद 
पहाड़ चेपों को द्विमाचल अदेश में मिलाया गया। छेत्र बट जाने के कारण हिमाचल प्रदेश जले 
उसे संघान्वरित राज्य का पद दिये जाने की मांग कर रद्दे दें 


जम्मू-कश्मीर, नागालेण्ड, सती क्षेत्र ग्रौर अतन के भीतर स्वायत्तयुणं राज्य [ २२६ 


४. संघोय क्षेत्रों की वतंमान प्रशासन व्यवस्था 
(श्र) संघोय क्षेत्र जिनमें विधान सभायें व सन्त्रि-परिषद नहीं हैं 
दिल्‍लो --इसके प्रशासन का उत्तरदायित्व सीधा सघीय ससद पर है । इसका 
प्रशासन सघ सरकार के स्वराष्ट्र मत्री (ध्०॥6 /(।78०7) द्वारा किया जाता है। 
इस क्षेत्र का मुख्य प्रशासक चीफ कमिश्नर था । उसके अतिरिक्त एक परामर्शदानी 
परिपद्‌ थी, जो स्वराष्ट्र मन्‍्त्री को परामर्श देती थी। सब्‌ १६५७ के स्युनिसिपल 
कार्पोरेशन कानून के अनुसार सम्पूर्ण दिल्ली क्षेत्र--शहरी व ग्रामीण --के लिए (नई 
दिल्‍ली म्थुनिसिपल कमेटी श्रौर दिल्‍ली छावनी को छोडकर) एक निगम (0०- 
290०) की स्थापना हुई है। नियम की स्थापना ७ अप्रैल १६४५८ को हुई । 
इसे वम्बई निगम के नमूने पर बनाया गया है। इसमें ८० सदत्य और ६ एल्डर- 
मैन सम्मिलित है। निगम के कत्तंव्यों का क्षेत्र काफी विस्तृत है । उसमें ये विवय 
भाते हैं--चिकित्सा श्लौर सावेजनिक स्वास्थ्य, प्रारम्भिक और वेस्िक शिक्षा, सड़कें, 
पानी की व्यवस्था, परिवहन, विजली की व्यवस्था, श्रग्नि सेवा इत्यादि । निगम 
का प्रमुश्च पदाधिकारी मेजर होता है जो प्रति वर्ष सदस्यों द्वारा चुना जाता है। 
निगम की एक स्थायी समिति (58404॥78 0०ग्रपथा००) तथा प्न्‍्य समितियाँ 
है। वेतनिक अ्रधिकारियो में सबसे महत्वपूर्ण पद कमिइनर का है। प्रन्य अ्धि- 
कारियों में डिप्टी कमिइनर, चीफ इजीनियर, स्वास्थ्य अधिकारी, शिक्षा अधिकारी 
जनरल मंनेजर-परिवहेन, इत्यादि है। निगम का केन्द्रीय कार्यालय बहुत अ्रधिक 
बड़ा हो गया था और नागरिकों को उससे सम्पर्क रखने में कठिनाई होती थी, 
ग्रतएव दिल्‍ली क्षेत्र को कई जोन में वाट दिया गया है श्रौर प्रत्येक क्षेत्र का कार्यालय 
अलग बना दिया गया है | दिल्‍ली के जन नेता वर्तमान प्रशासन व्यवस्था से 
पूर्णतया सन्तुष्ट नही है। उन्होने प्रत्य सघीय क्षेत्रों की भाँति दिल्‍ली के लिए भी 
विधान सभा और मत्रि-मण्डल की माँग की किन्तु उसे स्वीकार नहीं किया गया। 
सन्‌ १६६६ के दिल्‍ली प्रश्नासव श्रधिनियम (0०४॥ 39॥्राव5६2 007 
०, 9606) के भन्तर्गत दिल्‍ली क्षेत्र के लिए एक मेट्रोपॉलिटन फौन्सिल 
(4०:०9०॥०० (०४००!) की रचना हुई है, उसमे कुल सदस्य ६१ है, जिनमे से 
४६ निर्वाचित है और ५ तामजद । इस कोसिल को कुछ विधायी कार्य सौपे गये 
है। उप-गर्वनर (7,0.-0०५७707) को उसके कार्यों में सहायता वे परामर्श देने के 
लिये ४ कार्यकारो पार्यद (22००ए४४० 00५7०॥०७) और उनका अ्रध्यक्ष, मुख्य 
पाषंद भी मियुक्त हुए हैं । दिल्‍्मी का झपना यूथक उच्च न्यायालय भी स्थापित 
हुआ है; परन्तु उसका श्रधिकार-औेब हिमाचल प्रदेश के सपीय क्षेत्र तक विस्तृत है। 
अ्न्डमात व निकोबार द्वीप समूह--ये द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है 
भौर घने वनो से घिरे है । यहाँ के निवासी बहुत पिछड़े है प्रौर इनकी जनसंख्या भी 
बहुत कम है। सम्पूर्ण क्षेत्र का श्रशासन एक चीफ कमिश्नर के अधीन है। प्रशासन 
की राजधानो पोर्ट ब्लेयर है, जिसमें एक म्युनिनिषलिटी है । 
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लंककादिव, मिनोकोय आदि दीप समूह--यरे श्ररव सागर में स्थित है। इनका 
कुल क्षेत्रफल और जनसख्या बहुत ही कम है । इनका अश्यासत एक संघ सरकार 
द्वारा नियुक्त प्रशासक करता है । हि 
दादरा और नगरहवेली--ये दोनों छोटे क्षेत्र चारों प्रोर भारतीय सीमा से 
घिरे (७7०॥३४४५) पू्तगाल सरकार के अधीन प्रदेश थे, जिन्हे वहा के निवासियों 
ने गोआ के स्वतन्त्र होने से पूर्द ही स्वतन्त्र घोषित कर दिया था । इन क्षेत्रों को 
भारतीय संघ में ११ अगस्त १६६१ को वहाँ की जनता तथा वरिष्ठ पचायतु की 
प्रार्थना पर एकीकृत कर दिया गया। अब उनका प्रशासन सघ सरकार द्वारा एक 
सचीय क्षेत्र के रूप में होता है । 
बेफा (ए०पा छठ िमातंटर 08०7०४-२६९८४] का प्रशासन--प्रशासन 
हेतु देफा कमिश्नरियों मे बेंदा है। कमिदनरियों कौर उनके मुरुष स्थानों के नाम 
इस प्रकार है--(१) कामेग सीमा कमिश्नरी-योमडिला; (२) सुवन-सिरी सीमा 
कमिश्नरी-जायेरी; (३) सिर्यांग सीमा कमिदनरी-आलोग; (४) लोहित सीमा 
कमिश्नरी-तेजु; (५) तिराप सीमा कमिश्नरी-खोनसा। प्रत्येक कमिश्नुरी का 
कार्य भारी एक राजनैतिक भ्रघिकारी (९०४८४ 09०9५) है । उनके अतिरिक्त 
क्षेत्रों के लिए अ्रतिरिक्त अ्रधिकारी भी है शोर प्रत्येक कभिश्नरी उप-कमिश्तरियों 
में विभाजित है । राजनतिक श्रधिकारियो की सहायता के लिये चिकित्सा प्रधिकारी, 
कृपि भ्रधिकारी, शिक्षा निरीक्षक आदि भी है । 
चम्डीगढ़--पजाबव के विभाजम के उपरान्त हरयाना राज्य बना प्रौर 
चन्डीगढ़ को भारत सरकार ने सधीय छ्षेत्र वदाया ॥ उसमें पज्ञाव व हस्पाना दोनों 
की राजधानियाँ, झ्र०भा० मैडिकल इन्सटीटयूट तथा विश्वविथालय आदि स्थित है? 
चन्‍्डीगढ का लोकसभा से एक प्रतिनिधि है। 
(आा) विधान समाप्रों])वाले संचोव क्षेत्रों का प्रशासन 
इस प्रकार के सध सरकार के आधीन रवशासन थाप्त सघीय क्षेत्र ये है-- 
(१) हिमाचल प्रदेश, (२) मनीपुर, (३) जिपुरा, (४) पॉन्डोचेरी, और (४) गोश्रा 
डामन-ड्यू । पहले तीन क्षेत्र ती भारतीय सघ में पहले से ही सम्मिलित थे | 
इनके लिए.सन्‌ १६५६ में राज्यों के पुनर्गठन के वाद सघ की पालियामेद द्वारा 
पारित एक कानून के भन्तगेंत एक-एक क्षेत्रीय परिपद्‌ (हल्ाती०॑ंव 00णाणा) की 
स्थापना की गई थी । इन परिषदो, की स्थापना १६५७ में हुई थी । हिमाचल प्रदेश, 
सनीपुर थ ल्िपुरा की परिपदो, के सदस्यों को संख्या क्रमशः ४१, २० और ३० थी। 
इनकी शक्तियाँ श्रति सीमित, किन्तु स्थानीय शासन की सस्थाप्नों से काफी भ्रधिक 
थी। गोप्रा, डामन-डुयू पर १६६१ तक पुतंगाल सरकार का घासन रहा। देश की 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत सरकार ने इन क्षेत्रों को शातिपूर्वक ढंग से 
ह्वतन्त्र कराने के सभी सम्भव प्रयत्न किये, किन्तु वे ग्रसफल रहे। विवश होकर 
आरठ सरकार ने दिसम्वर १६६१ मे पुप्तिस कार्यवाही हेतु सेना को इन क्षेत्रों में 
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भरे जाने वाले स्थानों की कूल संख्या हिमाचल प्रदेश के लिये ४० और भ्रन्य क्षेत्रों 
के लिये ३० है। (२) विधान-सभा की अवधि, यदि उसे पहले ही विधटित न 
कर दिया जाय, ४ वर्ष है। (३) यदि किसी विधान सभा द्वारा पारित किसी भी 
कानून का कोई भी प्राविधान पालियामेंट द्वारा बनाये गये किसी कानून से 
असगत (ए०9ए९7०॥) हो तो पालियामेंट का बनाया हुआ कावून चाहे पहले बना 
हो या बाद मे, प्रभावी रहेगा श्लौर सघीव क्षेत्र की विधान सभा द्वारा बनाया गया 
कानून श्रसंगति की सीमा तक अवैध हो जायेगा । (४) प्रत्येक क्षेत्र का प्रशासन 
प्रति वर्ष वित्तीय वर्ष के लिए बापिक वित्तीय वितरण विधान-मभा में रखवाता 
है, परन्तु उस पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाती है। (५) किसी भी 
क्षेत्र को विधान-सभा सघ की एक या अधिक भापाओरों को क्षेत्र के सरकारी प्रयोजतो 
के लिए राजभाषा के रूप में अपना सकती है । (६) प्रत्येक क्षेत्र में प्रशासक को 
उसके कार्यों में सहायता व परामर्श देने के लिए मन्त्रि-परिपद्‌ है। (७) मनीपुर 
के संघीय क्षेत्र के लिए एक स्थायी समिति (8क्षाताएड ए०णणां।०४) भी है, 
जिसमें इस समय उसके पहाड़ी निव्रचिन-क्षेत्रों के विधान सभा में सभी प्रतिनिधि 
सम्मिलित है । 

विभिन्न संघीय क्षेत्र के प्रशासन की रूपरेखा निम्न तालिका मे दिलाई गई है-“ 
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क्षेत्रका नाभाा ,थिकारी संख्या सदस्यों को संद्या 
गोआ-डामन-डयू लेफ्टिनेन्ट गवनर.. ३ ३० 
हिमाचल प्रदेश लेफ्टिनेन्ट गवनंर.._ ५ (उपमन्त्री ४) ६३ 
मनीपुर प्रशासक ३ (डपमन्ती २) श्र 
पॉन्डीचेरी लेफ्टिनेग्ट गवर्नर... ४ ३० 
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५- श्रसम्र के भोतर स्वायत्तपुर्ण राज्य 

कई वर्षों से असम के कुछ पहाड़ी जिलों के प्रतिनिधि भारतीय सध के 
भीतर एक पृथक राज्य की माग कर रहे थे । इस पेचीदा समस्या को हल करने के 
लिए असम के पुनर्गठन की योजना पर बहुत समय से विचार हो रहा था। १६ 
सितम्बर को भारत सरकार ने असम के भीतर एक स्वायत्तपुर्णो राज्य (8०/०॥0॥- 
005 8806 शांधा। (6 5806 ० 85४५॥) गठित करने के निर्णय की घोषणा 
की, जिसमे आरम्भ में गारो, खासी और जोवाई (जैन्ता) पहाड़ियों को सम्मिलित 
किया जायेगा । मिकिर और उत्तरी काचर पहाड़ियो के स्वायत्तपूर्ण जिलो को वाद 
में अपनी-प्रपती जिला परिपदो, के २/३ के बहुमत से नये राज्य में सम्मिलित हेंति 
का विकल्प दिया गया है । इस योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित है : 

स्वायत्तपूर्ण राज्य की विधान सभा और एक मत्रि-परिपद्‌ होगी। इस 
व्यवस्था के अन्तर्गत सामान्य हित के कुछ विषयों को छोड़कर, राज्य-यूची में दिये 


अ्रध्याय १ छ 


“संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध 


भारत का सविधान सघात्मक है, किन्तु इसमें श्रनेक ऐसी विशेषताये भी 
है जिनके कारण इसे एकात्मक की ओर भुका हुआ्ला बताया जा सकता है | चू'कि 
संविधान का रूप सघात्मक है, भ्रतएव यह झ्रावश्यक है कि सघ और राज्य सरकारों 
के अधिकार-सत्र अलग-ग्रलग हो तथा उतमे आपसी सम्बन्ध भी हो । यह सच है 
कि विभिन्न राज्य अपने-अपने क्षेत्र मे स्वाधीन है। फिर भी सम्पूर्ण देश मे शाम्ति 
और सुरक्षा का उत्तरदायित्व अन्तिम रूप मे सघ सरकार पर ही है । सघ्‌ घात्नन 
की सफलता विभिन्न सरकारो के आपसी सहयोग पर निर्भर करती है ।! सघ और 
राज्यो में आपसी सम्बन्धो का मुख्यत. तीन शीपंको के अन्तर्गत विवेचन किया 
जाएगा । 
हम] प्रशासनिक सम्बन्ध 
यह तो पहले ही वताया जा चुका है कि भारत के सविधान के अन्तर्गत 
श्रापातकालीन उद्धोषणा के दौरान भारतीय गायन का रूप एकात्मक ज॑सा ही 
हो जाएगा, परन्तु साधारण काल में भी राज्यों के ऊपर सघ सरकार अपने 
नियत्रण का प्रयोग'कर सके/इस प्रकार के तरीके (+८०॥॥४५४९५) सविधान में अपनायें 
गए है। श्री डी० डी० वसु के मतानुसार सध सरकार राज्यों पर निम्नलिखित 
प्रकार से अपने नियन्त्रण का प्रयोग कर सकती है 
(१) राज्य सरकारो को निदेश देना, > 
(२)-सघीय कृत्यो को राज्य सरकारो को सौपना, 
(३) अखिल भारतीय सेवायें, और 
(४) झ्राथिक सहायता देवा । 
निदेश देवा--यह ढग सन्‌ १६३५ के भारतीय गासन अधिनियम से लिया 
गया है । इस प्रकार की व्यवस्था सयुक्त राज्य ग्रमरीका के सविधान में नही है । 
आ्रापातकालीन अवस्था के अतिरिक्त सघ राज्य सरकारों को इन मामलो में 
॥ 07 ल्छिल्ाव इटॉशाड ॥रए0[ए४6५ दीढ इछाताओ॥ड़ प्र ७ वा 80एटव्रापटा5 
बात वीणा ,ए ए0च्रथड,.. छए॑ (ध6 5एढ९८६५ 00 इएथाहत ० ॥6 [ट्पशव। 9000 
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२३६ ] भारतीय गासन और राजनीति 


है कि वह अनुच्छेद ३६५ के धन्तगंत उस राज्य में निदेशों का उचित पालन ने किये 
जाने पर झ्रापातकालीन उद्धोपणा लागू करके शासन को अ्रपने हाथ में ले 
सकता है । 
यदि किसी ऐसी नदी के पानी के उपयोग, बित्तरण या नियन्त्रण के बारे 
में जो कि एक भे अधिक राज्यों की सीमा में बहती हो, कभी कोई पिबाद उठे तो 
ऐसे विवाद का स्थायिक निरंय (40]0४0900०7) कराने के लिए ससद कानूत 
बना सकती है। यदि कभी भी राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि एक ग्रन्तर्राम्य 
परिपद्‌ (वर/थ-$090 (०णा०८।) की स्थापना से सार्वजनिक हितों की प्रृत्ति होगी 
ती बह निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए ऐसी परियद्‌ की स्थापना कर 
सकता 
(१) राज्यों के बीच उत्पन्न होते चाले विवादों की जाँच करना 
झर उनके बारे मे सलाह देना, (२) ऐसे विषयों की विवैचना श्रयवा 
छानवीन करना जिसमे एक से श्रधिक राज्यों का सामान्य हित हो, या 
(३) ऐसे ही किसी विपय के बारे में सिफारिय करना या नीति में ग्रधिक 
प्रच्छा समन्वय लाना । जब कभी ऐसी परिपद्‌ की स्थापना करना उवित 
समभा जायेगा राष्ट्रपति ही उसके संगठन झौर कत्तंव्यों का निर्धारम 
करेगा । इस प्रकार को अन्तप्रस्तीय परियद्‌ के निर्माण की व्यवस्था सन्‌ 
१६३५ के संविधान में भी थी। 
संविधान के अन्तगंत संसद से कानून द्वःश दो प्रमुख भारतीय सेवावे निर्मित 
हुई हैं--भारतोय प्रश्मातत सेवा (0व4॥ /४५॥घ पं॥्रत्भाए< $.7/0०४) और 
भारतीय पुलिस सिवा (0 00॥0८ उलाश८९) । इन सेवाग्रों के सदस्यों की 
भर्ती प्रौर उनकी सेवा की शर्तों पर पूर्ण नियन्त्रण ससद प्रर्थात्‌ सघ सरकार का 
है । इन सेवाश्रो के अनेक ग्रधिकारी सभी राज्यों में उच्च पदों पर रहते है भौर 
उनके द्वारा सघ सरकार उन राज्यों के प्रशासन पर काफी नियन्त्रण रखती है। 
सध सरकार विभिन्न राज्यों को विभिन्न कार्यों या योजनाओं को पूरा करने के लिए 
आ्धिक सहायता (09/आ7-+7-४9) भी देती है, फलस्वरूप वह इन कार्यों के करने 
के सम्बन्ध में उन्हें आवश्यक निदेश व आदेश भी देती रहती है। प्रन्त में, राज्य 
पुनर्गठन के फलस्वरूप विभिन्न राज्यों को कुछ जोनल परिपदो (2णाश्य (००४८॥५) 
में रखा गया है । 
» विधायो सम्बन्ध 
घिधायी सम्बन्धो को भली प्रकार से समभने के लिए हमे सर्वप्रथम शक्तियों 
के वितरण को जानना होगा । स० रा० अमरीका में शक्तियों का वितरण प्रग्र- 
लिखित झाधारो पर किया गया है--(१) कुछ प्राविधानों द्वारा सघ को शक्तियों 
का प्रगणन किया गया है; (२) कुछ प्राविधानों द्वारा सघ को कुछ कार्य करने 
की मनाही की गई है; (३) कुछ प्राविवानों द्वारा राज्यो को कुछ कार्ये करने की 
मनाही को यई है; और (४) भ्रवश्िष्ट घक्तियो को राज्यों में निहित त्मका गयां 


मध्य, 


न्श्ब्रे यु : भारतीय झासन और राजनीति हि 
सी कि राष्ट्रपति अनिवायंत:एक व्यास्यात्मक स्मृति-पत्र के साथ संसद के 
दोनों सदनों के सामने रखवाता है । हे * हे ः 
प्रथम वित्तनभायोग ने, जो सन्‌ १६५१ में नियुक्त हुआ था, प्राय-कर से 
“प्राप्त होने'वाली धन-राशि मे राज्यों का भाग ४० के प्रतिशत 
५ 3 हि स्थान पर ५४५ प्रतिशत कर 
दिया था। दूसरे वित्त-आयोग ने राज्यों के भाग को' ५५ से वढ़ाकर ६० प्रतिशत 
कर दिया। भनुच्छेद २७५ के अन्तर्गत सध द्वारा राज्यों को दी जाने वाली रामि 
में भी वृद्धि की सिफारिश दूसरे वित्त-प्रायोग द्वारा की गई थी । थरी के० सन्तानम 
“के झनुसार वित्तीय सम्बन्धो के बारे में दो बातें उल्लेखनीय हैं। प्रथम, राष्ट्रीय 
विकास परिपद्‌ , (फऐ000०] .0०7८०फण0आा: 00प्गव)) के ,एक निणुय द्वारा 
राज्यों ने स्वेच्छा से कपडे, चीनी और तम्वाकू पर विक्री-कर लगाने का , श्रधिकार 
केन्द्र को प्रदान कर दिया है, जिसके बदले में संघ सरकार उन्हें प्रन्य प्रकार से 
धन देती है । दूसरे, कर जाँच भ्रायोग (उबजथांगा [09079 0०णाएंइक्न००) की 
, सिफारिश के अनुसार सविधान में सशोधन किया गया है भ्रौर अनुच्छेद २६६ के 
. अन्तर्गत अन्तूर्राज्य विक्री-कर को भी जोड दिया गया है, ग्र्थात्‌ इस प्रकार के कर 
, कैन्द्र द्वारा लगामे व एकशित किये जाते है, किन्तु उनसे होने वाली आय राज्यों में 
५ बाँट दी जाती है ।१ ््ि 
वित्त-प्रायोग के कार्य का मुख्य ग्रुण उसका, निष्पक्ष भ्रौर वस्तुनिष्ठ 
' दृष्टिकोण है, जो सघात्मक पद्धति की वित्तीय व्यवस्था में स्थिरता लाने वाली 
शक्ति है। यह वित्त के, वितरण से सम्बन्धित प्रश्तो को संघ व, राज्यों के 
राजनीतिक दवावों और प्रवादों से ऊपर उठाता है। वास्तव में, ग्रायोग तो संघ 
- व राज्यों के बीच टकक्‍्कर-रोक का काय॑ करता है, वित्त के भुखे राज्यो को सघ पर 
राजनीतिक दबाव डालने से रोकता है; और साथ ही ,राज्यो को उनकी 
* झावश्यकेता , का ध्यान रेखते हुए यथासम्भव थ्रधिक से भझधिक वित्त -दिला 
देता है १ कि हर 
सघ और राज्यो के वित्तीय क्षेत्र के पारस्परिक सम्ब॒न्धों की ,उपगुक्त 
« विवेचना से हम इन निष्कर्पों पर पहुचेगे--प्रथम, वित्तीय. व्यवस्था भारतीय संघ 
की भ्रन्य व्यवस्थाओं से मेल खाती है, ग्र्थात्‌ इस क्षेत्र में भी केन्द्रीक्रण की प्रवृत्ति है। 
लि 2222 कप ५ है 
डी 3 वछांह,, कर उ7-5, करके 
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कि भ्वन्घो मे, ऊँच पयनीति 
असन्तुलन (#ग।दव] ॥। 3747००) पैदा हुमा है । आयोजन आयोग के 
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तो कुछ सोमा तक केन्द्र से राज्यों को ऋण व अनुदान आदि देने का 
* कठिव कार्य अपने हाथ में ले लिया है । आ्रयोजन आयोग द्वारा राज्यों के 
” « परामशयं से योजना बनाने की प्रक्रिया सघीय राज्य मे एक विध्यात्मक 
तत्व (9०अ0४५6 शध्णथ्या) है, अस्तु मेरा मत है कि आयोजन श्रायोग 
केन्द्र की उस श्रधाव शक्ति को जो वह राष्ट्र के साधनों के अन्तिम 
नियन्त्रण के रूप में रखता है कुछ कम करने भ्रथवा उसके दोपों को दूर 
करने में सहायता करता है [९ 
जिन लोगों को राज्य-स्वायत्तता (४808 40/०7079) के पवित्र सिद्धान्त से 
भावनात्मक प्रेम है, वे राज्य-क्षेत्र में केन्द्रीय भ्रधिकरणु द्वारा संघात्मक हस्तक्षेप 
को रोकना चाहेंगे; परन्तु उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि ऐसा हस्तक्षेप कल्याण- 
कारी राज्य के घ्येयो को आगे बढाने में सहायक हुआ्ना है। इस वात से इत्कार 
नहीं किया जा सकता कि सामुदाधिक विकास (0०एाएण्णा/ 6४००७०८ए) 
के क्षेत्र में सम्पूर्ण देश में एक ऐसा प्रशासनतंत्र स्थापित हो सका है, जो कि 
कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक है ।! तथ्य तो यह है कि शासन के क्षेत्र मे 
विस्तार एक सर्वव्यापी है । हैं 
ये “बड़े झ्ञासन! (७8 8०५८०॥7०॥) के दिन है। संयुक्त राज्य प्रमरीका 
मे, जो कि संघ का भादर्श नमूना है, हम देखते हैं कि १६३३ से प्रशासनिक केद्द्री- 
करण की दिशा में प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है । उस देश में, प्रो० व्हाइट के शब्दों 
में झक्ति वाशिगटन की ओर काफी मात्रा में कूच कर रही है। हमारा यहाँ यह 
कहने का अ्रभिप्राय नही है कि राज्यों को नगरपालिकाओों के पद पर ग्रिरा देता 
चाहिए श्र उनके हाथों में कोई पहल न छोड़ा जाय, परन्तु विकास कार्यों को 
राष्ट्रीय पैमाने पर आगे बढ़ाने के लिए समन्‍्दय भ्रौर एकीकरण “की बहुत 
आवश्यकता है, जिससे कि सीमित साधनों का अधिक से प्रधिक उपयोग किया 
जा सके । है 
६. जोनल परियदें और प्रन्य परिवर्तन वे परिणाम 
इसके अतिरिक्त पुनगठित राज्यों और संघीय क्षेत्रों को ५ जोन में विभाजित 
करने .तथा उनके लिये स्थायी जोनन्न परिपदें (2072 (०ण्माणा$) स्थापित करने 
का भी इस विधेयक मे प्रस्ताव था । राज्य पुनर्गठन अधिवियम १६५६ के अन्तर्गत 
निम्नलिखित जोन बने है : (१) उत्तरी जोन--पंजाब, राजस्थान, जम्मु ,और 
कशमीर, दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश । (२) केन्द्रीय जोन---उत्तरं प्रदेश और मध्य _ 
प्रदेश । -(३) पूर्वी जोन--विहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, असम, , मवीपुर भर 
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(४) परिचिसी जोन--वम्बई और मंसूर। ,(५) दक्षिणी. जोबर-आन्म्र, मद्रास 
केरल । कर । ३ १ 

$ जोनल परिषदों की इचना--प्रत्ये क जोनल परिपद्‌ में, सदस्थ इस प्रकार 
(१) इाष्ट्रपति द्वारा, नामजद कोई एक संघीय मत्री साधारणतया गृहमंत्री, (२) 
ब्त्येक जोन से सम्मिलित प्रत्येक राज्य का मुख्य मद्दी और प्रत्येे ऐसे सन्द. 
गवनंर द्वारा मामजद अन्य दो मत्री, (३) जोन में सम्मिलित होने वादे 
प्षेत्र का राष्ट्रपति द्वारा नामजद एक प्रतिनिधि ओर उसका बर:छ 
ल्रेफिटनेन्ड गवर्नर तथा, (४) पूर्वी जोन मे जनजातीय 'क्षेत्रों झए अतक के 
द्वारा नामजद एक प्रतिनिधि । प्रत्येक परिषद्‌ का एक ह्ष्य्े 5 
कि परिपद्‌ द्वारा निर्धारित किसी झहर मे स्थापित किया 
परिपद्‌ का सभापति उस परिपद्‌ में सघ सरकार का प्रविद्धिद्य 
इन परिपदो के सदस्यों के अतिरिक्त कुछ परामर्मदादर 








और (३) प्रत्येक ऐसे राज्य का विकास कमिश्नर प्रवद् रुप्य इंच लखन ऋई 
अन्य भ्रधिकारी सम्मिलित है । हा 
राज्य पुनर्गेठव अधिनियम, १६५६ क्री बाय्य रह्ने जलन सके छा 
निम्नलिखित है 
(१) प्रत्यक जोनल परिषद्‌ एक प्रसानर्ददात्न केंप्म झुम्के 


















: : किसी भी ऐसे मामले पर विचार कर मसकेयी क्िलेयनओं 
कुछ, या सभी राज्य या सघ व कोई राम्य 
वह केन्द्रीय सरकार तथा सम्बन्धित गरम ८ 
उचित कार्यवाही करने का पराम् देवो॥ +- 
विशेप रूप से इन विषयों पर, विचार कर 
(थ्र) प्राधिक ग्रौर सामाजिक नियोजन दे 
| भरी मामला जिसका सम्-न्ध राज्य पूनम 
मामला जिसका सम्बन्ध राज्य पुनर्नद्द #>+-> 
चाले किसी प्रश्त से हो । यदि हृद ## 5 
राज्यों व पड़ौती जोन के बीच 
झधिनियम के प्रस्तर्यत सम्यन्धिद झेल 
हो सकेगी । इन बँठकों वी अर््स्टार 
नियम गौर विनियम वनादेर: | 
” इन परिपदो की रचना ह :#2०-- - 
सेत्रों के वीर मोर दूसरी प्रोर ऊन £. 
भे घधिक पनिष्ठ सहयोग के ६०: 
चरफार $ ह्वयप्ट्ू मतों ग्ो#६-०.... हा च्दे 
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तथा सम्मेलनों की अपेक्षा अधिक जल्दी और आसानी से मामलों को निपटा 
सकती है ।२% ध 
७. भारतीय संघ का रूप 

ग्रधिकतर आलोचको का यह प्रश्न श्रति महत्वपूर्ण है--'क्या भारत का 
संविधान वास्तव में संघात्मक है ?' इसका उत्तर विभिन्न लेखकों ने भिन्न-भिन्न 
प्रकार से दिया है। अ्रतएव इस विषय की विस्तृत विवेचना की जानी पश्रावश्यक प्रतीत 
होती है । सवंप्रथम, प्रइन यह उठता है कि सघ किसे कहते है ? सघात्मक राज्य में 
एक साथ दो शासन पाये जाते हैं---सम्पूर्णा राज्य के लिए एक सघीय अ्रथवा केन्द्रीय 
शासन और संघ की विभिन्न इकाइयों का अपने-अपने क्षेत्र में सीमित शासन । इसमें 
दोनों शासनों को ग्रपनी श्षक्तियाँ एक लिखित और अपरिवर्तंतशील सविधान से 
प्राप्त होती है और किसी एक की इच्छा से शक्तियों के वितरण में परिवर्तन नहीं 
किया जा सकता । इस प्रकार सघीय तथा विभिन्न राज्य सरकारों का अपना स्वतत्र 
व पृथक्‌ अस्तित्व होता है। इसी बात को हम दूसरे शब्दों में कह सकते है कि 
उनका पृृथक्‌ कानूनी व्यक्तित्व होता है । 

संसार के विभिन्न संघो में शक्तियों का वितरण भिन्न-भिन्न प्रकार से है। 
कुछ में केर्द्र को अ्रधिक शक्तियाँ प्रदान की गई है तो कुछ में इकाई राज्यो की 
शक्तियाँ प्रधिक है । शक्ति वितरण कैसा भी हो राज्य का रूप सघात्मक ही रहता 
है, यदि एक शासन अ्रपने अस्तित्व व उचित का्य-संचालन के लिए दूसरे पर 
निर्भर नहीं करता । इस प्रकार विभिन्न विद्वान लेखको के अनुसार सघात्मक शासन 
की तीन विशेषताये होती हैं--(१) दोनो ही सरकारों का सम्बन्ध सीथे नागरिकों 
से होता है, इसी कारण कुछ संघ राज्यों में दृहरी नागरिकता की व्यवस्था पाई 
जाती है; (२) किसी भी सरकार के संगठन में कोई भी भग दूसरी सरकार की 
इच्छा पर निर्भर नही रहना चाहिए, अ्र्थात्‌ उनकी शक्तियों मे केवल दूसरी सरकार 
की इच्छा पर महत्ववूर्ण परिवर्तत नहीं होता चाहिए; और (३) सविधान को 
सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में सर्वोपरि मानना झावश्यक है। अतः 
सविधान की धाराप्रों के अंतिम निव॑ंचन (वर#फाटाक्षांणा) या संवैधानिक 
विवादों के भ्रन्तिम निर्शाय के हैतु ऐसे राज्य में एक स्वृतस्त्र और निष्पक्ष न्यायालय 
की स्थापना होनी आवश्यक है। यह स्यायालय वास्तव में सविधान का सरक्षक 
(27०7037) होता है, क्योकि इसे विभिन्न सरकारों के किश्ली भी ऐसे कानून को 
जो सबिधान की घाराप्रो के विरुद्ध हो, अवैध (०४००॥७पप्र/०४०) घोषित करने 
को शबकित प्राप्त होती है । 

उपरोक्त बातो को ध्यान में रखकर हमे यह देखना है कि भारत के संविधान 
में संघात्मक लक्षण कहाँ तक विद्यमान हैं। विभिन्न लेखकों ने यह स्वीकार किया है 
कि भारत के सविधान में ये सघात्मक लक्षय मिलते हैं--(१) सघ सरकार तथा 
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राज्यों को स्वतन्त्र कानूनी पद झौर व्यक्तित्व प्राप्त है। प्रत्येक को अपने-अपने क्षेत्र 
में विधायी व कार्यपालिका झत्तियाँ प्राप्त है। सविधान मे शक्तियों का वितरण 
तीन सूचियों के ग्रन्तगंत किया गया है ) (२) दोनों ही सरकारो का सम्बन्ध सीवे 
नागरिकों से है और नागरिकों की निष्ठा दृहरी है, यद्यपि हमारे देश में नागरिकता 
डृहरी नहीं वरन्‌ इकहरी है। (३) संविधान द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय को 
स्थापना हुई है। (४) सविधान में सशोधनत की प्रक्रिया अपरिव्तनशीन है ; क्योकि 
कोई भी एक सरकार मनवाहा संशोचन, जिसका कि शक्तियों के वितरण पर प्रभाव 
पडता हो, नहीं कर सकती । इन लक्षणों के कारण यह स्वीकार किया गया है कि 
भारत के संविधान में सघात्मक संविधान की मुख्य विशेषतायें मिलती है, अतः मह 
संविधान संघात्मक है) इस बात से इन्कार नहीं किया जा सेकता कि संविधान 
स्वरूप और भावना (607 800 $9)7) दोतो में ही सघात्मक है, क्योंकि जहाँ 
सक भावना का सम्बन्ध है सामान्यतः भारत में शासन व्यवस्था सघात्मक ह्दी 
रहेगी । परन्तु यह आश्षेप कि केन्द्र अत्यघिक हंड है किस सोमा तक सत्य से पूर्ण है, 
यह देखने के लिये हमें संविधान के एकात्मक लक्षणों पर विचार करना होगा। 
निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में पह कहा जा सकृता है कि भारत का संविधान 
संघात्मक संविधान से न्युवाधिक् भिन्न है-- 


(१) सविधान में केवल इकह्री नावरिकृ॒ता की व्यवस्था है, जबकि 
स॒० रा० प्मरीका में दूरी नागरिकता है। (२) इसमें स० रा० ० 
प्रमरीका की भाँति न्यायालय तथा अन्य प्रशासिक प्रभिकरण (अ8800।83) 
दूहरे न होकर सथ और राज्यरो के लिये एक दूसरे से गुयेहुए [गाल 
87260) हैं, यया न्यायालय, निर्वाचन थरायोग, भ्रखिल भारतीय सेवायें, : 
मियन्‍्वक व महालेखा परीक्षक का विभाग, इत्यादि। (३) झ्रापातकाल 
की उद्धोपणा के फलस्वरूप संविधान का स्वरूप एकात्मक ही हो 
जायेगा । (४) साधारण काल में भी ससद राज्य सूची के विपयों पर ! 
विद्येप प्रक्रिया द्वारा कानून वेना सकती है'। भ्रनुच्छेद २८६ के अ्रनतुसार, ४ 
यदि राज्य सभा ३ के बहुमत से वह प्रस्ताव पास करे.फ्नि राष्ट्रीय हित 
में सप्द को राज्य सूची के किसी विपय श्रर कॉनून बनाना चाहिये तो ««* 
संसद ऐसा कर सकेगी। (५) अनुच्देद २५३ के भस्तग्रत संसद को यह. « 
अक्ति प्राप्त है हि वह अम्तर्राप्ट्रीय संस्धियों व समझोतों को फार्यरूय 
मे परिशणित करने के लिये राज्य-मूची के विपय “पर भी कानून बना 
सकती है। (६) भारत के संविधान में हो मप औ्रौर राज्यों के शासनों 
की व्ययस्था है, इसके विपरीत सं० रा० अ्मरीझा व स्विट्जरज॑ण्ड के 
इकाई राज्यों के संविधान झजलग-अजन हैं। (७] राज्यों के गवनरों की 
नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उन्हें साथारखतेया श्रापतकात 
में धवोय कार्य राविक्ा के निदेश व आदेशों फा पालन करना होता है । 
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(८) भन्य संधात्मक राज्यों--सं० रा झमरीका व स्विदजरलेड--में 

विभिन्न इकाइयो को संधीय विधान-मण्डल के दूसरे सदन में समान प्रति- 

निधित्व प्राप्त है, किन्तु भारत के संविधान में उनके प्रतिनिधित्व के 

आधार भिन्न हैं । 

(६) विभिन्न राज्यों की त्लीमाप्रों में भनुच्छेद २ व ३ के भन्‍्तगंत 

(राज्यों की इच्छा जानने के उपरान्त) संसद के कानून द्वारा परियतत न 

किये जा सकते हैं। मनुच्छेद १६६ के प्रनुसार ससद फ़िसी राम्य में 

विधान-परिपद्‌ की रचना अथवा उसका झन्‍्त कर सती है । 

(१०) कार्यपालिका क्षेत्र में स्पप्ट बताया गया है कि प्रत्येक राज्य को 

कार्यपालिका श्वक्ति का प्रयोग इस प्रकार से किया जायेगा कि संघीय 

कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा न पड़े । सघ सरफार राष्ट्रीय 

झथवा सैनिक महत्व के सचार साधनों के निर्माण व सम्मान तथा राज्य 

में रेल-मार्गों की रक्षा ग्रादि के लिये राज्य सरकारो को निदेश दे सहती 

है। यदि कोई राज्य इन निदेशों का पालन ठीक प्रकार से न करे तो 

राष्ट्रपति के लिये यह वेध होगा कि वह यह निश्चय कर ले कि राज्य 

विज्ञेप का शासन संविधान के झनुसार नहीं हो सकता, भतः यह उस 

राज्य का प्रशासन आ्रापातकालीन उद्घोपणा द्वारा प्रयने हाथ में ले सकता 

है। (११) वित्तीय क्षेत्र मं कई प्रकार के कर झौर महमूल सप सरझार 

द्वारा लगाये व वसूल किये जाते है, जिनक्की झ्लाय का पूरा या प्रंश राज्य 

सरकारों को संसद के कानूनो के भ्रतुसार दिया जाता है। बित प्रायोग 

इस सम्बन्ध में सिफारिश करता है भौर प्रायोग की नियुत्रित राष्ट्रपति 

द्वारा ही की जाती है। (१२) विधायी क्षेत्र में प्तुच्छेड २०० पभ्रोर २०१ 

के अनुसार कुछ विद्धिप्द प्रकार के विधेयकरों को गवर्नर द्वारा राष्ट्रपति 

की ग्रनुमति के लिये रोहा जाना प्रावश्यक है । 
* उपरोक्त विशेषतापोों के कारण विनिम्न सेसकों ने भारत के संदिधान के 
बारे में भिन्न-भिन्न मत ब्यकत किये है, जिनमें से ठुछ का उल्तेय यहाँ किया जाता 
है । जी० एन० जोप्ी के मतानुनार, 'सघ बस्तुतः एुक सपात्मक राज्य नही वरन्‌ 
भद्धे सपात्मक (१००४ ०४८४)) राज्य है, जिसमें फ़ई प्रति सारइणं ता 
एकात्मकता के हैं। यद्यपि यह स्वरूप भें संपात्मक है, यह पन्‍्य संपात्मक सविपानों 
के विपरीत समय भौर परिस्थितियों की प्रावश्यातामों के प्रमुमार एग्ाहमझ घोर 
सपात्मक दोनों ही है ।! *. प्रो० ब्होपर के प्रनुमार संपात्मक राज्य को स्यूनतम 
प्रावश्यडृता यह है कि पमयः संप प्रोर प्रादेशिक सरगरों के प्रदाप निय्तण में 
कुछ विपय, चादे बह एक ही हो, पवरप होने चादियें ।.घूकि भारत या संविधान 
इस दार्ते को पूर्णंतया पूरी नहीं करता घतः वह इसे संपारमझ रवीड्यर गरने को 
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तैयार नही । परन्तु चूकि साथ ही साथ इसमे कई महत्वपूर्ण संघात्मक विशेषतायें 
हैं, अतः वह भी इसे भ्रद्धं सघात्मक (पण्वअं तट) बताता है। प्रो० फेनेडी 
का, जो सघात्मक सविधान की न्यूनतम झ्रावश्यकताओ के बारे में प्रधिक उदार मत 
रखता है, कथन है : 'सिद्धान्तों को अलग करके आस्तव में जिन प्रश्नों का निर्णय 
होना चाहिए, ये हैं---बया राष्ट्रीय और प्रांतीय सरकारों का आपसी सम्बन्ध प्रमुख 
और प्रतिनिधि (ए0०93 3596 4०८8४६(८) जैसर है ? जिन झक्तियों का वे अपने 
क्षेत्रो में प्रयोग करती है, उनका वास्तविक और ठीक-ठीक क्या स्वरूप है ? यदि 
हम प्रो० केनेडी के मताचुसार भारत के सबविधान पर विचार करें तो हमें उसे 
संघात्मक भानना पडेगा, क्योकि राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के बीच के सम्बन्ध 
प्रमुख और प्रतिनिधि जैसे नही है । दोनों को अपना-भ्रपना पद और उनकी शक्तियाँ 
सचिधान से प्राप्त हुई है। 

डा० ए० के० धोषाल के इस मत में कि भारत के संविधान में संघात्मक 
सिद्धान्त का समावेश अत्ति अल्प है, सत्य का बहुत अद्य है। किन्तु यह कहना कि 
भारत के संविधान में राज्य सरकारो की स्थिति स्थानीय शासन की सस्याम्रो जेसी 
है, निराधार है । एलेक्जेन्द्रोविज के अनुसार भारतीय सव किसी भ्रन्य संघ के 
समान नही है , यद्यपि सघ की रचना ऊम्रर से की गई है, राज्य वास्तविक ससदा- 
स्मक शासन के भ्धिकारों का उपभोग करते है, केन्द्र श्रववा उनके थीच शकितियों 
का वितरण कंसा भी हो। चद्यपि कैर्द्र में चिरोधी पक्ष का निर्माण धीरे से ही 
रहा है तथापि राज्यो भ कुछ तेजी से हुआ है । साथ ही जनता की मांग पर 
भापायी राज्यों का निर्माण हुआ है। इन वात़तों के विकास का प्रभाव सपरीय 
संतुलन पर राज्यो को सुदृढ़ बचाने बला रहा है | अतएव भारत की अरद्द्ध॑-संधात्मक 
राज्यों के वर्ग में रखना न्यायोजित नही है (११ परन्तु सिद्धान्त और व्यवहार दोनीं 
ही दृष्टियों से भारत का स्विधान सघात्मक होने के स(थ-साथ एकात्मक की ओर 
ऋका हुआ मानना उपयुक्त होगा । 

प्रागे प्रश्य यह उठता है, कि क्या श्रुति खुबृढ़ केसर भारत के हिंत में है ? 
अ्रधिकतर विचारक ओर लेखक इस वात से महमत है कि सुदृढ़ केन्द्र की व्यवस्था 
भारत के हित में है । भान्तरिक और सन्तर्राप्ट्रीय परिस्थितियों पर विचार करने से 
यह स्पष्द होता है कि भारत को एकता अखण्ड रहनी चाहिये । एकता बनाये 





2 *बुप्रवी ले 2 ०३5४ उद्दहत्ाल्छ- वृतण७ड् ती6  ल्छश्वगांज ३५ एध्यांव्व 
६शा३ 20०२६, ॥0० ॥०232 57265 27)0) 796 द्रद्धाक ण॑ 2००३ 9शए ध्याआओ' 820१क्‍00७/॥/ 
जी०ढ३ 706 वहपणप्रध्रणा एा ए०एढा$ 9९७८९४ पएझ्या बएव॑ धर एशापरढ,-_ 0९ 
9००६ ण ए८६७७०७चघ८त७छ ०७ (5 (िवेटत्न 9बभा८8 $ 5७०७ (जंग (7५5 0 डटाइर 
फष्या धीह ए0श्रीजा त॑ [०८ हावा९$ 3छ बना ध४ स्ट्या०, धीढ प्राण४ $0. व धौत 
ए55ण6 0॥75एं5प४७ .जाग्रा ण्प्रधां०६ 5३०१ 0 €पत्३जांतड फद व्उठरों गए र्भ 
]0072. 3: 9379५ ३४७॥४४६$ १५6 पछो3४५८३४४७०० ७६ ॥96.3 3$ ७ 6055:-(टर्॑टशधठ7- 7 

कैै८९३७५४0 4०८2. 0. छू, (०बडमब्बाका् छा टॉग््शटना कि वबिव।१, 22. /6"470. 


२५४ ] भारतीय शासन और, राजनीति 


केन्द्ीकरण और विकेस्द्रीकरण के वीच का मार्ग है। सोलह राज्यों का अस्तित्व 
ही अत्यधिक केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति पर प्रतिबन्ध का कार्य कर रहा है 7* 
श्रापातकाल' में राज्यों को स्थिति--प्रापातकालीन उपबन्धों: का संक्षिप्त 
विवेचन राष्ट्रपति की शक्तियों के सम्बन्ध में अध्याय ६ में किया जा चुका है। 
स॑द्धान्तिक हृष्टि से विश्लेपरा करने पर, यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद ३५२, ३५६ या 
३६० के अन्तर्गत आपातकाल की उद्घोपणा सधवाद के सिद्धान्तों का प्रत्यक्ष रूप 
में न मानना है.और राज्यों को सघ की सीधी प्रधीनता में 'रखा गया है। यह बात 
आपातकालीन उपबन्धों को लागू करने से और भी स्पप्ट हो जाती है। अब तक 
अनुच्छेद ३६५० (वित्तीय प्रापात) के अन्तर्गत कोई कार्य नहीं किया गया है। 
अनुच्छेद ३५२ (वाह्म भ्राक्रमण के खतरे से उत्पन्न आपात सम्बन्धी उपबन्ध)' को 
सन्‌ १६६२ में चीनी ग्राक्रमएण के समय लागू किया गया था, जी सन्‌ १६६७ तके 
चला । अनुच्छेद ३५६ (राज्य में संवैधानिक तन्‍्त्र के विफल होने की दक्षा में श्रापात 
सम्बन्धी उपयंन्ध) को विभिन्न राज्यो में अनेक वार लागू किया जा चुका है। 
इस प्रनुच्छेद के ग्रन्तयंत राष्ट्रपति द्वारा आपात की उद्घोषणा किये जाने के बाद 
राज्य में राष्टुपति दासन स्थापित किया जाता है । चौथे आम चुनावों के बाद 
तो इस उपबन्ध का कई राज्यो में प्रयोग हुआ है । राष्ट्रपति शासन लागू करने के 
बारे में राजनीतिक नेताग्रों व' दलो के मत भिन्न-भिन्न रहे है, विशेष रूप से,इस 
“कारण से कि सध में एक दल का शासन है और राज्यो में दूसरे दलो की मिली- 
जुली सरकारें बनती । है 
चूकि सभ में दलीय शासन है, भरत: यह सोचा जाना स्वाभाविक है कि संघ 
सरकार इस उपबन्ध को लागू करने में पूर्णुतया निष्पक्ष नीलि का अनुसरण नहीं 
कर सकती । यह श्राशा की जाती है कि राष्ट्रपति संवंधानिक दृष्टि से तटस्थ गौर 
निष्पक्ष रहेगा, परन्तु उसका भी अ्रवश्य ही राजनीतिक अतीत रहा है झौर उसका 
निर्वाचन भी दलीय समर्थन के आधार पर होता है। इन कारंणो से. वह दलीय 
प्रभाव से पूर्शृतया उन्पुक्त नही रह सकता । इस विपय में -डा० डैश का निष्कर्ष 
अग्र प्रकार है-- हे हर 
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इदावि भारत का सविधान प्रथने संघारसरु उपरस्पों में निश्चित हो 
हल है। बगमें सभाविःद छोदावलीन उपन्‍न्ध प्रो दर रोम इसों के 
सल्दमें झे उबर सागर विद्या जाना उेन्टोरएय वो माया वो ब्रह्वधिक बढ़ाना हैं । 
पड़ बाद खिय में धंविाडट-सुषझ जहों है, वरधद प्राषुलिक काख मे सभी मंष 
धुनादित रे छीदय है | ारनविर राईरा देख प्रस्त ही उस्र मे है-+वयां इसका 
प्रदाध इलगद धाम के लिये डहिया भा मर झा है? पन्म देसो में ऐसा हुप्ा हे ग्रौर 
चूतड़ पचियाम पोतर रह है। जिले पर संविधान को विवारमद रूप देने रा भार 
है, प*हैं पदतों नोतिी पधोर रार्यों मे प्रपी राज्य के भावी दिहास डा पूरो प्यात 
रखना च( 3 ॥7* है 
घोएे प्राप्त पुनाईों के शार उत्पप्त हिपिति में सम-राप्य सम्सस्प--मन्‌ (६६७ 
के धाम पुवानों के पूर्ए यक संप रखा सारयों में माप एड हो देत कार्यस--को 
मरवारं रही । साधारगिनया सप थे राम्य सरकारों के दीन गस्भोर मसभद पंदा 
ही नहीं टुएे । हद कभी कोई मतभेद वेद भी हुए, उसे कावों नेता दूर करन में 
प्रादानी 8 सफज रह । परलु बन १६६३ के बार विपति भें महरवपूर्णं परियतेत 
है। बयथा $ संघ मे वादग सरवार बनी रही परोर कई राज्यों में विरोधी दसो की 
पक दखीय सपा मितरी-जुदी सरकारें बसों) पई राग्यों में गयनंरों प्रोर मब्जिन 
बहिददो के हस्थिकोरोों भे माई पद हुए । गरनेरी को मस्व्रिन्मण्डल प्रौर विधान- 
मष्डल भी भंग करने पड़े घोर राष्ट्रपति धासस सागू दुपा । विरोधी देसी नो राश्य 
सरवाशों जी, उन्‍ाहरशो के लिये हेरस सरकार जो, बद मिझाया रही दे कि खेद 
गरकार गैरिजयाप्रेसी सझारों के धर विद री ठोति का बनुसरख कर रही हे । 
इस विषय मे सह बात ध्यान देसे जो ही हि हमारा संविधान इस पूर्व 
पररणा के घ्राधार पर नहीं बगा कि एक ही राजनोतिक दर कर थे राज्यों मे 
शासन करेगा । संविधान ना प्यातपूर्येक प्रध्ययत रुससे से वा लगता है दि; उसमें 
केस ये राज्यों के बीच घक्ति-विवरण के सम्बन्ध में बिस्तारपूर्ण उपयस्ध दिये गये 
है। समता सूची के विधयो के बारे में भी सप थे राज्यों के विधाने-मप्डलो 
दाह निभित कानूतों में उनित समायोजन की व्यवस्था झो गरं हैं । इसका प्रप॑ 
महू है कि जब सेफ सप वे राज्म सरकारें मवने-प्रपने क्षत्र मे संबंधानिक उपबन्धो 
के प्रतृसार कार्य करेंगी, उनके बीच संप द्वीने को सम्भावना कम से कम रहेगी | 
परन्तु यह फह़ा जा सरता है. कि सर्वधानिक उपबन्धों के बारे में मतभेद पैदा हो 
गजते है । गत यर्षों में मतभेदों की दूर करने के लिये झुछ प्रक्रियायें विकसित हुई 
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है, यथा जोनल परिपदें , मुख्य मन्त्रियों और केन्द्रीय मस्त्रियों के सम्मेलन भौर 
राज्य अधिकारियों की वेठकें । मतभेदों को दूर करने के लिये संवेधनिक उपवस्ध 
भी है, जैसे भ्रन्तर्रसज्य परिषद्‌ (70-90306 0०००७॥) की स्थापना । सँघ भौर 
राज्यों कै बीच विवाद का निणय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी कराया जो सकता 
है । ऋवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक भहत्व के प्रइन से सम्बन्धित 
कानूनी या तथ्यगत बात के बारे में सर्वोच्च न्यायालय से कानूमी परासर्थ सांग 
सकता है। हि 

सविधान मे विधायी सूचियो को बहुत सोच-समभकक्र बनाया गया है। 
संविधान के क्रियात्मक रूप से ग्रभी तक कोई ऐसा महत्वपूर्ण कारण पैदा नही हुआ है, 
जिसके कारण इन सूचियो में सशोधन की आवश्यकता पड़ी हो । जहाँ तक विभिन्न 
करो व महसूनों से आप्त आय के वितरण का श्रश्न है, इस काये को समय-समय 
पर निमुक्त किये गये वित्त श्रायोग ([08706 00ए7ं5आ०॥) पूर्ण न्याय भौर 
निष्पक्षता के साथ करते रहे है। वित्त आयोग एक संवैधानिक और श्रर््धं-न्यायिक 
निकाय है, जिसकी सिफारिशो को सघ सरकार स्वीकार करती रही है । ऐसा कोई 
कारण सम में नहीं आता जिसके परिणामस्वरूप संघ व राज्यों के बीच उत्पन्न 
मतभेदो को सन्तोपश्रंद ढंग से हल न किया जा सके। भारत के सविधान में 
सघवाद और केन्द्रीकरसण के बीच सन्तुलन रखने का धुन्दर प्रयास किया गया है। 
राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और नियोजित आशिक विकास की मांग है कि भारतीय 
सघ का भुक्ाव केन्द्र के पक्ष में रहे, जैसा कि है 
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भारतीय न्यायपालिका 


१२. न्यायपालिका की विशेषतायें 


भारत की न्‍्यायधालिका की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि 
“सघात्मक सविधान के होते हुये भी भारत में सभी न्यायालय, सर्वोच्च से लेकर 
निम्नतम न्यायालय तक एक ही पद्धति में सघटित (गुँये हुये) है |” जैसा कि सर्वे- 
विदित है संयुक्त राज्य श्रमरीका में न्यायपालिका के दो पृथक पंग हैं श्र्थात्‌ वहाँ 
पर न्यायालयों की दृहरी व्यवस्था है जिसके ग्रन्त्गंतत सघीय कानुनों और राज्यों के 
कानूनों के उल्लघन से उत्पन्न होने वाले मुकदमों के लिये संघीय न्यायालयो में चोटी 
पर एक सर्वोच्च न्यायालय है, उतके नीचे १० प्रादेशिक न्यायालय है झौर प्रत्येक 
ऐसे न्यायालय के नीचे लगभग ८-६ जिला न्यायालय है तथा प्रत्येक राज्य के प्पने 
न्यायालय है। इसके विपरीत भारत में न्यायपालिका की चोटी पर सर्वोच्च न्यायालय 
है जिनके नीचे प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय है ओर उसके नीचे झनेक 
जिला व अधीन न्यायालय है। इस प्रकार देश के सभी न्यायालय एक-दूसरे से 
विभिन्न स्तरो पर एक ही लड़ी के श्रम है शौर सभी न्यायालयों को संघीय व 
राज्य विधान-मण्डलों के वनाये गये कानूनों के श्रनुसार न्‍्याय-प्रशासन के प्रधिकार 
प्राप्त है । हु 

भारतीय न्यायपालिका की दूसरों विशेषता यह है कि वर्तमान सर्वोच्च 
न्यायालय ने पुरवंकालीन संघीय न्यायालय का स्थान ले लिया है और ग्रव वह वास्तव 


में सर्वीच्चि न्यायालय है, क्योकि उससे आगे अपील की व्यवस्था नही है। राज्यों के 
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उच्च न्यायालयों और अधीन न्यायालयों के सगठन और अ्रधिकारों में भी कोई 
महृत्वपुर्ण परिवतंन नही हुये है। इसकी तीसरी विद्येपता यह है कि स्यायपालिका 
को स्वतन्त्र और निष्पक्ष बनाये रखने के लिये संविधान में आ्रावश्यक उपबन्धों की 
व्यवस्था की गई है । इस सम्बन्ध में मुख्य उपबन्ध निम्न प्रकार है: 

(१) न्यायाधीक्षों की योग्यताओं के विषय में कठोर शर्तों को 
संविधान मे ही दिया गया है और उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च 
न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को 
सम्बन्धित न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों से परामर्ण लेना प्रावश्यक 
बताया गया है; (२) न्यायाधीशो को प्रायः आजीवन कार्यकाल के लिये 
नियुक्त किया जाता है और उनके कार्यकाल में उनकी सेवा की झर्तों को 
उनके अहित में बदला नही जा सकता; (३) न्यायाधीशों के वेतव श्रादि 
उनके पदो के महत्व के अनुकूल रखे गये है; और (४) इन्हे सिद्ध वदा- 
चार के ग्राधार पर ही पद से हटाया ज। सकता है । - 

भारतीय न्यायपालिका की तोौसरी विशेषता यह है कि हमारे देश की न्याय- 
पद्धति ब्रिदेन से श्रभावित होने के कारण उससे मिलती-जुलती है। हमारे देश मे 
सभी व्यक्तियों के लिये एक ही प्रकार के कानून और न्यायालय हैं। इस हृष्टि से 
भारत में 'विधि के शासन! (5,827 ० ह४॥७ ०६ 7.99) की पद्धति को अपनाया 
गया है, जो फ्रांस की न्‍्याय-पद्धति से भिन्न है। फ्रास में प्रशासन अधिकारियों के 
लिये पृथक्‌ कानून ओर न्‍्याथालय है और वहाँ प्रशासनिक कानून (290गंगरंडध3- 
४४४ ॥.49) की पद्धति कायम है। भारतीय न्यायपालिका की चौथी विद्येषता यह 
है कि हमारे देश में प्रधानत: दो प्रकार के न्यायालय है--दीवानी और फौजदारी 
(०ंशं! 300 ८एंग्रां॥०|) । इनके अतिरिक्त केवल भूमिकर सम्बन्धी मुकदमो के 
लिये माल के न्यायालय (]२८४थ४०७८ (००7४४) है। भ्रन्य देशों की तरह हमारे 
यहाँ विश्वेप्र न्‍्यायालयों यथा सैनिक, तलाक, - वर्सियत व नाविक सैना झ्रादि का 
झ्रभाव है। अन्त में, यद्यपि भारत के सविधान मे एक निदेशक सिद्धान्त के अनुसार 
स्यायपालिका का कार्यपालिका से प्रथवकरण होना चाहिये, किन्तु नीचे के 
स्तरों पर भ्रभी तक ऐसा नही हो पाया है, यद्यपि इस दिद्ला..में .सभी राज्य 
प्रयत्नश्षील हैं । | 


25 २- सर्वोच्चि-स्यायालय 
महत्व--राजश्ास्त्र के सभी विद्यार्थी यह जानते है कि सघात्मक संविधान 
मे एक सबसे ऊंचे, स्वतन्त्र व निष्पक्ष न्यायालय का होना एक आधारभूव 
श्रावश्यकता है। सघात्मक सविधान में संघ और इकाई राज्यो के.बीच स्विधान 
द्वारा झक्तियो का विभाजव किया जाता है । ऐसे राज्यो में दो सरकारें अपने-अपने 
क्षेत्र में ्वाधीन होती है अश्र्थात्‌ सविधान की धारा के अनुसार उनके बीच एक 
प्रकार की कानूनी सन्धि या सविदा (०००४:००४) होता है | यदि दोनो सरकारो के 
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बीच किसी प्रकार का अधिकार-क्षेत्र अथवा सविधान की धाराश्रो के निर्वेंचन के 
सम्बन्ध में कोई विवाद उठता है तो उसका निर्णय कोई स्वतन्त्र-व निष्पक्ष 
न्यायालय ही कर सकता है। एकात्मक सविधान बाले राज्य में ऐसी समस्या नहीं 
उठती, क्योकि स्थानीय निकायो अथवा प्रादेशिक विधान-मण्डलों आदि को जो भी 
शक्तियाँ प्राप्त होती है वे सव केन्द्रीय सरकार द्वारा सौपी हुई होती है, अतः वही 
उममें आवश्यकतानुसार परिवत॑न तथा मतभेदों का निणेय भी कर सकती है ॥ ऐसी 
ही व्यवस्था भारत में सन्‌ १६३५ के शासन अ्रधिनियम के झ्रारम्भ तक थी । 


भारत का सर्वोच्च न्यायालय संयुक्त राज्य अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय 
के समान ही उच्चतम सघीय न्यायालय (प्राह्ठा४४४ ए८०८४॥ (०एा) है । यह 
एक श्रथे में संविधान का संरक्षक (8प27०97) है, क्योकि इसका सबसे महत्वपूर्ण 
कार्य यह है कि यह सघ अथवा राज्यों की सरकारो को सविधान का अतिक्रमण 
(शं०ण2ध००) न करने दे ।2 सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की धाराप्रों का भ्रन्तिम 
निर्वंचक (09796 ग्रा।शए/०ध/ 00 (॥6 (०7४४ए४०7॥) भी कह सकेते है, 
बयोकि इस सम्बन्ध मे इसके निर्णय अन्तिम होगे। सर्वोच्च न्यायालय को भारत के 
सभी न्यायालयों के ऊपर अधीक्षय की सामान्य शवितर्या प्राप्त हैं। संविधान के 
उपवन्धों का ठीक से पालन हो, यह देखना भी सर्वोच्च न्यायालय का कर्त्तेब्य है, 
और जहाँ आवश्यक हो यह उनकी व्याख्या भी कर सकता है ॥१ उसे प्रोथमिक 
अपीलीय भौर परामभशंदात्री तीनों ही प्रकार का अधिकार प्नेत्र प्राप्त है। 


सर्वोच्च , न्यायालय को रचना व ग्रठन--संयुक्त राज्य अमरीका के 
सर्वोच्च स्यायालय में « न्यायाधीश होते है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति सीनेट की 
सहमति से कर करता है । उनकी पद-निवृत्ति (7८ध०760() की कोई झ्रायु सीमा 
नही है, परन्तु कोई भी ऐसा न्यायाधीज्ञ जो लगातार १६ वर्ष तक पदासीन रह चुका 
हो ७० वर्ष की आयु पर अपने सक्रिय कत्तंव्यों से छुट्टी पाने की प्रार्थना कर सकता 
है, किन्तु उसे वेतन जीवन भर मिलता रहता है। भारत के सर्वोच्चे न्यायालय यें 
एक मुख्य न्यायाधिपतति श्रौर जब तक ससद अधिक न्यायाधीज्ञों के लिये व्यवस्था न 
करे ७ न्यायाधीश रहेगे, श्र्थात्‌ संसद इस संख्या में वृद्धि करं सकती है | सन्‌ १६६२ 
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* के. आरम्म में मुख्य न्यायाधिपति के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय में १३ न्यायादीश्ों 
ओर एक अस्थायी न्यायाधीश थे। सभी न्यायाघीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता 
है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के जिन न्यायाधीशों 
को उपयुक्त समझे उनसे परामर्श करता है, किन्तु मुख्य न्‍्यायाधिपति को छोड़कर 
अन्य न्यायाघीक्षों की नियुक्ति के विषय में मुख्य न्‍्यायाधिपति से परामर्श करना 
आवश्यक हैं। ये सभी न्यायाधीश ६५ वर्ष की आयु तक अपने पदों पर आसीन 
रहते है । इस न्यायालय का न्यायाघीञ नियुक्त होने वाले व्यक्तियों में ये योग्यतायें 
होनी चाहिये--(१) वह भारत का नागरिक हो, (२) बह ५ वर्ष तक किसी 
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या कम से कम १० वर्ष तक किसी 
एक था गअ्रधिक उच्च न्यायालयों में एडवोकेट रह चुका हो था राष्ट्रपति की 
सम्मति में वह कानूनशास्त्र अथवा न्यायथ्रास्त्र का प्रख्यात विद्वान हो। मुख्य 
न्यायाधीश को ५,००० रु० तथा प्रत्येक श्रन्य न्यायाधीश को ४,००० रु० मासिक 
वेतन मिलता है। प्रत्येक न्‍्यायाधीश को बिना किराये का सरकारी निवास-स्थान 
तथा भारत मे यात्रा करने का न्‍्यायोचित भत्ता भी मिलता है। भत्येक न्यायाधीश 
को पद-ग्रहणा करने पर विहित शपथ लेनी होती है, जिनका झाशय यह है कि वह 
भारत में सविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखेगा और वह अपने पद के कत्तेव्य का 
बिना भय, पक्षप्रात, श्रनुराग व द्वेप भाव के वफादारी, श्रेष्ठ योग्यता व ज्ञान के 
अनुसार पालन करेगा । 


पदच्युति (7०70५) के सम्बन्ध मे स्वेधामिक व्यवस्था इस प्रकार है-- 
कोई भी न्‍्यायाधीझ्ष त्याग-पत्र द्वारा पद त्याग कर सकता है। किसी भी न्यायाधीश 
को इस प्रकार से पदच्युत किया जा सकता है--सर्वोच्च (तथा उच्च) न्‍्यामालय 
का कोई भी न्यायाधीश तव तक पदच्युत नही किया जायेगा जब तक कि राष्ट्रपति 
ऐसा ग्रादेश न निकाले, किन्तु ऐसा आ्रादेश राष्ट्रपति तभी देगा जबकि ससद का 
प्रत्येक सदन कुल सख्या के २/३ के वहुमत से- यह पास करे कि प्मुक न्यायाधीश 
को सिद्ध कदाचार (०ए०० यएई४८००००७०) या अ्रयोग्यता के आधार पर हृद्यया 
जाये भौर इस उद्देश्य से राष्ट्रपति के पास सम्बोधन (&007655) भेजा जोये । 
इससे यह्‌ स्पप्ट है कि ससद ऐसा प्रस्ताव पास करने से पूर्व उसके बारे में जाँच 
करायुगी, साथ हीं यह आवश्यक नही कि राष्ट्रपति उसके श्रस्ताव को मान ह्दी लें। 
इसके विपरीत आयरलेड में विधान-मण्डल को केवल हठाये जाने के कारणों का 
; वर्णन करना होता है।* किन्तु वहां के राष्ट्रपति को उसके प्रस्ताव को मानना 
प्रावश्यक दे । !« | 
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कार्यवाहुक घुख्य न्‍्यायाथिपति तथा तदर्थ (30 ४००) न्यायाधीकों की 
नियुक्ति श्रादि---जब कभी मुख्य न्‍्यायाधिपति अनुपस्थित हो या उसका पद रिक्त 
हो, चाहे किसी भी कारण से हो, तो उसके कत्तंव्यों का पालन किसी ऐसे अन्य 
न्यायाधीक्ष द्वारा किया जायेगा जिसे कि राष्ट्रपति उस प्रयोजन ये नियुक्त करे | 
ऐसे ही यदि किसी समय न्यायालय की कायंवाही जारी रखने के लिये गणपति की 
कमी हो तो मुख्य न्‍्यायाधिपत्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से तथा सम्बन्धित उच्च 
न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से उस न्यायालय के किसी न्यायाधोथ 
से ऐसी बैठकों में तदर्थ न्यायाधीश के रूप मे उपस्थित होने की प्रार्थता कर सकता 
है, परन्तु ऐसा न्यायाधीश भी वही व्यक्ति वनाथा जा सकता है जिसमे सर्वोच्च 
न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यताये मिलती हों। इसी प्रकार के मुख्य 
न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के पेशन प्राप्त न्‍्यायाधीशो की भी नियुक्त (००-०७४) 
कर सकता है । जबकि तदर्थ न्यायाधीश के प्रति उपलब्धियों श्रादि के सम्बन्ध में 
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसा ही व्यवहार होगा, कार्यवाहक स्यायाधीजञो 
को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित उपलब्धियाँ मिलेगी । सर्वोच्च न्यायालय एक भ्रभिलेख 
न्यायालय (८०४ ०/ ८००१०) ९ है और उसे ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ 
प्राप्त है जिनमे न्यायालय के अवमान (००॥५॥७४) के लिये दण्ड देता भी सम्मिलित 
है । सर्वोच्च स्यायालय का केन्द्रीय स्थाच नई दिल्‍ली है और इसका श्रपना बव- 
निर्मित भवन है, परन्तु समय-समय पर मुख्य न्‍्यायाधिपति की स्वीकृति से राष्ट्रपति 
इसकी बैठके अन्य स्थानी पर भी करने का मनिएंचय कर सकता है। 


सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार>क्षेत्र 


प्राथमिक श्रधिकार-क्षेत्र (072/7/ 7077800007)--केवल सर्वोच्च 
न्यायालय को ही अ्रग्नलिखित प्रकार के विवादों के विषय में प्रायमिक अधिकार« 
क्षेत्र प्राप्त हैं+-( १) जो विवाद भारत सरकार तथा किसी अन्य राज्य सरकार के 
बीच उठे । (२) जिस विवाद में भारत सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारें 
एक ओर हो तथा अन्य कोई एक या अधिक राज्य दूसरी झोर हों; और (३) जब 
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रध्र भारतीय शासन भ्ौर राजनीति 


कभी दो या भ्धिक राष्ट्रों के वीच में कोई ऐसा वियाद उठे जिसमें कि फानून बाई 
तथ्य का कोई प्रश्न अम्तग्रेस्त हो झौर जिसके ऊपर किसी कानूनी प्धिकार 
का श्रस्तित्व था विस्तार निर्भर हो । 
अपोलीय श्रधिकार-क्षेत्र (8970॥26 एण३+5वाए।०॥)--यदि कोई उच्च 
न्यायालय यह प्रमाणित करे कि अमुक मामले में सविधान के निर्वेचन सम्बन्धी 
कानून का सारमय प्रदन भ्रन्तग्रस्त है. (॥9४00४63 5फए०आशाएंग एशंघ/ ० 2७), 
जो उच्च स्यायालय के निर्णय, प्रादेश (७८०८०) प्रादि से दीवानी श्रयवा फोजदारी 
या अन्य कार्यवाही के फलस्वरूप उठे तो ऐसे मामले की भ्रपील सर्वोच्च स्थायालय 
में की जा सकेगी । यदि फिसी मामले में उच्च न्यायालय प्रपील करने की 
प्राज्ञा न दे तो सर्वोच्चि न्यायालय अपील करने की विद्येप ग्राज्ञा प्रदान कर सकता 
है । जब इस प्रकार से प्रमाण-पत्र प्रथवा झ्राज्ा मिल जाती है तो उस मामले मे 
सम्बन्धित कोई भी पक्ष इस गझ्राधार पर कि उस मामले का निर्णय गलत हुआ है 
या किसी अन्य झाधार पर सर्वोच्च न्यायालय में ग्रपील कर सकता है | दूसरे, उच्च 
न्यायालय के निर्णय झ्यवा प्रादेश के विरुद्ध किसी भी ऐसे दीवानों के मामले में 
सर्वोच्च न्यायालय में अप्रील की जा सकती है यदि : 5३ 
(१) उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करे कि उनमें कम से कम २० 
हजार रुपये की मालियत का प्रइन अन्त्रस्त है; या (२) वह ऐसा 
उपयुक्त मामला है, जिसमे कि सर्वोच्च न्यायालय में भ्रपील की जा सकती , 
है । तीसरे, फोजदारी कार्यवाही के फलस्वरूप किसो उच्च स्यायालय 
द्वारा दिये गये किसी निर्णय पभ्रथवा दण्ड के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय मे 
अपील की जा सकती है, यदि (१) उच्च न्यायालय ने भपील में किसी 
अभियुक्त की मुक्ति (9०५०६७)) के झ्रादेश को प्रट दिया हो औ्रौर उसे 
मृत्यु दण्ड दिया हो; या (२) उच्च न्यायालय मे किसी मामले को पंधीव 
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न्यायालय से हटाकर स्वय अभियुक्त को मृत्यु-दण्ड श्रदान किया हो; या 
(३) उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करे कि अमुक मामला ऐसा उपयुक्त 
मामला है जिसकी झ्रगील सर्वोच्च न्यायालय मे की जा सकती है । 


उपरोक्त के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय को यह भी अधिकार है कि 
बह किसी भी अन्य न्यायालय या न्‍्यायाधिकरण्य के, उनको छोड़कर जो सशस्त्र 
सेनाओं के द्वारा या उनसे सम्बन्धित कानून के अन्तर्गत स्थापित किये गये हो, 
निर्णाय अथवा प्रादेश (4८०४०८) आ्रादि के विरुद्ध भी अरील करने की आाज्ना प्रदान 
कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय या प्रादेश पर पुनरवलोकन 
(7०शं०५७) की शक्ति भी प्राप्त है। ससद चाहे तो सघीय सूची मे प्रगणित विपयों 
के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्वायालय को शक्तियाँ व अधिकार-क्षेत्र भी प्रदाव कर सकती 
है ।7 साथ ही विश्येप समभौते द्वारा भारत सरकार और कोई भी राज्य सरकार 
यदि ससद कानून द्वारा ऐसी व्यवस्था कर दे, सर्वोच्च न्यायालय को अन्य 
अधिकारुक्षेत्र व शक्ति भी प्रदान कर सकती है । सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित 
कानून भारत राज्य-क्षेत्र में स्थित सभी न्‍्यायालयो मो मानना होगा । संसद द्वारा 
बनाये कानून के प्राविधानों के अधीन सर्वोच्च न्‍्यूयालय को किसी भी व्यक्ति को 
उपस्थित होने का झादेश, किसी भी आलेख (१००४॥7९४/) की खोज या पंशी करने 
या छानवीन करने का अ्रादेश देने की भी शक्ति श्राप्त है। सविधान के अनुच्छेद 
१४४ के अनुसार सभी नागरिक और न्यायिक अधिकारियों को इस प्रकार से कार्य 
करना है कि वे सर्वोच्च न्यायालय के कार्यो में सहायक हो और उसके निर्णयो को 
जिन पर नागरिक के अधिकार निर्भर करते है लागू करे । 


इस दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ इयलेड के उच्चतम भ्रपीलीय 
न्यायालय से अधिक है । दीवानी मामलो में वहाँ कोर्ट ऑफ अ्रपील' के निर्णयों की 
अपील ला सदन में कोर्ट श्राफ अपील अथवा लाई सदन की आग्राज्ञा से ही की जा 
सकती है, परन्तु भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी ऐसे मामले की अपील 
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की जा सती है, जिसके बारे ये उच्च स्मायागय महू प्रमाग्थि कर दे कि उसमे 
२० हुजार रपये की मासियग मे प्रधिक वा प्रस्त पस्त्गेलत हे । इससे दे थे परज शरी 
के मामलों में 'कोर्ट घाफ विधिनस पपीख के निेंयों के विदा सभी पादे प्रयोल 
की था सउसी है जबकि एडलि-जिवरस गढ़ प्रमाणिय करें कि उमसे प्रमाषारा: 
सार्यज्षतिक महाव था प्रश्त प्रन्यप्रंसत है प्रौर यह भी डिसाउजनिद दि मे उमड़ी 
प्रपीज को जाप) इसके डिपरीश भारत के सर्योच्प स्थायासलप को दिसेष 
भाजा प्रदान करते पर हिसो भी मामते डो प्रयोषठ सुतने के प्रयोगित् पंप्रिगर 
आरप्त हैं। 
प्रामर्शरापों प्रपिरार-क्षेत्र (2005पपगइ् उधाथीला०7)--पि कमी 
भी राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीड हो हि विस्ी कालूत दो सस्य के ठ्रइन पर सर्च्दि 
स्थायालय की समस्मति सी जानो प्रायइघक हैं सो रह उम्र प्श्न पर सरोड्य म्याया- 
लय शो सम्माी माँव सरता है प्रोर मर्दों ब्य स्यायासय उसके सम्दम्प से धावश्नड 
सुनधाई $ उपराब्त प्रपनी सम्मति के प्रतिवेदन राष्ट्रप को देसा, डिस्लु स्पापा- 
खय ऐसा करने के लिये बाध्य गही है घौर इस डी सम्मति झो प्रस्य स्पायालप मी 
कानूनी रूप में हयोकार करने को दाप्य नहीं है । 
सर्पादथ न्पापातप सिषान के संरक्षक के कप सें-- रब बिदेन में मम 
ग्पिरि है. स० रा० प्रमरोडा भें संमिधान सा्वोापिरि हैं। इसडा ताएपपं पढ़ है. 
कि संसद सपा राज्यों के दिपान-मड़ल, मद छभी कोई ऐसा कानून बनाएं जों 
संमिपान के बिशद हो तो सर्योष्च स्थायालम उसे प्रबेध पोधित करने की शक्ति 
रखता है, पदि संबिपान में इस प्राशय का कोई प्रािपान स्पष्ट झूप में नहीं दिया 
गया है । परन्तु इस राम्बन्ध मे एक महस्पपूणं बात महू है कि जबकि स० रा> 
प्रमरोका भे स्यक्चि न्यायालय काँप्रेश के बताये कानूनों का परोक्षण एस दृष्टि से 
तो करता ही है कि पमुझ फानून फाप्रेस की शस्तियों थी सीथा के बाहर हैया 
नहों । इसके भ्तिरिक्त यह कानून का परीक्षण संिधान के घाइशों तथा कानूनी के 
न्यायोनित होते के बारे में प्रपती सम्मति के घनुमार भो करना है* प्रतः वहाँ पर 
वास्‍्तव में मिषायी नदी यरन्‌ स्यायिक सर्योपरिता की क्पापना हुई है । 
इसके विपरीक्त प्रिदेन मे विधायों सर्वोवरिता ([6४४30५० 5$७फा८ा००८७) 
है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति कुछ इन दोनों के बोच की है। डुख 
भी हो हमारे संविधान मे सर्वोच्च स्थायालय फो विभिन्न पनुच्देशो १३,३२,२२६ 
भ्रादि के घन्तमेत न्यायिक पुनरकत्तोकन का प्रधिकार प्रदान झिया है, डिल्तु 
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न्पायोधित विधि (१06 970०८७४ ० 89७) की शअनुपस्थिति में न्यायिक पुनर- 
वलोकन का अधिकार सं० रा० अमरीका की तुलना में सीमित है। हमारे 
सविधान में उस स्थान पर “कानून द्वारा स्थापित ब्रक्रिया/ (#९९ए गे 3९००- 
तक्ाए० जशांधा धा6 फा0०९१०7६ ०६३४७॥४॥60 59 89) का भ्रयोग हुआ है।? 
जैसा कि गोपालन बनाम मद्रास राज्य मामक मुकदमे में जस्टिस दास ते कहा था : 
भारत में न्यायपालिका की स्थिति इंगलेड और सं० रा० भ्रमरीका 
के न्यायालयों के कुछ वीच की है। हमारा सविधान अंग्रेजी संविधान 
के विरुद्ध विधायी अधिकारियों पर न्यायालय की सर्वोपरिता को मानता 
है, परन्तु यह सर्वोपरिता अति सीमित है, क्योकि यह उसी क्षेत्र तक 
परिमित है जहाँ पर कि विधान मण्डलो की विधायी शझ्षक्तियों पर 
वैधानिक सीमायें लगी है ।**'परन्तु सं० रा० अमरीका के संविधान के 
प्रतिकूल विधायी भ्रधिकारियो पर सभी वाततों में हमारा संविधान 
न्यायालयों की सर्वोपरिता को स्वीकार नही करता, क्योकि संवैधानिक 
सीमाओ के प्रतिबन्धित क्षेत्र के बाहर संसद और राज्य विधान-मण्डल 
अपने-अपने विधायोी क्षेत्र में सर्वोपरि है और उसे अधिक, व्यापक क्षेत्र 
भें अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय की भाँति महत्वपूर्ण भाग भ्राप्त नही 
है 7० 
इसके अतिरिक्त किसी सविधि (कानून) को केवल इस आधार पर अवैध 
घोषित नहीं किया जा सकता कि वह न्यायालय की सम्मति में स्वतन्त्रता या 
सविधान की भावना में से किसी सिद्धान्त का अतिक्रमण करता है जब तक कि वे 
सिद्धान्त सविधान में समाविष्ट न हो। किसी सविधि की स्वंधानिकता पर 
निर्णय देते हुपे, स्यायालय को कानून की वुद्धिमत्ता या बुद्धिहीनता उसके 
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२६६ भारतीय भासन गौर राजनीति 


न्याय झौर भ्रस्याय से कोई सम्बन्ध नहीं।7र इस विपय पर हम एफ भौर 
दृष्टि से भी विचार कर सकते हूँ। झुद लेसकों ने प्रमरोड़ी सर्मोच्च स्यायालमः 
की इस प्राधार पर झ्ालोचना की दे कि वह एक श्रकार का तौसरा विधागी 
देने बने गया है। हमारा संविधान सर्वोच्च न्यायातय को इस प्रकार के 
विस्तृत प्रधिकार प्रदान नही करता, प्रसागय हमारा सर्वोच्च स्थायालय इस दोष 
से रहित रहेगा । यह उचित ही है कि सवाच्चि न्यायालय संविधान की धाराष्रो 
के निवंचन के रूप में नये कासूनों फ्ो रचना सही कर सक्रेगा। परलु कुछ 
विचारकों में भारतीय स्थिति की घालोचना करते हुये बहा है हि भारत से 
चिधायी प्रत्याचार (९88४०४४० ॥)720979) फ्री पर्याप्त सम्भाववा है! कुछ इस 
प्रहार की प्रवृत्ति उत्पन्न भी रही है कि कानूनों के निवंचन का प्रधिकार का्ये- 
पालिका झ्रधिकारियों को प्रदान क्रिया जाय । बुछ राज्य सरकारों ने उच्च न्यायालयों 
की ह्वतस्त्ता की पसन्द नहीं झिया है प्लौर उन्होंने स्थापालयों के निरुंयों को 
स्थीकार करने में सद्भावना की कमी दिखाई है भौर थे प्रधीन न्‍्यायातर्यों पर 
अपना नियन्त्रण बढाने का प्रयस्न कर रही है । उदाहरण के लिये, संविधान के 
अनुच्छेद ३१ को संविधान द्वारा एक बार बुछ्ध कम प्रभावी बनाया गया प्ोर प्रागे 
चलकर उसके स्थान पर एक अन्य धारा जोडी गयी जिसके द्वारा उसके भन्‍्तर्गत 
उठने बाले मुकदमो को न्यायालयों के घधिकरार-क्ेत्र से बाहर कर दिया गया । इस 
प्रकार बहुमत प्राप्य दल संबिधान भे चाहे जब संशोधन करा सकता है । सन्‌ १६३० 
में सर्योच्च न्यायालय ने कानूनों के इस पहलू प्र विचार किया श्रौर मानवीय 
न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पटुँचे कि ठेसे विधायी प्रत्याचारी के विरुद्ध नागरिकों 
की रक्षा केवल सुहृढ झौर वृद्धिपूर्स जनमत के निर्माण में है । 
सर्वाच्चि स्थायालय (तथा उच्च स्यायालयो) को विभिन्न प्रकार के सेंस 
(४७) तथा बन्दी प्रत्यक्षीकरण (099८95 ९०७85) म्ादि भो जारी करने की 
शक्ति प्राप्त है। इस हृष्टि से सवोच्च प्रौर उच्च न्‍्यायातयों का प्रधिकार-क्षेत्र 
समवर्ती (००॥००:८००५) है । सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की 
नियुक्ति मुख्य न्यायाधिपति अथवा उसके द्वारा निर्देश्चित न्यायाधीश या पदाधिकारी 
करता है। परन्तु राष्ट्रपति को नियम वनाकर यह घ्ावश्यक ठहराने की शक्ति प्राप्त 
है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो स्यायालय से पहले सम्बन्धित ले था स्योयालय से 
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न्यायात्य को 

गन्च न्यायालय 8, कस 
प्रात्री क्या व्यवहार के नियमन के लिये व्यापक यक्तियाँ प्राप्त है । परन्तु किसी 
प्रश्न का करने लिये, घा न्धिः 


खड के 
होगी २५ 
भ्रनुच्चेर ३६ इस संविधान के सप्योधन मर सृत्रफ्नातत उस 
प्रयोजन के लिये विवेयक को ससद के किसी सदन में उन: स्थापित करके 
ही किया जा सकेगा तथा व प्रत्येक सदन डरा उस सदन की समस्त 


स्य-सख्या के व, व उस सदन के उपस्थित अर मतदान करने 
32 गे के दो से अन्यून हुमत से वह विधेयक पारित हे 
जाता है तब नह राष्ट्रपत्ति के समक्ष अनुमति के लिये रखा जायेगा 
ना विधेयक को ऐस ि दी जाने & परचात्त विध्चे नो 
अनुस्तार सविधान प्रयोषित हे 4 
१४ 
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शव | भारतीय घासन और राजनीति 


परन्तु यदि ऐसा संशोधन--- 


(क) अनुच्छेद ५४, ५५, ७३, १६२ या २४१ सें, अथवा 
(ख) भाग ५ के अध्याय ४ भाग ६ के अध्याय ५ या भाग १६ के 
अ्रष्याय १ में, अथवा 
(ग) सातवीं अनुसूची की सूचियों में से किसी में, अथवा 
(घ) ससद के राज्यों के प्रतिनिधित्व में, अथवा 
(ड) इस अनुच्छेद के उपबन्धों में, कोई परिवर्तन करना चाहता है 
तो ऐसे उपबन्ध करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के 
लिये उपस्थित किये जाने के पहले उस सशोधन *“के लिये उन विधान- 
भण्डलों से पारित सकत्पों द्वारा अनुसमर्थन भी उपेक्षित होगा । 
सर्वोच्च न्यायालय के निणंय मे निहित बातों का प्रभाव बड़ा हो दूरगामी 
घिद्ध होगा । इस निर्णय के परिणामस्वरूप कई प्रइन उठते हैं) कया ससद संविधान 
में संशोधन करने के लिये प्रभुस्वपूर्ण ($०ए८शं१४) नही है ? इस निर्णय का 
न्यायपालिका पर मूल अधिकारों के सरक्षक के रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा ?ै क्या यह 
निर्णय संविधान को इतना दुस्संशोध्य बना देगा कि जन इच्छा द्वारा कोई भी 
सुगम परिवर्तत व किया जा सकेगा ? विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दो विरोधी मतो के 
ब्रनुसार दिये गये है। थ्री के० एम० भुस्शी ने जो कि संविधान सभा के भी सदस्य 
थे, कहा बताते है कि ये यह ने सोचते थे कि मूल अधिकार संसद की दया पढे 
निर्भर रहेगे । परन्तु एव० सी० चर्द्जी, एक प्रतिष्ठित वकील, ने राष्ट्रपति से 
अपील की कि संसद को प्रभुता के मामले को सम्देह से ऊपर उठाया जाये | जबकि 
अधिकतर विचारवान्‌ व्यक्ति इस बात से श्रसन्न हुये है कि नागरिकों के मूल 
अधिकारों में ससेद संशोधन यथा कमी नहीं कर सकती, अनेक व्यक्तियों के मन में 
यह भय उत्पन्न हो गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय प्रगतिशील विधायन के 
मार्ग में बाधक सिद्ध होगा । 
सरल शब्दों मे, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद ससद'की प्रभुता का 
निर्वेचन इस प्रकार होगा--अनुच्छेद ३६८ तो केवल संविधान में सश्ोधन करने की 
प्रक्रिया विहित करता है; यह स्पष्ट रूप मे यह नहीं कहता कि संसद को संविधान 
में संशोधन करने का पूर्ण श्रधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रामे कहा कि 
संविधान में सशोधन करने की प्रक्रिया अन्य विधि-निर्माण से मिन्न नहीं है अर्थात्‌ 
सर्वधानिक विधि और साधारण विधि के वीच कोई अन्तर नही है। यदि सशोधन 
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- भी साधारण विधि है तो यह भनुच्छेद १३ (२) के अन्तर्गत श्रा जाता है, जो कि 
राज्य को सविधान के भाग ३ द्वारा प्रदत्त मुल अधिकारों की छीनने या उनमे कमी 
करने की मनाई करता है । सर्वोच्च स्यायालय का यह निरणंय उसके सन्‌ १६६२ 
और १६६५ में दिये गये अपने निर्णयों से भिन्न है, जिनमें कि सर्वोच्च न्यायालय ने 
यह मत प्रकट किया था कि सविधान का संशोधन भिन्न है श्लौर (साधारण) विधि 
नही है । 


सन्‌ १६६७ के निर्ंय के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने सन्‌ १६५१, १६५५ 
झ्लौर १६६४ में किये गये फ्रशः सबिधान के प्रथम, चौथे और सत्रहवें संशोधनों 
की भी अ्रवैध घोषित किया । परन्तु न्यायालय ने यह कहा कि ये सशोधन भवत्रिष्य 
में भी (निर्णय देने की तारीख २७ फरवरी १६६७) के बाद भी वैध झ्लौर लागू 
रहेगे । तथ्य यह है कि पहले के तीनो सश्योधनों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है । जब 
पटना उच्च न्यायालय ने विहार के भूमि सुधार कानून (०४० २९७िया8 2०) 
को सम्पत्ति के अधिकार के विरुद्ध अवैध घोषित किया था तो प्रथम सशोधन किया 
गया था, जिसने भूमि सुधार भ्रथवा जमीदारी उन्मुलन सम्बन्धी कई कामूनों को 
बंध बनाया था और उन्हे नवी श्रनुमूची मे रखकर न्यायालयों की पहुंच से बाहर कर 
दिया था। चौथे सशोधन ने सात अन्य कानूनों को जोडा और सबहवे सशोधन ने 
सूची को ६४ तक पहुंचा दिया । उनके विपयो में भी भिन्नता रही; कुछ का सम्बन्ध 
भूमि के श्र्जन से था तो कुछ का उद्योगो के वितियमन से । श्रव सर्वोच्च न्यायालय 
ने मत प्रकट किया है कि उसके प्रथम व चोये सशोधनों पर किये गये पू्व॑ मिरंय, 
जिनके भ्रनुसार संसद को मूल अ्रधिकार छीनने की शक्ति मिली थी, गलत थे। 
यहाँ यह स्मरणीय है कि सविधान सर्वोच्च न्यायालय को अपने निणंयों को दोहरामे 
की अधिकार देता है। जब १६५१ में संसद ने प्रथम सशोधन अधिनियम शकरी- 
प्रसाद के मामले के परिणामस्वरूप पास किया, वास्तव मे, तभी भूल अधिकारों 

(सम्पत्ति के अधिकार) में कमी होनी शुरू हुईं । उस समय मुख्य न्यायाधिपति 
पतांजली क्षास्त्री ने कहा था कि ससद को अनुच्छेद ३६८ के अन्तर्गत संविधान के 
किसी भो उपबन्ध में सशोधन करने की शक्ति प्राप्त थी । उनके मतानुसार अनुच्छेद 
१३ (२) (जो कि राज्य को कोई भी ऐसा कातून बनाने की मनाई करता है जो 
मूल अधिकारों को छीनने वाला या कम करने वाला हो) और अनुच्छेद ३६८ के 
बीच विरोध था। उन्होने उसे दूर करने के लिये यह मत प्रकट किया कि अनुच्छेद 
१३ (२) में कानून (89) आब्द केवल साधारण कानूनों तक विस्तृत होगा, उसमे 
स्वधानिक कानून (००ाशाप्रा०03] ]89) अर्थात्‌ सविधान के संशोधन, जिन्हें पास 
करने के लिये विशेष विधि और विश्लेष वहुमत आवश्यक है उसके विस्तार से 
बाहर रहेगे। परन्तु १६६७ वाले निर्णय मे मुख्य न्यायाधिपति सुब्वाराव ने धोषित * 
किया कि अनुच्छेद १३ (२) और ३६८ के बीच कोई विरोध नही रहेगा, यदि 
यह अर्थ लिया जाय कि अनुच्छेद १३ (२) राज्य को मूल अधिकारों में कमी करने 
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की मनाई करता है और अनुच्छेद ३६८ राज्य को सविधान में, अधिकार छीने बिना 
अथवा अधिकारों में कमी किये विवा, सशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है 
उनके विचार में अनुच्छेद ३६८ केवल सविधान के संशोधन की प्रक्रिया विहित 
करता है। भ्रतएवं सविधान के संशोधन की शक्ति को अनुच्छेद २४५, २४६ और 
२४५८ के अन्तर्गत ससद की साधारण विधायी शक्ति में खोजबा चाहिये । परिणाम- 
स्वरूप सविधान का संशोधन साधारण कानून की श्रेणी में हो श्रा जाता है और 
इसलिये वह अनुच्छेद १३ (२) के श्रधीन है। इसके पक्ष मे श्री के० सन्‍्यानम का 
मत निम्न प्रकार है 
यह सच है कि संविधान जनता के लिए है। कोई भी संविधान 

ऐसा नही होता कि उसमें सशोधन व किया जा सके । परन्तु साथ ही 

किसी देश की राजनीतिक पद्धति के लिये उसका सविधान उसी प्रकार है 

ज॑से कि शरीर के लिये श्रस्थि पंजर | संविधान मे संशोधनों के वार-बार 

होने से भारत के राजनीतिक जीवन में स्थायित्व और शक्ति आने मे 

बाधा पड़ी है। अ्रतः यह आवश्यक है कि सविधान में यथास्रम्भव कम- 

से कम सशोधन हों । स्विधान में संशोधन के लिये भ्रनुच्छेद २६८ संशोधन 

प्रक्रिग को विहित करता है। उसके अतिरिक्त प्रन्य अनुच्छेदों भें- 

साधारण कानुनी प्रक्रिया द्वारा भी सशोधन किये जा सकते है, उदाहरण 

के लिये अनुच्छेद ३ और ४। श्रनुच्छेद ३ के अनुसार संसद्‌ साधारण 

बहुमत से राज्यो की सरचना (क्षेत्र व नाम) में कैसा भी पुन्गंगठन कर 

सकती है ! रवय अनुच्छेद ३६८ मे दो प्रक्रियायें दी गई है। साधारणतया 

संविधान के किसी भी अनुच्छेद में प्रत्येक सदन के बहुमत शोर उपस्थित 

तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के २/३ वहुमत से किया“जा 

सकता है। कुछ विशिष्ट अनुच्छेदों के लिये तथा राष्ट्रपति का निर्वाचन 

और सघ व राज्यो के बीच शक्तियों के वितरण से सम्बन्धित विधेयक्‌ 

पर आधे राज्यों के विधान-मण्डलों द्वारा सम्पुष्टिकरण भी झावश्यक 

हैं 

इस सम्बन्ध में में उन लोगो से सहमत नहीं हूँ, जो यह तर्क देते 

है कि चूंकि ससद्‌ मुल अधिकारों में सभोधन नही कर सकती तो उनमें 

सशोधन करने की कोई विधि नहीं। आस्ट्रेलिया, आ्रायरलंड और 

स्विट्जरलैंड में सवैधानिक संशोधनों का जनता द्वारा सम्पृष्टिकरण होता 

है। भारत के सविधान को भ्रस्तावना के भनुसार जनता प्रभु हैं, वह 

लोक-निर्णय (ए८टिणात०ा)) दारा सश्लोधन कर सकती है। अवशिष्द 

शक्ति (८$5प्५ 90७०) द्वारा संसद्‌ इस प्रकार के लोक-निर्ंय के 

लिये प्रक्रिया विहित कर सकती है। यह भी तक दिया जाता-हैं कि 

प्रभुत्वपुर्ण सखद्‌ के संविधान में सशोधन के अधिकार को सर्वोच्चि 


सन 
कोई विधि गही रह जाती । कस: सामाजि अयक्ति 
पैतेमान व्यवस 
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चौथे, साधारण कानून और सर्वधानिक कानून में प्रन्तर है। प्रायः सभी 
राज्यों के सविधानों में संविधान से सम्बन्धित कानून व सशोधन पास करने के 
लिये विशेष बहुमत या प्रक्रिया की व्यवस्था होती है (सिवाय ब्रिटेन को छोड़कर 
जहाँ की सविधान भ्रधिकांशत: अलिखित है) । स्वयं सर्वोच्च न्यायात्रय के पूर्वंगामी 
निर्णायों में इस अन्तर को स्वीकार किया गया है । सन्‌ १९६७ का मिणंय केवल 
एक के बहुमत से दिया गया है, क्योंकि ५ के विरुद्ध ६ मे उसके पक्ष में मत दिया 
है। हो सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय भविष्य में इस निर्णय पर फिर से विचार 
करे और उसे पलट दे। सयुक्त राज्य अमरीका के संविधान में मु अधिकारों की 
व्यवस्था ही संविधान के प्रथम दस संशोधनों द्वारा हुई है। वहाँ को कांग्रेस उनमें 
आवश्यकतानुसार संशोधन भी कर सकती है । भ्रन्य राज्यों में भी लगभग ऐसी ही 
व्यवस्था है । 
श्रन्त में, सर्वोच्चि न्यायालय के समक्ष सन्‌ १६६६ में एक समान मामसले में 
वहस करते हुये श्री कन्हैया लाल मिश्रा, एडवोकेट जनरल, उत्तर प्रदेश ने जो तर्क 
दिये थे उनका सार नीचे देना उपयुक्त समभत्ते हैं : 
अनुच्छेद ३६८ में दी गई शक्ति का स्वरूप प्रभुरव जँसा है, अतः 
उस शक्ति पर कोई निहित सीमायें नहीं लगाई जा सकती। संशोधन 
(०४7९००॥06०६) कानून (/99) से भिन्न है! मेरा कहना यह है कि 
संविधान का निर्वचन इस प्रकार से नहीं करना चाहिये कि उसका एक- 
मात्र विकल्प ऋत्ति रह जाय | ऐसी स्थिति पंदा न की जाय कि देश की 
प्रगति एक जाय और प्रगति मे बाधा ही क्रान्ति की प्रेरक वन जाय । 
जो बात श्राज मूलभूत है वह कल अथवा १० वर्ष बाद मूलभूत न रहे, 
ऐसा सम्भव है) यदि मूल अधिकार सशोध्य नहीं है, तो कठिनाइयाँ 
उत्पन्न हो सकती हैं॥ यदि जतता की आवश्यकता सच्ची है, तो वया 
न्यायाधीशों को संविधान का निर्वेचन इस प्रकार से नहीं करना चाहिये 
कि वह प्रयोजन पूरा हो ? 
श्री मिश्रा ने कहा कि झनुच्छेद ३६८ की भाषा सशोधन की झक्ति 
को सम्मिलित करने हेतु काफी व्यापक है। यही अनुच्छेद वह मार्ग है 
जिसके द्वारा जन-इच्छा को प्रकट किया जा सकता है। महाधिवक्ता ने 
कहा कि राष्ट्र के जीवन में वह स्थिति उत्पन्न हो सकती है जवकि देश 
के हित में संविधान (अर्थात्‌ संशोधन सम्बन्धी उपवन्धों) का संशोधन 
आवश्यक हो | तव संसद्‌ की उस बुरी दशा की कल्पना कीजिये जवकि 
इ०्संब ज्राण्ड्राटघ5 306 23 भंगेक ०एशाफाग्फ णैँग8 कांडपंए8ड गवद पा गया। 
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के आदेश के विरुद्ध श्री सिंह को जमानत पर छोड़कर सदन का अपमान किया। 
सदन में उस प्रस्ताव को १६ के विरुद्ध १२६ के वहुमत से स्वीकार करते हुये थी सिह 
को फिर से बन्दी बनाये जाने और बन्दीपन की शेप अवधि पूरी करने का झ्रादेश 
दिया तथा दोनो न्यायाधीशों व श्री सिंह के वकील को सदन के सामने उसके 
अपमान के लिये उपस्थित होने का आदेश दिया । 
उसके वाद दोनो न्यायाधीशों ने इलाहावाद उच्च न्यायालय में लेख-याबिका 
पेश की, जिसे न्यायालय की पूर्ण बेच ने सुना और एक अन्तरिम आदेश पास किया 
कि विधान सभा के २१ मार्च बाले प्रस्ताव को क्रियात्मक रूप दिये जाने से रोका 
जाय तथा न्यायाधीशों के विरुद्ध वन्दीपन के पश्रादेश न जारी किये जायें। उसी 
समय विधान सभा के अव्यक्ष ने वन्‍्दीपत के आदेशो पर हस्ताक्षर किये और सदन 
के मार्शल को उन्हें बन्दी बनाकर सदत के सम्मुख पेश किये जाने का झ्रादेश दिया ॥ 
२४ माचे को सदन ने प्रसव प्रास्त किया बिप्नने दोषी व्यक्तियों को सदन में अपना 
स्पष्टीकरण पेश करने का अ्वतर प्रदान किया, और जिसमे कहा गया' कि उनके 
बिरुद्ध सदन के अपमान के लिये कार्यवाही क्यों न की जाय, परन्तु गिरफ्तारी के 
चारस्ट बापस ले लिये । कमिश्तरी के भ्रायुक्‍त को अध्यक्षव उच्च स्यायालय के ग्रादेश 
क्रियात्मक रूप देने के लिये भेजे गये, उसने श्रध्यक्ष को सूचित किया कि वह विरोधी 
आदेक्षो के कारण कानूनी परामर्श लेगा। 
उसके वाद इस विपय में संघ की संसद्‌ में जोरदार चाद-विदाद हुआए (संपीय 
सरकार ने एटॉर्नी-जनरल से परामर्श किया श्र उसके परामश्ञ के पनतुसतार राष्ट्रपति 
से अनुच्छेद १४३ के अन्तर्गत उस मामले के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की राग 
मागी । सर्वोच्च न्यायारूम ने उस मामले की सुनवाई के लिए सभी उच्च स्यायाज्यो, 
विधान सभाप्ो, रज्यो के एड़बोकेट-जनरलो और एडटॉर्नी-जनरलो को नोटिस जारी 
किये। राज्य की विधान सभा की ओर से सर्वोच्च न्थायातय ने मुख्य पैरवी श्री एप 
एम. सीर्वाई, महाराष्ट्र के एडवोकेट-जनरल ने की । सारा मामला मुस्यतः प्रनुन्धेद 
१६४ (३) के तिर्दंचन पर केन्द्रित था, जिसका सम्बन्ध राज्यों के विधान-मण्डली के 
विद्येपाधिकारों के विस्तार-ओे है । श्री सीरवाई ने कहा कि अनुच्छेद १६४ (३) के 
अनुसार विधान भण्डल के विशेष्राधिकारों व शक्तिपो को समय-समय पर पारिभाषित 
करने की शक्ति विधान मण्डल को प्राप्त है और जब तक ऐसा किया जाय उसके 
विशेषाधिकार वही रहेंगे ज॑से कि ब्रिटिश कॉमन सभा के सविधान के प्रारम्भ पर थे । 
अतः यदि उस्त झक्ति का प्रयोग करते हुये सदन ने सदन का भ्रपमान करने बाते 
व्यक्ति या व्यक्तियों के विरद्ध गिरफ्ारों के आदेश जारी किये तो उनके बारे मे 
न्यायालय में कोई श्रश्व नद्ढी उठाया जा सकता । उच्च न्यायातयों की प्रोर से 
मामले को भूतपुर्व एटॉर्दी-जनरल ने प्रस्तुत किया । प्रारम्भ में तो उन्होंने विरोधी 
पक्ष के तर्क का सस्दन क्रिया और कहां कि भनुच्छेद १६४ द्वारा भारत के सविधात 
के भवुच्चेद २२६ के प्तेंगत उच्च स्वायालयों को प्राप्त व्यापक भक्तियों पर ब्रति- 


** राज्यों के उच्च न्यायालय 
उच्च भयायायत्य है, नो अभिलेस न्वायानय 
गके किये दण्ड देने का अधि: है । अत्येक न्याया-_ 
४४. श्यकातपकव ० 4९% लक व्यय -* 
3, 2०५ >नकरड 4०635. 
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लय में एक मुख्य स्यायाधिपति तथा उतने न्यायाधीश रहते हैं जितनी कि संख्या 
राष्ट्रपति समय-समय पर आवश्यक समझकर तियत करे | उच्च न्यायालय के 
प्रत्येक स्यायाघीद्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधिपति, राज्य 
के गव॑नर तथा (मुख्य न्‍्यायाधिषति को छोड़कर भ्रन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के 
समय) राज्य के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से को जाती है। प्रत्येक न्यायाधीश 
अपने पद पर ६० वर्ष की झायु तक झ्रासीन रहता है। १५वें संशोधन घ्धितियम, 
१६६३ के द्वारा यह आयु-सीमा ६२ वर्ष कर दी गई है । परन्तु कोई भी म्याया- 
धीश (१) त्याग-पत्र द्वारा श्रपना पद अवधि से पूर्व ही त्याग सकता है, (२) उसे 
राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायलय के न्यायाधीश की तरह परदच्युत भी किया जा 
सकता है, अ्रथवा (३) वह प्रपना पद सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त 
होने पर या किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित होने पर खात्ती कर 
सकता है ! 

नियुक्त के लिये योग्यतायें--कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 
नियुक्त नही हो सकता यदि वह (१) भारत का नागरिक नहीं हो, (२) भारत 
के राज्य क्षेत्र की सीमा में १० बर्ष तक न्‍्याथिक्र पद पर आसीन न रहा हो या 
राज्य के उच्च न्यायालय ग्रथवा अन्य उच्च न्यायालयों में १० वर्ष तक एडवोकैद ने 
रहा हो प्रत्येक न्यायाधीश को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व विहित शप्रथ लेगी 
ब्रावश्यक है। प्रत्यक न्यायाधीश को ३,५०० 6० मासिक बेतन व भत्ते मिलते हैं 
किन्तु मुख्य न्‍्यायधिपति का मासिक वेतन ४,००० 5० है ।१४ राष्ट्रपति भारत के 
मुख्य स्यायाधिपति के परामश से किस्ली न्यायाधीश को एक न्यायालय से भारत के 
राज्य-क्ेत्र मे स्थित दूसरे न्यायालय में स्थानातरित कर सकता है। जब कभी 
मुख्य न्‍्यायाधिषति का पद किसी कारण से रिक्त हो जाये तो उसके कर्त्तत्यों का 
पालन कोई भी ऐसा भ्न्‍्य न्यायाधीश करेगा जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिये 
नियुक्त करे | किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय का मुल्य न्‍्यायाधिपत्ति राष्ट्रपति 
की पूर्व स्वीकृति से किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जो किसी उच्च न्यायालय का 
न्यायाधीश रह चुका हो, उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य 
करने की ध्रार्यबर कर सकता है और ऐसे न्‍्यायायीश को वही उपलब्धियाँ आप्त 
होगी जो कि राष्ट्रपति उसके लिये निर्धारित करे । 

उच्च न्यायालय का प्रधिकार-क्षत्र 

साधारखुत: प्रत्येक उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की ख्रीमा उस राज्य 
को सीमा है, जिसमे कि वह स्थित है, परन्तु समद कानून द्वारा किसी उच्च 
न्यायालय के प्रधिकार-क्षेत्र के चिस्तार में वृद्धि कर सकती है। बतंमाव स्थायावर्या 





१. राज्य पुनगदन के बाद से विन उच्च न्य'दाजयों के व्यवापाशों के वेहनों मे 
अन्तर कर दिया गया दे । 
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का अधिकार क्षेत्र तथा न्यायाधीशो की शर्क्तियाँ वही है जो कि उच्च न्यायालयों 
को सविधान के प्रारम्भ के समय प्राप्त थी। एक महत्वपूर्ण श्रन्तर केवल यह हुआ 
है कि भ्रव उच्च न्यायालयों का अधिकारक्षेत्र भुमिकर व उसकी वसूली से सम्ब- 
र्वित माल के मामलों तक विस्तृत हो गया है ग्र्थात्‌ इस सम्बन्ध में संविधान लागू 
होने के पृ जो प्रतिवन्ध उच्च न्यायालयों के भ्रधिकार/क्षेत्र पर था वह भव हटा 
दिया गया है । 


नीचे की तालिका में उच्च न्यायालयों के नाम, क्षेत्रीय श्रधिकार-प्षेत्र और 
उनके मुख्य स्थान दिये गये है-- 








संख्या नाम क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र सुख्य स्थान 
१ इलाह।बाद उत्तर-प्रदेश इलाद।वाद, लखनऊ में बैच 
हि आन्‍्म-्प्रदेश आान्य-अ्रदेश दैदराबाद 
असम और 
नागालैंड असम और नागालैंड गोद्दादी 
हि बम्पई मदाराष्ट्र वम्बई, नागपुर में बैन्च 
४ कलकत्ता पं० बंगाल, अंडमान कलकत्ता 
निकोबार द्वोप समूइ 
घ्‌ सुनरातत यचुजरात अद्मदावाद 
७ जम्मू और 
कश्मीर जम्मू और कश्मीर ओऔनगर और जम्मू 
द केरल केरल लक्कादिव, अर्नेक्यूलम, भ्रिवेद्धम में वैन्च 
मिनीकॉय और 
अमिनीदिव 
ह मध्य प्रदेश मध्य अदेश जबलपुर, इ-दौर और 
अलियर में बेन्‍्च 
१७ मद्रास मद्रास और परॉण्डीचेरी म्द्वास 
श्र मैसूर मेखर चंगछौर 
श्र उडीसा बड़ीसा कंटक 
१३ पटना बिद्वार पटना 
श्ड पंजाब पेजाब, दर॒याना और चण्डीगड चण्डीगढ 
श्र राजस्थान राजस्थान जोधपुर 


१३ दिल्ली दिल्‍ली और द्विमाचल प्रदेश. शिमला में बैन्च 
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आथमिक अ्रधिकार-क्षेत्र--उच्च न्यायालय को दीवानी व फौजदारी दोनों 
ही प्रकार के मामलों मे विशेष रूप से अपने स्थानीय क्षेत्र के लिये प्राथमिक अधिकार" 
क्षेत्र प्राप्त हैं। वे सभी दीवानी मामले जो खफीफा अदालत (3गरण] ए३0568 
(०४४) नही सुन सकती उच्च न्यायालय में ही प्रारम्भ होते हैं । इसी प्रकार से 
फौजदारी के वे सभी मुकदर्म जिनकी सुनवाई अन्य स्थानों पर संश्नन्स कोर्ट में होती 
है उच्च न्यायालय द्वारा सुने जाते हैं । 
अपीलोय अ्रधिकार-क्षेत्र--उनका प्रपीलीय अभ्रधिकार-क्षेत्र भी दोनों ही 
प्रकार के मुकदमों तक विस्तृत है। दीवानी मुकदमो की अपीलें, यदि उनमें कम से 
कम ५,००० रु० की मालियत का प्रदन अन्तग्रंस्त हो, उच्च न्यायालय में जा सकती 
है । फौजदारी मुकदमो की श्रपीलें उच्च न्यायालय में तमी जा सकती हैं जबकि 
उनमें कानून का कोई महत्वपुर्ण प्रश्न झन्तग्रेस्त हो । प्रत्येक ऐसे मुकदमे में दिये हुये 
दण्ड का अनुसमर्थन (००४श४७४७७०७) उच्च न्यायालय द्वारा होनः भप्रावध्यक है, 
जिसमे कि संशन्स कोर्ट ने भ्रभियुक्‍त को मृत्युदण्ड दिया हो ) 
अन्य भ्रधिकार-क्षेत्र--प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्र मे निर्देश, 
आदेश व लेख जारी करते का भी प्रधिकार है। इनमे विभिन्न प्रकार की रिटें 
श्राती हैं, जिन्हें नागरिकी के मुल अधिकारों को मनवाने के सम्बन्ध में जारी किया 
जाता है। 
अवोक्षण ($00७70(६4०७८०) झादि की श्ञक्तियाँ--प्रत्येक उच्च न्याया« 
लय को राज्य मे स्थित सभी आरधीन न्‍्यायालयो पर अधीक्षण की शक्तियां प्राप्त हैं। 
यह (१) इन न्यायालयों से हिसाव का लेखा (7९(७४७$) मॉँग्ता है, (२) उसकी 
प्रक्रिया के सामान्य नियमों को बनाता व जारी करता है, तथा (३) उन फार्मो 
(#0705) को निर्धारित करता है जिनमें हिसाव व अन्य रेकार्ड रखे जाते है, परन्तु 
अधीक्षण की इन शक्तियों का विस्तार सस्त्र सेशाओरो द्वारा अथवा इनसे सम्बन्धित 
कामूनो के अस्तर्गत बनाये न्यायालयों व न्‍्यायाप्रिकरशो तक विस्तृत नही है । यह 
भी व्यवस्था है कि जब उच्च न्यायालय को यह समाधान हो जाये कि किसी अधीव 
न्यायालय में कोई ऐसा मुकदमा लम्बित (9था6ा08) है जिसमें सविधान के तिव॑वन 
से सम्बन्धित कानून का कोई सारमय प्रशन अन्तग्रेस्त है तो वह या तो उसका स्वयं 
निर्णय करेगा या उस कानूनी प्रश्व का निणंय करके उप्ती आधीन न्यायालय की 
अम्तिम निर्णय लिये के लोटा देगा। ह हु 
उच्च स्पायाप्तय के अधिकारी च कर्मचारीगरा की नियुवित--इनर्की नियुवित 
मुख्य स्पायाधिपति अथवा उसके द्वारा निर्देशित अन्य न्‍्यायाधीक्ष या पदाधिकारी 
करता है, परन्तु गवर्नर ऐसा नियम बना सकता है कि उस व्यक्तियों की इत पदों 
पर विमुव्ित, जिवका उच्च न्यायालय से पहले कोई सम्बन्ध न रहा, हो, राज्य लोक- 
सेवा आयोग के परामर्श से की जाय | इन अधिकारियों व कमंचारियो की सेवा को 
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है । न्यायपालिका की स्व॒तंत्रता की रक्षा के हेतु सविधान में अनेक उपवन्ध दिये गये 
है, जिनका उल्लेख प्रथम खण्ड में किया जा चुका है | उनकी स्वतत्रता वनी रहे इस 
उद्देश्य से यह भी उपवन्धित है कि उनेके अ्रधिकारियों व कर्मचारीगण की नियुक्ति 
वे उनकी सेवा की जर्तों पर नियत्रर न्यायाधीशों का ही रहेगा। उन्हें विधान- 
मण्डलों व कार्यपालिकों के हस्तक्षेप से अलग रखने के हेतु उनका सम्पूर्ण व्यय 
सचित निधि पर भारित होता है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि उच्च 
न्यायालयों के सगठन आदि में राज्य की सरकारो का भाग 'नही' तुल्य है । 


सहाधिवक्‍ता--यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य 
में एक महाधिवक्‍ता (809४००४४७ 0७॥७/०)) भी होता है, जिसके कार्य राज्य 
में वैसे ही है जैसे कि भारत के महान्यायवादी (#॥६०7०४-0७॥०:७। ०६ 90॥4) 
के सघ सरकार के बारे में है। उसके प्रद से सम्बन्धित सवैधानिक उपवन्ध निम्न 
प्रकार है * 
श्रनुच्छेद १६५ (१) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की 
अहिता रखने वाले व्यक्ति को प्रत्येक राज्य का राज्यपाल राज्य का 
महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। (२) महाधिवक्ता का कत्तव्य होगा कि , 
वह उस राज्य की सरकार को ऐसे विधि सम्बन्धी विपयो पर मंत्रणा- ' 
दे तथा ऐसे विधि रूप दूसरे कत्तंव्यो का पालन करे जो राज्यपाल उसे 
समय-समय पर भेजे या सौपे तथा उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसे इस 
सविधान भ्रथवा भअ्रन्य॒ किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा या भ्रधीन 
दिये गये हो । 
(३) महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद-पर्यन्त पद घारण करेगा 
तथा राज्यपान द्वारा निर्धारित पारिश्रमिके पायेगा | 


विधि आयोग ने इस बात पर ध्याव दिलाया है कि न्‍्याथाधीशों के वेतन 
अपर्याप्त है, वे इतने कम है कि अच्छे वकील न्यायाधीश बनने की अपेक्षा वकालत 
करना हो अधिक पसन्द करते है । इसके अतिरिक्त न्यायाधीश अपने पदों के लिये 
उचित ऊँचा जीवन स्तर भी कायम नहीं रख सकते, यहाँ तक कि वे अ्रपनी 
सनन्‍्तान की शिक्षा और विवाह आदि दाग्ित्वों को कठिनाई से ही पूरा कर पा 
सकते है ।१९ सविधान के पन्द्रहवें सशोधन अधिनियम के अनुच्छेद १२४ और २१७ 
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में उपखण्ड जोड़कर यह स्पष्ट किया है कि न्यायाधीशों की आयु के विषय से 
कोई विवाद उठे तो राष्ट्रपति मुख्य स्यायाधिपति की मत्रणा से उसका अ्रस्तिम 
निर्ंय करेगा ।2९ हे 
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१. राजनापा 


स्वतन्त्र भारत में राज-भाषा का रुथान किस भाषा को मिले ? इस प्रश्न 

पर गहरा मतभेद पैदा हुआ ५ भारत विभाजन के फलस्वरूप उर्दू समर्थकों का पक्ष 
श्रति क्षीण पड़ गया; फिर भी वे हिन्दी के बजाय हिन्दुस्तानी को राज्य भाषा 
चनाना चाहते थे । साथ ही दक्षिण भारत के अ्रधिकतर प्रतिनिधि हिन्दी को राज्य- 
भाषा का स्थान दिये जाने के पक्ष में व थे, क्योकि वहाँ पर हिन्दी बोलने व समझने 
वालों की संख्या नगण्य थी | उच्च शिक्षित चर्गं अ्रग्नेजी को हो राज-भाषा बनाने के 
पक्ष में था। दक्षिण के प्र-हिन्दी भाषा-भाषो प्रदेश भी अग्रेजी को कायम रखना 
चाहते थे । ऐसी परित्थितियीं में सविधान निर्माताश्रों ने राज्य-मापा की समस्या 
को शान्तिपुणं दंग और सहृदयता से सुलफाया । हिन्दी को राज्य-भाषा स्वीकार 
किया गया; किन्तु बतंमान राज-भाषा अंग्रेजी का स्थान तुरन्त ही हिन्दी न ले 
सकती थी । परिवर्तन को सुगमतापूव॑क लाने के उद्देश्य से भग्नेजी का प्रयोग १४ वर्ष 
की अवधि के लिये स्वीकार किया गया ।? साथ ही यह भी निश्चय किया गया कि 
राज-भाषा हिन्दी बन जाने से प्रादेशिक भाषाओ्रों के महत्व पर कोई प्रभाव न 
पडेगा | अतः संविधान में उनके उचिते विकास का भी विश्वेप ध्यान रखा गया है । 

कुछ अन्य देशों मे राज-भाषा एक ही नही वरन्‌ दो या तीन भी है, किन्‍्तु भारत के 
संविधान मे हिन्दी को सम्पूर्ण देश की राज-भाषा माना गया है। इसका कारण 
और महत्व स्वय स्पष्ट है। भारत में एकता को सुदृढ़ बनाने तथा साम्प्रदायिकता 

यथ्‌ प्रान्तीयता की भावनाओं को न बढ़ने देने के उद्देश्य से ही एक भाषा को राज- 

भाषा (0फल» ॥शग87०8०) के रूप में स्वीकार किया गया है श्र वास्तव में बही 
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राष्ट्र-भापा (७४07 478४986) बनेगी इसमे अब कोई सन्देह नहीं । संविधान 
में सप और राज्यों की राज-भाषा के सम्बन्ध में विस्तृत उपबन्ध दिये गए है, 
जिनका सक्षिप्त वर्शन यहाँ पर किया जाता है । 
संघ की भाषा (7.398998० ० ॥॥० 0॥707)--संघ की राज-भाषा हिन्दी 
और लिपि देवतायरी होगी, परस्तु सघ के राजकीय कार्यों में भारतीय अकों के 
अन्तर्राष्ट्रीय छूप का प्रयोग होया अर्थात्‌ अक श्रग्मेजी के रहेंगे । इन उपवन्धों के 
रहते हुए संविधान के प्रारम्भ से १५ वर्ष तक सघ के उय सभी कार्यों के लिए 
अग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा जिनके लिए संविधान प्रारम्भ के पूर्व अंग्रेजी भाषा 
प्रयुक्त की जाती थी । परन्तु राष्ट्रपति इस अ्रवधि की समाप्ति के पूर्व ही श्रादेश 
द्वारा सघ के राजकीय कार्यो में से किसो के लिए ग्रग्नेजी के साथ-साथ हिन्दी तथा 
भारतीय ब्रंको के भ्रन्तर्राप्ट्रीय रूप के साथ-साथ देवनागरी रूप के प्रयोग करने का 
अधिकार दे सकेया । इस प्रकार हिन्दी अंग्रेजी का स्थात क्रमिक रूप में निश्चित 
भवधि तक ले सकेगी । 
प्रादेशिक भाषायें (८8०३० 7-बम898०)--प्रश्येक राज्य का विधान- 
मण्डल राज्य के सभी या विशिष्ट फार्यों के लिए एक या अधिक आ्रदेशिक भापाश्रों 
अथवा हिन्दी को राज-सापा स्वीकार कर सकता है । अनेक राज्यों ने हिन्दी भ्रथवा 
प्रादेशिक भाषाओं को अपनी राज-भाषा मान लिया है। जब तक राज्य का विधान- 
मण्डल अन्यथा निर्धारित ने करे तव तक उस राज्य में अंग्रेजी भापा का प्रयोग 
उसे सभी राजकीय कार्यों के लिए होता रहेगा, जितके लिये संविधान प्रारम्भ होने 
से पूर्व अ्रग्रेजी का प्रमोग होता था । सथ और राज्यो के वीच श्रथवा राम्यो में 
आपसी पत्र-ब्यवहार श्रथवा संचार (००एणाएरशांप4४००) के लिए जिस भाषा 
का प्रयोग सविधान के प्रारम्भ पर होता था उध्ती भाषा का प्रयोग होता रहेगा, 
परन्तु संघ की अधिकृत राज-भाषा का ही प्रयोग सघ और राज्यो के वीच लिखा- 
पढ़ी के लिए होगा । यदि दो या अधिक राज्य समझौते द्वार हिन्दी को आपसी 
पतर-ब्यवहार की भाषा बनाना चाहें तो वे ऐसा कर सकते है, श्र त्‌ उनके बीच में 
हीने वाली लिखानपढ़ी के लिए हिन्ही का श्रयोग अभी हो सकता है जवकि हिन्दी 
संघ की राज-भाषा १४ वर्ष की अवधि तक चने पाएगी । इस वियय में भी अल्प- 
सख्यकों के हितों का ध्यात रखा गया है। यदि किसी राज्य मे अ्ल्पसख्यकों की 
संख्या काफी हो और राष्ट्रपति उनको इस माँग से सन्तुष्ट हो जाये कि वे अपनी 
भाषा को भी पुरे राज्य अथवा उस के किसी भाग के लिये राजकीय भाषा बनावा 
चाहते हैं तो राष्ट्रपति उत्त राज्य को इस झाश्यय का आदेश दे सऊता है । ऐसा 
आदेश मिलने पर बह राज्य आदेश में बताए क्षेत्रों के लिये उनकी भाषा को भी 
राज-भाषा के रूप से स्वीकार करेगा । 
सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों शादि को राज-भाषा--जव तक ससद कानन 
द्वारा भन्‍्य व्यवस्था न करे तव तक (१) सर्वोच्च व उच्च न्यावतलयों -की सत्र 
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कारयवाही तथा (२) सघ व राज्य विधान-मण्डलो में पेश किए जाने वाले विधेयकों 
ओर पास हुए कानूनों, अध्यादेशों, नियमों इत्यादि की प्रधिकृत पाठ (30॥#07560 
403॥) अग्रेजी में ही होगी । किसी राज्य का गवर्नर राष्ट्रपति की अनुमति से राज्य 
के उच्च न्यायालय की कार्यवाही राज्य की राज-भाषा में होने की अनुमति दे सकता 
है, किन्तु यह बात उच्च न्यायालय की कार्यवाही, निरंयों, प्रादेशों व डिक्रियों के 
बारे में लागू न होगी । यदि किसी राज्य का विधान-मण्डल अग्रेजी के स्थान पर 
विधेयको, अ्धिनियमो व ग्रध्यादेशों के लिए अन्य भाषा (राज्य की भाषा) के 
प्रयोग को विहित करता है तो भी उनका श्रग्नेजी में गवर्नर द्वारा श्रधिक्षव श्रनुवाद 
ही भ्धिकृत पाठ समभा जायेगा । 
भाषा श्रायोग भ्रौर संसदीय समित्ति ([.778058० 0०गफ्ांध्ञणा बात 
एग्गांधपरणा।ध9 ९०णा०/९०)--सविधान के प्रारम्भ से ५ व १० वर्ष बाद 
राष्ट्रपति द्वारा भाषा थ्रायोग नियुवत्त किए जायेंगे । प्रथम भापा भ्रायोग की नियुक्ति 
७ पुन १६५५ को की गई थी. जिसमे २१ सदस्य थे और स्व० श्री वी० जी० खेर 
उसके पभापत्ति थे । इस झयोग को इन विपयो के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को अपनी 
सिफारिश देनी थी---( १) सध के राजकीय कार्यों के लिए हिन्दी का प्रगतिशील 
प्रयोग, (२) सघ के सभी या विशिष्ट राजकीय कार्यों के लिए प्रग्रेजी भाषा के 
प्रयोग पर प्रतिवनन्‍्ध, (३) सविधान के अनुच्छेद ३४८ में वर्णित सभी यथा कुछ 
प्रयोजनों के लिए भाषा का प्रयोग, (४) प्रको का रूप, शोर (५) अग्रेजी के स्थान 
पर हिन्दी को राज्य-भाषा बनाने के सम्बन्ध में समय-क्रम तैयार करना इत्यादि । 
संविधान के प्रनुसार सभी प्रादेशिक भाषाओं के प्रतिनिधियों को इस आयोग में 
लियह गया था / इस आयोग को अपनी सिफारिशों देने से पूर्व इन बातों का उचित 
ध्यान रखना था--भारत के श्रौद्योगिक, साँस्क्रतक और वेज्ञानिक विकास तथा 
अ-हिन्दी भाषा-भाषियों के नौकरियों के सम्बन्ध में दावे श्रौर हित । इसके ग्रति- 
रिक्त ससद के ३० सदस्यों की एक समिति वनाई जायेगी जिसमें ऋभश्यः लोक सभा 
व राज्य सभा के २० और १० सदस्य होगे । यह समिति भाषा आयोग की सिफा- 
रिश्ञों पर अपना मत राष्ट्रपति के समक्ष रखेगी। 
खेर आयोग की मुख्य सिफारिश यह थी :'आयोग के मत में संविधान के 
बुद्धिपूर्ण श्रौर विस्तृत उपबन्धों को कार्यान्वित किया जाना चाहिए, किन्तु दो 
सदस्यों ने भिन्न मत प्रकट किया । उनके अनुसार अग्रेजी का स्वान पूर्रातया हिन्दी 
को दिलाने के कार्य की अन्तिम तिथि १६६४ से आगे बढानी चाहिए थी। आयोग 
का अन्य सिफारियें निम्नलिखित थी : 
(१) भारतीय भाषाओं की एक राष्ट्रीय ग्रकादमी की स्थापना की 
जाये जिसका उद्देश्य सविधान के उपबन्धों के अनुसार सघीय और प्रादे- 
शिक भापाश्रो का विकास करना हो, (२) हिन्दी ही, शिक्षा, प्रशासन 
और सार्वजनिक जीवन का साधारण माध्यम रहे, किन्तु क्योकि हिन्दी 
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संसदीय दल ने सरकार के निरुंय का समर्थन किया और सरकार ने इस उद्देश्य से 
सविधान में श्रावश्यक सशोधन कराने का निश्चय किया । 
राज-भाषा अधिनियमत्र, १६६३ (एश९ 07#िणण [.308092॥988 ४०, 
4963 ]--१६ अक्तूबर १६६२ को कांग्रेस ससदीय दल की कार्यकारिणी समिति 
ने सवंसम्मति से इस,बात से सहमत्ति प्रकट की कि अंग्रेजी भाषा सनू १६६५ में 
गणतस्त्र दिवस के बाद भी अतिरिक्त राज-भाषा के रूप मे प्रयुक्त की जाय और 
उसका ससद में कार्य संचालन के लिए भी प्रयोग किया जाय । ग्रत: सन्‌ १६६३ में 
राज-भाषा अधिनियम पास किया गया । इस अधिनियम में यह व्यवस्था है कि 
सविधान में दिये गए प्राविधान--सविधान के प्रारम्भ से १५ वर्ष के वाद अग्रेजी 
का स्थान हिन्दी लेगी--के रहते हुए भी हिन्दी के ्रतिरिक्त अग्रेजी का प्रयोग इन 
प्रयोजनों के लिए जारी रहेगा--(ञ्र) सघ सरकार के उन सभी सरकारी कार्यो 
के लिए जिमके लिए उसका प्रयोग नियत दिन से यूं तक होता रहा; और (व) 
ससद में कार्यवाही के लिए ।2 जिस दिन प्रावधान लागू होगा उसके १० पर्ष 
बाद राज-भाषा के सम्बन्ध में एक समिति (00प्राप्रा।:४ ०४ ०शिल्ष ।97802268) 
बनाई जाएगी, यदि इस उद्देश्य से राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से संसद में एक 
सकलप पेश किया जाय और वह पास हो जाय । यह समित्ति सघ के सरकारी 
प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग की प्रगति पर विचार करेगी और राष्ट्रपति को 
रिपोर्ट देगी जिसमे इस सम्बन्ध में सिफारिशें को जायेंगी और राष्ट्रपति उस 
रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखवायेगा तथा राज्य सरकारों को भी 
भैजेगा । 
विशेष निदेश श्रादि--सविधान में यह भी निदेश है कि सघ अथवा किसी 
भी राज्य में प्रयोग होने वाली भाषा के सम्बन्ध में यदि किसी को कोई शिकायत 
करनी हो तो वह सघ भ्रथवा राज्य के उपयुक्त अधिकारी की सेवा मे ऐसी शिकायत 
दूर करने के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता है। साथ ही संविधान में यह भी निदेश है 
कि सघ सरकार को हिन्दी की उन्नति और विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए, 
जिससे सघ के सभी लोग उसका प्रयोग करने लगें । इस उद्देइय की पूर्ति के लिए 
हिन्दी भाषा के शब्द-भण्डार को हिन्दुस्तानी, संस्कृत व प्रादेशिक भाषाओं से शब्द 
लेकर बढाया जाए। आठवी अनुसूची में अग्नलिखित प्रादेशिक भाषाम्रों का उल्लेख 
है--(१) भश्तमी, (२) बंगाली, (३) गुजराती, (४) पंजस्वी, (») हित्दी, 
2. 5९०7० 3३ 6 (॥6 0ल्‍4 478प73865 ४८९ 99$ (0७7. 
>]२०फ्राइवतीाछ 06 वछाव0॥ 0 धार एला9१ एण विषय ३ट्का5 विगत ॥॥6 
प्रणाषाक्षा०र्ण०00 जी फरड ९००५॥फ४0, ॥% :#३॥50 4.3980380 239, 35 गणा पो 
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(६) कैन्नड, ( ) या (९) मराम्े, (१०) उश्चया, 
११) 2 (१२) तमिल: (१२) तेथूग, और (१४) जद । उस्कृत और उद्दू 
को्‌ अन्य प्रादेशिक सम्बन्धित गया गया है और 
अब उद्द को गी कश्मीर “भाषा का स्थान मित्र गया. है । 
२. निर्वाचन 
क्‍य पन-पद्धति प्रथम विश्येषत्ञाः 
“वयस्क मे कार! (209) गिबशल 5०) है। भारतीय से. धान के नम तिय्रो 
परयात्न्त्र के अधिः अक व्यापक बनाने उहेश्य से 
घिकार (44ण( गीबयत्क दर्श को व्यावहार अदान किया | 
अबकि सन्‌ १६ £६ और १६३४ $ गिय थातन आदि नियम के अन्तर्यत्ष प्रान्तीय 
विधान कौ के लिए थे ६ और १६ प्र० भ्ष० ््यार गे भताधि 
मिला था. और केन्द्रीय विधान पैभा के लिए पे ही सीमित 
एव मताधि बेकार के आधार मुस्यत भपत्ति और झि थे, भार: संविधान दारा 
के मताध्ि दया जाना एक श्रत्यन्त महत्वपूर् के है अब लोकसभा 
और राज्य की विधान गे के लिए सभी २ आयु बाते व्यक्ति मतदात- 
गए है | ँुनाव के प्र जया लगभग 
१७:२ करोड थी जो दुसरे चुनाव मे पेढकर लगभग करोड़ हो 
मतदाताओं के पर्दा २४ करोड से ऊपर है । 
भारत में लाक्षर: पा का अतिशत स० भी नही है, इस आधार 
पर कुछ आलो बड़ मताधिकार दिये जाने की चुद्धिकतता से सर हें प्रकट 
क्र प्रश्चिक्षितो गे मताधिकार || मलने से तन्व के 
विश्वास ही है । में यह स्व करना कि सम्पत्ति 
थी सिक्षा आदि को मानकर म्तता| पकार कि तो वयस्क 
7र का आदर्श भा. री १०. पंमेभी व्यावहारिक कठिन होता 
और प्जातस्प की दिश्वा मे थीमी होती जनसाधारसण् हितो को रक्षा 
और ज्नके व्यत्ि बैणं विकास के लिए मवाधि का मित्रना ति आवश्यक 
हैं। मताधिकार प्राधि ५ ँ; मामलों # अर ॥ चि बहती 
अत, मताविकार राज त्िक शिक्षा क प्राकषन भी है ० राजेन्द्र 
प्रसाद ने गेत्थ ही कहा था हमारे देशकत्तिय उडिगत्ता है | 
उनकी संस्कृति गी चाहे वर्तमान जेप्ट जिशक्षित क्यं 
उ. बन क्ड 26065875% 4 क्ढ त्याग गतपरथा5 मरा गाउ+ 6 
आग्पात 843;6 मा व्यक्त ६4६ | गै35 4 ॥ 28 & /39/ +घ. 32498 काट 
प९आ॥65 35 कब थे 775९ 6, न्वण्गा भला #5 गधा 8०७85 पा ग्याज़ 
9000 “(पु 5०0 क्मद 655 80 /६ 5 दछ 2, 9 ५ धीत, ७ 
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न करे। वे साक्षर नहीं है, परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रपने तथा देश के 
ह्व्ति में उचित पग उठाने की समझ रखते है, यदि उन्हे प्रावश्यक बातें समझा दी 
जाये ।”! 
संघुक्त चु नाव-पद्धात (१7090 8॥6०७०१४८४)--भारतीय निर्वाचन पद्ति 
की दूसरो मुख्य विशेषता संयुक्त निर्वाचन प्रणाली है । परतन्त्र भारत में विभाजन के 
लिए उत्तरदायी कारणों मे सबसे महत्वपूर्ण योग पृथक्‌ निर्वाचन-प्रणाली का था, 
जिसका सविधान निर्माताओं ने उन्मूलन कर दिया है और अरब सयुक्त चुनाव-प्रणाली 
को अ्रपनाया गया है । प्रव प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए केवल एक ही निर्वाचक 
सूची (8786 6०००) 7०) होती है, जिप्तें सभी घर्मो व सम्प्रदायो के 
मतदाताग्रों के नाम होते हैं श्रौर वे सभी मिलकर एक प्रतिनिधि का चुनाव करते 
है। यह प्रणाली सभी विधान-मण्डली के लिए अ्रपनाई गई है। इसके प्रतिरिक्त 
पूर्वकालीन पृथक्‌ निर्वाचन-प्रणाली के अन्य सभी दोपों को भी दूर कर दिया गया 
है अर्थात्‌ अब किसी सम्प्रदाय के लिए जनसंख्या के अनुपात से अ्रधिक प्रतिनिधित्व 
(४८ां8098०) जैसा दोष मिट गया है । केवल अनुसूचित वर्गों व पिछड़े हुए लोगों 
के लिए एक विश्येप सुविधा प्रदान की गई है | उनके लिए राज्य विधान सभाग्रो व 
लोकसभा मे उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षित स्थानों (7९807४८४ 85) 
की व्यवस्था है, किन्तु यह भी आरम्भ में केवल' १० वर्ष की अवधि के लिए की गई 
थी, जिसे झ्रामरामी १० वर्ष के लिए बंढा दिया गया है। इस प्रकार की व्यवस्था 
को प्रजातन्त्र विरोधी कहना बडी भूल होगी । 
स्वतन्त्र चुनाव और निर्वाचन श्रापोग (छ:6७ ९(९८४०४5 804 8॥6९॥07 
(०005809)---भररतीय निर्वाचन पद्धति की तीसरी मुख्य विशेषता “स्वतस्त्र 
चुनाव” है। यह एक निविवाद सत्य है कि प्रजातस्त्र मे निर्वाचन स्वतन्त्र और 
निष्पक्ष होने चाहिये। जिस सीमा तक जनता को चुनाव की निष्पक्षता और स्वतन्त्रता 
में विश्वास कम हो उसी सीमा तक चुनावों को असफल समेझमा चाहिए ।, इसी 
विचार से भारत के सविधान निर्माताओं ने चुनावों को स्व॒तम्त्न श्नौर निष्पक्ष बनाने 
की बड़ी ही सराहतीय व्यवस्था संवैधानिक उपवन्धों द्वारा की है। भारत के 
भसंविधान में एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है। इस आयोग को ससद, राज्य 
विंधान-मण्डलो व राष्ट्रपत्ति और उप-राष्ट्रपति के चुनावों के श्रधीक्षण, निदेशन थ॑ 
नियन्धण, निर्वाचित सूुचियों के तैयार कराने और निर्वाचन सम्बन्धी चिंदादों के 
निर्णय कराने थ्रादि के महत्वपूर्ण कार्य सोपे सये है। निर्वाचित आ्रायोग को परामम् 
देने का कार्य (40४$09 एएशाणा) भी मिला है। अनुच्छेद १०३ के अनुसार 
यह राष्ट्रपति तथा गवनंरो को क्रमश संसद व राज्य विधान-मण्डलों की नियंग्पि- 
ताशों से सम्बन्धित किसी भी प्रश्ने पर अपनी सम्मति देंगा। अ्रनुच्छचद 
३२४ (५). के अनुसार मुख्य घुदाव आशुक्त को केवल उसी प्रकार से उसके पद से 
हटाया जा सकता है जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के विसो न्यायाधीश को ! परन्लु 
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किसी भी न्यायालय में उपरोक्त सम्बन्धों के अधीन निर्वाचन-क्षेत्रों अथवा 
स्थानों के वितरण के सम्बन्ध में जो कानून दनेंगे उन पर किसी प्रकार की न्यायिक 
कार्यवाही नही की जा सकती | संसद अथवा विधान-मण्दल के लिये चुनावों के 
सम्बन्ध में किसी भी प्रकार को चुनाव याचिका (85०७०7 #९८[6०॥) कानून द्वारा 
निर्धारित ढग से ही उपयुक्त प्रधिकारी की दी जायभी | भारत सप्तार में सबसे 
अधिक मतदालाश्रो की संख्या वाला देश है, जिंसमें साक्षरों की संख्या अ्रभी वहुत - 
कम है । फिर भी गत चारों ही झ्राम चुनाव झान्तिपूर्वक हुए ओर देशवासियों 
तथा विदेशियों ने उनकी सराहना की । इस प्रशंसनीय सफलताके लिए जहा एक 
ओर चुनाव आयोग झौर सरकारी अधिकारी थ क्मंचारी-बर्ग प्रशंसा के पात्र है, 
दूसरी ओर देश की जनता और राजनत्तिक दल भी बधाई के पात्र है, क्योकि उनके 
सहयोग विना इत्तना महत्वपूर्ण कार्य सुगमतापूर्वंक संचालित न हो सकता था । 
चार आम चुनावों के सफल संचालन ने राष्ट्र को अ्रन्य प्रजातन्त्रात्मक राष्ट्रों की 
हृष्टि में ऊँचा उठाया है, यह वात निःसन्देह सत्म है । 
३० कुछ बर्गों के लिये विशेष उपबन्ध 
ऊपर यह बताया जा चुका है कि स्वतन्मता से पूर्व भारत में पृथक्‌ चु नाव- 
प्रणाली प्रचलित थी, जिसके फलस्वरूप देश का विभाजन हुप्ना । परन्तु विभाजन 
के उपरान्त इस समस्या पर नये हष्टिकोण से विचार किया गया श्रौर संविधान 
विर्माताओं ने परिर्चातित परिस्थितियों में साम्प्रदायिक श्राधार को स्पामने का 
निषचय किया। फिर भी उन्होंने प्रावश्यक समझा कि जो वर्ग प्रधानतः शिक्षा की 
हष्टि से बहुत पिछड़े हुये है उसके लिये अस्थायी रूप से कुछ विशेष उपवन्ध रे 
जाये । साथ ही आऑग्लभारतीय समुदाय को, जिनकी जनसख्या बहुत ही कम है 
किन्तु जिसे शिक्षित होने के कारण सरकारी सेवाशरों झादि में विश्वेष सुविधायें, 
प्राप्त थी, प्राप्त विशेष सुविधाश्रो का प्रन्त तुरन्त नही वरन्‌ १० वर्ष की भ्रवधि में 
ऋमझः किया जाय । इस प्रकार के विज्षेप उपवन्ध बनाना भी संविधान निर्माताग्रो 
ने न्‍्योयोचित समझा । 
विधान-मण्डलों में श्रारक्षित स्थानों के सम्बन्ध में उपबन्ध--लौफ सभा 
तथा राज्यों की विधान सभाओं में अनुमूचित वर्गों (300०४०६० ०४४४७) भौर 
अनुसूचित जन-जातियों के लिये आरक्षित स्थानों की व्यवस्था है | इन वर्गों व जब- 
जातिया के लिये प्रारक्षित स्थानी की सख्या का किसी राज्य के छुच प्रतिनिधियों 
की संख्या से वही अनुपात रहेगा जो कि उनकी जनसंख्या का राज्य की;कुल जब- 
संख्या से है। प्रथम आम चुनाव के अवसर पर लोक-सभा के कुल ४८६ निर्वाचित 
स्थानों में अनुसूचित वर्गों और अनुसूचित जातियों के लिये ७२ और २६ स्टल 
आरक्षित ये । अब इन वर्गों की जनसख्या ५३ करोड़ से ऊपर है, अतएव उनके लिये 
श्रारक्षित स्थानों में आवश्यक वृद्धि हुई है । इस समय लोक-सभा में कुल निर्वाचित 
स्थानों की संख्या ५२० है, जिसमें अनुसूचित वर्गों व जन-जातियों के लिये क्रमशः 
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प्रॉंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिये सरकारों सेवाप्नों में विशेष 
सुविधायें--सविधान के आरम्भ के प्रथम दो वर्ष मे उनकी रेल, डाक, वार व 
आयात निर्यात कर विभागों की नोकरियो में उसी प्राधार पर प्रद दिये गये जिस पर 
कि उन्हें १६९४७ के पर्व मिलते थे | परन्तु उसके उपरान्त प्रति दो वर्ष के काल में 
सुरक्षित स्थानों में १० प्र० श० के हिसाव से कमी की गई जिससे संविधान के 
प्रारम्भ से १० वर्ष उपरान्त १६६० में इस सुविधा का प्रन्त हो सका । 
शग्ल भारतोय समुदाय को धिक्षा के लिये विश्येष उपबन्ध-इस समुदाय 
फी शिक्षा सस्याप्रों को सध व राज्य जो झआथिक सहायता सन्‌ १६४८ के पुर्वे देते 
थे बह सविधान के प्रारम्भ से ३ वर्ष तक वैसी हो जारी रही | उसके बाद झ्रागे के 
प्रति तीन वर्ष में यह सहायता १० प्र० द० घटाई गई भौर १० वर्ष बाद यह वन्द 
कर दी जानी थी | इस सम्बन्ध में एक विशेष शर्त यह भी रखी गई है कि यदि इस 
१० वर्ष की अवधि में इन शिक्षा सस्याओ ने झारल भारतीय समुदाय के सदस्यों 
को छोडकर प्न्य जातियों के विद्याथियों के लिये कम से कम ४०% स्थान न रखे 
तो उन्हें यह विशेष सहायता न मिलेगी । 
भ्रनुसूचित वर्गों व जन-जातियों के लिये विशेष पदाधिकारों (57०09 
0700)--सविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा इन जातियों के लिये एक विशेष 
पदाधिकारी-ग्रायुक्त (0०0परा६४०४९7) की नियुक्ति की गई है । उसे स्विधान 
द्वारा इन जातियो को मिले सरक्षणों से सम्बन्धित मामलों की जांच व देखभाल 
करने के अधिकार मिले है। वह राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय बीतने पर इन 
मामलों के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति श्रादेश 
दे तो वही विशेष पदाधिकारी ग्न्य पिछड़े हुये वर्गों के सम्बन्ध में भी काये 
करेगा | 
पिछड़े हुये वर्गों का भ्रायोग (890:फ%आव (४७5४6४ (००5४०) -० 
संविधान के झनूसार राष्ट्रपति द्वारा पिछड़े हुये वर्गों की सामाजिक व शिक्षी 
सम्बन्धी दक्षाओं की जाँच करने के लिये ऐसे आयोग को नियुक्ति की गई थी। इस 
श्रायोग ने अपने प्रतिवेदन में उन वर्गों की कठिनाइयों को बताया और उनको ईर 
करने के लिये क्या किया जाय इस विपय में भी प्िफारिशें की । 
अनुसूचित क्षेत्रों व जेन-जातियों के सम्बन्ध में संघ का नियस्नेश-“ 
स्विधान प्रारम्भ होने के १० वर्ष वाद राष्ट्रपति ने एक आयोग नियुक्त किया जिसे 
जे विभिन्न स्वायत्तपुर्णो राज्यो मे अनुसूचित क्षेत्रों व जन-जातियो के प्रशासन के 
सम्बन्ध मे एक प्रतिवेदन तैयार किया । सघ की कार्य पालिका को यह भी अधिकीर 
प्राप्त है कि इन क्षेत्रों में अथवा जन-जातियों के कल्याण हेतु कोई विशेष योजना 
बनाये और उसे कार्याम्वित करने का झादेश दे सके | यह पहले ही बताया जा चुका 
है कि सविधान के भ्रनुसतार कुछ राज्यों मे एक मन्त्री विशेष रूप से इन जातियो से 
से सम्बन्धित मामलो के लिये नियुक्त किया जाता है | 


संविधान के ग्रन्य भहत्वपूरं पह्नू (२6३ 


पनुसचित वर्ग व जेन-जातियां (उत्राव्वणत्त (१४5०४ इ७त 270०3)... 
इस संविधान के नि $़ 


अयोजन के हि तम्बन्धि जय के पवन र के परामम 
प सावंजनिक विज्ञच्ति द्वारा यह रत करेया कि उप राज्य में कौन-कौन 
जातिया इन श्रेहि गे में आते है। परन्तु पैसद इन क्यों की. सूची मे 
किसी तिक्ो म्मिल्लि अथवा किसी को सूची से निकाल प्रकती है । 
११ अगस्त १६ १० को एक अर देश शत कर प्ट्रपति क भन्न राज्यों 
अनुगूचित वर्गों को एक सूची ;; इसी प्र: राष्ट्रपति ऐक सावंजनिक 
बन्ति द्वारा अत्येक राज्य की जन-जाति सकाचित 
कराई। इस बची मे भी प। रिक्त: का अधिकार पेसद को है; इन विशेष 
उपबन्धों का उहेश्य, थि सम्बन्ध -मण्डः परकारी सेकओ 
भे आरक्षित स्थानों की व्यः सवा तथा चरिक्षा सम्बन्धी योजनों के लिये अर थः 
सर हैं, उन पिछछे 22) भ्रति ज्यक समुदायों को ये 
भुविधाये देकर इसरो के समान है, जिन्हे कि भी सुविधाओं की 
है । वास्तव में इस उपचन्धों की आवश्यकता परिस्थितियों 
का निराकरसख करने के पडी है। & न्ध श्रस्थायी है और सी भी प्रकार 
से राज्य के प्रजातान्त्रिक व पर्म-निरपेक्षता: के आपारो के टी है 
पतूचित जन-ज, पथाँ व क्षे: (3नाव्वपाल्त 7025 ॥क ८48)... 
किस राज्य में कौन-कौन 'गाति क्षे अनुश्ृच्तित की श्रेणी मे आयेगे 
पपफी घोषणा राष्ट्रपति है। वह इस सम थारी किये गे अपने 
में अ्ग्रलिसित परिवतेन भी कर से: -- यह घोषर्ा कर 
ता है कि अ्रमुक क्षेत्र पपनचित क्षेत्र नही रहेगा, (२) है ऐसे क्षेत्र क| सीमा 
धार कर है, प्रीर (रे में वाले राज्यों सम्बन्ध 
में भी वह उपः कर सकता + पते क्षेत्रों का प्रशासन 
कार्यप्रालिका को सौंपा गया है और इस सम्बन्ध है सी फैयंपालिका के 


वह से 
नियन्धर में रहती है । गैवनेर को इस क्षेत्रों के अनुद्यासन भर सुरक्षा के लिये 
गयम बनाने का अधिकार प्राप्त है श्रौर नह इस उद्देश्य से इन क्षेत्र में लागू 

वाले संघ अ्रथवा राज्य | के कानूनों मे परिवर्तन भी कर सकता है। इन क्षेत्रो के 
प्रधासन से सम्बन्धित यम बनाने के प््‌्वं गक्नेर को जन-जातीय परामशंदाती 
परिषद्‌ (4कंगज ९०ण्ण्टा) का परामस त्रेना प्रावश्यक है। ब्। 

के ऐसे राज्य से यहाँ पर अनुनूचित अदेच हो एक परामशंदानी परिषद्‌ 
की स्थापवा की गई है । इस परिषद्‌ में अधिक से २० सदस्य होते जिनमे 
से ३/४ राज्य की विधान सभा में इन जातियों व क्षेत्र के प्रतिनिधि होते है ; इचत 
परिषद्‌ का अस्य कार्य इस जातियो व्‌ क्षेत्रो के केल्यार हैबु उन भामत्रों मे. जो 
इसे सीबे जाये, गवर र को परामश्न देना है । प्रत्वेक राज्य में इस परिषद के सदस्यों 


रश्ढ मु भारतोय शासन और राजनीति 


की संख्या गवनेर निश्चित करता है। वही सदस्यो व सभापति की नियुक्ति तथा 
कार्य-प्रणाली के विपय में नियम बनाता है। पु 
४. संशोधन विधि 


यह तो पहले ही बताया जा चुका है कि हमारे सबिधान में दुस्संशोध्यता 
व॑ सुसंशोध्यता का अपुर्वं मिश्रण है। सघात्मक सविधान होने के कारण इनमें 
दुस्सशोध्यता का होना आवश्यक था, किन्तु कई उपायों द्वारा इसमें सुगमता से 
परिवर्तत हो सकते हैं। सविधान में जिस गति के साथ परिवतंन हुये हैं, उसे कुछ 
आलोचक पसन्द नहीं करते । यह सत्य है कि सविधान में स्थायित्व की मात्रा 
अ्रधिक होनी चाहिये श्र्थात्‌ उसमें संशोधन सोच-समभकर किये जाने चाहियें। 
परन्तु जैसा स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने कहा था सविधान का परिवतेनशील होना 
भी भ्रावश्यक है, क्योकि यदि उसे अत्यधिक कठोर श्रौर स्थायी बना दिया जायेगा 
तो राष्ट्र का विकास रुक जायेगा ।* 


स्वर्गीय डा० अम्बेदकर के अनुसार सविधान में तोन प्रकार से संशोधन 
किये जा सकते है । प्रथम साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा, उदाहरण के लिये 
अनुच्छेद १६६ के अन्तर्गत ससद के कानून द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का 
अन्त अथवा उसकी रचना की जा सकती है ) दूसरे, सप्तद की विधायी प्रक्रिया 
द्वारा, जिसके लिये विशेष बहुमत (प्रत्येक रूदन के कुल सदस्यों का पूर्ण तथा 
उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का २/३ बहुमत) की ग्रावश्यकता है। यही 
व्यवस्था भाग रे और ४ में वर्णित मूल अधिकारों व निदेश सिद्धान्तों में सशोधन 
करने के लिये लागू होगी। तीसरे, सघ और राज्यो के बीच शक्तियो व अधिकारों 
के वितरण से सम्बन्धित अनुच्छेदों में सोधन करने के लिये संसद में विशेष 
बहुमत द्वारा पारित सशोधन प्रस्तावों पर कम से कम आधे राज्यों के विधान- 
मण्डलों की स्वीकृति मिलनी आवश्यक है । हि 


संविधान के सशोधन के लिये अनुच्छेद २६८ में साधारण उपबन्ध यह है 
कि संशोधन सम्बन्धी विवेयक ससद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। 
यदि ऐसा विधेयक प्रत्येक सदव में कुल सदस्यों की सख्या के बहुमत तथा उपस्थित 
और मतदान करने घाले सदस्यों के २/३ के बहुमत से प्यूस हो जाता है. तो उसे 
राष्ट्रपति की अनुमति के लिये भेजा है, जिसके मिलने पर उसके अनुसार संविधान 
सब्ोधित हो जाता है। परन्तु यदि ऐसा विवेयक निम्नलिखित विषयों मे से किसी 
के सम्बन्ध मे समोधव करना चाहता है तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिये तभी 
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जायेगा जबकि स्वियासित सऊ, गे की सम्मिलित कैम के कम ग्रावे 
राम्यो । में विधा; “मण्डक् उम्का >म्पुप्टिफरस कर $ 
(१) राष्ट्रपति क | सम्बासि अनुच्छेद ५ वश५। 
(२) संघ की कायंपानिका फयो सम्बन्धी अनुच्छेद ५ ३ 
(३ स्वयामिन कार्यप्रातिका सक्तियो अनुच्छेद: 
१२२ 


से यह स्प' है कि का सम्बन्ध पष और स़््यो के) 
सकितियों क अधिकरासे के वितरस के है उनके विषय # कोई भी सथोपन संसद 
अकेले (4५) नही कर सकती ॥ उनसे पेम्बन्धित चश्मोधन अस्तावो बर- 
फेम से कम पे नेप्रि 


फेम से वाधीन राज्यों के वि. पान-मण्डलो का अनुसभर्थ यक 
+ ग्रतत. विधान के) ससोधन विधि संपाद परविधानों जे. है; यदि 
ऐसा न हवा को प्रकार राज्यो की सक्तियों मे चाहती प्ररिवर्तन' 
कर सकती थे "पु यह ध्यान देने हैक राज्य-सासन केः पेम्बन्ध में 
भोधन के फैवल ससद दारा फस ने ही किये प्रकते ति्‌ 
राज्यों को में पच्चोधन के नही है | 
“है पहले ही बत्ाय, जा चुका राज्यों सीमाओं भे किये गये 
परिवर्तन के पत क्षेत्र अयासन के न्षित्त जपवन्‍्धो के प्र सेसद 
पारण है। इसके श्रतिरिक्त आप; में विन 
सश्ेक्षन किये ह्ढी पिलिधान का एकात्मक हो पक्का ह भरी. कातो सै 
यह निप्कप जता है (# भारत का सेविधान प्रषात्मक होने के 
बे त्ीलेप पम्मिथर 


२६६ ] भारतीय शासन और राजनोति 


५. भ्रव तक छिये गये संशोधन 


प्रथम संशोधन श्रधिनियम, १६५१--अनुच्छेद १६ में संभोधन. के परिणाम- 
स्वरूप राज्य कानून द्वारा स्वातन्श्य अभ्रधिकार के प्रयोग पर राज्य की सुरक्षा, 
विदेशी से मित्रतापूर्णो सम्बन्ध, सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार के हिंत में अथवा 
न्यायालय के अवमान या अपराध को उकसाने के सम्बन्ध में उचित प्रतिवनन्‍्ध लगा 
सकेगा। अनुच्छेद ३१ के बाद अनुच्छेद ३१ (अर) और ३१ (व) जोड़े गये हैं। 
३१ (अ) के अनुसार राज्य का कोई भी ऐसा कानून जो राज्य द्वारा किसी की 
जमीदारी अथवा भूमि पर अधिकारों को अजित करने वाला हो इस आधार पर 
अवध नही ठहराया जायेगा कि वह इस भाग में वणित अ्रधिकारों का उल्लंघन 
करता है। ३६१ (व) के द्वारा नवी श्नुसूची मे सम्मिलित कानूनों को अवध नहीं 
ठहराया जायेगा । इस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के विधान-मण्डलों द्वारा पास 
किये गये जमीदारी उन्मुलन सम्बन्धी कानून दिये गये है । 
दूसरे संशोधन प्रधितियम, १६५२ द्वारा अनुच्छेद ५१ के सक्शन (१) (ब) 
में यह परिवतेन हुआ है--'जनसंख्या के प्रति ७,५०,००० के लिये एक सदस्य से 
कम नहीं” शब्दों को हटा दिया गया है । तोसरे संशोधन प्रधिनियम, १६५४ ने ७वी 
अनुमूची की तीसरी सूची मे ३३वें स्थान पर भ्रन्य वस्तुओं के नाम सम्मिलित किये 
है। चौथे संशोधत प्रधिनियम, १६५५ ने अनुच्छेद ३१ व ३१ (श्र) में फिर समझोगो 
किया है। अनुच्छेद ३१ के खण्ड २ के स्थान पर यह खण्ड रखा गया है--'कोई 
भी सम्पत्ति भ्रचिवाये रूप से सिवाय सार्वजनिक प्रयोजन के लिये श्रजित न की जायेगी 
और न ही सिवाय ऐसे कानून द्वारा, जो सम्पत्ति के अर्जन के लिये प्रतिकर की 
व्यवस्था करे झौर जो या तो प्रतिकर की राशि नियत करे या उन सिद्धान्तों भौर 
ढंग को स्पष्ट करे जितके अनुसार प्रतिकर निर्धारित किया तथा दिया जायेगा भौर 
ऐसे किसी कानून के विरुद्ध किसी न्यायालय में इस झ्राधार पर कोई कार्यवाही मे 
की जा सकेगी कि उमके द्वारा की गई प्रतिकर व्यवस्था भपर्याप्त है । 
पाँचवे संशोधन ध्रधिनियस, १६५४५ ने श्रभुच्छेद ३ के इस उपवन्ध (970४- 
आंणा) में कि राज्यों को सीमाम्रो मे परिवर्तन सम्बन्धी कोई भी विधेयक संसद के 
किसी सदन मे राष्ट्रपति की पुरे सिफारिश के बिना पेश न किया जायेगा और यदि 
ऐसे विवेयक का सम्बन्ध स्वश्ासित राज्यो को सीमाग्रो व नामो से हुआ हो वो 
राष्ट्रपति को उस पर सम्बन्धित राज्य या राज्यों के विधान-मण्डलो के मत को 
जानना अनिवाय होगा, यह परिवरततंन किया है कि राष्ट्रपति ऐसा करने के लिये 
समय की सीमा निर्धारित कर सकता है | इस संशोधन के परिणामस्वरूप ही राज्य 
पुनर्गठन का कार्य निश्चित अवधि के भीतर पूर्ण हो सका । छठे संशोधन झधिनियम/ 
१६४६ के द्वारा सातवी अनुसूची मे सघीय सूची के «२ अश के बाद ६२ (श्र) 
जोड़ा गया है जो इस प्रकार है--/समाचार-पत्रों के अतिरिक्त अन्य वरतुप्रो की 
बिक्री और खरीद पर कर जहाँ कि ऐसी विक्री और खरीद अन्‍्तर्राज्य व्यापार पा 


स्विधान के अन्य महत्वपूर्ण पहलू [ २३६९७ 


वाणिज्य के सम्मस्प में हो 7 इसको ध्यान मे रखकर राज्य सूची के भ्रश ५४ में 
भी उपयुक्त परिवर्तन हुप्रा है 


सातवां सशझोवन प्रधिनियम, १६५६ सबसे अधिक महत्वपूर्ण और विस्तृत 
है; वयोकि इसके द्वारा राज्यों के पुनर्गठन सम्बन्धी अनेक संशोधन किये गये है । 
सर्वप्रथम, सवियाल की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके विभिन्न पुलर्गठित राज्यो 
को सीमाप्रों का उल्लेस किया गया है तथा संघीय क्षेत्रों की सीमाओं को भी बताया 
गया है । दुसरे, सम्बन्धित अनुच्छेदों में संशोधन आ्रादि करके चोवी गनुसूची में राज्य 
सभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों की सस्या में आवश्यक परिवर्तन हुये है । 
ग्रव राज्य सभा में राज्यो और संघीय क्षेत्रों के कुल प्रतिनिधियों की सख्या बढ़कर 
२२० हो यई है । इसी प्रकार लोरुसभा की रसता के सम्बन्ध में ग्रावश्यक 
परिवर्तन हुये है । ऐसे ही परिवर्तन विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं की रचना, 
उच्च न्यायालयों के संगठन व अधिकार-ओत्र आदि के सम्बन्ध में हुये है। भाग 'ग' 
के राज्यों के स्थाव पर मधीय क्षेत्रों के प्रशासन सम्बन्धी अ्रनुच्छेदों २३९ वे २४० 
में आवश्यक परिवर्तत फिये गये है । इस सप्योधन द्वारा अनुच्छेद २५८ के बाद 
प्रनुब्छेद २५८ (प्र) और जोडा गया है, जो इस भ्रकार है --सविधान में श्रन्य 
व्यवस्था के रहते हुये किमी राज्य का गवर्मेर मारत सरकार को सहमति से भारत 
सरकार अथवा उसके प्रधिक्ारियों को झर्तें सहित अयवा रहित किसी भी ऐसे 
मामले के बारे में कार्य सोंप सकता है जो कि राज्य की कार्यपालिका भक्ति के क्षेत्र 
मे आता हो ।! इसी समोधन द्वारा राजग्रमुखों की व्यवस्था का सदंव के लिए 
भ्रत्त हुआ्ना । 


सविधान के दें संशोषत श्रधिनियम, १६५६ से अनुच्छेद ३३४ को 
समोधित किया गया, जिसके फवस्वरूप, अ्रनुमुचित चर्गी व जत-जातियों और 
आग्ल-भारतीयों के लिए आरक्षित स्थानों को व्यवस्था झ्रायामी १० वर्ष के लिए 
बढ़ा दी गईं। वें संशोधन अधितियम, १६६० के अनुसार संविधान की प्रथम 
अनुसूची में परिवर्तत किया गया जिससे सन्‌ १६५८ में भारत व पाकिस्तान सरकारों 
के बीच हुए समभोते के अनुसार भारत के कुछ क्षेत्रों का पाकिस्तान को सुगमता- 
पूर्वक हृस्तातरण किया जा सका। १०वें संशोधन अधितियम, १६६१ द्वारा दादरा 
झौर वगर हवेली के स्वतस्त्र क्षेत्रों का भारत के साथ एकीकरण किया गया और 
उनका प्रशासन राष्ट्रपत्ति द्वारा दनाये गये विनियमों के अधीन रखा गया । ११वें 
संझोपन अ्रधिनियन, १६६१ के अनुसार उप-राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाबक- 
मण्डल के निर्माण हेतु संसद के दोनों सदतो की संयुक्त बैठक की आवश्यकता नही 
रही । इसी सप्योधन द्वारा अनुच्छेद ६१ में यह परिवर्तन हुआ है कि राष्ट्रपति और 
उप-राष्ट्रपति के चुनाव को इस आवार पर चुनौती न दी जायगी कि निर्वाचक 
मण्डल में चुनाव के समय कोई स्थान रिक्त था । १२वें संशोधन भ्धितियम, १६६१ 
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५. श्रव तक किये गये संशोधन 
प्रथम संशोधन अधिनियम, १६५१--अनुच्छेद १६ में सशोधन. के परिणाम- 
स्वरूप राज्य कानून द्वारा स्वातन्तव्य अधिकार के प्रयोग पर राज्य को सुरक्षा, 
विदेशों से मित्रतापूर्णा सम्बन्ध, सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार के हित में अ्रथवा 
न्यायालय के अवमान या अपराध को उकसाने के सम्बन्ध में उचित प्रतिवन्ध लगा 
सकेगा । अनुच्छेद ३१ के वाद अनुच्छेद ३१ (ञ) और ३१ (व) जोड़े गये हैं। 
३१ (अर) के अनुसार राज्य का कोई भी ऐसा कानून जो राज्य द्वारा किसी की 
जमीदारी ग्रथवा भूमि पर अधिकारों को श्रजित करने वाला हो इस श्राधार पर 
अवंध नही ठहराया जायेगा कि वह इस भाग मे व्शित अधिकारों का उल्लपद 
करता है। ३१ (व) के द्वारा नवी अनुसूची में सम्मिलित कानूनों को परवैध नही 
ठहराया जायेगा । इस अनुसूची में विभिश्न राज्यो के विधान-मण्डल़ो द्वारा पास 
किये गये जमीदारी उन्मुलन सम्बन्धी कानून दिये गये है। 
दुसरे संशोधन प्रधिनियम, १६४२ द्वारा अनुच्छेद ८१ के सेक्शन (१) (१) 
में यह परिवर्तेन हुआ है--जनसख्या के प्रति ७,५०,००० के लिये एक सदस्य से 
कम नही' शब्दों फो हटा दिया गया है। तौसरे संशोधन भ्रधिनियम, १६५४ ने ७वी 
अनुसूची की तीसरी सूची मे ३३वें स्थान पर अन्य वस्तुओं के नाम सम्मिलित किये 
है। चौथे संशोधन प्रधिनियम, १६५४ ने अनुच्छेद ३१ व ३१ (प्र) में फिर सशोपर्ण 
किया है। श्रनुच्छेद ३१ के खण्ड २ के स्थान पर यह खण्ड रखा गया है--/कोई 
भी सम्पत्ति अनिवार्य रूप से सिचाय सार्वजनिक प्रयोजन के लिये श्रजित न की जायेगी 
और न ही सिवाय ऐसे कानून द्वारा, जो सम्पत्ति के अर्जन के लिये प्रतिकर की 
व्यवस्था करे झौर जो या तो प्रतिकर की राशि नियत करे या उन सिद्धान्तों भौर 
ढग को स्पष्ट करे जिनके अनुसार प्रतिकर निर्धारित किया तथा दिया जायेगा और 
ऐसे किसी कानून के विरुद्ध किसी न्यायालय में इस भ्राधार पर कोई कार्यवाही ग 
की जा सकेगी कि उमके द्वारा की गई प्रतिकर व्यवस्था भ्रपर्याप्त है । हे 
पाँचवे संशोधन श्रधिनियम, १६५५ ने अनुच्छेद ३ के इस उपबन्ध (00४० 
भंणा) में कि राज्यों की सीमाप्रो में परिवर्तन सम्बन्धी कोई -भी विधेयक संसद के 
किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना पेश न किया जायेगा और यदि 
ऐसे विधेयक का सम्वन्ध स्वशासित राज्यो की सरीमाग्रों व नामो से हुआ हो 
राष्ट्रपति को उस पर सम्बन्धित राज्य या राज्यों के विधान-मण्डलो के मंर्त 
जानना ग्रनिवार्य होगा, यह परिवतंन किया है कि राष्ट्रपति ऐसा करने के ते 
समय की सीमा निर्धारित कर सकता है। इस सझोधन के परिणामस्वरूप ही रे 
पुनर्गठन का कार्य निदिचत अवधि के भीतर पूर्ण हो सका । छठे संझोधन प्रधिनियर) 
१६५६ के द्वारा सातवी अनुसूची में सघीय सूची के &२ अश के बाद ६र (प्र) 
जोड़ा गया है जो इस प्रकार है--“समाचार-पत्रों के अ्रतिरिक्त अन्य वस्तु न 
धिक्री और सरोद पर कर जहाँ कि ऐसी विक्री और खरीद अस्तर्राज्य व्यापार गा 
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वाशिज्प के सम्यन्ध में हो ।” इसको घ्यान में रखकर राज्य सूची के ग्रश ५४ में 
भी उपयुक्त परिवतंन हुआ है । 


सातवाँ संशोधन भ्रधिनियम, १६५६ सबसे अ्रधिक महत्वपूर्ण ग्लौर विस्तृत 
है; वयोकि इसके द्वारा राज्यों के पुन्गंठव सम्बन्धी श्रतेक सशोधन किये गये है । 
सर्वप्रथम, सविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके विभिन्न पुनर्गंठित राज्यों 
की सीमाझं का उल्लेस किया गया है तथा सघीय क्षेत्रो की सीमाओ को भी वत्ताया 
गया है । दूसरे, सम्बन्धित गअनुच्छेदो में सश्लोधन झ्रादि करके चौथी अनुसूची में राज्य 
सभा में विभिन्न राज्यो के प्रतिनिधियों की सख्या में आवश्यक परिवर्तन हुये है । 
अब राज्य सभा में राज्यों ग्रौर सघीय क्षेत्रों के कुल प्रतिनिधियों की सख्या बढ़कर 
२२० हो गई है । इसी प्रकार लोकसभा की रचना के सम्बन्ध में श्रावश्यक 
परिवतंन हुये है । ऐसे ही परिवर्तन विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं की रचना, 
उच्च न्यायालयों के स गठन व झ्मधिकार-स्षेत्र आदि के सम्बन्ध में हुये है। भाग “गा 
के राज्यों के स्थान पर सघीय क्षेत्रों के प्रशासन सम्पन्धी अनुच्छेदों २३९ व २४० 
में आवश्यक परिवर्तन किये गये है। इस सशोधन द्वारा अनुच्छेद २५८ के बाद 
अनुच्छेद २५८ (श्र) भौर जोडा गया है, जो इस प्रकार है--“सविधान में ग्रन्य 
व्यवस्था के रहते हुये किसी राज्य का गवर्नर भारत सरकार की सहमति से भारत 
सरकार अयवा उप्तके अधिकारियों को शर्ते सहित भ्रयवा रहित किसी भी ऐसे 
मामले के बारे में कार्थ सौंप सकता है जो कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति के क्षेत्र 
में आता हो ।” इसी सशोधन द्वारा राजप्रमुखो की व्यवस्था का सदव के लिए 
अन्त हुआ 


सविधान के वें संशोधन श्रधिनियम, १६५६ से अनुच्छेद ३३४ को 
संभोधित किया गया, जिसके फचस्वरूप, अनुसूचित वर्गों व जन-जातियो श्र 
आग्ल-भारतीयों के लिए ग्रारक्षित स्थानों की व्यवस्था आगामी १० वर्य के लिए 
बढ़ा दी गई। €वें संशोधन अधिनियम, १९६६० के अनुसार संविधान की प्रथम 
अनुसूची में परिवर्तन किया गया जिससे सन्‌ १६५८ में भारत व पाकिस्तान सरकारो 
के बीच हुए समभौते के अनुसार भारत के कुछ क्षेत्रों का पाकिस्तान को सुगमता- 
पूर्वक हस्तातरण किया जा सका | १०वें संशोधन अ्रधितियत, १६६१ ढ/रा दादरा 
और नगर हवेली के स्वतन्त्र क्षेत्रों का भारत के साथ एकीकरण किया गया और 
उनका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा वनाये गये विनियमों के अधीन रखा गया । १९वें 
संशोधन भ्रधिनियन, १६६१ के अनुसार उप-राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वावक- 
मण्डल के निर्माण हेतु ससद के दोनों सदनों की सयुक्त वैठक की आवश्यकता नही 
रही । इसी समोधन द्वारा अनुच्छेद ६१ में यह परिवर्तन हुआ है कि राष्ट्रपति और 
उप-राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती न दी जायगी कि निर्वाचक 
मण्डल में चुनाव के समय कोई स्थान रिक्त था। १२वें संशोधन भ्रधिनियम, १६६१ 


२६८५ ) भारती य शासन और राजनीति 


के द्वारा मोआझा, डामन और ड्यू का भारतीय सपव में २० दितम्बर १६६१ से 
एकीकरश हुआ और उन्हें ७वा सधीय क्षेत्र ववाया गया है । 
१३वें संशोधन अधिनियम, १६६२ के द्वारा नागालंण्ड (१६वें राज्य) की 
रचता हुई और उसने नागराओ्रों के लिए कुछ विशिष्ट रक्षस की व्यवस्था की । 
इसके झ्नुसार, सबिधान के अन्य उपबन्धों के रहते हुए भी, नाग्राग्मो के सामाजिक 
और धामिक प्रथाओ्रों, वायाग्रो के प्रथामत कावून और प्रक्रिया, नागाझो के प्रथागत 
कानून के अनुसार निर्सायों को अन्तग्र॑स्त करने वाले व्यवहार और दण्ड न्याय और 
भूमि तथा उसके साथनों के स्वामित्व व हस्तातरण के बारे मे ससद का कोई भी 
कानून वागालेण्ड राज्य मे तव तक लागू वे होगा जब तक फि नाग्रारल॑ण्ड राज्य की 
विधान सभा सकत्प द्वारा ऐसा निर्णय न करे । इस संयोवत ने नायालैण्ड के यवर्तर 
को कुछ विभेप उत्तरदायित्व (ह्व्णं॥। 7:5907507 ४५४) भी' प्रदान की है । 
१४वें संशोधन प्रधिनियम, १६६२ ने पुरानी फ्रांसीसी बस्तियों के भारत 
में निगमत से लिए व्यवस्था की, जिन्हें पॉन्डीचेरी नाम दिया यया । उसने सबीय 
क्षेत्रों से लिए सोकसभा में स्थानों की संख्या २० से बढाकर २५ कर दी। उसी 
सश्ोवन द्वारा एक नया अनुच्छेइ २३९ (मर) जोड़ा गया, जिसके अन्त्यंत्न कई 
संघीय क्षेत्रों गे स्थानीय विधान समाग्रो और सत्रि-्परिपदों की रचना की गई | 
१५वें (संशोधन) श्रधितियम, १६६३ के मुल्य प्ररविधान इस प्रकार है-- 
(१) इसने सचिधात की धारा ३११ को इस पकार समोधित किया है कि नायरिक 
सेकको के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के लिए केवल एक बार ही जाँच (॥4979) 
को जायेगी । (२) र/मद्रपति को यह सक्ति मिली हे कि वह भारत के मुख्य 
न्यायाधिपति से मन्त्रणा करने के वाद सर्वोच्च श्रथवा उच्च न्यायालय के किती 
भी ऐसे स्पावापीय की आयु निर्धारित कर सफेया जिध्तके वियय में कोई सन्देह 
उत्पन्न हो, और (३) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद से निवृत्ति की श्रायु ६० 
के स्थान पर ६२ वर्ष हो यई। संविधान के १६वें (संशोधन) श्रधिनियम १६६३ 
के शन्तर्गत राज्य सरकारों को यह शक्ति ग्राप्त हुई है कि वे ऐसी सभी कार्यवा/हियी 
पर प्रतिवन्ध लगा सकेगी जिनका उद्देश्य देश की एकता को खंडित करना हो भोर 
वे राजनतिक दलो द्वारा भारतीय सघ से पृथऋ होने को चुनाव का धश्न बनाते 
की मनाही कर सकती है। धाराये प४े भौर १७३ तथा तीवरी अनुसूची में दिये 
गये शपथ के रूपी को इस प्रकार सशोवित किया गया हैं कि सतद व राज्यो के 
विधान-मण्डलो के लिए प्रत्येक उम्मीदेशार, सथ व राज्यों के मंत्रियों, सँतद वे 
राज्यों से विधान-मण्ठलों के सदस्पोी, सर्वोच्च व उच्च स्थायालयों के त्यायाधीयों 
और भारत के नियस्त्रक व महालेसा परीक्षक को भारत की प्रभुता व अवण्डता 
(गाव्ट्धं(0) बनाये रखने की सपय लेनी पड़े। 
१०वें सशोधन अधिनियम, १६६४ द्वारा सरकार को विना प्रतिकर दिये 
उस भूमि कया अर्जन करने से रोक दिया गया है जिस प्र कोई व्यक्ति स्वय 
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खेती कर रहा है और जो उस समय लागू भूमि रखने की अधिकतम सीमा के 
भीतर है। १८वे संद्योधन भ्रधिनियम, १६६६ के अनुसार पंजाब का भाषायी 
आधार पर पुनर्गठन हुआ और पजायव व हर॒याना दो पृथक राज्यो के साथ प्रथम 
नवम्बर, १६६६ को चण्डीगढ सघीय क्षेत्र का निर्माण हुआ तथा पजाब के कुछ 
पहाड़ी क्षेत्रो को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। 
शृ&वें संशोधन भ्रधिनियम, १६६६ ने अनुच्छेद ३२४ (१) में से ये शब्द 
निकाल दिये . 'ससद या राज्य विधान-मण्डलो के निर्वाचनों के या उनसे सम्बन्धित 
सम्देहों और विवादो के निर्णय के लिए निवरचिन अधिकरणो की नियुक्ति समेत” । 
इस सशोधन के पास हो जाने से ब्रव निर्वाचन याचिकाग्रो की सुनवाई सीधे उच्च 
न्यायालयों में होगी और याचिका दाताओो को सर्वोच्च न्यायालय में श्रपील करने 
का भी अधिकार होगा। २०वें संशोधन अधिनियम, १६६६ ने उन न्यायिक 
पदाधिकारियों की, जिनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्‍्यायालब द्वारा प्रभावित घोषित कर 
दी गई थी, नियुक्तियों, तैनातियों (9०४/78$), तवादलों श्रौर उनके द्वारा दिये 
गये निणुयो, झ्ाज्ञप्तियो, सजाओ तथा अन्य झादेशो को वैध कर दिया । 
२१वें संशोधन प्रधिनियम, १६६६ के द्वारा सिन्धी भाषा को भी सविधान 
की ८वी झनुसूची मे सम्मिलित कर दिया गया है। २२वें संशोधन अधिनियम, 
१६६६ ने निर्वाचन सम्बन्धी कानून मे परिवतंन किये, जैसे निवांचचत श्रधिकरणों 
(९।९०४०॥ (9५॥9$) की समाप्ति । 
६. नागरिक सेवायें 
स्वाधोनता से पूर्व सेवाओ्रों को स्थिति--ब्रिटिशथ झासन-काल के श्रारम्भ 
में सभी उच्च अ्रधिकारी ब्रिटेन के निवासी होते थे, जिन्हें ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
संचालक नामजद किया करते थे । सन्‌ १८०६ में भारत भेजे जाने वाले अ्धि- 
कार्रियों के प्रशिक्षण के लिये इमलेड में एक कालिज खोला गया था । उच्च सरकारी 
नौकरियों मे भारतीयों को स्थान न दिये जाने से देशवासियों में नाराजगी फैलनी 
स्वाभाविक ही थी । भारतीयों को सन्‌ १८३३ के चारटर एक्ट में प्रथम वार यह 
आराइवासन दिया गया था कि किसी भारतीय को अपने धर्म, जन्म-स्थान, बश अथवा 
रंग में से किसी आधार पर भी कम्पनी के झधीन किसी पद को पाने से बचित नहीं 
किया जायेगा; परन्तु जब तक सरकार ने भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त 
करने के हेतु कोई निश्चित नीति न अपनाई थी । सन्‌ १८५३ में इगलेड से आने वाले 
अधिकारियों की छाँठ के लिये प्रतियोगी परीक्षा श्रारम्भ की गई और झागे चलकर , 
शुरू में दो-चार भारतीयों को इण्डियन सिविल स्विप्त में नामजद किया ग्रया । 
भारतीयों को भी परीक्षा में भाग लेने के लिये इगलेड जाना पड़ता था। इण्डियन 
सिविल सविस मे भारतीयों को सन्‌ १६२०७ तक बहुत कम स्थान दिये गये । सन्‌ 
१६१६ के कानून के अन्तर्गत प्रान्तो में दंध शासन-प्रणाली लागू हुई और मत्रियों को 
कुछ विभागों का अध्यक्ष बनाया गया । इणग्डियन तिविल स्वित्त के सदस्यों के ह्वो 
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के सरक्षण का विशेष उत्तरदायित्व गवरनरों पर छोड़ा गया । उच्च सरकारी पदों 
पर अधिक भारतीयों की तियुक्ति हो, इस माग पर विचार करने के लिये सन्‌ १६२३ 
में लो फ्मीशन नियुक्त किया गया, जिसकी सिफारियों के आधार पर भारतीयों को 
इम्पीरियल सैवाग्री ([ग्रएशर॥ 5८००४) में कुछ स्थान प्रदान किये गये तथा 
विभिन्न प्रकार की सेवाओं में उनका अनुवात नियत कर दिया गया । अगले वर्ष 
भारत त्तरकार ने एक पब्लिक सदिस कमीश्षन भी नियुक्त किया । 
सन्‌ १६३५ के भारतोप शासत भ्रधिनियम के अन्तर्गत प्रसन्तो में प्रान्तोय 
स्पराज्य स्थापित हुआ; परन्तु इम्पीरियन सेवाग्रों के भारतीयकरण ([परतीणियांक0- 
#०7) की दिशा में कोई पिशेष प्रगति नहीं हुई और भारत-मन्त्री द्वारा तियुक्त 
पदाधिकारियों के हितो के सरक्षण का विज्लेप उत्तरदायित्व यवर्तेरों के ऊपर रहा । 
ग्न्‍्त में १५ अगस्त १६४७ को भारत के स्वतन्त होने पर भी इग्डियन सिविल सर्विस 
के कच्च पदाधिकारों को नई सरकार ने यह झाइवासन दिया कि उनके वेतन और 
भत्तो आदि में कोई कमी ने की जायगी । फिर भी अधिकतर संग्रेज भारत सरकार 
की सेवा से भ्रलग हो गये और समाज में उच्च पदाधिकारियों की एकदस बड़ी कमी 
अवुभव हुई । स्वतन्वता मिलने पर इण्डियर सिविल स्विस के स्थान पर भारतीय 
प्रशासन सेवा (विवा3॥ #तंग5029४० 5090०) की. स्थापना हुई । इसमें 
प्रतियोगी परीक्षा द्वारा साधारण भरती के अतिरिक्त उच्च अधिकारियों की कमी 
यूरी करने के लिये विरं.4 भरती भी की गई । 
ब्रिटिश शासन ऊाल में सरकारों नौकरियां चार वर्गों में विभाजित थीं-- 
अखिल भारतीय तैवाये, थान्‍्तीय सेवायें, केन्द्रीय सेवाने और अधोन सेवायें ) प्रथम 
बर्ग के सदत्यी की भरती भारत-मन्त्री द्वारा की जाती थी । उनके भनेक सदस्य 
प्रान्तीय सरकारों के अन्तर्येत उच्च पदों पर झ्ासीन थे । उन सेवाओं के सदत्यो को 
बहुत ऊचे वेतन, भले और विश्येपाधिकार प्राप्त थे । उनमें से इण्डियन सिविल सविस 
के सदस्य केन्द्र तथा प्रान्‍्तों के सभी प्रशासनिक विसायो में ऊचे पदों पर कययें करते 
थे। के योग्य व अनुभवी होते थे, परत्तु उनकी इस ग्राधार पर कड़ी आलोचना 
की जाती थी कि उनमे से अधिकतर न तो इण्डियन (भारतीय) थे, ते विनीत थे, 
(क्योकि उनमें तो वहुत अकड़ थी) और ने सेबक ही थे (क्योकि वे अपने को जनता 
का सेदक न समभते थे) । वास्तव मे, इण्डियन सिविल सर्विस की भ्रभुता देश में स्थापित 
थी और वही नीति निर्धारण करती थी । दूसरे वर्गों की सेवाओ-परन्तीय सेवाशों-में 
प्रान्तीय सरकारी द्वारा भरती की जाती थी थ्ौर उनके सदस्य मध्य श्ैेणी के सभी 
पदो पर वियुक्त होते थे । कैर्द्रीय सेशाओं पर पुरा अधिकार व तियल्वस केन्द्रीय 
सरकार का था--उनमे रेलों, डाक, तार, तटकर (0४४००) आदि विभागों के 
शासन-अधिकारी सम्मिलित थे। उच्च अधिकारियों के अधीव लाखो कर्मचारियों 
की भरती भी कैद्धीय व प्रान्तीय सरकारों द्वारा की जाती थी । ब्िठिय ग्ासन-कार्ले 
में सरकारी नौकरियों के मुख्य दोप ये थे--( १) उच्च अधिकारियों की भरती वे 
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नियन्त्रण के सभी अधिकार भारत-मत्री को प्राप्त थे; (२) सरकारी सेवाझ्ो के 
हितों के सरक्षय का विज्येप उत्तरदायित्व गवनेरजनरल व गवर्नरो पर था जिस 
कारण वे उत्तरदायी मत्रियो की नीति में पूर्ण सहयोग नहीं देते थे; (३) उच्च 
सरकारी अ्रधिकारियों को अत्यधिक ऊचे वेतन दिये जाते थे, जबकि निम्न थेणियो के 
कर्मचारियों को बहुत कम वेतन मिलता था; और (४) उन सेवाझो का सबसे बडा 
दोष साम्प्रदायिक श्राधार पर नियुक्त किया जाता था । 
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प्रजातन्त्र में यह स्वीकार किया जाता है कि जनता अपने निर्वाचित 
प्रतिनिधियों द्वारा ज्लासत चलाती है; ग्रत यह स्पण्ट है कि वे अधिकारी श्ौर 
कर्मचारी जो प्रशासन कार्यो का सचालन करते है जनता प्र्थात्‌ विधान-मण्डलो 
के अधीन होने चाहिये । इसीलिये सविधान मे कहा गया है कि सघ सरकार और 
राज्य सरकारों के अधीन सेवाओ्रो में भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की भरती 
और उनकी सेवा की छर्तें सघ या राज्य के विधान-मण्डल ही कानून द्वारा निर्धा- 
रित करेगे । सभी अखिल भारतीय सेवाओं--सौनिक तथा नागरिक--के सदस्य 
अपने पदो पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त (00778 पा एॉध्थइप्ा७ छा ६8 
?7९४0०॥६) ही रह सकते है; ऐसे ही राज्य-सरकारो के अ्रधीन सेवाग्रों के सदस्य 
गवर्नर के प्रसाद-पयंन्त रह सकते है । इसका व्यवहार मे यही भ्रर्थ है कि सरकारी 
सेचकों को अपने पदों से केवल अपराध, अनुग्यासन भंग अथवा कत्तंव्य न पालन 
करने के गम्भीर दोप के श्राधार पर ही पद-निवृत्ति (7८ध700९॥) के पू्वे हटाया 
जा सकता है। सविधात में यह भी कहा गया है कि कोई नागरिक (सावंजनिक) सेवा 
का सदस्य अपने पद से तव तक नही हटाया जायेगा भ्रथवा उसके पद की ग्रवनति नही 
की जायेगी जब तक कि उसके विरुद्ध की जाने वाली कांयंवाही के सम्बन्ध मे उसे 
अपने वचाव के लिए उचित अवसर ने दिया जाए। इस प्रकार सरकारी सेवाओं के 
सदस्यी को उनके पदों की सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन दिया गया है । स'विधान-में 
लोक-सेवा की प्राधारभूत वातो--पदावधि, अधिकार, वेतनादि, विशेषाधिकार भौर 
भरती का ढय झ्रादि-के विपय में यह ध्यान रखा गया है कि जन-कल्याणका री राज्य 
के प्रशासन-तन्त्र की ओर योग्य, ईमानदार और व्यापक हृष्टि-सम्पन्न व्यक्ति भ्राकृष्ट 
हो । इसमें सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में ग्रवसर की समता की सब के लिये 
गारन्टी की गई है, परन्तु अनुसूचित जातियो और जन जातियो के बारे मे अपवाद 
रखा गया है । सेवाझों और पदो के लिये नियुक्तियो के बारे में उनके दावों पर 

प्रशासन में कुगलता की रक्षा का ध्यान रखते हुए विचार किया जायेगा 5 

बतेमान सार्वजनिक सेवात्रो का वर्योकरण--सविधान में _ कहा गया है कि 

यदि राज्य-सभा प्पने प्रत्ताव द्वारा घोषित करे कि राष्ट्रीय हित में एक या अधिक 
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कार प्रसित्-भा गैय सेवाये के राज्यों के लिये ध्थापरित $) जायें, तो 
कानून दाता ज्न्हे कर सकती है, ईस सम्बन्ध राज्य-सभा का 
अस्ताव कुल उपस्थित सदस्यों के दो-किहाई मतों से प्र होवा आब: ध्यक है । प्र 
भारतीय संघ के तीन है सेवायें है--एक बे जो क्रेक्‍्ल पष त्रकार के अ्वीन 
० दसरी के जो राज्यों के अधीन है और तीमरी जो यप तथा राज्यों दोनों के 
हैं अधीन कार्य करेगी | साधारण ऐसा ही स्वार्थ से पव॑ था। अव्वल 
नारतीय सेवाग्रो का उलेइ पैथा राज्यों के चीन तभी उ महत्वपरां 
पदों के किये प्रविकारि यो की व्यवर है । उनकी भरती अखिल भारती: 
आधार पर होती 8 अत उनमे ग्राझ्ा है /$ ३ धातन मे उच्च तथा कार्य- 
ऊँपनता का परिचय दे/) ॥ इन व्यवस्था का लाभ भह भी ह इससे सप की 
एकता सुहढ रहेगी तथा पप्ट्रीयतता की भावना मे वृद्धि होगी । इक सेवाग्रो मे 
भारत प्रशासन (एामंबत हि जिंक ध्ल्ण भारतोय पृलिस्त 
सेवा, भारतीय विदेश 7 ((#904 णरयंह॥ 5० ०), गय लेखा कया 
नस सैका (॥0; 60००ता5 ब0 पका 54५ ) इत्यादि अमुर्त हैं 
खिल भारती: सेवा लिये श्रतिव् संघोय सोक-सेचा प्रायोग 
एक सम्मिलित अतियोगी परीक्षा है--इण्डि एडमिनिस्ट्रेटिक सबिश्न, 
इण्डियन फोरिन सब + इण्डियन पु इण्डियिन डेट एप्ड एकाउप्ट्स 
सिस, मिल्रिट्से एकाउण्ट सविस, इडि कस्टम *क्साइज स्विक, 
प डियन फोरेस्ट सर इण्डियन रेलवे वित्त, इत्यादि सेवाओं मे के 
'वघिकतर परीक्षाओं लिये परीक्षाबियों (०१४०० ६७, आयु २१ बरौर २४ 
कष के कीच में होनी | उप्नचित बयों लिये 
श्रेणियों की परकारी सेवाओं सीमा २७ बच 


केख््ीय सेकेदेश्यद की सेवायें... ३+ सेवाओ भरे सहायक (450/900) प्रद 

से लेकर अःडर-सेकरेटरी के पद तक के सी 'द ग्राते है। सन (६४८ की योजना के 

अन्तगंत्त इन सेवाओं को अग्रलिसित चार श्रेर्ियों मे उनग्ंठित क्रिया गया है-... 

अण्डर-सेक्रेस्री, पुपरिन्शेंडेट, असिस्टेंट पैपरिन्टेडेट और अस्तिस्टेट । इन चैवाओ के 

लिए भरती लिसित परीक्षा अ्रथवा इैप्टरव्यू अबवा दोनो प्रकार पे संघीय लोक- 
को 


वा आयोग जाती है | ऊपर की सेवाओं के पाली स्थानों की पृत्ति, 
पवीन्नति तथा नई भरती दोनो होती है | 

ज्य सेवायें... यद्यपि भा अच्ासन सेवा (उप्णंयय 4वकांगरंडधब- 

2४० 329०8) और भारतीय उलिस सेवा (620 मार 5थथंटट) को राज्य 

मे उच्च अश्यासनिक जि पद यकताओं के पर सयठित किया 

हैं और इन छे पैदस्य विभिन्न व जिलो- सभी उच्च 

स्थानों पर नियुक्त है, फ़िर भी त्येक राज्य मे जब की सेवाओं के लिये भी 


व्यवस्था है। राज्य की सेकायें राज्य के प्रधीन अन्य पथा प्रशासन व 
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गया हो । साथ ही कोई भी सदस्य अपनी कार्यावधि पूर्ण होने पर फिर से नियुक्त 
नहीं किया जा सकता । 


राष्ट्रपति तया गबर्न रो को अपने मधीन श्रायोगो से सम्बन्धित इस वाह्तों के 
विपय में नियम निर्धारण के अधिकार प्राप्त हैं (अ) सदस्यों की संध्या पर 
उनकी सेवा की इततें, (आ) उनके श्रधीन कर्मचारियों व उनकी सेवा की शर्तें 
परन्तु प्रायोग के किसी सदस्य की सेवा की शर्तों में उनके कार्यकाल में कोई ऐसा 
प्रिवर्तत नहीं किया जा सकता जिसके परिस्पामस्वरूप उसे हामि पहुँचे । प्रायोग 
की सदस्यता समाप्त होने पर--(१) संघ लोक सेवा झयीय का सभापति सरकार 
के श्रधीन कोई वैतनिक पद प्राप्त नही कर सकता । (२) राज्य श्रायोग का समा- 
पति केवल सघ लोक सेवा आयोग का सभापति अबवा सदस्य नियुक्त हो सकता 
है। (३) सघ लोक सेवा भ्रायोग का कोई संदस्य केवल संघ या राज्य के किसी 
लोक-सेवा श्रायोग का सभापति-पद ग्रह कर सकता है | (इ) किसी राज्य लोक- 
सेवा आयोग का सदस्य भी केवल सघ लोक-मेवा आयोग यथा अन्य किसी राज्य लोक- 
सेवा आयोग का सभापति अयवा संदस्य बन सकता है । इस झरतों का सरल तात्पय 
यह है कि लोक सेवा श्रायोगो के सदस्यो को कोई अन्य प्रकार के सरकारी पद गही 
घ्रिल सकते । परन्तु पद-निवृत्ति के बाद वे विधानमण्डलो के सदस्य अवश्य चुने जा 
सकते है । इस पनुच्छेद के अनुसार उतके सार्वजनिक जीवन का प्राय: अन्त ह्मी हो 
जाता है। वास्तव में लोक सेवा आयोगो की स्वतत्नत्ता को सुरक्षित बनाये रफने का 
यह एक प्रयत्न है। उनका व्यय भी सस्बस्धित सरझारों की संचित विधियों पर 
आरित है। इसके द्वारा उतकी स्वतन्त्रताः व निप्पक्षता स्थिर रह सकेगी, ऐसा 
विश्वास किया जा सकता है। 


लोक सेवा धायोगों के कार्य--इनका प्रथम कतेंब्य अपने अधीन सेवामों में 
निमुक्तिया करने के हेतु परीक्षाओं की व्यवस्था करना है। इस आयोगों से विम्न 
लिखित विययो में परामर्श लेना आवश्यक है. 
(अर) नागरिक सेवाप्रों और पदों के लिग्रे भरती से सम्बन्धित सभी 
मामलों पर, (भ्र) इन सेवाओओ और पदों पर नियुवितयाँ करने में किंत 
सिद्धात्तों का पालन किया जाम तया पदोन्नति और तबादले के कया 
सिद्धान्त हों, (इ) सरकारी सेवकों में अनुशासन सम्बन्धी सभी मामलों 
पर, (ई) किसी भी सरकारी सेवक द्वारा या उसकी ओर से किसी नी 
दादे पर, जैसे उसके विहड्ध सरकारी अधिकारी की हैसियत से किये गये 
किसी कार्य के सम्बन्ध में चलाई गई किसी भी न्यायिक कार्यवाही का 
व्यय मध अथवा राज्य सरकार के कोप से दिया जाये या नहीं, भौर 
(3) शाष्ट्रपति अथवा ग्ववेरों द्वारा जो मामला सम्बन्धित आयोगों का 
जैजा जाय उसके जिफय में परामश्श देना इन आपोगो का कर्तव्य है। 


(हर रू 
परन्तु राष्ट्रपति गवर्नसे के अपने 

नियम की सकित भी गी 

पाधारणत: 


भाय से | पोभाग्यवश 
कै ध्येय ऐसा है जिम पर कोई मतभेद 
पैन १६१३ के भारतीय शासन ल्से 
था रहा है $ कोई भी परकारी व्यक्ति कसी भी राजनैत्तिक 
आदि कार्यों के किसी दल की ने 
ऊपर निर्भर & 
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सेवकों के राजनैतिक झ्राचार को उचित [7८950799०) सीमा में रतने के तु 
नियम बना सकते हैं, जिससे कि वे अपने सरकारी कर्तव्यों का पातन हुमा 
ईमानदारी से कर सकें श्र अनुशासन भी कायम रस सर । ग्रत: जवकि इक 
नागरिक को भाषण ब लेखन की स्वतन्तता है, कोई भी सरकारों सेवक रागेंक 
भाषण नहीं दे सकता । इसे मूल अधिकार का सीमित करना, नहीं वरतू इसे 
सेवा को नियमित करना समझा जाता है और यह उचित है। उन देशेंशे 
भांति भारत में भी सरकारी सदस्यों को अपने संगठन बनाने के ग्रधितार हैं गे 
उनकी मांगों को समय-समय पर सरकार के सामने रखते है। नियमों के म्युड़ 
नोटिस आदि देने पर वे हडताल करने का भी अधिकार रखते हैं। परल्ु प्राश् 
सेबाप्रों (28808 इटाश८०८५) के सदस्यी के ऐसे मधिकार (जता कि फंस 
सुरक्षा और जनहित में श्रावश्यक है) ध्रधिक सीमित ग्रोर प्रतिवन्पित है। रच 
तो यह हो कि प्रजातन्त्र में सरकारी सेवकों से सम्बन्धित विभिन्न प्रइतो के दिए 
उनके प्रतिनिधियों के परामर्श से किये जाने चाहियें । इस हप्टि से मास तर 
ब्रिटेन की झिहुदले कौसिल (१४०४ 0०एश८)) के समूने पर विभिन्न इसी 
विभागों में सरकारी पक्ष और सेवकों के पक्ष के समान प्रतितिशित के की 
पर झापसी विमझ्ने द्वारा विवादग्रस्त प्रश्नों के हल करने के हेतु भाव 
उठाये हैं । 

वतंमान सेवक केसे हों इस सम्बन्ध में अनेफ विचार प्रकट किये ग्रे 
यह तो सभी मानते है कि दे योग्य, कार्य में कुशल, परिथ्मी मौर वरदावारी ते 
परन्तु भव आवश्यकता इस बात की अधिक है कि उनकी मनोदत्ति वेंदले । दे 
को पुर को भाँति शासक ने मानकर जनता का सेवक समभ्हें मोर जनमत मी 5 
सम्भव आदर करें । सरकारी पद पाने पर उन्हें अपना जीवन जवे-सैंवों मे का 
चाहिये । तभी वे जनता में सहयोग की भावना को जागृत कर सर्कगे। और 
सभी वर्गो व सदस्यों के प्रति उनका व्यवहार सम्य, सहानुभूति भौर विनेद रा 
होना चाहिये । जनता को भी उन्हें सभी कार्यों में पूर्ण सहयोग देगा बलि 
वास्तव में अब सरकारी और ग्र-सरकारी व्यक्तियो के वीच का अन्तर मिंट हे 
उचित ही नही आवश्यक है । भूतपूर्व प्रधान मन्‍्त्री जवाहरलाल नेहरूके गई 
सरकारी अधिकारियों का एक अलग वर्ग नहीं होना है झलोर त ही जो 
और नीची श्रेणियों के सदस्य होने की भावना रहनी चाहिये। भव पुराती 


४] 
शाही और लाल फोताश्ाही के लिये कोई स्थान नही है (९ सरकाही ही 
जअफाएफऊापूय तय तय का 
6 अविएएगा रह लंच ठं2५8 ० उद्धशणट+ पदवद व दॉवछ 24 मे 
£6०76 उच्चा6फह 0ध कर 8००4-छथा! ०6 फल छापंड 50 छप्रगक्षाए 27४ 
720 029670९१0, 6६ (७छ5७, ० 9०:0/व7 800व-७)-. प3अंटव/ #06 20॥00४ 
0०: ४४ ७९(७९६० 8 उ६४८६5 902५८ घढए बा8--ध्यल्गेथ पदक घर भी पा 
पा ण कण ग गँक्धाड २8०, 08 6 4९८४९ (०-०9शगप०प छपी #0 का 
430२० 5श ९४ १० (8 एथजा८ १04 ०9 ४6 9 जाए झतेंह डॉ5० ध० $आा6 र्श 9४ 
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शीघ्रता के साथ किये जाने श्रावश्यक है। समय की पावन्दी और नियमों का 
उचित पालन उसकी भावना ($9॥7) को समभकर किया जाना चाहिये । 

भारत ने कल्याणकारी राज्य के घ्येय को अपनाया है और सरकार का 
घोषित ध्येय प्रजातात्रिक समाजवाद की स्थापना करना है। तीन पंचवर्षीय 
योजनायें पूर्ण हो चुकी है भौर चौथी कार्यान्वित हो रही है। योजना के उद्देश्य 
गति सराहनीय हैं, किन्तु उनकी प्राप्ति श्रत्यनत कठिन है। सरकारी सेवकों की 
सख्या में श्रत्यधिक वृद्धि हो रही है। आवश्यकता इस वात की है कि वे सुयोग्य 
होने के साथ-साथ अपने कार्यों के लिये विशेष प्रशिक्षण प्राप्त हों । उन्हें श्राथिक 
और सामाजिक समस्याओं का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। सरकारी सेवको 
के कृत्यो का क्षेत्र व कार्य-भार भी बढा है, उसे वे उत्तरदायित्व की भावना और 
जनता का सहयोग पाकर ही सुगमता से करा कर सकेगे। उन्हें सरकारी व्यय में 
अधिक से श्रधिक बचत का पूरा ध्यान रखना चाहिये, क्योकि किसी भी प्रकार का 
अपव्यय देश के साथ बडा अहित करना है । 


१० -+-+ 
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अध्याय १ | 


स्थानीय स्वशासन और 
लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण 


१० महत्व और ऐतिहासिक पृष्ठ-मृमि 
महत्व--सेद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों ही हृष्टियों से स्थानीय स्वागत 
राष्ट्रीय स्वशासन का प्रश्चिक्षणालय है। एक अग्रेज लेखक कहता है--धवादीय 
शासन ही हमारी स्वतन्धता और न्याय के सभी सिद्धान्तों का ग्राधार है। इसी पे 
'संसदों की जननो', हमारे साम्राज्य के गर्व और अन्य राज्यों व राष्ट्रो के लिये एक 
उदाहरण का विकास हुआ ।' लाई दाइस के मतानुसार भी प्रजातन्त्र की सफ़तता 
के लिये यह सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है ।* यह सच है कि जो जाति स्थानीय स्वाति 
के संचालन में सफलता भ्राप्त कर लेती है बह राष्ट्रीय क्षेत्रो में भी स्वश्चासत को 
सफल वना सकेगी । इज्भलेंड इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। राष्ट्रीय शैत्र मे 
स्वशासन के लिये यह ग्रावश्यक है कि सार्वजनिक मामलों में दिलचस्पी लेने वॉर्से 
व्यक्तियों की सख्या वढे । राजनीतिक प्रशिक्षण का यह्‌ कार्य स्थानीय स्वग्ार्पि 
की संस्थाओ्रों द्वारा बड़ी सुगमता से हो सकता है! इड्धूलैंड और सं० रा० अमरीर 
जैसे देशों में स्वतन्त्रता और प्रजातस्त्र पर भ्राघारित झासन वी गहरी नींव हाँ 
की स्थानीय शासन की संस्थारयों रही है । 
ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि--प्रचीन भारत में स्थानीय स्वथासन की संस्वाशो 
का रूप बहुत विकसित था । देश के पुरातन इतिहास को देखा जाए तो ग्रामों की 
स्थिति बहुत सुधरी हुई मिलत्ती है । ग्रामीण जनों की आ्रान्तरिक व्यवत्या हि 
प्रकार से स्वतन्त्र रही है । किसी भी आसन में उनके अधिकारों का अपहस्स वे 
किया गया था। यद्यपि कौटिल्य काल में ग्रामों के समूहों को 'वगरों' के ता+ 
सुत्रवद्ध किया गया फिर भी उनके विकास की सुविधायें हर प्रकार से वनी रही / 
गुप्त काल में और उसके पश्चात्‌ ग्राम सभा (प्रचायत प्रथा) का प्रभाव क्षत् बढ़ 
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स्थानीय स्वशासन और लोकतान्त्रिक विकेस्द्रीकरण [ ३०६ 


गया था । ये अत्यन्त सुनब्यवस्थित रूप से शासन से सर्वेथा स्वतम्त्र रहकर अपने में 
सम्पूर्ण गक्ति केन्द्रित कर चलती थी । केन्द्रीय भौर प्रादेशिक शासनों में कैसे भी 
परिवर्तन क्‍यों म होते रहे इन सस्थाग्रों की कार्य प्रणालियों पर कोई प्रभाव नही 
पड़ा । इन सस्थाओ्रों की विभिन्न समितियाँ उन्ही के ग्रद्भ बनकर कार्य करती थी 
और ग्राम सभा का चुनाव भी होने लगा था । इसमें जाति वर्ग का कोई भेद नहीं 
माना जाता था। ग्रामाध्यक्ष असंस्कृत नही होते थे । वे अनुभव, ज्ञान और कुल 
दील से सम्पन्न लोग होते थे । मध्य युग मे अनेक उदाहरण मिलते है जिन से पता 
चलता है कि ग्राम की जनता असम्य और असस्कृत नही थी । 


कई अ्रनुसधानकर्त्ताओं ने बताया है कि पच्ायत का संगठन बड़ा ही 
सुदृढ एवं कुशल धा, जिसके प्रमाण प्राचीन ग्रथो में मिलते है । हमारे समाज और 
अध॑-व्यवस्था की नीव ग्राम रहे है और ग्राम-पचायतें इनका साधन थी। एलफिस्टन 
ने स्वायत्त ग्राम का वर्णात निम्न प्रकार किया है : 


प्रत्येक कस्वा ([0%४7»7॥79) अपने आन्‍्तरिक मामलों का स्वये 
सचालन करता है। यह सदस्यों पर राज्य को दिये जाने वाले, भूमि-कर 
को लगाता व वसूल करता है जिसके लिये यह सामूहिक रूप से उत्तरदायी 
है। यह भ्रपनी पुलिस का प्रवन्ध करता है जो सीमा में सम्पत्ति की 
चोरी व लू के लिये जिम्मेदार है। जहाँ तक छोडे 'रंगडो का सम्बन्ध 
है यह न्याय का प्रशासन करता है और छोटे अपराधों के लिये दण्ड भी 
देता है। यह स्वयं पभ्रपने पर कर लगाता हैं जिससे कि कुंझ्रो, मदिरों की 
मरम्मत, सावंजनिकफ दान, समारोहो, मनोरझ्जन ओर त्यौहारो की 
व्यवस्था की जा सके । अपने कर्तव्यो को पूरा करने के लिये यह श्रावश्यक 
तानुमार अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति करता है ।? के 


अग्रेजों के श्रागमन काल तक केवल ग्राम पचायतें ही शेष बची थी जिनका 
उनके काल में प्राय. अन्त हो गया। टॉमस मुनरों मे सन्‌ १८०७ में लिखा 
था कि पचायतो द्वारा मुकदमे होना भारत का बंसा ही सामान्य कानून (ए०फराया- 
७7 .89) था जैसा कि इगलेड मे ज्यूरी द्वारा है। पचायतो के का प्रशासनिक 
की भपेक्षाकृत स्थायिक अधिक थे । स्वश्वासन की सस्थाओ्रो का इतिहास दक्षिणी 
भारत में उत्तरी भारत की श्रपेक्षा अनवरत रहा है । 
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अध्याय ५ है| 


स्थानीय स्वशासन और 
लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण 


३० महत्व और ऐतिहासिक प्रुष्ठ-मुमि 
भहत्व---सैद्धान्तिक झोर व्यावहारिक दोनों ही हप्टियो से स्थानीय स्वाश्यासन 
राष्ट्रीय स्वशासन का भ्रश्चिक्षणालय है । एक श्रग्नेज लेखक कहता है--ह्थानीय 
दासन ही हमारी स्वतन्त्रता और न्याय के सभी सिद्धान्तों का श्राधार है । इसी से 
'ससदों की जननी, हमारे साम्राज्य के गव॑ और अन्य राज्यों व राष्ट्रों के लिये एक 
उदाहरण का विकास हुआ ।' लाई ब्राइस के मतानुसार भी प्रजातस्त्र की सफलता 
के लिये यह सर्वश्रेष्ठ विधालय है ।7 यह सच है कि जो जाति स्थानीय स्वशासन 
के सचालन में सफलता प्राप्त कर लेती है बह राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी स्वशासन को 
सफल वना सकेगी । इज्जलेंड इसका एक ज्वलत उदाहरण है। राष्ट्रीय क्षेत्र मे 
स्वशासन के लिये यह आवश्यक है कि सार्वजनिक मामलों में दिलचस्पी लेने वाले 
व्यक्तियों की संख्या बढे । राजनीतिक प्रशिक्षण का यह काये स्थानीय स्वश्ासन 
की सस्थाओं द्वारा बढ़ी सुगमता से हो सकता है | इज्ूलेड और स० रा० अमरीका 
जैसे देशों में स्वतन्त्रता थौर प्रजातन्त्र पर आधारित शासन की यहरी नींव वहाँ 
की स्थानीय शासन की संस्थायें रही हैं । 
ऐतपिहासिक पृष्ठउ-भूमि--प्राचीन भारत में स्थानीय स्वश्मासन की सस्थाम्रो 
का रूप वहुत विकसित था । देश के पुरातन इतिहास को देखा जाए तो ग्रामों की 
स्थिति बहुत चुधरी हुईं मिलती है । ग्रामीण जनों की आन्तरिक व्यवस्था हर 
प्रकार से स्वतन्त्र रही है । किसी भी शासन में उनके अधिकारों का अपहरस ते 
किया गया था। यद्यपि कौटिल्य काल मे ग्रामों के समूहों को 'नगरों' के साथ 
सूअ्वद्ध किया यया फिर भी उनके विकास की सुविधायें हर प्रकार से वी रही। 
गुप्त काल में श्रौर उसके पस्चात ग्राम समा (पचायत ग्रथा) का प्रभाव क्षेत्र बढ़ 
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स्थानीय स्वशासन और लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण [ ३०६ 
गया था। ये अत्यन्त सुब्यवस्थित रूप से झासन से स्वंधा स्वतस्थ्र रहकर अपने में 
सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित कर चलती थी । केन्द्रीय और प्रादेशिक शासनो मे कैसे भी 
परिवतेन क्यो न होते रहे इन सस्थाग्रो की कार्य प्रशालियों पर कोई प्रभाव नहीं 
पडा । इन सस्थाओ् की विभिन्न समितियाँ उन्ही के अज्ञ बनकर कार्य करती थी 
और ग्राम सभा का चुनाव भी होने लगा था । इसमे जाति बर्ग का कोई भेद नहीं 
साला जाता था। ग्रामाध्यक्ष ग्रसस्कृत नही होते थे । वे अनुभव, ज्ञान और कुल 
झील से सम्पन्न लोग होते थे । मध्य युग मे अनेक उदाहरण मिलते है जिन से पता 
चलता है कि ग्राम की जनता अ्सभ्य और अमस्कृत नही थी। 


कई ग्रनुसघानकर्त्ताश्रों ने बताया है कि पचायत्त का संगठन बड़ा ही 
सुहृढ एवं कुशल था, जिसके प्रमाण प्राचीन ग्रयों में मिलते है। हमारे समाज और 
अथ॑-व्यवस्था की नीव॑ ग्राम रहे है और ग्राम-पंचायतें इसका साधन थी। एलफिस्टन 
मे स्वायत्त ग्राम का वर्शन निम्त प्रकार किया है : 


प्रत्यूक कस्बा (70४४४४9) अपने झान्‍्तरिक भामलों का स्वय 
संचालन करता है । यह सदस्यों पर राज्य को दिये जाने वाले भूमि-कर 
को लगाता व वसूल करता है जिसके लिये यह सामूहिक रूप से उत्तरदायी 
है । यह भ्रपनी पुलिस का प्रवन्ध करता है जो सीमा में सम्पत्ति की 
चोरी व छूद के लिये जिम्मेदार है । जहां तक छोटे भंगडो का सम्बन्ध 
है यह न्याय का प्रशासन करता है और छोटे श्रपराधों के लिये दण्ड भी 
देता है । यह स्वय श्रपने पर कर लगाता है जिमसे कि कुँओ, भदिरों की 
मरम्मत, सार्वजनिक दान, समारोहों, ममोरझजन और त्यौहारों की 
व्यवस्था की जा सके । अ्रपने कतंव्यों को पूरा करने के लिये यह श्रावश्यक 
तानुमार ग्रधिकारियों व कर्मचारियो को नियुक्ति करता है ।* 


अग्रेजों के ग्रागमन काल तक केवल ग्राम पचायतें ही शेप बची थी जिनका 
उनके काल में प्रायः अन्त हो गया। टॉमस सुनरों ने सन्‌ १८०७ में लिखा 
था कि पचायतो द्वारा मुकदमे होना भारत का वैसा ही सामान्य कानून (ए०यय- 
0॥ .89) था जैसा कि इगलेड मे ज्यूरी द्वारा है। पचायतो के कार्य भ्रशासनिक 
की अपेक्षाकृत न्यायिक अधिक थे । स्वशासन की सस्थाओं का इतिहास दक्षिणी 
भारत में उत्तरी भारत की अपेक्षा अनवरत रहा है । 
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यूवें इतिहास कुछ भी रहा हो, यह सच है कि चर्तमान स्वशासन की सस्थाग्रों 
की रचना और विकास विदेशी शासको की देव है ।2? इनकी रचना अग्रेजी सस्थाओं 
के नमूने पर अंग्रेजों ने की और उन्ही के शासन काल में इनका विकास हुआ, किन्तु 
प्त्‌ १६२० के बाद से भारतीयों ने इनके विकास में महत्वपूर्ण मोग दिया। सन्‌ 
१६१६ के शासन सुधारों के अस्तयंत् प्रचलित द्वध शासन-प्रणाली में स्थानीय 
ध्वश्ासन पर जबनश्रिय मन्त्रियों का नियस्त्रण आरम्भ हुआ और सभी प्रान्तीय 
प_्तरकारों ने इन संस्थाओं के विस्तार व पुनर्यठव हेतु कानून पास किये। सन्‌ 
१६२२-२३ में इनकी साधारण स्थिति इस प्रकार थी--ब्रिटिश भारत में ७५७ 
भ्युविसिपलिदियाँ थी, जिनमें १६० लाख व्यक्ति रहते ये । उनके सदस्यों में आधे 
पं अधिक निर्वाचित थे, सरकारी सदस्य केवल ७ प्र० झ० थे जबकि नामणद 
दस्यो का प्र० झ० २४ था। इनकी कुल भ्राय १४ करोड़ के लगभग थी और इनके 
पेय की सभुख्य मदे->सफाई, सावेजनिक विर्माण-का्य, जल की व्यवस्था, सार्ब- 
ज॑निक सुरक्षा के काये थे । जिला वोर्डों की सख्या २२१ थी, जिनके नीचे ५५६ 
उप-जिला बोर्ड और ७०० यूनियन कमेटियाँ थी। इनमें भी अधिकाश सदस्य 
निर्वाचित थे भर सरकारों सदस्य केवच ११ भ्र० झ० थे। इनकी कुछ आय १६ 
करोड थी और व्यय की भदे ये थी--शिक्षा, नागरिक-फार्य जँसे सड़कें और पुल, 
शिकित्सा सम्बन्धी सहायता! जनभ्िय नियन्बरा के अन्तर्गत सभी सस्थामों की 
प्रधिक प्रजातत्त्रात्मक ग्राधार पर पुनर्गंठित किया गया झौर मताधिकार नीचा 
किया गया ।* 
प्राय चलकर सन्‌ १६३४ के कानूद के क्रियान्वित होते पर विभिन्न प्रान्तों 
पे स्थानीय सस्थाओं के गठन और काय-प्रणाली के सम्बन्ध में अनेक सशी्त किये 
ये, जिनके परिणामस्वरूप कई प्रान्तो में नामजदगी की प्रथा को अत्यधिक कम 
किया गया, निर्वाचफों की सख्या बढ़ाई गई श्रौर उन पर सरकारी तियन्वण भी 
प्रटा दिया गया । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त स्थानीय संस्थाओं की रचना में 
प्रौर युधार किये गये । नामजदगी की गथा का प्राय. अत्त हुआ, मताधिकार सभी 
ग्रयसकों को मिला । जिला बोर्डो के सदस्यों की संख्या भी बढाई गई तथा विभिन्न 
राज्यों में आम परचायतों की स्थापत्ा के लिये कानून पास हुये। इस काल में 
पयानीय सस्थाओं में जनसाधारण की दिलचस्पी बढी है, इनके चुनावों में जनता 
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झपिक दिलचस्पी लेने लगी है द्यौर मतदान करने वाले मतदाताओं को सख्या भी 
बड़ी है ( 


२. स्थानोय स्वश्ासन फो संस्थाओं का संगठन व कार्य-प्रणाली 


विभिष्न प्रकार की स्थानीय भस्थाप्नों को मुख्यत दो समूहो--शहरी 
(धरा) प्रोर ग्रामीण (१0/3) में बाठ सकते है। शहरी मस्थाओं में प्रधानत्त- 
निगम [((09790०॥००), पोर्ट दृस्ट, इम्प्रूवमेट ट्रस्ट, स्थुनिमिषलिटियाँ, छावनों 
बोडई प्राती है श्र उत्तर प्रदेश की नोटीफाइड व टाउन एथ्रिया कर्मठटियों को भी 
इसी खेशी में बिना जा सकता है । ग्रामीण सम्याप्रों में प्रमुस स्थान जिला बोर्डो 
का थां, प्रथ उनका स्थान जिला परिषदों ने ले लिया है। उनके नीचे अ्रव प्राय. 
सभी राज्यी मे क्षेत्रीय समितियों लवा पचायतें स्थापित हो गई है । 


निगम-- यह म्थुनिसिपल बोई से इस बात में भिन्न होंनीहे कि इसकी 
शक्तियों व कार्यों का विस्तार प्रधिक होता है । जबकि किसी भी राज्य की सभी 
स्पुनिस्चिपलिटियों का गठन एक ही कानून द्वारा हुआ्ला है उनमे निगर्मों के निर्माण 
हेतु साधारखतंया राज्य सरकारों द्वारा अलग्र-पअलग कानून बने हे। निगम का 

ध्यज्ष भधर फहलाता है और इसके सदस्यों की सख्या काफी बडी होती है, 

जिनमे में कुछ फही-कही 'एल्डरमेन' भी होते है। झपनी कार्य-प्रणाली में निगम 
को म्यूनिस्तिपंलिदियों से अधिक स्वाधीनता प्राप्त होती है। भारत की सबसे 
पुरानी निगम मद्रास, वम्बई व फलकत्ते में हैं) कुछ ही वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश सरकार 
में नागपुर के जबलपुर में निगम स्थापित को औ्रोर उत्तर प्रदेश सरकार ने पाँच 
बड़े शहरो--कानपुर, लखनऊ, आगरा, बनारस और इलाहाबाद में नियम स्थापित 
किये है । 

बम्बई घहर का स्युनित्तिपल प्रशासन इन प्राधिकारियों मे विभक्त है-- 
(१) बम्बई कार्पोरेशन, (२) वम्बई इलेकट्रीसिटी बोई (३) म्युनिसिपल् कमिश्नर 
झ्ौर (४) जनरल मंनेजर वम्बई इलेक्ट्रिक एण्ड द्रासपोर्ट ऑथोरिटी ) वास्तव में, 
म्युनिसिपल प्रशासन के लिये मुख्य रूप से कार्पोरेशन ही उत्तरदायी है ! म्युनिस्तिपल 
कमिश्मेर काग्रेंकारिी प्रमुख है । स्टेडिग कमेटी कार्पोरेघन की वित्त (#8997००) 
कर्मटी है । कार्पोरेशन के अन्य स्थायी समितियों के नाम ये है--शिक्षा समिति, 
मुधार समिति, निर्माण-कार्य (४००४३) समिति, स्वास्थ्य और चिकित्सा सहायता 
समिति, बाजार व बाग समिति, कातून, भ्राय वे सामान्य प्रयोजन समिति,) 


दिल्‍ली निगब--इस निगम में ८० सदस्य तथा. ६ एल्डरमैन है । सदस्यों 
का चुनाव ४ वर्य के लिये वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। इस निगम 
की प्रयुख विशेषता यह है कि इसका क्षेत्र दिल्ली नयर तक ही नहीं वरन्‌ सम्पुर्ण 
संघीय द्षेत्र बक, जिसमे कि काफी वड़ा- ग्रामीर क्षेत्र” सम्मिलित है, विश्ठृत है 
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सदस्यों के चुनाव के लिये सम्पूर्य क्षेत्र को ८० बार्डों में वादा गया है । एल्डरमैन 
का चुताव सभी सदस्य मिलकर करते है । मेयर भ्रौर डिप्टी मेयर प्रमुख तिर्वाचित 
अधिकारी है और निगम अपना कार्य कई समितियों द्वारा करता है। नियम का 
कार्य-क्षेत्र भी काफ़ो विस्तृत है । 


उत्तर प्रदेश के पाँच बड़े दाहरों में नगर महापालिकार्य---उत्तर प्रदेश की 
सरकार ने कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ (६3५४7 
पृ०४7७) में महापालिकाये, जो अन्य शहरो की कॉर्पोरेशन के समान है, रृष्यपित 
करने के उद्देश्य से एक कानून (067 7६7९9 उप०8० 2(४2॥३92/895 ०६ 
958) पास किया, जिसके भ्रन्त्गंत इन बड़े शहरों में महापालिकाये बनाई गई हैं। 
प्रत्येक शहर की महापालिका में ये समितियाँ है-- (झ) महापालिका; (प्रा) महा- 
पालिका की कार्य-कारिणी समिति, (इ) विकास समित्ति; (ई) सुख्य वगर अधिकारी: 
(3) यदि महापालिका बिजली, सार्वजनिक परिवहन था अन्य सार्वजनिक सेवार्ये 
संचालित करेगी तो उनके लिये अलग समितियाँ बनेगी । 


महापालिका का प्रध्यक्ष नगर-प्रमुख (048907) कहलाता है । इसके श्रेतति- 
रिक्त इसमे सरकार द्वारा नियत सख्या के अनुसार सभासद्‌ तथा विश्विप्ट सदस्य 
होते है, जिनकी सख्या सभासदों के लगभग १/६ के वरावर होगी। विशिष्ट सदस्यों 
का चुनाव सभासद्‌ करते है श्रौर सभासद्‌ शहर की विभिन्न याड्डों से चुने जाते है । 
समासदों की कुल सझ्या में अनुसूचित वर्गों के प्रतिनिधियों के लिये उतने स्थान 
आरक्षित है, जितने कि इन वर्गों की जनसख्या के लिये झहर की कुल जनसख्या के 
अनुपात में होते चाहिये । नयर-अ्मुख के अतिरिक्त एक उपनगर-प्रमुख भी होता है। 
नगर-प्रमुख धहर का निवासी और ३० वर्ष से अधिक श्रायु का होता है । तगर-प्रमुत 
एक बर्षे के लिए चुना जाता है, किन्तु उपनगर-प्रमुख का कार्यकाल महाप्रातिका के 
समान रहता है। 

महापालिका की कार्यकारिया समिति इन से मिलकर वनती है--(१)'उप 
तयर-प्रमुप, जो इसका पदेन (७४-०ह्रि००) बेयरमन होता है भौर (२) सभात्तदी 
ओर विशिष्ट सदस्यो द्वारा चुने यये १२ सदस्य । इसके ग्राथे सदस्य प्रतिवर्ष प्रेप् 
पद से निवृत्त होते हैं । विकास समिति से उपतयर-अ्रमुस, पदेन सभापति, सभासदी 
और विशिष्ट सदस्यों द्वारा निर्वाचित १० सदस्य और २ विवियुक्त (८०-०७/००) 
सदस्य होते है । महापालिका का कार्यक्षेत्र सयरपालिका से अधिक विस्तृत और अरे 
बडे मगरों की सियमो के समान रखा गया है। महाकालिक्ा का कार्यकाज ४ वर्ष 
है, किन्तु सरकार इसे एक वार में एक वर्ष के लिये बढा सकती है । महापरालिकाओं 
को विस्तलिखित कर लगाने के अधिकार मिले है--- 

(१) सम्पत्ति, (२) नायों व विदा मशीन से चलने बाली गाज़ियाँ, 
(३) सवारी या खींचने वाले पगुओं, (४) कारोबार और पैशो, 
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(५) चुगी, (६) सवारियों और पशुओ पर टॉल, (७) कुत्तों, (5५) शहर 
में स्थित श्चल सम्पत्ति के हस्तास्तरण, (६) समाचार-पत्रो से प्रलग 
इब्तहार (20४९ (६८॥६७५), (१०) थियेटर, ग्रन्य कर जैसे 'बेटरमेट 
करा (नालपला( (87--8 (5 (6 फष टाक्याएएत था ह उए९३5९ 
0 8 ४806 6 [0 0 3 इलाधशार ए ग्रा0७० ०0ल्‍४90॥. , 07 
0फ% ॥8 ग्रश्चनह७& व ९. एथए8 ती बाड़ 804. 40]3०९७६ 0 बचे 
माघ 06 वुएशएला वी 3 गधांठड 00 (06 000003085 ० ४४९॥ 98 
$८॥8॥7०) । झहर के सुधार के प्रयोजन से महापालिका का विभिन्न 
प्रकार की योजनाये कार्यान्वित कर सकती है, यथा (१) सामान्य विकास 
योजना (हष्पशव! गध970१वएथा३ $थीद्या0०), (२) बस्ती सुधार योजना 
(धवग्रा ढल्वाद्षपणट घाठे 760 प्राएगाह 5थ०पा०), (३) गृह॒निर्माण योजना 
(॥00शा॥8 ४०॥९॥०), (४) सडक योजवा, (५) भावी सडक योजना, 
(६) गुृह-स्थान योजना (0एअंए8ह ४०००४:7004007 $९॥677०) और 
(७) नगर प्रसार योजना (०५५ ७कुआाञंणा ४ढकया8 ) । 
पोर्ट टस्ट--इनकी व्यवस्था जैसा कि नाम से प्रकट है बड़े वन्‍्दरगाहों के 
आस-पास के क्षेत्रों का प्रबन्ध करने के हेतु की गई है। इसका संविधान भारत 
सरकार के बनाये कानूनों पर आधारित है ) इनमे कुछ सदस्प सरकार द्वारा नामजद 
और शेय रधामीय निगम व व्यापारिक चेस्वरों हारा निर्वाचित होते हैं। इनका 
सभापति कोई सरकारी झादमी होता है श्ौर इनके मुख्य कार्य ये है--वन्दरगाह से 
सम्बद्ध मामलों का प्रवन्ध, इसकी रक्षा, डॉक बनाना, गोदाम बनाना, सामान उतारने 
व्‌ चढ़ाने तथा यात्रियों के लिए सुविधात्रों की व्यवस्था करना । 
झावनो बोडं--इनकी स्थापना बड़े सैनिक स्थानो पर की जाती है | छावनी 
की सीमाप्रों मे स्थित तागरिक क्षेत्रों के लिये मे वही कार्य करती है जो कि प्रन्य 
शहरों में भ्थुनिसिप॑लिटियाँ करती हैं। इन दोनो के बीच सुरुष अन्तर उनकी बनावट 
का है | जबकि म्युनिसिपेलिटियों की स्थापना सम्बन्धित राज्य सरकारो के कानूनों 
द्वारा होती है छावनी बोर्ड केल्रीय कानूनो के ग्रन्तर्गत बने है। गत वर्षों में इसका 
संगठन बहुत सीमा वक प्रजातन्त्रात्मक आधार पर कर दिया गया है भौर चुने हये 
सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होने लगा है, किन्तु श्रव भी 
उनके सदस्यों मे कुछ सँनिक श्रधिकारी होते हें | 
इस्प्रूवमेंड ट्स्ट---कुछ अधिक वड़े शहरों में म्युनिश्तिवैलिटी के साथ-साथ 
सुधार ट्रस्ट भी स्थापित किये गये हूँ । इनके कार्य म्युनिसियैलिटियो के कार्यों से कुछ 
भिन्न होते है। वास्तव में, इनकी रचना का, उद्देश्य ऐसे कार्य करना है. मिन्‍्हें 
साधारणुतया म्युनिश्चिपैलिदियाँ वर्तमान कानूनों के अस्तर्गत र हीं करती अ्ववा नहीं 
कर सकती । इनके कार्यों में मुख्य ये है--(१) वर्तमान गलियो व सड़को को चौड़ा 
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करता और ये बनाना, (२) मजदूरों व निर्यतों के लिये मकान बनाना, (३) शहर 
के धने वसे भागी मे चौडी यलियाँ व खुले मकानो को व्यवस्था करना । इन हत्यों 
को करने के लिये इन्हे कुछ अधिक कानूनी शक्तियाँ प्राप्त होती है । 


स्पुनिसिपे लिडियाँ---इनके वर्तमान संगठन को उत्तर प्रदेश की म्थुनिति- 
पंलिदियो के उदाहरण से भलीभांति समका जा सकेगा । यु० पी० में स्पुनित्ति- 
पलिठियों का कानून सत्‌ १६१६ में बना था, किन्तु समय-समय पर उसमे 
आवश्यकतानुसार सशोधन होते रहे । राज्य में ५ बड़े शहरो को छोड़कर इस समय 
१२० म्युनिसिपैलिटियाँ है। प्रत्येक नगर मे, जिनकी जनसख्या १० हुजार से ऊपर 
है, अब म्युनिसिपैलिटी वन गई है। इनके सभी सदस्य चुने हुये होते हैं प्रभात 
तामजदगी का अन्त हो गया है, किन्तु निर्वाचित सदस्य नयर के कुछ विशेष योग्यता 
अथवा अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को सदस्य रूप में विनियुक्त (५०-०४) करते हैं। 
सदस्यों की कुल सख्या १५ भर ६० के वीच में है। सदस्यों का चुनाव वयस्क 
मताधिकार के आधार पर मुक्त निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है, किग्तु थव भी 
अनुसूचित वर्गों के लिये उतकी आवादी के अनुपात में आरक्षित स्थानों की व्यवस्था 
है । इनका कार्यकाल ४ वर्ष है। चुताव के लिये प्रत्येक नगर कुछ वार्डों में बंद 
होता है । म्थुनि्तिषल थोई के निर्वाचित अधिकारियों में चेयरमैन धर सीनियर 
बे जुनियर वाद्रस चेयरमंन होते है जिनका निर्वाचव सदस्यों द्वारा प्रति वर्ष 
होता है । 

बैततिक अधिकारियों में एक्जीक्युटिव आफीसर (जिसे छोटी स्पुनित्वि- 
पलिडियों में सेक्रेटरी कहते है) शिक्षा, प्रानी, रोशनों, चुगी झ्रादि के अधीक्षक 
(३०कसाप्पथा4०08) , मैंडीकत आफीसर, म्युनिसिपल इजीतियर आदि होते हैं, 
जिनके तीचे अवेझ कर्मचारी कार्य करते है । स्युनित्तियेजिदियो की बैठक साथारण- 
तथा माह में एक वार होती है । ये प्रति वर्ष अपने सदस्यों में से विभिन्न विभागों 
में सम्बन्धित कार्यों के ग्धिक अच्छे सचालन के हेतु स्थायी समितियों (9778 
(०घ्रधाणांए०८७) को चुना करती हैं । म्युनि्तिप॑लिटियों के मुल्य कार्य ये है--(१) 
सर्वे-साधारण के लिये सुविधाओं की व्ययस्था करना, पार बनवाना, पेड़ लगाता, 
झाग बुझाने वाले एजिन, निर्धनो के लिये मकाव वचेबाता, दुकायें था बाजार 
बनवाना, वर नियोजन (उ09म #3970793), (२) सार्यजनिक स्वास्थ्य की रशा, 
बस्पताल खोलना, सफाई, साथ पद्मार्थों में मिलावट रोजना, छठ व सक्रमक रोगी 
को रोकने और पीने के पावों की ब्यपस्था करना। (३) शिक्षा, वचिनालय 
पुस्तकालय, रोशनी इत्यादि । स्युलिनिर्ष लिडियो की झाय के मुख्य सापन ये है: 
प्रृह-कर, चुगी, सवारियों पर खाइसेंस फीन, जल-छर (ऋशला वशर), प्मापार 
व ब्यवसाय पर कर, सपुनिखिरतव नूनि, दुकाना व दाजार से होते बाजी झाज, सत्ता 
की बिक्री, पशुओं के रखने पर कर, इत्यादि तथा विभिन्न कार्यों के थिरे शाग्य 
सरकार से प्राप्त प्राविक सहायता । १० हजार से कम प्रावादी बाले कस्यों में 
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नोटीफाइड एरिया कमेटियाँ है और उनके कार्ये छोटे रूप में म्युनिसिपैलिटियो जैसे 
ह्दी हैं। 
पंचायतें--ग्रव इन्ही के द्वारा सामूहिक विकास और सामाजिक परिवर्तन 
होने है । राष्ट्रविता महात्मा गाँधी ने एक वक्तव्य में कहा था * “भारत की 
स्वतम्त्रता का स्‍ग्लारम्भ नीचे से होना चाहिये। प्रत्येक गाँव एक गणतस्त्र अववा 
पूर्ण शक्ति प्राप्त पचायत होना चाहिये *** पचायतो की शक्ति जितनी भ्रधिक होगी 
उतना ही जनता के लिये भ्रधिक अच्छा होगा ।/* पतएव सविधान में इस निदेशक 
सिद्धात को स्व्रान दिय्रा गया कि राज्य सरफारें पचायते सगठित करने के लिये पंग 
उठायेगी ग्रौर उन्हें उतनी इदर्क्तियाँ ब अधिकार प्रदान करेंगी जितने कि उनको 
स्वशासन की इकाइयों के रूप में प्रावश्यक हो । आगे चलकर नियोजन झ्रायोग ने 
भी यह सिफारिश की कि प्रचायतो को गाँवों के स्‍तर पर नियोजन, विकास, 
कल्याण, भूमि सुधार और प्रवन्ध का अभिकरण (०80॥०)) होना चाहिये । अ्रव 
हम पचायनो द्वारा केवल यह नही चाहते कि ग्रामीण क्षेत्रों का प्रत्येक व्यक्ति देश 
के शासन में भाग ले वरव्‌ हम तो उसे ऐसा अवसर प्रदान करना चाहते है कि वह 
उनके द्वारा अपने को अभिव्यक्त कर सके झौर ये उसके विफास में इस प्रकार सहायक 
हो कि प्रत्येक व्यक्ति भारत का एक पूर्ण नागरिक बन सके । झ्रतएब प्राय. सभी 
राज्यों मे पचायवों के संगठन हेनु कानून वन चुके है। पचायतो के विस्तार-पूर्ण 
संगठन व कार्यों ग्रादि का विवेचन सँक्शन ६ में देखिये । 
३. स्थानोय स्वशासन की संस्थाओं पर राज्य का नियन्त्रण 
यह तो स्पप्ट ही है कि स्थानीय सस्थात्रो पर राज्य सरकार का कम या 
अधिक नियस्त्रण तो होना ही चाहिये, परन्तु विभिन्न राज्यों (तथा देशों) मे इस 
नियन्भण के विस्तार में अन्तर है । साधारणतया इस नियन्त्रण का तान प्रकार स 
लागू किया जाता है--(१) कानूनो द्वारा, (२) भझ्रदालतो द्वारा श्रौर (३) राज्य 
सरकार के विभागों द्वारा | स्थानोय संस्थाओं के निर्माण, उनकी रचना का स्वरूप 
जैसे कहाँ किस प्रकार सस्याये बनेगी, उत्तका निर्वाचन कँसे होगा, अवधि क्‍या होगी; 
और किप्त सीमा तक अपने कृत्य अयवा अधिकारों का प्रयोग कर सकेगी आदि 
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होते है। इनके अधिकार अति विस्तृत है और ये अपने कार्यो के लिये सम्बन्धित 
परिपदों के प्रति उत्तरदायी नही होते, वरन्‌ ये तो उनके स्वामी होते है । प्रीफेक्ट 
ही स्थानीय प्रधिकारियो, शिक्षको, इन्सपैक्टरो आदि की नियुक्ति करते है, ये ही 
परिपदों के सामने विचारणीय विपयो को रखवाले है और उनके निर्णायों को ये 
स्वय अथवा केन्द्रीय सरकार अ्स्वीकार कर सकती है। कम्बूतो के निर्वाचित मेयरो 
को ये पदों से झलग कर सकते है श्रौर उनके वजटों पर स्वीकृति प्रदान करते है । 
| भारत में सरकारी भ्रधिकारियो का उस समय तक इन सस्थाद्रो पर नियन्त्रण 
अत्यधिक था और उनके अधिकार विस्तृत ये भरत. ये सस्थाये श्रिठिश स्वशासन की 
सस्याओ्ं से बहुत भिन्न थी, इसी कारण ये फ्रास की सस्थाओ से अधिक मिलती- 
जुलती थी । वास्तव में इत सस्थाओ्रो का विकास ही सरकारी अधिकारियों की 
मंरक्षकता (००० ६0(०)०६९) में हुमा । 
स्वतन्धता प्राप्ति से पूर्व ऐसी स्थिति का कारण वहुत कुछ अविश्वास की 
भावना थी, किन्तु श्रव उस भावना अयवा वँसे नियन्त्रण के लिये समय नही रहा 
है। कुछ सीमा तक सर्वसाधारण के हितो की दृष्टि से राज्य सरकारों का इसे 
संस्थाश्रों पर नियस्त्रणः रहना ग्रावश्यक है, किन्तु उसका उद्देश्य इनका समुचित 
विकास होना चाहिये न कि इनकी स्वतन्त्रता मे बाधा डालना । अ्रत' इनकी कार्य- 
प्रणाली पर प्रतिबंध कम हो रहे है औ्लौर राज्य सरकारे अ्रपनी विशेष झक्तियों का 
प्रयोग कम करने लग्री है, परन्तु अभी तक ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकारों 
के नियन्त्रण का रूप नकारात्मक भ्रधिक है और यह अति श्रौपचारिक भी है, जवर्कि 
यह रचनात्मक होता चाहिये । राज्य सरकारों के अधिकारी कानूनों के नियमों के 
पालन पर अत्यधिक बल देते है, किन्तु नियमों के पालन के पीछे जो अनुचित बाते 
चलती है उनको रोऊने के उचित प्रयत्व नही कर पाते और न ही वे इन सस्यात्रों 
का परामर्ण और सहायता द्वारा मार्ग प्रदर्शन कर पाते है। वास्तव से इस विषय 
की अच्छी छानबीन होनी चाहिये और नियन्त्रण के लिये बिशेष रूप से योग्यता 
व प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों का प्रयोग होना चाहिये। इस दिशा में राज्य 
सरकारो ने कुछ प्रयत्म किये है और झाशा है कि इस शोर विशेष ध्यान दिया 
जायेगा । 
४. लोकतांत्रिक विकेन्द्रोकरण 
लोकतांत्रिक (प्रथवा श्रजातांत्रिक) विकेन्द्रीकरण (फ८ग०टाइ।ए फेटटला- 
धरभंट4ध00)--भारव मे योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं (2099 77०००४७) 
सम्बन्धी कमेटी की लवस्वर १६५७ मे प्रकाशित रिपोर्ट (सामुदायिक विकास तथा 
राष्ट्रीय विस्तार सेवा के प्रब्ययन करने वाले मेहता अव्ययत समूह) से अधिक प्रसार 
में आया। राज्यस्तर से नोचे शक्तियो के विकेन्द्रीऊ”रण पर विचार करते हुए समित्ति 
ने यह अनुभव किया कि धजातस्‍्जात्मक सरकार के लिए इस विशाल क्षेत्र पर झासन 
करते समय स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्यित्ियों के श्रति स्याय करना कठिन है । 


३१८ ]  आरतीर्य शासने औरे राजनीति 


अतः उसने सुकाव दिया कि शक्तियों का न्‍्याग्रमन (१८४०४४०॥) हो झौर 

झासनतत्र को इस प्रकार विकेन्द्रित किया जाय कि उसे स्थानीय लोकंप्रिय प्रतितिधि 
नियत्रित व निदेशित कर सके ।० लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण वह व्यवस्था है जिसमे 
कि सरकार शासन के निम्न स्व॒रो, छोटे प्राधिकरणो श्रौर स्थानीय शासन के 
अभिकरणों को कार्य मे पहल करने; स्वयं निर्णय करने तथा उत्तरदायित्व की भावना 
से कार्य के वृद्धिपूर्ं ग्रवसर देती है। जवकि राजनीतिक विकेन्द्रीकरण मुख्यतः शक्ति- 
विभाजन के रूप से सम्बन्धित है, लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण का सम्बन्ध अधिकांश 
रूप में सरकार के निम्न-स्तरीय संगठनों की आन्तर्रिक स्वायत्तता से है। 


मेहता अध्ययन समूह ने यह सिफारिश की कि विकास कार्यो के लिए 
“लोकतांबिक विकेन्द्रीकरण' हो, जिसमे कि कृषि, पशु-पालन, स्वच्छता, स्वास्थ्य 
तथा डाक्टरी सहायता, लघु सिचाई, ग्रामीण उद्योग, प्राथमिक शिक्षा, स्थानीय 
यातातात, स्थानीय सुविधाये तथा इसी प्रकार के अन्य विपय भ्राते है। वास्तव में 
स्थानीय स्वशासन के प्राय. सभी विषय इसके श्रन्तंगत झा जाते है । + 

लोकतांतिक विकेन्द्रीकरण को हम, साधारणभाषा में, स्थानीय मामलों का 
स्वृतन्त्र एवं लोकप्रिय प्रवन्ध कह सकते हैं। इसके श्रावश्यक तत्व ये है --(भ) 
विभिन्न स्तरों पर ऐसे प्राधिकरणो का अ्रस्तित्व जो आपस में एक दुसरे से सम्बन्धित 
हो और अन्त में जनता सर्वोपरि सत्ता के निकट हो; (ब) इन विभिन्न प्राधिकरणों 
में कार्यों का विभाजन; (स) इनकी प्रजातात्रिक रचना; (द) इनकी प्रजातात्रिक 
कार्य प्रणाली; और (य) इन विभिन्न प्राधिकरणों को अपने-अपने क्षेत्र में स्वायत्तता 
का प्राप्त होना श्रौर उसका उच्च स्तरीय प्रजातात्रिक प्राधिकारियों द्वारा परवीक्षण 
ने सीमित होना । 

अ्रध्ययत समूह के सुझावों के आधार पर विकेन्द्रीकरश की योजना में पहले 
से चले भ्रा रहे जिला बोर्डों को समाप्त कर उनके स्थान पर जिलास्तर पर नये 
प्राधिकरण का जन्म होना चाहिए । नये जिला स्तरीय प्रधिकरण के अन्तेंगत 
श्रग्नलिखित सस्थाप्रों का सगठन होना चाहिए-(भ्र) विकास-खण्ड (6०४९४०कग्राशा- 
छ0०) के स्तर पर पचायत समित्ति का गठन हो जो मुख्य रूप में विकास-क्षत्र से 
सम्बद्ध हो । (वी प्रत्येक खण्ड के अर्न्तगत आने वाले ग्रामों में ग्राम-पचायतें हो, 
और कही-कही कुछ गावो को एक ही ग्राम-पंचायत से सम्बद्ध होना चाहिए। 
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स्थानीय स्वशासन और लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण [ ३१६ 


परिणाम स्वरूप ग्रव ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्थानीय शासन की तीन स्तरों बाली 
योजना अपनाई गई है। इसका प्रयोजन नीचे के स्तरों पर कार्यों में जानता अधिक 
आग दिलाना है । यह प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण से भिन्न है, क्योंकि इसमे सत्ता का 
न्‍्यागमन भझन्तग्रस्त है। इसमे जनता का यह अधिकार भी निहित है कि वह जन" 
कल्याण के लिए झ्पनी परियोजनाओं में पहल कर सके और साथ में यह भी कि 
वह उन्हें स्वायत्तपूर्ण ढंग से कार्यान्वित तथा परिचालित कर सके । सक्षेप मे, 
'लोडताधिक विकेद्दीफरण की धारणा के तत्व निम्नलिखित है : 


(१) इसका उद्देश्य यह है कि धपने शासन से जनता का अधिक 
व्यापक और निकट सम्बन्ध हो । 

(२) नीचे के स्तरों की शासनिक इकाइयों को ऊपर के स्तरों से 
सत्ता का न्‍्यागमन। 

(३) नीचे के स्तरों पर जनता को स्वायत्तता के अधिकार जिनको 
प्रन्तगत नीति के निर्धारण तथा कॉयिकम बनाने, उन्हें कार्यान्वित्त करने 
आ्रादि बातें झ्राती है। इस प्रकार की विकेन्द्रित सत्ता का प्रवन्ध स्बयं 
जनता प्रत्यक्ष प्रथवा परोक्षरूप में करे 7 


लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरए, स्थानोप शासन श्रोर सामुदायिक विकास के 
बीच सम्बन्ध--लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण तो वास्तव में स्थानीय स्वशासन की मई 
योजना का ही दूसरा नाम है। लोकतात्रिक विकेस्द्रीकरण की योजना को जिला 
परिपदों, खण्ड-स्तर की समितियों या पचायतो के द्वारा ही कार्यरूप दिया जाता 
है । अतः यह कहना सत्य होगा कि जहां एक और लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण एक 
राजनीतिक आद् है, स्थातीय स्वशासन इसका सस्थागत रूप है । एक प्रकार से 
यह स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को अधिक प्रजातत्रात्मक बनाने के पक्ष का 
समर्थन है । ऐसा ही घनिप्ठ सम्बन्ध सामुदायिक विकास और स्थानीय स्वशासन, के 
बीच है। वास्तव में मेहता अध्ययन समूह ने सामुदायिक विवाह की योजना को 
अधिक सफल बनाने के लिए ही लोकतांजिक विकेन्द्रीकरण की योजना का सुकाव 
दिया । लोकताबनििक पिकेन्द्रीकरण की नीति के अन्त्यंत सामुदायिक विकास श्ौर 
स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का प्रजातस्त्र के विकास से सम्बन्ध है। सामुदायिक 
विकास स्वय एक प्रजातात्रिक प्रतिक्रिया है। हमारी लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण 
की नीति स्थानीय सस्थाग्रो के निर्माण से कही भ्रधिक है। इसका उद्देश्य प्रजातन्न 
का आधार भ्रथवा निम्नतम स्तर से ही निर्माण करना है और इसकी प्राप्ति जनता 
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३२० ] भारतीय शासन और राजनीति 


को प्रजातत्रात्मक सस्थाये देकर करनी है, जिनके द्वारा जनता संगठित और अर्थमय 
ढग से प्रजातन्त्र को व्यवहार मे ला सके | * 
५. लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की संस्थायें 
राजस्थान मे इस दिश्षा में सबसे पहला कदम राजस्थान में उठाया गया, जहाँ 
मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर ग्रामीण शासन को तीन स्तरों पर २ 
अकक्‍्तुबर १६५६ से पुनर्गंठित किया गया। सबसे नीचे के स्तर पर पंचायतें हैं । 
प्रत्येक पचायत में सरपच के अतिरिक्त ५ से १५ तक निर्वाबित पंच है और सभी का 
चुनाव मतदाताओं द्वारा होता है। पंचायत के कार्य कुछ अनिवार्य झौर कुछ 
विवेकीय है, जो इस प्रकार है--अनिवाय कार्य--पीने के जल की व्यवस्था, सफाई 
चिकित्सा, प्रारम्भिक स्कूलो को स्थापना, कृषि और उद्योग में सहायता देना और 
सिचाई की छोटी योजनाओं का निर्णय आदि । विवेकीय कृत्य--पशचुपालन, ग्रामों 
में स्वय॑ सेवको का समगठन, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, परिवार नियोजन, 
अल्प बचत श्रादि । राज्य सरकार,ने पचायतों को भूमिकर वमूल करने का कार्य भी 
सौपने की घोषणा की है। पचायतो को अपनी योजनाये बताते का अधिकार रहेगा, 
जिन्हे जिले और राज्य की योजनाओ्रो में सम्मिलित किया जायेगा । पंचायतों को 
अपने क्षेत्र मे कृत्य करने की स्वायत्तता मिली है। 
प्रत्येक विकास खण्ड ([02४2०7४०॥ 8]0०) में पच्ययतों के ऊपर एक 
पचायत समिति है । उसमे उस खण्ड की सभी पचायतो (प्रौर तहसील पंचायतों) 
के सरपचो को सम्मिलित किया गया है। उसमे कुछ विनियुक्त (00-०7(४१) 
संदस्य भी हे, यथा १-२ स्त्रियाँ, १-१ प्रतिनिधि अनुसूचित वर्गों व जनजातियों का, 
एक क्रपि विद्येपज्ञ, १ प्रतिनिधि सहकारी समितियों के प्रवन्धकों का और प्रन्य दी 
व्यक्ति जिन्हे ग्रामीण विकास तथा सार्वजनिक जीवन का विशेष अनुभव हो। उस 
क्षेत्र से विधान सभा का सदस्य भी पचायत समिति का सहकारी सदस्य (8$50046 
ग्राषप0७7) होता है, किन्तु उसे मतदान का अधिकार नही । प्रत्येक समिति श्रयता 
एक प्रधान और एक उप-प्रधान चुनतो है । उसके सदस्यो का कार्यकाल ई बपं है। 
उसके कृत्यों का क्षेत्र काफी विस्तृत है, जिनमे ये सम्मिलित है---सामुदायिक विकास, 
कृषि, पशुपालन, जन-स्वास्थ्य और सफाई, शिक्षा, सहकारिता, कुटीर उद्योग, 
ग्राकडे एकत्रित करना, न्यास, वन, ग्रामीण मकान-निर्माण, प्रचार इत्यादि। वे 
अपने क्षेत्र मे स्वायत्ता प्राप्त है । 
प्रत्येक जिले में एक जिला परिपद्‌ है, जिसके मुख्य कृत्य ये हैं-(१) पंचायत 
समितियों के बजट की परीक्षा करना; (२) पचायतो झौर पंचायत समितियों के 
कार्यों व योजनाओं में समस्वय कायस करना; (३) अपने क्षेत्र में स्थित पचायतो व 
8 #णदाग, छ , #., '४काकाउ/घतिर 777 कीट्य* गण 0श7टव2 छ6टशआडआध* 
गरदक्ाणा, है |. #. 4. #ग मा, ०, ३ #. उठा. 
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स्थानीय स्वशासन ््ं है 
) सरकार को परामझ देता । अपना बजंठ झौर 


पंचायत समितियों के वारे में राज्को स्वायत्तता प्राप्त है। प्रत्येक परिषद्‌ का मुख्य 
अपनी सेवाओं के क्षेत्र में परिषद्‌ 5 है, जिसे राज्य सरकार नियुक्त करती है। जिला 
कार्यकारी अ्रधिकारी सेक्रेटरी होता सभी पच्ायत समितियों के प्रधान; (२) जिले भें 
परिषद्‌ में ये सदस्य होते है--(१)३) उस जिले से चुने गये लोक सभा के सदस्य; * 
रहने वाले राज्य सभा के सदस्य; (गा के लिये चुने गये सदस्य; और (५) विनियुक्त 
(४) जिले से राज्य की विधान सभयत समितियों के श्राधीन काम करने के लिये 
सदस्य । जिला परिपदो वे पचां गई है। इस सेवा में ये श्रधिकारी श्रातें है-- 
चौयी श्रेणी की सेवा की रचना की(२) ग्रामीण सेविकायें, (३) प्राइमरी स्कूल 
(१) ग्रामीण-स्तर का कार्यकर्त्ता, 'मैन, (६) पशु चिकित्सालयो के-कम्पाउन्डर, 
शिक्षक, (४) फील्डमन, (५) स्टॉक (८) टीका लगाने वाले, (६) ड्राइवर और 
७) भेड़ो और ऊन के निरीक्षक, 
(१०) ओ्रजेक्ट ऑपरेटर इत्यादि । |उद्रीकरण--उत्तर प्रदेश में जिला परिपदें 
६. लोकतान्त्रिक बिके जिला- परिषद्‌ की स्थापना १ जुलाई १६६३ 
रचना --प्रत्येक जिले मे एकलिखित सदस्य होते है 
से की गई । जिला परिपद्‌ में निम्ममितियो के प्रमुख; हे 
(१) जिले की क्षेत्रीय सप् अपने सदस्यों में से विहित ढंग से चुने 
(२) प्रत्येक समिति द्वास्येक समिति के लिये” सख्या निर्धारित की 
गये उतने सदस्य जितनी कि प्र 
जाय; मिसपैलिटियों के प्रधान, जिला सहकारी , 
(३) जिले की सभी म्थमजद मैनेजर भ्रौर जिस जिले मे कोई 
बेक का राज्य सरकार द्वारा नपग्नपरेटिव बक के सचालक मण्डल द्वारा 
भी बंक न हो वह्दां उ० प्र० कोंतिनिधि; 
चुना हुआ किसी भी बेक का प्ररेशन का प्रतिनिधि, जिसे उसका सवालक 
४) जिला सहकारी फंड, $ 
मण्डल चुनेगा। मेति या समितियों का एक श्रतिनिधि, - - 
(५) जिले के सहकारी सा; है 
जिसे विहित ढग से चुना जायेगा यूनियनों का एक प्रतिनिधि; 
(६) गन्ना यूनियन अथवा, साहित्यिक या व्यावसायिक कार्यों मे 
(७) सामाजिक, सांस्क्ृतिर द्वारा छाटे भये अधिक से अधिक तीन 
लगे व्यक्तियों में से राज्य सरकाः 
व्यक्ति, गन सभा के ऐसे सभी - सदस्य जिनके 
(८) लोकसभा तथा विध्भी भाग सम्मिलित हो; और 
निर्वाचन-क्षेत्रों मे जिले का कोई व सभा के ऐसे सभी सदस्य जिनका 
(६) राज्य सभा या विधा: 
निवास-स्थान जिले में स्थित हो । 


शेर३ ] भारतीय शासन और राजनीति 


संदस्यता के सम्बन्ध मे अन्य आवश्यक झर्ते इस प्रकार है--[श्र) विभिन्न 
क्षेत्रीय समितियों से थाने वाले सदस्यों को सख्या का निर्धारण उनकी जनसंख्या 
के आधार पर किया जायेगा, (शा) क्षेत्रीय समितियों से आने वाले कुल 
सदस्यों की सख्या २० से कम न होगी । (इ) कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम जिले 
से विधान-सभा के लिए बनी निर्वाचक-सूची में त हो ग्रथवा जिसे किसी कारण से 
श्रयोग्य ठहराया गया हो, परिषद्‌ का निर्वाचित श्रथवा विनियुक्त सदस्य नहीं वन 
सकेगा । (ई) किसी क्षेत्रीय समिति के प्रमुख और म्युनिसिपल वोर्ड के प्रधान का 
स्थान खाली रहने के दौरान उनके स्थान पर कार्य करने वाले व्यक्ति परिषद्‌ 
की बैठको में भाग ले सकेंगे और उन्हें मतदान का भी अधिकार भ्राप्त होगा। 
(उ) जिस जिले में ७ से श्रधिक खण्ड न हो उसकी परिपद्‌ में कम से कम ३ झौर 
अधिक खण्डो वाले जिले की परिपद्‌ में ५ महिला सदस्यायें होगी। यदि इतनी 
सख्या में उपरोक्त'प्रकार से महिला सदस्याये न आयें तो जितनी कमी रहेगी उत्तको 
जिला-परिपद्‌ विनियुक्ति द्वारा पूरी करेगी । (ऊ) यही वात अनुसूचित जातियो के 
सदस्यों के बारे में लागू 'होगी । 
सदस्यों को अयोग्यतता आदि--कानून के अन्तर्गत जिस किसी प्राधिकारी को 
निर्वाचन सम्बन्धी विवादोका मिरंय करने का अधिकार हो, वही प्राधिकारी किसी 
उम्मीदवार को भ्रष्ट व्यवहार के लिये दोषी पाने पर श्रयोग्य घोषित कर सकता है । 
अयोग्यता,की अवधि ५ वर्ष तक हो सकती है। अष्ट व्यवहार में ये बांते सम्मिलित 
है--(प्र) किसी मतदाता को घोसे, मिथ्या ज्यवदेशन (५456 ए6ए65००८४४०४), वेद 
प्रयोग अथवा चोट पहुंचाने की धमकी देकर किसी मतदाता के पक्ष में मत डालने 
से रोकना श्रौर दूसरे के पक्ष में मत डालकर; (आ) किसी मतदाता को धन देकर 
अथवा लाभ व नौकरी का लालच दिलाकर अपने किसी उम्मीदवार के पक्ष में मत 
डलवाना; (इ) यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के नाम से मत डाले अथवा डलवाये; 
(६) जाति, विरादरी, धर्म या सम्प्रदाय के नाम पर चुनाव में मत प्राप्ति के लिए 
प्रथत्त करना; और (उ) कोई ऐसा कार्य करना जिसे राज्य सरकार भ्रष्ट व्यवहार 
घोषित करे । 
जिला-परिपद्‌ व सदस्यों की भ्रवधि--इनकी ग्रवधि ५ वर्ष है; परल्तु राज्य 
सरकार उसे १ वर्ष के लिए बढा सकती है । यदि किसी सदस्य का स्थान भवधि 
समाप्त होने से पूर्व खाली हो जाय तो उम स्थाव्न को भरने वाले सदस्य की झवधि 
उस तारीख से प्रारम्भ होगी जिस दिन से वह उस स्थान को भरे। जो व्यक्ति 
जिला-परिपद्‌ का सदस्य किसी समिति या म्युनिश्चिपल बोर्ड के प्रधान या समिति के 
सदस्य की हैसियत से बने, उसकी सदस्यता तभी समाप्त हो जायेगी जबकि वह 
म्युनिमिषिल बोई या समिति का प्रधान झथवा सदस्य न रहे । 
प्रध्यक्ष और उपाध्यक्ष--प्रत्येक जिला-परिपद्‌ का एक अध्यक्ष और एक . 
उपाध्यक्ष रहेगा; वे दोनो विहित नियमों के अनुसार सदस्यों द्वाय गुप्त मतदान स्ने 
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चुने जायेंगे । यदि कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष चुन लिया जाये जो परिषद्‌ का सदस्य 
न हो तो वह उसका पदेन सदस्य बन जायेगा £ उपाध्यक्ष परियद्‌ के सदस्यो में से ही 
चुना जायेगा और एरिपव्‌ का सदस्य ने रहते पर वह उपाध्यक्ष भी ने रह सकेया । 
परालियामेट या राज्य विधान मण्डल का कोई सदस्य और स्युनिसिपत बोर्ड का कोई 
प्रधान अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नही चुना जा सकता । अ्रध्यक्ष अपने पद से अलग हो 
जायेगा यदि बह किसी भी कारण से अध्यक्ष चुने जाने के लिए अयोग्य 5हरा दिया 
जाये । अध्यक्ष की अवधि उसके चुनाव से आरम्भ होगी और उसकी झवधि का अन्त 
परिषद्‌ की अवधि के अन्त के साथ ही होगा, परन्तु वह अपने उत्तराधिकारी के 
चुनाव तक अपने पद पर आस्तीन रहेगा ) उद्राध्यक्ष की प्रवधि ह वर्ष होगी, जो 
किसी भी रूप में जिला परिषद्‌ की अवधि से आगे न बढ़ेगी । यदि जिला परिषद्‌ 
की अभ्रवधि के अन्त समय अध्यक्ष का पद खाली हो तो उपाध्यक्ष नये अध्यक्ष के 
चुनाव तक प्रव्यक्ष पद पर कार्य करेगा । यदि जिला परिषद्‌ की ग्रवधि के भ्रन्त समय 
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो या जिला परिषद्‌ की अवधि क। अन्त हो 
जाने पर प्रध्यक्ष का पद खाली हो जाये और नया अध्यक्ष न चुना गया हो तो राज्य 
सरकार नये अध्यक्ष के चुनाव तक अध्यक्ष के कत्तेंब्यों का पालन कराने के लिए जँसा 
उचित समझे झादेश दे सकेगी । 
ग्रध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद से अलग होना--भध्यक्ष, उपाध्यक्ष (भौर कोई 
भी भ्रध्यक्ष) लिखित सूचना द्वार भ्रपने-प्पने पद से त्याग-पत्र दे सकता है । अध्यक्ष 
अपना त्याग-पत्र राज्य सरकार को सम्बोधित करेगा और ग्रन्य सदस्य या उपाध्यक्ष 
अपने त्याग-पत्र अध्यक्ष को सस्दोधित कर जिला परियद्‌ के मुख्य अधिकारी को 
देंगे । अध्यक्ष का त्याग-पत्र उस दिन से प्रभावी होगा जिस दिन फि उसकी राज्य 
सरफार द्वारा स्वीकृति की सूचता परियद्‌ के कार्यालय से आये । उपाध्यक्ष ये सदस्यों 
का स्थाय-पत्र उसी दिन से प्रभावी हो जायेगा जिस दिन कि अध्यक्ष उसे स्वीकार 
करेगा । भ्रध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का भ्रस्ताव पेश किया जा सकता है। ऐसे 
प्रस्ताव को पेश करने की सूचना पर परियद्‌ के कम से कम आधे सदस्यों के हस्ताक्षर 
होने श्रावश्यक है ! उस सूचना के साथ अविश्वास प्रस्ताव की एक नकल कोई एक 
सदस्य स्वय जिलाधीश को जाकर देगा । उसके वाद जिलाधबीन ३० दिन के भीचर 
परियद्‌ की वँठफ बुलायेगा । उस बँठक पर जिला जज या उसके द्वारा निदेशित 
सिविल जन तभापत्तवि करेगा । इस उद्देश्य से बुलाई गई बंठक स्थगित नहीं की जा 
सकती झोर उस प्रस्ताव पर वाद-विवाद को भी स्थगित नहीं क्रिया जा सकता । 
वाद-विवाद २ घण्टे तक हो सकता है; समापत्ति प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में कुछ 
नही वोलेगा । यदि यह प्रस्ताव परिषद्‌ के कुल सदस्यों की संख्या के प्राथे सदस्यों 
के सभर्थत से पास हो जाय तो अध्यक्ष का पद खाली हो जायेगा । यदि वह प्रस्ताव 
पाव ने हो था यखयूति के बनाव में बैठक न हो सै तो १ वर्ष बीते तक अवि- 
इवास के प्रस्ताव की फिर से सुचना नहीं ली जायगी; 


शरड ) भारतीय झासव और राजनीति 


यदि राज्य सरकार की राय मे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने कत्तंव्यों का 
जानकर पालन न,करे या उनका पालन करने से मना करे या अपने पद में निहित 
शक्तियों का दुरूपयोग करें या उसे अपने कत्तंब्यों का पालन करने भे कदाचार का 
दोपी पाया जाय तो सरकार उसे स्पप्टीकरण के लिये उचित अवसर देकर उसके पद 
से हठा सकती है । राज्य सरकार का ऐसा आदेझ्ञ अन्तिम होगा और उसके विरुद्ध 
न्यायालय में कोई कार्यवाही न की जा सकेगी । यदि किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के 
विरुद्ध इस प्रकार की कार्यवाही आरम्भ की जाय तो राज्य सरकार अध्यक्ष या 
उपाध्यक्ष को पद से निलम्बित कर सकती है । अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने पद से 
हटाये जाने पर तीन वर्ष तक फिर से उन पदों पर निर्वाचित न किये जायेंगे। 
जिला परिषद्‌ को झक्तियाँ श्रौर उसके कार्य--प्रत्येक जिला परिपद्‌ की 
सामान्य श्षक्तियों और उसके कार्यो की सक्षिप्त सूची इस प्रकार है--(१) राज्य 
सरकार द्वारा प्रदन्धित मेलों व त्योहारों के श्रतिरिक्त अन्य मेलो झौर त्यौहारो का 
इस प्रकार वर्गीकरण करना कि वे पंचामतो, क्षेत्रीय समितियों और परिपद्‌ के 
मेल्ले था व्यौहार कहलायें और वे ही उनका प्रवन्ध करें | (२) सडको का अगे लिखे 
समूहों मे वर्गीकरण करता--ग्राव की सड़कें, गादों के बीच की सड़के, जिले की 
सड़के, जिससे की उनका प्रवन्ध गाव प्रचायते, क्षेत्रीय समितियाँ तथा परिपद्‌ करे । 
(३) गाँव पंचायतो और क्षेत्रीय समितियों के कार्यो की देख-रेख करना ) (४) एक 
और राज्य सरकार और दूसरी ओर गाव पंचायतों व क्षेत्रीय. रुमितियों के बीच 
सचार के माध्यम के रूप मे कार्य करना । (५) अनुसूचि २ में वर्णित शक्तियों व 
कार्यों का पालन करना । उस अनुमूची में सम्मिलित कार्यों का अति संक्षिप्त वर्ंन 
निम्न प्रकार है : के 
(श्र) पशु-पालन, (प्रा) ग्रामीण और कुटीर उद्योग, (३) चिकित्सा 
व सार्वजनिक स्वास्थ्य, (६) झ्िक्षर व सास्कृतिक कार्य, (उ) सार्वजनिक 
निर्माण कार्य, (ऊ) सहायता कार्य, (ए) नियोजन श्रांकड़े, भौर (ऐ) 
प्रशासन । यहा पर यह चताना भी आवश्यक और उचित है कि देखने में 
क्षेत्रीय समितियों व जिला परिपद्‌ के कार्यों मे वड़ी समानता है, किन्तु 
जिला परिपद्‌ उन्ही कार्यो को सम्पूर्ण जिले के लिए भौर कुछ व पंमाने 
पर संगठित व संचालित करती है । जिला परिपद्‌ का कार्य मुख्यतः उन 
कार्यों के बारे मे बड़ी योजनार्यें बनाना व कार्यास्वित कराना और 
विभिन्न क्षेत्रीय समितियों के कार्यो व जिला परिषद्‌ के कार्यों में समन्वय 
स्थापित करना है । 
अ्रन्य कार्य---जिला परिषद्‌ कुछ ग्रकार के कार्यों को क्षेत्रीय समितियों को 
सौप सकती है (प्रौर क्षेत्रीय समितिया जिला परिषद्‌ को) तथा जब घहे उस झार्यों 
को फिर से अपने हाथ मे_ले सकती है । जिला परिषद्‌ को गाव सभाग्रा व डाउन 
एरिया कमेटियो के सम्बन्ध में कुछ भी कार्य करने की शवित प्राप्त नहीं हैं । जिला 


जायगी | कार्य श्रधिकार) मियः 7, कर अधिकार और २५५ स्ण्याः अधिक 
भसिक वेतन से आरम्भ होने वा, पैमी पद कर. परिषद्‌ राज्य के चोक-सेका 
वर्मा कर; गी। 


३२६ ) भारतीय जासन और रजनीति 

भ्रध्यक्ष व उपाध्यक्ष के कतंव्य---अ्रव्यक्ष के साधारणतया ये कर्तव्य हैं 
(१) जिला-परिपद्‌ की वैठकें बुलाना और उनका सभापतित्व करना | (२) जिला- 
परिषद्‌ की वँठको में कार्य संचालन पर नियन्त्रण रखना। (३) परिपद्‌ के वित्तीय 
प्रशासन को ध्यानपूर्वक देखवा और कार्यकारी प्रशासत का अधीक्षय करता तथा 
उनकी कमियों को परिपद्‌ के सामने रखना । (४) अन्य ऐसे सभी कार्य करना जो 
उसे सौंपे जायें । अ्रध्यक्ष सामान्य अथवा विशेष आदेझ्ष द्वारा अपने “कार्यो को 
उपाध्यक्ष या मुख्य अधिकारी को मौप सकता है, जिन्हे वे प्रध्यक्ष के मार्ग-दर्शन के 
अधीर पूरा करेंगे । उपाध्यक्ष, भ्रध्यक्ष की अठुपस्थिति में परिपद्‌ की बैठकों का 
सभापति रहेगा। भअ्रध्यक्ष का स्थान खालो होने अथवा किसी प्न्य कारण से उसकी 
अनुपस्थित्ति मे अध्यक्ष की अन्य शक्तियों [का प्रयोग भी करेगा; वह अध्यक्ष द्वारा 
सौपे गये कर्त॑व्यो का पालन करेगा और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वह कार्य समिति 
की बैठकों का सभापत्तित्व भी करेया । 

जिला- परिषद्‌ का कार्य संचालन (00760०८ ० 0एशं॥55४)--उसकी 
प्रति २ माह में कम से कम एक बैठक होनी चाहिये । अध्यक्ष यदि जिले से बाहर 
हो तो उपाध्यक्ष जब उचित समझे उसकी बैठक दुला सकता है । परिषद्‌ के कम से 
कम १/५ सदस्य अध्यक्ष के पास्त रजिस्ट्री डाक द्वारा वैठक बुलाये जाने की प्रार्थना 
(7०५४४ ४०७) भेज सकते है और ऐसी प्रार्थना किये जाने पर परियद्‌ की १ माह 
के भीतर बैठक बुलाई जायेगी । बैठक को प्रागे के लिये स्थगित (300०7) नहीं 
किया जा सकता है। प्रत्येक बेठक परिपद्‌ के कार्यालय अथवा अन्य सुविधाजनक 
स्थान पर होगी जिसकी सूचना दी जायेगी । बैठक में कार्य नियमों के अनुसार 
सचालित होगा और निम्नलिखित विपयों के बारे में नियम बनेंगे : 

(१) बैठक में कार्य-सचालन, (२) गणपूर्ति, (३) भध्यक्ष गौर 
उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में समापत्तित्व, (४) सदस्यों द्वारा प्रश्न पुछा 
जाना, (५) बैठक के विरणयों का प्रचार (प्रशाटं/५), (६) बैठक में 
व्यवस्था बनाये रखना, (७) मत द्वारा निरंष, (ऊ) कार्यवाही की 
पुस्तक और सकलल्‍्प (7८50०४०॥५), (६) सरकारी अ्रधिकारी व सेवकों 
को बैठक मे भाग लेने का अधिकार, (१०) जिला-परियद्‌ को अपनी 
बैठक में सरकारी सेवकों ,को बुलाने का अधिकार, (१६१) परिषद्‌ के 
अधिकारियों के परिपद्‌ की बैठकों के सम्बन्ध मे अधिकार, (१२) उधम 
अधिकारी से जिला-परिपद्‌ को, रिपोर्ट ब रिट्ने झ्रादि माँग की 
अधिकार, (१३) अन्य सम्बन्धित मासले जिनके लिये नियम बेनला 
आवेश्यक हो । 

समितियों का निर्माख--जिला-परिपद्‌ ये समितियाँ नियुक्त करेगोट 
(अर) कार्य-समिति, (आर) वित्त-्समित्ति, (३) भिक्षा-स्रमिति, (६) सार्वजनिक 
समिति, (उ) निर्माण-ममिति, झोर (ऊ) जन-स्वास्थ्य सम्रिति । इनके प्रतिरिक 


स्थानीय स्वश्नासन और लोकतान्त्रिक विकेद्धीकरण.. [._ ३२७ 


परिषद्‌ एक नियोजन समिति भी वियुक्त करती है जिसके सदस्य इस प्रकार होते 
 है--[श्र) अध्यक्ष जो उत्तका सभापति रहेगा, (झा) उपाध्यक्ष जो उसका उप-्सभा- 
पति रहेगा, (इ) मुख्य अधिकारी, जो उसका मन्त्री रहेगा, और (ई) सभी शिला- 
स्तर के अधिकारी | कार्य-समिति की रचता इस प्रकार होती है--[भ्र) अध्यक्ष, 
(प्रा) उपाध्यक्ष, (इ) समितियों के सभापति (८॥शथंप्ा०४), (ई) परिषद्‌ के 
सदस्यों द्वारा अपने में से चुने गये ३ या ६ सदस्य । यदि परिषद्‌ के कुल सदस्यो 
की संख्या ४० तक है तो ३ अन्यथा ६। अ्रध्यक्ष और उपाध्यक्ष समिति के क्रमशः 
सभापति व उपसभापषति रहेंगे और मुख्य अधिकारी उसका मन्त्री रहेगा । ऊपर 
वशित प्रन्य समितियों में से अत्येक में ६ या £ सदस्य होगे । याँदि परिषद्‌ के कुल 
सदस्यों की संख्या ४० तक है तो ६ अन्यथा ६। अध्यक्ष वित्त-समिति का पदेन 
सदस्य व सभापति होता है | कार्य-समिति और वित्त-स्मिति को छोड़कर प्रत्येक 
समिति अपना एक संभाषति और एक उप-सभापति चुनती है, परन्तु उसकी प्रथम 
बैठक में प्रध्यक्ष सभापति रहता है । परिपद्‌ की कोई भी समिति अपने सदस्यो 
द्वारा समर्थित श्रस्ताव में किसी व्यक्ति को विवियुक्त सदस्य बना सकती है । 
कार्य-समिति तथा वित्त-समितियों के कार्य--कार्य-समित्ति के कार्य इस 
प्रकार है--(अ) जो उसे कानून के ग्रन्तर्मत करने श्रावश्यक हैं, (प्रा) अनुसूची में 
दिये गये कार्य-समित्ति के कार्य, (इ) परिपद्‌ द्वारा कार्य-समिति को सौपे गये कारये 
वित्त-समिति के कार्य इस प्रकार है--(अर) वर्ष भर आय और व्यय की प्रगति परः 
ध्यान रखना शोर मुख्य भ्रधिकारी को जँसा यह उचित सममे निदेश देना, 
(प्रा) धनुदानों का विनियोग ठीक प्रकार से हो, यह देख-रेस करता, पौर 
(३) भनुसूची ४ मे वित्त-समिति के लिये वर्णित काये। समिति को परिपद्‌ के 
हिंसाव देखने का अ्रधिकार है । हे 
अन्य समितियाँ--ऊपर वर्ित कोई भी समिति झ्पनी उप-समितियाँ 
निधुक्त कर सकती हैं परिपदृ स्वय या राज्य सरकार के कहने पर श्रन्य किसी 
स्थानीय प्राधिकारी (/0०0| 95॥07/)) की अनुमति से सयुक्त समितियाँ (व: 
००ग्रधाधो। (९०५) नियुक्त कर सकती है । परिषद्‌ के अ्रधीत भ्रधिकारियों व सेवकों 
की छाँट तथा नियुर्वित के लिये एक चुनाव समिति भी नियुक्त की जाती है । 
अध्यक्ष उसका सभापति रहता है।'कार्य-स्तमिति प्रतिवर्ष अपने एक सदस्य को उसका 
सदस्य नामजद करती हैं। जिस विभाग में नियुक्तित होनी है उसका प्रव्यक्ष समिति 
का मन्त्री रहेंगा। समिति अपना परामर्श देने के लिये वहुमत से निर्शाय करेगी 
और प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा । 
जिला-परिषद्‌ का वित्त-प्रत्येक जिले के सिये एक निधि स्थादित की गई 
है । परिपद्‌ की सम्पत्ति में उसके सभी सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक सहयों (जिन्हें 
परिषद्‌ बनाये तथा ठीक अ्रक्स्था में रसे) और भूमि (जों सरकार परिषद्‌ को 
हस्तातरित करे) सम्मिलित है । प्रत्येक वर्ष एक नियत तारीस से पूर्व वित्तीय बर......_ 


इेशर८ हे भारतीय शासन और राजनोति 


के लिये वित्त-प्तमिति की मन्त्रणा से कार्य-समिति वजट तैयार करती है, जिसमे 
उसके यथार्थ श्रौर झनुमानित झ्राय-व्यय का पूर्ण विवरण होता है । परिपद्‌ उस 
बज पर अपनी बेठक में विचार करती है ओर उसे मूलरूप मे या कुछ संभोधनों 
सहित्त पास करती या उसे कार्ये-समिति को नये सिरे से तैयारी के लिये भेजती 
है | जिला-परिपद्‌ ये कर लगा सकती हैं---(१) परिस्थितियों (४ंः०0घ5/७९८४) 
या सम्पत्ति पर कर, ओर (२) कोई ऐसा कर जो राज्य का विधान-मण्डल राज्य 
में लगाने का अधिकार रखता है शोर जिसे लगाने फे लिये राज्य सरकार जिला- 
परिषद्‌ को श्ववित प्रदान करे । इसके श्रतिरिकत वरियद्‌ फीस व महयूल भी लगा 
सकती है तथा स्कूल फीस, पुस्तकालयों के प्रयोग के लिये फीस, परिपद्‌ द्वारा 
निर्मित किये गये कार्यों ग्रववा मचालित सस्थाओ्ो के प्रयोग प्रथवा उनसे होने वाले 
लाभ के लिये फोस, सवारी गाड़ियो, पुलो भ्रादि पर महसूल । 
जिला-परिपदु पर नियन्त्रस--जिलाधीश या अन्य विहित श्रधिकारी ग्रपने- 
अपने अधिकार-क्षेत्र मे परिषद्‌ की सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकता है अथवा करा 
सकता है। लिखित आ्रादेश द्वारा उसके आलेख या पत्रों (0००४) को देखने के 
लिये मंगा सकता है।। परिषद्‌ या उसकी समितियों से आदेश द्वारा विवरण, हिसाव 
व रिपोर्ट भ्रादि देने को मांग कर सकता है। राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में 
नियुक्त किया गया कोई भी अधिकारी अपने अ्धिकारु/पेत्र में प्राप्त शक्तियों का 
प्रयोग कर सकता है । परिपद्‌ द्वारा निभित कार्यो व. सचानित सस्थाप्रो का राज्य 
सरकार निरीक्षण करा सकती है | कानून के अम्तगंत विहित प्राधिकारी परिपद्‌ के 
कार्यो को होने से निल्लम्बित कर सकते है । श्रापातकाल में जिलाधीश को असाधा रस 
झवितयाँ प्राप्त रहेगी । राज्य सरकार परिषद्‌ को उसके द्वारा कर्त्तव्य पालन के 
लिये भ्रादेश दे सकती है ग्रोर सदस्यो को सदस्यता से भी हदा सकती है । यदि राज्य 
प्रकार कभी भी यह समझे या इस विपय में उसे अ्रम्यावेदन (7८9८४४४8007) 
मिले कि परिपद्‌ अपने कार्य उचित प्रकार से नहीं कर रही है तो सरकार परिषद्‌ 
पे उस विपय में स्पष्टीकरण मांग सकती है और उसके वाद सरकार उसे आदेश में 
बणशित काल के लिये निवनस्वित (५५७००॥०४) अथवा भंग (05500०) कर सकती 
है। परिषद्‌ के भग होने पर सदस्य और अध्यक्ष आदि नियत तारीख से अपने 
पदों से अलग हो जायेंगे । जितना शीक्ष हो सकेगा, राज्य सरकार नई परियद बी 
स्थापना करायेगी । राज्य सरकार परिपद्‌ के कार्यो को सरकार द्वारा नियुक्त व्यकिति 
या समितियों को सौप सकती है। जिलाधीश्ष परिपदु की बैठकों मे भाग ले सकता 
है, किन्तु उसे मत देते का अधिकार न होगा । वह जिला-परिपद्‌ को पत्र भेज 
सकता है, जिसे उसकी वैठक में पढ़ा जाये अथवा उस पर विचार किया जाये । 
क्लेत्रीय समितियां 


राज्य सरकार ने गजट में प्रकाशित सूचना द्वारा १६६३ के मध्य में राज्य 
के प्रत्येक खण्ड के लिये एक क्षेत्रीय समिति स्थावित की और उसका नाम खण्ड के 


स्थानीय स्वश्नासव और लोकतास्विक विकेख्रीकरण.. [३२६ 


नाम पर पड़ा क्षेत्रीय समिति के सदस्यो मे ये सम्मिलित हे. १. (अ) खण्ड और 
क्षेत्र में सम्मिलित प्रत्येक टाउन एरिया का चेयरमंत और नोटीफाइड का प्रधातः 
(था) सभी गाँव सभाओ के प्रधान; (३) क्षेत्र की रजिस्टर्ड सहुक्वारों समितियों 
[९००-०.टा०४० 3०लंब्धं5५) या समृहो के २ से ५ तक प्रतिनिधि, जिनकी संख्या 
राज्य सरकार निश्चित करेगी ओर जिनका चुनाव विहित ढंग से होगा, (ई) लोक- 
सभा व राज्य विधान-सभा के वे सभी सदस्य जिनके निर्वाचन-क्षेत्रों में खण्ड का 
कोई भी भाग सम्मिलित हो और प्रत्येक ऐसा विधायक, यदि कोई हो, जिनके 
निर्वाचन-क्षेत्र में कोई ग्रामीणा-क्षेव सम्मिलित ने हो, परन्तु जिसका निवास-स्थान 
जिले भें स्थित हो तो धह्‌ संदस्यथ जिले के किसी खण्ड को विहित ढग मे चुनेगा 
(पसच्द करेगा) और उसका सदस्य रहेगा, और (उ) राज्य सभा व राज्य परिपद्‌ 
के सभी सदस्य, जिनका सण्ड में निवास-स्थोन स्थित हो और प्रत्येक ऐसा सदस्य 
जिसका निवास-स्थान जिले में हो, परत्तु ग्रामीसा-क्षेत्र मे न हो विहित ढंग से 
किसी खण्ड को चुनेया और उसका सदस्य बनेगा । २. क्षेत्रीय समितियों की रचना 
[प्रथवा पुर्रचना) हो जाने के बाद विहित ढय से तथा बिहित शर्तों के अनुसार 
प्रन्य सदस्प ये होगे--(अ) दो तक ऐसे विनियुक्त सदस्य (००-०9१९० प्ाथ्य0९(5) 
जिस्हें विनियुकत्त करने वाले सदस्य नियोजन और विकास में ्रभिरतच रखते वाला 
समझे । (भा) सव-सेक्शन १ में वखित सदस्यों में सहिला सदस्यों की संख्या ५ से 
जितनी कम हो उतनी ही महिला सदस्ये भौर विनियुक्त की जायेगी; (३) ऐसे ही 
सब-सेक्शन १ में वशित सदस्यों में गनुसूच्तित जातियों के सदस्यों की सख्या ८ से 
जितनी कम हो उतने ही उनके सदस्य विनियुक्त किये जायेंगे । 
प्रमुख श्र उप-प्रमुख--अ्रत्येक क्षेत्रीय समिति का एक प्रमुख, एक सीनियर 
उप-प्रमुख और एक जूनियर उप-प्रमुख है ॥ प्रमुख का चुनाव क्षेत्रीय समित्ति के 
सदस्यों द्वारा किया जाता है । सीनियर व जूनियर उप-प्रमुखो का भी चुनाव सदस्यो 
हारा किया जाता है। उसका चुनाव गुप्त मतदान द्वारा और विहित प्रक्रिया के 
अनुसार होता है। यदि किसी गाँव-सभा का प्रधान क्षेत्रीय संधित्ति का प्रमुख या 
उप-श्रमुख चुना जाये तो वह प्रधान पद को छोड देगा ओर उसके स्थान पर गाँव 
सभा नया प्रधान चुनेंगी । पुरावा प्रधान (जो प्रमुख या उप-प्रमुख चुव लिया गया 
है) क्षेत्रीय समिति का पदेन सदस्य बता रहेगा और नया प्रधान भी क्षेत्रीय समिति 
का सदस्य बना रहेगा । जब कभी प्रमुख या उप-प्रमुख का यद क्षेत्रीय समिति को 
ग्रवधि समाप्त होने के पुर्वे खाली हो जाये तो उसे भरने के लिये पूर्व वशित ठग से 
ही वया चुनाव किया जायेगा । यदि कोई ऐसा व्यवित प्रमुख चुन लिया जाये जो 
क्षेत्रीय समिति का सदस्य न हो तो वह उसका पदेव सदस्य वन जायेगा । 
क्षेत्रोय समिति तथा प्रमुख झ्रादि को अभ्रवधि--प्रथम तथा बाद में बनने 
बाली क्षेत्रीय समितियों की अवधि ५ वर्य है; परन्तु राज्य मरकार सभी या कुछ 
समितियों की अवधि को बंधक से भ्रधिक १ वर्य बढ़ा सकती है, अर्थात उनकी 


३३० ॥) भारतीय भासन और राजनीति 


भ्रवधि ६ वर्ष मे अधिक न होगी । क्षेत्रीय समितियों की झ्रवधि गजट में प्रकाशित 
तारीख से प्रारम्भ होगी । यदि समिति के सदस्यों का कोई स्थान खाली हो जाये 
तो उप्त स्थान को भरने घाले सदस्य की अवधि उस तारीख से प्रारम्भ होंगी जिस 
तारीख से उसे उस स्थान को भरने का अधिकार मिले । यदि क्षेत्रीय ममिति का 
कोई सदस्य जो प्रधान या चेयरमन होने के नाते सदस्य बना हो पझपने पद से हट 
जाये तो वह समिति का भी सदस्य न रहेगा । यदि कोई विनियुकत सदस्य विनियुत्ित 
के लिये अयोग्य हो जाये तो उसकी सदस्यता का भी प्रन्त हो जायेगा। प्रमुख, 
उप-प्रमुख झ्थवा कोई भी सदस्य अपने पद में त्याय-पत्र द्वारा ग्रलय हो सकता है । 
प्रमुख का त्याग-पत्ष उस तारीस के प्रभावी होगा जिस दिन कि जिला-परिपद्‌ के 
अ्रध्यक्ष द्वारा उसके त्याग-पश्र की स्वीकृति की सूचना समिति के कार्यालय से प्राप्त 
हो श्रौर उस प्रमुख या सदस्य झा त्याग-पत्र उसी दिल से प्रभावी हो जावेगा, जिस 
दिन उसकी सूचना समिति के कार्यालय को मिले । यदि समिति के किसी सदस्य 
का स्थान मृत्यु या ग्रन्‍्य कारण से खाली हो जाये तो उसका स्थान चुनाव अथवा 
विनियुकत द्वारा भरा जायेगा (जिस प्रकार से पूर्वगामी सदस्य को चुना या 
विनियुक्ति किया गया था) । यदि समिति की अवधि समास्त होने से पूर्व प्रमुख 
या उप-प्रमुख का पद मृत्यु या अन्य किसी कारण से खाली हो जाये तो उस पद 
को विहित ढग से झेप प्रवधि के लिये भरा जायेगा । 


प्रमुख श्रौर उप-प्रमुख का पद से श्रलग किया जाना--यदि कमिश्नर की 
राय में किसी क्षेत्रीय समिति का प्रमुख अथवा उप-प्रमुख अपने कर्तव्यों व कार्यों को 
जानकर नही करता अथवा करने से मना करे या वह अपने पद की शक्तियों का 
दुरुपयोग करे या उसे अपने कार्यो का पालन करने मे कदाचार के लिये दोषी ठहराया 
जाय, तो कमिश्नर उसे अपना स्पष्टीकरण देने के लिये उचित अवसर देकर और 
परिषद्‌ के अध्यक्ष से मन्त्रणा करके उसे पद से हटा सक्रेमा, परन्तु इस प्रकार से 
हटाये गये प्रमुख या उप-प्रमुख को ३० दिन के भीतर राज्य सरकार से प्रपील करने 
का अधिकार होगा । राज्य सरकार का निर्सय अन्तिम होगा और इस विपय में 
कोई कार्यवाही न्यायालय में नकी जा सकेगी। कमिश्नर किसी ऐसे प्रमुख या 
उप-प्रमुख को पद से निलम्बित्त [$०४०»॥0) मी कर सकता है जिसके विरुद्ध कोई 
कार्यवाही जारी हो । यदि किसी प्रमुख या दुप-प्रमुख को पद से झलम किया जाग 
तो उसे ३ वर्ष तक फिर से नही चुना जा सकेगा । प्रमुख या उप-प्रमुख के विरुया 
विहित ढंग से श्रविश्वास का प्रस्ताव (#०पंणा ० ]३०-००विवधा००) भी ताया 
जा सकता है | ऐसा प्रस्ताव लाने के लिए समिति के कम से कम आये सदस्यों को 
लिबित अधिसूचना देनी प्रावश्यक है और समिति का कोई भी सदस्य स्वव जाकर 
उस प्रस्ताव की नकल जिलाधीश को भी दे । उसके बाद जिलाथीश ३० दिन के 
भीतर प्रस्ताव पर विचार करने के लिए समिति की बैठक बुलायेगा । ऐसी बेंठक 
पर समिति के क्षेत्र का सव-डिवीजनल झोफिसर समापतित्व करेगा। ऐसी बैठक 
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क्षेत्रीय समिति का कार्म-संघाजन-- झपने आाउं-स्दराः 
प्रति २ माह मे दम से रुम एफ इठक होगी (हतिति झा इ 
में सीनियर प्रदुख भौर यदि वह भी भनुपस्पिक हो तो झुनिमर उपन्‍ध्थाव डर भो 
उचित व प्रावश्यक् समभे उतकी बैठक दुताबेया | यदि सदिति के रब मे सम ३ 
सदस्य बैठक बुताने के लिये प्राइना (एल्‍पुछ॑ंभा>त) करें तो शह भाह के कौर 
स्रमिति की बैठक बुलाई जायेयो ) जब फनी समिति चाहे था डा का एरद्‌ धपना 
राज्य सरकार उससे ऐसा करने शो रहें तो रास धभितयरी प्राम भधादों से 
नियत समय के भीतर पिहास पोजतादे नायिया शोर मिति सेड के लिये व 
योजनायें वनायेगी ।4 समिति डी वायंारिशों रब्य बिशाम मषिताये उतस्पाइन 
समिति भर पल्पाण सनिति शो सटायवा मे जिला परिपर प्रयया रास्य सरकार 
मे भित्ते निरेशों को ध्यान में रखो हुए योजना वर सवौद्य वार कहेयों भोर गे 
पेत्रीय समिति के सामने पेश करेगी ॥ जिला परिषद्‌ मो ने सम उत्त पर 
विचार करेगो भोर उसमे समोपन के लिये बि प्रा छह सबके विपार्सि ॥ स्नो । 


५] 





क्षेपरीष समिति फो समितियाँ ((०/माप्रशा(२३)-- मनी यो ब्वाबता 
बाद मघाशीघ्र विटित उस से ये समितियाँ बनाई जावबी--वा वकरिली, आठाद्ढ़ 
गौर रत्याण । क्षेतीय समिति घादू तो घन्य समित्यिं झो सना मर वी है ॥ ॥३- 
कार्रिणी, उत्तादन तथा उल्याराो समितियों पमेक्रयक मे दस "यार वबम्वर १4 
१. (प) क्षेत्र के शोर देते मष्यर (छोएार) में एड सदस्य दिये उप मरए 








हा का 
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के प्रधान चुनगे; (झ्रा) समिति के सदस्यों में से ५ सदस्य चुने जायेगे । २. प्रमुख 
और दीनो उप-प्रमुख कार्यकारिणी समिति के पदेन सदस्य होगे और चेयरमैन तथा 
सीनियर व जूनियर वाइस-चेयरमैन भी रहेगे । सीनियर उप-प्रधान उत्पादन समिति 
का पदेन सदस्य व चेयरमैन रहेगा । उस क्षेत्र मे यदि कोई कृषि स्कूल हाँ तो उसका 
प्रिसिपल उसका अतिरिक्त सदस्य रहेगा । जूनियर उप-प्रमुख कल्याण समिति का 
पदेन सदस्य तथा चेयरमैन रहेगा और क्षेत्र मे स्थिति हायर तथा जूनियर सकेण्डरी 
सस्‍्कूलो के ध्रिसिपल्लों व हैड-मास्टरों में से एक को विनियुक्त सदस्य वनाया जायगा । 
उत्पादन और कल्याण समित्तियाँ अपने सदस्यो में से एक को अपना-पझपना वाइस- 
चेयरमैन चुनेगी । यदि किसी समिति में किसी सदस्य या अधिकारी का स्थान 
अवधि से पूर्व ही खाली हो जाये तो उसे पूर्व वर्शित ढग से ही शेप श्रवधि के लिए 
भरा जायेगा । 


समितियों के कार्य--कार्यकारिणी समिति वित्त, कर और सामान्य प्रशांसन 
से सम्बन्धित कार्यों के सचालन में समिति को सहायता प्रदान करेगी । यह ऐसे कार्य 
भी करेगी जो कि उसे क्षेत्रीय समिति द्वारा साँपे जायें । उत्पादन समिति क्षेत्रीय 
समिति को कृषि के सुधार, सहकारिता, पशु-पालन, सिंचाई, ग्रामोर उद्योग व 
उत्पादन सम्बन्धी कार्यो के करने मे सहायता देगी तथा ऐसे कार्य भी करेगो जो कि 
उसे क्षेत्रीय समिति द्वारा सौपे जाये । कल्याण समिति स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा, 
महिला कल्यारा, नवयुवक कल्याण और रचनात्मक कार्थों के करने मे क्षेत्रीय समिति 

की सहायता देगी और ऐप्ते कार्य भी करेगी जो कि उसे क्षेत्रीय समिति सौये । 
क्षेत्रीय समित्ति के अधिकारी व सेवक--प्रस्येक समिति में एक खण्ड विकास 
अधिकारी (800/ 000४00%7६४॥ 07८८) रहता है । वह उसका मुख्य कार्य- 
कारी प्रधिकारी (ट(.ग्रार्ल 7४८००४४८ 00८7) होता है। वह्‌ निम्नलिखित शर्क्तियों 
व कर्तव्यों के पालन के अतिरिक्त समिति व उप-समितियों के सकल्यो (70500- 
4।0॥9) को कार्यान्वित करने के लिये उत्तरदायी हैं। उसके मुख्य कार्य निम्न 

प्रकार है * हि 

(१) समिति के नाम से धन व आय प्राप्त करना भर उसे क्षेत्रीय 

निधि में जमा करना, (२) क्षेत्रीय निधि से धन निकालकर वितरण 

करना ; (३) जिलाधीश अचवा विहित अधिकारी को आय-ब्यय के 

हिसाब द रिपोर्ट देना, जिलाधीशन व राज्य सरकार को छेतोय समितियों 

और अन्य समितियों के अस्तावों तथा संकल्पों आदि की प्रतियाँ भेजना, 

(४) गांव प्रचायतों को उसके विकास कार्यों में सहायता देना, 

(५) क्षेत्रीय समिति के अन्य अधिकारियों व सेवकों की सेवा. ूट्टी, 

वेतन व भत्तों झादि के तम्बन्ध में उठे प्ररनों का निर्णय करना , 

(६) ऐसे सभी कार्य करना जो कि उसे सौये जायें; और (७) क्षेत्रीय 
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पास करके प्रधान को हटा सकती है, लेकिन इस प्रस्ताव पर गांव के कुल सदस्यों 
के कम से कम आधे सदस्यो के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। चल व अचल सम्पत्ति 
खरीदने, दान-ध्वरूप या अन्य प्रकार से प्राप्त करने, कब्जा करने, प्रवन्ध अयवा 
स्थानान्तरण करने का अ्रधिकार ग्राम-सभा को है । यदि कई ग्राम-सभायें मिलकर 
कोई काये करना चाहे तो सयुक्त समिति बनाने का अ्रस्ताव भी ग्रामन्‍्सभा पास 
करती है । 
साधारखत- ग्राम-सभा की दो बैठकों रदी और खरीफ की फसलों के वाद 
होती है ) रबी की बैठक में पिछले वर्ष के हिंसाव-कित्ताव और प्रधान की रिपोर्ट 
पर विचार किया जाता है तथा उन्हे स्वीकार किया जाता है ) खरीफ की बैठक में 
अगले वर्य के लिये आ्राय-ब्यय के अनुमानों तथा निर्माण कार्यों के प्रस्तावों पर 
घिचार किया जाता है और स्वीकृति प्रदान की जाती है । इन स्रामान्य वैठकों के 
अतिरिक्त गाव-सभा के प्रधान को यह अ्रधिकार है कि वह किसी समय भी विशेष 
बंठक बुला सके । पचायत निरीक्षक या सहायक विकास अधिकारी श्रथवा २० 
प्रतिशत सदस्यों की लिखित माग पर भी गाव-सभा बैठकें की बुलाई जा सकती हैं । 
ऐसी बैठक तीस दिन के भीतर प्रवश्य चुलायी जानी चाहिये और इसकी सूचना 
सदस्यों को कम से कम पत्द्रह दिन पहले दे देनी चाहिए । गाव-सभा की कार्यवाही 
के लिये सदस्यो की कुल भख्या के पांचवें भाग की गणपूर्ति (१४०७॥) 
झ्रभिवाये है । 
ग्राम-पंचायत्त--पं चायत व्यवस्था में ग्राम-पंचायतों का महत्व है। बस्तुततः 
ग्राम-पंचानतें ग्रम-सभाओं की कार्यकारिणी समितियाँ है। ये पाँच वर्ष के लिए चुनी 
जाती है और इनका एक प्रधान होता है जो गाव-सभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता 
है । उप-प्रधान का चुनाव पचायत-सदस्यो द्वारा अपने ही मे से प्रतिवर्ष किया जाता 
है। ग्राम-सभा के सदस्य हाथ उठाकर ग्राम-पचायत के सदस्यों को चुनते है। इनकी 
संख्या १५ से लेकर ३० तक होती है। अ्रभी तक प्रधान भी ऐसे ही चुने जाते थे, 
किन्तु कुछ समय से प्रधान का चुनाव गरुप्त-मतदान प्रणाली द्वारा होने 
लगा है। सने १६६०-६१ में पचायतो के तीसरे आराम चुनाव हुए | इन चुनावों मे 
राज्य के लगभग ३ करोड़ ग्रामीणों ने अपने प्रतिनिधियो को चुनकर उनके हाथों 
में अपने विकाल-कार्यों को ५ वर्षों के लिए सौप दिया । पचायत की बैंठक के लिये 
सदस्यों की एक-तिहाई संख्यः/, जिसमे अधान भी द्यामिल होता है, आवश्यक है! 
प्रत्येक पचायत का प्रधान तथा उप-प्रधान गराव-सभा द्वारा चुने जाते है और गाँव- 
सभा दो तिहाई मतो से उन्हे उनके पदो से अलग भी कर सकती है। सन्‌ १६५४४ 
के संशोधन के भनुमार प्रधान वही व्यक्ति हो सकता है जिसकी ग्रायु कम से कमे २० 
वर्ष हो और जो हिन्दी पढ़ू-लिख सकता हो । पचायत का प्रधान बैठकों में सभापति 
होता है और वह कार्यकारिशी तथा वित्त-प्रशामन की देख-रेख भी करता है। 
पंचायत द्वारा सगराये गये करो की वसली करने वौ जिम्मेदारी उसी पर होती है । 


गरम-पंचायत्तों के हे. उपरपानिकाक तथा जित्ा बो्डों के पेरह इनके 
काय मे के प्रकार के होते &... यनिवाय और ऐच्चिक (08॥694 छाए बात 
/०0०/००७) । धनिवाय॑ फय--सावजनिक रास्तों को पनाना, उनकी मरम्मत के 
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सख्या के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। गांव पचायतें ऊपर 
वर्शित कार्यो को सुचारु रूप से चलाने के लिए समित्तियाँ ववा सकती है । प्रत्येक 
समित्ति में ४ से लेकर ७ तक सदस्य हो सकते है, जिरहे एक वर्ष के लिए चुना जाता 
है। समिति का ग्रध्यक्ष समिति के सदस्यो में से पचायत द्वारा चुना जाता है) 
यंदि दो या अधिक पचायतें चाह तो किसी विशेष कार्य के लिए अपने-अपने 
प्रतिनिधियों की मिली-जुली समिति भी बना सकती है। तीसरी योजना में 
पचायत मत्रियों के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की गई थी । 


पंचायती भ्रदालतें--प्रत्येक ग्राम-सभा के सदस्य पचायती ग्रदालत के लिए 
५ सदस्य चुनते है। तीन से लेकर पाँच ग्राम-सभाओ तक के समूह के लिए ऐसी 
अदालत होती है । इस समय उत्तर प्रदेश मे इनकी सख्या ८ हजार से कुछ ही 
अधिक है। पचायती-अदालत के सदस्य अपने में से एक को सरपंच चुनते है- 
परन्तु सरपच केवल पढ़ा लिखा व्यक्ति हो सकता है। सरपच प्रत्येक मुकदमे के 
लिए पचायती अदालत के सदस्यो में से ५ को छांटता है; उनकी जाच करते समय 
उसे इन बातो का ध्यान रखना आवश्यक है-- (१) इसमें एक सदस्य ऐसा हो जो 
मुकदमे की कार्यवाही तथा गवाहो के वयानों को लिख सके; (२) एक-एक सदस्य 
उन गाव सभाओं का अवश्य होना चाहिये जिनका वादी (८००फ़ॉभं0॥॥) व 
प्रतिबादी ((९(०03॥६ ०7 ४००७५८०) रहने वाले हो; और (३) देप पच भग्रन्‍्य 
ग्राम-सभाझ्नों के होने चाहिये । 

पंचायती अ्रदालत का मुख्य कार्यालय सरकार द्वारा नियत केन्द्र में होता है। 
ये पचायते महीने में जितने झावश्यक हो काय करती हैं। इनके क्षेत्राधिकार 
में दीवानी, फौजदारी और माल तीनो ही प्रकार के मुकदमे आते है। दीवानी 
मुकदमें उस क्षेत्र की पचायती अदालत में दायर किये जाते है जिस क्षेत्र का शअति- 
वादी रहने वाला हो । फौजदारी के मुकदमे उस अदालत में दायर किये जाते है, 
जिस क्षेत्र में अपराध हुआ हो । माल के मुकदमे उस क्षेत्र की पचायती अ्रवालत में 
दायर किए जाते है जिसमें मुकदमे से सम्बन्धित भूमि स्थित हो । इन अ्रदालतो मं 
निम्न प्रकार के मुकदमे सुने जा सकते है-- 

दीवानी मुकदमे (0/श ०४४०४)--१००० रु० तक को मालियत के मुकदमे 
इनके अधिकारक्षेत्र में आते है, परन्तु सरकार चाहे तो इन अदालतो को ५००० रुं० 
की मालियत तक के मुकदमे सुनने का अधिकार दे सकती है। इन मुकदमों को 
दायर करने की भ्रवधि ३ वर्ष है, परन्तु पद्चुओ आदि द्वारा की जाने वाली हानि से 
सम्बिन्धित मुकदमों को ६ महीने के भीतर ही दायर किया जा सकता है। गे 
सरकारी नौकरों पर मुकदमा नहीं चला सकती। 

फौजदारी मुकदमे (0४ंत्पगाढ! ८४४८५)--ये श्रदालतें आगे लिखे विभिन्न 
प्रकार के छोटे अपराधों से सम्बन्धित मुकदमे सुन सकती है--(१) सावंजनिक स्थानों 
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पर भयडा करना, (२) ५० रू० तक की चोटी के मुकदमे, (३) किसी को पीठना 
या किसी को हानि पहुचाना, इत्यादि। 

माल के मुकदसे--इन मुकदमों में पंचायती अदालतों को प्रारम्भिक क्षेत्रा- 
घिकार (0गंहांग्रओ जांएंदीणा) प्राप्त नही है, परन्तु डीलवन्दी या २०० ४० 
से कम बकाया लगाने के मुकदमे तथा कागजात की दुरुस्‍्ती से सम्बन्धित मामले 
तहसीलदार पंचायतों को भेज सकता है । 


पचायती अ्रदालते मुकदमो का फैसला पचो के बहुमत से देती है । इन्हे 
अपने फैसलों पर फिर से विचार करने का अधिकार नहीं है। इन अदाभतों में 
किसी भी पक्ष की ओर से वकीलो को प रबी करने की श्राज्ञा नही है। इनके फैसलों 
की किसी न्यायालय में अ्रपील दायर नहीं हो सकती, केवल उस क्षेत्र के एस० डी० 
एम० (१-० शं्रत/ब ०8800) के न्यायालय में फौजदारी मुकदमों भर 
मुम्सिफ की अदालत में दीवानी सुकदमों की निगरानी (एशंध्रणा) की माँग की 
जा सकती है । यदि वह यहें समझे कि अदालत का फैसला गैर-कानूनी है तो वह 
उसे रद्द कर सकता है। पंचायती ब्रदालत किसी भी मुकदमे में कारावास का 
दण्ड नही दे सकती झौर यह अधिक से भ्रधिक जुमनिा कर सकती है । 


पंचायतों को झ्राय के मुख्य साथन--फीस, जुमति, कर, सरकारी झनुदान 
(ह०एथ८एप्रषया 87478), भ्रभदान (०राध000075), दान (700/४078), 
पल्लेदारों, ग्रताज तथा कपडे के व्यापारियों से लाइसेंस फीस । पंचायती अदालतों 
द्वारा कोट-फीस तथा जुर्मानों से होने वाली भ्ाय, सरकार विभिन्न पचायतों को 
बाँट देती है। इनकी झ्राय के साधन बहुत ही सीमित है, श्रत' ये प्रपने. कार्यों को 
भली प्रकार से संचालित नहीं कर सकती । गाँव-प चायत्तों भर पचायती ग्रदालवो 
का निर्माण हुए कई वर्ष बीत गये है। इवकी कार्म-प्रणाली के सम्बस्ध में कुछ 
दोपो का अनुभव हुआ है, साथ ही इनकी रचना के वियय में भी कुछ सुधारों की 
आवश्यकता ग्रनुभव की गई है। इच्ही दोपो को दुर करने तथा सुधारों को लागू 
करने के उद्देश्य से राज्य-सरकार ने पंचायत-राज एकड में श्रावश्यक संशोधन कराने 
का निर्णय किया है । वाद के छक संशोधन से इन्हें पे लए कर लगाने का अधिकार 
मिल गया, है--किराये के लिये रखी गई सवारी गाड़ियों भौर पशुओं, चलते-फिरते 
व्यापारियी, पशुष्चों को बिक्री पर रजिस्ट्रेशन फीस इत्यादि तथा पानी आदि की 
सेवाओं के ज़िए रे लगाना । डे:पंचायतें सार्च जनिक उपयोगिता के कार्यों के लिये 
पुरुषों से झारोरिक श्रम की माँग, भी कर सकती है । 5 
*, ,ग्राम-समोज---जमीदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद प्रत्येक ऐसे गाँव के लिये, 
जो मालग्रुजारी वसूल करने के लिए उपयुक्त इकाई समझा गया एक-एफ ग्राम- 
समाज की. भी स्वापनों को गई थी । सन्‌ १६४६ में इनकी संख्या लगभग पे 
हजार थी । वे सभी बालिग व्यक्ति जो- गाँव: में स्थायी रूप से रहते हों ओर जिनका 
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गाँव की खेती से सम्बन्ध हो, ग्राम-समाज के सदस्य होते हैं। ग्राम-समाज अपनों 
कार्यकारिणी समिति चुनता है, जो भरूमि-प्रवन्वक॒ समिति कहलाती है । यही 
समिति ग्राव की सीमा में स्थित सभी बंजर, चरागाह व परती पड़ी हुई भुमि का 
प्रवन्ध करती है और वह उसे भूमिहोन व्यक्तियों को खेती के लिये भी दे 
सकती है । हु 
क्षेत्रीय समिति तथा जिला-परिपद्‌ विधेयक के अन्तर्गत गाँव-पंचायतों को प्रपने 
क्षेत्र के २९ बपं से ४५ वर्ष तक की अवस्था के पुरुषों से एक वर्ष में ६६ घण्टे का 
श्रम लेने का ग्रधिकार दिया गया है । गाव-सभाग्रों को श्रम न देने वाले व्यक्तियों से 
श्रम का मूल्य वसूल करने का ग्धिकार होगा । इसी विधेयक के अन्तर्गत गांव-समाज 
तथा गाँव-सभा का एकोकररण कर दिया गया है श्रौर गाँव-सभा में निहित सभी 
मम्पत्ति की रक्षा के लिये प्रत्येक गाव-सभा में गांव-सभा की उप-समिति--भूमि 
प्रवन्धक समिति की स्थापना की व्यवस्था की गई है । पंचायतों के कार्यों की देख- 
रेख के तिये एक पृथक्‌ विभाग-पंचापत-राज विभाग--की स्थापना हुईं है ) उत्तका 
एक सचालक (70॥7९८(०7) है झर उसके नीचे प्रत्येक जिले में एक पंचायत राज 
अधिकारी है । "* 
७. स्थानीय स्वशासन की संत्याओ्रों में दोष प्रौर 
उन्हें दूर करने के लिये सुझाव 
स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के संगठन व कार्य-प्रणात्री में मुख्य दोप 
तथा उनको दूर करने के लिये कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं--- 
(१) इन संस्थाओं में गन्दी व अस्वस्थ दलवन्दियाँ बहुत है । वास्तव 
में, दलबन्दी प्रजातन्त्रात्मक शासन की देन है, जिससे वचता कठिन है । 
(२) इन सस्थाओओी में वहुधा भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने में झाती 
है | इनके कर्मचारियों में योग्यता व कायं-कुशलता की कमी होती है । 
(३) इन सस्थाप्नो के आय के साधन बहुत सीमित हैं | 
इन सस्थाओं में प्रचलित अष्टाचार और भाई-भतीजवाद को रोकने के 
लिये पहली झ्रावश्यकता तो देश के गन्‍्दे वातावरण को ही इस दोप से दूर करने 
की है । दूसरे, जहाँ तक हो सके सरकार इनकी सेवाश्रों को राज्य-सेवाओं में बदल 
देया नियुक्ति आदि के विषय मे योग्यता सम्बन्धी विहित शर्तों को और कठोर 
बनाये तथा उनके उचित पालन पर विश्येप ध्यान दे। इस प्रकार से नियुक्तियाँ 
होने पर उनकी कार्यकुझलता भी सुधरेगी । दलवन्दी के कारंण जिसका झाधार 
साम्प्रदायिक श्रथवा राजनैतिक व सकुचित हित होते हैं इनके कार्यों में झनेक 
बाधायें आती है। झ्राचार्य विनोवा भावे और श्री जयप्रकाश नारायण इस वात पर 
विज्लेप बल दे रहे है कि पचायतों की रचना पक्षमुक्त हो और ये ग्राम सेवक सभा का 
रूप धारण करे । वास्तव मे, इन सस्थाओं के चुनावों मे यदि राजनैतिक दल भाग 
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ने ले और जनता कैकल योग्य वे परमाज-सेवी व्यक्तियों को ही चुने तो इनके कई 
दोष दुर हो जाये, इनकी. कार्ब-कुसलता बढ़े और अध्योचार व्‌ भाई-मतीयवाद 
पथ साम्प्रदायिकत्त व संकुचितत दृष्टिकोरक भी कम हो । व्यवहार में इन चस्थागो 
के चुनाव केवल सम्प्रदायों के आधार फर ही नही वरन्‌ जाति या विरादरी के 
म्ीधार पर से जाते है और इक अकार अयोग्य या सकुचित भावनाओं ते बेरित 
व्यक्षित सफलता मी लेते है। इनके नि कसी दल, म्सदाय या 
बिरादरी के प्रतिनिधि नही, वरन्‌ सम्पूर्स क्षेत्रीय समुदाय के अतिविधि ह्षेने 
हय । 


इनके झय-साथनो के लिये राज्य सरकार को गूनों में यक सुधार 
फरने चाहिये । इनकी कर लगाने वे ऋण आदि लेते शक्तियों ३ कस्तार होना 
और सरकार भी इन्हे ग्रच्छे कार्य करते पक आई सहायता देनी 
चाहिये । साथ ही जनता को नये करे से उचित नही, क्योकि जब 


न हो, इस ध्यान लगा 

रहना आवश्यक है | थे अपने ग्राय-साथनों को बढाने के लिये म्थुनिसिपल 
रे घर चलाये, खोले, बड़े नगरो सेदि जली व आवा- 
एमत्र के साधनों का स्वेय अ्वन्ध करे । 
स्थानीय स्वशासन की सस्थाओं पर राज्य सरकार के नियंत्रण बे निदेशन 
का रूप सकारात्मक होना चाहिए । प्रकार का कार्य केवल यह बढ़ी कि वह लेखा- 
परीक्षण तथा कभी-कभो निरीक्षण दारा इन सेस्थाओं द्वारा गवितियों और घन के 
डक्पयोग को ही देखे औ्रौर उन्हें ऐसा करते से रोके, वरन्‌ प्रकार के स्थानीय स्वू- 
शासन विभाग में अनेक विश्येषज्ञ रहे जो स्थानीय स्वशासन्र की संस्थाओं को उनके 

भिर अकार ्च गित्साहन कः 


। १२न्तु सरकार 
के नियन्पण से स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की स्वायत्तता और पहल करने 
की शक्ति में कोई कमी नही आनी चाहिये । नियत्रस् वे निदेशन का उद्देश्य इन 
संस्थाओं के कार्य-सचालन को अधिक कुशल वचाना झेना चयहिये 

अन्त में, बह को मानना ही पड़ेगा कि अभी तक देश मे भिक्षा की कमी है 
ओर यह भी सच है कि अश्विक्षित व्यक्तियों का संख्या इन संस्थाओं के काफी है। 
इस विएय में भी मतभेद नहीं हो चकता कि पक्तापारण में वयरिकता के भावना 

कक 


की कमी है और यह कमी रहेगी तब वोष बने 
रहैंगे। नागरिकता की का वि अति आवश्यक है । ही वायरिक 
अपने क्षेत्र की स्पानी: भाओ के कारयों न्न के, अच्छे 


गे स्थानीय संस उनके अच्छे 
कार्यों में सहयोग दे था ग्रवल्ष जनमतत दारा उनके दोयपुर कार्यों को होने से सेकेः । 
इस उद्देश्य से मतदाताबो अथवा नायरिको के बनने काहिये, जो इनके क्यों 
कै प्रति सं सेतेक रहें । इक सस्थाओं करे ऐसे ब्वकित चुनकर भेजे जावे जिनमे 
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सावंजनिक भावना काफी विकसित हो और जो इन पदों को मान प्राप्त करने 
अथवा अनुचित लाभ उठाने के हेतु प्राप्त करना न चाहे 2% 
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१. प्रजातस्त्र में राजनेतिक ने श्र भारत 
गदेल के चब्दों 9, ८ भी राजनैतिक दल कम बक सग्रठित 

गे के समूह के मिलकर 3 है, एक राजनैतिक में कार्य 
करते है और मतदान शक्ति के दारा झासन पर नियन्त्रर पाने के श्रपनी 

बारण जो जद्देश्य रखते है 

पृहेत्त और 5 है जिक्र लोकमत को सग्रठित और सावन मे अभाव 
बनाया जाता है ।'? | राजनंतिक देन के संगठन स्वरूप ऊँच राज्य 
*वरूप और दल के उद्देश्यों पर निभर है । यदि प्ज्य भक्ति पर आधा- 
रित्ति तो रुढ़ बल और पानायाही को स्थायी बनाने का करेगा और 
विसोधियो) को सभी उपाय, टिक और सरकार को के लिये अपनाने 
गे। इसरी ओर यदि प्रयातन्क्ात् त्मक है को दलों का सिदात्मक 


पड़ेंगे ड् लो 

होगा और वे शासन प्न्‍्त्र पर अ्रधिकार पाने के विये स्वधानिक पाषनों का प्रयोग 
करेगे | हिटलर के. अधीन जमकी में काजी दल पहले प्रकार का और ग्रेट प्रिटेन के: 
पल दसरी सकार के दल के सुन्दर जदाहरस ह , 


पु 
पते जनेत्िक दलों की अवश्य: दलों ग्रे पाहे जे 
दीप हो और जा अनेक विचारक उनको पर है| करते नन्त्र जे होना 
अ्रत्ति तस्म हे पगदात्मक शा." भारी आन के स्तम्भ है ।प्रत्ति 
/नध्यात्मक ढ. पन्ज में सकते काहेग अत्यन्त आवश्यक है पैदात्मक गे 
नम ते उनकी आवश्यक कही अधिक है । वास्तव मे प्रजन॑तिक दस ही 
जातम्त्र ये होते है, उनके कमा अजातन्त सवा (गधा, 
(गाथा) की और 6 ग्रतएव भारत > 'पजनैतिक दल हो, फाहिके.. 
कात नही, किन्तु दल किस अकार के पथ सत्तारू दब गऔर 
विरोधी दल में मे अवश्य है विचारणीय है हमारे 


शे४डर भारतीय शासन और राजनीति 


सामने ब्विटेन और फ्रांस के दो उदाहरण है और वहाँ की दलीय पद्धति की जान- 
कारी से हमें लाभ उठाना चाहिये । 
सभी देखो में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। झ्राधुनिक प्रजा* 
तत्रात्मक झासन तो केवल राजनीतिक दलों की सहायता से ही काम कर सकता 
है । बिना नेतृत्व के जनता की शक्ति प्रभावहीन रहती है ; और राजनीतिक दल 
ही जनता को नेतृत्व प्रदान करते हैं। वे राजनीतिक गतिविधि के लिये प्रेरक द्क्ति 
प्रदान करते है ; चहुमद के झामन को प्राप्त करने के लिये दलों का होता झराथुविक 
प्रजातन्‍्त्र के संचालन के लिए भ्रति श्रावश्यक है, यदि ग्रवश्यं भावी नही ॥ राजनीतिक 
दल उन राजनीतिक प्रश्नों की छाट करते हैं, जिन पर की मतदाताम्रों को झ्पने मतों 
का निर्णय करना होता है, वे विचारों के प्रचार का माध्यम होते हैं; एक प्रकार मे 
मार्ग-मिदेशन करते हैं; चालू राजनीतिक प्रश्नों पर विचारों और कार्यों को 
प्रोत्साहन देते है ; राज्य के शासनतत्र को निश्चित ध्येय की ओर निर्देशित करते 
हैं ; राजनीतिक प्रशिक्षण का ग्रति महत्वपूर्ण साधन होते हैं ; झौर घाव की 
विधायी तथा कार्याग शाख्रा्नों के वीच समस्वय स्थापित करते हैं। लांदेत के 
अनुसार, “किसी भी वडे राष्ट्र में सम्पूर्ण जनता द्वारा शासन की ग्रवधारणा 
वास्तव में एक असगत कल्पना है, [चूकि जहाँ कही मताधिकार व्यापक होता है, 
दलों का प्रस्तित्व होना निश्चित है, और नियन्त्रण उस दल के हाथों में होता 
जरूरी है जिसमें वहुसख्या हो ।/ 
यह सभी जानते है कि बत्िटेन में दो अमुख्ष दल रहें है प्ौर फ्रास में इतों 

की सख्या साधारणत: १०, १५ तक रहो है। यह सभी विचारवान्‌ व्यक्ति स्वीकार 
करेंगे कि ब्रिटेन में मन्त्रिमण्डल के स्थायित्व और फ्रांस मे म॑त्रिमण्डलो के प्रस्थावी- 
पन का सबसे प्रमुख कारण उन देशों की दलीय पद्धतियाँ है । उन तया अन्य देंशे 

का झनुभव भी यह बताता है कि जिन देशो में प्रानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली 

चल रही है वहाँ पर अनेक छोटे-छोटे दल बनते है॥। इसके विपरीत एक सदस्य 
वाले निर्वाचन-क्षेत्रों की व्यवस्था के परिणामस्वरूप दन्ों की संख्या बहुत कम हो 

जाती है। मौरिस डुवरगर ने इस मत का जो रदार समर त किया है कि बहुतश्षक 

दलीय पद्धति और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में वड़ा सम्बन्ध है भौर उसने 

उदाहरणों द्वारा यह बताया है कि किस प्रकार आानुतातिक पद्धति के जारी होते 

पर मृततप्रायः दल भी पुनः जीवित हो उठे और किस प्रकार एक सदस्य वॉर्ते 
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शेड४ ] भारतीय क्षासनः और राजनीति 


महान्‌ दायित्वों को भली प्रकार से समकते ओर रचनात्मक  आलोचक का कार्य 
ठीक प्रकार से करने पर ही निर्भर करती है । एक दलीय झासन के विपरीत, जो 
कि कुछ स्थितियों में अ्धिनायकशाही का ही पर्यायवाची होता है, ससदात्मक 
शासन सत्तारूढ़ दल विरोथी पक्ष दोनो पर ही निर्भर करता है।£ इजूलेड में 
जिसे कि द्वि-दलीय पद्धति का श्रेष्ठ नमुना समझा जाता है, सत्तारूढ़ दल विरोधी 
पक्ष को बैकल्रिक सरकार (2धाम्रधांर७ 8०एथए्मा८ट77) के रूप में देखता है। 
संयुक्त राज्य अमरीका में भी न्यूनाधिक द्वि-दलीय पद्धति है। परन्तु जैसा कि पहले 
बताया जा चुका है फ्रॉस में वहु-दलीय पद्धति है और भारत्त में भी वर्तमान स्थिति 
बहु-दलीय पद्धति की है । न ; 
ससदात्मक पद्धति में कम से कम दो वडे दल तो होने ही चाहियें । फरवरी 

१६५६ में नई दिल्ली में ससदात्मक प्रजातम्त्र पर एक 'सेमिनार! आयोजित किया 
गया था । उसमे भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों ने विरोध की श्रोवश्यकता पौर 
विरोधी पक्ष के महत्व पर प्रकाश डाला | उस अवप्तर पर भारत स्थित ब्िठेन के 
हाई कमिश्नर सेलकाम संक्‍डोनल्ड ने कहा था: “इस प्रकार के प्रजातन्म का 
निचोड इस बात में है कि कार्यपालिका की विधान-मण्डल के भीतर प्रौर बाहर 
बे के प्रतिदिन झ्रालोचना की जा सके | ऐसा म॑ होने पर सरकार प्रजातस्व्ात्मक 
न रहेगी, यह शीघ्र ही मनचाही करने लगेगी और आगे चलकर अत्याचारी शासत 
का रूप ले लेगी | यह जो वात अपने हित में सममेगी वैसी ही दूसरों के हिंतों 
प्रथवा राष्ट्र हित का ध्यान न करते हुए करने लगेगी ॥ 'जनता का झासन कुछ थोड़े 
से व्यक्तियों द्वारा कुछ व्यक्तियों के लिये” का सिद्धास ले जेगा ॥” जनता 
द्वारा निरन्तर झ्लालोचना किए जाने की दशा में ही ससदात्मक मल्प्रिमण्डल 
उपरोक्त दोप से मुक्त रह सकता है। यदि यह आलोचना स्थायी झौर प्रभावी 
वननी है तो इसे संगठित होना झावश्यक है। अतः संग्रठित विरोधी दर्ल 
होता चाहिए और उसे सरफार की हष्टि से मान्यता मिलनी चाहिये। इसके 
कर्तव्यों में सरकार का विरोध करना, उसकी प्रालोचना करता, उसके तोँ 
में कमजोर बातों को निकालना और उम्रके कार्यों में गलत चालों को” पोलकर 

रखना सम्मिलित है। भारत में विरोवी दल के महत्व ग्रौर उसके सुहड व' संगठित 
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राजनीतिक दल---१ [. ३४५ 


होते की आवश्यकता को सभी वुद्धिमाव व निःस्वार्थी व्यक्ति स्वीकार करते है । 
उस समय की स्थिति का श्री जयप्रकाश नारायण ने एक वर्केतव्य में निम्व प्रकार 
से विश्लेपण किया : 
मैं अपनी स्थिति संक्षेप में वता दू । भारत ने भले या बुरे के लिये 
ससदात्मक पद्धति को चुना है। मैं व्यक्तिगत रूप से इसे प्रजातन्त्र का 
श्रेष्ठतम रूप नही मानता किन्तु यह वात झलग है । मुख्य बात यह है कि 
हम अब प्रजातन्त्र के स्वरूप का प्रयोग कर रहे है। प्रत्येक खेल के अपने 
नियम होते है । टैनिस के नियमों से कोई क्रिकेट नहीं खेल सकता । 
ससदात्मक पद्धति के भी अपने नियम है, उनमें सबसे भ्रधिक आधारभूत 
नियम यह है कि यह पद्धति प्रभावशाली विरोध के विना नहीं चल 
सकती । प्रइन यह नही कि सत्तारूढ दल या उसका नेता श्रच्छा है बुरा । 
वे कितने ही अ्रच्छे हो, इसकी कोई वात नहीं। इस पद्धति का स्वरूप 
ही ऐसा है कि यह विरोध के विना सुचारू रूप में नहीं चत्र सकहुती। 
अच्छे से अ्रच्छे इरादे दाले व्यक्ति भी यदि उन पर सर्देव ही विरोद झए 
तेज प्रकाश न पड़ता रहें, शक्ति पाने पर गलत मार्य प्रतदे हरे ॥ 
यह भी प्रश्न नही है कि विरोधी दल सत्तारूढ़ दल थे झऋच्छे है दा डुरे 
वे यथार्थ में बुरे हो सकते है | परन्तु यही वात कि झेस्‍्तेर जद का 
प्रयोग करते है, सत्तारूढ दल को ठीक मार्ग प्र 
कार्य -क्रमों की बातों को प्रभावशाली विरोत् डे उन्द्र 
ससदात्मक पद्धति का सर खोता है ।...पयज उत्तयदे 
वर्षों में काग्रेस ने सत्ता पर पूर्ण एकाब्रिग्रर 
विधानमण्डलो मे काग्रेसी दलों का भारो 
गुणों की बात अलग रखकर मैं इ 
भारतीय प्रजातन्त्र और जन कह 
हुआ समभता हूँ। चुनावों में इत्र स्दिद्रे हे इइर्चा जनता 
मुख्य कार्य है । 
सन्‌ १६५७ मे हुए दुमरे 
चुनावों की भाति) काँग्रेस ने बदइहे 
किए । कांग्रेस ने दूसरे चुनाव 
पक्ष में डाले गये मतों का प्रदियद्र 
स्थिति पूर्व जैसी रही, डिन्नु 
दल सबसे वड़ा विरोबी दद 
सिवाय केरल और उरठीझ 
रहा | आ्रान्ध्र प्रदेध वे दब इंदरद 


तसीरे ग्राम चुनावों दें स्ले स्द्द कब नस्‍न्द्र उनसे झज्पों 
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शे४६ ] भारतीय शासन और राजनीति 


कांग्रेस का बहुमत जारी रहा । एक लेखक (१४०7 १/८ंएरथ) द्वारा कुछ वर्ष पूर्व 
अभिव्यकत्त मत के अनुसार “भारत को एक-दलीय प्रजातन्व्रात्मक पद्धति (णा९- 
एथा५ १८70८:४7० 5५508॥) वाला देश कहा जा सकता था, जिसमे प्रजातस्त्र 
एक दलीय अधिनायकतन्त्रों में पाये जाने वाले बल-प्रयोग पर झ्राधारित था। 
भारत में प्रजातन्‍्त्र तव तक जारी रहेगा जब तक कि विरोधी दलो को, यद्यपि वे 
काग्रेस की तुलना में छोटे है संगठित होने, भ्रान्दोलन करने और अपने मतों को 
स्वतन्त्र रूप से ग्रभिव्यकत करने की स्वतन्त्रता है और जब तक ऐसी दलीय पद्धति 
का आदर्भ कायम रहे जिसमे एक या अधिक विरोधी दल सत्ता धारण कर सकते 
है ।! चौथे प्राम चुनावों में काग्रेस की कई राज्यो में ब्र्री हार हुई शोर लोकसभा 
में उसका बहुमत बहुत कम हो गया। इस प्रकार भारत में प्रजातस्त्र की नींव ग्रौर 
सुदृढ हो गई झौर विरोधी दलों का महत्व और वढ़ गया । 


इससे पुर्वं कि विभिन्न राजनैतिक दलों के संगठन व कार्यक्रम का सक्षिप्त 
विवेचन किया जाय- भारत के राजनैतिक दलों की कुछ विश्येपताग्रों पर ध्यान देना 
उचित होगा। प्रथम, स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में सच्चे राजनैतिक दलों का 
विकास न हो पाया था। स्वतन्त्रता से पूर्व भारत में दलों का संघर्ष वदेशिक 
साम्राज्यवादी झासन के विरुद्ध संघर्प था और उस स'धपं ने एक चौड़ी छतरी का 
काम किया, जिसके अन्तगंत सभी हिट एक सामान्य शत्रु के विरुद्ध खड़े हो सके । 
भारत में, जैसा कि हाल में स्व॒तन्त्र हुये अन्य देशों में भी हुआ है, याप्ट्रीय 
आन्दोलन ही बाद मे राष्ट्रीय दल में परिवर्तित हो गया। जो भाग भारत में 
नेशनल काग्रेस का रहा, बही मुस्लिम लीग का पाकिस्तान में, एन्ट्री-फासिस्ट 
पिपल्स लीग का वर्मा में और नेश्ननल लिवरल फ्रन्‍्ट का अल्जीरिया में रहा ।९ 
वास्तव में सगठिय दलीय पद्धति का विकास स्वतन्त्रता श्राप्ति के बाद ही हुप्रा ॥ 
काँग्रेस ने कुछ ही समय पूर्व से ससदात्मक दल के रूप में कार्य किया था और झत्य 
दलों में कोई भी संगठित व सुहढ़ न था । उस काल में तो कांग्रेस के भण्डे के 
नीचे देश में विदेशी शासन का अन्त करने के लिये एक राष्ट्रीय आन्दोलन चला 
था। उसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप कुछ प्रतिगामी समूहों अथवा दलों का विकास अवश्य 
ही हुआ था । फिर भी यह माना जा सकता है कि सतू १६२० के उपरान्त पनेक 
वर्षों तक उदारवादी दल (028॥ 999) ने ससदात्मक दल के हूप में कार्य 
किया और काग्रेस ने भी सन्‌ १६३५ के भारतीय शासत अधितियम के अन्तर्गत 
विधानमण्डलों में इसी प्रकार से कार्थ किया । 
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से उसमें विभिन्न विचारों के व्यक्ति सम्मिलित हो सके ॥? विभिन्न विचारधाराग्रो 
से काँग्रेस ने ब्रिटिश मजदूर दल की भाति अच्छी-भ्च्छी बातें अपने कार्यक्रम में 
सम्मिलित की । फलत: इसके सदस्यों की संख्या बहुत वढी, जिसका दूसरा प्रमुख 
कारण उस का सत्तारूढ दल होना था । 


भारत की दलीय पद्धति की अन्तिम विशेषता उसका अल्वस्थ होना है । इसका 

प्रमुख कारण भझ्रभी तक अतेक दलो का अस्तित्व है; सभी पुराने दल जीवित है श्रौर 
समय-समय पर नये दल वनते रहते है । चोये झ्राम चुनावों के पूर्व तथा बाद में भी 
अखिल भारतीय आ्राधार पर कई नये दलों का निर्माण हुआ । अनेक दलों के कारण 
अभी तक द्वि-दलीय पद्धति का विकास नही हो पाया है, जो कि ससदीय प्रजातस्व 
की सफलता के लिये एक आवश्यक दशा है ।९ नॉमेंन डी० पामर के मतानुप्तार 
भारत के नवनिभित प्रजातंत्र में अभी तक स्वस्थ दलीय पद्धति नही है। कुछ प्रभाव- 
शाली नेताओं ने नई राजनीतिक पद्धति (7शश ए०४॥०० $$४श०) के विकास 
का समर्थन किया है, जिसमें राजनीतिक दलो का अस्तित्व न रहेगा । बहुधा गाँवी 
जी ने इसः नई पहुंच का अनुमोदन क्रिया था; ग्राज भारत के दो प्रमुख भ्राज- 
नीतिक नेता आचार विभोवा भावे भौर श्री जय प्रकाश नारायण हैं, जिनका 
राजनीति मे बडा प्रभाव है। उनके अतिरिक्त (एम० एन० रॉय के अनुयायी) 
रेडीकल हयुमनिस्ठ (२४०८४ ्ातआआं50) राजनीतिक दलों का अन्त चाहते 
हैं । उनके विचार में राजनीतिक दलों का होना अनावश्यक झौर भ्रवाछनीय है ।? 
पक्ष-विहीन प्रजातन्त्र के समर्थक सर्वोदय कार्यकर्ता है; किन्तु उतके लिये भी शासन 

झौर राजनीति से पृथक रहना सरल नही है । 
२. दल और शासन 

प्रजातन्त्र में सभी राजनीतिक दलों का उद्देश्य शासन सत्ता को प्राप्त करना 

होता है। ससदीय प्रजातत्र के अतगंत विधान मण्डल में एक या सम्मिलित वहु- 

मत प्राप्त दल पदारूढ़ होता है और अ्रन्य दल विरोधी पक्ष (097०क॥००) 

बनते है। इस प्रकार सभी दलों का भासन से कम या अधिक निकट सम्पर्क रहता 
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है। सत्तारूढ़ दल शासन की नीतियों और कानूनों के निर्माण में प्रमुख भाग रखता 
है और वही उन्हें कार्यान्वित करने के लिये उत्तरदायी होता है। विरोधी दल 
शासन की तीतियों और उनके कार्यान्वित रूप की विधान-मण्डल में तथा बाहर 
बहुधा आलोचना करते है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से अब तक दल और शासन 
के आपसी सम्बन्धों के बारे में दो प्रश्त महत्वपूर्ण रहे है--प्रधम, दलीय सगठत 
और ससदीय दल के बीच क्या सम्बन्ध रहे और दूसरा, दलीय सगठन व प्रशासन 
के बीच सम्बन्ध । आरम्भ से ही संघ तथा राज्यों में दलीय संगठन और संसदीय 
दल अथवा सरकार के बीच एक प्रकार का विरोध रहा है । 
वहाँ यह उल्लेखनीय है कि स्वातत्य संघर्ष काल मे भी कुछ समय के लिये 

काँग्रेस ने प्रास्तों में मन्त्रिमण्डल चनाये थे, अतः इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई थी । 
सन्‌ १६३७ और १६३६ के बीच में प्रश्व यह उठा था कि काँग्रेस सरका रें किस के प्रति 
उत्तरदायी थीं--स्थानीय निर्वाचक मण्डल के प्रति या राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति ? 
यह अमजाल वास्तविक था, क्योकि स्थिति असाधारण थी । काँग्रेस ससदीय विवाद 
में नही बरन्‌ विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष में लगी थी। किसी भी राष्ट्रीय 
समठन मे प्रान्तीय नेताम्रो की केन्द्र के प्रति कुछ अधीनता भ्रावदयक थी । कांग्रेस 
के चोटी के नेतः मंत्रि-पदी से अलग रहे, और उन्होंने मत्रि-पदों पर कार्य करने 
के लिये दूसरे स्तर के नेताओं को भेजा । काँग्रेस कार्य समिति ने काँग्रेस मेंत्ि- 
मण्डलों के निर्माण की आज्ञा दी थी, भोर उसी ने बाद से उनसे त्याग-पत्र देने को 

कहा औौर उन्होंने उसके आदेश का पालन किया ॥ उस समय दलीय सगठत के मुख्य 
कार्यालय का दल के सप्तदीय समूहों से वह सम्बन्ध रहा जो कि प्रमुख और प्रति- 

निधि (97४9 »॥0 ०8०॥/) के दीच होता है। परन्तु स्वतन्त्रता के बाद दल 
के संमठनात्मक तथा विधायी अ्रगों के वीच विवाद बहुत परिवतति दशाप्रो में खड़े 

हुए और हो रहे हैं। 'राजनीति भ्रव राष्ट्रीय स्व॒ृतन्धता के लिये युद्ध नहीं है; 

काँग्रेस पर अब केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों (चौथे चुनावों के बाद कई राज्यों मे 

गैर कांग्रेसी मत्रि मण्ठल बने) के संदालन का भार है; दल के चोदी के प्राय: सभी 

नेता केविनेद मत्री है। आपसी मतमेदो के कारण आचार्य कृपलानी और पुस्पोत्तम 

दास उल्डन ने काँग्रेस की प्रधानता त्याती और प्रधान मभ्री नेहरू ही काँग्रेस के भी 

प्रधान रहे या ऐसे व्यक्ति प्रधान बने जिन्हें प्रधान मंत्री ने चाहा । ऐसे ही मतभेद 

राज्यों में भी उत्पन्न हुये; कई अवसरों पर तो संगठन में ऊँचे पदों पर आसीन 
नेता ही मुख्य समत्री बने । दास्तव में, संगठन में ऊंचे पद सत्रि-पद पर पहुंचने का 

साधन बन गये है 

चूंकि स्वतन्त्रता से पर्व कांग्रेस के पाम कुछ देने को नहीं था, मिवाय 

कठोर परिश्रम, त्याग भौर जेल को यातनाग्रों के, इसलिये स्वार्थी लोग उसमें प्रदेश 

नही करते ये । परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद काँग्रेस के हाथ में मंत्रि-पद, विधान 

मण्डल में स्थान, स्थानीय निकायों में पद तथा अन्य जाम व सम्मान के पद झौर 
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स्थान देने की शक्ति झाई तो ऐसे अनेक व्यक्ति कांग्रेस में घुस आये जो मुख्यतः 
अवसरवादी थे झौर उन्होने संगठन में घुसकर सच्चे काँग्रेस जनों को बाहर मिकाल 
दिया | जिला तथा प्रदेश काँग्रेस समितियों के हाथों में विभिन्न निर्वाचित पदों 
के लिये चुनने की शक्ति आईं । इन सब बातों के परिणामस्वरूप दलीय संगठन के 
उच्च अधिकारियों श्रौर ससदीय दल के बीच बहुधा मतभेद घोर विवाद के अवसर 
श्राये भोर आते रहेगे ॥ अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिये राज्य सरकार 
किसी ऐसे प्रशासनिक पग को उठाने का निरणुंय कर सकती है जो कि राज्य की 
काँग्रेस समिति को पसन्द न आये; श्रत; कांग्रेस समिति उम्रड़ी सार्वजनिक रूप से 
प्रालोचना कर सकती है। उससे सरकार (यदि कांग्रेस की ही है) एक कठिन झौर 
भद्दी स्थिति में पड सकती है । इस प्रकार के मतभेद सघ व राज्यों में हो चुके हैं 
और आागे बढ सकते हैं । 

काँग्रेस या कोई भी जिम्मेदार राजनीतिक दल इस प्रकार की स्थिति: को 
जारी नही रहने देना चाहेगा । इस समस्या का कोई हल निकालना पड़ेगा । डा० 
सम्पूणानिन्द के मतानुसार इसका एकमात्र उपाय दलीय संगठन (०78 07ंह्थशाणाथे 
५४०8) को विघटित करना है; यह कोई उपयोगी कार्य नहीं कर रहा है। कभी- 
कभी यह कहा जाता है कि दलीय संगठन कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों के साचालन 
हेतु आ्रावश्यक है। तथ्य यह है कि दलीय संगठन ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहा 
है। विचारधारा के प्रचार के क्षेत्र में भी यह कोई उपयोगी कार्य नही कर रहा है । 
आज तो कांग्रेस विभिन्न मत रखने वाले लोगो का प्लेटफार्म है। ऐसे संगठन के 
सदस्यों द्वारा किये गये प्रचार से जन साधारख में श्रम फैलने की अधिक 
सम्भावना है ! हे 

दलीय सगठन और दल की सरकार के बीच सत्ता के वितरण के वारे में 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही मतभेद अथवा एक प्रकार का सघर्ष चलता रहा | 
प्रधान मन्नी नेहरू और काँग्रेस प्रधान आचाय झृपलानी व पुरुषोत्तम दास टन्डत 
को अपने पदो से त्याग-पत्र देने पड़े | तीन वर्ष तक प्रधान मत्नी जवाहरलाल नेहरू 
स्वयं काँग्रेस के प्रधान रहे । उसके वाद कांग्रेस का प्रधान किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया 
गया जो कुछ समय तक केन्द्रीय मंत्री अ्रथवा राज्य का मुख्य मत्री रहा तथा जिसका 
प्रधान मत्री नेहरू मे विरोध नही किया । नेहरू जी के काल मे कांग्रेस प्रधान की 
अपेक्षा प्रधान मत्री का पद अ्रधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली रहा। उसके बाद 
स्थिति में थोड़ा सा परिवंतन हुआ, फिर भी अधान सत्री का पद प्रभी तक अधिक 
शक्तिशाली समभा जाता है| 

दलीय संगठन और दल की सरकार के बीच सम्बन्ध का एक अन्य महत्व- 
पूर्ण पहलू काग्रेस कार्य समिति में मत्रियों के प्रतिनिधित्व का भी है । प्रथम झ्ाम 
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चुनावों के दाद अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने जुबाहरलाल नेहरू को अपनी 
कार्य समिति के सदस्यों की छाँट करने के लिये पूर्ण स्वतन्बता दी पर्थाव्‌ कार्य॑- 
समिति के कैवल १/३ सदस्य ही मत्री हो सकते हैं, इस नियम को हटा 
दिया गया | फलत: जबकि पुरुषोत्तम दास टन्डन द्वारा छांटी गई पुर्वंगामों कार्य- 
समिति मे प्रदेश काँग्रेस सम्तितियों के अध्यक्षो का अधिक प्रतिनिधित्व था, 
जवाहरलाल नेहरू ने अपनी कार्य-समितति में मंत्रियों की संख्या काफी बढ़ाई । इसे 
सरकार व दल के बीच अधिक अच्छे समन्वय का ब्रधिक प्रभावी साधन समभा 
गया; भ्रौर कई वर्ष तक दल के नीति सम्बन्धी प्रस्तावों व सरकारी नितियों में 
महत्वपूर्ण मतभेद नही पंदा हुये । 


जिन वर्षों मे जवाहरलाल नेहरू स्वयं कांग्रेस के प्रधान रहे, प्रधानमत्री ने 
दलीय कार्यपालिका को सरकार के निर्णयो से सूचित रखा ओर कार्यसमिति का 
प्रयोग सरकार के मोदे लक्ष्यों को घोषित करने के साधन रूप में किया । संसदीय 
दल के नेताओं ने कार्य-समिति पर ऐसा प्राधान्य स्थावित किया और उसके द्वारा 
साधारण सगठन पर भी कि दलीय संगठन को ऐसी नीति के निर्माण का प्रायः 
अवसर ही न मिला कि जो सरकार की नीति से स्वतन्त्र होती। नेहरू काल में 
कांग्रेस कार्य-समिति उन निरंय करने वाले विभिन्न अगों में से एक निकाय हो गई 
जिनसे कि सरकार निति-निर्धारण काये में परामर्ण लेती है। अत. 'जब तक वे 
नेता कांग्रेस कार्य-समिति के सदस्य रहते हैं जो कि केन्द्रीय सरकार के संदक्ष्य है 
तब तक दोनों के वीच संघर्ष नही होगा । परन्तु जैसे ही कार्य-समिति सरकार द्वारा 
निर्धारित दिज्ञा से भिन्न दिश्वा में चलने का प्रयत्न करेगी, दोनो के बीच विवाद 
का पैदा होता श्रवश्यंभावी है। ऐसी स्थिति मे कार्य-समिति का स्थान एक दवाव 
समूह ज॑सा रह जायेगा। कोई भी काग्रेस का प्रधान इस बात्त को नहीं भूल 
सकता! ।? ? 


चूकि भारत ने ब्रिटिश नमूने के संसदीय शासन को अ्ंगीकृत किया है, 
इसलिए काग्रेस के नेताओं को दलीय-सगठन के कार्य संचालन को उसी नमूने से 
समायोजित करना पड़ा । स्वतन्त्रता के बाद बने काग्रेस प्रधान श्री यु० एक० धेबर 
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३५२ | भारतीय शासन भौर राजनीति 


ने अपने अनुभव के आधार पर दल के सहयोगियो को याद दिलाया कि “जहाँ तक 
सरकार के कार्यों का सम्बन्ध है, हमारे सविधान की विद्येपता यह है कि सरकार 
विधान-मण्डल के प्रति उत्तरदायी है, जिसमे दल के सदस्य तथा प्रन्य दलों के 
भी सदस्थ है। काग्रेसजनो को यह समझना चाहिए कि इस कारण से सरकार पर 
कुछ सीमायें लगी है ।' कहने का तात्पयं यह है कि चूकि सरकार संसद से स्वत्न्त 
रहकर कार्य नहीं कर सकती, श्रतः उसका अपने समठन के प्रति उत्तरदायित्व भी 
सीमित है । हि 
मई १६६७ मे कांग्रेस कार्य-समिति की बैठक में इस वात पर चिन्ता प्रकट 
की गई कि दल के सगठनात्मक व संसदीय श्रगों के थीच स्वर-विच्छेद वढ रहा है । 
कई सदस्यों ने इस बात की आलोचना की कि मन्रियों मे सगठन का विश्वास प्राप्त 
करमे का प्रयत्त में करमे की प्रयृति बढ़ रही है। इस बात पर सभी में एकमत 
रहा कि दोनों भ्रगों के बीच पूर्ण सामन्‍्जस्य स्थापित करने के लिए एक उच्च- 
स्तरीय समिति तियुवत की जाय। उस समिति ([क्षंन्रं०ण० ए०ए7॥8०) में 
प्रधानमत्री, कांग्रेस प्रधान, तीन ज़्येप्ठ मत्री और कार्य-समिति के ऐसे तीन सदस्य 
सम्मिलित किये गये जो मत्री न हो । दोनो श्रयों के वीच समन्वय बढाने के उद्देश्य 
से कार्य-समिति ने एक प्रस्ताव भी पास किया, जिसमे कहां गया कि “उपयुक्त तन्र 
स्थापित किया जाय जो दल की नीतियो और कार्यक्रमों की क्रियान्विति का मुल्या- 
कन व पुनरवलोकन करे” । उसी अवसर पर कार्य-समिति ने नीति व कार्यक्रम 
सम्वन्धी प्रस्ताव भी स्वीकार किये और सरकार द्वारा उन्हें शीघ्र ही कार्यान्वित 
किये जाने पर वल दिया । ६ 
उन्ही दिनो कई राज्यों में कांग्रेस की पराजय के परिणामस्वरूप इस विपय 
पर एक गम्भीर प्रवाद चला कि पराजय के लिए कौन अ्रधिक उत्तरदायी रहा-- 
सरकार या सगठन । बहुत लम्बे बाद-विवाद के बाद 'क्षाग्रेसजनों ने समभा कि 
पराजय के लिए दोनो ही समान रूप में उत्तरदायी थे । इस वात पर भी सहमति 
उत्पन्न हुई कि दोनों ही अग्ों को भविष्य की समस्याश्रों का मुकावला करने के 
लिए समता के आधार पर कार्य करना चाहिए । परन्तु स्व-प्रालोचना करने वाले! 
कांग्रेस नेताओं ने इस प्रइत पर विचार नही किया कि क्या सरकार के लिए उन 
सभी प्रस्तावों को कार्यान्वित करना आवश्यक है जो कि दल समय-समय पर पार्स 
करता है। वास्तव में, कांग्रेस संगठन ऐसे प्रस्ताव पास करता रहता है जिनका 
उद्देश्य मतदाताञों का अधिक से अधिक समर्थन प्राप्त करना हो, परन्तु उन सभी 
प्रस्तावों को कार्यान्वित करना सरकार के लिए सरल कार्य नहीं है । 
दल और शासन के आपसी सम्बन्धों का दूसरा महत्वपुर्ण पहलू दल छारा 
प्रशासन (ब्षतगांणधयठं०य) में अवाछुनीय हस्तक्षेप है। गत २० वर्षों में यह 
अनुभव, क्रिया गया है कि सत्तारूढ दल के विधायकों तथा दलीय संगठन के उ्ई 
प्रप्तिकासियों व कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के कार्यो में अनुचित हस्तक्षेप किया है। 


राजीतिक दलत--१ [ रेशर३े 


जनता के प्रतिनिधि होने के नाते उन्हें सरकारी प्रधिकारियों के पास जनता की 
सिक्रायतों वे कठिनाइयों को पहुंचाना उचित है, परन्तु दलीय संगठन या व्यक्तिगत 
लाभ के लिए सरकारी प्रधिकारियों पर प्रभाव डालना प्रनुचित व भ्रवांछवीय है। 
बहुधा यह देसा गया है कि स्थानीय नेता सरकारी प्धिकारियों के स्थानौकरण 
(70०४४78), तवादसे प्रादि में प्रनुचित दिलचस्पी लेते है। इन कार्यों को कराने 
के लिए वे मध्रियों तक पहुंच करते है। इसके परिणामस्वरूप प्रनेक प्रधिकारी 
प्रपते कर्तम्यों के पालन में द्वोल प्नुराग, द्वेप गौर पक्षपात का प्रयोग करते हैं। 
इस कारण से प्रशासन कार्य में देरी सगती है प्रौर भ्रकुघ्तता बढती है तथा 
भ्रप्टाचार में भी वृद्धि होती है । 
पिरोधी दलों के नेता इन बातों की शिकायतें करते है प्रौर प्रभावहीन होने 
के कारण बुरा भी मानते हैं) सत्तारूढ़ (कांग्रेस) दल मे गुटवन्दी के कारए स्थिति 
भौर भी विमड जाती है। एफ ग्रुट के नेता कुछ भ्रधिकारियों पर प्रभाव रखते है, 
प्रतः उनका रहता चाहते हैं। परन्तु दूसरे गुट के नेता उतके तवादले के लिए 
प्रयत्त वे भाग-दौड करते हैं तथा उनके विरुद्ध शिकायतें करते हैं व करवाते है । 
प्रत प्रापसी ग्रुटबन्दी का प्रशासन पर भी बुरा प्रभाव पडा है । सत्तारूद दल में 
उच्च-स्तर पर ग्रुटवन्दी के कारण भ्रधवा दलीय सथठन वे मधिमडल में मतभेदों 
के परिणामस्वरूप तो राज्य का सम्पूर्ं प्रशासनतस्त्र प्रभावित होता है। प्रधि- 
कारी वर्ग प्रपने कत्तंब्यों के पालन में भनिश्चितता के कारण देरी व ढील करता 
है । प्रशासन कार्यों में हस्तक्षेप का एक दुष्परिणाम यह रहा है कि वहुधा भ्रधिका री 
थर्ग प्रपनी कमियों को छिपाने के लिए सत्तारूढ़ दल के मेताओं को दोष देता है। 
अब तो कई राज्यीं में पूवंगामी विरोधी दलों की सरकारें बन गर्द है । जिन राज्यी 
में मिली-जुली तरकारें हैं यहां विभिन्न दलों के मत्रियों ने अ्रपने-अपने विभाग द्वारा 
अपने-भपने दल के हित में प्रशासन को प्रभावित किया है। अतएव वर्तमान स्थिति 
में भ्रच्छा यही होगा कि विभिन्न दल भ्राचरण महिता स्वीकार करें गौर प्रशासन 
कार्यों में भ्रतुचित हस्तक्षेप को बन्द करें । 
३- कांग्रेस पार्ट . 
नि:सदेह यह प्रभी तक भारत का सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रोर सत्ताधारी 
दल हैं। इसी के प्रयत्नों से भारत को स्वतन्त्रता मिली और इसने स्वतन्त्रता के 
पूर्व से ही देश के प्रशासन का भार सम्भाला। देश के सविधान के निर्माण में भी 
कांग्रेस का प्रमुख भाव रहा । काग्रेस ने स्वतन्त्रता के लिए सघर्ष काल में ही अन्य 
राजनीतिक, आर्थिक भौर सामाजिक प्रश्नों व समस्थाझ्रों पर भी पूरा-पूरा ध्यान 
दिया । आारम्म से ही काग्रेस ने राजनीतिक सुधारों की माँग के साथ-साथ अग्न-_ 
लिखित मांगों को वार-वार दोहराया--संनिक और पश्रश्चासन व्यय में कमी हो, 
करों का भार कम द्वो, भारत में भी इन्डियन सिविल सबिस की परीक्षाएं हो, 
सरकारी सेवाओं में भारतीयो को अधिक से अधिक उंचे स्थान दिये जाये, प्रवासी 
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भारतीयों के साथ भ्रन्य देशों में अच्छा व्यवहार हो, भारतीयों को नागरिक ग्रथि 
कार मिलें, शिक्षा, कृषि व सिंचाई आदि की सुविधायें बढ़ाई जायें, कार्यपालिक 
और न्यायपालिका को एक दूसरे से पृथक किया जाय, स्वदेशी को प्रोत्साहन दिया 
जाय, इत्यादि । सन्‌ १६०६ में कांग्रेस ने भारत के लिए स्वशासन के घ्येय को 
स्वीकार किया, परन्तु १६९०७ में सूरत की फूट के फलस्वरूप कांग्रेस पर उदारवादी 
नेतामों (१४००८:४८५) का ही प्रभुत्त कायम रहा । सन्‌ १६१६ में उम्रवादी नेता 
(छं.ताणय४४३) फिर कांग्रेस में सम्मिलित हो गये और उस वर्ष कांग्रेस व लीग 
में भावी सुधारों के प्रश्न पर एक समभौता हुआ, जिसके परिणामस्वरूप काग्रेस- 
लीग सुधार योजना स्वीकृत हुई । तर 


सन्‌ १६१६ तक काग्रेस ने केवल स्वंधानिक उपायों का ही प्रयोग किया 
ब्रौर वह केवल शिक्षित वर्ग को ही संस्था वनी रही, किन्तु सन्‌ १६२० से कांग्रेस 
का नेतृत्व महात्मा गाधी के हाथो मे आया और उन्होने कांग्रेस को सभी वर्गों तथा 
नगरो व ग्रामों के सगठन मे बदल दिया । उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने १६२०-११ 
में अ्रसहयोग प्रान्दोलन, १६३०-३४ का सविनय अवज्ञा आन्दोलन, सन्‌ १६४० 
का व्यक्तिगत खत्याग्रह और १६४२ का भारत छोड़ो श्रल्दोलन चलाये। सब 
१६३० में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता के ध्येय को भ्रपनाया और शान्तिपूर्णे व उर्चित 
उपायो द्वारा ही देश की स्वतन्त्रता प्राप्त की। सन्‌ १६२३ से १६२६ तक कांग्रेसी 
न्ेताग्रों ने स्व॒राज्य दल के नाम से कौसिलों मे जाकर द्वंध शासन प्रण्याली व 
केन्द्रीय शासन को श्रसफल वनाने के उद्देश्य से अड़ण्णा नीति को अ्रपठाया । से 
१६३७ से १६३६ तक झोर सन्‌ १६४७ से स्वतन्त्रता-प्राप्ति तक अधिकतर प्रान्तो 
का शासन काग्रेस दलों के द्वारा ही सचालित हुआ । स्वातन्त्य संधर्ष के साथ-साव 
कांग्रेस ने देश के सभी चर्गों द सम्प्रदायों में एकता चनाये रखने, खादी और 
ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन देने, दलित वर्गों (हरिजनों), ग्रामों व स्त्रियों के उत्पात 
के लिये अनेक सराहनीय प्रयत्न किये और शिक्षा प्रसार ग्रादि अनेक रचनात्मक 
कार्यों में काग्रेस संगठन, नेताओं व कार्य-कर्त्ताओ ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया । 


उस काल भे कांग्रेस की कुछ प्रमुख विश्षेपतायें ये थी--प्रथम, कांग्रेस सभी 
थर्गों, सम्प्रदायों और हितों का प्रतितिधित्व करती थी । इसमें सभी पर्मो,- जातियों 
व सम्प्रदायो के नेता व कार्यकर्ता आरम्भ से ही भाग लेठे रहे झौर कांग्रेस ने प्रपता 
इस विश्वेपता को कभी भी नहीं त्याया । कांग्रेस सभी का प्रतिनिधित्व करती थी, 
इस बात पर गाघी जी ने गोलमेज सम्मेलन में विश्वेय वल देते हुये कहा था ; “सभा 
में पन्‍न्य सभी दल वर्गे-हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। केवल कांग्रेस द्ढी सम्पूण 
आरत झौर सभी हितो का प्रतिनिधित्व करते का दावा करती है। यह कोई 
साम्प्रदाधिक सगठन नही है । यह साम्प्रदायिकता की प्रत्येक रूप में दृढ़ धर है 
कांग्रेस की यह विशेषता झभी तक जारी है।” भहात्मा गांधी ने मुसलमानों का 
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रक्षा के हेतु अपना जीवन दिया और कांग्रेस ने भारत में एक धर्मं-निरपेक्ष राज्य की 
स्थापना की है । * 
कांग्रेस की दूसरी विशेषता यह थी कि इसमें सभी विचारों के व्यक्ति 
सम्मिलित हो सके । स्वृतस्त्रता-प्राप्ति के ध्येय को समक्ष रखकर कांग्रेस ने भिन्न- 
भिन्न राजनैतिक द्रादर्शो व सिद्धान्तो में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों को प्रविष्ट 
किया । राष्ट्रीय आन्दोलन में काग्रेस को सभी वर्गों का सहयोग मिला । वास्तव में, 
कांग्रेस का रूप एक दल ज॑सा नही वरन्‌ सयुक्त मोर्चे (0४०१ ०70) जैसा था, 
यह एक राष्ट्रीय प्रानदोलन था झौर इसके नेता राप्ट्रीय नेता थे । कुछ मात्रा में 
कांग्रेस राष्ट्रीय ससद्‌ का कार्यो किया करती थी, जहाँ पर कि विभिन्न मतो और 
हिंतों के प्रतिनिधि एकत्रित होकर सामान्य रूप से स्वीकार्य नीति का निधरिण 
करते है ।22 किन्तु स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त कार्म्रेस का रूप एक राजनैतिक 
दल जैसा ही हो गया और पअनेक पुराने नेता व कार्यकर्ता राजन॑तिक व थ्राथिक 
प्रश्नों के ऊपर मतभेदों के कारण काग्रेस से श्रलम हो गये । 
काग्रेस की तीसरी विशेषता इसका प्रजातस्वात्मक संगठन है । प्तन्‌ १६२० 
से लेकर १६४८ तक गाधी जी काग्रेस्त के सर्वेमान्य नेता व प्रेरक रहे, यद्यपि सत्‌ 
१६३४ से उन्होंने कार्येस की सदस्यता भी त्याग दी थी । इसी कारण कुछ कांग्रेस 
विरोधी पहले ग्राधी जी को एक भ्रधिनायक कहते थे श्रौर श्राये कुछ प्रालोचकी ने 
जवाहरलाल नेहरू को ऐसा ही समझा, किन्तु यह झारोप सर्दथा निराधार है। 
कांग्रेस का संगठन विदेशों के अन्य प्रजातस्त्रात्मक दलों जैसा ही है ! 
इसकी चौथी विशेषता यह थी कि यह अपने ध्येय व कार्य करने के ढगो में 
अ्रन्य देशों के ससदात्मक दलो से भिन्न थी । जबकि स्वतन्त्र देश में दलो का ध्येय 
शासनतन्त्र पर अ्रधिकार पाना और उसे चलाना होता है, कांग्रेस विदेशी सत्ता को 
निकालने का हढ़ सकल्प किये हुये थी । भ्रन्य सभी बाते उद्च ध्येय के नीचे रहीं । 
इसी कारण इसने वहुधा एक ससदात्मक दल के संवंधानिक तरीकों का प्रयोग नही 
किमा । इस हृष्टि से मह एक ऋतिकारी सग्ठन था, किन्तु जो झान्तिपूर्ण व उचित 
उपायो के प्रालन से वधा था ) काग्रेस ने सत्याग्रह और अहिसापूर्ा उपायों द्वारा ही 
देश की स्वतम्त्रता पाकर एक ग्रनोखा उदाहरण विश्व इतिहास को दिया | प्रन्त 
में, कांग्रेस के नेताओं आर कार्यकर्ताओं ने त्याय और सेवा का एक सराहनीय 
उदाहरण देश की जनता के सामने रखा । उनकी नि.स्वार्थ भावना, ईमानदारी 
आर सादग्री ने उन्हें झृत्यन्त ही लोकप्रिय वताया । वास्तव में गाधी जी तथा अन्य 
नेताओं के व्यक्तिगत जीवन ने देश की असब्य जनता पर गहरा अभाव डाला । 7 
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स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त कांग्रेस के घ्येय, तरीकों और संगठन में 
महत्वपूर्ण परिवर्तेत आये जिनका उल्लेख करना आवश्यक है । काग्रेस मे सनु १६४८ 
में सहकारी कॉमनवेह्य (0०-०एणथपएट (०एा707४८०॥) का ध्येय अपनाया, 
जिसके आधार अवसर और समता के अधिकार माने गये | इसके ग्नन्य उद्देश्य 
विश्व-द्यान्ति, भरातृत्व और धर्म-मिरपेक्षता को सुहढ़ बनाना कहे जा सकते हैं। 
सन्‌ १६५५ के आरम्भ में काग्रेस ने अवदि अधिवेशन पर अति महत्वपूर्ण पग 
उठाया जबकि इसने अपना ध्येय भारत में समाजवादी ढंग के समाज (3500ंबाआ 
फ़््ञांणा 0 5000५) की स्थापना को बनाया और तभी से कांग्रेसी नेता इस ध्येय 
को कार्यरूप मे परिणित करने पर वल दे रहे हैं और उन्होंने इस दिशा में प्रश्ममनीय 
पग उठाये है। ग्रव काग्रेस का ध्येय लोकतान्त्रिक समाजवाद (9८700 
$0८ं2!४॥) की स्थापना ही है। जहाँ तक काग्रेस के तरीकों का सम्बन्ध है वे 
शान्तिपूर्ण और सर्वधानिक हैं। भव यह सत्याग्रह गौर हड़तालों आ्रादि के प्रयोग 
को अनुचित समभती है। प्रजातन्त्र में जनता का शासन होता है। उसे सर्वधानिक 
तरीकों से बदलने का सभी दलो को अधिकार है । परन्तु प्रव कुछ काग्रेस विरोधी 
दल या झ्रालोचक कभी-कभी इन तरीकों का वर्तमान की परिवर्तित परिस्यितियो 
में भी प्रयोग कर बैठते हैं और कहते है कि वे तो कांग्रेस द्वारा सिखाये तरीकों पर 
ही चल रहे है। 
स्वतन्त्रता से पूर्व कांग्रेस का मुख्य घ्येय स्वतन्त्रता प्राप्त करना था; परल्तु 
गाधी जी की हृष्टि में स्वतन्त्रता की प्राप्ति नैतिक पुनर्जीवन और राष्ट्रीय निर्माण 
के लिये आवश्यक दशा थी। राजनीतिक *स्वत्तन्त्रता के लिये यह काफी था कि 
कार्यकर्त्ताओ्रों का एक महत्वपूर्ण समूह नैतिक हष्टि से पनुशासित हो; परन्तु ऐसी 
ौ्थिति में वास्तविक स्वराज के प्रसार का कार्य शेष रहता । इस कार्य के तियें 
साधारण रूप में समझे जाने वाला राजनीतिक दल उपयुक्त न होता | स्वतन्त्रता” 
प्राप्ति के बाद यह अपना ध्यान अपने नैतिक और सामाजिक कार्यों पर केखित 
कर सकती थी। गाधी जी ने सुझाव दिया था कि कांग्रेस को प्रपना राजनीतिक 
चोला त्याग कर लोक-सेवक संघ (7.0८ 5०७४॥८ 53027)--जनता की सेवा के 
लिये सध--में पुनः प्रकट होना चाहिये । इस रूप में कांग्रेस उन रचनात्मक कायोँ 
को जारी रख सकती थी, जिन्हें कि इसमे आरम्भ किया था| 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति पर कांग्रेस के सामने यह प्रइन झाया कि क्या वह 
(राष्ट्रीय मोर्चे या ससद के स्थान पर) एक दल बने | गांधी जी ने एक ऐसा 
संगठन बनाया या जो कि एक केवल-मात्र राजनीतिक दल से भिन्न था, केंवर्त 
इसलिये नही कि वह राष्ट्रीय हितो के प्रतिनिधित्व का दावा करती थी, वर्ल 
इसलिये भी कि कांग्रेस रचनात्मक कार्य पर विशेष वल देती भाई थी। यह राष्ट्रीर 
सधप का घर-राजनीतिक भाग था, जिसमें स्वदेशी पर सबसे झधिक वल दिश 
जाता था। उन्होने सन्‌ १६४८ में झपने बलिदान से पूवव यह प्रस्ताव रसा हि 
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केन्द्रीय संगठन के नथुने पर भत्येक प्रदेश कांग्रेस समिति का प्रधान गौर 
कार्य समिति होती है। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कांग्रेस की विश्विप्ट विषयों ने 
सम्बन्धित जन-समित्तियाँ भी हैं जैसे संसदीय बोर्ड (एवाशाद्याबाए़ छ०/0), 
रचनात्मक कार्यसमिति, इत्यादि | प्रान्तीय कांग्रेस समितियों के सदस्यों के तिर्वाइन 
में काग्रेस के सभी प्रारम्मिक सदस्य (गरागाश/ गाध्या/थ३) भाग लेते हैं। 
प्रारम्भिक सदस्य अपने ग्राम या नगर की कांग्रेस समित्ति के सदस्यों का भी चुनाव 
करते है। ये सदस्य अपने प्रधान चुनते हैं और प्रधान कार्य समितियों के सदस्यों 
को नामजद करते हैं। ग्रामो के समूहों में मण्डल कांग्रेस समितियाँ है भौर प्रत्येक 
जिले में जिला काग्रेस समिति है। मण्डल व जिला कांग्रेस समितियों में सम्बन्धित 
क्षेत्रों की ग्राम या नगर समितियों के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। सभी पत्मक् 
चुनावों मे प्रारम्मिक सदस्यों को मतदान का भ्रधिकार है, किन्तु निर्वाचित पद 
पर चुने जाने का अधिकार केवल कमंठ (॥०॥४४७) सदस्यों को ही प्राप्त है। कर्म 
सदस्य बनने के लिये खादी पहनना, हिन्दु-मुस्लिम एकता मे विश्वास, छूलझात की 
न मानना झादि सैद्धान्तिक बातो के साथ-साथ किसी भी प्रकार के स्वीइत 
रचनात्मक कार्य का नियमित रूप से करना आवश्यक है। प्रधिकतर कींग्र् 
समितियों महिलाओं ग्रौर नवयुवकों में कार्य करने के लिये महिला समितियां भर 
सेवादल प्रादि का संगठन भी चलाती है । हि 
स्वतन्त्रता के उपरान्त काग्रेस कार्यकर्ताओं भोर नदस्यों में भी महत्वपूर्ण 
परिवतंन प्राया । कांग्रेस को सत्ता प्राप्त हुई और सत्ता के साथ आने चाले दोपी 
ने प्रवेक कार्रेसियों को उनके उच्च श्राद्शों से गिरा दिया। अ्रधिकाश ,कॉ्ग्रेसी 
रचनात्मक कार्यक्रम, सादगी, त्याग और सेवा को बातों को भूल गये प्रयवा 4 
बाते केवल उनके भाषणों का ही विषय रह गई और उनको क्रियात्मक रूप न दिया 
गया । झ्ौसत दर्जे के कांग्रेसी ने अपने त्याग का बदला लाइसेम्स थ परमिद आदि 
के रूप में प्राप्त करना चाहा । इन कारणों से सर्वसाधारण जनता द्वारा कांग्रेत बी 
आलोचना की गई और काग्रेस का स्थान जनता की दृष्टि में काफी गिरा। इसका 
एक कारण तो सत्ता व पद लोलुपता रहा । दूधरा मुख्य कारण यह रहा कि ग्रवेक 
अच्छे कार्यकर्ताओं ने काग्रेस को छोड़ा, जैसे समाजवादी दल और आचार्य #7* 
लानी के नेतृत्व में बना डमोक्रेटिक फ़न्‍्ट जो प्लागे कृषक मजदूर प्रजापार्दी के ह7, 
में सगठित हुआ और अनेक रचनात्मक कार्यकर्ता कांग्रेस सगठन, से अलग ही ग्य। 
साथ ही साथ अनेक अवसरवादी, स्व्रार्ी और पुराने लीगी झादि कांग्रेस सगठा 
में घुस गये, जिन्होंने कांग्रेस में गुटवन्दी को बढाया ।॥ स्थिति काफी बिगड़ गए 
तथा कांग्रेस के चोटी के नेता चिस्तित हुए । काग्रेस ने इन गम्दी बातों को रोड 
के सम्बन्ध में प्रस्ताव भी पास,किये जिनका कोई विज्ेप फल न निकेला। 
* काग्रेस के सामने दो महत्वपूणूँ प्रश्म और आ गये--अयम, काग्रेस संगठन व 
मस्त्रिमण्डलों का क्या सम्बन्ध रहे ? आपसी मतभेदों के कारण / झाार्य कृपलाली 
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अच्छे कार्य व जवाहरलाल नेहरू और भअन्य नेताओं पर जनता का विश्वास था। 
उसका दूसरा वडा कारण विरोधी दलों के आपसी भगड़े झौर विरोधी पक्ष को 
अपनी क्षीणता थी। यहाँ पर हम कांग्रेस के उद्देश्यों और कार्य क्रम का संक्षिप्त 
वर्णन देना उचित समभत्ते हैं : 

(१) कृषि उत्पादन में वृद्धि--सिंचाई की सुविधायें बढ़ाना, अच्छे 
चीज झोर खाद उपलब्ध करना, जमीदारी गौर जागीरदारी का उन्मूलन 
चकवन्दी, सहकारी कृषि और भूमि के स्वामित्व पर श्रधिकतम सीमा 
((५॥॥९) लगाना । 

(२) सामाजिक और श्रमिक कल्याण--श्रमिकों के लिये प्रधिक 
न्यायपूर्ण वेतन, वीमे, मकान, कारखानों व खानों में कार्य की मधिक 
अच्छी दशायें प्राप्त कराना, शिक्षा सुविधायें विस्तृत करना, सभी बालकों 
के लिये वेसिक शिक्षा तथा उच्च देकनीकल झौर वेज्ञानिक शिक्षा की 
सुविधायें बढाना, सावंजनिक स्वास्थ्य झौर चिकित्सा सेवाओं में अत्य- 
घिक वृद्धि, पिछड़े हुये वर्गों का उत्थान, बेकारी को दुर करना और सभी 
के लिये सामाजिक व भौतिक सुरक्षा में वृद्धि करना । 

(३) उद्योगों का विकास--बड़े और छोटे पैमाने के तथा कुटीर 
उद्योगों का विकास, आधारभूत उद्योगो का स्वामित्व राज्य के हाथो में 
रहें और निजी पूजोपतियो को भी उद्योगों के विकास में पूर्ण योग देने 
का अवसर मिले, जहाँ तक हो सके सहकारी उद्योगों को प्रोत्साहित किया 
जाये, निजी उद्योगों द्वारा उत्पत्ति, वितरण, मुल्य नीति का निर्धारण 
आदि वातों में राज्य का नियन्त्रण रहे, देश की प्रथ्थव्यवस्था में 
सादगी । 

(४) साम्प्रदाधिकता और जातीयता का प्रत्येक रूप में श्रन्त--देश 
की सम्पूर्ण जनता में समान भावनाओं के आ्राधार पर एकता (थ०पंणाव। 
49/587907) की प्राप्ति और प्रथकवाद व सकुचितता की भावनाओं 
को भिटाना, राज्यो का पुनर्गठन इसी उद्देशय को सामने रखकर किया 
गया है और काग्रेस ने साम्प्रदायिक दलों से गठबन्धन करके चुनाव 
जीतने की नीति को अनुचित और अवाछनीय वत्ताया है। 

१६६७ के चुनाव घोषणा-पत्र (28०00०॥ ग्राथएंदिध०) में विम्नलिशित 
बातें सम्मिलित की गई 

(१) बुली और प्रजातन्व्रात्मक प्रक्रिया द्वारा उत सामाजिक गौर 
आशिक परिवतेनों को लाना जिनकी हमारे समाज को आवश्यकता है; 
प्रजाता बिक प्रक्रिया के स्वतन्त्र प्रयोग की माग है कि राज्य देश की भअर्थ- 

- व्यवस्था के सचालन मे हस्तक्षेप करे | 
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(२) देश के सामने प्रजातंत्रात्मक समाजवादी समाज का छ्येय 
रखता । 

(३) स्व-निर्भर और प्रगतिशील भ्रर्थ-व्यवस्था के लिये अपने प्रयत्वों 
को तीन बनाना । 

(४) आधिक और भझ्रौद्योगिक विकास के नये सदर्भ में स्वदेशी की 
भावना को सुदृढ़ बनाना । 

(५) समाज के समाजवादी परिवर्तन के लिये एक महत्वपूर्णो साधव 
के रूप मे सार्वजनिक क्षेत्र (700४० 5८०४०:) को प्रोत्साहन देता । 

(६) देझ में सहकारी झान्दोलन को प्रोत्साहत देना । 

(७) उपभोग की आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता लाना । 

(८) घहरी भूमि के व्यक्तियत स्वामित्व पर अतिवन्ध लगाना । 

(६) ६ से ११ वर्ष तक के बालकों के लिये सर्वेव्यापी और 
नि.शुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना । 

(१०) राष्ट्र-निमाणिकारी कार्यो मे रोजगार के श्रवस्रो की रचना 
करके वेरोजयारी का प्रन्त करना । 

(११) भूमि-तीतियी को कार्यान्वित करना । 

(१२) खेतीहर श्रमिकों के लिये निम्ततम भजदूरी सम्बन्धी कानूनों 
को कार्यान्वित करना । 

(१२) कृषि पैदावार में उन्‍नति की गति को कायम रखना तथा 
उसमें वृद्धि करना, सन्‌ १६७०-७१ के लिये १२ करोड़ टन श्रवाज की 
पैदावार का लक्ष्य सामने रखना । 

(१४) प्रत्येक व्यक्ति की भ्राधारभूत झ्रावश्यकताओं की व्यवस्था 
करना और जितना ज्ीघ्र हो सके खाते, कपड़े, भकान, शिक्षा ग्रौर 
स्वास्थ्य में एक निम्नतम सीमा की गारन्टी देना । 

(१५) नथावन्दी के बारे में ग्रपनी नीति को कायम रखना तथा 
उसे उत्साहित करना । ३० 

(१६) परिवार नियोजन और सन्तति-निग्रह पर अधिक ध्यान 
देना । न्‍ 
(१७) प्रशयासव को अधिक कुशल बनाना ; इस उद्देश्य से सरकार 
ने प्रशासन सुधार आयोग (200्रजाएढ र८एागा$ 00गग- 
&आं०7) पहले से ही नियुक्त किया है । 

(१८) तभी देशों के साथ मित्रता और शान्ति के लिये कार्य 
करना, सैनिक गुटो से गठवन्धन न करना, पूर्ण निःश्षस्त्रीकरण के ध्येय 
का अनुसरण करना और भारत की अखण्डता को बनाये रखना । 
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उपरोक्त से स्पष्ट है कि कांग्रेस ने प्रत्येक नागरिक के लिये ययाश्ौत्र 
खाने, कपड़े, मकान आदि की आ्राधारभूत आवश्यकताश्रों को सुनिश्चित बनाने के 
लिये ,राष्ट्रीय न्यूनतम का उल्लेख किया है ; यह वात दूसरी है. कि उसकी प्राप्ति 
में कितना समय लगेगा । अन्य दलों के मतदाताओं ने कांग्रेस के घोषणापत्र में यह 
अवश्य देखना चाहा कि काग्रेस पूर्वगामी तीन ब्राम चुनावों के श्रवतरों , पर निकाले 
गये घोषणापत्रों में लिये गये श्रपूर्ण वायदों के लिये क्या स्पष्टीकरण देती है। 
कांग्रेस कृषि के क्षेत्र में क्रान्ति की वात कहती है; परन्तु जिस प्रकार राज्य सरकारों 
ने गत दो दक्षियों में श्राधारभूत भूमि सुधारों की गति रखी है उससे केवल काग्रेत 
की इच्छा का पता लगता है, उसके सकल्प का नही । देश में तीन बड़ी पंच-वर्षीय 
योजनायें पूरी हो चुकी हैं, परन्तु उन्हें पूर्ण अ्रथवा उचित प्रकार से कार्यान्वित नहीं 
किया गया । प्रशासनिक ग्रकुशलता के बारे में काग्रेस को क्या करना है ? जो कि 
उच्च अधिकारी तन और सरकार में उच्च राजनीतिक नेताप्रों के कारण है। 
नि.सदेह काग्रेस सरकार में कई उद्यम, सावंजनिक क्षेत्र में कायम किये हैं, परन्तु 
उनमें से अधिकतर के सचालन- की रिपोर्टों से पत्ता लगता है कि वे सफल नहीं 
हुये हैं। घोषणापत्र में प्रजातन्त्रात्मक समाजवाद (4६॥0९20० १$०लंभांश॥) के 
घ्येय की बात कही गई है, परन्तु काँग्रेस शासन के ग्रतीत, से स्पष्ट है कि उम्रगामी 
आशिक श्र सामाजिक सुधार प्रधिकाशतः कागज पर ही लिखे रहे हैं, वयोकि दल 
के सगठन ने उनके लाने के लिये श्रावश्यक जन-समर्थन और लौक-शक्ति के विर्मास 
के लिये प्रयत्व नही किया है | घोषणापत्र मे यह सकेत नहीं मिलता, कि 'का्ग्रेत 
इस कमी को किस प्रकार पूरा करेगी । अतएव जने-साधारण_को ऐसा प्रतीत हुमा 
कि यदि काग्रेस को फिर से सत्ता प्राप्त हुई तो यह कुछ मात्रा में राजनीतिक स्था* 
यित्व अवश्य ही प्रदान कर सकेगी, परन्तु देश के विछड़े हुये 'समाज का भ्राथिक 
परिवर्तन न कर पायेगी । है है 2 

४. भारत का साम्पवादी दल 


सक्षिप्त परिचय--इस दल की स्थापना सन्‌ १६४२ में हुई थी, किन्‍्दु 
सन्‌ १६६४ तक अधिकाश समय के लिये वह अवध रहने के कांरएे प्रपने डा 
छुपकर करता रहा । इसके सविधान का प्रारूप सन्‌ १६३१ में वना था, जिन 
सन्‌ १६४३ में ही दलीय काग्रेम के प्रथम खुले अधिवेशन पर स्वीकार किया गया 
सन्‌ १६२८ से १६३५ तक, स्टैलिन के कहने पर, साम्यवादी दल ने गावी, नेहरू 
भौर काग्रेस दल पर आक्रमण किया, जिसके फलस्वरूप यह दल सबसे महान्‌ राप्ट्रीय 
दक्ति से पृथक रहा और इसने वामपयी तत्वों के मेले की संम्भावनाओं को नप्द 
किया । सन्‌ १६४२ में, जबकि साथी देझों और सोवियत सब नें घुरी चक्तियो 
(/संड 0०७४८४७) के घिरुद्ध एकता स्थावित की तो भारत के सास्‍्यवादी दल ५ 
ब्रिटिज्ष युद्ध प्रयत्तों का समर्थन किया, जिसके परिखामस्वरूस उसकी सम्पूर्ण रा 
वादी आन्दोलन ने निन्‍्दा की । इसके -आगे,-दल ने ब्रिडिय घासको द्वारा उत सतिक 


शे६४ड भारतीय शासन झौर राजनीति 


दूसरे आम चुनावों में साम्यवादी दल को केरल में बहुमत प्राप्त हुआ था 
और उसका मल्व्रिमडल वतन था, किन्तु कुछ समय बाद ही उस राज्य के सभी विरोधी 
दलो ने एक सयुक्त मोर्चा बनाया और तत्कालीन मन्त्रिमण्डल को अपदस्थ करने की 
मांग की । उसके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति ने केरल में संवैधानिक शासन विफल 
होने की धोषणुः करके शासन अपने हाथ से लिया | फरवरी १६६० में उस राज्य में 
फिर से चुनाव हुआ और प्रजातंत्री मोर्चे ([0790००7५-॥॥8॥06) को १२६ में 
से ६४ स्थान प्राप्त हुये--काग्रेस ६३, प्रजा समाजवादी दल २० और मुस्लिम लीग 
११॥ साम्यवादी दल के २५ श्रौर उसके द्वारा समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवार ३ विजयी 
हुये, शेप स्थान अन्य छोटे-छोटे दलों को प्राप्त हुये ! उन चुनावों के बाद फेरल में 
कांग्रेस श्रौर प्रजा समाजवादी दलों का मिलकर मत्रिमंडल बना त्तथा मुस्लिम लीग 
के एक सदस्य को भ्रध्यक्ष चुना गया, परन्तु कुछ ही दिनों के वाद कांग्रेस से मुस्लिम 
लोग को सम्भ्रदायवादी सगठन होने के काररा संयुक्त मोर्चे से अलग कर दिया स्‍्ौर 
सितम्बर १६६२ में मुख्यमन्त्री श्री पद्टम थानु पिल्‍ले (जो प्रजा समाजवादी थे) 
पंजाब के गवर्नर नियुक्त किये गये । उसके बाद अ्रजा समाजवादी दल भी ,मत्त्रि- 
मण्डल से अलग ही गया और कुछ समय तक केरल सें पूर्णतया कांग्रेसी मसन्त्रि- 
मण्डल रहा ) चौथे श्राम चुनाव के बाद कैरल में साम्यवादी [तथा झन्य वामप्थी 
दलो की सरकार दनी १ 
दल का संगंठन--दल का सगठन बहुत कुछ रूस के दल के सदृश है| इसके 
संगठन के सुख्य सिद्धान्त निम्न प्रकार हैं : 
(१) प्रजातन्त्रात्मक केन्द्रीकरण (0७00० 4४० एथ्याशशॉशा)) 
ऊपर से नीचे तक सभी समितियों के चुनाव इस सिद्धान्त के अनुसार होते 
है और वे अपने निर्णय वहुमत से करती है, किन्तु सभी नीचे के स्त॒रो की 
समितियों को अपने ऊपर की समिति के निदेशों व आदेशों का पालन 
करना आवश्यक है । यह सिद्धान्त देखने मे तो प्‌ नही है, किन्तु व्यव- 
हार में इसका जोर प्रजातस्त्र पर नहीं वरन्‌ केन्द्रीकरण पर है| (२) यहें 
एक वर्ग के लिये झाप्तम सत्ता को प्राप्त करते का साधन है, क्योकि 
साम्यवादी वर्ग-ुद्ध और सर्वहार्य वर्ग की तानाशाही में विदवास करते 
है। (३) यह एक ससदीय दल नही है, यद्ययि इसने वर्तमान काल में 


संवैधानिक तरीफों को अयनाया है । 

इसका संगठन एक पिरेमिड के समान है । सबसे नीचे के धरातल पर दल 
के घोदे-छोटे केख (००॥७) है, जो किप्ती भी क्षेत्र, कारखाने झ्रादि में थोड़े से कार्य 
कर्त्ताओं से मिलकर वनते है । सबसे ऊपर श्रखल भारतीय दलीय काग्रेस है, जिसके 
सदस्यों को प्रदेश संभितियाँ चुनती है। प्रदेश समितियों के नीचे क्षेत्रीय प्रथवा' जिला 
समितियाँ भी हैं | दल के ऊपर सर्वोच्च नियन्त्रण के अधिकार प्राप्त निकाय दल का 
पोलिटब्यूरो ([?०॥४(-७ण:८०७) है जिसमे केन्द्रीय समिति (टक्माएम ए०णगरणशां।5०) 
द्वारा छाँदे गये सदस्य हैं। यही निकाय इसकी नीति और कार्यक्रम का निर्धारण 
करता है। केरद्रीय समिति इसकी कार्यकारिणी है, जिसमें लगभग ३० सदस्य है! 


शराउनीतिफ दच-- १ (. हेचर 


इस दल का प्रमुख वनरल सेक़्ठरी होप हैं ४ उततः इसमे धधान दा उरद्रधाव नही 
होते । इस दल में सदस्यों को भरती के नियम हाझो कठोर हैं मौर पक्के साम्यगारी 
इसके सदस्य बने सहते हैं। कुछ समय पूर्व मजयघोप को मुत्यु के 
बाद दल ने एक चेयरमन और एक जनरल नेकेदरों दो महत्वपूर्ण प्रधिकारी रसने 
का निर्णय क्या । 
दल का कार्यक्रम--प्रथर झान चुनावों के फ्रुसतर पर दल के घोषणापत्र में 
कहा गया बा---क्ाग्रेस नेताम्रो ने हमारों स्वतन्त्रता प्राप्त नही की है, उसने हमारे 
स्वातस्त्रय संघर्ष को घोसा दिया है झौर उसने विदेशियों व प्रतिगामी सन्विहित 
ह्वितों (४०६८० ध८८६६७) को पू्ंवत्‌ जनता को लूदने ससोटने का मयसर दिया 
है । का््र सी स्वयं सूट ससोट में सम्मिलित हो गये हैं । कारप्रंस सरकार ने राष्ट्र को 
धोखा दिया है। नेहरू सरकार ने भारत को राष्ट्रमण्डल का सदस्य बनाया है । 
हमारी माविक भौर नभ सेना को कमानें बिटिश अधिकारियों के हाथों में हे 
विदेशी ग्रभी तक हमारी सानो, बयोवो, तेल-ऊुमो, कारसानो तथा मनेक कम्पनियों 
के स्वामी हैं। मेहरू सरकार ने भारी उद्योगों के विकास हेतु कोई पग नहीं उठाये 
हैं । यह तो जमीदारो, एकाधिकार प्राप्त व्यक्तियों की सरफार है प्रौर भ्रष्टाचार 
व पूसखोरी काप्रेंस झ्ात्तव के मुस्य बनन्‍्ह हो गये हैं / सरझार ने लाठियों भौर 
गोलियों व दमनकारी फानूनों का प्रयोग किया है। सरकार की नोति शान्ति को 
नहीं वरन्‌ आग्ल-प्रमरोकी साम्राज्यवादियों का समन करने वालो रही है । प्रतएव 
नेहरू सरकार मयश्य ही हठनी चाहिये । जनता को उसके स्थान पर जनता का 
प्रजातन्त्रात्मक शासन स्थापित करना चाहिये । यदि दल को सत्ता मिली तो यह 
सभी प्रजातन्त्रात्मक समूहों भोर व्यक्तियों से मिलकर किसानों भौर मजदूरों के 
प्रतिनिधियों का शासन स्थापित करेगा । यह ब्रिठिय साम्राज्य से सम्बन्ध पिच्छेए 
करेगा, किसानो को ऋण भार से मुक्त करेगा, सभी भूमि सौर कृषि साधनी को 
किसानों को बिना अ्रतिकर दिलायेगा । यह राष्ट्रीयकृत पूजो द्वारा देश के उद्योगों 
का विकास करेगा, जिसमे यह निजी पूजीपतियो को उचित लाभ भौर मजदूरों को 
जीवन वेत्तन का भाश्वासन देकर उतका सहयोग प्राप्त करेया । 
सन्‌ १६५८ में साम्यवादी दल की झमृतसर में एक साधारण काफ़रेरा हुई 

थी । उस झ्वसर पर एक प्रस्ताव में दल की काफुस ने पग्नतिल्चित प्रश्यो फो पेकर 
राष्ट्रीय भ्रभियान (9०४079 ००७॥००६75) पर बल दिया--( १) योजगा के लक्ष्यों 
की प्रजातस्त्रात्मक तरीको द्वारा प्राप्ति; (२) दक्षिण परथियों को प्रतिक्रियाबादी 
योजनाझो को खोलना (#9०४ए० णी ॥० छोआ5 ० बहा! 76००४०१); (३) देश 
में अमरीकी पूंजी के प्रवेश का विरोध; (४) बड़े बंकों स्‍भौर साथ पदार्यों के योरू 
ब्यापार का राष्ट्रीयकरण; (५) कृषि सम्बन्धी सुधार; (६) धृद्धिपूर्ण करों घोर ऊँची 
कीमतो का विरोध; (७) भ्रष्टाचार का विरो; (5) केरल भन्विनखल की सफ्र- 
ताम्रों का जनता में प्रचार; (६) जातिवाद; सम्प्रदायवाद और ग्रत्तृस्दयता का बिच्रे* 


स्व्म्पः 


राजनीतिक दल--१ [ इेदछ 


मोचचे (ए 7.. एछ.) की सरकार वनी रहती तो कदाचित ऐसी दशायें उत्पन्न हो 
जाती, किन्तु वंगाल के गवनेर ने मिली-जुली सरकार को-इस झ्राधार पर पदच्युत 
कर दिया कि उसे बहुमत का समर्थन प्राप्त म रहा था । 


उसके बाद प० बंगाल में डा० पी० सी० घोष के नेतृत्व में काँग्रेस दल का 
समर्थन प्राप्त सरकार बनी, वह भी कुछ ही समय तक पदासीन रह सकी और 
गवनंर ने राज्य मे राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की, जिसे स्वीकार 
किया गया। मार्च १६६८ से रास्ट्रपति शासन लागू किये जाने के वाद इस विपय 
पर लोकसभा में विचार के दौरान स्वतन्त्र पार्टी के नेता श्री डन्डेकर ने गवर्नर को 
बधाई देते हुये कहा कि उसने श्लौर डा० घोष ने पं० वाल को एक राजनीतिक 
विध्वस से बचा लिया। इस बात से सहमति प्रकट करते हुए कि प्रजातत्रात्मक 
प्रक्रिया का अनुसरण किया जाय, वक्ता ने कहा कि उसे ग्राश्चयं है कि क्‍या मध्या- 
वधि चुनावों से राज्य मे प्रजातन्त्र आगे बढ़ेगा ।१९ उसने आगे कहा कि यदि 
साम्यवादियो को एक बार पद प्राप्त हो गये तो वे खुशी से सत्ता न छोड़ेगे । 
साम्यवादियों के साथ बने सयुक्त मोचें झ्रात्मघात करने वाले है । काग्रेस सदस्य श्री 
के० के० चटर्जी ने कहा कि प० वगाल में कानून झौर व्यवस्था पूर्णतया भंग हो 
गये थे | नक्सलवारी की घटनाये पूर्वंगामी सयुकत मोर्चे की सरकार और कुछ 
बाह्य भ्रभिकरणो के बीच पड़पन्‍्त्र का परिणाम थे । 
संयुक्त मोचें की सरकार के मुख्य मत्री, श्री भ्रजय मुकर्जी ने भ्रक्तूबर 
१६६७ में साम्यवादी नेता श्री ज्योति बसु के वक्तव्य के उत्तर में अपना त्याग-पत्र 
देने के विचार के विषय मे कहा : 
'श्री ज्योति बसु ने जो बातें पोलिटब्यूरो के सामने कही बताते , 
है बे सच नही है। मै सोचता हूँ कि मैं जनता के सामने पुर्ण कहानी का 
वर्णन करूँ । श्री बसु ने भारत सरकार, प० वगाल के गवनंर, राज्य की 
पुलिस महा-निरीक्षक झौर दूसरों पर पड़यन्त्र रचने का दोप भ्रारोपित 
किया है ( यह आरोप निराधार है । मेने ही. वगला काग्रेस के सचिवालय 
से मत्रणा करके उन चार प्रश्नों पर त्याग-पत्र देने का निणुंय किया. था, 
जिनका में यहाँ वर्णोत करूगा। मेने सोचा था कि यह किसी भी 
सम्भावित व्यापक गड़वड के विरुद्ध एक सावधानी का पग्म होगा ।- सेना 
तेयार खड़ी रहे और कुछ पड़ौसी राज्यों की पुलिस की भी ग्लावशयकता 
पड़ सकती है। मेने ही गवर्नर द्वारा सीधे केन्द्रीय सरकार से इस प्रकार 
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की सहायता देने की प्रार्थना की थी । “वे चार समस्‍यायें जिन्होंने मुझे 
ऐसा ग्रम्भीर प्र उठाने के लिये विचश किया निम्नलिखित थीं ।/ ; 
प्रथम, औद्योगिक क्षेत्र में व्यापक असन्तोप, अव्यवस्था, पेराव, कभी-कभी 
अमानुपिक व्यवहार झ्ौर श्रमिकों हारा शारीरिक हिंसा, जिनका नेसृत्व यूनियन 
नैताओो ने किया, जिसका मार्गदर्शन बहुधा राजनीतिक नेताग्रों ने किया भोौर 
जिसका बदला उद्योगपतियों ने तिया। इन बातों से प० वंगाल में उद्योगों के 
विकास को गम्भीर धवका लगा है। बेरोजगारी को दूर करना संयुक्त मोर्चे को 
सरकार के कार्य-क्रम का एक मुख्य लक्ष्य था, परन्तु व्यवहार में इस मोर्चे के नेतामों 
तथा उद्योगपतियों द्वारा उठाये गये पगों के परिणामस्वरूप काम पर लगे हजारों 
श्रमिक बेरोजगार हो गये है । हि 
दूसरे, कृषि के क्षेत्र में मेने मुख्य मन्नी के नाते प्रशासन व पुलिस के लिये 
यह परिपत्र जारी किया था कि कोई भी जोतदार (भूमिषति) किसी भी भागीदार 
(६$॥8०-००/99७7) को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के भूमि पर अधिकार से 
चंथित न कर सकेगा और न ही कोई कृपक किसी जोतदार की भूमि पर जबरन, 
अधिकार कर सकेगा | परन्तु दुर्भाग्यवश दोनों ही पक्षों ने इस स्वस्थ नीतिका 
पालन नहीं किया है । विश्येषरूप से, कुछ राजनीतिक दल भूमिहीन खेतिहर मजदूरों 
को सगठित कर रहे है और वे जबरन जोतदारों की भूमि तथा सरकार की खास 
भूमि पर अधिकार कर रहे हैं। इस विधि को जारी नही रहने देना चाहिए | 
तीसरे, राज्य के विभिन्न भागो में कानूनो के उल्लंघन की घटनायें फैलती 
जा रही है, जिनके कारण भ्रावागमन के साधन अव्यवस्यित हो गये हैं, हजारों 
व्यक्ति गम्भीर कठिनाइयों और हानि में पड़ गये हैं, खाद्यात्रों के एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर जाने में हस्तक्षेय हो रहा है और कभी-कभी अनाज तथा आवश्यक 
वस्तुओं की लुट भी हो रही है। इस प्रकार की घटनाप्रो के पीछे कभी-कभी 
राजनीतिक दल पाये गये हैं। किसी भी परिस्थिति मे कानूनों के उल्लंघन की झाशा 
नही होनी चाहिये । 
चौथे, भारत की रवतस्त्रता और चीन में साम्यवादी सरकार के निर्माण 
के वाद, दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता के वन्धन स्थापित हुये। परन्तु 
दुर्भाग्यवश, चीन ने अकेले ही कुछ ही दिनों बाद मित्रवा को भग कर दिया, भारत 
पर झाक्रमण किया, भक्ति के प्रयोग द्वारा हमारे मातृदेश के काफ़ी बडे भाग पर 
अपना अधिकार जमा लिया और हाल में भी भारतीय जवानों पर आक्रमण कर 
उन्हें मारा है । परन्तु एक राजनीतिक दल्ञ का एक श्रग खुले रूप में चीत को 
आ्रामस्त्रित कर रहा है कि वह प० वगाल में दल द्वारा लाई जाने वाली सशस्त्र - 
ऋन्‍्ति में सहायता दे - इस प्रकार की प्रवृत्ति को आरम्भ में ही कुचल देता 
चाहिये ।27 
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साम्यवादी दल (वक्षिस पंथी) का घोषणा पत्र---इसकी मुख्य बातें निम्न- 
लिखित हैं : 

(१) दल ऐसे सभी सहयोगी समभोतो (८०॥४७०थायंणा बहा८६- 
ग०॥5) के विरुद्ध है, जो विदेशी पूंजी को वहुमात्रा में भाग का अधिकार 
प्रदान करते है श्लौर नये सहयोगी समभौतों पंर प्रतिबन्ध या नियनन्‍्धण 
लगाते है । 

(२) एकाधिकारवादियो (7070790॥8$) के कार्यों को प्रभावी 
पगो द्वारा प्रतिवन्धित किया जायगा श्रौर एकाधिकार आयोग की रिपोर्ट 
में वशित ७५ एकाधिकार ग्रहों को सण्डित किया जायेगा । 

(३) बेको को राष्ट्रीयकुत किया जायेगा ! 

(४) सट्टे के बाजारों श्र शेयर-एक्सचेन्जों को वन्‍्द किया 
जायेगा । 

(५) चौथी पचरवर्षीय योजना के प्रारूप के स्थान पर जन-बोजना 
(९८०.॥०$ ९!9)) रखी जायेगी । ऐसी योजना को प्रजातंत्रात्मक दलो, 
देशभक्त अ्रथ॑-भास्त्रियों, विशेषज्ञों श्रौर जनता के सहयोग से तैयार 
किया जायेगा और उसके लक्ष्य ये होगे--आत्म-निर्भरता, वेगपूर्णा विकास, 
अर्थव्यवस्था का विकेन्द्रीकरणा, सामाजिक न्याय श्रौर जनकल्याण । 

(६) भ्रूमि-कर आय का उन्मूलन किया जायेगा । 

(७) श्रथ॑-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के भाग (इध्वा८ 
&८०(०7) का विस्तार किया जायेगा । 

(८) (झ) सभी अ्रतिरिक्त भूमि (४770[०5 |भ0) को खेतिहर 
श्रमिकों और गरीब किसानों में वितरित किया जायेगा। (झा) कृपि- 
सुधारों को कार्यान्वित किया जायेगा। (३) ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण- 
सस्थाओं को विकेश्लित किया जायेगा । (ई) भूमि-कर व्यवस्था मे आगमूल 
परिवर्तन किया जायेगा जिससे कि किसान भूमि में ही भ्रभिक घन निवेश 
कर सके । (उ) खेतिहर श्रमिकों के लिये जीवन-वेतन और जीवत व 
कार्य की उचित दक्षायें सुनिश्चित की ज/येगी । 

(६) हिन्दी को राजभाषा के रूप मे क्रमिक रूप से ही ग्र-हिन्दी 
भाषा-भाषियों की सहमति से लागू किया जायेगा; राज्यों मे, प्रादेशिक 
मातृ-भाषाओं के पूरों प्रोत्साहन और विकास को विश्वविद्यालय के स्टेज 
की शिक्षा सहित सभी प्रयोजनों के लिये सुनिश्चित कियः जायेगा ३ 

(१०) संविधान द्वारा श्रतिभूत सभी मूल अधिकेशरो को ्ागू किया 
जायेगा और भारतीय प्रतिरक्षा नियमों (078) तथा निवारक निरोध 
कानूम आदि को जो कि उनसे प्रसंगत हो, उन्मूलन किया जायेगा । 
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(११) (अर) माध्यमिक स्टेज तक की शिक्षा सभी वालकों को 
नि शुल्क और अनिवार्य रूप से दी जायेगी । (प्रा) सम्पुर्स शिक्षा पद्धति 
को आधुनिक औद्योगिक भारत की श्रावश्यकताओं की उपयुक्तता की हृष्टि 
से पुन ठित किया जायेगा और शिक्षा व्यय को भी कम किया जायेगा। 
(इ) सभी स्तरो के शिक्षको को पर्याप्त बेतन दिये जायेंगे । (६) मानक 
पाठ्यपुस्तकें श्रौर शिक्षा की अन्य आवश्यकताश्ों की सस्ते मूल्य पर 
व्यवस्था की जायेगी । 

(१२) दल देश की प्रतिरक्षा को सुहृढ़ बनाने का समर्थन 
करता है । 

(१३) व॑देशिक नीति के क्षेत्र में इसके मुख्य आधार ये होगे: 
(अर) सयुक्त राज्य अमरीका के झ्राक्रमण के विरुद्ध वियतनाम की जनता 
का पूर्ण समर्थन । (प्रा) जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को राजनयिक 
मान्यता (09]07)480 7०००४०॥०7) प्रदान करवा। (३) ताशकद 
भावना का संरक्षण । (ई) कश्मीर के प्रश्न पर वंमान युद्ध बदी रेखा 
को पारस्परिक सहमति के समायोजन सहित अन्तर्राष्ट्रीय सीमा बनाने के 
आधार पर स्थायी समभौते के लिये प्रयत्न किये जायेगे । (उ) चीन के 
निरन्तर झत्रुतापूर्ण रूख के रहते हुये भी, भारतीय जनता और सम्पूर्ण 
देश के हित में यह है कि चीन के साथ शझान्तिपुर्ण समभौते के लिये 
प्रत्यक्ष रूप से या मित्र तटस्थ शक्तियों के माध्यम द्वारा मार्गों की खोज 
की जायेगी औऔैर चीन के सामने युद्ध न करने के पैक्ट का प्रस्ताव रखा 
जायेगा । (ऊ) राष्ट्रमण्डल की सदस्यता का त्याग 

साम्यवादी दल (वामपंथी माक्सवादी) के चुनाव घोषणा-पत्र में निम्नलिखित 
बातें कही गई है : 

(१) साम्राज्यवाद, विशेषकर भ्रमरीकी साम्राज्यवाद के विरोध 
पर आधारित “स्व॒तन्त्र वेदेशिक नीति!” और राष्ट्रमण्डल की सदस्यता 
त्यागने का संकल्प; सभी झान्ति-प्रिय देशों के साथ भिन्रता और प्रफ्रीकी- 
एशियाई राष्ट्रों के साथ सुदृढ़ एकता (वि $०राठबागा9) और सभी 
स्वातथ्य सघर्पों का समर्थन; एशियाई स्वतन्त्रता के हित में चीत के साथ 
विवादों पर शान्तिपूर्ण ढंग से समझौता और पाकिस्तान से भी दोनो 
देशों की स्वतन्त्रता को सुदृद बनाने के लिये शान्तियूर्णय ढंग से समभोता; 
वियतनाम की जनता को उनके -ग्रम्भीर सघर्प और झमरीकी आक्रमण 
की निनदा में पक्का और झर्तहीन समर्थन । 

(२) जीवन की आवश्यकताओरो के मूल्यों में कमी ओर उन पर 
सभी करों का उन्मूलन । - 

(३) वंको के राष्ट्रीयकरण द्वारा मुल्य नियन्त्रस । 


पाणा०्क0५ 07०९/१5) और अन्य 
नि 


नेजि उद्यमों 


प्रतिकर 
अद्नक्तता (7४4७॥0)) 
राज्य तथा पुजीपतियों के यय पर कामाल्िक 
* रूप से वेतन निर्धारण, 
नेव मशीनीकरर्त के 


हैड़ताल, सल्या 
प्धिकार को म। 
) भमीदासे से छीनी गई भरकर ति; 
किसानो मे वितरण का 
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और लैनिनवाद पर आधारित है, साधारण व्यक्तियों के लिये समझना कठिन है। 
यह बात भारत की आम जनता के वियय में विशेष रूप से श्रधिक सत्य है, क्योकि 
भारत की बहुसंख्यक जनता अशिक्षित है । दूसरे, साम्यवादी विचारधारा में धर्म का 
कोई महत्व नही है, जबकि मारत की अधिकाश जनता किसी न किसी धर्म में 
विश्वास करती है। इस सम्बन्ध में यह भी विचारणीय है कि साम्यवाद भौतिक- 
बाद पर अधिक बल देता है, जो भारतीय संस्कृति और परम्पराश्रों के अनुकूल नही 
है। तीसरे, साम्यवादी दल ऋान्तिकारी व हिसामय साधनों में विश्वास करता है, 
यद्यपि कुछ वर्षों से साम्यवादी दल ने संवंधानिक तरीको को अपनाया हुआ है। 
चौथे, साम्यवादी दल सदेव ही विदेश्ञों से प्रेरणा भ्राप्त करता रहा है । इसके कार्य- 
क्रम में समय-समय पर हुए परिवतंनों से स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 
साम्यवादी दल ने देश की परिस्थितियों और राष्ट्रीय हितो का ध्यान न रखते हुये 
बही नीति अपनाई है जिसका इसे मास्को से संकेत मिलता रहा है ।? $ दूसरे विश्व- 
युद्ध के आरम्भ होने पर साम्यवादी दल की सहानुभूति स्पष्टतः: सोक्यित संघ के 
साथ थी । जैसे ही सोवियत संघ पश्चिमी राष्ट्रों से मिला, भारत के साम्यवादी 
दल ने युद्ध मे सरकार को सहायता व समर्थन दिया, जबकि राष्ट्रवादी राष्ट्र के 
लिये स्वतन्त्रता व प्रजातन्त्र की माँग के लिये सघपं कर रहे थे । सोवियत सथ के 
साम्यवादी दल की बीसवी कांग्रेस ने स्टेलिन के नेतृत्व के दोपो को भाना ौर * 
भारत के साम्यवादी दल ने वहाँ के नेताओं के सुर में अपना सुर भी मिलाया । 
श्री एम० झ्रार० मसानी ने भ्रपनी पुस्तक में साम्यवादी आन्दोलन को बुध 
महत्वपुर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डाला है । लेखक के मतानुसार यह आत्दोलन न 
तो राष्ट्रीय है श्रोर न सर्वंधानिक ही है। प्रजातन्त्र के प्रति इसकी निष्ठा केवल 
एक चाल है। वास्तव में, इसका वल तो देश में अव्यवस्था फैलाने पर है। भारों 
फा साम्यवादी दल अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन में मिष्ठा रखता है 
हाल में यह परिवर्तन हुआ कि अरब वह निदेश मास्को के स्थान पर पेकिग से आता 
है। उन्होने मदुराई काँग्रेस मे हुई कार्यवाहियो व श्रालेखित प्रमाणों (00५0० 
ग्रा्धध9 ०४ं०९॥००) पर पाठकों का ध्यान दिल्लाते हुये साम्यवादी दल की भर्त्सना 
की। हंगरी और चेकोस्लोवेकिया की घटनाझो के विषय मे भी भारत के साम्यवादी दल 
ने सोवियत सघ की नीति का पूर्णो समर्थन किया । इसी कारण साम्यवादी दल की अब 
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तक इस भ्राधार पर कठु आलोचना की गई है कि साम्यवादी दल सोवियत संघ के 
साम्यवादी दल के सकेतानुसार चलता रहा है । 

ग्रत में, भारत-चीन सीमा विवाद के सम्बन्ध में साम्यवादी दल ने बहुत 
समय तक यह स्वीकार नहीं किया था कि चोत ने भारतीय भूमि पर सैन्य वल से 
प्रधिकार किया । जब अक्तूबर १६६२ में चीन की सेनाओं ने बडे पैमाने पर लद्वाख 
न पूर्वोत्तर सीमा प्रदेश में भारतीय चौकियों पर आफऋमरणा कर दिया श्लौर भारत के 
ब्ड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार कर तिया तो देश में चीन के आक्रमण और साम्य- 
घादियों के विरुद्ध एक व्यापक लहर उठी । कई दिन तक विचार करने के बाद 
साम्यवादी दल ने भी यह स्वीकार किया कि चीन ने भारत पर ग्राक्मण किया 
और साम्यवादी दल देश की रक्षा के लिये सरकार के साथ रहेगा । परन्तु सबे- 
साधारण जनता को साम्यवादियों की वातो का विश्वास नही है । 


५. समाजवादी दल 


परिचयात्मक--भारत में प्रथम समाजवादी दल की उत्पत्ति, जिसे श्रव तक 
समाजवादी दल कहते है सन्‌ (६३४ में हुई भी, जवकि कुछ नवयुवक कांग्रेसियों 
मे, जिनमें से अधिकतर शिक्षित थे, यह सोचा कि गाँधी जी की अहिसा और 
सत्याग्रह की नीति पूर्णतया सफल नही हो रही है, भरत. स्वातन्त्य सधर्प को सफल 
चनाने के लिये नया मोड देना चाहिये। इस दल का जन्म नासिक जेल में हुआ, 
जहां श्री जयप्रकाश नारायण और अत्य साथी वन्दी थे । आरम्भ में ही ध्रभिको 
और किसानों की समस्याञ्रो पर उनका विश्येप ध्याव गया । सन्‌ १६३७ के आरम्भ 
में जब काग्रेस ने अनेक प्रात्तों मे चुनाव जीते तो उन्हीने काग्रेस द्वारा मन्‍्त्री पदो 
को स्वीकार किये जाने का विरोध किया, परन्तु सन्‌ १६४७ तक वे' कांग्रेस के 
भीतर ही वने रहे । 


उसी वर्ष कानपुर कन्वेस्थन पर उन्होने अपने नाम से “कांग्रेस” शब्द हृदा 
दिया, दयोकि उनके विचार मेँ स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त एकता की अपेक्षा 
समाजवाद पर अधिक बल देना उचित था। उस अवसर पर उन्होने प्रजातारित्रक 
समाजवाद और सर्वाधिकारवादी साम्यवाद के श्रस्तर को भी स्पष्ट किया गया। 
ज्ञास्िक सम्मेलन के उपरान्त वे काग्रेस से अलय हो गये । संविधान सभा में उनके 
सदस्यों ने समाजवादी गखतस्त्र की स््यापता और बिना प्रतिकर जमीदारी के उन्मूलन 
पर जोर दिया। प्रथम धाम चुनाथो के पूर्व आचाये कृपलानी ने अपने साथियों 
सहित जिन्‍्होने कांग्रेस को छोड़ दिया था 'कृपक मजदूर प्रजापार्टी संगठिव' की थी 
समाजवादी दल झ्नौर कृ० म० प्र० पा० ने काग्रेस के विरुद्ध मिलकर प्रथम आम 
चुनाव लड़े और उन्होने लोक सभा के लिये पड़े कुल मतों के १०-४ प्रतिद्षत्त प्राप्त 
फक्रिये, किन्तु उन्हे स्थान केवल १२ हो मिले । सन्‌ १६५२ के सितम्बर मास में दोनो 
ही दवो वे मिवकर अजा समाजवादी दल बनाया जिसका उद्दृश्य इस प्रकार वत्यया ,« 
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गया--'झास्तिपुर्ण उपायों द्वारा प्रजातान्त्रिक समाजवादी समाज की स्थापना,>णों 
सामाजिक, राजनीतिक, आथिक शोपण से मुक्त हो ।* 
कांग्रेस के समान इसकी भी स्थानीय, जिला व प्रदेश समितियाँ हैं, जिनका 
चुनाव दल के सदस्यों द्वारा किया जाता है किन्तु इसकी समित्तियों झ्लौर सदस्यो 
की सख्या कांग्रस की तुलना में चहुत कम है। इस दल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी 
(२०४००७॥ 2/०००७४४८) सर्वोच्च और नियन्त्रक समिति है । दल की सदस्यता 
कोई भी व्यक्ति, जिसका दल के उद्देश्यो और तरीकों में विश्वास हो, सरलता से 
पा सकता है। इस दल का संगठन अ्रभी तक सुहढ़ नहीं हैं, यद्यपि इसमें प्रनेक प्रच्छे 
कार्येकर्तता है, किन्तु वे व्यक्तिगत मतभेदो तथा अन्य कारणों से दल के उद्देश्यों द 
सदस्यता को व्यापक वनाने में असमर्थ रहे है। भारत की प्रम्पराओं झौर परिं- 
स्थितियों को देखते हुये अनेक समझदार व्यक्तियों ते ग्राशा की थी कि यही देते 
सगठित होकर विरोधी दल का स्थान पायेगा और झ्मी भी ऐसी झाशा की जाती 
है, किन्तु अभी तक कारण कुछ भी रहे हों यह दल उन आश्षाओ्रों को पूरा नहीं 
कर पाया । 
दूसरे भ्राम चुनावों के भ्रवसर पर प्रजा समाजवादी दल ने अपने घोपणा- 
पत्र में इन घातों पर विशेष बल दिय--(१) दल की प्राथिक नीतियों की इृत 
(ए५०५) किसान रहेगा, गाव पचायते भूमि सुधारों को लागू करने का प्रमुख सावन 
होगी झ्रौर ये अपने से सम्बन्धित सहकारी समितियों सहित प्रशासन व आाविक 
जीवन का भुख्य साधन बनेंगी । (३) प्रजा समाजवादी दल समाजवाद को कांग्रेस 
से सवेथा भिन्न रूप में स्वीकार करता है। यह विश्वास करता है कि कांग्रेस की 
समाजवादी व राष्ट्रीयकरण की नीति द्वारा देश मे राज्य के पूंजीवाद की स्थारतता 
होगी । दल राष्ट्रीयकरण द्वारा मजदूरों और उपभोक्ताप्नों को उद्योगों के संचातेन 
में भाव दिलाना चाहता है, जबकि काग्रेस की नीति अ्धिकारी-वर्ग द्वारा अवध 
(छ8ण०,प्रण्ाभषां० ए्रभा१्धव०१) को बढ़ायेगी । (३) देश के शासन में यह प्रडा" 
तम्त्र के सिद्धान्तों पर वल देता है भौर प्रजातस्थात्मक नागरिकता की सामानिक 
शिक्षा को आवश्यक समझता है। शहरी और ग्रामीण जनता में सांस्कृतिक एकी 
सुदृढ़ की जाये, इस उद्देश्य से दल आधुनिक जीवन की सभी सुविधाग्रों का गाँवों में 
भी विस्तार करेगा। अल्पसख्यकों के बालकों को, अ्रपती भाषा के साथ राज्य प्रोर 
देश की राजभाषायें भी सिखाई जायें ॥ (४) दल का विश्वास्त है कि सच्ची राष्ट्रीय 
एकता की स्थापना भ्राथिक व्यवस्था हारा ही सम्भव है। भ्राथिक नियोजन की 
आाघार वेफारी दूर करना होगा। बड़े वगीचों और फार्मों और विदेशी पूजी का 
राष्ट्रीयकरण किया जाये । (५) सुरन्त ही मद्य निषेध किया जाय ओर विली्स है 
उल्तुओं (0ए४7८8) के उत्पादन को बन्द किया जाय । (६) अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मैं" 
(श्र) भारत को राष्ट्रमण्डल की सदस्यता अवश्य ही छोड़ देनी चाहिये, (आ) संगत 
राष्ट्र छंघ सभी देशों का प्रतिनिधि वने, निःशस्त्रीकरण बढ़ाया जाये मौर मर्य 
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शास्त्रों के प्रयोग पर प्रतिवन्‍्ध लगाया जाए, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और 
साम्पवादी साम्राज्यवाद का विरोध किया जाय । 
समालोचना--अधिकाँश व्यक्तियों के विचार में जब से कांग्रेस ने समाजवादी 
व्यवस्था फे ध्येय को अपनाया है, इन दोनों दलों के राजनीतिक और भ्राधथिक उद्देश्यों 
च कार्यक्रम मे विशेष प्रथवा आधारभूत ग्रतर नही रहा है। दोनो ही दल देश में 
अवनी विशेषताओं के अनुकूल प्रजातन्त्रात्मक ढंग से समाजवाद को स्थापना करना 
चाहते हैं । यहाँ पर एक बात उल्लेखनीय है; ग्रामीरा भ्रर्थ-व्यवस्था के विपय में 
प्र० स० दल का घोषणा पत्र कहता है: “भूमि का फिर से वितरण होगा जिसमें 
उसके स्वामित्व पर सीमा लगाई जायेगी और छोटे भूमिपतियों को व्यक्तिगत रूप से 
कृषि करने की सुविधायें दी जायेंगी तथा गाँव पंचायतों को भूमि सुधारों को 
लागू करने का मुख्य साधन बनाया जायेगा । इससे यह स्पष्ट है कि प्र० स० दल 
केन्द्रीभुत नियोजित विकास पर कमर और धरातल से ऊपर की ओर विकेन्द्रीकृत 
विकास पर श्रधिक वल देता है । जहाँ तक विदेश नीति का सम्बन्ध है कांग्रेस 
और प्र० स० दल में साधारण अन्तर है । अतव कुछ व्यक्ति दोनो दलों के मिल 
जाने का समर्थन करते हैं, जिससे कि वे संयुक्त मोर्चो के रूप में साम्यवादियों 
ब सम्प्रदायवादियो का विरोध कर सर्के । यह उचित हां है कि ये दल साम्यवाद 
आऔर सम्प्रदायवाद का विरोध करें । किन्तु जैसा हमने आरम्भ में ही कहा है देश में 
कोई विरोधी दल अ्रवदय ही होना चाहिये अतएव हमें प्र० स० दल का विरोधी दल 
के रूप में विकसित होना अधिक आवश्यक प्रतीत होता है । इस दल के मेताओं को 
राजनीतिक दर्शन में न जाकर सत्तारुढ दल के कार्यों व प्रशासन के प्रति विशेष 
सतर्कता बरतनी चाहिये और देश का अधिक अच्छे प्रशासन देने के लिये सक्रिय 
घग उठाने चाहिये | इसे धीरे-धीरे जनता का बुद्धिपुर्"णं सहयोग प्राप्त करना 
चाहिये । 
भरत का समाजवादी दल--इसके वास्तविक संस्थापक डा० राममनोहर 
लोहिया थे । इसके सस्थापत्र सम्मेलन मे, जो जनवरी १६५६ में हैदराबाद में 
हुआ था, यह स्पष्द किया गया था कि यह कांग्रेसी असमाजवादी, 'कूढें समाजवादी 
झऔर सम्भ्रदायवादी दलो से मिलकर संयुक्त सरकार बनाने के विरुद्ध था। इस दल 
ले समाजवाद के निम्नलिखित मुख्य सिद्धान्त स्वीकार किये 
(१) राषण्ट्र के मीतर सौर बाहर सभी व्यक्ति सम है। राष्ट्रोय 
सीमाओं में ही नही वरन्‌ सम्पू्ों सस्ार में सभी व्यक्तियों का जीवन- 
स्तर अच्छा और न्यूनतम से ऊपर हो । (२) समाजवादियों को इन 
उद्ंद्यों की भ्राप्ति के लिये जहाँ सम्भव हो संवैधानिक कार्यों और जहाँ 
आवश्यक हो सविनय विरोध (सा 0509८0९४००) के उपायों का 
प्रयोग करना चाहिये । - (३) जह्०ँ तक सम्भव हो उत्पादन की इकाइयाँ 
छोटी रहें, किन्तु आवश्यकतानुसार बढ़ी मशीनो का प्रयोग किया जाये ॥ 
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(४) प्रायः सभी प्रकार की सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरएण हो । आय-को 
उच्चतम और न्यूनतम सीमायें निर्धारित की जायें, जिनमें १० गुने से 
अधिक अन्तर न रहे । (५) असमान सदस्यों के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के 
स्थान पर ऐसे संगठन के लिये प्रयत्त किया जायेगा जिसमें सभी 
सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त हों । (६) अन्तर्राष्ट्रीय परिपदों में 
जहाँ तक हो सके वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गये प्रतिनिधियों 
को भाग लेने दिया जाये । 
परूवं चशित समाजवादी दल के अतिरिक्त देश में कई वामपक्षी दल है, 
जैसे क्रातिकारी समाजवादी दल, माकक्‍्संवादी दल, फॉरवर्ड ब्लाक, पेजेण्ट्स और 
बक्से पार्टी, इत्यादि; किन्तु उतका अपने-अपने क्षेत्र मे ही कुछ प्रभाव है और देश 
के राजनीतिक दलो में उनको सम्मिलित करना उनके महत्व को व्यर्थ ही बढ़ाना 
है। बास्तव में थे दल किसी नेता विशेष के व्यक्तित्व भ्रथवा समूह के स्वतस्त् 
अस्तित्व से सम्ब्रन्धित हैं। इन छोटे-छोठे दलों या समूहों का भविष्य पूर्णतया 
अन्धकारमय है। सभी वामपक्षी दलो को अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिये देश मे 
विरोधी दल को सुसगठित और सुहढ बनाने तथा देश-हित में संयुक्त होकर कार्य 
करना चाहिये । ग्रच्छा हो यदि सभी दल प्र० समाजवादी दल में सम्मिलित हो 
जायें या सब मिलकर एक बड़ा दल सामान्य कार्यक्रम के आधार पर बना नें। 
दिसम्बर १६६२ में उत्तर प्रदेश विधान-मण्डल के समाजवादी दल व प्र० स० दल 
के बीच आपसी समभौता हुआ ओर उन्होंने मिलकर सयुक्त समाजवादी देत, 
बनाया, जिसका भ्रधिकतर राजनीतिक नेताग्रों व समाचार-पत्नो ने स्वागतः किया । 
उसके वाद दोनो दलों की राष्ट्रीय कार्यकारिरियों में दोनों दलों का विलय किम्त 
आधार पर हो उस पर कोई सहमति नही हो सकी । तब से श्रव तक इस दिल्या में 
कई बार प्रयत्व किये जा चुके है, किन्तु वे सफल नही हुये ( 4 
प्रजा समाजवादी दल का चुनाव घोषणा-पत्र १९६७ 
दल इस बात की शपथ लेता है कि यह देश में निराशा और उ्दासीनता 
की बढ़ती हुई भावना को दूर करेगा और लोगों में भारत के सघर्प-कालीतन प्रयतल 
तथा विश्वास को जमायेगा । साथ ही दल सभी भारतीयों- को सामान्य झोर 
सामाजिक परिवर्तन |के लिये, जिससे कि युगों की विषमतायें दूर हो जायें, 
आमन्त्रित करता है । इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये दल के घोषणा-पत्र में विम्त- 
लिखित प्रस्ताव सम्मिलित किये गये : 
(१) देश की सुरक्षा और अखण्डता की प्रतिरक्षा के लिये राष्द्ू 
को तैयार करना ॥ - 
(२) सात-सूत्री कृषि कार्यक्र--(१) भूमि सुधारों को कार्यान्वित 
करना; (२) निःशुल्क सिंचाई की सुविधाये; (३) भूमिकर का उन्मूलनः 
(४) कृषि-थाय-कर लागू करना; (५) ऊषि पैदावार के लिये लाभकारी 
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मूल्यों को सुनिश्चित बनाना; (६) झौर (७) फसलों तथा पशु-बीमा 
योजनायें जारी करना । 

(३) सम्पू्णं कश्मीर को भारत का अभिन्न अग समभना । 

(४) उपनिवेशवाद और सँनिक गठबन्धनों के विरोध पर आधारित 
स्वतन्त्र वेदेशिक नीति को अपनाना । 

(५) रूढिगत तथा अणु शस्त्रो में स्व-निर्भर बनने के लिए प्रयत्न 
करना । 

(६) सीमाझों पर सहकारी कृषि समुदायों को स्थापित करना 
जिससे कि वे प्रतिरक्षा की दूसरी पक्ति का कार्य करे। प्रतिरक्षा को सुदृढ 

बनाने के लिये समता का वातावरण ग्रावश्यक है; प्नतः प्रतिरक्षा की 
तैयारी के लिये समाजवाद को हल्का न करके सुहढ़ बनाना 
आवदश्यक है । 

(७) कानून द्वारा एक अ्रष्टाचार-विरोधी न्‍्यायाधिकरण की 
स्थापना करना तथा प्रशासन के विरुद्ध नागरिकों की शिकायत को दूर 
करने के लिये एक ऐसे प्राधिकरण को नियुक्त करना जो कि कार्यपालिका 
से पूर्णतया स्व॒तन्त्र हो । 

(८) निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रत्यावर्तन (7९०७॥|) हेतु नागरिकों 
के अधिकार को स्वीकार करना, तथा आम चुनावों के ३ मास पूर्व 
मन्सत्रियों के त्याग-पत्र के लिये कार्य करना । 

(६) सभी अन्तर्राज्य विवादों को सुपारिभाषित एकरूप सिद्धान्तों 
के आधार पर हल करने के लिये एक सर्वोच्च पच-निरणंय बोड 
बनाना । 

(१०) सभी विद्यार्थियों के लिये स्कूल छोड़ने के स्टेज तक नि:घुल्क 
शिक्षा देने का क्रमिक कार्यक्रम बनाना । 

(११) एक ऐसी प्रतिरक्षा परिषद्‌ की स्थापना करना, जिसमे केवल 
सैनिक झ्धिकारी ही नहीं वरन्‌ सरकार तथा विरोधी पक्ष के नता भी 
सम्मिलित हों । 

(१२) सैनिक सगठनो, यथा एन० सी० सी० और होम-गार्डों के 
सगठनो का खूब विस्तार करना ॥ 

(१३) पचायतो को विकास और प्रजातन्त्रात्मक समाजवादी 
विकास का प्रशासनिक और आधिक अग बनाना तथा उन्हे भ्राधिक 
नियोजन को प्रमुख इकाई बनाना । 

(१४) स्वायत्ततापूर्ण झ्ोर प्रजातस्त्रात्मक राष्ट्रीय प्रौद्योगिक 
यूनियनों की स्थापना करना ॥ 
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(१५) झाथिक स्थिति, सामाजिक पद अथवा सांस्कृतिक लाभों का 
ध्यान न करते हुये सबके लिये अवसर की समता को सुनिश्चित बनाना । 
काम, मकान और भूमि पाने के लिये जनता को सामाजिक श्र आधिक 
सामलो के नियन्त्रण में सच्चा भाग दिलाना 

(१६) उत्पादन के तकनीकी स्तर को उठाना । 

(१७) कृषि और ओद्योविक विकास की गति को तेज करना । 

(१८) आशिक शक्ति के केन्द्रीकरण को भंग करना । 

(१९) सार्वजनिक क्षेत्र में प्रधिक बड़े निगमों को टुकड़ों में 
विभाजित करना, जिससे प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन दिया जा सके तथा 
पहल और साहस करते वाले प्रवन्ध की ज्यवस्था करना । 

(२०) भाषायी अल्पसंख्यकों से लिये न्याय और सम-व्यवंहार को 
सुनिश्चित बनाना । 

(२१) अनुसूचित वर्गों, अ्रनुसुचित जन-जातियों भौर भूमि-होन 
श्रमिकों जैसे समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान करना । 

संगुक्त समाजवादी दल का घोषणा-पत्र, १६६७ 
इसकी भुख्य बातें निम्नलिखित है 

(१) क्षि--(प्र) भूमि-कर का उन्मूलन; (प्रा) सभी भूमि की 
सिचाई के लिये सात-वर्षीय योजना; (इ) कृषि और औद्योगिक मुल्यों में 

न्तुलन; (ई) सभी भूमि के लिये उत्पादन की निम्नतम सीमा को नियते 
करना ह्लोर जिस भूमि में उससे कम पैदावार हो उसे सरकार लेले, 
-किन्तु इस झर्ते पर कि सरकार किसानों के लिये सभी झावदयक साधनों 
की व्यवस्था कर चुकी हो; (उ) कृषि के अन्तगंत लाई गई नई भूमि पर 
निजी यान्त्रिक खेती के लिये घुविधाओं की व्यवस्था की जाये, परल्तु 
सामान्य ग्रधिकतम सीमा के भीत्तर ही ऐसा हो । 

(२) शिक्षा--(भ) प्रारम्भिक शिक्षा में पूर्ण स्रमता स्थापित की 
जाये; (आ) मातृ-भाषा को माध्यम बनाया जाये; (६) कालिजों और 
विद्वविद्यालयो में प्रवेश-नियमों को नियत किया जाये; झौर 
(६) प्रारम्भिक, माव्यमिक और उच्चतर शिक्षा के शिक्षकों की वेतन 
दरों में यथासम्भव अधिक से अधिक समता लाई जाये । गा 

(३) उद्योग--(अ) उद्योगो को राष्ट्रीयकृत किया; और (ओ) ड्रेंड- 
यूनियनों को भुप्त मतदान के आधार पर मान्यता दी जाये । 

(४) गृह-निर्माए--भूमि के उच्च मूल्यों ओर मकानों के उच्च 
किरायों की समस्या को हल करने के लिये यह, भ्रस्ताव है कि पदासीनत 
होते के ६ माह के भीतर पार्टी सरकारी भूमि, झौर वनों. के बारे में 
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प्रभावी पग उठायेगी, जिससे कि किराये १ %० प्रति बर्ग गज या वर्तमान 
के लगभग १/१० पर आ जायें । 

(५) पिछड़ी हुई जातियाँ--आदिवासियों श्र प्रत्पसंख्यको में 
पिछड़ो हुई जातियो को विशेष सुविधाओं का अधिकार दिया जायेगा ) 
जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्थानों (पदों) के ६० प्रतिशत जबता 
के ऐसे ६० प्रतिशत भाग के लिये झ्रारक्षित किये जायेंगे । 

(६) प्रतिरक्षा--पार्टी यह प्रयत्व करेगी कि भारत को वे सीमारयें 
प्राप्त हो जाये जो कि उसे इतिहास, श्रकृति और पर्यावरण ने दी है या 
कम से कम वे सीमाये जो कि उसकी १५ अ्रगस्त १६४७ को थी । 

(७) बंदेशिक नीति--एक नये विददव के निर्माण हेतु श्क्तिझ्चाली 
देशीं जैसे सोवियत संघ और सयुक्त राज्य प्रमरीका के बीच पार्टी ना- 
पसन्दगी (7०7-७7०८:७॥००) की नीति का भनुस रण करेगी और बिता 
पक्षपात के उन देशों की जनता तथा सरकारों से सहयोग को आशा 
करेगी । दक्षिण भ्रफ्रीका तथा रोडेशिया में जाति-विभेद नीति सम्बन्धी 
प्रश्नो के दारे से दल प्रभावी पर उठायेगा । पार्टी भारत और पाकिस्तान 
के कम्फेडे रशन या पुन्मिलन के लिये कार्य करेगी । 
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१. जनसंघ श्रौर महासभा 


भारतीय जनसघ 
परिचयात्मक--भारतीय जनसघ की स्थापना २१ अक्तूबर १६५१ में 
स्वर्गीय डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी के प्रधानत्व में हुई थी । वास्तव में-इसके अधिकतर 
संगठनकर्ता “राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ” के सदस्य थे जो कि रा० स्व० से० स० के 
राजनीतिक विचारों के प्राधार पर एक राजनीतिक सगठन बनाना चाहते मे 
क्योकि कुछ समय पूर्व रा० स्व० से० स० ने राजनीति को छोड़कर एक सास्कृतिक 
संब का उद्देश्य स्वीकार किया था । - जनसघ क्रो प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों पर संगठित 
किया गया, किन्तु इसमें ,पुराने रा० स्व० से० स० के कार्यकर्त्ताओं की बहुसख्या 
चनी रही, जिन्होंने प्रजातन्त्रतात्मक तरीको को व्यवहार में नही चलने दिया, 
परिणामस्वरूप अनेक जनसधियो ने जनसघ से अलग होने का निश्चय किया । 
पामर का यह कथन सच है कि भारतीय जीवन में साम्प्रदायिकता (९०णाए॥8- 
पर) सबसे अधिक प्रवल और विभाजनात्मक शक्तियों में से एक है, परन्तु 
अभी तक किसी भी साम्प्रदायिक दल को राष्ट्रीय राजनीति में कोई सफलता नही 
मिली है और उनमें से बहुत कम ने राज्यीय या स्थानीय स्तर पर महत्वपुर्ण प्रभाव 
डाला है। परन्तु हमारे विचार मे १६६७ में हुये श्राम चुनावों मे जनसघ, अकाली 
दल व रिपब्लिकन पार्टी झ्रादि का महत्व काफी वढा है। पामर के मतानुस्तार 
हिन्दू साम्प्रदायिक दलों मे राजनीतिक दृष्टि से सबसे श्रधिक सफल भारत्रीय 
जनसघ रहा है ।? इसे प्रथम तीनो आम चुनावों में सबसे अ्रधिक मत प्राप्त हुये 
(और चौये में पहले की भ्रपेक्षा कही अधिक) । भ्रथम झाम चुनाव में इसे लोकसभा 
में ३ स्थान प्राप्त हुये थे, दूसरे मे चार और तीसरे मे १५। चौथे आराम चुनाव में 
उसके प्रतिनिधियों की संख्या ३५ हो गई 
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प्रथम झ्राम चुनावों के श्रवसर पर प्रकाशित अपने घोषणा-पत्र में जनसंध 
ने इन बातों पर विशेष वल दिया था--भारतवर्प॑ कई सदियों के लम्बे संघर्ष के 
बाद स्वतन्त्र हुआ है, किन्तु स्वतन्त्रता की असन्नता व्यक्तियों के हृदयों से चीत्र गति 
से मिटती जा रही है। सत्तारूढ दल की गलत नीतियों और राष्ट्रीय समस्याओ्रीं 
का हल करने में अभारतीय व अवास्तविक प्रयत्न ही देश में ऐसी स्थिति के लिये 
उत्तरदायी हैं। जनसंघ विश्वास करता है कि भारत का एक होना आवश्यक है, 
श्रव. जनसघ उसकी प्राप्ति के लिये सभी उचित उपायो को अ्रपनायेगा । भारतीय 
राष्ट्रीयता का श्राधार सम्पूर्ण भारत के प्रति निष्ठा होना चाहिये । “विविधता में 
एकता” भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है, परन्तु भारतीय संस्कृति एक और 
अविभाज्य है। मिश्चित संस्क्ृति (०००7०आं० ०णॉाए्ा०) की कोई भी बात 
अवास्तविक झोर राष्ट्रीय एकता के लिये खतरे से पूर्णा होगी। जनसध का ध्येय 
धर्म राज्य है जिसका श्र्थ धमंतन्त्र (7960०9०५) नही वरन्‌ विधि का शाप्षन है । 
किन्तु जिस श्र्थ में आज धर्म-निरपेक्षता को लिया जाता है वह तो मुसलमानों को 
प्रसन्न करने की नीति है। जनसंघ भारतीय ससस्‍्कृति, भारत का भारतीय सस्क्ृति 
और मर्यादा पर पुनर्निमण करने के लिये खडा हुआ है और राजनीतिक, झ्रथिक 
व सामाजिक प्रजातन्त्र की अवसर की समता व व्यक्ति की स्वतन्त्रता के भाधार 
पर स्थापना करना चाहता है। यह व्यक्ति की स्वतन्त्रता और विधि के शासन पर 
ग्राधारित प्रजातन्त्र में विश्वास करता है अ्रतएवं यह हिंसापू्ं उपायो के प्रयोग 
को पसन्द नहीं करता । 
संध का कार्यक्रम--(१) यह ग्रामतन्त्र 4 जनपदो की स्थापना करेगा 
जो प्रान्तीय शासन के नीचे श्रधिक से अधिक विकेन्द्रीकृत सत्ता प्राप्त होगे । केन्द्र 
अध्यधिक सुहृढ व प्रतिनिध्यात्मक पद्धति पर आधारित होगा ! (२) भूमि से अधिक 
उत्पादन, किसाव को भूमि का स्वामी बनाने के लिये प्रतिकर देकर जमीदारी व 
जागीरदारी प्रथाश्रों का उन्मुलन करेगा, किन्तु उन्हें भुमि जोतने वाले किसानों की 
तरह बसने का श्रवसर देगा; कुटीर उद्योगों का विकास और गौ-वध का अन्त करने - 
का हृढ तिएचय; (३) भाथिक और औद्योगिक नीति--दल किसी वाद से नहीं 
बँधा है किन्तु कपड़ा, खाना व मकान की व्यवस्था करने के लिये कडे से कड़े पर 
उठाने में नहीं हिचकेगा, सभी दिल्लाग्रो म॑ उद्योगो का तीत्र गति से विकास बड़े 
उद्योगों पर सार्वजनिक स्वामित्व, निजी उद्योगो का प्रतिबन्धो के अधीन विकास, 
छोटे और कुटीर उद्योगों का जापान के नगूने पर विकास, स्वदेशी को प्रोत्साहन | 
(४) राजनंतिक क्षेत्र में---विदेश नीति.. का मार्गू-दर्शक सिद्धान्त देश हित होगा, 
राष्ट्रमण्डल की सदस्यता पर पुनविचार, जब तक पाकिस्तान पृथक है उसके प्रति 
जैसे को तैसे वाली नीति का पालन, कश्मीर भारत का अभिन्न अग है । विश्व में 
सँनिक गुटो को ध्यान मे रखते हुए देश की सैनिक झक्ति को बडी आवश्यकताग्रो 
प्रौर साधनों के अनुकूल बढ़ाना ) आन्तरिक क्षेत्र में तागरिक स्वतन्त्रताओी को 
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प्रदान करवा, बेकारी को दुर करना, हिन्दी को सा्वदेशिक भाषा बनाता, हिंलूँ 
कोड विज्न जैसे सामाजिक सुधार केवल सुदृढ जनमत की भांग पर करना । 

जुनम्ंघ की नीति व्यवहार में एक झोर कुछ प्रतिक्रियावादी तत्बों को और 
इसरी-मोर-साम्पद्गायिक तत्वों को बढ़ावा देने बाली अतीत होती है! भारत को 
अ्रखड बनाने की बात वर्तमान दक्षात्रो में अव्यावहारिक है । दल ने भ्रपने घोषणा- 
पत्र में श्रायक प्रजातस्त्र की स्थापता, प्रशासन के निम्नतम स्तरों पर विकेन्द्रीकरण, 
शिक्षा पद्धति में ऋतिकारी परिवर्तन, वेकारी को मिटाने तथा राष्ट्रीय एकता को 
सुदुढ दनाने इत्यादि सराहनोय राजनैतिक आ्राद््षों को सम्मिलित किया है, किस्तु 
उसके अधिकार कार्यकत्ताओं और सदस्यों की प्रतिगामी व साम्प्रदायिक मनोदृति के 
कारण व्यवहार में यह दल उन आदर्शों की प्राप्ति के लिये अयत्वं करेगा, इसमें 
संदेह है। चीनी ग्रक्रमए के विरुद्ध जनमत के सुदृढ बनाने और शत्रु का डटकर 
विरोध करने में जनसंघ ने महत्वपूर्ण भाग लिया | 

भारतीय जनसंघ के सन्‌ १६६७ में हुए चुनावों के अवसर पर प्रसारित 
घोषणा-पत्र की मुख्य दातें निम्नलिखित है : 

(१) देश की प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रग्नलिखित पेय 
उठाये जायेंगे--(ञ्र) सेना, वायुसेना और नाविक सेना की शक्ति में वृद्धि, 
उन्हे श्राधुनिकतम शास्त्रों से सुप्रज्जित करना, “उनकी कार्य-कुशलता को 
बढ़ाना तथा सैनिक व नागरिक गुप्तचर विभागों (एरवि्ाए आए सशों 
370॥8००९७) के बीच अधिक अच्छे समन्वय को सुनिश्चित बनाना, 
(श्र) विशाल दँरीटोरियल सेना (॥लागर(०0ांद #एगा५) का निर्माण 
करना, (३) सभी कासिजो में २ वर्ष के लिए गहन सैनिक प्रशिक्षण थौर 
सभी विश्वविद्यालयों मे सैन्‍्य-झास्त्र के पाठ्यक्रम की व्यवस्था, (ई) प्रति 
रक्षा-उद्योगों तथा संन्‍्य-अनुसन्धान का विकास, जिससे कि देश अस्थ्रों के 
मामले में ग्रात्म-निर्भर हो जाय, (उ) अणु-शस्त्रों ओर मिसिलियों का 
उत्पादन, और (ऊ) स्थायी नागरिक प्रतिरक्षा संगठन की रचना । 

(२) देश के हितो व अखडता को सुरक्षित बनाने के लिए जनसभ 
स्वतन्त्र बंदेशिक नीति का अनुसरण करेगा और विभिन्न देशों से दोनों 
शक्ति गुटों के साथ उनकी निष्शा का ध्यान रखते हुए पारस्परिक हितों 
के आधार पर प्लग-भ्रलग समभौते (छाक्षिध/ ९०७) करेया। 
वैदेशिक नीति के क्षेत्र मे दल प्ग्रलिखित बातों के लिए वायदा करता 

(अर) सयुक्त राष्ट्र संध मे साम्यवादी चीन के प्रदेश का विरोय, 
(आरा) तैवाने सरकार को सान्यता देना किन्तु इस झर्ते पर कि वह झतरकार 

भारत की सीमाग्रो को मान्यता दे, (इ) तिब्बत झौर सिंकियाग के 
स्वतन्त्र पद के मान्यता तथा दलाईलामा की निस्फासित सरकार को भी 
मान्यता प्रदान करना, (ई) भारत और पाजिस्तान के पुनः एकीकरण के 
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लिए कार्य करना, (उ) दक्षिख-पूर्वी एशिया और झफ़ोका के देशों के 
साथ झ्धिक निकट सम्बन्ध स्थापित करना, (ऊ) इजराइल के साथ पूर्ण 
राजनयिक सम्बन्ध कायम करना, और (ए) मोरीशस, सुरीनाम, मिनी, 
फिजी ग्रादि देशों के साथ, जिनमें भारतीय काफी वड़ी सख्या से जाकर 
बस गये है, प्रधिक घनिष्ठ सम्बन्धो का विकास करना । 


#(३) सबिधान के अनुच्छेद ३७४ को रदहू करना श्लौर जम्मू-कश्मीर 
राज्य को भ्रन्य राज्यो के स्तर पर लाना । 
(४) भारत को एकात्मक राज्य घोषित करना । 
(५) सभी पृथकतावादी मांगो झौर भेदभाव पूर्ण व्यवहारों का 
भनन्‍्त करना । 
(६) सभी भारतीयों के लिए विवाह, गोद लेने, उत्तराधिकार 
भादि के बारे में एक रूप नागरिक कानून-सग्रह का निर्माण करनता। 


(9) भ्रष्टाचार के मामलों में, उच्चतम स्तर पर भी, जाच करने 
के निए उच्च-शक्ति प्राप्त श्रायोग को नियुक्त करना । 

४“ (४) केन्द्रीय, प्रान्दीय और स्थानीय सरकारो के सभी कर्मचारियों 
के बेतन-फ्रम एकरूप होगे । 

(६) सरकारी कर्मचारियों को शिकायतो को दूर करने के लिए 
ब्रिटिश ह्विठले कौंसिलो के नमूने पर एक प्रभावी और पूर्णतया प्रति- 
निधिक वार्ता तन्त्र (१०४०४०४॥९ ॥72व०४ांप्रध४) की शीघ्र ही रचना 
की जायेगी । 


“४ (१०) सरकारी कमंचारियों के लिए पूर्ण सुविधाप्रों की व्यवस्था 
करते हुए, जनमघ सयमता झौर सादगी का पालन करेगा। सरकारी 
अधिकारियों का भ्रधिकृतम वेतन राष्ट्रीय अधिकतम (एथ07श ग्राथह- 
#०७४७) को ध्यान मे रखते हुए २००० २० प्रति मास व्यय योग्य आय 
रखी जायेगी 4, 

४ (११) आपातकाल का अन्त किया जायेगा झौर भारत प्रतिरक्षा 
नियमों को हटाया जायेगा । 

|! (१२) ग्राम पचायतो को ऊपर से थोपने के वजाय नीचे से विक- 
स्रित किया जायेगा, उनके कार्य सचालन मे सर्व-सम्मत चुनाव की प्रथा 
का समर्थन किया जायेगा, और भूमिकर का कुछ भाग पचायतो को दिया 
जाफ्रेग त। ध हे 
(१३) न्यायपालिका को कार्यप्रालिका से सभी स्तरों पर पृथक 
किया जायेगा । 
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(१४) सन्‌ १९७२ तक ११ बर्ष तक की आयु के सभी बालकों के 
लिये अनिवायं शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी, और उच्चतर माध्यमिक 
स्टेज तक शिक्षा को निःशुल्क करने के लिए कार्य किया जायेगा। 

(१५) सस्कृत को देश की राष्ट्रीय भापा घोषित किया जायेगा। 

(१६) खाद्य समस्या के बारे मे जनसघ ये पग उठायेगा--(पर) ' उद्र- 
(९५५) ग्रहण और एकाधिकार खरीद की पद्धति का उन्मूलन किया जायेगा, 
(भरा) खाद्य-जोनों का उन्मूलन किया जायेगा, (इ) सभी क्षेत्रों में उचित 
मूल्य की दुकानें खोली जायेंगी, और (ई) खाने की वस्तुओं पर से विक्री 
तथा अन्य करो का उन्मूलन किया जायेगा। 

(१७) सविधान का सश्योधन किया जायेगा जिससे कि गौ ग्ोर 
उसकी सन्‍्तान के वध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जायेगा । हु 

(१८) लघु पँमाने के विकेन्द्रीकृत उद्योगो को प्रोत्साहन दिया 
जायेगा । 

(११) साम्यवादी दलों के सिवाय अन्य सभी देशो के साथ प्रायात- 
निर्यात व्यापार निजी हाथों में रहेगा । 

(२०) अनुवन्धित श्रमिको के लाभ (०0०॥७) पर अश्रधिकार को 
पार्टी स्वीकार करती है। 

(२१) वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए पार्टी सर- 
कारी व्यय में भारी कदौती करेगी झ्लौर उपभोग की वस्तुप्ों की पूर्ति 
वढायेगी । हे 

भारतीय जनसघ का १६६७ में बापिक प्रधिवेशन कालिकेट (केरल) में 
हुआ । उस अवसर पर अग्रलिखित प्रस्ताव स्वीकार किये गये : अ्रतिरक्षा झौर 
नंदेशिक सम्बन्धों के बारे में स्वीकृत श्रस्ताव में कहा गया कि भारत सरकार 
को अशुवमों के प्रयोग को रोकने के लिए ऐसे वमों को वनाना चाहिएः 
भारत को अपनी सामुद्रिक शक्ति को विस्तृत तथा आधुनिक वनाकर भारत 
महासागर पर अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहिए, तैबान को मान्यता 
प्रदान करती चाहिए, और पाकिस्तान द्वारा अधिकृत भारतीय क्षेत्रों से पाक 
सेनाम्रों को बक्सस भेजना चाहिए। आ्िक स्थिति पर स्वीकृत प्रस्ताव में कहां 
गया कि भारत की योजनायें ग्रभी तक अधिकाश्वतः वैदेशिक सहायता पर निर्भर 
है, चस्तुओं के मूल्यों मे निरन्तर वृद्धि के परिस्यामस्वरूप जीवन मूल्य का सूचकाक 
६ वर्षों में 5७ विन्दु बढ़ा है और योजनाम्रों के अ्रधिक बड़ा होने के साव-साव 
बेरोजगारी की समस्या तीव्रतर होती चलो गई है। प्रस्ताव में यह सशोषन भी 
स्वीकार किया गया कि उचित-मूल्य की दुकानों पर निम्न श्राय वाले समुद्दी के 
लिए स्ाद्यानो को उपलब्ध किया जाये । राजनीतिक स्थिति के बारे में कहां गया 
कि कांग्रेस के अनेकीकरण के परिणामस्वरूप भारतीय जनसथ का उत्तरदायित 
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ढु गया है, क्योंकि यही एक दल है जो कि ऐसे तत्वों का विरोध करता है जो 
सकमणुकाल की प्रस्थिरता से पग्रराजकता पैदा करके लाभ उठाना चाहते है । 
प्रस्ताव में ऐसी प्रजादन्त्र भोर राष्ट्र-विरोधी शक्तियों की कटठु निन्‍्दा की गईं, 
कि कैरल व पं० बंगाल में उभर रही हैं । 
हिन्दू महा-सभा--इसकी स्थापना सन्‌ १६१६ में हुई थी, प्रारम्भिक काल 
में इसका उद्देश्य हिन्दुओं की सांस्कृतिक वे सामाजिक उन्नति करना था। इसके 
विकास में मदन मोहन मालीय, ल।० लाजपततराय, वीर सावरकर झौर डा० श्यामा 
प्रसाद मुकर्जी जैसे नेताग्रों का बड़ा भाग रहा है। भागे चलकर महासभा ने हिन्दुप्नों 
के लिये वही कार्य करने फा प्रयत्त किया जो कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिये 
करती थी । वास्तव में इसे मुस्लिम लीग की अभ्रनुचित र/जनतिक मांगों और कांग्रेस 
की मुसलमानों को ययासम्भव अ्रधिक से प्रधिक सुविधायें देने की नीति के विरोध 
में ही बल मिला । फ़िर भी महासभा अपने राजवैतिक उद्देश्य में कभी भी सफल 
न हो सकी, वयोकि हिन्दुओं की बहुसख्या कांग्रेस की नीति का ही समर्थन करती 
रही गौर देश हित में यह उचित ही था। महासभा ने सन्‌ १६२२ में साम्प्रदायिक 
पचाट और भ्रागे प्राकिस्तान की स्थापना का विरोध किया, किन्तु इसका विरोध 
प्रभावशाली न बन सका । महासभा का हृष्टिकोण बहुत कुछ जनसघ से ही 
मिलता है । 
प्रथम श्राम चुनावों के श्रवसर पर महासभा ने अपने कार्यक्रम में इन बातों 

को सम्मिलित किया था: भारत की प्रखण्डता को फ़िर स्थापित करता, भारत में 
हिन्दू राष्ट्रवाद की स्थापना, भारत के सविधान में श्रावश्यक सशोपन करके सच्चे 
प्रजातान्त्रिक हिन्दू राज्य की स्थापना; सुदृढ़ केन्द्र और राज्यों के ग्रन्तर का श्रन्त, 
राष्ट्रमण्डल से सम्बन्ध विच्छेद, निजि सम्पत्ति की प्विश्नता में विश्वास, भारत को 
संसार के प्रमुख झौदोगिक देशो में स्थान दिलाना। दूसरे ग्राम चुनाव के 
घोषणापत्र में महासभा ने इन बातों पर वल दिया--राष्ट्रमण्डल को सदस्यता 
का त्याग, पाकिस्तान भारत पर आक्रमण की जोरदार तैयारियों में लगा है, 
भ्रत: भारत के स्कूलों श्रोर कालिजों में संनिक शिक्षा तुरन्त ही ग्रनिवायं की जाये; 

प्राथिक क्षेत्र में उन्नतिशील व गतिशील नीति का पालन, बेकारी को पूर्णतः मिदाना, 

बडे पैमाने पर सहकारी कृषि, भूमि पर स्वामित्व को सीमा लगाना अनुचित है । 

महासभा के भूतपूर्व प्रधान एन० सी० चर्द्जी ने एक भाषण में कहा था, 
महासभा का वैडा काम भारत में हिन्दू राप्ट्र को पुनर्जीवित करना और उसकी 

बुराइयो को दूर करना है। भारत सरकार की विदेश नीति प्रवास्तविक है, वयोकि 
यह अपने पडौसी देशो से सम्बन्धित समस्यात्रो को तो हल करने का प्रयत्न नही कर 
रही है, परन्तु कोरिया, चीन, फारभूसा व सम्पूर्ण विश्व की समस्याओं के निराकरण 
में लगी है । इसकी सफलता की परीक्षा का निर्णय गोशझा, कश्मीर, सीलोन व 

पाकिस्तान-से सम्बन्धित समस्याओं के हल पर किया जाना चाहिये । महासभा एक 
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साम्प्रदायिक सग्रठन है । इसमे कुछ कार्यकर्ताओं को छोड़कर ग्रधिकतर श्रतिक्रिया- 
वादी तत्व सम्मिलित हो गये है और इसका संगठन अति क्षीण है । 
हिन्दू महसभा का चुनाव घोषसा-पत्र--इसमें हिन्दुस्तान के निर्वाचिकरो के 
प्रति निम्नलिखित वातो की शपथ ली गई है : 
(१) शीघ्र ही हिन्दू राप्ट्र का विकास करना, जो कि भारत की 
जनता को सच्चे लोकतन्त्र के निर्माण हेतु एकता के सूत्र में वाये रखे) 
(२) हिन्दुस्तान की एकता व अ्रखडता के लिए भक्ति (वफादारी) को 
सुदृढ़ बनाना । (३) सभी उचित उपायों द्वारा ग्रखन्‍्ड हिन्दुस्तान का पुनः 
स्थापन करना । (४) भारत के सम्पूर्ण संविधान इस प्रकार से दोहराना 
कि उसे हिन्दुओं को परम्पराम्रो और सस्कृति के अनुरूप बताया जा सके 
तथा उसे सच्चा लोकतस्‍्व्रात्मक राज्य बनाया जा सके । उस शपय को 
पूरा करने के लिए घोषणापत्र में निम्नलिखित नीतियाँ व प्रस्ताव दिये 
गये है : 
(१) भारत के सविधान का सझोधन : (अर) देश को हिन्दूं लोक- 
तन्त्रात्मक राज्य घोषित करना, (प्रा) शिक्षा के सम्पूर्ण काल में हिन्दू 
धर्म के शिक्षण को एक अनिवायं विषय बनाना, (इ) वतंमान राज्यो को 
राज्य न कहकर प्रान्त कहना, (ई) गायों, सांडो और सभी थायु की गौ 
सनन्‍्तान के वध को कानून द्वारा बन्द करना, (उ) हिन्दुस्तान के सभी 
नागरिकों के लिए पूर्ण नागरिक स्वतन्त्रता की प्रत्याभूति (देना, और 
(ऊ) किसी भी सत्तारूढ दल के लिए यह असम्भव वना देना कि वह 
निवारक निरोध कानुन तथा अन्य ऐसे कानूनों द्वारा जो कि मुल प्रधि- 
कारी के विरुद्ध हो, विरोधी दलो का दमन केर सके । ह | 
(२) भारत की वैदेश्षिक नीति को अग्नलिखित्‌ भ्राधारों पर पुनर्गंठित 
करता * (अर) मपाल, सिक्किम, भूटान, वर्मा और सीलोन जैसे सभो 
पड़ीसी हिन्दू देशों से मित्रता कायम करना : (पा) दूसरे देशों के मामलों 
में न तो अन्तयंस्त होना और न ही उनमें हस्तक्षेप करना, (इ) सभी सम्भव 
उपायों द्वारा भारतीय क्षेत्रों को स्वतन्त्र करना और तिब्बत को चीनी 
आधिपत्य से स्वतन्त्रता दिलाना, जिससे कि वह चीन और भारत के बीच 
में मध्यवर्ती राज्य (०५वी८० &0०) वन सके, और (ई) राष्ट्रमण्डल की 
सदस्यता को त्यागना जिससे कि भारत वास्तव में स्वतन्त्र देश बने सके । 
(३) भारत की प्रतिरक्षा नीति को अग्नलिखित बातो को सुनिश्िबत 
बनाना चाहिए : (अर) भारतीय अस्त्र कानून के स्थान पर दूसरा कार्चूत 
बताना, (प्रा) १८ और २० वर्ष की आयु के वीच वाले सभी नवयुवकी 
को अनिवाय सैनिक शिक्षण देना, (इ) स्कूलो और कालिजों में विद्या- 
- थियो के अनिवार्य एन० सी० सी० का प्रशिक्षण देना, (ई) अस्त श्रौर 
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प्रतिरक्षा उद्योगों का निर्मास करना, (उ) ग्रणुवम तथा प्रम्य ग्रखु-शस्त्र 
बनाना, झौर (ऊ) देश के सीमा प्रदेशों में पर्वतीय और थ्ुरिला युद्ध का 
प्रशिक्षण देना तथा पाकिस्तान सीमा के साथ २२० मील चौड़े सुरक्षा 
जोन की रचना करना । 

(४) भाप सम्बन्धी नीति ऐसे सभी प्रयत्नों का विरोध करने की 
होगा जो कि हिन्दी को संविधान द्वारा प्रदत्त स्थान से हटाने के लिये 
क्रिये जायें । 

(५) कम्मीर के बारे में अनुच्छेद ३२७० को रह करना, जिससे उस 
राज्य को विशेष पद प्राप्त हुआ है । 

(६) विदेशी ईसाई धर्म-प्रचारागे तथा विदेशी घन के प्रवेश पर 
कानूनी प्रतिबन्ध लगाना, क्योकि धन ही उन्हे प्पने कार्य करने का भ्रवसर 
प्रदान करता है । 

(७) सभी भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योगो-कोयला झरर लोहा, परिवहन 
और सचार के साधन तथा ऐसे उद्योगो का, जिनका सम्बन्ध युद्ध सामग्री 
और प्रतिरक्षा शस्प्रों से है, राष्ट्रीयकरण करना । 

(८) सभी के लिए सम अवसर, कर्मचारियों, उद्योगपतियो व उप- 
भोक्ताओं के वीच उद्योगों से होने वाले लाभों का सम वितरण, जिसके 
लिए उचित तियन्त्रग् तन्‍्त्र कापम किया जाये | 

(६) भूमि के जोतने वाले के लिए परिश्रम के पूर्णंफल, सहकारी 
आन्दोलन को प्रोत्साहन देता, सस्ते तथा लम्बी अवधि वाले ऋणों की 
व्यवस्था । 

(१०) करो में कमी करना, विशेषकर निम्नतर और मध्यम वर्गों 
तथा छोटे उद्योग पतियों पर । 

२. स्वतन्त्र पार्टी 

स्वतन्त्र पार्टो--प्रगस्त १६५६ के आरम्भ में श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, 
श्री के० एम० मुन्भी, श्री मसानी, श्री एन० जी० रगा आदि नेताग्रों के नेतृत्व के 
भ्रन्तर्गत भारत में एक नयी राजनीतिक प्रार्टी को स्थाप्रना हुई । इस्त प्रार्टी का नाम 
स्वृतन्त्र पार्टी है । इस समय इसके प्रधान श्री एन० जी० रंगा है। इस पार्दी की 
नीति कांग्रेस, समाजवादी एवं साम्यवादी दल द्वारा समाजवाद के पक्ष-समर्थन के 
विरोध की है। यह उद्योगो पर राज्य का कम से कम नियन्त्रण चाहती है तथा 
सरकारी सेती ग्रौर जोत की भूमि पर सीमा लगाने का विरोध कर रही है| इसने 
अपने प्रथम सम्मेलन में २१ सूत्री कार्यक्रम अपनाया जिसके कुछ अंश निम्न- 
लिखित हैं- 

(१) स्वतन्त्र पार्टी ने सामाजिक न्याय की बपथ ली है। इस “सम्बन्ध में 
कोई भेदभाव' नही बरता जायेगा | (२) पार्टो का मत है कि जनता का कल्याण 
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प्रगति तथा खुशहाली व्यक्तिगत पहल, प्रोत्साहन तथा शक्ति पर निर्भर करती है। 
पार्टी की नीति व्यक्ति के लिये अ्रधिकतम स्वतन्त्रता तथा सरकार द्वारा न्यूनतम 
हस्तक्षेप किये जाने की है । (३) पार्टी का मत है कि सरकार को कानून भ्रादि 
की झ्राड़ न लेकर लोक-सेवा का सिद्धान्त अपनाना चाहिये । इस सम्बन्ध में गांधी 
जी मे सरक्षण का जो सिद्धान्त अपनाया था, पार्टी उसका' समर्थन करती है! 
(४) पार्टी का मत है कि राष्ट्र की विकास नीतियो में जनता की मूल जरूरतों जंसे 
भोजन, पानी, मकान, तथा कपड़े को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। (४) पार्यी 
का विश्वास है कि हर नागरिक को अपनी इच्छानुधार अपने बच्चों को पढाने का , 
अधिकार हो और सरकार को इस सम्बन्ध में बिना किसी भेदभाव के सुविधायें 
देनी चाहियें । (६) श्रौद्योगिक क्षेत्र में दल का विश्वास अधिक उत्पादन और 
विस्तार करने को प्रोत्साहन देने में है, साथ ही मजदूरों को पूर्ण सरक्षण मित्रता 
चाहिये । पार्टी राज्य-व्यापार के विरुद्ध है। (७) पार्टी छोटे तथा स्वयं काम 
करने वाले कारीगरो व व्यापारियों की स्वतन्त्रता का समर्थन करती है जिनका 
काम सरकारी नीतियों के कारण छिन जाने का खतरा है। (८) पार्टी का विश्वातत 
है कि करों का स्तर इतना होना चाहिये कि लोगो के जीवन-स्तर में गड़बंडी व 
पड़े । (६) पार्टी की नीति इस क्षेत्र में रोजगार देने की है । यह सर्ववब्यापी 
ओऔद्योगीकरण के पक्ष मे है। (१०) पार्दी मजदूरों के साथ न्याय करने कें 
पक्ष में है। उत्पादन बढने के साथ-साथ मजदूरों को उचित वेतन मित्रवा 
चाहिये । 
स्वतन्त्र पार्टी, सक्षेप मे, व्यक्ति के लिये अधिकतम स्वतन्त्रता का समर्थत 
करती है और यह राज्य द्वारा कम से कम हस्तक्षेप चाहती है। यह महात्मा गाधी 
द्वारा प्रतिपादित ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त को स्वीकार करती है। पार्टी के मत में 
कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन पर सहकारी कृपि-प्रस्ताव सोवियत संघ में अपनाये 
गये सामूहिक फार्मों से भिन्‍न नही है । यह प्रस्ताव किसान के भूमि पर स्वामित्व 
की भावना का विरोधी है और पार्टी का विश्वास है कि सयुक्त कृषि ऐच्चिक 
आधार पर व्यावहारिक नही है । स्वतन्त्र दल जोत की भूमि पर सीमा (०४०४5) 
लगाने के विरुद्ध है। पार्टी के नेता वर्तमान नियोजन प्रणाली के भी विरुद्ध कै 
उनके वियार में इसका परिणाम पूर्ण नियोजन ((०धवा फोब्णागंगड़) होगा। 
प्रालोचकों के अनुसार स्वतन्त्र पार्टी फिर से १शवो झताब्दी वाले व्यक्तिवाद को 
पुनर्नीवित करना चाहती है । यह्‌ समाजवाद की विरोधी और पूजीवाद की समर्थक 
है | जुबाहरलाल नेहरू के मतानुसार यह स्वतन्त्र उद्योग और व्यापार (002 
धांश 9756) के समर्थकों का राजनैतिक क्षेत्र में प्लेटफार्म है। ह 
..._ यद्यपि स्वतन्त्र पार्टी की स्थापना तीसरे आम चुनावों से केवल ढाई वर 
पूर्व हुई थी, फिर भी उन चुनावो में इसने काग्रेस-और साम्यवादी दल को छोड़कर 
अन्य सभी पादियों से अधिक स्थान जीदे.। ज्ोकसुमा मे प्राप्त स्थानों तथा इसके 
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उम्मीदवारो को प्राप्त मतो की दृष्टियों से, स्वतन्त्र पार्टी का स्थान तीसरा रहा 
झ्ौर जनसघ, प्रजा समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी व हिन्दू महासभा उससे 
नीचे रहे । राज्य विधान सभाग्रों के चुनावों में पार्टी को २०७ स्थान प्राप्त हुए, 
जबकि साम्यवादी पार्टी को २०१, प्रजा समाजवादी पार्टी को १०१, जनसंधघ को 
११२ श्रौर समाजवादी पार्टी को ६२ स्थान मिले | उसके वाद पार्टी ने बिहार, 
राजस्थान, उडीसा.ग्रौर गुजरात में क्रमश. ५०, ४६, २६ और २६ स्थानों के साथ 
विरोधी पक्ष (०विटंदा 9970४00४) का स्थान श्राप्त किया । इस प्रकार १६६२ 
में ही पार्टी की उपलब्धिया प्रभावश्चाली रही । 'राष्ट्रीय दुश्य पर आने से पूर्वे, 
सत्तारूढ़ पार्टी के विरुद्ध आवाजें केवल वामपथी पार्टी की ओर से भ्राती थी ।” 
उसका एक परिसाम यह रहा कि काग्रेस स्वयं वामपथी बनती चली गई। जब 
स्व॒तन्त्र पार्टी की स्थापना की गई, उसके नेताग्रो का उद्देश्य कदाचित कांग्रेस पर 
चामपथी पार्टी के विरोध में दक्षिणपथी दबाव डालना था। परन्तु चुनावों में 
सफलता के बाद पार्टी के नेताप्नो की दृष्टि ऊपर उठ गई। वे सोचने लगे कि वे 
काँग्रेस को झगगले चुनावों पर अ्रधिक ग्रम्भीर चुनौती दे सकेंगे ।/2 गुजरात, राज- 
स्थान और उडीसा में उनकी झाशा कुछ पूरी हुई । चौथे प्राम चुनावो में पार्टी ने और 
अधिक स्थान प्राप्त किये जैसा कि इन झाकडो से स्पष्ट होगा-लोक सभा में ४२ 
आान्न्न प्रदेश २६, गुजरात ६४, मद्रास ३०, उड़ीसा ४६, राजस्थात ४७, परन्तु 
बिहार में इसके प्रतिनिधियों की सस्या बहुत कम हो गई । 
स्व॒तन्त्र पार्टो का चुनाव घोषणा पत्र, १६६७ 
(१) पार्टी सामान्य जन के लिये खडी है श्नौर उसके लिये लामझरी 
रोजगार के सम ग्रवसरो द्वारा खाने, कपड़े तथां मकान की ब्यदक्ष्या 
करना चाहती है । ह 
(२) इसका विश्वास ऐसे सम्पत्ति-स्वामी प्रजातत्र के 
आ्िक सत्ता, जँसा गराथी जी सोचते थे, विकेन्द्रीकृत हो ब्येद 
प्रधिक से अधिक व्यापक रूप में फैला हो । ऐसे समाज मे झपना 
काम करने वाले को, चाहे किसान हो, शिल्पी हो, दुइप्ट्झट द्वोया 
व्यवसायकर्ता हो, विना किसी स्वेच्धाचारी प्रतिवन्‍्वों  उरद्र दकते ग्रौर 
बढ़ने का पूर्य प्रवसर मिलता है । ; 
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(३) स्वतन्त्र शोर प्रतियोगी समाज में उपभोक्ता राजा होता है।: 
सभी उत्पादक राज्य और बड़े से बड़े उद्योगपति उसकी सेवा में लगे 
रहते है । 

(४) सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का आधार कुछ भ्रावश्यक- सेवायें. यथा 
पानी व्यवस्था, विजली शक्ति, राजमार्ग और ग्रामीण सड़कें, रेलवे, 
जलमागं, डाक, तार ग्रौर देलीफोन आदि है, जिनकी ओर गत. १२ वर्षो 
में काँग्रेस सरकार ने ध्यान नही दिया है । 

(५) (झ) साध समस्या को केवल कृपक के स्वामित्व के सिद्धान्त 
की स्वीकृति द्वारा ही हल किया जा सकता हुं, जिसके लिये सविधान के 
१७वें सक्षोघन को हठाने, भूमिकर के उन्मूलन, झआवेदयक वस्तुग्रो यथा 
ऋण, पानी, खाद, कीदारु नाशक दबाइया, बीज, . विजली . शक्ति की 
पर्याप्त व्यवस्था, किसान के लिये वृद्धिपुर्ण प्रेरकों (70०00४८५) की 
व्यवस्था और इस अधिकार का स्वीकार किया जाता कि उसे उसकी 
पैदावार के लिये बाजार में उच्चतम मूल्य मिले। (ग्रा), पार्टी का 
विश्वास है कि सभी प्रकार के अनिवाये उद्प्रहणों (००॥7ए५5०) 
८४८६) को हटाया जाये और कृषि की पैदावार के देश में स्वतन्त्र चलद- 
पर किसी प्रकार की जानलेव ग्रन्य रुकावट न हो । (६) सरकार की 
कृषि के क्षेत्र में अपने कार्य केवल अनुसधान और शिक्षण तक सीमित: 
रखने चाहिये । (ई) पार्टी-यह प्रयत्न करेगी. कि सम्पूर्ण कृषि योग्य भूमि 
में लघु सिचाई की व्यवस्था हो । 

(६) (प्र) निवेश बाजार (77४८077९08 7070०8) को पुतर्जीविव 
देकर और उत्पादक निवेश को प्रोत्साहत देकर उद्योग की गिरती हुई 
तथा स्थिर स्थिति में परिवर्तत लाना; इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये 
करो भें कमी की जायेगी, +प्रभतिशील रूप से नियस्त्रणुँ का उन्मूलत 
किया जायेगा और प्रेरको की व्यवस्था की जायेगी, जिससे कि निवेशक, 
प्रवन्धक और श्रमिक सेहयोग कर सके और उत्पादन को बढ़ाकर उसके 
लाभ में भाग पा सके । (श्र) यह सभी प्रकार के एकाधिकार के विरुद्ध 
है, चाहे राजकीय ल्लेत्र मे हो या स्वतन्त्र (अर्थात्‌ निजी) क्षेत्र में ; भौर 
यह जहा कही भी सम्भव हो प्रतियोगिता को उपभोक्ता के हित में पुनः 
स्थापित करेगी। एकाधिकार, जहाँ कही भी सहन किया जाता है, 
आवश्यक नियन्त्रण के अधीन रहेगा ।- रा 

(७) पार्टी.श्रमिको- के अग्रलिखित अधिकारों के लिये. अपने समर्थव 
को दोहरादी है--सगठन व सामूहिक वेतन निर्वारण (रर्णीट्टाएड 
७४इथणाण्ट्ट)) प्रवन्ध के साथ वृद्धियूर्ण सहयोग (48500080॥ भांधी 

गाधग//८ए०९व) और -उत्पादन के लाभो व उनसे आने वाली समृद्धि 
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में उचित भाग पर ग्राधारित न्यायपुर्ण सौदा (था 0६४) । यह श्रमिको 
के शोपण और उनके समठतों के साथ राजनीतिक पार्टियों के सम्बन्ध के 
पिर्द्ध है । 

(०) नियोजन के बारे में पार्ट ऐसे प्रजातस्त्रात्मक नियोजन में 
विश्वास प्रकट करती है जैसा कि ब्रिटेन, फ्रास तॉरवे और स्वीडन आदि 
देशो भे पाया जाता है, ग्रोर यह सोवियत नमूने के घक्ति पर ग्राधारित 
नियोजन के विरुद्ध है, जो कि बुरी तरह से असफल रहा है । 

(६) प्रथम ग्रावश्यकता इस बात की है कि “ईमानदार रुपये 
(॥0॥८5६ 7७७८०) झौर स्थायी मूल्यों की व्यवस्था अ्रग्नलिखित के द्वारा 
को जाये--(भ्र) घाटे के वित्त (लीला त09॥००5) और पन्य मुद्रा- 
स्फिति नीतियो का त्याग ; (था) सघ व राज्य सरफारो के व्यर्थ अ्पव्यय 
भें भारी कटौती और (इ) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के भार में सार- 
पूर्ण कमी । 

(१०) लोक-प्रशासन के क्षेत्र मे पार्टी के ये प्रस्ताव है---(श्र) सवि- 
घान में दिये गये मूल श्रधिकारों को फिर से मौलिक रूप प्रदान करना 
(प्र्यात उनके सप्ोधनों का अन्त करना) ; (आ) देश को स्वच्छ, ईमान- 
दार और कुशल प्रशासन देना ; (इ) द्रुतगामी तथा कम खर्चे वाले 
न्याय को सुनिश्चित करना , (ई) अ्रप्ठाचार और नागरिकों के अधिकारों 
मे स्वेच्छाचारी हस्तक्षेप को रोकने के लिये, पार्टी इस बात पर जोर देगी 
कि केसर तथा राज्यो मे नारवे-स्वीडन देशों की भाति श्रोम्वडसमंन 

(07700५६॥29) का स्व॒तन्त्र प्राधिकरण स्थापित किया जाये जो कि 
नागरिकों की शिकायतों और प्रशासन के गन्यायपूर्ण कार्यों की जाच करेगा । 

(११) (अर) चूकि देश की भखण्डता का अतिक्रमण हुआ है, प्रथम 
साम्यवादी चीन द्वारा और वाद में पाकिस्तान द्वारा, इसलिये 'गुटो से 
अलग रहने को धारणा! (पी एगाष्ला ०ी )रणा-अीएष्ठगप०१) पूर्णतया 
अर्थदवीव हो गया है और सैनिक गठबन्धनों (प्रधध(बा/ 2॥87००8) का 

विरोध भी अर्यहीन हो जाता है । पार्टी दक्षिण वियतनाम की सरकार 
और जनता तथा उनके साथी देशो का समर्थन करती है, क्योकि वे 
साम्यवादी चीन के आक्रमण आर विस्तारवाद तथा उसके उत्तरी- 
पिछलग्गुओ का विरोध कर रहे है । (मरा) यह तिब्बद के स्वतन्त्र किये 
जाने और दलाई लामा को तिब्बत की सरकार के अध्यक्ष रूप में मान्यता 
देने का समर्थन करती है । (इ) सन्‌ १६६५ में पाकिस्तान द्वारा किये 
गये ग्राक्रमएणा ने प्राकिस्तान को कश्मीर समस्या के बारे में उसके 
किसी भी प्रकार के अधिकार से वचित कर दिया है और (ई) इजराइल 
तथा चीनी गणुतन्त्र ([७9०॥)] से राजनधिक सम्बन्ध स्थापित करना 


३६२ भारतीय शासन और राजनीति 


३ भारतोय क्रांति दल (वी. के. डी.) 


सन्‌ १६६७ में हुए श्राम चुनावों के बाद बनी यही एक : महत्वपूर्ण प्रसित्‌ . 
भारतीय पार्टी है। इसकी स्थापना १६६७ के मध्य में हुई, जबकि उत्तर प्रदेश,.. 
विहार, प० बंगाल झौर मध्य प्रदेश के पुराने कांग्रेसी नेताग्रों ने, जो कि काग्रेत 
को चुनावों से पुर्वे छोड़ गये थे या जिन्होंने चुनावों के बाद काग्रेस से त्यागसत्र 
दिये, एक सपुक्त अखिल भारतीय राजनीतिक दल बनाते का निर्णय किया । इसके 
संसस्‍्थापको में तत्कालीन विहार के मुख्यमंत्री श्री महामायाप्रसाद सिन्हा, पर० बंगाव 
के मुख्य मभ्री श्री श्रजय मुकर्जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्री श्री चरण सिह, 
श्री कुम्मा राम झाय॑ (राजस्थान), ला० जगत नारायण (पजाव), प्रो० हुमायूँ 
कबीर (प० बंगाल) प्रादि उल्लेश्ननीय है। दल के चोटी के नेताप्नों ने, जिनकी 
बैठक सबतूदर १६६७ में लखनऊ में हुई, नई पार्टी का नाम भारतोय फ्रास्ति-दल' 
रखा। दल के जनरल सेफ्रेंटरी श्री डी. के. कुस्टे (मध्य प्रदेश) ने दल के उद्देश्यों 
श्रौर लक्ष्यों के विषय में कह्दा है कि 'यह्‌ प्रजातत्त्र, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, 
समाजवाद और भ्रस्तर्राष्ट्रीय सहयोग के भ्राधारभूत मूल्यों में भारतीय जन के 
विश्वास को फिर से कायम करने का प्रयत्न करेगा । 


दल के प्रारूप संविधान को इन्दोर में २८ प्रबनुवर को प्रकाशित डिंया 
गया ) उसमें कृपि के बारे मे कहा गया कि “दल बडे फार्मों की अपेक्षा छोटे फार्मो 
को प्रोत्साहन भर प्रधिमान्यता (97/०४०४०५) देगा और ऐसी कृषि अर्थव्यवत्तया 
को जिसमें स्वतन्ध॒ किसान आपस में सहकारिता के सिद्धान्त से सम्बन्धित हों । 
कारखानों के उद्योगों के बारे में कहा गया कि 'दल ऐसी प्रयंब्यवस्था की स्थापना 
करेगा जिसमे इस बात का ध्यान रखा जाय कि देश में पूंजी की कमी है, प्रति 
व्यक्ति आय बढाने की आवश्यकता है, वेकारी और प्र्द-वेकारी को दूर करा, 
तथा मनुष्य के मनुष्य द्वारा झोपण से बचना । * 


दल का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन ६, १० व ११ नवम्बर १६६७ को इन्दौर 
में हुआ, जिसका सभापतित्व विहार के मुख्य मत्री श्री महामाया प्रसाद सिर्दा 
किया और जिसमे लगभग १००० प्रतिनिधियों ने भाग लिया। परन्तु सम्मेलन 
पर दल के दो गुदो में एक गस्भीर मतभेद पंदा हुआ: और सम्मेलन का काफी समय 
उसे ही निपटाने में लगा ) सम्मेलन ने सर्वसम्मति से दल के प्रारूप संविधान को 
स्वीकार किया तथा यह घोषित किया कि "मोटे रूप में दल एक ऐसे लोकतस्जात्मक 
समाज की रचना के लिए, जो कि आथिक, राजनीतिक और सामाजिक शोयण में 
मुक्त हो, महात्मा गाँधी के दर्शन के अनुसार कार्य करेगा । दल ने नीले और सफर 
रग के भड़े को स्वीकार किया; नीला रुख समुद्र व आकाश दोनो का बयोतक है 
और सफेद रंग शुद्धता कां। सफेद भाग पर 5 स्पोक वाला पहिया क्रान्ति का 


विह्न है। श्री महामाया प्रसाद सिन्हा को दल का प्रधान चुना गया । 
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दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जून मे यह्‌ निर्णय किया कि दल उत्तर 
प्रदेश में होने वाले मध्य अवधि चुनावों में सभी निर्वाचन-क्षेत्रों से अपने उम्मीदवार 
खड़ा करेगा । कार्यकारिणी ने हरयाना में हुए चुनावों के परिस्पाम पर भी विचार 
किया, जहाँ दल का केवल एक प्रतिनिधि चुना गया है। इस बात का भी खण्डन 
किया गया कि दल के कुछ प्रमुख नेताओं का विचार फिर से काग्रेस में सम्मिलित 
होने का है। घूंकि प० वंगाल के दलीय सग्ठन ने अपना सम्बन्ध साम्यवादी दल के 
साथ बने सयुक्त मोर्चे (070४6 7070) से नही तोड़ा, इसलिये राष्ट्रीय कार्य- 
कारिणी ने प० बंगाल की इकाई को भग कर दिया, यद्यपि उसके प्रधान 
श्री श्रजय मुकर्जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहने दिया, किन्तु श्री मुकर्जी ने 
स्वय हो उससे त्याग-पत्र दे दिया। भारतीय क्रान्ति दल और स्वतन्त्र पार्टी के 
विलय की कुछ वार्ता चली, परन्तु उसमें श्रभी तक कोई सफलता नहीं मिली है । 
अ्रखिल भारतीय दलो में भा० क्रा० दल ने ही उत्तर प्रदेश व विहार मे होने वाले 
मध्य भ्रवधि चुनावों के लिये अपना घोषरया-पत्र सबसे पहले (सितम्बर १६६८) में 
, प्रकाशित किया । 
भारतीय क्रांति दल का घोषणा-पत्र, सितम्बर १९६८---भारतीय क्रांति 
दल के प्रधान श्री महामाया प्रसाद सिन्हा ने चुनाव घोपणा-पन्र प्रकाशनार्थ देते 
हुए कहा कि उनका दल साम्यवादियों से किसी भी प्रकार का गठबन्धन या 
समभौता न करेगा, क्योकि उन्हे प्रजातन्त्र के बड़े हित में दूर ही रखना चाहिये 
(००्राणाप्रां४5 47 06 [867 [0९505 ० प्ञात00००७०७१ गाए 0७९ १९9७६ 
४६ ७8५) । चुनाव घोषणा-पत्र में मार्ग-दर्शंक रेखायें निम्नलिखित है : 
भा० क्रा० दल कड़े हाथ से सभी देश-विरोधी और विभाजनात्मक 
प्रवृत्तियों को रोकने का समर्थक है। देश की अखण्डता का परिरक्षण 
और अपने राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न तत्वों को अ्रधिक घनिष्ठ सुत्न मे 
बॉधना सभी सरकारों और देश के सभी राजनीतिक दलों का प्रयत्न होता 
चाहिए । दल प्रजातन्त्र के परीक्षण और उसे प्रधिक सुदृढ़ बनाने के पक्ष 
में है। यह देश में विधि का शासन रखना चाहता है । यह झ्स्वधानिक 
तरीकों में विश्वास नहीं करता ॥ झ्िकायतों को दूर कराने के लिए घेराव, 
अनिश्चित उपवास और सबिनय अवज्ञा (०शं] 350080 ७7०४) अथवा 
, बड़े पैमाने पर कानूनों के उल्लघन भयवा सामान्य भाषा में सीधी 
कार्यवाही (१४००६ ७०४०७) को अपनाने का परिणाम आराम जनता में 
कानून के प्रति अनादर करना तथा अराजकता को झवश्य ही झामन्त्रित 
करना है, जिसका अन्तिम परिणाम अधितायकशाही का लागू किया 
जाना होगा । 
उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मत्री, श्री चरण सिंह, द्वारा तंयार 
किये गये प्रारूप में कह्दा गया है कि दल ऐसे सभी सार्वजनिक सेवकों के 
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विरुद्ध कठोर पग उठायेगा जो अप्टाचार, अ्रकुअलता या भेदभाव के 
अपराधी पाये गये हो जिससे कि अच्छा प्रशासन सुनिश्चित हो भौर 
सावंजमिक कोष का उचित व्यय हो । जहा तक सार्वजनिक कार्यकर्ताशओं 
का सम्वन्ध है, दल उत्तर-प्रदेश सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध जाँच 
अध्यादेश, १६६७ (७, 9. एएजआ०्-याधा5 पापुर्णाय॑८५४ 074॥9706, 
967) के नमूने पर उनके कदाचार को दूर करने के लिये कानून 
वनाथेगा । 
दल कृषि के विकास को प्राथमिकता देगा, क्योंकि इसके बिना 
बाहर से खाद्य का ग्न्त बन्द न होगा, जिसने देश के धन थ्रौर स्वाभिमान 
को बहुत कम किया है औऔर इसके बिना देश का आथिक विकास भी नहीं 
हो सकता है प्रथवा निर्धंनता को दूर नहीं किया जा सकता है। भूमि के 
प्रत्येक जोतने वाले को, उसके पद का ध्यान न रखते हुए, स्थायी 
अधिकार प्रदान किये जाते चाहिये और उसका सीये राज्य से सम्बन्ध 
स्थापित होना चाहिए। भविष्य में भूमि के अर्जन पर सीमा लगाई” 
जायेगी और जहाँ आवश्यक हो वहाँ भूमि के वर्तमान स्वामित्व पर भी 
अधिकतम सीमा (००४०४) लगाई जायेगी। भूमि की चकबन्दी 
(००४5०॥०४॥४०० 0६ ॥00 85) और मिट्टी के रक्षण (८००॥४९४४० 
(०४) के ज्िये जोरदार प्रय उठाये जायेंग्रे। खाद्य जोनो का उन्मुलन 
किया जाना चाहिए और यह बडी सिचाई योजनागों की अपेक्षा लघु 
स्िचाई योजनाओो को भ्रधिक पसन्द करता है । हे 
परराष्ट्र मामलो के क्षेत्र में दल ऐसी नीति का समर्थन करेगा 
जिसके श्रन्तर्गत श्रन्तर्राष्ट्रीय विवादों को पारस्परिक बाद-विवादों और 
वार्ता द्वारा हल किया जा सके अ्रथवा उन्हे मध्यस्थता भौर अन्तर्राष्ट्रीय 
प्राधिकरण के पच-निणंय द्वारा ((शा०णट्टी3 ग्राष्वोशाए 6 बाणि[0- 
धरा ए॑ 2 //धाध०79। 300॥0779), जिससे कि युद्ध और उसके 
परिणामस्वरूप होने वाली दुर्दशा से बचा जा सके। अब समय ग्रा गया 
है जब कि हमें प्रा्णविक शस्त्रों से सुसज्जित होना चाहिए | 
घोपषणा-पत्र में औद्योगिक नीति के विषय में कहा गया है कि दल 
ऑटोमेशन और कमप्यूटरों (3प०ग्रावांणा ७00 ००७८७) के प्रयोग 
के विरुद्ध है, सिवाय विशेष परिस्थितियों के जिनमे उनका प्रयोग 
आवश्यक हो ! फौलाद और बिजली, भारी अयवा बडे पैमाने के मशीती* 
कृत उद्योगों का विकास समय झाने पर किया जाना' चाहिए, #पि'ओौर 
ग्रामीण आधार होने चाहिये, न कि इसका उल्टा जैसा कि गत “२० यों 
मे कांग्रेस ने करने का प्रयत्न किया है। दल का विश्वास है कि पूजीयत 
निवेश (०७]७॥9) $0५४९४४7007/) और कृषि “तकनीकों में नई विधियों 'की' 
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अपनाने के भ्रतिरिक्त, एक और तत्व भ्रथवा कारक है जो उत्पादन को. 
बढायेगा--वह्‌ है हल पर काम करने वाले मनुष्य की मनोदशा 
(959००089५) 
अन्य उल्लेखनीय वाते ये है . (१) तथा-कथित सेनाओं या सैनिक 
सगठनों को जिन्हें सकुचित हिंतो को आगे बढाने के उद्देश्य से निमित 
किया गया है, देश मे कोई स्थान न होगा। (२) दल का विश्वास है 
कि जो लोग सरकारी सेवाग्नो मे सवसे नीचे की सीढियो पर है उनके 
लिये महँगाई भत्ते की दरे ऊँची हों और जैसे-जैसे वेतन ऊपर उठे भत्ते 
की दरे कम होती जाये और ऐसे सेवको को कोई भत्ता न दिया जाय 
जिम्हे एक सीमा से ऊपर वेतन मिलता हो । (३) दल अनुसूचित जातियो 
और जनज़ातियो के हितो पर विशेष ध्यान देगा, जिनके प्रति बहुत समय 
से न्याय नहीं किया गया है। (४) उत्तर प्रदेश में उ्दू के विकास को 
सभी प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। (५) दल श्रपने ही 
विचारो से मेल खाने वाले दलों व समूहो, यथा प्रजा समाजवादी दल व 
लोकतान्रिक दल से ग्रठबन्धन करने का प्रयत्म करेगा ।३ 
जहाँ तक दल के लक्ष्यो और कार्यक्रम का सम्बन्ध है, उसमें कोई दोष नहीं 
प्रतीत होता । ढल के नेता भी पुराने अनुभवी काग्रेसी कार्यकर्ता है; उनमें से बहुतो 
ने देश के राष्ट्रीय आन्दोलन में महत्वपूर्ण भाग लिया। परन्तु उनमे जहाँ एक श्ोर 
बे काग्रेसी है जिन्होने काग्रेस को चुनावों से पहले छोड़ दिया था, दूसरी ओर ऐसे 
भी काग्रेसी है जिन्‍्होने मत्रि-पदों को पाने के लिए कांग्रेस से चुने जाने के वाद 
त्याग पत्र दिया । इसीलिये कुछ आलोचक भा० का० दल को अ्रष्ट काँग्रेसी दल 
कहते है । दल की स्थापना के समय ऐसा लगता था कि यह एक महत्वपूर्ण अखिल 
भारतीय संगठन का रूप शीघ्र ही पायेगा; परन्तु कुछही समय वाद विहार व 
उत्तर-प्रदेश के मुख्य मत्रियों को. त्याग-पत्र देना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप दल 
के समर्थकों की सख्या में कुछ कमी आई । प० वाल मे श्री श्रज़य. मुकर्जी, व 
श्री हुमायूं कबीर और उनके साथियों ने दल को छोड़कर अलग्र-अलग संगठन 
बनाये- है ।- हरयाना में हुए मध्य अवधि चुनावों मे दल का केवल एक ही प्रतिनिधि 
चुना गया । वास्तव में, दल सम्मिलित विभिन्न राज्यों के नेता व कार्यकर्ता अपने- 
अपने राज्य की राजनीति से अधिक प्रभावित है और वे बैयक्तिक तथा अपने गुटों 
के लाभ हेतु कभी भी दल को छोड़ सकते है। वैसे भी दल का सगठन केवल 
उत्तर प्रदेश और विहार मे ही सुदृढ़ वन पाया है । 
, ४. रिपब्लिकन पार्टो और मुस्लिम सजलिस 
रिपब्लिकन पार्टो--दलित (अनुसूचित) वर्भ संघ (5णा6१9९0 (४६८३ 
ए८4०४०॥०४) ---इसके संस्थापक और श्राण स्वर्गोय डा० भीमराव, अम्बेदकर थे, 
३ सफदकबब वशब्म र8 कक 2958:,..,.|॥#"५6] 
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जिन्होने हिल्ू समाज द्वारा अ्रछृत कहे जाने वाले भाइयों के प्रति होने वाले 
दुर्व्रव्यहार की प्रतिक्रिया-स्वहत इस संयठन को जन्म दिया था । उन्होने मुस्लिम 
लोग के नमूने पर दलित वर्गों के लिये परथक्‌ चुनाव पद्धति की माग की थी, जिले 
साम्प्रदायिक पैचाट में मान्यता मिली थी, किस्तु गाधी जी के आमरण अनशन ने 
उसे पुना पंक्‍्ट के रूप में सशोधित कराने में सफलता पाई थी। डा० पश्रम्वेडकर ने 
अस्पृष्यता निवारण उपायो में कभी विश्वास नही किया | अपने स्वर्गंवास से पूर्व 
डा० अम्वेदकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और अपने अनुयायियों को भी 
ऐसा ही करने का परामर्श दिया था । राजबंतिक क्षेत्र में इस संघ को कांग्रेत 
विरोधी नीति में सरकार से सभी प्रकार का प्रोत्साहन मिला, किन्तु फिर भी यह 
दलित वर्गों में जनप्रिय मं बन सका | 

स्वतल्त्रता प्राप्ति के बाद डा० अम्बेदकर भारत सरकार के कानून मत्री 
बने ग्रौर संविधान के निर्माण कार्य मे उतका महत्वपूर्ण भाग रहा। उनके जीवन 
काल के भ्न्तिम वर्षों में दलित थर्ग सथ का महत्व कम हो गया और उसका 
सगठन भी क्षीण बन गया । अपनी मृत्यु से पूर्व डा० प्रम्वेदकर ने रिपिब्लिकन पार्दी 
की स्थापना की । इसका ध्येय संसद प्रजातन्त्र (?शयाव्यांक्षा/ 0ध॥0००५) 
है। यह राज्य के धर्म-निरपेक्षीय स्वरूप की समयंक्र 'है । पार्टी के सिद्धास्त निम्न 
लिखित है : 

१. यह प्रत्येक भारतीय को स्वयं में एक ब्येय समझती है, जिसे अपने 
विकास का अधिकार है । 

२. यह सव भारतीयो को केवल कानून के समक्ष सम ही नही मानती वरन्‌ 
यह भी मानती है कि सबका समता के लिये अ्रधिकार है, प्रतः जहाँ कही भी 
समता नहीं है यह वहाँ उसे लाने का प्रयत्न करेगी ॥ 

३. यह स्वतन्त्रता, समता और बन्धुता को बनाये रखने पर जोर देगी 
सथा मनुष्य के मनुष्य द्वारा, वर्ष के वर्ग द्वारा और राष्ट्र के राष्ट्र द्वारा सोएण से 
“उन्हे छुटकारा दिलाने के लिये कार्य करेगी । 

४. यह प्रत्येक भारतीय के इस अधिकार का समर्येन करती है कि उप 
अवसर की समता प्राप्त हो, परन्तु इस शर्ते के अ्पीन कि जिन्हें भ्रतीत में ऐसा 
अधिकार प्राप्त नहीं रहा उन्हें दूसरो के ऊपर प्राथमिकता मिले । 

५. यह प्रत्येक भारतीय के घामिक, राजनैतिक और आर्थिक स्वतस्त्रता के 
अधिकार की स्वीकार करती है, किन्तु उसके ऊपर अन्य भारतीयों अंबत्रा राग्य 
की रक्षा के छित में ग्रावश्यक सीमायें लगाई जा सकती है। 

६. प्रत्येक भारतीय को भ्रभाव और भय की चिन्ता से मुक्त करने के वियें 
यह राज्य को उसके दायित्व का सदा ही ध्यान दिलाती रहेगी | 

दल की नीति श्रौर कार्य क्रप्न--दल की तोति उपरोक्त सिद्धास्तों की कार्ब- 
रूप में बदलना होगी । उसकी नीति किसी विशिष्ट सिद्धान्त या विचारधारा हे 
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बंधने की नही रहेगी । पार्टी सामाजिक और और आथिक विकास की किसी भी 
ऐसी योजना को स्वीकार करने के लिये, जो कि इसके सिद्धान्तों से मेल खाती हो, 
तैयार रहेगी । जीवन के बारे में इसका दृष्टिकोण विशुद्धतः बुद्धिवादी, आधुनिक, 
झ्रनुभववादी, और शेक्षिक रहेगा । पार्टी का कार्यक्रम श्रति सक्षेप में, निम्न 
लिखित है : 


(१) कृषि--कृषि का विकास तथा देश को खाद्यान्नों के उत्पादन 
में आत्म-निर्भर बनाने के लिये ये पग उठाये जाये--(अ) भूमि का 
राष्ट्रीयकरण, (भरा) गहन खेती (7/थ॥अ५४८ ०ए॥॥ए४४०ा), (इ) 
सिंचाई, (६) वेकार पडी भूमि को कृषि योग्य बनाना, (उ) जिस भूमि 
पर कृषि न हो सके वहाँ वन लगाना । 


(२) खाद्य समस्या--इसे हल करने के लिये श्रग्नलिखित पग 
उठाये जाये-.. (अर) खाद्य जोनों का उन्मूलन, (प्रा) प्रतिरोधक स्टॉक 
(०णीटए ४६०८८), (इ) श्रनाज एकत्रित करने का एकाधिकार (0070- 
7०9 ए97००ण7१७॥॥) तथा थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण, (ई) लाभ- 
कारी मूल्य, (३) ऋण प्राप्त करने की सुविधायें, (ऊ) फसल का बीमा, 
श्र (ए) उचित मूल्य की दूकानें 


(३) सावंजनिक या निजी क्षेत्र--निर्धतता का उपचार भ्रधिक 
उत्पादन है न कि उत्पादन का ढंग। अ्रतः इस विपय में दल किसी 
विशिष्ट सिद्धान्त या ढग से नहीं वधा है। जहाँ कही राष्ट्रीय उद्यम 
सम्भव और आवश्यक हो, दल उसका समर्थन करेगा और जहाँ कहीं 
निजी उद्यम सम्भव है तथा राष्ट्रीय उद्यम का होना भ्रावश्यक नहीं है 
वहाँ निजी उद्यम को जारी रहने दिया जायेगा 


(भर) इस नीति को ध्यान में रखते हुये पार्टी आधारभूत शौर 
अत्यधिक महत्वपूर्ण उद्योगो (००४० ७७० ॥:०५ 700५७४०5) का राष्ट्रीय- 
करण करेगी, यथा लोहा और फौलाद, विद्युत शक्ति श्रौर भारी रासाय- 
निक [4४५ लध्ययां०श$) । (झा) देश के झआथिक विकास के लिए 
मिश्चित श्रथ॑व्यवस्था (773०४ ८८०००॥५) आवश्यक है। (३) यद्यपि 
देश के झ्राथिक विकास के लिये वित्तीय सहायता झ्रावश्यक है, फिर भी 
बैदेशिक . सहायता पर पूर्ण निर्मरता राष्ट्रीय हित के लिये हानिकर 
है। (ई) उद्योगों का विकास वडे शहरो के पास तथा कुछ क्षेत्रों में हुआ 
है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों की ओर ध्यान नहीं दिया गया | यह 
आवश्यक है कि सम्पूर्ण देश में सन्‍्तुलित औद्योगिक विकास हो ॥ ग्रामीण 
क्षेत्रों का श्रौद्योगीकरएण भी झ्रावश्यक है । 


इह८ | भारतीय घासन और राजनीति 


(४) जनसंख्या फो बुद्धि को रोका जापे--पार्टी परिवार नियोजन 
कार्यक्रम को प्राथमिकता देगी जिससे कि आगामी १० वर्षों में जन्मदर 
आधा रह जाये । 

(५) झमजोर समूहों का उत्मान--पार्टो विशेष रूप से ऐसे समूहों 
के लिये चिन्तित है ; अतः वह उनके लिये सभी मोर्चों पर युद्ध करेगा 
तथा पिछड़े हुए वर्गों, पार्टी अनुभूचित जातियो, अनुमुचित जनजातियों 
(968) प्ौर बौद्ध बनने वाले लोगों को शिक्षा, सेवाग्रों व प्राधिक- 
कल्याण के मामलो में ऊपर उठायेगी। 

(६) अ्ल्प-सस्यक समुदायों का रक्षण । 

(७) सामाजिक पुननिर्माण । 

(८) भाषावाद की समस्या--(ञ्र) विभिन्‍न राज्यों के बीच सीमा 
विवादों को भाषा के ग्राधार पर हल किया जायेगा । (प्रा) विभिन्‍न 
भाषाओं के बीच सम्बन्ध जोड़ने वाली भाषा (॥00: 9780०89) के रूप 
में अंग्रेजी का स्थान हिन्दी ही ले सकती है । (इ) हिन्दी के साथ अन्य 
राष्ट्रीय भाषाओं का भी विकास किया जाये । (ई) उर्दू का प्रश्न केवल 
भाषा का प्रइन है । उसके विकास के लिये प्रत्येक अवसर दिया जायेगा | 

(&) उत्तर प्रदेश का पुनर्गंदन--इस विशाल राज्य को पश्चिमी, 
पूर्वी और केन्द्रीय तीन राज्यों में विभाजित किया जाये | हरयाना झीर 
दिल्‍ली को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाया जाये । 

(१०) भ्रशासन की शुद्धता--भ्रप्टदाचार को रोकने तथा प्रशासन 
के स्तर को ऊचा उठाने के लिये ये पग उठाये जायें । 

(श्र) अ्रष्ठ लोगो के विरुद्ध कडी कार्यवाही; (आ) अनावश्यक 
कानूमो और प्रतिबन्धों को हटाकर जीवन में कम से कम सरकारी हस्प- 

क्षेप ; और (इ) कानून द्वारा एक केन्द्रीय प्रशासन सुधार समिति की 
स्थापना ) 

(११) नशावन्दी का उन्मूलन । 

(१२) बंकों का राष्ट्रीयकरण । 

(१३) करो का भार कम करना । 

(१४) मुद्रास्फिति को रोकना । २५३४१ 

(१४) वंदेशिक नोति--देश की प्रतिरक्षा को सुदृढ़ बनाया जाये 
और वैदेशिक नीछि में परिवर्तत किया जाये। भारत को ऐसे पड़ौसी 
और ग्रन्य देशो से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बढाने चाहियें जो कि चीन के 
विरुद्ध भयानक भक्ति का गठन कर सके । भारत ओर पाकिस्तान के बीच 
सौहादंपूर्ण सम्बन्ध स्थापित होने चाहिये इस उद्देदय से दोनो देशों के 

बीच व्यापार और झ्राथिक सहयोग को फिर से कायम किया जाये । 
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(१६) कल्याणकारी राज्य में अत्येक व्यक्ति के साथ न्याय होना 
चाहिए ; श्रमिकों के सम्बन्ध में ऐसी नीति का विकास किया जाये कि 
उनके लिये सामाजिक न्याय को सुनिश्चित वनाया जा सके । 


ग्रभिल भारतीय मुस्लिम सजलिसे मुशाबरात--इसकी कार्य समिति ने 
जुलाई १६६६ में डा० सैयद महमुद (वरिष्ठ कांग्रेसी नेता तथा ससद के सदस्य) 
की ग्रध्यक्षता में चुताव घोषणापत्र स्वीकार किया । उसमे कहा गया है : मजलिस 
का जन्म लगभग २ वर्ष पूर्व लखनऊ में हुआ, जबकि भारत के कुछ पूर्वी तथा 
केद्धीय क्षेत्रों मे मुसलमानों को खुली वर्वंरता का मिशाना बनाया गया भा ) 
दुर्भाग्यवश सरकार ने प्रतिगामी दर्शन का अनुमोदन किया, जिससे मुसलमानों को 
भारत में अपने भविष्य के बारे में सन्वेह होते लगा। उस समय मुसलमानों ने यह 
अनुभव किया कि भारतीय मुसलमानों कल लिये उस समय दो ही भार्ग खुले थ>न्‍्या 
तो वे पूर्ण निराशा में पाकिस्तान की भाग जाते, या आत्म-सम्मान और मान फ्री 
सम्पूर्ण भावना को तिलाजली देकर तत्कालीन दशाम्रो के सामने भुझ जाते । परन्तु 
इन दोनों निराशापूर्ण मार्गों मे से किसी एक को भी ने अपनाकर मुसलमानों ने 
रोना और शिकायत करना वन किया और निश्चय किया कि वे श्रपनी सो 
शक्तियों को फिर से प्राप्त करें । लखनऊ सम्मेलन पर भारतीय मुसलमानों की यह 
याद दिलाया गया कि उनका कर्तव्य केवल अपने को ही गुधारता प्रौर अपनी 
समस्‍यायें ही हल करता न॑ था, वरन्‌ उन्हे कुरान ने यह ,मिग़ाया है ड्िते डूंगरों 
की भलाई के लिये भी कार्य करे । अतः उनका यह कर्तेब्य है हि वे जाति, धमिक 
विश्वास, मूल मद या रंग का भेद ते करते हुए प्रत्येक ध्यक्ति की मगाई के सिम 
कार्य करें और मंदि प्रावश्यकता पड़े तो मानवता के दिए ऋपता तीवन उहगे 
कार द | 





एक प्रइन यह उठा कि झीघ्र ही जोज - श्राव दुद्ढ हीते की थे, उ्ी 
भजलिस को क्या भाग लेना चाहिए। सामान्य ह्य ने दूबतलादों ते यह अनुभव 
किया कि सत्तारूढ़ दल (कांग्रेस) गत १८ वर्षा # ८४८ उल्द सिद्वार्ती का वालस 
करने में असफल रहा है श्रौट मुसतमानों की दिकद्वानदी को दट झरने मे अपती 
सच्चाई को सिद्ध नहीं कर सका है 4 - ऑन 
का्ग्रेस पार्टी का उदासीनता का रख 
मुसलमानों ने अपने को सदा के जिदे 5 
कर देना चाहती है कि भांस्ठों 
मानते और किसी पार्टी छो 
करेंगे ही । वें जानते हैँ दि के 
हिंत में किस प्रतगार बसा बादिई _ टन अन्न 
के बाद मजलिमस ने प्रद्क्रित # 5 





दर्द 
दर्द 
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शिक्षा पद्धति का सुधार--इसका-कम से कम तीन बातों में सुधार 
होना चाहिये--( १) न्ँतिक शिक्षा और अनुशासन इसके प्रमुख सिद्धाल्तों 
में से एक हो । (२) इतिहास की पुस्तकें, जिन्हें हमारे स्कूलों में पढ़ाया 
जाता है, इस प्रकार लिखी गई है कि वे देश के विभिन्‍न समुदायों, विशेष- 
कर हिन्दु और मुसलमानों के वीच अविश्वास और पारस्परिक घृणा की 
भावनायें पैदा करती हैं। भ्रतः उनका सुधार करना आवश्यक है। 
(३) भारत ज॑से देश में, जहां अनेक धर्मों का जन्म श्र प्रारम्भिक 
विकास हुआ, यह उचित ही है कि सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम, 
विशेषकर प्रारम्भिक और माध्यमिक स्तरों पर घधर्म-निरपेक्षीय हो भौर 
प्रत्येक समुदाय अ्रपती घामिक शिक्षा की व्यवस्था करे ) 

(२) चुनाव पद्धति में परिवर्तन को प्रावश्यकत्ा--वर्तमान एक 
सदस्यीय चुनाव पद्धति के स्थान पर आनुपातिक श्रतिनिधित्व पद्धति को 
अपनाया जाये । यह पद्धति विदव के एक दर्जन से भ्रधिक देशो में प्रच- , 
लित है भौर सफलतापूर्वक चल रही है । पु 

(३) कल्पारकारी स्वरूप --इस बारे में मजलिस अश्रग्नलिखित बातों 
को झावश्यक समभती है: (श्र) ऐसे व्यक्तियों के लिए जो अंगहीन तथा 
दरीर से भ्रश्मम्थ है, जीवनभत्ते की व्यवस्था की जाये ; (प्रा) प्रत्येक 
मजिल पर शिक्षा निःशुल्क हो ; (इ) वेरोजगारी की दक्षा में रोजगार 
या जीवित रहने योग्य सहायता की गारटी दी जाये ; (ई) जिनके लिये 
आवश्यक हो मकान की व्यवस्था की जाये; (इ) सभी लागरिकों को - 
बिता मूल्य चिकित्सा सहायता प्रदान की जाये ; (ऊ) अ्रचानक चोर्टो 
(०0९००९॥।७) के शिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिकर (हर्जाना) दिया 
जाये ; और (ए) किसी भी नागरिक को राष्ट्र-विरोधी कहने को दण्ड- 
नीय अ्रपराघ घोषित किया जाये, जब तक किसी न्यायालय द्वारा ऐसा 
सिद्ध न हो जाये । 

(४) बेयद्तिक कानून (ए८5००श [,0७) को संरक्षण--हमारे 
देश में विभिन्‍न धामिक समुदाय और मतावलम्वी समूह रहते हैं, श्रत 
यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उनके वैयक्तिक कानूनों को संरक्षण प्रदान 
किया जाये ; यदि संविधान का कोई अनुच्छेद उसमें बाधा डालना हो तो 
उसे संशोधित किया जाये । 

(५) मातृ भाषा का परिक्षण (पएा८5काए७/००) किया जाये--यह 
एक मान्य सिद्धान्त है कि मातृ-भाषा ही शिक्षा का साध्यम ही । हमारा 

विश्वास है कि विहार, उत्तर-प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश, झार 
प्रदेश और मैसुर मे जनसंख्या के काफी बड़े भाग की मातृभाषा उर्दू है, 


जद या 8 8 व 8 हद अल थक अं क 


रा 9 


प्कतो मे उ्दूँ पाये जाने को उवियाये प्राप्त होने 
(६) ५ व्पसेल्यक मंडला, (१व०त 6, उ०बाव) 
सैभस्याओं को हैं करने के लिये 


३५ ““>भत्पस- 
प्रथा उनको प्विकाय: 
लेये, ऐक अल्प: मंडल 
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के अन्तर्गत विस्तार हुआ ) उसके परिणामस्वरूप भारत के राजनीतिक जीवन में 
साम्प्रदायिकता को बहुत बल मिला । भद्गरास में राजनीतिक विकात की प्रक्रिया ने 
विभिन्न जाति समूहों के मेल को प्रोत्साहन दिया। आरम्भ में श्र-ब्राह्मण जाति 
समूहो की ओर वहुत कमर ध्यान दिया गया, यद्यपि उनकी बहुसंख्या थो। फलतः 
शीघ्र ही अ-ब्राह्मण आन्दोलन का विकास हुआ और सन्‌ १६१६ में जस्टिस पार्टी 
(उप्रशांट८ 2809) की स्थापना हुई। उसका नकारात्मक उद्देश्य ब्राह्मण शासन 
की स्थापना को रोकना था और उसका सकारात्मक लय राजनीतिक सत्ता को 
प्राप्त करना था जिससे कि ऐसे कानून बनाये जा सके जो सावेजनिक सेवा्रो मे 
ब्राह्मणों के प्राधान्य को कम कर सके और तकनीकी, व्यावसायिक तथा शैक्षिक 
सरथाओ में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा सकें ॥ 


जस्टिस पार्टी ने, मुस्लिम लीग की भाति, अ्रन्व्राह्मणों के लियेपृथक 
निर्वाचक भण्डलो के लिये आन्दोलन किया झ्ौर अन्त में उन्हें सफलता मिली । 
यद्यपि सन्‌ १६३७ से जस्टिस पार्टी एक कार्यशील राजनीतिक शक्ति व रही, 
फिर भी डी० के० श्रौर डी० एम० के० का विकास तथा उनकी नीतियाँ जस्टिस 
पार्टी की भावना के प्राकृतिक परिणाम है। द्रविड आन्दोलन ऐतिहासिक द्रविड़ 
श्रार्य संघर्ष का ही वर्तमान झूप है । द्रविड़ आन्दोलन के चलाने वाले रामास्वामी नेकर 
(8. ५४. पेक्ष70४श०ायं ऐ्आं:»7) है जिन्हें पेरियर या महात्मा कहा जाता है। 
प्रद्रास के बतंमान मुख्यमन्त्री और राज्य सभा के भूतपूर्व सदस्य उनके मुल्य 
अनुयायी भौर सहयोगी रहे हैं । जबकि जस्टिस पार्टी ने अ-ब्राह्मण भावना से लाभ 
उठाया और श्रपना प्रभाव केवल थोड़े से लोगो तक रखा, डी० के० प्रौर 
डी० एम० के० झ्ान्दोलनों ने समाज के निम्नतर वर्गों की भावनायो से प्रमील की 
और उत्तर के झ्रायों के तथाकथित साम्राज्यवाद के विरुद्ध द्रविड़ सम्यता व सस्कृति 
को बचाने के नाम से जन-साधारण के अप्रतिवन्धित जोश्च से अनुचित लाभ 
उठाया । 


सन्‌ १६३८ में श्लरी सी० राजग्ोपालाचारी के मुख्यमन्त्री काल कं 
मन्प्रि-मण्डल ने हिन्दी को अध्ययन का अनिवार्य विषय बनाया; तभी से देरियर 
और अन्नादुराई के संयुक्त नेतृत्व में हिन्दी-विरोधी आन्दोलब झारम्म हम हे 
उन्होंने कांग्रेस के समूने पर ही सविनय अबज्ञा आन्दोलन का सचालन किया। है| 
१६४४ में जस्टिस पार्टी के सलेम' सम्मेलन पर अनुदारबादियों झौर उग्रवादियों के 
बीच सथर्ष हुआ, जिसमें उदम्रवादियों की जीत हुई और पार्टी का नाम द्र्बिडि 
फेडरेशन पड़ा । भर-ब्राह्मण नेतृत्व ऐसे लोगों के द्वायों में पहुंचा गितके समाज, 
धर्म व राजनीति झादि के बारे में श्रतिवादी विचार ये और जिन्‍्हेंने अनबाहय 
समूहों यथा नेकर, नाडर, मुक्‍्कुलथोरों और आादि-द्वविड़ प्रस्पृष्यों का समर्थन 
करना चाहा । 


22007 हो. 
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द्रविड़ आन्दोलन, वास्तव में, हिन्दुवाद के विरुद्ध एक सामाजिक-धार्भिक 
विद्रोह है। यह उन शुद्रो की हीनता की मनोग्रन्यि (्राध्यिणात्र ०णाफाक) का 
आक्रामक और हिंसापूर्ण प्रकटन है, जिनमे पाइचात्य शिक्षा के प्रभाव अ्रधीन आात्म- 
चेतना जग गई है श्ौर जो शभ्रपनी वहुसंख्या की राजनीतिक सुप्त-शक्ति को अनुभव 
करते है। द्रविड़ आन्दोलन के समर्थकों का विश्वास है कि वे द्रविड़ अर्थात्‌ उत्तर 
के आ्रार्यों से भिन्न भूलवश्- के लोग है और उनको अपनी सस्कृति है। उनके 
मतानुसार ब्राह्मण प्र-व्राह्मणों से भिन्न जाति के वशज है, भ्रर्थात्‌ वे आय॑ जाति के 
वंशज है । पद-दलित द्रविड़ अ-ब्राह्मण और सताने वाले आ्रार्यन-ब्राह्मरा के बीच 
साँस्कृतिक अच्तरों को ही दो जातियो (7४० 7५०८) के सिद्धान्त का रूए दे दिया 
गया है ।* है 
कुछ लोग डी० एम० के० को डी० के० समभते है; वास्तव में, दूचरे 
सगठन का मुख्य कार्यक्रम इस समय सामाजिक पुननिर्माण है और जहाँ वह उद्धछो 
राजनीति का सम्बन्ध है, उससे १६६७ से पूर्व शासक दल-कांग्रेस से देख कर लिया 
था । डी० एम० के० के बनने से पूर्व उसके अधिकतर सदस्य,. मद्गाय हक वर्यंनान 
मुस्यमन्त्री सहित, डी० के० के सदस्य थे; परन्तु सन्‌ १६४६ में ही उच्च एच 
काफी बडा अंग उससे अलग हो गया था और उन्होने डी० एम० हु की क्थाइता 
की थी । उसके लिये कई कारण उत्तरदायी थे, किल्तु मुल्य झरूउ यह या क्लि 
डी० के० के नेता, ई० पी० रामास्वामी नेकर (ए, 7. ए4४छ&ल्‍-्य थ:5) 
ने, अपनी वृद्धावस्था में पार्टो की एक २५ वर्षीया सदस्या से दिाद ऋर चिया या, 
जिसे नये दल के बनाने वालो ने बहुत मा-पसन्द किया। उद द झ 












< आरम्न से 

१६५७ तक डी० एम० के० ने भ्राम चुनावों में मात नह्टीं कद; इच्चे 26५ उ्ड 
आ्राम चुनावों में प्रथम बार भाग लिया। ष २ 
जब डी० के० के सदस्यों ने नये दल हा 

मीतिक श्रादर्श एक पृथक्‌ दबिड़ राज्य (08४:5६५ 3-5०. श 
था। उनका यह विश्वास था कि भाख के झर दाफमझ 3. >>... 
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(मद्रास), पाध, केरल प्रौर कर्नाटक प्रपनी उत्पत्ति ये सस्कृतति में द्वविड़ थे। 
डी० एम० के० को प्पने कार्य त्रम में काफी सफलता मिल्री; यह तक हि सार 
को दी० एम० के० की गतिविधियों को दवाने के लिये संविधान में समोपन केएा 
पड़ा, तभी पृथकतावादी कार्यक्रम झुक सका । सन्‌ १६६२ में चोनी प्राइमए के 
बाद डी० एम० के० ने पृथकतावादी प्रचार को स्थगित कर दिया प्रौर सरकार 
तथा भारतीय भसण्डता का समर्थन किया। गत ४५ वर्षों में डो० एम० कें० वी 
भक्ति प्लौर लोकग्रियता में प्रत्यधिक दृद्धि हुई। १६६२ के प्राम चुनावों में 
डी9 एम० के० ने मद्रास विधान सभा के कुल २३० स्थानों में से ५० स्पान प्राप्त 
किये थे, ययपि उसके उम्मौदवारों को ३० सास मत मिले थे भौर कांग्रेस को 
४० लाख मत मिले थे । उप्तसे पूर्द (१६४७) में ढी० एम० के० ने केवल १५ 
स्थान प्राप्त किये थे । इस प्रकार 2 बरय॑ में उसके सदस्यों की संख्या तीन गुनी है 
भ्रधिक हो गई थी । 
डी० एम० के० के नेता भोर सदस्य भारत में ही रहना चाहते हैं। परलु 
प्न्‍्य देशवासियों को भो उन्हें भारतीय समझना चाहिये। श्री भन्तादुराई के 
मतामुसार यह तभी सम्भव हो सकेगा जबकि सरकारी भाषा नौति को पूरंतगा 
त्याग दिया जाये । यदि हिन्दी को राजभाषा बनाया जाता है तो दक्षिण के लोग, 
जिनकी झपनी भाषा थनी है, उसे स्वीकार न करेंगे । उनका यह विश्वास है ड़ 
हिन्दी भाषा का साअआराज्यवाद (झलांगए गशाफध्ांणीडया) है। राष्ट्रीय एकोकरर 
केवल एक भाषा को सम्पूर्ण भारत की राजभाषा बनाने से प्राप्त न हो सकेगा। 
बरन्‌ सभी राज्य-स्तर की भाषाम्रों को राजभाषा बताने से ऐसा हो सकता है 
उन्हें सम-पद दिया जाये प्लौर जब तक ऐसा हो, धंग्रेजी को रखा जार्द। 
डी० एस० के० का विश्वास एकता में है, एकरूपता “में नही (एए्) एए 70 
णग्रांणाण 9) + विविधता में एकता - (एज बगाणाह॥ धंध्शअं0) को माप 
किया जा सकता है, विभिन्न राज्यों की सस्कृतियों को स्मककर । डी० एम० कै? 
चाहती है कि एक संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति को लोगों के समर । 
डी० एम० के० का भपना सामराणिक दर्शन (5००ंथ छशो०४०४४) भी 
है। उत्तरी भारत में सामाजिक सुधारों की बहुत चर्चा नहीं है; परन्तु दक्षिणी 
भारत में सामाजिक" सुधारों की बड़ी भ्रावश्यकता है। बिना उचित्त सामान 
दश्या के वास्तविक उन्नति नहीं हो सकती । सामाजिक मेलजोल को प्रार्पत करते के 
लिये भ्रति प्राचीन परम्पराग्री का सण्डज करना होगा ) डी० एम० के० चाहती 
कि समाजशास्त्र में प्रगतिशील सिद्धास्तों का प्रतिपादन किया जाये और एके त्कार 
के सामाजिक मेलजोल (३०० ००शांध०य) का समर्थन किया जाये। पैसी है 
दक्षिण में जाति का बड़ा महत्व और प्रभाव है ॥7 
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डो० एम० के० का चुनाव घोष शप- प्र, १६६५ “इसकी मुल्य बातें 

निम्नलिखित है ; 
यह कार्य ऊँसलता के. और अफव्यय के. त्रन्त करना 
है और ऐसी योजनाओं को हट आयक्रिकत देना चाहती है, जिनका 
जहश्य निधन कै उत्पान हो । इसका विश्वास है # ग्रकेले आधुनिक 
म्चीनो ओर तकनीकी चान पर प्ण निरस्त से धन का उत्पादन के 
हो! सकेगा, यदि उपलब्ध आनक-सक्ति का ठीक अकार के प्रयोग के किया) 
जनता के ३३ 


गया। बह ग ककया पो पर जैन-सापारण की 
दसा करे प्रधिक अच्छा वनायेगी | 
० हैकारी क्षेत्र । यह प/मुद्ाधिक 
विकाक योः (० ग्ग्रय्यक क 4करवलाह का ] नया 
जीकन अत्रेगी 
यह ३: 


ञ्ः 
जायेगा | 

पर्स इच वात के हि: डेख प्रकट करती है कि ढ़ रत के 
अब तक बडे जदोगपतियो को कवि सुविधाये दान की है, (६ 
परिसामस्वर की व्यक्ति पनी बने है। पो अन्तिम 
परिः फांसी होगा । काग्रे प्ाथ को जिवाद 
कोरा एक पारा है। बड़े उचोगपत्तियो के इस आधिषत्य को तोड़ने के 
लिये पामान्य जनता पह्चा जायेगा और नेदेशन लिया 

। यदि ३५ एम० के चत्तरूढ रत कमा तो शर 


४० १] आरतीय घासन और राजनीति 


द्वारा एशियाई सामान्य वाजार (8अंबछ 0०घछ770॥ वेश :0) की 
स्थापना कर अपनी आथिक दा सुधार सकते है ओर अपने उद्योगों का 
विकास कर सकते हैं । 

सेना के प्रयोग के परिणामस्वरूप जनता और सेना के वीच खाई 
पैदा होती है, प्रतः पार्दी ऐसी स्थितियों से बचने का प्रयत्न करेगी । 

जिन विधेयको में अधिक महत्वपूर्ण प्रइन अन्तग्रंस्त हों, विधान 

६ सुभा में बहुमत का समर्थन ही काफी नही है, उनके बारे में लोक-निर्णय 

(ए४थिथावेप्णण) द्वारा जबता के मतों का पता लगाना चाहिये। इस 
उद्दंइ्य से डी० एम० के० संविधान में सशोधन के लिये प्रयत्न करेगी । 

यद्यपि शक्ति गुटों से अलग रहने का सिद्धान्त (छाए०फॉट ० ॥०ए- 
क्षाष्टाप्रथाा) स्वयं में अच्छा है, परन्तु हम जब तक खाद्य के मामले में 
आत्म-निर्भर ते बनेंगे देश को एक अ्भुत्वपूर्ण राज्य के रूप में वह आदर 
प्राप्त न हो सकेग्य जो कि उसे होना चाहिये । हमें उस बात का ध्यान 
रखना चाहिये कि बाहरी देशो में यह विचार बन गया है कि हमने इस 
नीति को विदेशों से वैदेशिक सहायता प्राप्त करने के लिये प्रपनाया है। 


६- प्रकाली दल और मुस्लिम लीग 
अकाली द्त 


अकाली दल--यह पंजाब मे अकालियो का एक संगठित दल रहा। के 
भी मुस्लिम लीग की भांति सित्रख्तो के हितों प्रौर प्धिकारियों के नारे लगायें । | ' 
प्रधान नेता मास्टर तारासिंह रहे। प्रथम आम चुनावों के अवसर पर 
उम्मीदवारों की कांग्रेस के मुकावले मे दुरी हार हुई । इससे राज्य पुनर्गठन के वर 
पर पंजावियों के लिये परृथछू राज्य की माँग पर पूरा जोर लगाया, किस्हे पुरांर्धत 
आयोग मे पंजाब की वर्तमान सीमाओं को बढ़ाने का निरंय किया ! इस दर् ५ 
अतीत में अपनी माँगों को मनवाने के लिये अनेक वार मोचें की धमकी दी । कि्ठ हि 
अपनी राजनेतिक उद्देश्यों के मनवाने में सिक्खों का काफी समर्थन न मिला । फिर ह 
भारत सरकार ने सिक्खों को सन्तुष्ट करने के विचार से पंजाब को अश्ञासन र 
अदेशों करें बाँटने का एक फामू ला निकाला था, जिसे अकाली दख वे हदीवार दे 
लिया था और आगे चलकर दल ने राजनीति से भ्लग होने का निश्चय के मे 
सदस्यों को कांग्रेस में सम्मिलित होने का परामर्श दिया था । दल का यह 
अति प्रशसनीय तथा देश व पजाब के हवित में अत्यन्त साधक समका गया था । 

परन्तु अकाली दल ने फिर से राजवीति मे प्रवेश किया । सन्‌ 4 ध्प््म । 
श्री गुरुद्वारा प्रवन्धक कमेटी के चुनावों में अकाली दल को अपुर्व सफ़बटा थी 
उसके वाद से थ्रकाली दल ने फिर से भारतीय सघ में पजाबी सूबे मर्वार् 5 दूत 
*+ आपा-भाषियों के लिये भ्नलग राज्य की माँग की है और मा० ठारािंदे के द्रव 


डेण्प | भारतीय शासन और राजनीति 


ने चीन के आकमण का मुकावला करने के लिये सरकार को पूर्ण सहयोग ४ 
समर्थन दिया । १६६७ के चुनाव में अकाली दल मे पंजाब की विधानसभा (१ 
स्थान १४०) में २६ स्थान प्राप्त किये । हा 
छिरोसणी अकाली दल का घोषणा पत्र, १६६७-इसका राजनीतिक 
ध्येय सिखिस्तान अर्थात्‌ सिखो के लिए भारतीय संघ के अन्तर्गत गृह देश 

(आधा मग्यागब्यव छोधा। 6 एग्रांजा 00 एफ) की रचना है। 

दल का विश्वास है कि व्यक्ति की स्वतन्त्रता व गरिमा, उसका सुख के , 

लिए अधिकार, आदि बाते मूलभूत और अ्वतिक्रमणीय हैं। (अर) यह 

सरकार के ऐसे सभी रूपों और सरकारी पगों को भ्रस्वीकार करता है जो 
प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से व्यक्ति को राज्य की केन्द्रीभूत सत्ता भ्रथवा 
राजनीतिक दली के हाथों में दास बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं; (मा) यह 
ऐसे फार्मो के पक्ष में है, जिन पर व्यक्ति का भ्रपना स्वामित्व हो श्रोर वह 
उस पर स्वयं खेती करता हो; (इ) यह जातिगत भेदो का अन्त करने 
की शपथ लिए हुए है; (ई) दल सिख गृहदेश के कृषि पर आधारित 
प्रौद्योगीकरण के पक्ष मे है; (उ) यह परमिट-कोटा पद्धतियों तथा सार्व- 
जनिक व निजी क्षेत्रों में एकाधिकारों (707007०॥४४) का. उन्मूलन 
चाहता है, (ऊ) यह्‌ करों में कमी के पक्ष में है और उसके साथ समभझूर्ण 
नियोजन चाहता है जिससे कि उत्पादन को प्रोत्साहन मिले, रुपये का 
मूल्य फिर से कायम हो और अभावों (०४००8) व मिलावट को 
रोका जा सके; (ए) ज़िलिस्तान की सरकारी व सार्वजनिक सेवाओं मे 
निश्चित समय के लिए अनुसूचित जातियों को ३० प्रतिशत प्रतिनिधिले 
देने का वायदा करता है; (ऐ) दल ऐसे सभी दलों व संघों से केद्ध तथा 
राज्य के स्तरों वर सहयोग करने को तैयार है जो कि प्रजातन्त्रात्मक ग्रौर 
देशभक्त हों तथा जो उसमे उद्देश्यों व लक्ष्यो के प्रति सहानुभूति रखते हो 
(प्रो) दल इस बात पर जोर देता है कि देश की प्रतिरक्षा शक्ति को सुददढ 
बनाया जाय; (प्री) दल राज्य द्वारा सहायता प्रदत्त शिक्षण-पद्धति के पहन 
में है; और (थ) भारत के पश्चिम तथा पूर्व में सिखो के सभी पवित्र 
स्थानों पर सिखो का नियन्त्रण रहे और वे वहाँ स्वतन्त्रतावुर्वक जी 
सके । 

' ' मुस्लिम लोग--इस-दल को, जिसने द्वै-राप्ट्र के तिद्धान्त पर भारते का 
विभाजन कराया, हमने अन्त मे रखा है। इस दल के विकास की विस्तृत विदेययी 
तो पूर्वशामी ब्रध्यायों में ययास्थान की जा चुकी है, फिर भी चूकि यह पा्किस्वोत 
के निर्माण के वाद अभी तक भारत में जीवित है, अत: इसके विषय में ऊुर्ण कद्‌वा 
आवश्यक है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का नाम शेप है, किन्तु इसका सरल 
प्रायः समाष्त हो चुका है, फिर भी दक्षिण में विशेषुर मालाबार प्रदेश में 
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संगठन कुछ सक्रिय है प्रयम झ्ाम चुनावों में केरल में कुछ स्थानों पर इसने अपने 
उम्मीदवारों को खझा किया और चुनावों के प्रश्त पर इसमें वे श्रजा समाजवादी दल 
में मठबन्धन हुआ ) दुसरे आम चुनावों में साम्यवादी दल की जीत के बाद केरल में 
साम्यवादी मन्निसण्डल बसा, परन्तु कुछ ही महीनों के बाद सभी विरोधी दली ने 
मिलकर वहां एक सत्याग्रह प्रान्दोतन चलाया, जिसके फलस्वरूप वहां राष्ट्रपति का 
शासन स्थापित हुआ । वहा फिर से चुनाव हुए जिनमे कांग्रेस, प्रजा समाजवादी दल 
व मुस्लिम लोग ने मिलकर भाग लिया और उतकी जीत हुई । मुस्लिम लीग का कोई 
प्रतिनिधि मन्विमण्डल में तो नहीं लिया गया, किन्तु उसके एक प्रतिनिधि को 
विधान सभा का अध्यक्ष चुना य्था। आगे चलकर काग्रेस ने मुस्लिम लीग से, 
साम्प्रदायिक होने के कारण सम्बन्ध तोड़ लिया ! सन्‌ १६६७ में हुए चुनाव में 
मुस्लिम लीग में केरल विधान सभा के कुच १३३ स्थानों में से १४ स्थाव प्राप्त 
किये । 
आरत से मुस्लिम लीग जैसे सगठन के लिये प्रव कोई स्थान नहीं है । भारत 
के भुसलमानों को सम्प्रदायवादी सगठत की मनोजृत्ति को छोडकर सच्चे हृदय के अन्य 
राज तिक दलों भे भाग लेना उचित्त है । अनेक मुस्लिम लीगी अन्य दलो भें विशेष- 
कर कांग्रेस में भ्रा गये हैं ॥ किल्तु यह कहना कि उन सभी के मन और हूदयों में 
वास्तविक परिवर्तन हो गया है, कठित है । गदि अभी तक उनके मन और हृदय 
सास्प्रदायिकता या भय से भरे है तो उत्हें उनका परित्याग करना चाहिये और 
भारत के प्रति अपनी निष्ठा व सेवा में अन्य वर्गों के पीछे न रहना चाहिये । अन्त 
में, यह कहना थेष है कि भारत ने साम्प्रदायिक दलों के विकास से पहले ही बड़ी 
हामि उठाई है, अतः स्वतस्त्र भारत में ऐसे दलों का बता रहता खतरे से पूर्ख है । 
साम्प्रदायिकता को उभारा देने बाले दलों व तत्वों का प्रस्त करने के लिये सरकार 
को सभी आवश्यक वे उचित पर उठाने चाहियें 3 


ब-द०,०+5 


मष्याण शैद 


दलगत राजनीति का विकास 


१. प्रथम आम चुनावों के पूर्व और बाद 


स्वतस्वता-प्राध्ति के उपरान्त संघ तथा विभिन्न राज्यों में कांग्रेसी मन्त्रि- 
मण्डल सत्तारूढ़ रहे । भारत के सचिधान के निर्माण में कार्ग्रेस तथा अन्य प्रमुख 
दलीय एव निर्दलीय नेताओं ने भाग लिया था, किन्तु सविधाव का श्रन्तिम रूप 
कांग्रेस के उद्देश्यी और सिद्धान्तों के ही भ्नुरूष रहा । स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपशब्त 
भारतीय संघ व राज्यों में शासन को सफलतापूर्वक चलाने, रियासतों के भारतीय 
संघ मे एकीकरण, संविधात के निर्माण और विस्थापित व्यक्तियों की वड़ी सल्यां 
के पुनर्वास की समस्या को हल करने आदि का अ्रधिकराश शथरेय कांग्रेस भर उतके 
नेताओं को मिला । भारत का सविधान तो २६ जनवरी १६५० को लागू हो यया 
था, किन्तु उसके अ्रन्तयंत प्रथम ग्राम चुनाव १६५१-५२ के शीतकाल मे हुये । 
चुनावों में कांग्रेस के अतिरिक्त अनेक दलो ने भाग लिया। उस समय २६ दलों 
मे निर्वाचन आयोग से राष्ट्रीय दनो के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिये आर्धना 
की थी और' उससे भी कही वडी सख्या ते राज्यीय दलों के रूप. में मान्यता चाही 
थी | चूँकि आयोग के सामने उस समय कोई ऐसा विश्वसनीय आधार न था जिस पर 
कि वह दलों को मान्यता प्रदान करता, अतएव उसने एक उदार दृष्टिकोश श्रवकाते 
हुए राष्ट्रीय दलों के रूप में १४ दलो को मान्यता प्रदान की और उनके 
उम्मीदवारों को सभी राज्यो में विशेष चिह्न दिये । इसी प्रकार विभिन्न राज्यों में 
२६ दलो को मान्यता प्रदान की गईं । 


प्रथम चुनावों के परिणाम अधिकाशत. काग्रेस के पक्ष में ही रहे । लोक 
सभा के कुल ४म६ निर्वाचित स्थानों मे से कांग्रेस ने ३६२ स्थान आध्त किये, 
यद्धवि उसे सम्पूर्ण देश में कुल डाले गये मतों का केवल डे४ ४ प्रतिन्नत भाग प्राप्त 
हुआ था । विभिन्न राज्यों को विधान सभाग्रो में कांग्रेस को ३,२८३ स्थानों मेले 
२,२४७ स्थान मिले और उसका १८ राज्यों की विधान सभायों में स्पष्ठ बहुमत 
रहा । विधान सभा्री के चुनावों में कांग्रेस को मिले मतों का प्रतिशत ४१६६ था। 
काग्रेस-के वाद दूसरा स्थान साम्यवादी दल का रहा, जिसने विधान समायों के ५६७ 
स्थानों के लिये चुनाव लड़ा और उसमे से १5८१ स्थान जीते । उसे प्राप्त हुए मता 
का अतिशत ६०४ था । साम्यवादी दल को कावतकोर-कोचीन, मद्रास, हैदराबाद 


पर पे गाल में विश्ञेप पेफलता 4 ग्रन्य दलों: की विज्ञेप रूप से 
उल्लेखनीय नही समाजवादी असफलता उल्लेखनीय: है; 
विकि विधान सभाओ के ९४ स्थान भित्ने प्रिदत् को 
पैभाओं के चुनाव ह श्रतिच्चत्त मत प्रन्य दलो ष को वि। 
में २३ स्थान मिले ब्रर ऊुच मतों | प्रतियन प्राप्त हैआ । आशा से 
अधिक अच्छी हि कप्तान मे; >द्वर प्रजापादी ॥ रही, 7 में € और 
विधान ग्रे में ७७ स्थान मिले । थम झा; गे सम्बन्ध के एक विश्लेष 
बात यह रही के स्वतन्त्र उम्म॑ लोक सभा में ३६ और विधान 
९७ सर; आप्त हुए ; है मतदाताओं की काफ़ी सल्या 
ने सयठित दलों में अवेक्ष 
गैर इसरे श्राम चुनाव के बीच में विध्निन्न ने सपने को सुदढ 
बनाने के भयत्त किये | विभिन्न क्षे मे कांग्रेस परकारों को पफलताओं ने उसकी 
अति पढ़ाया, यद्यपि मै दलो का यह विज्वास रहा था 
कि क्राम्रे यंत्र कम हो रहा था 4 अथम आराम चुनावों के वाद है प्रथम 
पंचवर्षीय जैना लागू की गई थी, जो १६१७ तक साय. बरस हो गई । काम्रेस मे 
इस वी; व्यवस्था ध्येय घोषित किया औौ प्म्पत्ति क्षे 
अधिकार पर नये अतिवन्ध लगे। बेक और जीवन बीमा कम्पनियों 
राष्ट्र या, ऊपर के आयों ढ़ सावंजमनिक जदयोगों के 
क्षेत्र का विस्तार ह्ग्रा कोरिया, हिन्दचीन, स्वेज आदि 


मामलों मे स्वितन्त्र विदेश नीति का पालन कर भारत के लिए विश्व राजनोति के 
स्थान प्राप्त किया । 


परन्तु संगठन के क्षेत्र मे अनुय्यासन को. केग्ी वैवंवत्‌ बनी. रही प्र कांग्रेस 

दलो में गुों के बीच ऋगड़े पढे । चुनाव के बाद काग्रेक़ मे अन्य अगतियीतच और' 

अजातन्वात्मक तत्वों का अधिक सहयोग फ्रने की नीकि पपनाई और इस दिया मे 

टैरचाल नेहरू ने पेन १६५३ जे उँच प्रयत्त भी. किये, किन्तु कोई अति न हो 
(६५४ में प्रत्िल गये नै गत 


पाई । सन्‌ गिय क्रग्रेस समि नियोजित त्तका 
एक प्रस्ताव में गीकरर् इस किया : काग्े का लक्ष्य सहकारी 
फॉमनवबेह: फैल्याराकाते (००-०फदबरत, ८ णग्फ््रध्यत य्ग्तं 
अलक्षाल 55६ ) को स्थापना है (? घन १६५५ पेवेशन पर काग्रेक् 
ने अपना ध्येय, ढ्ग के ( '००४५॥६६ मात ० 3०००१) 
कं स्थापना थो। पत्र किया पेन १६५६ भी हो गया, केंवन: 
महाराष्ट्र करे सम: पग्रद हल के पी कारणों से काम्रेय 
की व्थिति पुंदृंढ बनी । पेन १९५६ # इससे ग्राई ब्रर आय: 

सभी दलोे किया । यह्‌ ऊच होते कार; गजोरी 


डर ॥ भारतीय शासन और राजनीति 


का महत्वपूर्ण कारण उसके सगठत में अनुझासनहीनवा और कार्यकर्ता्रों में पद 
लोलुपता रही । 

उस वर्षों में प्रजातान्त्रिक समाजवादी विरोधी पक्ष में कई महत्वपूर्ण घटनाये 
घटी । प्रथम चुनावों में समाजवादी कैम्प में दो मुख्य तत्व थे---समाजवादो दल झौर 
किसान मजदूर प्रजा पार्टी । समाजवादी दल ने लोकसभा और विधान सभाओ में 
केवल १२ और १२८ स्थान प्राप्त किये थे। किसान मजदूर पार्टी ने लोकसभा 
ओर विधान सभाश्रो मे १० और ७७ स्थान प्राप्त किये थे। सन्‌ १६५२, में ही 
श्री श्रशोक मेहता ने कहा था कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी तथा अन्य समाजवादी 
दलो ने सामाजिक प्रजातन्त्र के लिये निष्ठा व्यक्त की है और भविष्य में उनका 
विलय हो जायगा । यद्यपि अन्य दल विलय के लिये तैयार वही हुए, फिर भी उसी 
वर्ष समाजवादी दल भर किसान मजदूर प्रजापार्टी का एकीकरण हो गया श्रौर 
सयुक्त दल का नाम प्रजा समाजवादी दल पडा। दोनों दलो के बीच सामान्य 
कार्यक्रम के आधार पर मेल हुआ और केन्द्र तथा राज्यों के विधान मण्डलो में उनके 
सदस्यों का एकीकरण हो गया । 


यद्यपि दोनो दलो के कार्यकर्त्ताओं ने सयुक्त कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया 
था, फिर भी कुछ ही समय बाद नेताओं के बीच सतभेद उत्पन्न हो गया । इसका 
कारण यह था कि मार्च सन्‌ १६५३ में श्री जयप्रकाश नारायण ने जवाहरलाल 
नेहरू से काग्रेस श्र प्रजा समाजवादी दल के वीच सहयोग की सम्भावनाग्रो पर 
विचार करने के हेतु भेट की । बाद मे झ्ाचारय नरेन्द्रदेव और आ्राचार्य कृपलानी भी 
प्रधान भन्‍त्री से मिले और उनकी वार्ता से यह निष्कर्ष निकला कि उनके बीच 
'सहमति का काफी बड़ा क्षेत्र था ।' उसके बाद प्रजा समाजवादी दल 'ने एक 
१४ सूत्री कार्यक्रम तैयार किया, जिसके श्राधार पर दोनों दलो के बीच सहयोग 
सम्भव हो सकता था। इस दिशा भे किये गये प्रयत्न विफल रहे; परन्तु काँग्रेस के 
प्रति प्रजा समाजवादी दल का क्‍या रुख रहे, इस प्रश्व पर दल के नेताओं भौर 
कार्यकर्ताओं में तीत्र मतभेद पंदा हुआ । जुन १६५३ में बेतुल में हुये प्रजा समाज- 
वादी दल के विशेष सम्मेलन मे दल के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि उनके दल झ्रौर 
काग्रेस के बीच तीन ग्राधारभूत बातो--राष्ट्रीयता, घधर्मे-निरपेक्षता, , प्रौर 
प्रजातन्त्र--पर सहमति है। परन्तु डा० राममनोहर लोहिया ने यह मत प्रकड 
किया कि “प्र० स० दल काग्रेस से उतना ही दूर है जितना कि साम्यवादियों से, । 
प्र० स० सम्मेलन में प्रतिनिधियों का बहुमत श्री मेहता आदि के मद के विरुद्ध रहो, 
ग्रतएव उन्होंने अपने पदो से त्याग-पत्र दे दिया । इस प्रकार दल के संगठन में 
उत्पन्न संकट दल गया । श्री जयप्रकाथ नारायण सक्रिय राजनीति से झलग हो गये 
और वह भरदान आन्दोलन में लग गये । हि 

दिसम्बर १६५३ में दल का वाधिक अधिवेबन इलाहाबाद में हुआ झौर उस 
समय प्र० स० दल में एक मसींति सम्बन्धी वक्तव्य सदंसम्मति से स्वीकार किया.। 


दलगत राजनीति का विकास [ ४१३ 


उसने कहा था कि 'भधिकतर छोटे राजनीतिक दलों का महत्व बहुत कम हो गया है 
झौर काग्रेंस, प्र० स० दल, जनसघ व साम्यवादी दल महत्वपूर्ण दल रह गये है । ये 
दल राष्ट्रीय जीवन की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते है और राष्ट्रीय 
समस्याझो के हल के विपय में उनके दृष्टिकोण एक-दूसरे के विरोधी है। कांग्रेस दर्ल 
झनुदारवादी है भोर वह सामाजिक परिवर्तन के लिये पूरी तरह से अक्षम साधन है। 
साम्यवादी दल भ्रप्रजातान्त्रिक है और जनसघ साम्प्रदाथिक । अतएवं प्र० स० दल 
ही विरोधी पक्ष वन सकता है । फरवरी सन्‌ १६५४ मे प्र० स० दल और साम्यवादी 
दल के बीच त्रावतकोर कोचीन में एक निर्वाचन सम्बन्धी समझौता हुआ झौर १६ 
सदस्यों बाले प्र० स० दल ने मन्त्री पद स्वीकार किये। कुछ माह बाद जब 
डा० लोहिया उत्तर प्रदेश में चलाये गये सत्याग्रह के सम्बन्ध में जेल में थे, प्र० स० 
दल की सरकार में तमील-भाषी भाग मे प्रदर्शनकारियों द्वारा व्यवस्था भग किये जाते 
पर मोली चलाने का ग्रादेश दिया । इस घटना से प्र० स० दल के झनेक नेताओं को 
धवका लगा झ्ौर उन्होने मन्स्रिमण्डल को त्याग-पत्र देने का सुझाव दिया। उसके 
अतिरिक्त भ्रवदि प्रधिवेशन पर काग्रेस द्वारा समाजवादी घ्येय श्रपनाये जाने से 
प्र० स० दल के सदस्यों के दृष्टिकोणों में मतभेद और भी ग्रधिक हो गया । कुछ 
समाजवादियों ने उसका स्वागत किया और अपने साथियों से सत्तारूढ़ दल के साथ 
सहयोग करने का भ्रनुरोध किया । दूसरे समूह ने उनके मत का जोरदार विरोध 
किया और कार्यकर्त्ताओ्ों से काग्रेस में सम्मिलित न होने की कहा | ऐसी परि- 
स्थितियों मे दूसरे प्राम चुनावों से एक वर्ष पूर्व डा० लोहिया और उनके साथी 
प्र० स० दल से झ्लग हो थये और उन्होंने एक पृथक्‌ दल की स्थापना की जो फिर 
से समाजवादी दल बना । 


छ 

सन्‌ १६५१-५२ के भ्राम चुनावो को साम्यवादी दल ने इस झ्राधार पर लडा 
था कि भारतीयों को अभी वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त करनी शेष थी। दल को 
विश्वास न था कि देश की व॑देशिक नीति स्वतन्त्र थी और उसके अनुसार भारत का 
सविधान जमीदार-पूंजीपति राज्य का सविधान था । आम चुनावों में साम्यवादी दल 
को झ्राशा से श्रधिक सफलता मिली थी; फलत इल के नेतागओ्रों ने कहवा छुरू किया 
कि जनता ने अपना निरणंय काग्रेस के विरुद्ध दिया था। परन्तु भारत सरकार ने 
कोरिया आदि के प्रश्न पर जो नीति अपनाई उसका साम्यवादियों ने स्वागत किया | 
सन्‌ १६५३ मे सयुक्त राज्य अमरीका ने पाकिस्तात को बड़े पैमाने पर सैनिक सहायता 
देने का निर्णय (किया, जिसका जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत सरकार ने 
जोरदार विरोध किया | ऐसी परिस्थितियो मे साम्यवादी दल ने भारतीय राजनीति 
का फिर से मूल्याकन करने का निर्णय किया, परन्तु दिसम्बर १६५४ मे मदुराई मे 
हुई दल की पीसरी काग्रेम्त के निशंय आधारभूत रूप मे पूर्ववत रहे, केवल कुछ बातो 
में वैदेशिक नीति'का स्वागत किया गया। अ्रप्रेल १६५६ मे दल की चौयी कांग्रेस 
पालघाट में हुई । इस बीच में दो महत्वपूर्ण घटनाये हो चुकी धी--ख् इचोव और 


डश्ड भारतीय शासन और राजनीति 


बुलमानिन की भारत के पक्ष भे घोषणाएँ झौर राज्यों का पुनर्गठन । इससे भी बढ़कर 
यह वात थी कि सोवियत संध के साम्यवादी दल की २०वी कांग्रेस ने यह निर्णय 
किया था कि युद्ध श्रवश्यम्भावी नही और शान्तिपूर्ण ढंग से भी समाजवाद स्थापित 

*हो सकता है । अतएवं उसके वाद भारत के सासम्यवादी दल ने भी यह घोषित किया 
कि साम्यवादी नेताओों को इस वात का पक्का विश्वास है कि समाजवाद की स्थापना 
शान्तिपुर्ं उपायो से हो सकेगी । 


प्रथम आम चुनावों मे जनसंघ को बड़ी असफलता मिली थी; परन्तु उस फमी 
की पूर्ति बहुत सीमा तक इस वाल से हो गई कि उसे स्व० श्यामाप्रसाद मुकर्जी जैसा 
शक्तिशाली नेता मिल गया । जेनसघ के महत्वपूर्ण कार्यो में जम्मू की प्रजा परिषद्‌ 
द्वारा सचालित आन्दोलन था, जिसका उद्देश्य--कश्मीर राज्य का भारत के साथ पूर्ण 
एकीकरशा प्राप्त करना था । कुछ ही समय वाद श्यामाप्रसाद मुकर्जी का स्वर्गवास हो 
गया, जिससे जनसंध के संगठन को बड़ी हानि पहुंची । उसके वाद जनसघ, हिल्दू- 
महासभा और रामराज्य परिपद्‌ के विलय के लिये प्रयत्न हुये परन्तु वे विफल रहें । 
नवम्बर १६९५४ में जनसध के प्रधान मौलीचन्द्र शर्मा ने सघ से इस आझ्ाधार पर 
त्याय-पत्र दे दिया कि सघ के संगठन में राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ समूह की प्रधानता 
थी और वह दलीय संगठन मे अनुचित हस्तक्षेप करता था। कुछ भ्नन्‍्य जनसभी 
भेताग्रो ने भी त्याग-पत्र दिये, किन्तु जतसघ का सगठन फिर भी क्रमिक रूप से सुदृढ़ 
होता चला गया । दूसरे झ्राम चुनाव आने से पूर्व विरोधी दलों ने यह प्रयत्त किया 
कि कांग्रेस को हटाते के लिये उनमें चुनाव सम्बन्धी समझौता हो जाय । जवाहर- 
लाल नेहरू के काँग्रेस से द्वृष्टिकोश को ग्रभिव्यक्ति करते हुए विभिन्न दलों के बीच 
सिद्धान्तहीन गठवन्बन की ग्रालोचना की । कुछ ही राज्यो में विभिन्न दलों के बीच 
चुनाव सम्बन्धी गठबन्धन हुए और उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली । 


२. दूसरे श्राम चुनावों के पूर्द भोर बाद 


मान्यता प्राप्त दल--प्रथम आराम चुनावों के बाद निर्वाचन आयोग ने 
विभिन्न दलो को मान्यत/ प्रदान करने के लिये यह झाधार बनाया--राष्ट्रीय दल के 
रूप में मान्यता पाने के लिये दल के उम्मीदवारों को ससद के चुनावों में कुल डार्स 
गये वैध मतो का कमर से कम ३ प्र० इन प्राप्त हुआ हो ग्रोर ऐसे ही राज्य मे 
मान्यता पाने के लिये दलों को उम्र राज्य की विधान सभा के लिए, हुए चुनावों मे 
३ प्र० श० मत प्राप्त हुए हों | इस प्रकार केवल ४ दलो--का्रेंस, समम्यवादी, प्रजा 
समाजवादी झौर जनसघ को राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता मिलो और राज्यीन 
दलों के रूप में १६ दलों को, अर्थात्‌ मुख्य दलों की सख्या काफी कम हो गई 
दूसरे ग्राम चुनावों में विभिन्न दलों द्वारा जीते गये स्थानों की सब्या प्रश्लिखित 


प्रकार रही 
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फाग्रेस सरकार की वैदेशिक भौर झान्तरिक नीति के कारण गत चुनावों 


के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में ही रहे भौर उसकी स्थिति पूर्व की अपेक्षा कुछ भ्रधिक 


सुदृढ़ हो मई । लोकसभा के लिए चुनाव में उसे १-५ प्रतिशत (६५ लाख) मत 
अधिक प्राप्त हुए । उसे कुल ३६६ स्थान मिले जो पहले से १२ अधिक थे। लोक- 


सभा में विपक्षी दलों की कुल संख्या १३१ से घटकर १२२ रह गई। श्रो अशोक 


मेहता के झनुसार दुसरे झाम चुनावों ने भारत के शिशु लोकतम्त्र की सुदृढ़ता व 


कमजोरी को सामने लाकर रख दिया । 


मोटे झाकड़ो में ११२,३००,००० मतदाताओं ने चुनावों में भाग 
लिया, जबकि प्रथम आम चुनावों में भाग लेने वाले मतदाताओं की सख्या 


४१६ ) आरतीय शासत और राजनीति 


१०३॥४००३९०० थी । मतदाताप्नो के प्रतिशत में ४४८ से ४६२ की 
वृद्धि हो गई । राजस्थान में। जो कि भारतोय संघ का एक पिछड़ा हुप्रा 
राज्य है; डरलें गये मतों की सेच्यो ४ प्रतिशत से बढ़कर भूछ प्रतिशत 
हो गई । भारतीय मतदाता मतदान के वारे मे चेतन हो गया है। पूर्व 


१८०० से घटकर १४५६ रह गई झौर राज्यों के विधान: के लिए 
उम्मीदवारों की सब्या १५,००० से र ६,८४० रहे गई । निर्वाचित 
आ्रायोग ढारा मान्यता प्राप्त प्रमुख चार राष्ट्रीय दलो को कुल 


दोनों ही राज्यों में कीर्गरस विरोधी दलों व तत्वों की, जो वम्व दो भाषी राज्य 
के विरुद्ध थे और जिन्हें इसी कारण दूसरे चुनावों में काफी 


राज्य 
आधार पर व नहाराष्द्र में विभाजित किया गया, जि परिणामस्वर्डी 


वु- फी समर्थन प्राप्त हैंगी था, 
स्थिति काफी कुमजीर पई गयी श्र काँग्रेस की स्थिति दोनों ही राज्या भू सुदृंढ 
गई । पजाव की राजनीति में भी भाषा को प्रदन अत्यधिक मद 


अकाली दल ने पंजाबी सूंचे के लिये आन्दोलन जारी रखा !। 


॥.. जी सिर का वी/र कमपाव्गे ऊवाखव॑ं ले ग्रहिवोव न कमथहा हक] 
५ 4957, 77" 67960 


्स्च्क्स्म्क्स््पसम+ 


अप भारतीय झासन और राजनीति 


(१) कोई दल ऐसे कार्य न करे जिससे वर्तमान मतभेद भ्रौर तीव्र 
बने, श्रापसी घृणा बढ़े या विभिन्न सम्प्रदायों अथवा जातियों के बीच 
खिंचाव वढे । (२) श्रत्येक दल यह ध्यान रसे कि उसके द्वारा संचालित 
किसी भी आ्रान्दोलन में हिंसापूर्ण कार्यवाहियों को प्रोत्साहन न मिले । 
(३) साम्प्रदायिक, जातीय, प्रादेशिक अववा आाषायी प्रइनों को हल 
कराने के लिये राजनीतिक दल कोई ऐसा ग्रान्दोलन न चलाये जिससे 
अव्यवस्था फैलने अ्रथवा कटुता व खिंचाव बढ़ने की सम्भावना हो । 
(४) राजनीतिक दल अन्य दलों द्वारा सगठित बैठकों व जयूसों ग्रादि में 
कोई रुकावट न ढाल । (५) सरकार जहाँ तक हो सके कानून भीर 
व्यवस्था कायम रखने के प्रयत्तों में नागरिक स्वतन्भताग्रों पर अनुचित 
प्रतिवन्ध न लगाये । (६) अपने दल के सदस्यों के हित में राजनीतिक 
शक्ति का प्रयोग न किया जाय । 

तीसरे श्राम चुतावों के लिये निर्वाचन आयोग ने देश व राज्यों में विभिन्न 
पुराने और नये दलो की स्थिति पर फिर से विचार किया और एक उदार प्राधार 
अपनाते हुये आयोग ने श्रारक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करने के लिये लोकसभा व 
राज्य विधान सभाओं के चुनावो में १६ दलों को मान्यता प्रदान की, जिसका 
संक्षिप्त वर्णन मिम्न प्रकार है : 

(१) काग्रेस--सभी राज्यों व सघीय क्षेत्रों मे । 

(२) प्रजा समाजवादी दल--पजाव, राजस्थान, त्रिपुरा को छोड़- 
कर सभी में । है 

(३) साम्यवादी दल--मध्यप्रदेश, मैसूर और हि० प्र० को छीड़- 
कर सभी में । 

(४) जनसंघ--मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर- 
प्रदेश व दिल्‍ली । 

(५) समाजवादी--आन्प्रप्रदेश, विहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, 
उत्तरप्रदेश और मनीपुर । 

(६) स्वतस्त्र--आरस्प्रभ्रदेश, विहार, गुजरात, मद्रास, उत्तरप्रदेश 
और हिं० प्र०। 

(७) हिन्दू महासभा--मध्यप्रदेश, प० बंगाल, दिल्ली । 

(८) रामराज्य परिपदु--मध्यप्रदेश और राजस्थान । 

(६) रिपब्लिकन पार्टी--महाराष्ट्र और पजाब ।7 

(१०) भारखड पार्टी--विहार । 
(११) मुस्लिम लीग--केरल । 

(१२) द्रविड़ मुनेत्रा कजगम---मद्रास । 
(१३) पेजेन्ट्स ओर वर्कंसे---महाराष्ट्र । 


टी बे >र डर 
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(१४) गरणतन्त्र परिपदू--उडीसा। 
(१५) झकाली दल--पजाव । 
(१६) फॉरवर्ड ब्लॉक--प० बंगाल । 
सभी राजनीतिक दलों--मान्यता प्राप्त तथा अन्य--को निर्वाचन आयोग 
द्वारा सुचित किया गया कि उनकी मान्यता को जारी रखने अथवा नई मान्यता 
प्रदान करने का आधार दल को प्रत्येक राज्य में प्राप्त निर्वाचकों के समर्थन की 
मात्रा होगी । आयोग ने समर्थन “की निम्ततम सीमा को ३ से बढ़ाकर ४ प्रतिशत 
कर दिया प्र्थात्‌ यह विहित किया गया कि कोई भी दल जिसे राज्य की विधान 
सभा अथवा लोकसभा के लिये राज्य में कुल डाले गये मतों का ४ प्रतिश्वत प्राप्त 
होगा उसे मान्यता प्रदान की जायेगी । दलों द्वारा विना सोचेन्सममे उम्मीदवारों 
को दलीय टिकट दिये जाने की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से आयोग ने यह निर्णय 
किया कि उन उम्मीदवारों के मतो को जिनकी जमानते जब्त होंगी ग्रिनती में नहीं 
प्म्मिलित किया जायेगा । आयोग ते यह भी स्पष्ट किया कि बह चुनाव के लिये 
दलो द्वारा किये गये गठ्वन्धनों या समभझोतों पर भी ध्यान नहीं देगा । दल को 
ऊैवल उन्ही उम्मीदवारो द्वारा प्राप्त मतों के लिये श्रेय मिलेगा जिन्हे कि दल खुले 
हप में चुनाव में भाग लेने के हेतु अपना टिकट दे। १६६२ के झ्राम चुनावों के 
परिणाम निम्नलिखित तालिकाओं में दिये गये है :? 
- तीसरे झाम चुनावों के परिणाम 
हे लोकसभा 





राज्य का नाम कुल स्थान कांग्रेस साम्यवादी श्र० स० जनसंघ स्वतन्त्र 





ग्रीध्र डरे. “बेड ७ ल््ल्नर न है “4 
प्रसम॑ हैंए 5 चेक कक र्‌ कल जय 
बिहार ४रे  रे€ है. २ न ७ 
जरात ५ ४ अि । हर १ न+ ४ 
ड्रल श्प ६ हि 5 जज. न5 
उध्यप्रदेश ' हे६. रह न्+ डरे डरे न 
द्रास है “४... «2१ र्‌ बन 5 तन 
हाराष्ट्र डी - ४१ शा 4 जज ! ++ 
मूर २६. -.२५ ना १ नज-ज.. ++ 
डीसा २० श्४ड सा शृ न+. “++ 
'गोब र्२ श्३ न न्न- डे -++; 
' उस्थान २३. ४ चं-+-+- 5 डरे 
त्तरप्रदेश ्ई $ ४ २ २ न्छ 5 अ क 
० बंगाल ३६ श्र डे पे न-- न 


ननतननत७णी।तणकण दी लक दणनीणीद व दथणईणदणओ न न चीन नीयततन---3--3->---++>--«->नक 
टिसराशााामायायाााबकाााथारापादाटएहाद 

' 2 ए०ड्ञोभ, 5.7..,. 7962 6&#शवों ड8टयंगकवड, 77. 4720-73. 
| 





दलगत राजनीति का विकास [ अर१ 








श्६५७ 
_# बी  अऑअजअख+-++++++-त++त+त*+5 
दल उम्मीदवार स्थान प्राप्त किये % स्थान % सत 
कांग्रेस ४६० ३७१ छ५१. ७८ 
स्वृतन्त्र दार्दी न+ न+ न च+ 
साम्यवादी दल श्ण्द २७ डे राह 
स्‌. दल श्ष्६ श्ह र्८ श्ण्ड 
भर चर दर, मे, पा. »++ तन न्जः 803 
समाजवादी दल ना 5 5 न्+ 
जनसघ १३० ड़ | ५६३ 
हिन्दू महासभा १६ श्‌ ०२ ०८६ 
रिपब्लिकन श्६ ड़ ८ १५ 
रामरज्य परिपद्‌ 34 न न ०'श्८ 
भ्रन्यदल ७३ डे २६ डाक 
स्वतन्त्र ४७५ बे छह २६१३६ 
कुल मोग डहड 


....ह.ह.........._+ जज जज जज: सससससइ-ात+++++++33+3््न्त्त+ा+ 





१६६२ 
...ह.#.#..0.0............-++++++तत+तततततततततत3+5 
दल उम्मोदवार स्थान प्राप्त किये % स्थान % मत 
.........+++ 2 कम 

काँग्रेस ड८ ५ ३ेफ८ा छरड. ४४७२ 
स्वृतस्त्र पार्टी १७३ श्८ ३७ ७८६ 
साम्यवादी दल १३७ २६ 4 €ह्४ 

प्र. सं. दर्भह, मे. पाः १६८ श्र र््‌ट चद१्‌ 
स. द. १०७ हा कई रप्र 
जनसघ १६६ श्र र्‌ा५८ ६४३ 
हिन्दू महासभा रेड 4 ण्त्रे ०६४ 
रिपब्लिकन हद डरे ७६ २८३ 
रामराज्य परिपदु ४१ रे ०४ ०६० 
अन्य दल घ््द्‌ रद ५७ ६३५ 
स्व॒तन्त्र 5० र० है 34 १९०८ 
कुल योग हरे 


नल ससअअनलक्‍नइन्सलीतसीततीतन तल तलत+9+-नननन+- नमक -3५-नन+भ ४०७9० 3-५+»७८»०५»+-म-->3०+००५०+, 


अधम तीन भाम चुनावों के ॥२ हा हैं शर्ट दंपता ै 
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राज्यीय पक द पा ० अमुफ़त रहे ; गद्राय--2बिड मुनेशा कजगस १०, 
० वयाल-.फॉरवड बच (१३, मसम-.. हित चीड्स क्रा्रेस (६, विहार-- 
फोारखण्ड २०, >स्पप्रदेश-. रामराज्य परिषद्‌ १०, १९ झौर समाजवादी 
१४, परपदेश--समाजकाती २४, और रिप्रब्तिकत द, *ैस्थाव--तागरात्प 
परिषद्‌ ३ भोर प्रमाजकाले ५, पजाब-- अ्रकाली दल १६, सहाराष्ट्र--.केनेण्ट्स 
री । 


भारत के उप-महा्षीपीय सम्रज उसे आदेखधिक, धामिक, मृत्त-वशीय, 
यी, सामाजिक भर सास्कतिक विविषताओं के विभिन्न राजनीतिक दतो के 
विकास मे योग दिया है । १६५२ में निवचिन आयोग ने १४७ अखित-भारतीय 
और ५२ राज्योय दलों को चुनाव चिन्हों के हेतु दी थी। १६३७ मे 
दी, किन्तु उनके अतिरिक्त 


राष् 
६ दल और "मर मे, जिन जिन्होंने एक या अधिक पाज्यों के चुनाव में माय लिया। रैल्द्र 
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में तीसरे श्राम चुनाव के लिये आयोग ने & झखिल-भारतीय और ७ राज्यीय दलो 
को मान्यता प्रदान की और अपनी रिपोर्ट में १८5 भ्रन्य दलों की सूची दी जिन्होंने 
लोक सभा या विधान सभाओं या दोनों के चुनावो में कुछ मत प्राप्त किये । इन 
सब दलों में २२ एक-राज्य वाले दल थे, जिनमें से केवल ६ को अपने २ राज्यों मे 
कुछ महत्वपूर्णों समन आप्त हुआ; शेप में से-३ दलों को तीन राज्यों मे समर्थन 
मिला, १ को € राज्यों मे, २ को ६ राज्यों में और ६ को प्राय सभी राज्यों में 
संमर्थंत मिला । 


तीन आम चनावो के वाद राजनीतिक मत लगभग १४५ राष्ट्रीय तथा 
स्थानीय दलों के पक्ष में स्थिर हो गया । ये विभिन्न दल .राष्ट्रवादी, समाजवादी, 
उदारबादी-व्यवहारवादी (!0०4-फञथट्टा77०), पधर्म-निरेपक्षीय, साम्प्रदाधिक, 
जन-जातीय, जातीय और प्रादेशिक-भाषायी श्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते है । 
राष्ट्रीय दलो में प्रमुख कार्ग्रेस, साम्यवादी दल, श्रजा समाजवादी तथा संयुक्त 
समाजवादी दल, स्वतन्त्र पार्टी श्लौर अखिल भारतीय जनसध है। स्थानीय 
(प्रादेशिक) दल, जिसके भ्रनुयायी केवल एक या कुछ ही राण्यों में है ये उल्लेखनीय 
है--द्रविड़ मुनेत्रा कजगम--डी० एम० के० (मद्रास), प्रकाली दल (पंजाब), 
पेजेन्ट्स एण्ड वर्क पार्टी (महाशप्ट्र), फॉरवर्ड ब्लॉक (प० बंगाल), मुस्लिम लीग 
(केरल), रिपब्लिकन थार्टी (महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश), क्रातिकारी समाजवादी दल 
(ए९एणणरंग्रण $0ण8॥5४ फध।/ केरल और १० बंगाल), हित्दू महासभा 
(मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश), और रामराज्य परिषद्‌ (मध्यग्रदेश व राजस्थान) । 
आरखण्ड पार्टी का, जिसके श्रनुबायी काफो बड़ो सख्या में बिहार के छीटा नागपुर 
क्षेत्र के जन-जातीय लोगो में थे, सन्‌ १६६३ में काग्रेसू मे विलीनीकरण हो गया। 
असम के पहाड़ी नेताग्रो का सम्मेलन (7॥6 3॥ एथा१ कां॥ ६80९8 ए०- 
#ध८४०४) राज्य के महत्वपूर्ण जन-जातीय समूहो का प्रतिनिधित्व करता है । कुछ 
राज्यों में जहाँ भाषा और राज्य की सीमा के प्रइनों का पूर्णतया निराकरण नहीं 
हो पाया है, स्थानीय समूह पाये जाते है, जो विश्विष्ट क्षेत्रो का पड़ीत्ी राज्य में 
विलीनीकरणा चाहते है यथा मैसूर में महाराष्ट्र एकीकरण समिति जो बेलगाँव 
जिले के कुछ क्षेत्रो का विलीनीकरण. महाराष्ट्र में चाहती है। परन्तु ऐसे समूह 
संक्रमण॒कालीन तथा महत्वहीन है। कुछ राज्यो में ऐसे भी दल थे जो केवल उप- 
प्रदेशो तक सीमित थे, जैसे पजाब में हरियाना प्रान्त सीमित झौर प० बयाल में 
ग्रुरखा लीग । हि 


“अखिल भारतीय काग्रेत समिति का द्वि-दिवसीय अ्रधिवेशन ४-६ जून 
१६६४ की नई दिल्‍ली में हुआआ। उस अवसर पर थी दामोदरत सम्जीव्या को, जो 
कुछ समय पूर्व आश्न के मुख्यमन्त्री रह चुके थे काग्रेस का प्रधान चुना गया । श्री 
सजीव्या प्रथम हरिजन है, जिन्हे कांग्रेस का ्रधेन चुना गया, साथ ही वह काग्रेस 
कार्य समिति के सदस्यों में सबसे कम आयु वाले थे जिन्हे का््रेस संगठन का सबसे 


डर४ हु भारतीय शासन बोर राजनीति 


ऊँचा पद मिला । (१) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जनता के सामते प्रजातालिक 
समाजवाद के ध्येय को अपनाया; जिसकी प्राप्ति नियोजित भ्र्थ-व्यवस्था के द्वारा 
की जायेगी । राष्ट्र ने काग्रेस के इस कार्यक्रम का समर्थन किया है । (२) प्रंचायत 
राज को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्वीकार किया । इस प्रयोग का लक्ष्य ग्रामीण 
सर्वताधारण को सुहढ़ बताना है और उनका देश के सामाजिक वे आगधिक 
पुननिर्माश कार्य में सक्रिय भाग प्राप्त करना है। यह आवश्यक है कि परवायत राज 
का ग्रारमभ्भ अधिक से भ्रधिक जन-समर्थन के साथ हो । अ्रतएवं श्रखित भारतीय 
काँग्रेस समिति ने यह मत प्रकट किया कि प्रचायतों का चुनाव दलीय आधार पर ते 
हो । समिति ने कांग्रेस समितियों को निदेश दिया कि ये इस बात को ध्यान मे 
रखेंगी और झ्राशा प्रकट की कि अन्य राजवीतिक दल इस लक्ष्य की प्राप्ति मे 
सहयोग देंगे । (३) काग्रेस समिति ने झस्जीकरण के लिये चल रही दौड़ की विद्या 
की और झाशा व्यक्त की नि शस्त्रीकरण पर १८ राष्ट्रों की समिति अपने कांय॑ में 
सफल होगी, जिससे कि एक उचित अवधि में सामान्य निःशस्त्रीकरण के तिगे 
सन्धि हो जाये और उसे कार्यान्वित करने के लिये उचित तस्त्र स्थापित हो जाये । 


सितस्वर माह में पट्टम थानु पिल्‍ले को, जो केरल में मिले-जुले मस्ति- 
मण्डल के मुल्यमन्त्री थे, पंजाब का गवनेर बनाया गया झोर उनका स्थाव आर० 
क्षकर ने लिया। १७ अक्तूबर १६६२ को प्र० स० दल की राष्ट्रीय कार्यकारिसी 
मे अपने को मिले-जुले मस्विन्‍मण्डनण से अलग कर लिया । अतएव कैरल में केवल 
कांग्रेस का ही सस्त्रि-मण्डल सत्तारूद हुआ । २० अ्वतूबर को चीती सेनाओं मे बर्ड 
पैमाने पर भारतीय प्रदेश पर आक्रमण किया, जिसके परिणामस्वरूप देश में 
आपतत-काल की घोयशा लागू हुई और झ्राक्रमराकारियों को बाहर विकाल भगाने 
के उद्देश्य से ऐसी राष्ट्रीयका श्रौर एकता की लहर फैली सी कि ऐसे तमयर मै 
स्वाभाविक थी । पंजाव में भ्रकाली सिक्‍्खों ने पजाबी सुवे की माँग स्थगित करे 
दी। मद्रास में द्रविड मुनेदा कजणम ने भी पृथक त्मिलनद की “माँग को स्थगित 
कर दिया और सभी दलों ने सरकार को उसके युद्ध-संचालन व प्रतिरक्षा सम्बन्धी 
सभी प्रयत्नों में सहयोग देने का निर्येय किया 

समाजवादियों में एकता के लिये प्रयत्म--१३ दिसम्बर १६६२ को उत्तर 
प्रदेश विधानमण्डल के प्रजा समाजवादी व साम्यवादी दरों का वितय हुमा और 
उन्होंने मिलकर संयुक्त समाजवादी दल (एांघल्ठ 30लंगाल शैशर/9) की समानता 
की, जिसमें उस समय ५६ सदस्य थे झोर * जिसे विध्यनसभा के ग्रध्यक्ष ने विरोबी 
पक्ष के सबसे बड़े दल के रूप में मान्यता भी प्रदान की । १४ दिसम्बर को नने दी 
ने एक ३ सदस्यो की समिति बनाई, जिसे एकता का सन्देश छँलाने का कार्य सीवा 
यया । प्र० स० दल के जनरल सेकेटरी ने १४ दिसम्बर के बकब्य में विलाम का 
स्वायत किया और प्र० स० दकू की उत्तरमदेशीय झूखा ने भी.२४ दितसबर 
दोनों दलों के बिलय का समर्थन किया । ३० दिसम्बर को समाजवादी दर्त के सदीर 
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सम्मेलन में, जो भरतपुर में हुआ, बड़े वहुमत से समाजवादी एकता के पक्ष में 
प्रस्ताव स्वीकार किया और उसने दोनों दलो के एकीकरण के लिये कोई झर्तें नही 
रखी । भारतीय समाचार-पत्रों ने भी इस विलय का स्वागत किया । जनवरी 
१६६३ में राजस्थान विधान सभा के प्र० स० व समाजवादी सदस्यों ने भी संयुक्त 
समाजवादी दल बना लिया, परन्तु प्र० स० दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने यह 
निरणंय किया कि दोनों दल के ७-७ सदस्यों की एक समिति बने जो समाजवादी 
दल के घोषणा-पत्र को इस प्रकार सशोधित करे कि वह सबको स्वीकार हो । इस 
शर्त के साथ प्र० स० दल ने एकता के पक्ष में निर्णंय किया । परन्तु समाजवादी दल 
की राष्ट्रीय समिति ने ३१ जनवरी के वक्तव्य में प्र० स० दल द्वारा लगाईं गई हार्त 
को भ्रस्वीकार कर दिया और विभिन्न राज्यों में प्र० स० दल की शाखाशभो से चाहा 
कि वे समाजवादी दल मे मिल जायें । उसने उत्तरप्रदेश व राजस्थान के सयुक्त दलों 
को धरामन्त्रित किया कि वे समाजवादी दल के सविधान के भ्रन्तर्गत राज्यी में 
विधानमण्डलीय दल के रूप में कार्य करे। इस प्रकार एकता के लिये किये गये 
प्रयल्तो मे सफलता के बजाय आपसी कठुता बढ़ गई । 
यद्यपि स्वतन्त्र पार्टी की स्थापना तीसरे श्राम चुनावों से केवल २३ वर्ष 

पूर्व हुई थी, तथापि उसने कांग्रेस व साम्यवादी दलों के अ्रतिरिक्त श्रन्य दलों की 
अपेक्षा ग्रधिक अच्छा समर्थन प्राप्त किया । लोकसभा मे प्राप्त स्थानों तथा उसके 

लिये डाले गये मतों की कुल संख्या में उसके अनुपात की हृष्टि से स्वतन्त्र पार्दी ने 
तीसरा स्थान प्राप्त किया और उसने प्रजा समाजवादी दल, जनसघ, समाजवादी 
दल और हिन्दू महासभा को पीछे छोड दिया। राज्यों की विधान सभाओ्रों मे 

स्व॒तन्त्र पार्दी ने २०७ स्थान प्राप्त किये, जबकि साम्यवादी दल मे २०१, प्र० स० 

दल ने १८१, जनसघ ने ११२ और समाजवादी दल ने ६२ स्थान प्राप्त किये । इस 

प्रकार स्व॒तन्त्र पार्टी विहार, राजस्थान, उड़ीसा और ग्रुजरात मे सरकारी रूप 

में विपक्ष ("रथ ०97०ञआं४0०9) बनी जहाँ उसे क्रश ५०, ३६, २३६ और २६ 

स्थान भिले । “राष्ट्र की राजनीति पर स्वतन्त्र पार्टी के आगमन. से पूर्व कांग्रेस 

के विरुद्ध श्रावाज्जें मुख्यतः: वाम॑पंथी दलों से झा रही थी, जिसके परिणामस्वरूप 

काग्रेस स्वयं वृद्धिपुर्ण मात्रा में समाजवादी भाषा को अपनाने लगी थी । जब स्वतन्त्र 

पार्टी की स्थापना की गई थी तो नेताओं का उद्देश्य काग्रेस पर कदाचित वामपंथी 

दलो के विरोध में दवाव डालने का था, परन्तु चुनावों में सफलता के वाद स्वतन्त् 

पार्दी के नेताओ्रों के विचारों में परिवर्तन हुआ । उन्होने सोचा कि वे झगले आम 

चुनावों पर काग्रेस को चुनौती देने के लिये अधिक सुहृढ़ स्थिति से होगे ।* 

सन्‌ १६६२ के आम चुनावों की एक विशेषता यह थी कि वामपथी दलों 
में एकता का झ्रभाव था और उन्हें एक ओर काग्रेस तया दूसरी और जनसघ व 


$ '$श्रॉग्रााब--्घंदएचद्ाटड ० 93. 00फष्धर्क्ांएट 0फए०जंवंणा.. एथा9, 
4. २. 8 3, 4#-सक्ा० 7965, #. 23 
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स्वतस्त्र पार्दी जैसे दक्षिएपंथी दलो की चुनौती का मुकावला करना पड़ा । डॉ० 
लोहिया के समाजवादी दल ने, जिसका विश्वास सदेव सम-दूरी के सिद्धान्त 
(एगणं98 ० ८पृपं-0592०) में रहा है, अक्रैले ही चुनाव लडे | प्रजा समाज- 
वादी दल ने, जिसके विश्वास का एक प्रमुख आधार साम्यवाद का विरोध है, 
वामपथी दलों के किसी भी ऐसे संयुक्त मोर्चे का समर्थन नहीं किया जिसमें 
साम्यवादी सम्मिलत थे। इसी कारण प्रजा समाजवादी दल प० वगाल के वामप्थी 
सथुक्त मोर्चे से पृथक्‌ रहा था और उसने सयुक्त महाराष्ट्र समिति से भी अपने की 
अलग कर लिया था। वामपथी दलों का गठवन्धन केवल १० बाल मे ही हो 
सका था जहाँ ६ दलो ने मिलकर सयुक्त मोर्चा बनाया था | उसमे ये दल सम्मिलित 
हुये थे--साम्यवादी दल, क्रांतिकारी ध्षाम्यवादी दल (९. 0. ?. ।.), क्ातिकारी 
समाजवादी दल (६, 5. 9 ), फॉरवर्ड ब्लॉक (सुभाषवादी), फॉरवर्ड ब्लॉक 
(माक्संवादी) और बॉलशैविक पार्टी । परन्तु वहाँ भी प्रजा समाजवादी दल झौर 
समाजवादी ऐक्य केन्द्र (8००६६ ए॥॥9 (७०॥॥४) सयुक्त मोर्चों से अलग रहे । 
छोटे पैमाने पर वामपथी दलो के ग्रठबन्धन केरल और महाराष्ट्र में भी हुये थे । 
अन्य राज्यों मे वामपथी दलो ने पृथक्‌ रूप से चुनावों में भाग लिया था । 


विरोधी दलों में एकता के लिये प्रयत्त--मन्‌ १६६३ के प्रारम्भिक महीनों 
* में हुये उप-चुनावो में जीतने पर अ-साम्यवादी विरोधी दलो ने यह प्रयत्न किया 
कि वे अस्थायी रूप से प्राप्त एकता को स्थिर बना सके! अभी तक तो केवल 
नकारात्मक पहुच अर्थात्‌ झासक दल (कांग्रेस) और साम्यवादी दलों के विरोध ने 
उनमें एकता लाई थी; अन्यथा अन्य प्रइनों पर उनमें गम्भीर मतभेद थे। प्राचार्य 
कृपलानी ने, जो किसी दल के सदस्य न बने थे, विरोधी दलों के बीच निम्ततम 
कार्यक्रम के आधार पर एकता स्थापित करने का झ्ति कठिन कार्य अपने हाथो मे 
लिया । जुत १६६३ में लखनऊ में श्रायोजित अखिल भारतीय समाजवादी ऐक्य 
सम्मेलन (8]॥ पाठांब 5०425 एआज एणाशिशा००) का उदघाटन करत 
समय सम्मेलन के सामने एकता के लिये निम्नलिखित ६ सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत 
किया : हे 2 म5 हि बे, 

(१) स्वच्छ और कुशल प्रशासन, (२) जब तक देश, की एक 

इच भूमि भी झत्रु के आधिपत्य में रहे चोनी आक्रमण का विरोधा 

(३) इस घ्येय की पूर्ति के लिये तथा उप-महाद्वीप की समृद्धि के लिये 

भारत और पाकिस्तान के वीच किसी प्रकार की अच्छी समभदारी वाने 

के लिये प्रथत्त करना; (४) सामाजिक न्याय की स्थापना । समाजवाद 

एक अस्पष्ट शब्द है, जिसे हो सकता है कि सभी लोकतन्त्रात्मक दल,मने 

स्वीकार करें, क्योंक्रि अपने कुछ रूपों में समाजवाद अ्-लोकतस्त्रवादी- 

आक्रामक और प्रतिगामी हे । (५) जब तक सार्वजनिक क्षेत्र (2०७९ 

$९०(०५) में सम्मिलित योजतायें समेकित न हो झौर उन्हें कुशनतापूर्वक 
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न चलाया जा सके, तव तक उद्योग और वास्पिज्य का झागे राष्ट्रीयकरण 
ने किया जाय । 
सम्मेलन ने एक प्रस्ताव स्वीकृत किया जिसमे आचार्य कृपलानी और डा० 
पी० सी० घोष से प्रार्थना की गई थी कि वे. प्र० स० दल और समाजवादी दल का 
विलीनीकरण करादे । एक दूसरे प्रस्ताव में सम्मेलन ने यह माग की कि समाजवादी 
दल के विरुद्ध घृणा भौर अपशब्द कहने के अभियान को तुरन्त ही वन्द किया 
जाये । ७ जुलाई को पटना में हुई एक सार्वजनिक सभा में डा० लोहिया नें श्री 
जयप्रकाश नारायण से अपील की कि वह सक्रिय राजनीति में सम्मिलित हो भौर 
उन्हें श्राश्वासन दिया कि वह उन्हें अपना पूरा प्तमर्थन देंगे । 
सन्‌ १६६३ के भश्रन्त में काग्रेस कार्य समिति में प्रायः एकमत रहा कि भरी 
कामराज नाडर को कांग्रेस का आगामी प्रधान चुना जाये । कुछ समय से कांग्रेस में 
वामपथी तथा दक्षिणपथी दो समूह वनते जा रहे थे; यद्यपि कार्ग्रेंस का लक्ष्य देश 
में एक कल्याणकारी राज्य ओर समाजवादी नमूने के समाज ($०००॥७६ काश 
शी 5००७५४५) की स्थापना थे । काग्रेस के वामपथी समाजवादियों (!९६६ 50९॥॥85) 
की सख्या गिती-चुनी थी । श्री कृप्णा मेनन और श्री के० डी० मालवीया को 
प्रगतिशील वामपंथी समझा जाता था। उत्तर प्रदेश के श्रमरोहा झौर फू खाबाद के 
संसदीय निर्वाचत-लषयी में कांग्रेस की प्राजय हुई ५ प्रजा समाजवादी दल के चेयरमेन 
श्री एस० एम० जोशी में सरकार की नीतियों को लोकतस्त्रवाद व समाजवाद का 
विरोधी बताया । साथ ही उन्होंने नेहरू सरकार से त्याग-पत्र देने की माँग की भर 
जनसाधारण का सधर्प चलाने की वात पर जोर दिया । 
पश्चिमी वगाल के साम्यवादी दल के दो ग्रुटों के बीच विवाद तीब्न हुआ, 
जबकि २ अक्तूवर को पेकिय-समर्थक ग्रुट ने दल के अधिकारियों के निदेश पर 
ध्यान ने देने का निर्शोग किया; यद्यपि दल के दोनों ही ग्रुढों ने इस बात के लिये 
मास की कि राजनीतिक वल्दियों को छोड़ा जाये। दल के सगठन-सेक्रेटरी श्री 
भोवानी सँन ने कहा कि डेमोक्र टिक कन्वेन्शन (70०00०क्कौ० ए०7८४०7) 
के बुलाने वालों ने समानान्तर देलीय केद्ध को सचालित किया और अधिकारी 
नेतृत्व का ध्यान महीं रखा | ५ अवलूवर को टाइम्स ऑफ इन्डिया ने लिखा कि 
केरल में दल का बडा भाग बंगाल के विद्रोहियों के साथ मिला था | केरल-बगाल 
मेल ने दल में फुट डालने का खतरा पैदा कर दिया था। दोनी गुटों के बीच इस 
बात पर असहमति पैदा हुई कि भारत जंसे विकासशील दैश में दल की क्‍या 
भूमिका रहे। राष्ट्रीय नेतृत्व नेहरू का समर्थन करने के सिद्धान्त से बधा था, 
विश्येपरूप से कांग्रेस में दक्षिएपंथी प्रतिगामियों के विरुद्ध अल्पसख्यक समूह ने, 
जो अधिक कट्टर और सकीर्णतावादी था, यह तके दिया कि कांग्रेस राष्ट्रीय पजी- 
बादियों का ही दल बना हुआ्ना भा, अतः वह कड़ा परिश्रम करने व्ले जन-साधारण 
के हितों को आगे बढ़ाने के माध्यम का कार्य नही कर सकता था । -._ - 


.। 
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४. चौथे आम चुनावों के पूर्व और बाद 


काँग्रेस का ६८वा अधिवेशन जनवरी ५-१० के बीच भुवनेइव < (उड़ीसा) 
में हुआ और कांग्रेस ने 'लोकतस्त्रात्मक समाजवाद' (छढए०८क्षाए $90॑४ए) 
का ध्येय अपनाया । इस विपय पर पास किये गये प्रस्ताव में कहा गया : 
मानवी तथा भौतिक साधनो के सबसे अधिक प्रभावी प्रयोग द्वारा 
देश मे प्रचुरता की ग्र्ृव्यवस्था (थ॥ ८एणाणाण ०६ ४#ए००आ००) 
को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण 
को आश्वस्त किया जा सके | उन्नति के फलों में प्रत्येक व्यक्ति को सम 
अवसर झौर न्यायपूर्ण भांग श्रवश्य ही मिलना चाहिये । विशेषाधिकार, 
अममानतायें (०४$9क॥7॥०$) श्रौर शोपण का विलोपन होना चाहिये । 
इस परिवर्तन को शात्तिपूर्ण उपायो द्वारा और जनता की सहमति से 
प्राप्त करना है, और भारत के संविधान में समाविष्ट लोकतत्त्रात्मक 
विधियों एवं मूल्यों का परिरक्षण तथा पोपरा करते हुये । कांग्रेस की 
विचारधारा को सक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है--लोकतन्‍्त्र, 
व्यक्ति की गरिमा ग्रौर सामाजिक न्याय पर आधारित लोकतन्वात्मक 
समाजवाद ( 
प्रस्ताव में इन बातों पर विशेष रूप से बल दिया भ्रयो-+ 
(प्र) प्रत्येक व्यक्ति की खाने, कपडे, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य को 
आावश्यकताश्रों को तुप्ट किया जाये; (झा) इन बातों की पूर्ति (तथा 
सामाजिक न्‍्याय की स्थापना) के लिये समुदाय के विभिन्न वर्मों के 
आर्थिक व सामाजिक पद में जो वडी अ्समानतायें है, उन्हे कम किया 
जाना चाहिये; (इ) जनता के सोचने और रहने के तरीकों में लोक- 
तन्प्रात्मक ढंग से आवश्यक मूलभूत परिवर्तेत किये जायें जिससे कि मानव 
व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके; और (ई) इन लक्ष्यों के सार को 
पाचवी योजना के कान में प्राप्त करने के कढ्नि काये को राष्ट्र अपने 
सामने रखे ॥९ हि 
जनवरी १६६४ मे स्वतन्त्र पार्टो के जनरल सेक्रेटरों श्रो एम० प्रार० 
ससानो ने कहा कि काग्रेस विरोधी सभी लोकतन्त्रात्मक दलों का विलीनीकरण 
सम्भव नहीं, मद्यपि वह स्वर्य उसका स्वागत करेंगे | दुर्भाग्यवक् प्रजा समाजवादी 
दल, जनसघ भौर समाजवादी दले ऐसे विलीनीकरणण के पक्ष में नही है, अतएव 
* उनकी पार्टी आगामी झ्राम चुनावों के अवसर पर चुनाव सम्बन्धी समायोजन 
(७४८०४००४) ४0)9४07०00) के लिये तैयार है। प्रजा समाजवादी दल के नेता्ी 
ने कहा कि भरी प्रश्लोक मेहता दल से त्याय-पत्र॒ न देकर उसे हानि पहुचा रहे में ! 


मनन नननीनानीनीनननन-नन-+. कह 
6 008£5३ छे८5०]एाआ०ा 60 ऐशला०ट2उ०/ १७4 5०्तंग्रांच्रा, बच॑ंणकारए व कह 
8#7रअरीक वा 5ीटडड2म, सै 4964. 


दलंगत राजनीति का विकास [ डर 


प्रजा समाजवादी दल में अमपूर्णो स्थिति को पैदा करने वाला एक और कारण भी 
था। डा० राम मनोहर लोहिया ने यह प्रस्ताव रखा कि उतका समाजवादी दल 
बिना शत प्रजा समाजवादी दल में विलीन हो जाय। प्रजा समाजवादी दल के 
कुछ नेताओो ने उसका स्वागत किया, परन्तु दल के चेयरमेन श्री एस० एम० जोशी 
में समाजवादी दल के नेताओं से विरोधी दलो तथा स्वतन्त्र पार्टी और जैनसघ 
के प्रति अपने रुख को पुनः परारिभाषित क्रने को कहा जिससे कि समाजवादी 
एकता के जिपे मार्ग साफ हो सके । 


चूकि श्री अ्ोक मेहता ने प्रायोजन श्रायोग (शवाएंगड 00ए/7४5आ०7) 
के परप-सभापति (7067प्राए-शाशआंत790) का पद स्वीकार कर लिया था और 


उन्होंने 


उन्होंने स्वयं प्रजा समाजवादी दल से त्यागपत्र नही दिया था, भरत. १५ फरवरी 
१६६४ को दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में खेद के साथ उनकी सदस्यता का ग्रन्त 
कर दिया। उसके बाद श्री श्रश्योक मेहता के समर्थकी मे श्रपता एक सम्मेलन बुलाया 
और निर्णय किया कि वे एक साथ विता पूर्व शत के कांग्रेस में सम्मिलित हो 
जाये। भई १६६४ में प्रधानमत्री नेहरू का स्वर्गंवास हो गया और कांग्रेस के 
सामने उनके उत्तराधिकारी को चुनने का कठिन प्रश्व आया ) लालबहादुर शास्त्री 
को नया नेता तथा भ्रधानसंत्री बतामा गया । ३ मई को हुये प्रान्श्रप्रदेश के दूसरे 
सम्मेलन में स्वतस्त्र पार्टी ने घोषित किया कि लोकतस्प प्रौर समाजवाद एक दूसरे 
से भ्रमंगत हैं. (8६700090/ 97 50०शथंशा) धा९ 700परए4४9०) । जहा तक 
नियोजन का सम्बन्ध है पार्टी उसके विरुद्ध नही है; पार्टी का विश्वास है कि 
नियोजन का लक्ष्य प्रचुरता हो ) साम्यवादी दल की नेशनल कौसिल ने जून १९६४ 
के अ्रधिवेशन पर नये प्रधानमंत्री लालवहादुर शास्त्री के नीति सम्बन्धी वक्तव्य 
का स्वायत किया और वायदा किया कि वह सभी प्रगतिशील तथा लोकतंत्रात्मक 
नीतियों व पर्यों को अपना समर्थव प्रदाव करेगी । परन्तु कौसिल ने इस सुझाव को 
पूर्णतया गलत व खतरनाक बताया कि लोकतवात्मक व समाजवादी शक्तियां कांग्रेस 
में सम्मिलित होकर उसे राष्ट्रीय एकता के प्लेटफार्म मे वदल दें । 


साम्यवादी दल (दक्षिण पंथो) की नेशनल कौसिल को बंँठकें ववस्थेर 
१६६४ में जिवेन्द्म में हुई । उनके वाद कौसिल ने यह मत ग्रभिव्यक्त किया कि 
सोवियत संघ में हाल के परिवर्तनों को 'विश्व मत की प्रतिक्रिया की श्रोर अधिक 
अच्छे ध्यान की हृष्टि से लायू किया गया था 7! परन्तु दल के वामपंथों वर्यों का 
एक अखिल भारतीय सम्मेलन नवम्बर के प्रथम सप्ताह में कलफत्ते में हुआ, जिसमें 
४०० से अधिक प्रतिनिधियों में भाग लिया । उसके द्वारा स्वीकृत एक अस्ताव में 
इस बात को नोट किया गया कि सोवियत समाजवादी दल के सभी पदों से 
खरचेब को हटा देने के बाद रूसी गौर चीनीं साम्यवादी दलों के बीच सम्बन्धो में 
सुधार हुआ है । प्रथम तवम्वर १६६४ को अश्रकाझित अपने एक नीति-सम्बन्धी 
वक्तव्य में जनसंघ ने ऐसे सभी देशो से सहयोग करने की अपील की जो झान्ति थौर "5, 
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सह-अस्तित्व (००-८४४४०८७) में विश्वास रखते है जिससे कि चीन की विस्तार- 
वादी और सैन्यवादी प्रवृत्तियों का मुकाबला किया जा सके । अग्रेल १६६५ में कच्छ 
के रंन [090 ० ६ घाणा) म्रे सीमा विवाद उठा और पाकिस्तान ने भारत के 
साथ युद्ध किया । ब्लिठेन के प्रधानमंत्री के प्रयत्न से दोनों देशों के बीच जून में 
युद्ध-बन्दी समभौता हुआ्ना । जुलाई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अ्रधिवेशन 
पर कांग्रेस ने कच्छ समझौते का समर्थन किया । प्रजा समाजवादी दल के जनरल 
सेक्रेटरी, श्री प्रेम भापिन, ने एक वक्तत्य मे कहा कि उनके दल ने समभोते को 
सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया है। परन्तु उन्होने समझौते की विस्तार की बातों 
में कुछ दोप बताये । साम्यवादी दल ने कच्छ समझौते को झर्तें के साथ अपना 
समर्थन (१०७॥९० 5७97070) प्रदान किया । जनसंघ ने समभौते को शास्त्री 
सरकार की ओर से पाकिस्तानी आक्रमण के सामने “लज्जाजनक ग्रात्म-समर्पण' 
[30 2७ ० $09770८00] ०४७॥9७)80००) कहा । एक प्रस्ताव में पार्टी की कार्य 
समिति ने समभौते की निन्‍दा को और शास्त्री सरकार पर राष्ट्र के हितों के प्रति 
“ग्रक्षम्य विश्वासघात” का आरोप लगाया । 


अगस्त १६६५ के अन्त में पाकिस्तान की कश्मीर में श्राक्ामक गतिविधियों 
के परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध आरम्भ हुआ, जो २३ 
सितम्बर को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद्‌ के प्रयत्व से बंद हुआ। ११-१२ 
सितम्बर को हुए ग्रापातकालीन अधिवेशन में ही प्रजा समाजवादी दल की नेशनल 
कौसिल ने सरकार को चेतावनी दी थी कि वह कश्मीर के प्रश्त पर युद्धवन्दी करने 
में जल्दी न करें। एक प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि जनता कश्मीर के भविष्य 
के प्रइन पर पाकिह्तान से कोई चार्ता न करे । जनसघ की केन्द्रीय कार्यकारिणी 
ने २७-२८ सितम्बर को अपने भ्रापातकालीन अधिवेशन में सरकार व जनता को 
प्राकिसतान के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रयत्नों में किसी भी प्रकार की ढील या सन्तोप की 
भावना के विरुद्ध चेतावनी दी | साम्यवादी दल (दक्षिख-पंथी) के केन्द्रीय सचिकातय 
ने चीन सरकार द्वारा भारत भरकार को दी गई धमकी की घोर निन्‍्दा की | १६ 
सितम्बर को दिये गये एक वक्तव्य में उसने कहा कि चीन द्वारा दिये गये भल्टीमेट्म 
का स्पष्ट उद्देश्य पाकिस्तानी सेना के मनोवल को प्रोत्साहित करना और भारत पर 
प्राकिस्तान की छर्तों को मनवाने के लिये दबाव डालना था । इसके पअतिरिक्त चीनी 
सरकार भारत-पाक युद्ध में भारत की अन्तर्ग्रस्तता से लाभ उठाकर हिमाचल प्रदेश में 
अपने श्राक्मामक कार्यों को आगे बढाना चाहती थी ॥ साम्पवादी दल (वामपंथी) की 
ओर से श्री ई० एम० एस० नम्बुद्रीपाद ने भारत सरकार को आइवामन दिया कि 
राष्ट्रीय सीमायों की रक्षा के प्रश्न पर वह देश की शेव जनता के साथ रहेगा । शीत 
के साथ ममस्या के वारे में श्री नम्बृदरीपाद ने कहा कि वह प्रत्यक्ष वार्ता द्वारा सम- 
भौते के पक्ष मे है और उन्होंने मुक्ाव दिया कि विवाद का भन्त करने के लिये 
भारत को चाहिये कि चीन को अव्साई चिन मे कुछ रियायतें दे दे । 


जज 
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परन्तु दूसरी अति पर स्वतस्थ्र पार्दो हे जो व्यक्ति को प्धिकतम ह्वतस्व॒ता 
प्रदान करना चाहती है, जिसके द्वारा कल्याणकारी समाज (कल्याणकारी राज्य 
नही) को निम्मित किया जा सके ) वास्‍््तव में, स्वतन्त्रता की धारणा को स्वतस्त्र 
पार्डी के सदस्य इस सीमा तक ले गये कि पार्टी के मौतर हो सदस्य झनेक गहुत्व- 
पूर्ण प्रश्वो यथा राजभाषा, कश्मीर---के बारे में भ्रिन्न-भिन्‍्न मत रखते हैं। पार्टी के 
अनुसार राज्य क्रमिक रूप से पीछे हटता रहेगा जिससे कि व्यक्तिगत किसान, उदयमी, 
व्यापारी और दस्तकार अपना-अपना पुर्णे विश्वास कर सके। राज्य, अधिक से 
अधिक, कल्याणकारी कार्यों मे अयनो भुमिका रख सकता है। स्वतन्त्र पार्टी ने 
अपनी विचारधारा को स्पष्ट करते हुये वताया कि बढ़ उसका वर्णन उदारवादी 
(004) कहकर करती है, परन्तु उसने घनेक राष्ट्रीय प्रश्नों के लिये उत्तर नही 
दिये । आ्राथिक प्रश्नों पर पार्टी जनता के पहल श्रौर उद्यम को राज्य के चर्तमात 
हस्तक्षेप के स्थान प्रर रखना चाहती है | करों में भारी कमी की जायेगी, फ्रेमिकर 
का उन्मूलन किया जायेगा थौर सरकार को निजी उद्यम के साथ प्रतिस्पर्धा ररवे मे 
रोका जायेगा ( नियोजन और वर्तमान राज्याधीन निगम जारी रहेगी, परन्तु उनकी 
प्रयोजन नया होगा । प्रश्न यह्‌ हैं कि पार्टी राज्य कोप के लिये भ्रवश्यक घने कहे! 
से लायेगी ? अवकि करो मे भारी कमी हो जायेगी | 


प्रजा| समाजवादी दल ने विकेन्द्रीकृठ समाजवाद का समर्थन किया, ने कि 
राज्य के स्वामित्व के चिस्तार का । बेंकों, वीमे, खाने, सनिज्र तेलो, वगीचे, चुनी 
हुई वस्तुओं भें थोक भ्ौर विदेशी व्यात्वार को राष्ट्रीयकुत किया जावेगा। लोक- 
तथात्मक ढग पर संगदित जिला प्रशासन झ्राथिक नियोजन की प्रमुख इकाई होगी ! 
भूमि सुधारो को जिला प्रशासन ही कार्योन्वित करेगा तथा कृषि सहकारी समितियों 
(०87 0पञपा ० ०००:७४४४९४ 00. ९०००ए९०४४९८ थि॥5) को प्रोत्साहन दिया 
जायेगा । निगमो पर श्रमिकों का प्रतिनिधित्व रहेगा। यद्यपि कुछ महँलपण 
मामलो, विशेषकर वंदेशिक सहायता, के बारे में दल ने अपने दुष्टिकोर को स्पष्ट 
नही फिया, फिर भी समग्रत. दल का चुनाव कार्यक्रम सयत व स्पष्ट था । 


भारतीय जनसंघ किसी विचारधारा से नहीं बंधा, सिवाय इसके कि वह 
एकता व प्रजातस्त्र के सिद्धान्वो को आधारभूत मानता है। वह यह पसन्द मही 
करता कि उप्ते साम्प्रदायिक कहा जाये, स्यपि उसका राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 
(२. ६ 5.] जमे संगठनों से घनिष्ठ मेल है। यह स्पष्द नहीं द्वोदा कि दल 
विभिन्‍न समुदायों के वीच किस प्रकार राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देगा। अवसाद 
का विद्वास प्रतिरक्षा के ऐसे निर्माण मे है कि भारत अपने पैरो पर खड़ा हो सके 
जनसध के श्नुसार सैनिक-मुटो से पृथक रहने की नीति (7०४०७ ण॑ 7०0-शी87% 
गश्थ्का) के स्थान पर मित्र देझ्ों को पाने की होनो चाहिये। चीनियों को भारत 
की सीमा, तिथ्वत से भी, पुर्णतेया भगा देना चाहिये। आथिक मामलों पर दत्त नै 
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कोई मार्मद्शक रेखायें स्वीकार नही की, तिवाय इसके कि वह वास्तविक और 
व्यावहारिक पहुंच को अपनायेगा गर्थात्‌ कृषि के लिये प्राथमिकता, लघु पैमाने की 
सिचाई, भूमि-सीमा के बारे में वास्तविक नीति, लघु पैमाने और अधिक श्रमिको 
को रोजगार देने वाले उधौग, वेँदेशिक महायता तथा अधिक कर भार से प्राप्त 
साधनों पर तिर्भरता के बिना । जनसघ को दृष्टि मे भारत की बहुमुखी समस्याओं 
का हल सरल है । 
तीसरे आम चुनावों के समय साम्यवादों दल एक था| उस समय उसने 
संविधान की सीमा भें रहते हुये उग्रगामी राष्ट्रीय पुनर्निर्माश की बात की थी । 
चौवे श्राम चुनावों के पूर्व साम्यवादी दल दक्षिसपथी और वामपथी दो समूहों में 
विभाजित हो गया। दक्षिशपथी समूह ने तव भी काग्रेस को पूर्णतया प्रतियामी 
नही कहा, वरन्‌ यह ग्रतुभव किया कि उस पर समाजवादी नीतियों के श्रनुसरण 
हेतु दबाव डाला जा सकता है। दल का उद्देश्य कांग्रेस के भीतर शर 
बाहर क्रान्ति-विरीधी शक्तियों (००ण्माल 76४०प०॥९४ 407००) से लड़ना है । 
दल ने अमरीका से सहायता लेना बन्द करने की माय की तथा एकाधिकारी 
फर्मों व बड़े उद्योगों के राष्ट्रीयकरणा का वायदा किया। बड़े भ्रूमिपतियों 
की भूमि जब्त की जायेगी और वह कृषि श्रमिकों व निर्धन किसानों में वितरित 
की जायेगी । उसने एक नये संघर्ष के प्रारम्भ को देखा और ग्रामीण क्षेत्रो मे 
ऋलन्ति को । शक्ति प्राप्त करने के लिये सभी प्रकार के तरीको--रूढिगत भ्र-ससदा- 
त्मक तरीकों से लेकर हिसापूर्ण सघर्प तक--का प्रयोग किया जायेगा । 
सभी कांग्रेस विरोधी दलों में, जेसी की आशा की जा सकतो थी, इस वात 
पर सहमति हो गई थी कि काँग्रेस शासन विशेषरूप से कुछ वर्ष धृर्व से, राष्ट्र को 
आधिक सकेद की ओर ले जा रहा था और साम्यवादियों के अनुसार राज्य शक्ति 
के शून्य की ओर | परन्तु काग्रेस ने यह विश्वास प्रकट किया कि झौद्योगिको 
(९०॥०००।०४५) में शीघ्र ही आत्म-निर्भरत्ता की प्राप्ति होगी और वास्तव में 
वैज्ञानिक क्रान्ति आरम्भ होगी । नियोजन और झाथिक विकास के निदेशन व सार्ग- 
दर्मन में राज्य एक क्रियाशील व गतिशील भाग लेगा और भ्रथ॑-व्यवस्था के 
महत्वपूर्ण पहलू निजी हाथो में व्‌ रहेगे । कांग्रेस का घोषणा-पत्र उसकी सूचिदित 
नीतियो का ही विस्तार था, जिसमे पूर्व लक्ष्यों की पूर्ति मे रही कमियो ने उसे 
पूर्व की अपेक्षा कम आशावादी लक्ष्य निर्धारित करने पर विवश किया था। हाल 
ही भें मिमित जन कांग्रेत़ ने एक वक्तव्य जारी किया था, वही उसका घोषखापत्र 
था । उसने मुख्य रूप से पाँच वर्षों में खाद्य मे आत्म-निर्भेरता प्राप्त करने पर बल 
दिया था। विभिन्‍न प्रकार के फार्मों के लिये भूमि के स्वामित्व की अधिकतम 
सीमायें भी भिन्‍न-मिन्‍न रखने की बात कही गई थी। आधारभूत उद्योगो को 
- राष्ट्रीय विनियमन के अन्तंगव रखने, किन्तु सावेजनिक या निजी किसी भी क्षेत्र 
के एकाधिकार को स्थापित न करने का सुझाव दिया गया था। आथिक और 
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संजनीतिक लोकतर्ते के सिद्धान्ती पर आधारित कॉमनवैल्थ की रचना के नये ध्येय 
को अपनाया गया था ४ 
सन्‌ १६५७ के चौथे भरा 


नामजद किया जानी था । राज्यों की विधान सभाओ्रो के ऊँले सदस्यों की संखूयो 


क,श्श्ध्से घढ़कर रे+रैफ रे हो गई थी और संघीय क्षेत्रों की विधान सभाओं के 


-क्षेत्रों के परिसीमन के वीद अनुसूचित जन-जातियो के लिये 
प्रारक्षित स्थानों की सस्या में भी वृद्धि हुई थी । लोकसभा में उनके रुथात कमर" 
७६ और २२ जे बढ़कर ७७ और ३७ हो गये थे । राज्यो की विधान सभाओं में 


(२) दूसरे राजनीतिक दलों की आलोचना उनकी सीतिमी वे 
कार्यक्रमों वेथों अतीत के कार्यों तक सीमित रहेगी । ईमरे राजनीतिक 
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दलो के नेताओ्रों व कार्यकर्ताओ्रों के व्यक्तितत जीवन के सभी 
पहलुओं को भ्रालोचना से वाहर रखा जायेगा, साथ ही ग्रसम्पुष्ठ 
आरोपो को भी । 

(३) राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके 
कार्यकर्ता व समर्थक भ्रन्य दलों द्वारा आयोजित सभाझो और जदूसो में 
बाधा या अव्यवस्था न पँदा करे । 

(४) सरकार कानून और व्यवस्था को वताये रखने के लिये प्राव- 
इयक प्मों को उठाते हुये भी इस बात का ध्यान रसेगी कि वह नागरिक 
स्वतन्ब्रताओ पर अनुचित प्रतिवन्ध न लगायेगी और ऐसे पगो का प्रयोग 
न करेगी जो कि राजनीतिक दलो के सन्तोपजनक चुनाव अभियान से 
हस्तक्षेप डालने वाले हो । 

(५) किसी भी स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग चुनाव हितों 
को आगे बढाने के लिये न किया जायेगा । सत्तारूढ दल यह सुनिश्चित 
करेगा कि वह इस प्रकार की शिकायत के लिये अवसर न देगा कि उसने 
अपनी सरकारी स्थिति का प्रयोग अपने चुनाव अभियान को झागे बढाने 
के लिये किया है । 

(६) मत प्राप्त करने के लिये जातीय भ्रथवा साम्प्रदायिक भावों 
को श्रपील न की जायेगी । 

(७) शास्तिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान को सुनिश्चित बनाने श्रौर 
मतदाता को ग्रपने मताधिकार का स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग करने देने के 
लिये, सभी राजनीतिक दलो को चुनाव कार्य में लगे सभी अधिकारियों 
को पूरा सहयोग देना चाहिये । 

(५) सभी राजनीतिक दलो को ऐसी कार्यवााहियो का विरोध 
करना चाहिये जो कि निर्वाचन कानून के अन्तगंत अपराध हों ।९ 
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(चौथे झाम -चुतावो ने भारतीय सघ के मानचित्र को फिर से खीचा है, 
जिसमे विभिन्‍न प्रकार के रंग भरे है। भारतीय नायरिक आ्राज विभिन्‍न रगो की 
सरकारों को देश के विभिन्‍न भागों में देखता है। सरकारों का राजनीतिक रंग 
अति वामपथ से लेकर अति दक्षिण पथ तक भिन्न-भिन्न प्रकार का है। केन्द्र में 
काँग्रेस दल का शासन है, किन्तु ससद में उसका बहुमत बहु। कम हो गया है ।१३ 
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डं४ड०. भारतीय शासन गौर राजनीति 


के वाद यह स्पथ्ट हो गया कि काग्रे्-विरोधी दलों ने श्रपनी विजय से पूरा लाभ न 
उठाया और काग्रेस ने अ्रपनी पराजय से भी कोई पाठ नहीं सीसा । वियत दो वर्षो 
की उल्लेखनीय विशेषता राजनीतिन्नो द्वारा वेयक्तिक ब्क्ति के सिये भाग-दीड़ रही 
है | भ्रधिकतर विधायक मंत्री पर्दों के लिये एक दज्ष से दूसरे दल में सम्मिलित हुये 
है । विभिन्‍न दलों के मिले-जुले मत्रिमण्डलों के सदस्यों को प्रशासन कार्यो के लिये 
समय न्ठी मिला है, क्योकि वे तो अपने पदों को कायम रखने के लिये संघपंशीत 


रहे है । 
कांग्रेस बिरोधो दलों अयवा संग्रुक्ष विधायक दलों के मस्त्रिमंडल कई 
राज्यों में बने, किन्तु कुछ ही समय वाद एक के बाद दूसरे का पतन हो गया 
और अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति ब्ातव स्थापित हुप्रा। रोगी तब दोफपू्७ 
काँग्रेस के सिवाय अन्य दलो के संगठन काठिताई से ही प्रखिल भारतीय हैं । ऐसे 
राजनीतिक दलो के लिये जो बर्ग-युद्ध और क्रान्तिकारी उलद-फेर की बातें करते 
है, भारत में उपजाऊ भूमि नद्दी है। साथ ही वे दल, जो देश की समस्याग्रो को 
साम्प्रदायिक दुध्टि से देखते है, यह नही देख पाते कि वे ्रपनी नीतियों से देश के 
बड़े वर्गों के समर्थव को खो रहे है । ऐसे ही अनेक भाषात्रों वाले भारत में कोई 
भी राजनीतिक दल जिसका भाषा के बारे में अनममीय दृष्टिकोश हो, देश के 
विशास क्षैत्रों पर अपने प्रभाव को सीमित ही कर रहा है वे दल, जो इस ग्रत्य- 
घिक धनी जनसंख्या वाले देश में स्वतन्त्र वाजार की दक्षाये उत्पन्न करने का स्वप्न 
देखते है । प्रधिकांश विधेषाधिकार-हीन जनसाधारण की दुष्टि में स्वभावतः सन्देह की 
दृष्टि से देबे जाते है । कोई भी दल, उसकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो, 
प्रभावी ढंग से जीवित रहने की चुनौती का सुक्ाबला करने की आशा कर त्कता है, 
यदि वह अपना विकास एक सच्चे अखिल-भारतीय, धर्म-निरपेश और सहंवशील 
राजनीतिक निकाय के रूप में कर ले। यदि प्रत्येक दल अपने को वर्गीय, साम्प्रदायिक 
अथवा प्रादेशिक प्रभावों से मुक्त करले, तो एक समान दलों के लिये मिलना भ्रथवा 
मिलकर कार्य करना सरल होगा ) दक्षिणपृवी अ्धितायकथाही प्रथवा वामप्रथी 
अधिनायकशादी अथवा वामपथी दलो की प्रेरणा से उत्पन्त होने वाली ग्राजकता 
' हे पैदा होने वाले वास्तविक खत्तरे से आखें बन्द कर लेना व्यर्थ होगा । दोनो का 
उत्तर वर्तमान समाजवादी और अनुदार शक्तियों का समेकित होवा तथा सामूहिक 
नेतृत्व का विकास है। भारत में पहले ही अनेक दल हैं, गत: नये दल की झावर- 
यकता नहीं ) उनके सामने तो कठिन कार्य सासइ प्रजातन्त्र को स्थिरता का रूप 
प्रदान करना है, जो कि दो या तीन अखिल-भारतीय दल ही कर सकते है | 
चुनावों के वाद मिलेन्जुले सन्त्रिन्मण्डलो (००४॥४9॥ शांशशक्य३) का 
मार्ग खुदम दीखाई पड़ा । उसका कारण यह था कि तव तक के सत्तारूढ दल 
कांग्रेस के प्रति जन-साधारणस में व्यापक असन्तोष था और ऐसा प्रतीत हुआ कि 
नये शासन आगे बढ़ने और सुशासन प्रदान करने की इच्छा रखते हेँ। भ्रतएव 


दलग्रत राजनीति का विक्रास [ डव१ 


उन्हें जनता का प्रचुर समर्थन मिला । उनसे वडी आश्ञायें लगाई गईं ; वातावरण 
भ्राशा भौर जीवन से पूर्ण था। परन्तु ६ माह भी न बीतने पाये थे कि उन्होने 
अप्रत्याशित तेजी के साथ जनता की सदूभावना को खो दिया। पश्चिमी बग्राल 
इस बात में अग्रणी रहा | मुख्यमत्री श्रजय मुकर्जी ने, जिन्हें जनता का अत्यधिक 
समर्थन मिला था, श्रपनी सरकार के पतन के लिये मार्ग तंयार किया। कदाचित 
उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में साम्यवादियों की गतिविधियों से भय उत्पन्न हुग्ना 
और उन्होने एक बार तो त्यागपत्र देने का निर्णय ही कर लिया । किन्तु ऐसा न 
करके उन्होने प्रग्ने निंय और विचारों को वदला और सयुक्त मोर्चे की सरकार 
के भ्रन्य भ्गों से हर कीमत पर गठवन्वन वनाये रखा। जैसा कि पूर्वगामी प्रध्यायों 
में बताया जा चुका है, उन्होंने साम्यवादी दल के प्रभाव में आ्राकर उ्वनंर 
के कहने पर भी विधानसभा का अधिवेशन न बुलाया श्रौर विवज् होकर गवर्नर ने 
उनके मत्रि-्मडल को भग किया और वाल मे राष्ट्रपति शासन स्थापित हुआ। 
बिहार में श्री बी० पी० मण्डल ने श्री महामाया प्रसाद सिन्हा के मत्री-मडल को 
हटवाया और कामग्रेस को छोड़कर आने वाले श्री भोला पसदान श्ञास्त्रि ने नया 
मन्रिमडल बनाया ; उनका मत्रिमण्डल भी कुछ ही समय तक रह सका भर बहा 
भी राष्ट्रपति शासन स्थापित हुआ ॥ 


उत्तर प्रदेश में कांग्रेसी नेता श्री चरण सिह और उनके कुछ साथियों ने 
कांग्रेसी मत्रिमण्डल को त्यागपत्र देने पर विवश किया। सभी दलो ने मिलकर 
श्री चरण सिह के नेतृत्व में संयुक्त विधायक दल का मत्रिमडल वनाथा जो आपसी 
मतभेदों के कारण कुछ ही महीने तक चल सका और वहा भी राष्ट्रपति शासन 
स्थापित हुआ । हरयाना में राव बीरेन्द्र सह और उनके कुछ सहयोगियों ने कॉग्रेस 
को छोडा, फलतः कांग्रेसी मत्रिमडल के स्थान पर राव बीरेखद्ध सिंह के नेतृत्व में 
कांग्रेस विरोधी दलो का मिला-जुला मत्रिमडल वना; परन्तु बहाँ भी प्रापसी 
प्रतभेदो और कुछ विधायको के वार-बार एक ओर से दूसरे पक्ष में जाने पर राव 
बीरेन्द्र सिह को त्याग-पत्र देना पडा श्र वहाँ भी राष्ट्रपति शासन लागू हुमा । 
पंजाब में भ्रारम्भ में संयुक्त मोर्चे का मंत्रिमण्डल श्री गुरनाम सिंह के नेतृत्व में 
गछित हुआ था ; उनके मत्रिमडल को अपने ही कुछ सदस्यों के दल बदल के कारण 
त्यागपत्र देना पड़ा और वहाँ भी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। मध्य प्रदेश में 
श्री गोबिन्द नारायण सिंह और उनके काफी साथियों ने काग्रेस को छोडकर सयुक्त 
विधायक दल का सत्रिमडल बनवाने में सफनता पाई। परन्तु वहाँ भी झापसी 
मतभेदों और विभिन्‍न दलों की नीतियो व कायंक्रमों में ग्राधारभूत अन्तर होने के 
कारण श्री गोविन्द नारायण सिह के नेतृत्व मे वना मन्त्रिमण्डल आरम्भ से ही 
डावाडोल स्थिति में रहा है। केवल उड़ीसा और केरल में मिली-जुली सरकारें 
अभी तक सफल रही है और सम्भावना है कि वे अपनी पूरी अवधि तक प्रदासीन 
रह सकेगी, यद्यपि केरल के मत्रिमडल मे भी आपसी मतभेद काफी गहरे है। 


डे४डर ] भारतीय श्ाश्नन श्र राजनीनि 


केवल मद्रास में डी० एम० के० का एकदलीय मश्रिमण्डल बना, जो सफलतापूर्वक 
कार्य कर रहा है भौर वहाँ भ्रस्थिरता के कोई चिन्ह नहीं हैं। अक्तूबर १६६७ की 
स्थिति का वर्णन निम्न शब्दों में किया गया है . 
उत्तर प्रदेश में स्थिति वृद्धिपुर्ण मात्रा में झ्राश्वयंजनक होती जा रही 
है । सयुक्त समाजवादी दल और साम्यवादी दल की स्थिति तनिक भी स्पष्ट 
नही है । विभिन्‍न दलों की ओर से आने वाले वक्‍तब्य और प्रति-ववतव्य 
फेवल मनीरजक है । इस बीच में सावंजनिक नीति के मामलों पर कोई 
ध्यान नही दिया जा रहा है। विहार और हरयाना में स्थिति समान रूप 
से दुसपूर्णा है। एक रोचक वात यह है कि मिले-जुले मप्रिमडलो के तथा- 
कथधिक भ्नेक निर्माता उन्ही का पतन कराने के कार्य में आगे है । पश्चिमी 
बंगाल में कबीर बन्धुश्नो को देखिये, विहार में बी० पी० मण्डल को, 
पजाव में हुडियारा को, उत्तर प्रदेश में स० स० व साम्यवादी दलों के 
नेताओं को । हो सकता है कि उनमे से कुछ विचारधाराग्रो के भ्राधार 
पर ऐसा कर रहे हो । परन्तु मोटे रूप में वैयक्तिक महत्वाकांक्षायें, छोटी- 
छोटी बातों के लिये अभिमान व पक्षपात स्थिति को विगाड रहे हे । 
केवल यही निष्कर्ष मिकाला जा सकता है कि सत्ता के पदों के लिये 
बढी हुई भ्रूख्त सरकारों को कायम नही रख सकती--भ्रच्छी सरकारों की 
वात छोडिये | उनमें विश्वास की कुछ साम्यता का होना झावश्यक है । 
विभिन्‍न अनोले दलो से बने मत्रिमडल शीघ्र ही लुप्त हो जायेगे, जँसे ही 
उनके प्रति जनसाधारण का समर्थन कम हो जायेगा, जो कि अभी तक 
कुछ मात्रा में उनके साथ है और वह समय वहुत दूर नही है। परन्तु इस 
कारण से हमारा लोकतन्त्र में विश्वास कम नहीं होना चाहिये। अन्य 
अवस्थाग्रो की भाति यह अवस्था भी ग्रवश्य ही बीत जायेगी ।77 
काग्रेस विरोधी दलो की राजनीति के वारे मे एक बात यह अच्छी है कि 
उनकी शक्ति बढ़ी है और लगभग २० वर्ष तक एक ही दल अर्थात्‌ कांग्रेस का 
प्रभुत्व समाप्त हुआ है। चोथे झाम चुनावों के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि सासद 
पद्धति अधिक सफल हो सकेगी, क्योकि विरोधी पक्ष अधिक सुदुढ हो गया है और 
सत्तारूढ़ तथा विरोधी पक्षो के वीच सम्तुलव कायम होगा। परन्तु प्रायः सभी 
राज्यों में (मद्रास को छोड़कर) वने गर-काग्रेसी मत्रि-मण्डलो में अनेक दल 
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दलग्त राजनीति का सिद्धान्त [. ४४३ 


सम्मिलित हुये, जिनकी नीतियों व कार्यत्रमों मे आधारभूत श्रन्तर है । इसी कारण 
ऐसे मन्त्रिमण्डलो की स्थिति फ्रास के तीसरे व चौथे गरणातन्त्रों के काल में मन्रि- 
मडलो जैसी थी, जिनका औसत जीवन-काल कुछ ही माह था । 
भारतीय राजनीति, विशेष रूप से कांग्रेस विरोधो दलों की राजनीति को 
सिद्धान्त रूप में समभना अति कठिन है । प्रत्येक प्रमुख दल, और उनकी सख्या 
सात है, जिनके अ्रतिरिक्त प्रादेशिक स्तर पर बीसियों छोटे-छाटे या कम महत्वपूरां 
दल है, सरकार या विरोधी पक्ष का अ्रग है । सरकारो की भाँति विरोधी पक्ष में 
भी अ्रनेक दल मिले-जुले है। यह एक अ्रनोखी वात है, अनेक राज़्यों मे सरकार 
या विरोधी पक्ष को किसी एक दल से सम्बन्धित करना कठिन है । इस प्रकार निम्न 
कथन सत्य है : 
भारत प्राय एक-दलीय पद्धति से बहुदलीय पद्धति में कूद पडा है, 
इस प्रयत्न में कि वह द्वि-दलीय पद्धति में स्थिर हो जाये । परन्तु द्वि- 
दलीय पद्धति, जो कि सासद प्रजातन्त्र का मुख्य ग्राधार है, श्रास-पास 
कही भी नही दिखाई पड़ती +*“'ऐसे दल विरोधी पक्ष में हो सकते है 
जिनका विधान-मण्डलो में बहुमत न हो, परन्तु चूकि वे वहुधा सरकार के 
ही विरोधी नही होते परन्तु एक दूसरे का भी विरोध करते है, वे 
अप्रभावी विरोधी पक्ष की व्यवस्था करते है। इसी प्रकार वे दल णो 
सरकार बनाते है, चाहे उन्होने एक सामान्य कार्यक्रम को स्वीकार कर 
लिया हो, शीघ्र ही आपस में गम्भीर मतभेदों मे पड जाते है, जब तक 
उनमे विचारधारा की एकता का अभाव रहता है। सत्तारूढ बने रहने 
की भावना उनकी बदलती हुई निष्ठा्रो को कुछ एकता प्रदान करती है । 
यह बात कि उनमे अन्तरनिहित कमजोरी रहती है इन बातो से प्रमारित 
होती है--एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाना, दल-बदल श्रौर मत्रि-मडलो 
का हटाया जाना । उत्तर-प्रदेश तथा ग्रन्य राज्यों में बनी संयुक्त विधायक 
दलों की सरकारों में बहुधा यही होता रहा ॥78 
यदि भारत में सांसद पद्धति को सफल होना है, तो यह स्पष्ट है कि 
इसे दो या तीन दलीय पद्धति पर आधारित होना चाहिये। अनेक दलों का 
विकास भ्रजातन्त्रात्मक पद्धति के लिये एक निश्चित खतरा है। एक ओर तो झाज 
अनेक दलो में जो भ्रति वामपथी विचारधारा से लेकर प्रति दक्षिणपयथी विचार- 
घारय तक फैचे है, विचारधारा सम्बन्धी परस्पर व्यापन (०श४-०कडराए8) है, 
जबकि व्यावसायिक कार्यक्रमों की दुष्टि से वे एक दूसरे के विरुद्ध का करते है 
और बड़ी मात्रा में एक दूसरे के कार्य को नष्ट कर देते है । यही कारण है कि 
विभिन्‍न राज्यो में वने मिज़ेन्जुले मत्रिमठल कोई सफलता प्राप्त ने कर सके । 
दूसरे, देश में राजीतिक दल मोटे रूप में काग्रेम और काग्रेस-विरोधी दो समूहों मे 
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विभाजित हैं ; इस प्रकार के अन्दर का अ्व कोई महत्व नहीं है। पिछले कुछ 
महीनों में एक अति चिस्ताजनक बात पैदा हुई है कि वहु-दलीय पद्धति सख्या में 
कुछ कम व अधिक सुदृढ़ दलों में विकसित होने के बजाय छोटे-छोटे दलों में 
खण्डित होती जा रही है । काग्रेस सयठन के भोतर विभिन्‍न समूहों का उल्लेख 
करने की आवश्यकता नही है । हान में सयुक्त समाजवादी दल, प्रजा समाजवादो 
दल, साम्यवादी दल, भारतीय कऋराति दल, जनसध व स्वतन्त्र पार्टी में भी झान्तरिक 
मतभेद और विवाद फूट निकले है । मोटे रूप में इन.विवादों की उत्पत्ति का मुख्य 
कारण प्रादेशिक खीचतान तथा नेताग्रों के वैयक्तिक भगडे है।१० 
दल बदल (॥9४४०८४०॥७)--चौथे झाम चुनावो के वाद दलीय राजवीति 
की एक उल्लेखनीय विशेपता दल बदल रही है। उत्तर प्रदेश, हरयाना और 
मध्य प्रदेश, तीनो ही राज्यो में कुछ कांग्रेसी विधायक सत्ता-रढ दल 
को छोडकर विरोधी पक्ष में सम्मिलित हुये। परिणामस्वरूप कांग्रेसी मत्रि- 
मंडलों का पतन हुआ झौर इन राज्यों में सयुक्त विधायक दल के नाम में नये 
मत्रिमडल बने । उत्तर प्रदेश में श्री चरण सिंह, हरयाना में राव वीरेन्द्र सिह भर 
मध्य प्रदेश से श्री गोविन्द नारायण सिह नये मुख्य सत्री बने । इन नये (जिन में 
से उत्तर प्रदेश व हरयाना के मत्रि-मण्डल पहले ही अ्रपदस्थ हो चुके है) मत्रि- 
मडलों के गठन का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि इनके नेता अथवा 
मुख्य मत्री केवल भूतपूर्व काग्रेली नेता ही नहीं रहे वरम्‌ दल-बदल करने वाले 
सदस्परो को मत्रि-मडलो में अपनी सख्या के अनुपात से कही भ्रधिक स्थान मिले । 
इससे स्पष्ट है कि उनका मुख्य उद्देश्य सत्ता के पद पाना और उनसे होने वाले 
अन्य लाभों को उठाना था । यदि उनका विश्वास किया जाये तो उन्होने यही कहा 
कि उच्च उद्देश्यों से प्रेरित होकर ही उन्होंने ऐसा किया--अर्थात्‌ राजनीतिक 
जीवन को स्वच्छ बनाने तथा राज्य प्रशासन मे कुशलता लाने व भ्रप्दाचार को 
दूर करने के लिये ही उन्होने ऐसा किया। परन्तु वास्तव मे उनका उद्देश्य भत्ता 
पाना था और व्यवहार में भी उन मत्रियों ने कोई ऊचा उदाहरण दूसरो के सामने 
सही रखा । 
जुलाई १६६७ मे कांग्रेस ससदीय दल की कार्यकारिणी ने कांग्रेस कार्य 
समिति (छांड्ा/ 0०॥घ०३४) को दोपी ठहराया कि उसने विरोधी पक्ष के 
विधायकों को काग्रेस से सम्मिलित होने की नीति को अपनाकर दल-चदलने के 
कार्य को प्रोत्साहन दिया । उन्होने कांग्रेस केन्द्रोय संसदीय बोर्ड (एश्ाग्व शिक्षा 
]97०0॥ 80270) की भी इस झाघार पर आलोचना की कि उसने गैर-काग्रेसी 
विधायक के कांग्रेस दल में प्रवेश पर प्रतिवन्व लगाने वाले प्रस्ताव को हटा दिया । 
उनके विचार में काग्रेस कार्य समिति ने ऐसा निर्णय करके अनुशासनहीनता को 
बढ़ावा दिया है; चूंकि काग्रेस अच्छे श्राचरण में मानक स्थापित करने में असफल 
एज फाछा काणफफमशएफ उक्च्ता। एया छ334 [० ए05९०" प्र शिक्षा।कालयगर 
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दलगत राजनीति का विकास [. डर 


रही है, इसलिये झ्रव काग्रेस इस प्रकार की झ्ापत्ति नही उठा सकती कि विरोधी 
दलों ने कांग्रेसी विधायकों को क्‍यों प्रभोभन दिये है । 

दल-बदल की क्रिया स्‍ारम्भ होने के वाद विभिन्न राज्यो में ग्रनेक विधायको 
में सत्ता धाप्त करने के विचार से एक दल को छोडा और दूसरे दल में सम्मिलित 
हुये । कुछ विधायको ने तो कुछ सप्ताहों या महीनों में दल-वदल कई बार किया । 
आशा तो यह की गई थी कि प्रारम्भ में दल बदलने की जरिया के वाद इस प्रकार 
के कार्य को विभिन्न दल प्रोत्साहन न देंगे, परन्तु यह राजनीतिक रोग बड़ी तेजी 
से फैला और इसने कई मन्त्रि-मण्डलो के निर्माण, स्वना व पतन को प्रभावित 
किया । कई राज्यों मे दल बदलने की क्रिया के परिसयामस्वरूप लोकप्रिय मन्च्रि- 
मण्डलों का पतन हुम्ना और उनमे स्थायी मन्त्रि-मण्डल बनाना सम्भव न हो सका । 
फलत. उनमे राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है और मध्य अवधि चुनाव होगे । 

यह कुछ भाशचय जनक और रोचक वात है कि प्रत्येक राजनीतिक दल दल- 
बदल को बुरा और लज्जाजनक कार्य समभता है, परन्तु दल में सम्मिलित होने 
बालों का स्वागत करता है। इस लज्जाजनक प्रवृत्ति को रोकने के लिये सभी 
सम्भव प्रयत्न किये जाने चाहिये । अच्छा तो यह हो कि सभ्ली राजनीतिक दलो के 
प्रतिनिधि भिलकर इस सम्बन्ध से कोई आचार-नियम स्वीकार करे और उनका 
पालन करे, चाहे किसी दल को उमसे कुछ हानि उठानी पड़े । यदि ऐसा न हो 
सके तो इसे रोकने के लिये कानून बनाना अ्रवश्यम्भावी है । ऐसे कानून का उद्देश्य 
यह हो कि ऐसे विधायक को जो चुने जाने के वाद अपने दल का परिवर्तन करे, 
विधान मण्डल की सदस्यता के भ्रयोग्य घोषित कर दिया जाये । परन्तु यदि वह दल 
बदले और नये दल के टिकट पर उप-चुनाव लडने को तैयार हो तो उसे ऐसा 
करने का अवसर अ्रवश्य ही दिया जाये । स्वतन्त्र संदस्यो के बारे में भी इसी नियम 
को लागू किया जाये यदि वे किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो । इस बुराई 
को रोकने का भ्रन्य कोई तीसरा मार्ग दिखाई नही पडत्ता । ग्तएवं इस उद्देश्य को 


पूरा करने के लिये निर्वाचन कानून झौर यदि आवश्यक हो तो सविधन में भी 
परिवर्तन किया जाना चाहिये । 


हरियाना में दल-बदल की क्रिया ने सवसे अधिक लज्जाजनक रूप धारण 
कर लिया था, जिसके परिणामस्वरूप सवसे पहले वहाँ के मन्त्रि-मण्डल को अ्रपदस्थ 
किया गया और वहाँ राष्ट्रपति झासन स्थापित किया गया | प्रप्रैेल १६६८ में वहाँ 
पर मध्यावधि चुनाव भी हो गये और उनके बाद काग्रेस दल को बहुमत भ्राप्त हो 
जाने पर कांग्रेस का मन्त्रि-मण्डल वना। मध्यावधि चुनावों में कांग्रेस ने दल 
बदलने वालो को टिकट नही दिये, जिसक' परिणाम काग्रेस के हित में ही रहा । 
जो विधायक दल बदलने के कारण बदनाम हो गये थे, मध्यावधि चुनावों में सबसे 
अधिक हानि उन्हें ही उठानी पडी, वयोकि मतदाताझ्रो ने उन्हे नहीं चुना । यदि 
प्रमुख राजनीतिक दल भावी चुनावो मे इसी नीति का पालन मरें तो सम्भावना 
यही है कि आम मतदाता उनकी इस नीति का समर्थन करेगे । 


अध्याय १ 9 
दबाव अथवा हित समृह 


१. धियय प्रवेश 


दबाव या हित समूह (7655७० ०णा ]॥(605६ 0:009$)--प्रायः सभी 

राज्यों मे दलीय पद्धति के विकास के साध-साथ अनेक दवाव अथवा हित समूहों 
का भी विकास हंग्ना है। 'एक हित्त समूह उन लोगो का भ्रौपचारिक सगठन होता 
है जिनके एक या भ्रधिक हित अथवा उद्देश्य समान होते है और जो घटनाक्रम को 
प्रभावित करते का प्रयत्न करते रहते है---विशेष रूप में, सरकार द्वारा नीति के 
निर्धारण व कार्यान्वित करने में--जिससे किये अपने हितों की रक्षा कर सके 
और इन्हें प्रोत्साहन दे सकें ॥ एक अमरीकी राजशास्त्री ने हित समूह की परिभाषा 
में कहा है कि 'वह ऐसा समूह होता है जो एक या झधिक मिली-जुली प्रभिवृत्तियो 
के आधार पर समाज में अन्य समूहो पर उन अभिवृत्तियों में निहित व्यवहार के 
रूपो की स्थापना, स्थिरता या वृद्धि के लिये दावा करता है !! इस अर्थ मे, हिंत 
समूह एक श्रेशीगत समूह होता है, जिसमे सदस्य कुछ सीमा तक सामान्य 
विशेषताओो की चेतना रखते है, यह समभते है कि उनका सामान्य हित है, जो 
उन बिशेषताश्रों से उत्पन्न होता है और वे अपने व्यवहार को सामान्य हित को 
वृद्धि के लिये निदेशित करते है ।श” जव औद्योगिक, व्यवसायी, वारिज्यक झोर 
समुदाय के अन्य समूह जिनका प्रतिनिधित्व अन्य व्यावसायिक सघ करते है, विधान 
मण्डल को प्रभावित करने का प्रयत्न करते है जिससे कि वे अपने हितों में कानून 
बनवा सके भ्रथवा अपने हितों को हानि पहुचाने वाले विवेयकों को वापिस लेने 
या उन्हे हटाने के लिये श्रथवा उनमे आवश्यक परिवतंन कराने के लिये प्रयत्न कर 

सके । ऐसे समूहो को साधारण ब्रोलचाल में दबाव समूह कहते है । 
राजनीतिक दल और दवाव समूह के वीच कुछ बातो में समानता और कुछ 
बातों में भिन्नता होती है। साधारणतया राजनीतिक दल दबाव समूह से बहुत 
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अधिक बड़ा संगठन होता है, जो करोड़ो मतदाताओं का समर्थन पाने का प्रयत्न 
करता है। इसी कारण राजनीतिक दल का कार्यक्रम भी अ्रधिक धिस्तृत होता है 
और उसका सम्बन्ध अ्रनेक समस्याञ्रो व प्रश्नों से रहता है । दबाव श्रथवा हिंत 
समूह झाकार तथा सदस्यता की हृष्ठि से वहुत छोटे होते है और वे एक ही समूह 
के हितो को बढ़ाने के लिये कार्य करते है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल झासन 
पर नियन्त्रण पाने का श्रयास्त करता रहता है, हित समूह केवल अपने हित में ही 
नीति निर्धारण कार्यों में दिलचस्पी लेता है। वह मुख्य विशेयता जो कि राजनीतिक 
दल झ्ौर दवाव समूह के वीच अन्तर पैदा करती है यह है कि राजनीतिक दल अपने 
ही नाम में उम्मीदवारों को खडा करते हे, जबकि दवाब समूह ऐसा नही करते । 


दबाव श्रथवा हित समूहों की मुख्य विशेषताये, सक्षेपर में, इस प्रकार है-- 
(१) झाजकल प्रत्येक समाज में ऐसे समुहो की सख्या काफी बडी (ग्राणध/ए॥शा५) 
है भ्ौर उनमें से श्रधिकतर राजनीतिक होते है। (२) प्रत्येक राजनीतिक हित 
समूह का विरोध होता है श्र्थात्‌ कुछ अन्य समूह उसके विरोधी ध्येय की प्राप्ति" 
के लिये प्रयत्न करते है। (३) किसी भी जदिल समाज में राजनीतिक हित समूहों 
की सदस्यता परस्पर व्यापी (0५९७४999778 गणा००७४9) होती है भ्र्थात्‌ एक 
व्यक्ति एक से श्रधिक हिंत समूहों का सदस्य हो सकता है, जबकि राजनीतिक दलों 
की सदस्यता भ्तन्‍्य («:०ंपआ४५०) होती है।, (४) चू कि राजनीतिक हित समूहों 
की सदस्यता परस्पर ब्यापी होतो है, श्रतएव कोई भी एक समूह किसी प्रइन पर 
अपने सभी सदस्यों का पूर्ण समर्थन नहीं पाता । 


दवाव समूहों के विभिन्न प्रकार--उनमे कई प्रकार के भेद होते है। वे 
स्थायी तथा अस्थायी, ग्राकार मे बडे व छोठ, शक्तिशाली या कमजोर हो सकते है । 
अन्य आधार पर उन्हें श्राथिक तथा अन्य कई बडे समूहों मे विभाजित किया जा 
सकता है । अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फेडरेशन श्रॉफ चेम्बर्स श्रॉफ 
कामर्स, किसान सभा आदि आथिक हित समूह है। डाक्टरो, शिक्षकों, वकीलों, 
विद्यार्थियों ग्रादि के सब अधिक्रशत आशिक नही है । ब्रिटेत व भारत में दबाव 
व हित समूहों की काफी वड़ी सख्या है; किस्तु सयुक्त राज्य ग्रमरीका में उनकी 
सख्या ३ लाख से भी ऊपर है और वे इतने प्रकार के है कि उनका वर्गीकरण 
करना भी कठिन है। आशिक तथा अन्य समूह प्रत्यक्ष अथवा अध्यक्ष रूप मे 
राजनीतिक कार्यो में दिलचस्पी लेते है, इसी कारण उन्हें दवाव समूह कहना अधिक 
उपयुक्त है। उनमे से कुछ किसी विचारधारा के मानने वाले अथवा समर्थक (064 
870095) हैं। ये किसी राजनीतिक दर्शन या कार्यक्रम का अनुमोदन करते है | इनके 
विपरीत झआथिक समूह अपने हित साधन के लिये कानून बनवाने, उनमें परिवर्तन 
कराने भ्रादि कार्यो में लगे रहते है ।* हे 
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अ४प ] भारतीय भासव और राजनीति 


».- सबाव समूहों के गुण व दोष--प्‌ जीवादी और प्रजातन्तभात्मक समाज में ४ 
ऐसे समूहों का होना स्वाभाविक है। वे अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिये सगठित 
होते है । इस समूहों के सयठन होते है जो उपयोगी सूचना व ग्राकडे एकत्रित करते 
है और प्रचार का्य भी करती है। उनमें से कुछ संगठन तो विशेषज्ञों को रखते है 
ओर उपयोगी साहित्य का श्रकाशन करते है) विधेयक्रों और प्रशासकों को भी 
संगठित समृहो के प्रतिनिधियों से मन्त्रणा या परामर्श करने मे सुविधा होती है । 
परन्तु दवाव समूहों के कारण कई दोप भी पँदा द्वोते है। हित समूहों के कारण 
विभिन्न समृहो के बीच हितों का सघरं चलता है और कभी-कभी उसके वर्गीय 
हितों से सामान्य हितो को भी हानि पहुचाने का खतरा रहता है। चूकि इन 
समूहो के साधन अलग-अलग होते है और उनकी सदस्य संख्या भी बड़ी या छोटी 
होती है; इस कारण से अधिक गक्तिशाली और साधनयुक्त समूह अधिक दवाव या 
प्रभाव डालने मे सफल हो जाते है, जो कभी-कभी ग्रनुचित भी हो सकता है । 

४... दबाव समूहों के कार्य करने का ढठंग--वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के 
लिये मुख्यतः इन तरीको का प्रयोग करते है--( १) जनमत झ्रौर सरकार की नीति 
को प्रभावित करने के लिये वे प्रचार कायं करते है। (२) वे चुनावों में भाग लेते 
है, जिससे कि वह दल अथवा वे उम्मीदवार विजयी हो जो उनके हितों को बढाने 
में योग दे सके : (३) उनके प्रतिनिधि अथवा सक्रिय कार्यकर्त्ता दलो में सम्मिलित 
हो जाते है या उनके कार्यो भें सक्रिय भाग लेते है। (४) वे विधायकों से मिलकर 
उन पर अपने हित में प्रभाव डालने के प्रयत्न करते है, जिन्हे लॉबी में प्रभावित 
करना (000908) कहते है। (५) वे बहुधा हडताल व प्रदर्शन सगठित करते है 
ओर कभी-कभी हिंसक कार्य भी करते है । पाश्चात्य देशों में दवाव समूह प्रधानत. 
लॉवी के प्रभाव का प्रयोग करते हैं। सयुक्त राज्य भ्रमरीका में इसका महत्व इतना 
बढ गया है कि लॉवी (गोष्ठी कक्ष) को कभी-कभी विधान-मण्डल का तीसरा सदन 
कह देते है। इस कार्य में श्रनेक समूहों के बडे कार्यालय और लाखों झ्धिकारी व 
कर्मचारी लगे रहते हैं। प्रॉस्टिन र॑नी के मतानुसार दवाव समूहों के शस्त्र अर्थात्‌ 
साधन मिम्नलिखित है * थ 

(१) संगठन--दवाव समूहो का सगठन विभिन्न प्रकार का होता 
है, कुछ का एकात्मक और दूसरो का सघात्मक | अधिकतर दवाव समूह 
लोकतन्‍्नत्ात्मक आ्राधार पर सगठित होते है, उनके वापिक सम्मेलन होते 
है, जिनमें विभिन्न इकाइयो के प्रतिनिधि भाग लेते है और जो बहुमत से 
अपनी नीति व्‌ कार्यक्रम का निर्धारण करते है। (२) लॉबोइंग। 
(३) व्यापक प्रचार (7/355 ए70.०82709)--वे लोकमत को अपने पक्ष 
में करने के लिये विभिन्न प्रकार से प्रचार--साहित्य वितरण तथा 
सभाओं आदि द्वारा--करते है और इस कार्य पर काफी व्यय करते है । 
(४) ये सक्रिय राजनीति से अलग रहते है, किन्तु चुनाव श्रभिय न 
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आदि में भाग लेते है। राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता तथा कार्ये- 
कर्त्ता देते है। (५) हड़ताल श्रौर प्रदर्शन--समय-समय पर वे हडतालो 
और प्रदर्शनो का आयोजन करके जनमत को अपने पक्ष में प्रभावित करने 
का प्रत्यन करते है ।* 
२. भारत में प्राधुनिक ढंग के सामाजिक व आर्थिक हित समृह 
भारत में ऐसे समूहों का महत्व अभी पाश्चात्य देशों की पुलना में बहुत 
कम है और उनकी सख्या भी श्रभी तक थोडी ही है, यद्यपि उनके महंत्व और 
सख्या दोनो में ही निरन्तर वृद्धि हो रही है। श्रनेक दबाव या हित समूहो का 
भारतीय राजनीति पर काफी समय से प्रभाव रहा है और श्रव वह बढता ही जा 
रहा है । भारत भे तीन मुख्य प्रकार के दवाव समूह (97९5४प7० 8700७) है : 
(१) विज्ञेप-हित संगठन ($96०ंग॑ प्राध्धा९5 णाहथांट48०75) जिनका 
विकास हाल में ही हुआ है और जो पाइ्चात्य पर्यवेक्षक के परिचित समाजिक एव 
श्राथिक सघो के बश्राधुनिक आधारो का प्रतिनिधित्व करते है, यथा ट्रेड यूनियने, 
व्यवसायिक समूह, सामाजिक कल्याण भभिकरण अथवा युवा और महिला 
सगठन । (२) ऐसे सगठन जो परम्परागत सामाजिक सम्बन्धो का प्रतिनिधित्व 
करते है, यथा जाति व धामिक समूह । (३) ऐसे सगठन जो गाधीवादी विचारधारा 
का प्रतिनिधित्व करते है ।* 
दंड यूनियनें--प्रथम श्रेणी मे सम्मिलित समूहों की सख्या तेजी से बढ 
रही है । उनमे से अधिकतर पर वुद्धिवादियो के छोटे समूहों का नियन्त्रण है भौर 
उनका भुकाव राजनीति की ओर है । उनमे से कुछ का तो राजनीतिक दलों या 
श्रान्दोलनों से घनिष्ठ सम्बन्ध है । ऐसे समूहों के सुविदित उदाहरण ट्रेड यूनियने, 
किसान संगठन, विद्यार्थी समूह और सांस्कृतिक सघ है। ट्रेड यूनियनों का नेतृत्व 
अभी तक बुद्धिवादियो के हाथो में है और उनका देश के प्रमुख राजनीतिक दलो 
से ऐसा सम्बन्ध है कि उन्हें उनका सहायक संगठन कहा जा सकता है। प्रल्िल 
भारतीय ट्रेड यूनियन कापग्रेस (8॥-0704 ५80७ एग्ञांणा 0०787४४४- ४. 7. 
''. 0. ९.) साम्यवादी दल से सम्बन्धित है, इन्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
(वीक वशाणान। प्रा१0८  एग्ञांणा एणणथ्का०55३-ा, . ए' ए. 0. ) कांग्रेस 
का ही श्रमिक सगठन है; हिन्द मजदूर सभा (प्रांग %(४26007 5809॥9) समाज- 
बादी दल से सम्बन्धित है; और युनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (080 7:20० 
एाप्रंणा ए०॥९९४४७) का सम्बन्ध कुछ छोटे वामपथी दलों से है और इसका भुकाव 
साम्यवादियों की शोर है। इस प्रकार भारत में मजदूरों के चार प्रमुख सगठन है । 
ट्रेंड यूनियनों को शिक्षित व्यक्तियों ने प्रथम विश्व-युद्ध के पूर्व संगठित किया 
था। यह प्राश्चर्य की बात है कि उनका नेतृत्व अभी तक ऐसे ही व्यक्तियों के हायों 
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में जारी है। उसका एक परिणाम यह रहा है कि १६२० के बाद सेही वे 
राजनीतिक दलो से सम्बद्ध रही है और उनके प्रति निष्ठा रखती है। झ्र० भां० 
ट्रेड यूनियन काग्रेस का विभिन्न यूनियनों के सघ रूप मे १६२० में जन्म हुम्रा था 
और उस समय वह कांग्रेस के प्रभावाधीन थी। यद्यपि गाधीजी ने सत्याग्रह के 
प्रथम प्रयोग भारत में विहार के नील के वगीचो मे काम करने वाले मजदूरों के 
अ्रधिकारों को मनवाने के लिये किये थे श्र उसके बाद ग्रुजरात में भारतीय कपड़ा 
मिलों के मालिकों व मजदूरों के बीच अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने के लिये प्रयत्न 
किये; उनका ट्रेड यूनियनों से सम्बन्धित मामलों में प्रभाव और हित अहमदाबाद 
तके ही सीमित रहा, जहां उन्होने टैक्‍स्टाइल लेबर एसोसियेशन को संगठित करने 
में सहायता दी थी। परन्तु काग्रेस के भीतर समाजवादियों ने सदैव ही यह प्रयत्न 
किया कि उनके नेता मजदूरों व किसानों में कार्य करें। साम्यवादी दल के कार्ये- 
कर्ताओं ने ट्रेड यूनियनों में परिश्रम से काय॑ किया और १६२६ में उन्होने प्रखिल 
भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस पर अपना नियन्व्ण स्थापित कर लिया । 

सन्‌ १६६२-६३ में केन्द्र तथा राज्यो में रजिस्टर्ड ट्रेड गूतियनों की कुल 
संख्या कमशः ४२५ और ११,२५४ थी। उसी वर्ष में ट्रेड यूनियनों की चारो 
प्रमुख फेडरेशनो की सदस्य सख्या निम्न तालिका में दी गई है : 


अखिल भारतोय संगठनों की सदस्यता १६६३० 











त्तास सस्बंद्ध यूनियनों को संख्या सदस्य संख्या 

इन्डियन नेशनल ट्रेड 

यूनियन कांग्रेस स्र्श्६ २२६८,३१३६ 

अं० भा० ट्रेड यूनियन 

कांग्रेस ब्श्र ५५००,६६७ 

हिन्द मजदूर सभा २५३ श३२३,३२६१ 

युनाइटेड ट्रेंड यूनियन 

कांग्रेस र४३ हैबग्प, ६८२ 
कुल २६६५ २२,०८,२१६ 





ट्रेड यूनियनों का देश की राजनीति पर काफी प्रभाव रहा है, विशेषकर 
ऐसे नगरों व क्षेत्रो मे जहाँ समब्वि मजदूरों की सख्या काफी वड़ी है। परन्तु 
उनके प्रभाव के परिमित रहने का एक बड़ा कारण उनमें आन्‍्तरिक विभाजन 
तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। उनके ब्ापसी सम्बन्ध अति कटठु रहे हैं श्रौर उन्होंने 
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अ्रनुशासन का कोई आचरण नियम सग्रह विकसित नहीं किया है। उनके विपय 
में प्रो० मौरिस डेविड ने लिखा है : 
भारतीय ट्रेड यूनियनों का विकास उन रेखाश्रों पर नही हुआ है जो सयुक्त 
- राज्य ग्रमरीका और पाश्चात्य यूरोप में परिचित हे; अतएवं राजनीतिक प्रक्रिया 
में उतकी भूमिका साधारखण रूप में अ्रन्य सासद लोकतत्रो की ट्रेड यूनियनों के 
समान नही है । भारत में ट्रेड यूनियने न तो दवाव समूहो के रूप में ही कार्य 
करती है और न राजनीतिक दलो के रूप मे ही । उन्हें तो विभिन्न राजनीतिक 
दलो के बाजुओ के रूप में मध्यम-वर्गीय नेतृत्व ने संगठित किया है । ट्रेड युनियन 
आन्दोलन के इस राजनीतिक प्रयोग ने कांग्रेस सरकारों को राज्य की शक्तियों का 
प्रयोग मजदूरों को भ्रनुशासित करने तथा उनके कल्याण को विनियमित करने का 
अवसर दिया है | राज्य की इस भुभिका ने भारत मे ट्रेड यूनियनों के स्वरूप और 
शक्ति को परिवतित किया है ।? 
किसान संगठन--भारत कृषि-प्रधान देश है झौर देश की जनसंख्या में बहु- 
संख्या किसानो की है, फिर भी मजदूर संघो की श्रपेक्षा किसानों के सगठन देर 
से श्रस्तित्व में आये और इस समय उनके संगठन क्षीण श्रथवा शिथिलता की दशा 
में है। व्यवसायिक समूह के रूप मे किसानो के सगठनों के सामने कठिनाइयाँ रही 
है। यह सच है कि गाधी जी और उनके अनुयायियो ने १६२० के वाद किसानों 
के स्थानीय आन्दोलनो को सत्याग्रह के आधार पर सचालित किया; उनमें बिहार 
में चम्पारत के किसानो का आन्दोलन तथा गुजरात में सरदार पढ़ेल के नेतृत्व में 
बारदौली सत्याग्रह, जो कि भूमिकर में वृद्धि के विरोध मे किया गया था, सबसे 
अधिक सगठित और उल्लेखनीय थे । उन आन्दोलनों के परिणामस्वरूप तथा गन्य 
कारणो से देश के कुछ प्रदेशों में प्रारम्भिक किसान सयठनों का विकास हो गया 
था; उसमे काग्रेस्ती नेताशों व कार्यकर्ताओं का योग महत्वपूर्ण था। १६३० के बाद 
कांग्रेस म॑ उमग्रवादिता के उदय के बाद किसानो को व्यापक भ्राधार पर स्वातंत्र्य 
आन्दोलन के झग रूप में, संगठित करने के प्रयत्न किये गये; फलत- अखिल 
भारतोय किसान सभा (8/॥-]708 (७॥ 58989) की स्थापता सन्‌ १६३६ में 
हुई। परन्तु विभिन्न कारणों से अखिल भारतीय किसान सभा के नेता काग्रेसी 
सहयोगियो से पूर्णतया सन्तुष्ट न रहे, अतः कुछ ही वर्षों मे समठन पर साम्यवादी 
दल के सदस्यों व समर्थकों का प्रभुत्व कायम हो गया। अखिल भारतीय किसान 
सभा विभिन्न राजकीय सम्रठनों के फेडरेशन के रूप में जारी है! . 
समाजवादी नेतृत्व मे हिन्द किसान पंचायत सगठित की गई झौर युनाइटेड 
किसान सभा का सम्बन्ध छोटे वामपंथी दलों से रहा । कुछ समय से काग्रेसी' और 
समाजवादी नेताओ्रो ने भू-दान यज्ञ आन्दोलन को अपना समर्थन प्रदान किया है । 
विभिन्न कारणों से कई वर्ष से किसान और खेतिहर मजदूरों के सगठन भारतीय 
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सांस्कृतिक समूह--स्वतस्त्रता प्राप्ति के वाद से भारत के श्रनैक देशो से 
मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हुये। एक ओर भारत तथा दूसरी ओर सायुक्त राज्य 
अमरीका, ब्रिटेन, सोवियत सघ व चीन आरादि बडे देशो के बीच मित्रता को बढ़ाने 
के हेतु अनेक संगठन वने और उनकी ओर से विदेशों मे प्रतिनिधि-मडल गये तथा 
विदेशों से श्राने वाले प्रतिनिधि-मण्डलो का सम्बन्धित सगठनों ने विशेषरूप से 
स्वागत किया । जबकि भारत-ब्रिटिश व भारत-अ्रमरीकी सग्रठव उन देंझ्ों की 
नीतियों का यरथासम्भव समर्थन करतें रहे है, भारत-सोवियत और भारत-चीव 
मैत्री समठन साम्यवादी नीति के समर्थक रहे है। साम्यवादियों के प्रभुत्व ग्रपीर 
विश्व शान्ति आन्दोलन (१०76 7४३०० ?४०ए०प्राशा।) से सम्बंधित श्रखिल- 
भारतीय शान्ति परिषद्‌ (8॥-[7004 ८४०४ (०एपाणं।)) बहुधा सोवियत सघ की 
अन्तर्राष्ट्रीय नीति का समर्थन करती रही है। इन सगठनो को अश्रप्रत्यक्ष रूप में 
विदेशो से सहायता मिलती है श्रौर ये देश की राजनीति पर प्रभाव डालने का 
प्रयत्न करते रहे है । 

३. भारत में व्यवसायिक दबाव या हित समूह 


व्यवसायिक समूह--भारत मे शिक्षित वर्ग के प्रमुख व्यवसाय--सरकारी 
सेवा, वकालत, डाक्टरी, शिक्षण और इन्जीनियरिंग श्रादि है। भ्रन्य देशों की 
भांति भारत मे भी इन सभी व्यवसायों में लगे व्यक्तियों ने अपने-अपने व्यवक्तायिक 
संगठनों का निर्माण किया है। उनमें से ये विश्येपरूप से उल्लेखनीय है--अखिल- 
भारतीय मेडिकल कॉलिल (3॥-7वांढ ४०१०० ए०घाणं), अखिल-्भारतोय 
बार एसोसियेशन (8॥-7073 फआ' 8550०८3807), अखिल भारतीय शिक्षक सघ, 
केन्द्रीय सरकार के मेवको के विभिन्न सघ, तथा श्रखिल-भारतीय रेलवेमेस, एसोसि- 
येशन, अखिल-भारतीय पोस्टल एब्ड देलीग्राफ वर्क्स यूनियन इत्यादि । भारत में 
सावंजनिक कर्मचारियों को मत देने तथा सघ व समुदाय बनाने का अधिकार है; 
परन्तु उनका श्रन्य राजनीतिक क़ियाम्रो में भाग लेना निषिद्ध है। सन्‌ १६६० से 
पूर्व लोक कमच।रियों की हड़ताल पर कोई प्रतिवन्ध न था । परन्तु जब जुलाई 
१६६० में संघीय (केस्द्रीय) कर्मंचरारियो ने एक देशव्यापी हडताल करने का निर्णय 
किया तो १६६० के आवश्यक सेवाओ को व्यवस्था वनाये रखने सम्बन्धी अध्यादेश 
(855०702] $८४0९$ 3[०9(०7900४ 0070772708) के अन्दर्गत उस हड़ताल को 
गँर-कानूनी धोषित किया गया। सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न सगठन, जहाँ 
कही उनके सदस्यों की बड़ी संख्या होती है, लोकसभा व राज्यों की विधान सभाग्रो 
के चुनावों में काफ़ी दिलचस्पी लेने लगे है और अनेक स्थानों पर तो वे निर्वाचनो 
के परिणामों को प्रभावित करते है, यया नई दिल्‍वी निर्वाचन-भैत्र से लोकसभा 
के लिये प्रतिनिधि का चुनाव । 

बार एसोसिएशन, मेडीकल कौसिल और शिक्षक सघ अपने सदस्यों के हित 
में विधि-निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करते रहे है। जबकि बार एसोसियेशन 
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झ्रौर मेडिकल कौसिल राजनीति से अलग रहे हैं, सिक्षक संघो ने झपने-प्रपने राज्य 
की राजनीति में सक्रिय भाग लिया है श्रौर अपने भ्रधिकारों को मनवाने के लिये 
साहित्य के वितरण, प्रदर्शनों व हड़तालों का खूब प्रयोग किया है । 
व्यवतायिक संगठनों की एक दूसरी प्रकार भी है। प्रायः सभी प्रमुख 
उद्योगों के संघ बन गये है! इनकी बहुत बड़ी सस्या भारत के सबसे बड़े श्रीर 
प्रभावशाली व्यवप्तायिक संग्ठव--फ़ेडरेशन प्रॉफ़ इन्डियन चेम्बर्स भोफ कॉमर्स 
पृण्ड इप्डस्ट्री [रतेशकांणा णी वक्गा॥0 एफगागएशथड$ णी॑ एग्राग्राललट- बकत॑ 
प्रएशञ्र।)- 8, 4. 0. 0. 7.) से सम्बद्ध है । इस संयठत का मुख्य कायलिय नई 
दिल्‍ली के एक बड़े शानदार नव-निरभित भवन में है। १६६१ में फेडरेशन के सदस्य 
निकायो (कॉमर्स चेस्व्रो थे माल उत्पादकों के सघो) की सल्या १३७ थी झौर 
२१८६ एसोसियेट सदस्य थे, जिनमें ऐसी बडी फर्मो के संगठन भी सम्मिलित थे 
जैसे हिन्दुस्तान मोटसे, स्वदेशी मिल्‍्स और टाटा आयरन एन्डर स्टील । इनमें से 
कई सदस्य विकायो के सदस्यों की सत्या बहुत बड़ी है। उदाहरण के लिये; वम्बई 
का इन्डिपतन मर्चेन्ट्स चेम्बर [[09040 हर्वधय/४७5 ए#क्रा/क्ष. थी 000799) 
जिसके लगभग ३००० सगठन सदस्य है प्रौर उनमे से १०० से ऊपर सम्बद्ध संगठनों 
सघ है । 
व्यापारियों के अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगठनों में अखिल भारतीय 
कारपाने दारी का सगठन (शैश-]एक्‍8 खैधउधएसि८(प्४०६ 07880 28/0॥) प्रौर 
एसोशियेटिड' चेम्वर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इन्डिया (850 20वं (शक्ल ० 
(०7०७ ०९ 7908) है। इनमें से प्रधम सयुक्त राज्य श्रमरीका के नेशनल 
एसोपियेशन प्रॉफ मंनुफेश्चरस (२४४०४ 3550९०36०07 ० 3(ढ708920809) 
के समानास्तर है और दूसरे सग्ठन में ब्रिटिय तथ। अ्रन्य विदेशी-स्वामित्य अधीन 
फर्में विशेपरूप से सक्रिय है। प्राधीनता के काल में वाणिज्यिक और श्रौद्योगिक 
हिंदी ने कुछ सीमा तक कांग्रेस और राष्ट्रीय आन्दोलत का समर्थन किया था, 
क्योकि उतसे स्वदेशी उद्योगों को ओत्साहत मिला शा । चूहिस्वलबता के बाद 
सासन सत्ता कांग्रेस के ही हाथ मे आई, भत: व्यापारियों और काग्रेस के बीच पुराने 
सम्पक्क बने रहे । उन्होने कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिये भी समय-समय पर 
काफी चन्दे दिये । जब कांग्रेस सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई और 
आथिक नियोजन जारी किया तब भी मिजी उद्यमों के प्रतिनिधियों ने सरकार 
और सत्तारूढ़ दल का विरोध नही किया । 
परन्तु बब काग्रेत ने समाजवादी बग्धज (37०ंगेंछर ०6८८४ ०5०९०७) 
की स्थापना का ध्येय अपनाया और अपनी नीतियों को समाजवादी दिया अदान की 
वी, जैसा कि स्वाभाविक ही है, व्यापारी वर्ग और उद्योगपर्तियों में भय का सार 
हुआ भौर सन्‌ १६५१६ में अनेक भारतीय व्यापारियों ने स्वतस्त उधम के लिये 
फोरम (#07प8 ईण म४३ 80/69756) की स्थापना की, जिसका उद्देश्य निजी 


ञ 


ड५६ ] भारतीय चासन और राजनीति 


28$०९णाका उठ 95भप्व 46०8०) और झाग्ल-भारतीय एसीसियेशन, कार्य 
अतितिधि सभा, सनातनघर्म रक्षिणी सभा आदि को सम्मिलित फिया जा सकता 
है । जाति समूहों की सख्या काफी बड़ी है । उनमे सारवाडी, एसोसियेघन, हरिजन 
सेवक संघ, वैश्य महासभा, जाट सभा, त्यागी सभा, बंगाली समाज आदि सम्मिलित 
है। ये सभी सघ या सभायें अपनी-प्रपनी जाति के हितों की रक्षा तथा उन्हें ग्रागे 
बढाने के लिये कार्य करते है । भारतोय राजनीति प्रौर चुनाव अभियानों में इनका 
भाग महत्वपूर्ण रहता है । 
साधारणतया जातियाँ नये राजनीतिक दलों के पृथक्‌ निर्माण का भ्राधार 
नही रही है । परन्तु उन्हें वर्तमान राजनीतिक दलो में विशेपरूष से कांग्रेस के 
भीतर ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। परम्परायत समार और राजनीति 
दलो के वीच में जाति सथों ने एक मध्यवर्ती स्टेज का काम किया है--जाति 
समूहों का संगठन कुछ थोड़े से गाँवों के आधार से झधिक व्यापक है श्रौर उनका 
प्रयोजन धन्य समूहों के मुकाबले में अपनी-अपनी जातियों की स्थिति की रक्षा 
करना तथा उसे सुधारना है ।१ भारत में जातीयवा व प्रादेशिकवा भारत की 
एकता के लिये बडे खतरे है) शिक्षित वर्ग प्रौर उच्च अधिकारी इस प्रकार के विय 
की बुराई करते हैं, परन्तु ये दोप उनमे भी काफी वडी मात्रा में पाये जाते हैं । 
दबाव समूहो के तीसरी श्रेणी में ग्रधीवादी विचारथारा का प्रचार तथा 
प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन आते है । ये भारतीय परिस्थितियों में एक प्रकार 
से अनोखा कार्य करते है। इतके कार्यों का क्षेत्र किसी विशिष्ट समुदाय या देश 
तक सीमित नहीं हैं। इनका कार्य साधारण ग्रामवासियों झोर पराश्चात्य ढंग के 
राजतीतिक नेता सभी को अपील करता है। ये अभिकरण श्ौपचारिक रूप में 
साधारण दबाव समूहो का सा राजनीतिक संस्थाओं को प्रभावित करने बाला कार्ये 
नही करते, ये तो सस्थायत्त सरचना के बाहर आवश्यक नेंतिक उत्साह की रचना 
करके एक मूलभूत” भिन्न प्रकार का परिवर्तन लाना चाहते हैं । किन्तु उनकी बडी 
प्रतिष्ठा है श्र वे उदाहरण की झक्ति तथा सरफार से घनिष्ठ वैशक्तिक सर्म्पक 
द्वारा महत्वपूर्ण प्रभाव डालते है । 
इनमें से अधिकतर समूहों का मुझ भारतीय परम्परा भर प्रभिवुत्तियों में 
है । कई की स्थापना महात्मा थराथी ने की थी अववा वे उतकी शिक्षाप्रो की प्रेरणा 
और उदाहरण से श्रस्तित्व में झये । वे महात्मा जी के महान ध्येय वर्गविहीव ग्रौर 
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ति रहित सर्वोदिय गे प्रोत्याहन ६ चाहते 8, जिसके लिये वे ब्यत्ि 
के नैतिक पेर्त्थान और ग्रे के कैल्थारा पर बल देते है के राजनोतिक 
नेता गाधी जी की सिक्षात्रे भावना और ८ र से हटते 7 रहे है, सर 

इने सिक्षाओं के गहरे महत्व तथा इनके देश बडे प्रति चेतना: झील 
है। वे राप ये प्रयत्नों के ऐ३ पहलुओ जैसे कल्यारु काय॑ तः मुद्ायिक विकास 
परियों: में गाधी: घोव श्र: दोलनो के सहयोग उत्साह प्रदान कर 
हे है। ईन आन्दोलनों से भहत्वपूणं ग्राचाय॑ विनोवा पैेनदान यज्ञ 
प्रान्दोत्तन है गांधी जी के) के अनुसार अहिसक ऋन्कि 

प्राप्त है। प्र्वों पान्दोलन सम औ्रौर भू-दात अन्दोलन 
विशेष रूप सन-उत्तरदायी गहत्वपूर्ण भुकाव 


दे कार्य और स गठन को ओर रण 
का प्रतिनिधित्व करते है, जे भारत की राजनीतिक गस्थाओं $ भावी विकास को 
प्रभावित कर सकते है ।२० 
सं्वोदिय समाज ज्॑ संघ शा उद्योग भा सर 
हिन्दुस्तानी चार सभा और प्ालिमी सच झारा कार्य करता है ; प्राचायं विनोबा- 
भावे के अतिरिक्त अनेक गावीवादी कार्यकर्त्ता, जिनमे सबसे अमुख थी जय प्रकाश 
सम्बन्धि 


है तथा प्राथ्रम ज्योग्रो के कार्यकर्ता 
सम्मिलि विभिन्न यो का रहे ६। ते की झान्ति 
सेना के स्थदायिक दयो को झा करने तथा डाक पर नैतिक 
अभाव डालने सयत्त करते हैं। ग्राथिक क्षेत्र गीवादी सेगठनों के समूह 
बती कपड़े के) मिलो | उत्पादन ॥ को किया है, जप्तसे कि 
खादी और गेगो को पत्साहन मिलता रहें। उन्होंने गितियों 
में मद्च- नेपेध (छः ०000०7) और बेसिक शिक्षा पर पेल दिया है। इन 
उद्देश्य राज्य-यक्ति के महत्व को कम करके लोक-श् जनता की 
भत्म-निर्भर भक्ति को ना है। उनके प्राधन वैयक्तिक उदाहरण राजनीतिक 
ते. बाहर प्रत्यक्ष हुच है। एक सेये सभी समृह अपने पयोजनों के 
राजनीतिक है, सदस्य राजनीतिक पद से 7 काये 
फेरना चाहते ह 


श्प 


जनमत और समाचार पत्र (प्रैस) 


१- संद्वान्तिक पहुल 
जनमत क्‍या है ?--जतमत का अभिपष्राय साधारण भाषा में जनता के मत से 
है । सिद्धान्त रूप मे जनमत सारी जनता का मत होता है, परन्तु ऐसा झायद ही 
कभी होता है कि किसी प्रश्न पर सारी जनता का मत एकसा हो । किसी भी विपय 
पर सभी व्यक्ति एकमत नही हो सकते, ऐसी अ्रवस्था में यह कहा जाता है कि 
बहुमत ही जनमत का स्थान ले लेता है ! परन्तु वास्तव में ऐसा भी नही होता । 
जनता मे अधिकाश व्यक्तियो का कोई मत नही होता, क्योकि अधिकाश जनता विचार 
झील नही होती तथा बहुसख्यक महत्वपूरं प्रश्नो के विषय मे सोचती भी नही । इसके 
अतिरिक्त यह्‌ सोचना भी ठीक नही कि बहुमत सदा ठीक ही होता है। वास्तव में 
जनमत सारी जनता का मत अथवा बहुमत नही होता, बल्कि यह सोचने वाले व्यक्तियों 
का मत होता है । जनमत की धारणा का प्रयोग केवल किसी प्रश्त के बारे में ही 
जनता का मत जानने के लिये किया जा सकता है । 'देश मे जनमत की क्‍या दशा 
है ? इस प्रकार के साधारण प्रइन पर विचार-विमर्श नही किया जा सकता । परल्तु 
“करो के बारे मे जनमत क्‍या कहता है” इस प्रकार के प्रइन पर अर्थमय और फल- 
दायक विचार-विमर्श हो सकता है ।? 
जनमत की कसौटी सार्वजनिक हित है। जो मत किसी विशेष वर्ग या 
सम्प्रदाय के हित की भावना से प्रेरित होता है, उसे जनमत न मानकर बर्ग मत या 
साम्प्रदायिक मत कहना चाहिये । लॉवेल का कथन है कि जनमत के लिये केवल 
बहुमत ही काफी नही और न एकमत होना ही आ्रावश्यक है। जनमत ऐसा होना 
चाहिए जिसमे यदि झल्पमत भाग भी न ले, फिर भी उसे वह भय से नहीं वरन्‌ 
हंढ विश्वास के कारण स्वीकार करे । यदि किसी प्रइन पर छोटी सी बुद्धिमान 
जनसबख्या का मत सब लोगों के हित को ध्यान में रखकर बना है, तो हम उसे 
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जनमत [ ४५६९ 


स्वार्थी बहुसख्या के मत से कही अच्छा जनमत कहेंगे । संक्षेप में, जिस मते का 
जितने अधिक व्यक्तियों द्वारा समर्थन किया जाये और जिसका ध्येय जितना अधिक 
जनहित करना हो वह मत उतना ही अधिक सच्चे जनमत के निकट होगा । जनमत 
शब्द सख्यावाचक रूप में प्रयुक्त नही किया जाना चाहिये । इससे उन लोगो का 
मत समभना चाहिये जो कि जनता के यथार्थ हितों का ध्यान रखते है। इनकी 
सख्या चाहे कम हो, चाहे अधिक, यह महत्वहीन है । जो बात ध्यान में रखनी 
चाहिये वह यह है कि ये लोग सम्पूर्ण जनता का हित ध्यान में रखते हैं |? परन्तु 
यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वैयिक्तक हित को समस्त 
समाज का हिंत बतलाता है । इसलिये इस अर्थ मे भी कठिनाई है, क्योकि व्यवहार 
में इस मत के मानने का फल यह होगा कि सरकार श्रपने प्रत्येक कार्य को इस 
आ्राधार पर उचित बतलाने की चेप्टा करेगी कि बह यथार्थ में जनहित में है। इन 
कठिनाइयों को हल करने का केवल एक उपाय है । वह यह कि जनता से तात्पय॑ 
तो समाज में बहुसख्यको से लिया जाये और मत से तात्पर्य समस्त समाज के हित 
मे जो राय हो उससे लिया जाये | इस प्रकार जनमत की परिभाषा यहू होगी कि 
यह समाज में बहुसंस्यकों का मत है जिसको कि श्रत्पसंस्यक भी श्रपने हितों के 
विरुद्ध न समभते हों । 


लाई ब्राइस ने लोकमत की व्याख्या बडे सुन्दर ढग से की है। समाज के 
हित सम्बन्धी विषयो पर लोगो के कुछ विचार होते है । प्रारम्भ में वे असंगढित 
और श्रस्पष्द रहते है। विपय का भली-भाति ज्ञान न होने के कारण जनता के 
विचारों मे अस्थिरता भी रहती है । ज्यों-ज्यो विषय पर भ्रधिक प्रकाश पडता है, 
विचारों में परिवर्तत होता रहता है । कुछ समय के पश्चात्‌ कुछ समस्‍यायें सबको 
आ्राकृष्ट कर लेती है । उनके सम्बन्ध में पू्वकालीम भ्रस्थिर और अस्पप्ट विचार 
झागे चलकर निश्चित रूप धारण कर लेते है । जनता के विचारों के इस निश्चित 
रूप को यदि बहुमत द्वारा निर्धारित किया गया हो लोकमत कहते है | सॉल्टो 
के अनुसार सामान्य जीवन के लिये जनता जो कुछ सोचती और चाहती है, उसे 
जनमत कह सकते है । राजनीति में जनमत केवल वही नहीं जो कुछ जनता सोचती 
और सार्वेजनिक रूप से अभिव्यक्त करती है, वरन्‌ वह जिसे जनता व्यवहार में 
प्रभावी बनामा चाहती है (3 

जनमत को परम्परागत तथा वतंमान धारणायें--१६वी शताब्दी के 
उत्तरार्ध और २०वो के प्रारम्भिक वर्षों मे जनमत की परम्परागत घारणा भे साधा- 
रख रूप में विश्वास किया जाता था। प्रजातन्त्रात्मक दर्शन को वृद्धिपूर्ण स्वीकृति 
के परिणामस्वरूप जनमत के विषय में कई सामान्य निष्कर्प माने जाते थे, जिनमें 
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६० ] भारतीय शासन और राजनीति 


से मुख्य ये है--(१) जनता सार्वजनिक नीति में दिलचस्पी रखती है ; (२) जनता 
इस विपय में सुचित रहती है ; (३) जनता सावेजनिक प्रइनो पर मनन करती है 
और बुद्धिपूर्ा निष्कर्षों पर पहुंचती है इत्यादि ! सक्षेप में, इस धारणा का प्राधार 
यह सामान्य निष्कपषं था कि व्यक्तियों की एक महत्वपूर्ण सख्या विभिन्‍न महत्व- 
पूर्ण सार्वजनिक प्रश्नो पर जनमत का निर्माण करती है और उसे प्रायः सम्पूर्ण 
जनता स्वीकार कर लेती है। इस धारणा की पृष्ठभूमि मे यह विचार था कि 
जनता एक ही विचार की होती है और जनमत की पूर्वोक्त धारणा का खण्डन 
किया गया है । लार्ड ब्राइस अपने विख्यात ग्रन्थों (]४००७१ इ)७॥00०8९९३ शात॑ 
प्रफ& हैगाढणं०्था (००००७८४॥॥) में दीघं छाववीन, पर्यवेक्षण और अनुभव के 
आधार पर इस निष्कपं पर पहुंचा कि श्रौसत नागरिक अपने दैनिक जीवन की 
महत्वपूर्ण वातों में सावंजनिक नीति के प्रश्नों को बहुत नीचा स्थान देता है। उसने 
देखा कि जब भी वे सार्वजनिक प्रश्नों मे सवंसाधारण दिलचस्पी लेते है मत कुछ 
थोड़े से ही कार्यंगील व्यक्ति भ्रभिव्यक्त करते हे और ऐसे ही समूह मतदान करने 
बाली जनता से अपने मतो को मनवा लेते हैं। जब किसी मत समूह को नागरिकों 
की बहुसख्या मान लेती है तो वही जनमत वन जाता है। 

लॉबेल (0 .3५४९००८८ 7.0५९॥) ने भी श्पने ग्रन्य (00७0॥0 0फग्रांणा 
मा शा आ0 2८४०८) में यहू मत प्रकट किया है कि किसी भी समुदाय का एक 
मत नही होता ; वहुधा किसी भी प्रइन पर विभिन्‍न मत होते हैं। किसी मत को 
तभी जनमत कह सकते है जब उसे वहुसख्या से भ्रधिक व्यक्ति स्वीकार कर लेते हैं । 
हाल में, वाल्टर लिपमेन ([.9ग्राथव7) ने अपने प्रन्ध (?प७॥0 0क्ञपरणय बात 
पु ए॥95६0॥ ९४७॥०) में बताया है कि मनुष्य के राजनीतिक विचार पर्यावरण 
से एकत्रित सुलना से वनते है । परन्तु श्राज की पेचीदा परिस्थितियों में सूचना के 
लिये व्यक्ति रेडियो व समाचार-पत्र आ्रादि खोतरो पर निर्भर रहता है। वास्तविकता 
से दूर, व्यक्ति एक प्रकार से ऐसी दुनिया म रहता है जिसमे अपर्याप्त सूचना के 
कारण उसके निर्णय (मत) कुछ विक्ृत होते है। ऐसे निर्ययों पर आधारित उसके 
मत एक प्रकार से “उसके मस्तिष्क में उपजे चित्र (86 फ़ाएपा४ ॥॥ शरां$ ॥०००) 
होते है, जिन्हे उसने 'स्टीरियोटाइप्स” (६87९०५9०$) कहा है | इस प्रकार व्यक्ति 
सार्वजनिक प्रइनों पर बुद्धिपूर्ण ढग से नही सोचते वरन्‌ वे तो उन्हें अपने विकृत 
निणंयो (मतो) की दृष्टि से ही देखते है। अत. जनता सें विभिन्‍न समूहों के 
सामान्य हितों के आधार पर विभिन्‍न मत हो सकते है।* 

जनमत का महत्य--प्रजातन्त्र शासन-प्राली में शासन को नीति का 
निर्धारण और कानूनों का निर्माण जनहित में तथा जनता की इच्छा के अनुसार 
होता है। झ्राजकल के विशालकाय राज्यों में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र तो सभव है नही, 
इसीलिये प्रतिनिष्यात्मक प्रजातस्त्र का चलन है। प्रतिनिधियों और जनता में 
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जनमत [ ४६१ 


सम्पके बता रहना चाहिये | सरकार का यह कत्तंव्य है कि प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय 
पर निणंय करने से पूर्व जनता की इच्छा को ठीक प्रकार से जाने ; यह कार्य जन- 
मत द्वारा ही होता है । इस विपय में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जनमत सदा 
स्थायी नही होता । राष्ट्र के सामने सदा ही नये-नये प्रश्न झ्राया करते है, जिन पर 
जनता के प्रतिनिधियों को निर्यंय करने होते है श्लौर सरकार को बहुत से नीति 
सम्बन्धी प्रश्न भी तय करने पड़ते है। इनमे से श्रनेक के सम्बन्ध में जनमत को 
धारा समयानुसार बदलती रहती है । अत. सरकार के लिये यह उचित तथा वाँछ- 
नीय है कि वह ऐसे सभी परिवतंनों से पूर्णतया श्रवगत रहे, क्योंकि जो झासन' 
जनमत के विरुद्ध कार्य करता है, वह अभ्रधिक समय तक स्थाई नही रह सकता । 
प्रजातन्त्र प्रणाली में तो सरकार को जनमत का सदा ही झ्रादर करना नितान्त 
आवश्यक है । 


प्रजातन्त्र में जनसत दो प्रकार से महत्वपुर्ण भान रखता है--प्रथम, चूकि 
जनमत के स्वतन्त्र निर्माण के लिये उपयुक्त दथ्चाये विद्यमान रहती है तो यह सम्पूर्ण 
प्रक्रिया शासकों की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि पर रोक लगाने का काम करती है। 
दूसरे, चूंकि प्रायः सभी कानून जनमत पर आधारित होते है इसलिये जनता उनका 
स्वेच्छा से पालन करती है | यदि जनता के एक वर्य या समूह को कोई कानून 
स्वीकार्य नही भी होता तो वह उसे बदलने के लिये उसके विरुद्ध ग्यान्तिपूर्ण और 
वैधानिक तरीकों से जनमत बनाने का प्रयत्न करता है। गतिशील राजनीति में 
जनमत का महत्व इसी बात में है कि वह शासन को प्रभावित करे । समस्या यह है 
कि जनमत अथवा जनता के विचारों को झासन के क्षेत्र मे कार्यान्वित किया जाये । 
प्रजातन्त्र में विभिन्‍्त मत हो सकते है श्रौर प्रायः होते है, क्योंकि प्रत्येक समूह को 
अपने विज्ञार अभिव्यक्त करते और उसके झ्राधार पर जनमत सगठित करने की 
स्वतन्त्रता होती है। विभिन्‍न मत निर्वाचच-फल तथा विधान-मण्डल द्वारा निर्मित 
कानूनों में प्रकट होते है । 

निरकुश शासन में जनमत का आदर नही होता, परन्तु आधुनिक राज्यो में 
निर्रकुश शासन का प्रायः लोप हो गया है। तानाशाह भी श्राजकल जनमत को 
अपने साथ रखने का पूर्ण प्रयत्न करते है, इसो कारण ऐसे राज्यों में समाचार-पत्रो 
तथा जनमत निर्माण के अन्य साधनों पर विभिन्‍न प्रकार के उचित व अनुचित 
प्रतिवन्‍्ध लगाये जाते हैं। जिन देशों मेःशासकग्ण जनमत का झादर करते है और 
जनमत के अनुकूल अपनी झासन-नीति को ढालते है, वहाँ बडे-बड़ें महत्वपूर्ण 
परिवर्तन शान्तिपूर्वक हो जाते है । इसके विपरीत जिस राज्य में शासक जनता की 
इच्छा के झनुसार झासन-नीति का निर्धारण नही करते, वहाँ क्रान्ति अथवा विद्रोह 
की सदा ही झ्राशका वनी रहती है। ससार की अनेक ऋतियाँ ऐसी ही सरकारो के 
विरुद्ध हुई है। अस्तु, सरकार किसी भी प्रकार की हो, जनता की उपेक्षा करके 
अधिक स्थायी नही रह सकती । 


3 । भारतीय शासन ग्रौर राजनीति 


संक्षेप में, हम कह सकते है कि जनमत के द्वारा नागरिक के प्रधिडारों प्रौर 
उसकी स्वतन्त्रता की रक्षा होती है। जनमत के द्वारा ही मरकार को झपनी नीतियों 
श्र कार्यों के विषय में जनता की प्रतिक्रिया प्र्यात्‌ विचारों शोर इच्छाप्रों का 
पता चलता हैँ । जनमत सरकार के अनुचित कार्यों की आलोचना करता है प्रौर 
उसे जनता की भागों व शिकायतों से प्रवगत कराता है। जिन देशों भे जनमत का 
निर्माण स्वतन्त्र रूप से होता है, यहां सरकार स्वेच्छावारी तथा सिरंदुश नही बन 
सकती । जनमत्त शासन पर नियन्त्रण रफने का एक प्रमुस साधन है और यह 
सरकार की नीति को प्रभावित करता है । जो सरकार जनमत का प्रादर करती 
है, उसे जनता का सहयोग प्राप्त होता है। जनमत पर झाधारित घासन में जनता 
की यह धारणा बनी रहती है कि उस पर अपना दी शासन है । इन कार्यो के प्रति- 
रिक्त समाज में जो विधिध सगठन होते है वे भी जनमत से नियस्त्रित रहते है झौर 
वे सावेजनिक हितो की उपेक्षा नही कर सकते । 
अन्त से, जनमत के डर से स्वार्थोी तथा बेइमान राजनीतिश सरकार को 
केवल अपने ही स्वार्थ साधन की मशीन नही वना सकते । इसलिये प्रत्येक देश में 
स्वतन्ध, प्रबुद्ध जनमत होना झावश्यक है (8॥र8067९8 फ़प०॥० 0फग्रणि 5 
एफ छाा/शात०8 ० 0७7००४७०५) । कुछ झलोचक जनमत की इस आधार पर 
आलोचना करते है कि जनमत न जनता है भौर मत (20०6 6कलंपरेणा 38 
आ0॥९/ 900॥0 297 ०फ़्ञांगांणा) । वास्तव में, किसी प्रश्न या नीति से प्रभावित 
होने वाले सघ या व्यक्ति समूह कुछ मत बना लेते है, वे उत्तका विभिन्न साधनों 
द्वारा प्रचार करते है और साधारण जनता उसे स्वीकार कर लेती है, यही जनमत 
है। इस कथन में सत्य का कुछ अश है, किन्तु यह सच नही कि जनमत मिथ्या है । 
जनमत के च्लोत ($000६$४ ० ?९०७॥० 0छ7०७)--ऐसी विभिम्न 
सस्थाये झौर अ्रभिकरण है जो जनमत निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति में 
सहायता करते है। हाल में ऐसी तकनीकें विकसित की गई है जो जनमत के ख्रोतों 
के नमूने के रूप में कार्य करती है । इस प्रकार समाचार-पत्र जनमत तिर्माण का 
साधन तथा जनमत की दछ्षा के बारे में भूचनता देने का भी साधन है। इसी प्रकार 
रेडियो और टेलीविजन है। सावंजनिक जीवन, राजनीति, व्यवसाय आदि के नेता 
अपने-अपने क्षेत्र के बारे मे अधिकार के साथ बोलते है । किसी प्रश्न पर सार्व- 
जनिक मत जानने (909॥0 ०एंए्रां०० 70॥) का तरीका यह सम्मत्र बनाता है 
कि किसी भी महत्वपूर्ण प्रशश् पर जनमंत जानने के लिये सीधे जनता तक पहुचा 
जाये ) जनमत निर्माण के कुछ साधन, जैसे स्कूल और कालिज, लम्बे काल के 
लिये जनमत को ढालते है, और कुछ साधन जँसे समाचार-पत्र थोड़े समय के लिये 
जनमत का वड़े प्रभावी ढय से निर्माण करते है । पु 
जनसत को नापना (]४६०३४णााह एप णतामंणा])--प्रजातस्त्र का 
सिद्धान्त यह है कि सार्वजनिक नीति के निर्धारिश में जममत का महत्वपूर्ण भाग 
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रहना चाहिये । भ्रतः प्रश्न यह उठता है कि हम जनमत को कैसे जान सकते है । 
जनमत की ठीक प्रकार से नापने की तकनीके तो हाल में ही विकसित हुई है, 
जिनमे आधुनिक साख्यिकीय तकनीके और नमूने लेने की विधियाँ (अयणएपाह 
ग्ा८ध॥005), होशियारी के साथ किये गये साक्षात्कार (अंधीह्त #/४ए४ए७७) 
जनमत जानने के लिये सामग्री एकत्रित करने के लिये महत्वपूर्ण है। सम्भवतया 
जनमत नापने के तरीकों का सबसे अधिक नाटकीय प्रयोग चुनावों के परिणामों 
के बारे में भविष्यवाणी करने के लिये हुआ है । परन्तु अन्य सार्वजनिक महत्व के 
प्रश्नों पर भी उनका प्रयोग किया जा सकता है। मतगणना (9०/ग्रा8) की 
तकनीकों का विकास सयुक्त राज्य अमरीका मे वडी तीज गति से हुआ है, यद्यपि अन्य 
देशो में भी ग्रव उनका प्रयोग होने लगा है। पत्रिकाये भी मतगणना करने लगी 
है । सयुक्त राज्य अमरीका में मतगणना करने वाले समूहो मे इस समय ये सबसे 
ग्रधिक महत्वपूर्ण है--गेलप पोल (06थ2॥77ए 7?0०!॥), ऋॉसले पोल ((7०४४४९५४ 
ए०॥) और शिकेगो. (क्ंगांगा॥) 0फांमंणा एच्धध्याणा 0९70०), प्रिसटन 
(0906 ० एफ।॥र 0एए 0०० एे४४८थ०४) व मिशिंगन ($पए८ए ६६६७० 
(था76 ० ४० एग्रांए्शआ9) में जनमत सम्बन्धी श्रनुसन्धान केन्द्र है । 


जनमत कंसे बनता है ? जनमत का निर्माण अपने आप नही हो जाता । 
यदि यह कहें कि यह बनाया जाता है तो अधिक ठीक होगा । लॉर्ड ब्राइस के अनुसार 
जममत-निर्माण में तीन तरह के व्यक्ति भाग लेते है । प्रथम, वे व्यक्ति जो दत्तचित 
होकर साव॑जनिक कार्यों मे भाग लेते है जैसे विधान सभाझ्रों के सदस्य, राजनीतिक 
नेता, समाचार-पत्न वाले, आदि ) इनका समूह जनता का एक बहुत ही छोटा ग्रद 
होता है, परन्तु वास्तव मे, ये ही व्यक्ति राजनीतिक संमस्याओ्रो को समभत्ते है, 
उनके सम्बन्ध में ,अपने भाषणों तथा लेखों द्वारा जनता पर प्रभाव डालते है श्रौर 
जनमत का निर्माण करते है। दूसरी श्रेणी में वे व्यक्ति आते है, जो अपने-प्रपने 
कार्य करते हुये भी राजनीतिक कार्यो में दिलचस्पी लेते है, सार्वजनिक प्रइनों पर 
ध्यान देते तथा विचार करते है और निष्पक्षतापुर्वंक निर्णय करने का प्रयत्व करते 
है। तीसरी श्रेणी में वे सभी शेप व्यक्ति आते हैं जो सावंजनिक जीवन से उदासीन 
रहते है श्लौर सावंजनिक प्रइनो के बारे मे बहुत कम पढ़ते तथा विचार करते है । 
इन लोगी की अपनी कोई राय नही होती । ये व्यक्ति दूसरो के मत और विचारों 
को सुनकर या पढ़कर अपनी राय वनाते है । इतसे यह स्पष्ट है कि इन तीनों 
प्रकार के व्यक्तियों में प्रथम और दूसरी श्रेणियों के व्यक्तियों का हो महत्व अ्रधिक 
है। जिस राज्य में ऐसे व्यक्ति जितनी अधिक संख्या में होंगे वहाँ उतने ही अधिक 
हढ़ और अच्छे जनमत का निर्माण होगा । 

जनमत निर्माण और प्रनिव्यक्ति के सापन (88०४९०८७5४ ० ?ए७॥० 
0ए०ं०४)--किसी भी समुदाय का अधिकासश भाग किसी भी सार्वजनिक प्रश्न के 
विपय में कोई स्पप्ट विचार झयवा निश्चित मत नहीं रखता । बहुसस्यक जनता 


हेड | भारतीय शासन और राजनीति 


प्राय यह जानती है कि शासन में कही बडी कमी है, परन्तु वह कैसे दूर की जा 
सकती है, इसका उसे तनिक भी ध्यान नही होता । यह वात बहुसंख्यक जनता के 
विपय में सत्य है, किन्तु जनता में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते है, जिनमें प्रालोचना- 
ल्मक शक्ति होती है, जिनकी तीक्ष्ण आखे सामाजिक दोषों को देखती है भ्ौर जो 
उनको दूर करने के लिये उत्तम सुझाव दे सकते है। वास्तव में, जनमत का निर्माण 
इनके ही द्वारा होता है। शेष व्यक्ति तो इनके विचारों का अनुसरण करते है। 
जनमत के निर्माण में अनेक बातें सहायक होती है उनमे से प्रमुख का सक्षिप्त 
विवेचन यहाँ दिया जाना उपयुक्त होगा। 


चर्चा और ग्रष्प (स्र८आ539)-भारत ज॑से देश में जहाँ शिक्षा की कमो 
और अज्ञान का आधिक्य है, सावंजनिक महत्व के सामयिक विषयो पर अधिकाश 
व्यक्ति जो विचार रखते है, उनका आधार प्राय: चर्चा और गप्प होते है। जब 
कभी सनसनीपूर्ण श्रफषाहे फैलती है अधिकतर व्यक्ति उन्हें सच मान लेते है 
और समाचारो की सत्यता के विपय में छान-बीन करने का कोई प्रयत्न नही 
करते । बाजारों और चौपालो पर सभी प्रकार की चर्चायें ग्ौर गप्पे सुनने को 
मिलती है । यह कहने की आवश्यकता नही कि इस प्रकार से व्यक्तियों को निष्कर्ष 
नहीं तिकावने चाहिये । जहां तक इनके प्राधार पर जनमत का निर्माण होता है, 
वह श्रति दोप-पूर्ण व हानिकारक होता है। 


सार्व जनिक सभायें (?०७॥० 7/०८४ए४४)--जनमत्त को प्रभावित करने 
का अत्यन्त प्राचीन और श्राजकल सबसे अ्रधिक प्रचलित साधन -सार्वेजनिक सभा 
है। सार्वजनिक सभाये किसी भी वक्ता श्रथवा संघो द्वारा आयोजित की जाती हैं । 
सभा में कम या अधिक व्यक्ति वक्ताश्रो को सुनने के जिये इकढठठे होते है, भाषण 
सुनने में कोई विशेष कष्ठ नहीं होता वरन्‌ कम या अ्रधिक आतन्द आता है । 
प्रत्येक प्रगतित्नीव देश में, विशेष रूप से नगरों में, बहुधा सार्थजनिक सभाञ्नो और 
भाषणों का भ्रायोजन हुआ करता है । जनतस्तरात्मक पासन-पद्धति वाले देशों में 
निवर्चिनों के पूर्व गाव-वाव में चुनाव-प्रचार सम्बन्धी सभायें होती है। शिक्षा के 
प्रधार के साथ-साथ सार्वजनिक विपयों-स्थानीय, राष्ट्रीय श्रथवा अस्तर्राष्ट्रीय मे 
जनता की रुचि बढ़ रही है, फलस्वरूप उनके बारे मे सुनने व बिचार अथवा वाद- 
वियाद करने के लिये सार्वजनिक समाग्रो का प्रयोग बहुत बढ़ता जा रहा है। 
भाषसण्ं द्वारा प्रचार कार्य अधिक अच्छा होता है और उनका ब्यक्तियो पर प्रभाव 
भी ग्रधिक पडता है। सार्वजनिक सभाओो में सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों पर खुल- 
कर विचार विमर्थ होता है। वे जनता की रुचि को जाग्रत करती है झौर सर्व- 
साथारण को शिक्षित व्यक्तियों की अ्रवेज्ञा अधिक प्रभावित करती है। समभाग्रों 
द्वारा राजनीतिक सेता अपने-अपने दल की नीति, कार्यक्रम श्लौर उसके झ्राधारभूत 
मिडाल्ता को झासानी से समक्झा सऊते है । 


४६६ | भारतीय शासन श्रौर राजनीति 


स्वामी कान्तिकारी परिवर्तन नहीं चाहते । इसके भ्रतिरिक्त कभी-कभी इसके स्वामी 
राजमीति में महत्वाकांक्षी होते है, जिसके कारण उन समाचार-पत्रों और सम्पादकीय 
लेखों के दोष ग्रौर भी बढ जाते हैं। ऐसी दक्षाओं में ये लेख व टीकायें निष्पक्ष 
और न्याययूर्ण न होकर केवल दलग्रत राजनीतिक उद्देश्यों की बुचि का साधव बन 
जाते हैं। इसका एक ही विकल्प है और वह यह कि सरकार उन्हें अपने अधिकार 
में ले ले। परन्तु ऐसा होते पर उनका दोप और भी भधि बढ़ जायेगा, क्योंकि 
सरकार (अर्थात्‌ सत्तारूढ़ दल) अपनी नीति और विचारों का विरोध नहीं होते 
देगी । इस प्रकार शासन के अत्याचारों के विरुद्ध सरक्षण के सबसे प्रधिक महत्वपूर्ण 
तथा प्रभावशाली साधन का ग्रस्त हो जायेगा । 
समाचार-पत्रों का दुरूपयोग--(१) समाचार-पत्री में प्रकाशित लेख और 
विचार (तथा समाचारो के प्रकाशित होने का ढंग भी) पक्षपातपुर्ण तथा एकपक्षीय 
होते है। (२) वे स्वत्न्त्र घिचार बनने में बाघा डालते हैं ॥ कभी-कभी भ्रशिक्षित 
पाठक समावार-पत्री में प्रकाशित समाचारों को प्रूणंत: सत्य भान लेते है, इसी 
कारण बहुत से सम्पादक व स्वामी गपने पत्रों की शक्ति का दुरुपयोग करते है । 
पाठकी को धोला देने अववा अपने स्वार्थ-साधव के लिये वे नीच से नीच कार्य 
करते हैं । सस्ते ओर गन्‍्दे समाचार-पत्र विभिन्न प्रकार के भूठे व निराधार समाचार 
छापा करते है। प्रनेक स्थानीय समाचार-पत्र बडे दोपपुर्स होते है, भरत सधिकाश व्यक्ति 
उन्हें पढ़ते भी नही । यहाँ मह उल्लेखनीय है कि साम्प्रदायिक समाचार-पत्नों ते 
भारत के विभाजन में बहुत वडा योग दिया । समाचार-पत्रो भें जैसा कि फाइबर 
ने कह्दा है: निष्पक्ष रूप से सत्य युचना और सन्तुलित मत की साभा साधारणतया 
कम ही रहती है । परन्तु समाचार-पत्रो ने जनमत के ऊपर ग्रसाधारण प्राधान्य 
प्राप्त कर लिया है, जिसके परिणशामस्वरूर समाचार पत्रो के दोष कम नहीं हुये है, 
वरन्‌ वेढे है ।? (३) समाचार-पत्रो की इस झाधार पर भी झालोचना की जाती है 
कि उनका प्रकाशन एक बड़ा व्यवक्ताय वते गया है; और उन पर ग्धिकांशतः 
पूजीवादी बर्ग का ही स्वामित्व तथा नियन्त्रण स्थापित हो गया है। बड़े व्यवस्तायों 
और राजनीतिक दलो अ्रथवा उनके नेताओं के बीच एक प्रकार के अनुचित सम्बन्ध 
स्थापित हो जाने से प्रजातन्त्र के लिये एक बडा खतरा पंदा हो यया है । 
गा चलचबित ((४८प४)--जो कार्य समरचार-पत्र लिखित शब्दों हारा करते 
है, उसकी कुछ पूत्ति चलचित्रों दास होती है । भ्राजकत सिनेमा जनता के मनो+ 
विनोद का सबसे अधिक जनब्रिय साधन है ; अधिकतर खित्रों के प्रदर्शन का प्रभाव 
दर्शकों के नैतिक आचार और विचारों पर पड़ता हैं । घिनेमा के द्वारा शिक्षा तथा 
5 *चफह ज्रा०४॥ ७ ०७)९९४७१४७ घए६ फॉणिएा_ाण आए 088॥7068 शा 
35, 90 घा6 ४१०6, आग9/, शव फैट [॥655 995 ३७पृथ्मा०6 व॥. धडध॥07५04859 (एप्रोत- 
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प्रचार कार्य वड़ी सफलतापूर्वक होने लगे है | प्रयतिशील देशो की सरकारे अच्छे 
चित्रो के निर्माण में योग दे रही है और उनके प्रचार विभाग द्वारा अनेक उपयोगी 
और शिक्षापूर्श चित्रों का निर्माण होने लगा है। भारत सरकार की ओर से 
विभिन्न प्रकार की डॉक्यूमेंटरी फिल्में तथा न्यूज रील वनाई जा रही है । इसके 
प्रदर्शन द्वारा दर्शकों को प्रभावित किया जाता है। इस प्रकार चलचित्र जनमत- 
के ग्राधुनिक साधनों में से एक भ्रति महत्वपूर्ण साधन है । 
रेडियो और देलीबिजन--जनमत-निर्माण के आधुनिक साथनों में इसका 
महत्व सिनेमा से वढ़कर ही है । रेडियो द्वारा देनिक घटनाओं के समाचार श्रौर 
सार्वजनिक नेताओं के विचार तथा मत लाखो व्यक्तियों तक पहुँचाये जाते है। 
सावंजनिक वक्‍ताग्रो के भापण, जो केवल पहले सभा में उपस्थित होने वाले व्यक्ति 
ही सुन सकते थे, ग्राजकल रेडियो द्वारा जनता की बहुत वडी सख्या को सुनने का 
अवसर मिलता है । रेडियो द्वारा विभिन्‍न प्रकार के समाचार, मधुर गीत, रुचिपूर्ण 
माटक, समाचारो और पुस्तको की समीक्षा, वाजार भाव आदि सुनने को मिलते है । 
इस कारण रेडियो का प्रयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे कि रेडियो 
अपना कार्य ठीक प्रकार से कर सके, यह भ्रति श्रावश्यक है कि न तो रेडियो पर कुछ 
व्यक्तियों का पूर्ण नियन्त्रण हो और न ही सरकार का एकाधिकार हो संयुक्त 
राज्य भ्रम रीका तया अन्य प्रगतिशील देशो मे रेडियो के लाथ टेलीविजन का प्रयोग 
तेजी से बढ़ रहा है । 
पुस्तकें और पत्रिकायें---जनमत-निर्माण में पुस्तको और पत्रिकाप्रो का भी 
बड़ा योग रहता है, यद्यपि इनके पढ़ने के लिये विशेष प्रयत्न करना पडता है और 
ये केवल पढ़े-लिखे तथा कुछ व्यय करने योग्य व्यक्तियो के हाथो तक ही पहुच पाती 
है । सावेजनिक महत्व के विभिन्‍त्र विषयों पर पत्रिकाग्रों में लेख व संक्षिप्त 
टिप्पणियाँ निकला करती है। आजकल सरकार के सूचना व प्रचार-विभाग तथा 
विभिन्‍न राजनीतिक दलो और प्रकाशन एजेंसियो की ओर से सामाजिक महत्व के 
प्रश्नों पर अनेक छोटे-छोटे पेम्फलेट प्रकाशित हुग्ना करते है। इनके पढ़ने से पाठकों 
को विभिन्‍न प्रकार के सावंजनिक प्रइनो की झ्रावश्यक जानकारी प्राप्त होती है, वे 
इनके ऊपर विचार करके झ्पना मत निर्वारित करते है, अधिक गम्भीर विद्यार्थी 
इन विपयो पर प्रकाशित पुस्तको का अध्ययन करते है। परन्तु अधिकाझ्न व्यक्ति 
पत्रिकाओ्रों और पुस्तको को नही पढ़ पाते । 
शिक्षा-संस्थाये--शिक्षणालयों में बच्चो और युवकों के मस्तिप्को को ढाला 
जाता है और ये ही देश के भावी नागरिक होते है । आधुनिक प्रगतिशील देशों के 
7 निर्माण और उलति में वहाँ के शिक्षित नवयुवको ने वहुत ही महत्वपूर्ण योग दिया 
है । इगलंड के प्रसिद्ध पब्लिक स्कूलों को जो हेरो और ईटन में स्थित हैं, प्रनेक 
ब्रिटिश राजनीतिज्ञों पौर सैनिकू-अधिकारियो को उत्पस्त करने का श्रेय प्राप्त है । 
स्कूलो और कालिजों में पढ़ाये जाने वाले विषयो--इतिहास, भूगोल, कानून, 
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महत्वपूर्ण है । इतका उद्देश्य ही राजनीति के प्रति मतदाताओं में रुचि को बढाना 
है । प्रत्येक राजनीतिक दल अपने सदस्यो और समर्थकों को प्रायः सभी महत्वपुरं 
राजनीतिक प्रश्नों के एक या दूसरे पक्ष मे करने का प्रयत्व करता है। वैसे तो 
राजनीतिक दल सर्दव ही क्रियाशील रहते है, परन्तु निर्वाचन के पूर्व तो ये विशेष 
रूप से क्रियाशील हो जाते है । प्रत्येक राजनीतिक दल का यह उद्देश्य रहता है कि 
बह मतदाताओ्रो को विश्वास दिलाये कि उसकी नीति और कार्यक्रम ही सबसे अच्छा 
है । राजनीतिक दल अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये विभिन्‍न उपायों का उपयोग 
करते है; उनमे से मुख्य ये है--सार्वजनिक सभायें, व्यक्तिगत पहुच, प्रचार साहित्य 
का वितरण, नारो की रचना और पोस्टरों का प्रदर्शन, जबूस मिकालना और 
समाचार-पत्रो को प्रकाशिन करना, इत्यादि । 

जनमत का वुरुपयोग--समभदार व्यक्तियो को चाहिये कि वे वर्गीय अथवा 
साम्प्रदायिक मत को जनमत न समझ बैठे । ऊपर यह भी वताया गया है कि 
पूजीपति ग्रथवा शक्तिशाली गुट आथिक लाभ या राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के 
लिये समाचार-पत्रो व ब्रॉडकास्टिग कम्पनियों पर अपना नियन्त्रण व आधिपत्य 
जमा लेते है। परिणामस्वरूप सच्चे और स्वस्थ जनमत का निर्माण नही हो 
सकता । विदेशी शासन प्रचार द्वारा कुछ समय के लिये जनता को राष्ट्रीय हितो 
के विरुद्ध ले जा सकता है, परन्तु अन्त में सच्चे जनमत का प्रकाश में श्राना 
आवश्यक है । 


स्वस्थ जनमत के लिये श्रावश्यक बातें---जनमत का अच्छा व स्वस्थ होना 
बहुत सीमा तक राजनीतिक नेताग्रों की बुद्धि और स्वार्थहीनता पर निर्भर करता 
है | सरकार की दृष्टि में प्रभावशाली जनमत प्राय: समठित मत तथा व्पिय विश्वेप 
के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान प्राप्त व्यक्तियो का मत है। अच्छे और स्वस्थ तथा 
प्रभावशाली जनमत के लिये कई वातो का होना आवश्यक है, जिनमे से मंटेल के 
अनुसार मुख्य निम्नलिखित है : 

(१) जनता शिक्षित और बुद्धिमान होनी चाहिये और उसे साव॑- 
जनिक मामलो के विपय में सतर्क रहना चाहिये । (२) जनता के हितों में 
साम्य होना चाहिये । जिस देश की जनता में धमं, जाति या वर्ग के 
ग्रम्भीर भेदो के कारण साव॑जनिक प्रश्तो पर साधारणतः: मतैक्य नहीं” 
होता, वहाँ पर स्वस्थ जनमत का निर्माण अति कठिन होता है। भारत 
के विभाजन के पूर्व देश मे बहुत सीमा तक ऐसी ही स्थिति थी 4 
(३) राप्ट्र के विभिन्‍न समूहो में साधारण मतभेदों के पीछे घम्ल्त 5 
रूप में श्रौर राष्ट्रीय उद्देश्यों के विषय में ग्रावश्यक रूप से संदसॉट हर्ट: 
चाहिये । जनमत को नूचित और प्रभावित करने के साधन व्ययान्‍्ढछऋ 
ईमानदार होने चाहिये तथा उनका प्रयोग जनता को थोखा डठ दन्‍दा 
स्वार्थ-सावन के लिये नहीं किया जाना चाहिये। मत झ ब्यद्दर 





द्रव 


जनमत झौर समाचार-पत्र (अत) [ ४७१ 


होते हैं वे साधारणत्तया वुद्धिवादियों के एक छोठे समूह के मत होते है । इस विषय 
में पामर का निम्नलिखित कथन ध्यान देने योग्य है : 
संयुक्त राज्य अमरीका में समाचार-पत्र के सम्पादक्ीय लेखों, 
रेडियों व टेलीविजन टिपपणो कर्ताग्रों, ट्रेड युनियनों, ऐच्छिक सधो शौर 
पत्र लिखने वाली जनता के सदेझ भारत में कठिताई से ही कोई चीज 
है । भारत में जनता की बहुत वडी सस्या निरक्षर है झौर भौगोलिक 
दृष्टि मे ध्रधिक ग्र्थ भें समाज से पृथक रहती है ; शाब्दिक अर्थ मे, 
भ्रधिकाथ जबता अपने ही जगत में रहती है । सिवाय वहुत ही धुधले' 
नकारात्मक तरीके के, जनता का उन लोगों पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है 
जो राजनीतिक निर्णय करते है। दुमरी ओर भारतीय राजनीति को 
भारतीयता का रूप देने की कुछ प्रवृत्ति दिखाई देती है। विशेष रूप में 
प्रादेशिक और राज्यीय स्वरो पर, परन्तु यहाँ पर भारतीय जन-साधारण 
धोमी ग्रति में राजनीति में अन्तग्रंस्त वथा सवाक्‌ होते जा रहे है । परम्तु 
यहाँ भी, राजनीतिक क्षितिज सकुचित हैं और परम्परागत अ्मिवृतियां 
अधिक स्पप्ट दिखाई पड़ती है। यहाँ पर कोई भी धार्मिक कद्टरता 
और सामाजिक रूइवादिता, सरकार का व्यापक सन्देह, अ्कर्मव्यवा का 
भारी बोक देख सकता है (९ 
परन्तु अब उपरोक्त स्थिति तेजी में बदल रही है । देश में साक्षरता का 
काफी गति से प्रसार हुआ है और जतमत निमणि के विभिन्‍न साधनों का भी 
विकास हुआ है। अतरुच अ्रव भारत में जनमत अभावश्नाली होता जा रहा है । 
उसकी समय-समय पर अ्स्पष्ट जतता द्वारा सम््षित मांगों में श्रभिव्यक्ति होती 
रहती है। उदाहरण के लिए, भाषायी राज्यों के निर्माण का प्रश्न जनमत के 
जोरदार रूप में प्रकट होने पर ही निशित्त हुआ॥आ, विशेष रूप से दक्षिण भारत में 
हिन्दी का विरोध शिक्षा सस्याओं में अधिक प्रभावशाली रहा है। गोशा के प्रश्न 
पर पुरतंगाल सरकार के विरुद्ध जनसाधारण के सत्याग्रह आन्दोलन का महत्वपूर्ण 
प्रभाव पडा । देय की ब्रान्तरिक व वेदेशिक तीति के भ्रनेक महत्वपूर्ण प्रदनो पर 
केन्द्रीय सरकार के नि्शयंय जनमत की अभिव्यक्ति से कमर या अधिक मात्रा में 
निशित हुये है । यह झात राज्यीय सरकार और स्थानीस शासन की सस्थाप्रों के 
बारे में श्रौर भी अधिक मात्रा में सच है । भारत-चीन सीमा विवाद, कश्मीर के 
प्रदन, प्राकिध्तान, संयुक्त राज्य अमरीका वे सोवियत संघ आदि देशों के साथ 
सम्वन्धों के बारे में मारत सरकार प्र जनमत का प्रभाव पद है, जैसा कि एक 
जनप्रिय शासन में होता आवश्यक और वरछ्धनीय है । 
भारत में जतमत निर्माण मे पूर्वंगामी सैक्शन में वर्सखित प्रायः सभी साधनों 
का महत्वपूर्ण योग है । फिर भी उतमें सक्‍से महँत्वप्रर्ण साधन राजनीतिक दलर 
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दबाव स्थदा हित समृह और समाचार-पत्र हैं। राजनीतिक दल इस प्रयोजन के 
लिये साहित्य वितरण, सार्वजनिक समायें, प्रदर्शनों का आयोजन और चुनाव 
अभियात झादि उपायों का प्रयोग करते है । 
जनमतत के निर्माण में अ-राजनीतिक संगठन, व्यक्ति और अन्य बातें भी 
योग देती है । इस प्रकार भूदान यज्ञ आन्दोलन, भ्रतसदीय तकतीके यथा उपवास 
एवं सत्याग्रह और आचार्य विदोवा भावे व॑ श्री जयप्रकाश वारायय जैसे पक्ष- 
विहीन राजनीति व सवोदिय विचारधारा के पक्के समर्थकों तथा उनके अनुमायियों, 
जगदुगुरु शंकराचार्य व स्वामी करपात्री जी जैसे धामिक नेताओ्रो व मौलबियों का 
भारत के राजनीतिक जीवन पर बडा भारी प्रभाव रहा है। वास्तव मे भारतीय 
जीवन के इन अ-शराजनी तिक पहुलुओ का देश की राजनीति और जतमत निर्माण में 
महत्वपूर्ण भाग रहा है । 
देश में व्यापक निरक्षता और विर्धनता, भौगोलिक दूरियाँ, भारतीय जौवत 
के स्थानीय नमूनों भ्रादि के कारण सभी प्रकार के सचार साधनों का विकास नहीं 
हो पाया है । जन-साधारण से सचार के हेतु पारचात्य देशों ज॑ते विकवित माव्यमों 
का भारत में विकास कठिनाई और देरी से ही हो सकेगा | झरभी तक केवल 
आकाशवाणी के अतिरिक्त और कोई रेडियो व्यवस्था नही-है और टेलीविजन के 
तो गिने-चुने ही स्टेशन बन पाये है । श्रखिल भारतीय रेडियो (प्राकाशवयाणी) का 
एक उल्लेखनीय दोप यह है कि उस पर प्तरकार का पूर्ण नियन्त्रण है । भ्रभी तक 
केसर में एक ही दल की सरकार रही है और भागे की वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत 
सरकार व आकाशवाणी के बीच श्रव ज॑सा ही सम्बन्ध रहेगा । वर्तमान व्यवस्था 
में घिरोधी राजनीतिक दलों को प्राकाशवाणी की तीति और कार्यक्रमों से विरोध 
होना स्वाभाविक है। अपने देश में संयुक्त राज्य अमरीका की भाँति निजी उद्यमों 
के रूप में कई रेडियो व्यवस्थाये तो कायम करता सुगम न होगा ; परस्तु वर्तमान 
व्यवस्था के दोष को दूर करने के उद्देश्य से, ब्रिटेन की भाति, रेडियो व्यवस्था पर 
नियन्त्रण हेतु एक स्वायत्तता प्राप्त तिग्रम स्थापित करता प्रावश्यक और वाछनीय 
प्रतीत होता है । 
३. भारत में समाचार-पत्र (प्रेस) 
प्रैस स्वातेंत्य--मानव अधिकारियों की घोषणा (06०४3॥07 ० धाढ 
ए808' ०॥ ि0९., )789) और मालव अधिकारों की सर्वब्यापी घोषणा 
[एफारथब्गे 06सेका4909 रण सण्फका 20895, 948) दोतों में ही प्रंस की 
स्वतन्त्रता के महत्व को मान्यता प्रदात की गई है। परन्तु इन घीपणाप्रो में 
प्रगरिित अधिकार न्यायातयों द्वारा समर्यंनीय ([05४०ंबश०) नहीं है। प्रँत्त की 
स्वतन्त्ता की गारटी और उसे न्यायालयों द्वारा लागू करने की व्यवस्था के लिये 
और सयुक्त राज्य अमरीका के संविधान के प्रथम संशोधन को दिया जाता है। 
भारतीय संविधान निर्माताओं ने प्रमरोकी अ्धिकार-पत्र (छा ०/ सशं४09) 
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से महत्वपूर्ण प्रेरणा झौर मार्गदशन ग्रहण किया। परन्तु भारत के-सविधान में 
प्रैस की स्वतन्त्रता का पृथक से उल्लेख नही है ; इसे भाषण और अभिव्यक्ति की 
स्वतन्त्रता में ही निहित किया गया है। अनुच्छेद ६ मे वर्शित स्वातंत््य अधिकार 


निम्न प्रकार है : 

(१) सब नागरिकों को (क) वाक-स्वातश्य और अभिव्यक्ति 
स्वातथ्य का अधिकार होगा । (२) खंड (१) के उपखड (क) की कोई 
बात उक्त उपखड हारा किये गये अधिकारों के प्रयोग पर राज्य के 
सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्णो सम्बन्धो, सार्वजनिक ब्यवेक्धर 
शिष्टाचार या सदीचार के हितों में या न्यायालय-ग्रवभान, मारहाति रू 
अपराध उद्दीपन के सम्बन्ध मे युक्तियुक्त निर्वनन्‍्धन (7९4४०॥०फ४ उ्प्य+ 
०0०७७). जहाँ तक कोई विधि लगाती हो वहा तक उम्के उ्कन 
प्रभाव, अथवा वँसे निवन्धन लगाने वाली कोई विधि वरादे ने चजद दर 
लिये कोई रुकावट, न डालेगी । 


जिस समय देश ने स्वतन्त्रता प्राप्त की, समाचार-प्रत्र 
में जकड़े हुये थे। अ्खबारी कागज पर मियत्रण श्रादेश के ऋत्य हे ना पणछ 
पत्र निकालता सरल न था। भारत रक्षा कानून की बाय पस्रआतो ऊग स्वचलल्दा 
मे पूर्वदत अडगा डाले हुई थी । किसी भी पत्र से जद्दद लत रे 
और पत्र का डिक्लेरेशन लेना आसात वे था। छल्क है 
क्योकि विदेश से छपाई का सामात मिलना कठिव हे छस से हेआ ओम 
समाचार समिति 'एशोसिएटेड प्रैस' रायटर के प्रवीद आसान 
प्रैंस भी भारत की ओर आाख लगाये बैठा था लिम्नन हद 
केन्द्रीय मत्रिमण्डल में प्रवेश किया ओर मील 
इसके हंटले ही पत्रों को जैसे साँस लेने झा दम्दर मय शत नाट 
की पवूत्ति एकाएक वढ़ती 'दिखाई दी। व काइतने सफर दर 
तत्काल ध्यान दिया | सरदार पटेल ने, ओ हद कनथ 
ब, निर्णय किया कि विदेशी कम्पनियों हर द्वार न 
की बाध्य किया कि वह अपना कारोछर 
प्रकार 'प्रैस टुस्टड आफ इण्डिया की 
भी तार की लाइन देने से इन्कार कल दि 
को टैलीपरिटर लगाने की सुविधा झी हर्ट +स्से स्सत 
लाइन लगाई । हे 
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“हिन्दुस्तान टाइम्स", 'दाइम्स ग्राफ इण्डिया', 'हिन्दू', 'प्रमृतवाजार पत्निझ़ा', स्टेट्स- 
मेन, हिन्दुस्तान स्टेडर्ड ', 'इण्डियन एक्सप्रेस” झ्रादि पत्र अपने दिल्ली, वम्बई, 
मद्रास, कलकत्ता तथा प्रयाग कार्यालयों मे ेलीप्रिडरों से सम्बद्ध है । यह सारी 
प्रगति स्वाधीनता के पश्चात्‌ हुई है । इस समय भारत में सैकड़ों समाचार-पत्र है, 
जिनमें से अधिकतर दनिक श्र साप्ताहिक है। वे हिन्दी, ग्रग्नेणी तथा विभिन्‍न 
प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित होते है। चूकि समाचार-पत्रो को विशेष रूप से 
शहरो की शिक्षित जनता «के लिये निक्राला जाता है । ग्रधिकतर प्रभावशाली 
समाचार-पत्र मुख्यतः अग्नेजी में ही प्रकाशित होते हैं । इनमें ऐसे ग्रच्छे समाचार- 
पत्र सम्मिलित है जैसे हिन्दू (मद्रास), टाइम्स झ्रॉफ इन्डिया (वम्बई और दिल्ली) 
स्टेट्समेन (कलकत्ता और नई दिल्ली), प्रमृतवाजार पत्रिका (कलकत्ता प्रौर 
इलाहाबाद), हिन्दुस्तान टाइम्स (नई दिल्‍ली) गौर इन्डियन एक्सप्रंस, जो कि देश 
के चार भिन्‍न स्थानों से प्रकाशित होता है। परन्तु किसी भी भारतीय समाचार- 
पत्र की एक लाख से बहुत अ्रधिक प्रतिया प्रति दिन नहीं बिकती, जबकि उनमे से 
अधिकतर की प्रतिया बहुत कम ब्रिकती है। परन्तु उनकी पहुंच कही ग्रधिक्र बड़ी 
ससख्या में पाठकों तक होती है , गाव या वाचनालय में एक ही प्रति के सुनने या 
पढेने वाले बहुत से व्यक्ति होते है। अधिकतर भारतीय समाचार-पत्रों का 
दुष्टिकोश राजनीतिक है श्लौर उतमे से अधिक अच्छे समाचार-पत्र राष्ट्रीय व 

अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओ्रो और समाचारों के विपय में मूचना झौर टिप्पणियां देते 

है । बहुधा लम्बे और कई-कई सम्पादकीय लेस उनकी एक सामान्य विश्येपता 

हैं, परन्तु भारत में राजनीतिक समाचारदाता एवं टीकाकार कम है और जो है 

वे भी सरकारी नीतियो, नेताग्रो व समाचार-पत्रो के स्वामियों के दबाव में 

लिखते है । 


अंशकालिक पत्रनिकाग्रो की सल्या भारत मे काफी वडी है, परन्तु सिवाय 
कुछ फिल्म पत्रिकाओं के उतके खरीदारों की सर्या बहुत छोटी है। अग्रेजी में 
अच्छे स्तर की कुछ पत्रिकायें ये है--ईसस्‍्टने इकॉनॉमिस्ट, (नई दिल्ली), दी 
इकॉनॉमिक वीकली (वम्बवई), इण्डिया क्‍्वार्ट रली, (इण्डियन कौसिल झॉफ वर्ल्ड 
अफेयर्स, नई दिल्‍ली), इण्डियन जरतनल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (इण्डियन 
इण्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली), मॉर्डन रिव्यु (मासिक, 
कलकत्ता), इण्डियन रिव्यु (मासिक, मद्रास) ! हिन्दी में अधिक अच्छी झौर जन- 
प्रिय पत्रिकाओं में हम धर्मथुग, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, ज्ञानोदय (मासिक, कलकत्ता) 
को गिन सकते है। प्रायः सभी प्रादेशिक भापाओं में देनिक समाचार-पत्रो के 
अतिरिक्त अनेक अच्छी साप्ताहिक, मासिक, त्र-मासिक पत्रिकाये प्रकाशित होती 
हैं । राज्य सरकारे व स्थानीय नियभे आदि गजट या अश्य-कालिक समाचार-पत्र 
अकाशित करती है । 
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नियोजित आध्िक उन्नति के परिणामस्वरूप शिक्षा-प्रसार और जीवन-मान 
में सुधार हुम्ना है । इस तथा भ्रभिव्यक्ति-स्वातत््य के कारण पढ़ने वालों की सख्या 
में निरन्तर वृद्धि हो रही हैं। समाचार-पत्रो और पत्रिकाओं का प्रयोजन केवल 
समावारो को फैलाना नही है, परन्तु साथ मे विभिष्ट दृष्टिकोणों को भी पाठकों 
के मामने रखना है। देश के प्राय प्रत्येक भाषायी प्रदेश या क्षेत्र में सावंजनिक 
महत्व के किसी भी प्रइन के विभिन्‍न पहलुभ्ों के पक्ष और विपक्ष में लिखने वाले 
समावार-पन्न अ्रथवा पत्रनिकाये देखी जा सकती है। समाचार-पत्रों की जितनी 
अधिक संख्या होगी, उतने ही भ्रधिक भिन्‍न मतों की अभिव्यक्ति होगी, जो 
अपने निरन्तर प्रभाव से जन-मत का निर्माण करते है। आज के भारत में 
प्रजातंत्रात्मक पद्धति की ग्राधारभूत्त बातों में यह प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण स्थान 
रखती है । 


यदि समाचार-पत्रों व पत्रिकाओ्रों की प्रतियों में सख्या की चूद्धि देश में 
साक्षरता व राजनीतिक चेतना की वृद्धि की सूचक है, तो इस प्रकार की वृद्धि श्राज 
के भारत में स्पष्ट दिखाई पडती है । नये-नये समाचार-पत्र और पत्रिकायें प्रतिवर्ष 
निकलते है, क्योकि पढने वालों की मांग बढती जाती है। इस बात का प्रमाण 
समाधार-पत्रो के रजिस्ट्रार की वापिक रिपोर्ट (8फाए३॥ ९907: 0/ [008/$ 
]१689प720.. 0/ ॥०४श५087005) है। सन्‌ १६६५ की दसवी वापिक रिपोर्ट के 
अनुत्तार उस वर्ष देश की ४३ भाषाप्रो में 39,६०६ समाचार-पत्र व पत्निकायें थी । 
उस वर्ष में उनके प्रसारण में ५*५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। जित समाचार-पत्रो 
के प्रसारण के आड़े प्राप्त हो सके, उनके प्रसारण की कुल सख्या १६६५ में 
२ १७ करोड़ थी । रिपोर्ट के अनुसार ७,६०६ की कुल सख्या में ५२५ दैनिक 
और ४६ ग्रद्धं-साप्ताहिक भ्रथवा त्र-साप्ताहिक थे; उनके अतिरिक्त २,११६ 
समाचार-पन्न व पत्निकायें दूसरी श्रेणी (॥०प्रनंणणप्रतं४४ ००प्ड्वणा9) में थी, 
जिमम्रें वाजार-रिपोर्ट' और अन्य प्रकार की पत्रिकायें (9एण/लॉए-०ए7एकड 
॥0०४६४ 084॥8, ९०.) सम्मिलित थी। १६६५ के कुल प्रसारण मे, अग्नेजी 
समाचार-पत्रो का सबसे अधिक प्रसारण ५६ लाख था, उनके बाद हिन्दी का 
३६ लाख, तमिल का २५ लाख, और मलयालम का १५ लाख था । वर्ष के दौरान 
कुल प्रसारण में लगभग ५२ लाख अथवा २६*२ प्रतिशत दैनिक समाचार-पन्रो 
का भाग रहा । सन्‌ १६६५ के अन्त में देनिक समाचार-पत्रों की सख्या ५२५ 
थी; जो प्रमुख भाषाओ्रों में इस प्रकार विभाजित थी--हिन्दी १४८, उर्दू ७३ 
पग्नेजी ५६, मराठी ४३२ और मलयालम ४०॥। १ लाख से ऊपर प्रसारण वाले 
दंनिक समाचार-पत्रो कौ कुल सख्या १३े थी। कुल ५२४ दँनिक समाचार-पत्रो 
में से १११ दिल्‍ली, कलकत्ता, वम्बई और मद्रास चार बड़े नगरो से प्रकाशित 
होते थे । केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने कुल ३६६ पत्रिकाये प्रकाशित की और 
उनका प्रसारण कुल का लगभग ३*३ प्रतिशत रहा | 


ड७६ ) जारतीय घासन गौर राजनीति 


प्रेस रजिस्ट्रार की रिपोर्ट में महँ भी बताया गया हैं कि १६६५ भ 
झावे से अधिक समाचवार-पत्रो पर ब्यक्तियी की स्वामित्व था) १६६४ के सन्त 


मे तीन प्रमुख आरतीय समाचार देन वाले अभिकरण और प्राठ विशिष्ट सिन्‍्डी- 
क्ेट. [४७7९ 8999९/४०) थ। समाचार देव चाल अभिकरणो (7५४3 
28०7००७) मे प्रेस दृस्ट आफ इण्डिया (ए]) के हे 5३ चन्देदार थे हिन्दुस्तान 
समाचार के दे और तीसरी (छात्र) के ६९ ॥ विशिष्ट एन्दीकेटों नें ६१९ 
समाचार-पत्री को प्रकाशन सामग्री दी 





१६ 


भारत में प्रजातांब्रिक नियोजन: 


३. प्रजातन्त्र, समाजवाद और नियोजन 
आरत ने प्रजातत्रात्मक पद्धति को सोच-समभकर श्रपनाया है। सन्‌ १६६४ 
से तो देश के प्रधान सत्तारूढ दल काग्रेस ने “प्रजातंत्रात्मक समाजवाद' (9०00- 
020० 8०००॥5ग) का घ्येय स्दौकार किया है। वास्तव में समाजवाद ध्येय है, 
जिसे प्रजातेत्रात्मक तरीकों मे प्राप्त करना है और उनमे नियोजन का स्थान भ्रमुख 
है । चूंकि कुछ व्यक्ति अभी त्तक प्रजातत्र, समाजवाद और नियोजन में असगति देखते 
है, अत. इस तीनों के आपसी सम्बन्धों के महत्वपूर्ण पहलुओं का यहाँ पर, संक्षेप में, 
विवेचन करना उपयुक्त होगा | बहुत समय तक प्रजातन्त्र को केवल मात्र शासन का 
ही एक रूप समझा गया ; परन्तु अब सच्चे प्रजातन्त्र का अर्थ उसका राजनीतिक 
रूप ही नही वरन्‌ सामाजिक और श्रार्थिक क्षेत्रो मे भी प्रजातन्त्र है। श्रों जय प्रकाश 
सारायरण का कथन है : 
प्रजातन्‍्त्र केवल राजनीतिक अधिकारों और शासन में जनता के 
भाग का ही प्रश्न नहीं है । प्रथम विद्व-युद्ध के समय से, प्रजातन्त्र का 
अर्थ वृद्धि-पूर्ण मात्रा मे सामाजिक और आविक न्याय, सम अवसर और 
औद्योगिक प्रजातन्त्र है ॥? 
अधिकतर दे इस मत को स्वीकार करेंगे क्वि सततेस्त्रता और समता प्रजा- 
तन्त्र के दो स्तम्भ है ए्‌ विभिन्‍न अकार की राजनीतिक स्वनन्त्रतावें श्रौर श्रधिकार 
यथा झांसन व लेने का 5 अधिकार प्रजातन्त्ात्मक झाम्रत की मानी हुईं पूर्व 
शा के अहम वध राम 
५०॥०८७॥४०४) को मानकर राह नेलापर रा की बह हट का) 
अपने न करे अत यह एड विदितार ६४ शा के आविक सांग की धूत्ति के लिये 
उतने ही महत्वपूर्ण हे जितने कि र पीट आह वेब; मो वि 
निकलता का दे काइ ० जनीतिक स्वतन्त्रवा ह्लौर समता पक 
शिम पाने का अ्धिफार और ग्रावक््यकताओं हो है 


3. #थ.. १:7७ श0%०7०7, ४, 2, रीवातदव, जपश २ इनका 


डछ५ ॥] भारतीय झ्ञासन और राजनीति 


न होने से उत्पन्न चिन्ताओ के मुक्त समकता जाता है, आ्रथिक समत्ता का अर्थ सभी 
के लिये श्रवसर की समता (व्यूण्बाव) थ॑ ०एगाण्या)) है) 
इस तथ्य - को स्वीकार किया जाना चाहिये कि राजनीतिक प्रजातन्व 
आदिक प्रजातन्त्र के बिना अर्थहीन है और झ्राथिक प्रजातन्त्र ही समाजवुद है 
दूसरे शब्दों में, समाजवाद प्रजातन्त्र का आवद्यक परिणाम है, परन्तु समाजवाद 
का रूप प्रजातन्त्रात्मक होता जरूरी है| अत. यह आवश्यक है कि प्रजातन्त्न और 
सम्ाजवाद को मिलाकर ऐसी पद्धति का विकास किया जाये जो पूजीवाद भर 
साम्यवाद दोनो ही से श्रेष्ठ र हो । जबकि प्रजातस्त्र का अधिक वल राजनीतिक 
स्वतन्त्रता और समता पर है, समाजवाद आाथिक स्वतन्त्रता और समता पर अधिक 
बल देता है । यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना उचित होसा कि समाजवाद व्यक्तित्व 
(४०0४699॥9) का दमन नही करता, वास्तव मे, यहु तो असख्य व्यक्तियों को 
आधिक और सास्कृतिक बन्धनों से छुटकारा दिलाता है| एंटली के निम्नलिखित 
कथन से हम पूर्णतया सहमत है 
समाणवाद का उद्देश्य व्यक्ति को भ्रधिक स्वतन्त्रता प्रदान करना 
है**” । मेरा निष्कर्ष यह है कि समाजवाद के अन्तर्गत पुरुष और स्त्रिया 
कम नहीं वरन्‌ भ्रधिक स्वत्तन्त्र होगे। स्वतन्त्रता का रूप अधिक व्यापक 
होगा । कठोर एकरूपता को थोपने का प्रयत्न न किया जायेगा ।* 
श्रव यह प्रश्व उठता है कि क्‍या प्रजातन्त्र प्रौर नियोजन साथ-साथ चल 
सकते है ? इस प्रइन का उत्तर देने से पूर्व यह बता देना आवश्यक है कि 
नियीजन क्या है और नियोजन क्यों प्रावश्यक है ? नियोजन एक प्रकार की प्रक्रिया 
अथवा तकनीक (१८०॥४४२४०) है ।* इसका भ्रर्थ यह है कि भ्रभीष्द फल की प्राप्ति 
के लिये समुचित साधनों को श्रवनाथा जाये, इसमें साधारण उद्देश्य भी निहित रहता 
है । नियोजन प्रक्रिया जीवल की भाति गतिशील है । चदलती हुई परिस्थितियों व 
दर्षाय्रो के अनुकूल निर्धारित योजना में समय-समय पर सुधार करने झ्रावश्यक हैं । 
वास्तव में नियोजन का श्रयोजन यह है कि जहाँ तक व्यावहारिक हो सके राज्य 
(व्यक्त व समूह) द्वारा किये जाने वाले कार्यों को भ्रच्छी प्रकार सोच-समभकर 
सिर्घास्त करे और फिर उसकी पूर्ति के लिये सभी आवश्यक और उचित पग 
उठाये । सक्षेप में, |वयोजन भविष्य के विपय में परिस्थिति के भ्रनुसार बदलने वाला 
बुद्धिपुर्ण विचार है । विनिन्‍त लेखकों के अनुसार निमीजन के लिये निम्नलिखित 
पगों को उठाना झ्रावश्यक हैं : 
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भारत में प्रजातान्त्रिक नियोजन [ ४७६ 


(१) साधारण प्रश्मासको द्वारा प्रभावी नियोजन के हेतु पूर्ण और 
स्पष्ट ध्येय का निर्धारण, (२) साधारण प्रशासको द्वारा उस ध्येय की 
प्राप्ति के लिये नीति का निर्धारण, किन्तु ध्येय और वीति दोनो पर 
विधानमण्डल की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिये । (३) ध्येय की प्राप्ति के - 
लिये निर्धारित नीति के भ्रधीन प्राविधक मार्गों व साधनों का निर्धारण । 
(४) अगला पगर नियोजन के लिये नियोजन (९]77ागड्ठ णि फ़ोश्याणंग) 
है, जिसका अर्थ है निर्दिष्ट ध्येय (५ या ७ वर्षीय योजना) को उप-ध्येयों 
यथा वापिक योजनाञो में विभक्‍त करना, जिससे कि प्रतिवर्ष के लिये 
निदिष्ट घ्येय की प्राप्ति के लिये आवश्यक कार्यो व दायथित्वों को विभिन्‍न 
अभिकरणो, विभागों आदि को सौप दिया जाये । (५) नियोजन के अन्त- 
ग्रंत किये गये प्रयत्नो से परिणामों को ठीक-ठीक नापने की व्यवस्था | 
सक्षेप में अच्छी योजना में ये लक्षण होने चाहिये (अ) स्पष्टतया पारि- 
भाषित उद्देश्य, उद्देश्य की प्राप्ति के लिये आवश्यक साधन व उपाय, 

(इ) श्रावश्यकता के अनुसार नमनीय होता, (ई) सन्तुलित होना और 
(उ) व्यवहारिकता प्रर्थात्‌ जिसे पूरं भ्रथवा प्राप्त किया जा सके । 

नियोजन के महत्व और उपयोगिता के विषय मे आज अधिक मतभेद नहीं 
है। प्रधिकतर विचारवान्‌ व्यक्ति यह मानते कि सामाजिक समता व आथिक 
न्याय पर आ्राधारित अच्छे समाज का निर्माण ग्राज की जटिल दशा में बिना बुद्धि- 
पूर्ण नियोजन के सम्भव नही । झ्राथिक कार्यों का केन्द्रीभूत नियन्त्रण नियोजन में 
निहित है जो जनवरी के मतानुसार दो कारणो से अ्रधिक अच्छा तरीका है। प्रथम, 
व्यक्तिगत पूजीवादी आ्थिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति श्रथवा समूह केवल अपने 
ही आथिक लाभ का ध्यान रखता है। दूसरे, नियोजित नीति के अभाव मे प्रजातन्त्र 
पद्धति में विशेष हिंतो का प्रतिनिधित्व करने वाले दवाव समूहो (9०५5४७:८ 87009) 
का शासन पर अनुचित दवाव पड़ता रहता है, जबकि नियोजन द्वारा सम्पूर्ण 
समुदाय के हितो का ध्यान रखते हुये एक निदिष्ट ध्येय और उसकी प्राप्ति के लिये 
निर्धारित नीति को अपनाया जाता है ।* प्रजातान्व्रिक समाजवादियों के अनुसार 
भी नियोजन का दूहरा महत्व है : प्रथम, अधिक न्यायपूर्ण समाज की ओर स्थायी 
प्रगति की एक अति झावश्यक राननेतिक शर्त यह है कि उद्योगो पर नियन्त्रण 
समाज का हो । दूसरे, अधिक कुशन आशिक व्यवस्था को स्थापना के लिये भी 
नियोजन गति आवश्यक है, क्योकि ऐसी ही व्यवस्था में तेजी, मनन्‍्दी व श्रभाव 
आदि के दोषों को दूर किया जा सकता है। इन्ही कारणों से स्वतन्त्र भारत के 
कर्णाधारो ने: देश के पुनरनिर्माण व जनता की समृद्धि के लिये नियोजन को 
अपनाया है । 


4. छा , >. 392. 


कुछ समय पूर्व एक नये विचार घिश्वास था और अर्व 
भी कुछ व्यक्ति सोच (थक नियोजन (€००॥०ए४९ एाभ0रण०) 
का परिणाम घिनायक शाही की स्थापना हैं? अर्थात्‌ प्रज पतन्त्र बैय 

स्वतन्त्रता, [जन विरोध का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि 


लनियो योजना के अनुसार सम्पूएँ-आर्थिक कार्यो 
पर. केन्द्रीय सैयस्त्रण की माँग करते हैं। दे ही यह जि 
करते है. ईक समाज प्रसाधनों विशिष्ट द्रेश्यो की भ्राष्ति के 
(लगे किस कार निर्देशित जाये ६ अजातन्तात्मर्क वध 
जनता के (80206 को पूरा नरक ने ञ्न॑ प्रजा- 
तल्तात्मक से के प्रति अवर्य ही प्लोप उ्पन करेंगे । संसदो 
को डने वाले स्थानों मेसः जायेगा; 
यह विचार कक नियोजन ञ्रा है ही इस मांग को सुहृढ बनाता 
शयैगा कि यथा कोई व्यक्ति सम्दूर्ण उत्तरदायित्व और 
आक्तियां ले 
यहां पर ई' केवल ई' कह प्त हो (क यह विचार 
अब पुराना हो [नियोजन की बूर्ण वियोजन (०्फ्ो छभाग98 
नहीं, (जसमें ज की ल्त्रता की अन्त जाता हैं और सभी 
लमूने पर ढाला जाते है दि तो के आज प्राय: हर 
जियोजन में व मे है। सोवियत संघ व चीत ही बरन्‌ स्युवत 
राज्य अंग जीवादी शो ने भी के मम से * प्लोजन को 
बनाया हैं. राज तोका ने सेन, श्ध्रे राष्ट्रीय साधने लियोजन 
बोर्ड (३४०१४ ८६०७४० ए[आएं98 8०279) की स्थापनों के थी और (क्षेटेत 
मे मजदूर दर्ल क्र (नियोजन विश्वा: ख़ने वाला दल है, जो बहा 
पर समा (दी हे वा की रई [पना चाहता हैं ' ख़ने मे (नियोजन सर 
ब्यर्वितयों की स्व॒तन्तती की होती है. ज्य उनके सने मे हस्त 
करता हैं। व मे कसी भी देश वेसाधाप्ण बह जनता की 
सच्ची स्वतर्न्तता (अर्थात्‌ ब्रच्छा जीव व् की आवश्यक यें व छुविवाये 
केवल (नियोजित इ३ प्राप्त हों सकती हैं। ते लयोजन ब्यकितियों की 
स्व॒तस्त्ता की विरोधी नहीं है. 
यह विंचा जी पु है कि भ्ज स्त्र्त्मक द्धवि के ढार तुमोजित 
समाज के च्यय परे पहुँचना कठिन हैं १ ऐम व्यकवितियों सर यह है कि 
ईनयोजन [जातर्न्त बतन्त्ता की (वरोघी हैं (विफतर कहता हैः 
5 नया ए आधा कक] च्छ इुलविएण 0॥528॥ वा 56-64. 


भारत में प्रजातात्रिक नियोजन [ ४६४१ 


प्रजावन्त्र तो नियोजन के लिए एक आवश्यक शर्त है, यह नियोजन 
का दीघेकालीन सहकारी है, क्योंकि नियोजन के लिए यह आवश्यक है कि 
नियोजन सर्वसाधारण जनता का विश्वास प्राप्त करके आगे बढ़े, 
परिणामस्वरूप जब योजनाञ्रों को अन्तिम रूप से स्वीकार तथा 
कार्यान्िवित किया जाता है तो उन्हे जन-साधारण की सहमति की सुहढ 
वक्ति प्राप्त रहती है ।९ 
चाहस ई० भेरियम ने भी उपरोक्त मत का जोरदार समर्थन करते हुए कहा 
है--इस निष्कर्प पर पहुचने के बजाये कि.प्रजातन्त्र योजना का प्रवन्ध नहीं कर 
सकता, हम जानते है कि सच बात इनके विपरीत है, प्रजातम्त्रात्मक समुदाय 
नियोजन व योजना के प्रबन्ध के लिये सर्वोतम व्यवस्था है । श्राजकल नियोजन व 
प्रवन्ध की कुझलता की चाबी सहयोग है और सहयोग तव सवसे भ्रधिक मात्रा से 
मिलता है जत्रकि सर्वेसाधारण के कल्थाण की योजनाओं में सवंस्ाधा रण का परा- 
मर्श प्राप्त किया जाता है । 
भारत में नियोजन की आवश्यकता और उपयुक्तता के विपय में श्री मोरार- 
जी देसाई ने कुछ ही समय पूर्व कहा था . 
एक अति श्रावश्यक प्र्थ में नियोजन उपलब्ध साधनों के श्रधिक 
ध्यानपूर्ण उपयोग से अधिक और कुछ नही है । अन्य तरीको की अपेक्षा 
यह विकास की तीजन्नतर गति को अधिक सुनिश्चित बनाता है । यह ठीक 
ही कहा गया है कि श्रौद्योगिक देशो ने जो कुछ एक शताब्दी मे प्राप्त 
किया, हमे परिस्थितियाँ विवश कर रही है कि हम उसे दो या तीन 
दक्षियों मे ही प्राप्त करे । हम इसकी प्राप्ति किस प्रकार कर सकेगे, 
यदि हम अपनी बचत झौर निवेश्यों (7५८शग्राध्ा/$) की दर मे वृद्धि न 
कर सके और उतका नियोजन द्वारा अधिक से अ्रधिक कुछलतापूर्वंक 
प्रयोग न कर सकें ।7 
आज के विश्व में नियोजन ने स्थानीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सभी 
स्तरो पर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। भव तो यह कथन सर्वथा सच 
है---श्रव॒ हम सभो ब्रायोजक है! (४० थ7० 2 फ|जशाधा5 ॥09) | व्यक्तिवाद 
और राज्य द्वारा झ्राथिक क्षेत्र मे हस्तक्षेप न करने की नीति (फण॥09 ० [अंउच८ट2 
47०) का युग वीत चुका है । और प्राय: सभी प्रगतिशील राज्यों ने कल्पाणकारी 
राज्य (५४८४० 540०) अथवा सामाजिक सेवा के राज्य (50लंग 567४३८९ 
&2०) का घ्येय अपनाया है । अ्रजातन्तात्मक झासव पद्धति को सच्चे प्रजातन्त्र 
का रूप देने के लिये ऐसा करना आवश्यक हो गया है। प्रजातस्त्र की सफलता के 





6. एग्रागरक्ष, 2. ज... 048॥९ 4दंगांक्ाउाद्ा०त, >. 200, 
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डर मु भारतीय शासन शौर राजनीति 


लिये नियोजन का अपनाया जाना अति आवश्यक है । प्राय सभी अ्रदिकसित देश 
नियोजन पद्धति के द्वारा ही ग्राथिक विकास की दिशा में बढ रहे हैं, झौट अपनी 
जनता के जीवन-स्तर को उठाने का कठिन प्रयास कर रहे है 
यहू सच है कि नियोजन अपने वर्तमान रूप में समाजवाद के प्रधिक 
निकट झा गया है, किन्तु नियोजन का प्रयोग पूजीवादी देश में भी किया जा सकता 
है; क्योकि नियोजन की तकनीक का प्रयोग तो किसी भी प्रकार के लक्ष्यों की 
प्राप्ति के लिये हो सकता है। परन्तु यह स्पष्ट है कि आथिक नियोजन का लक्ष्य 
समाजवाद और प्रजातन्त्र के ध्येयो--समता और स्वतन्त्रता--को प्राप्त करना है । 
हम चिश्वास करते है कि जब तक सविधान का रूप प्रजातत्रात्मक रहता है, तब 
तक राजतीतिक और नागरिक स्वतंत्रतायें कायम रहती है| दूसरे शब्दों में, 
विरोधी नेता भ्रौर दल सरकार की नीतियो व कार्यक्रमों की विधान मण्डल के 
भीतर और बाहर खुलकर भ्रालोचना कर सकते है तथा शासन की नीतियों व 
सत्तारुढ दल को बदलने के लिए वंघानिक आन्दोलन भो कर सकते है। जब तक 
विभिन्न प्रकार को स्वतत्रताये सुरक्षित रहती है, तब्र तक सर्वाधिकारवाद अ्रथवा 
अधितायकवाद उत्पन्न नही हो सकता। शुमपीटर का यह मत है कि नियोजन 
अर्थ-ब्यवस्था और राजनीतिक स्वतजञ्ञता पूर्णतया सगत है ॥% 
२. भारत में नियोजन 
भारत में प्रजातन्धात्मक गझतन्त्र (0०0०0०घ्ा० ९६9०७॥४०) की 
स्थापना हुई है। सविधान की प्रस्तावना मे इन लक्ष्यों को समाविष्ट किया गया 
है : सामाजिक, आ्राथिक और राजनीतिक न्याय, विचार, प्रभिव्यक्ति, विश्वास 
और पूजा की स्व॒तन्धता, पद और अवसर की समता, भौर बन्धुता। भारत के 
संविधान में किसी विशिष्ट अरथ॑-ब्यवस्था को स्थान नहीं दिया गया है श्रोर न ही 
लागरिकों को किसी प्रकार के झ्राथिक अधिकार प्रदान किये गये हैं । इस केमी 
की कुछ सीमा तक पूर्ति सविधान में श्रगणित राजनीति के निदेशक सिद्धान्ती दारा 
की गई है । इस सम्बन्ध में उपयुक्त प्राविधान निम्नलिखित है : 
राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसा संचालन करेगा कि 
सुनिश्चित रूप से (क) समान रूपसे नर और नारी सभी नागरिकों 
को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का भ्रधिकार हो; (ख) सेमुदाय 
की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व इस प्रकार घटा हो कि जिससे सामूहिक 
हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो; (मगर) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार 
चले कि जिससे घन और उत्पादन साधनों का सर्वंसराधारण के लिये 
अ्रह्वितकारी केन्द्रण न हो; (घ) श्रमिक पुरुषो और स्त्रियों का स्वास्थ्य 
और शक्ति तथा बालकों वी सुकुमार भ्रवस्था का दुरुपयोग न हो तथा 
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भारत में प्रजातांत्रिक नियोजन [ ४८३ 


आधिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारो मे न 
जाना पड़े जो उनकी आयु या श्वक्ति के झनुकूल न हो; (इ) शैशव 
और किशोर अवस्था का शोपणा से तथा नेत्रिक और आशिक परित्याग 
से सरक्षण हो । (भनुच्छेद ३६) । 
राज्य अपनी झ्राथिक सामथ्यं श्रौर विकास की सीमामप्रों के भीतर 
काम पाने के, शिक्षा पाने के तथा बेकारी, बुढापा, बीमारी और अंग 
हानि तथा गअक्त अनई भ्रभाव की दशाओ में सावंजनिक सहायता पाने के, 
अधिकार को प्राप्त कराने का कार्यसाधक उपवन्ध करेगा । (पनुच्छेद- 
४१) । राज्य काम की यथोचित और मानवोचित दक्षाओं को सुनिश्चित 
करने के लिए तथा प्रमूति सहायता के लिये उपवन्ध करेगा | [प्रनुच्छेद- 
४२) । उपयुक्त विधान या आ्राथिक संधठन द्वारा, भ्रथवा श्रौर किसी दूसरे 
प्रकार से राज्य कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सब श्रमिको को 
काम, निर्वाह-मजुरी, शिष्ट-जीवन-स्तर, तया झ्वक्राश का सम्पूर्ण उपभोग 
सुनिश्चित करने वाली काम की दक्षायें तथा सामाजिक व सॉस्क्ृतिक 
अवसर प्राप्त कराने का प्रयाध करेगा और विशेष रूप से ग्रामो में कुटीर 
उद्योगों को वैयक्तिक अयवा सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास 
करेगा | (अनुच्छेद ४३) । 
उपरोक्त निदेशक सिद्धान्तो की पूति के लिये भारत सरकार (और राज्य 
सरकारों) ने कल्याणकारी राज्य का ध्येय स्वीकार किया है। उसकी प्राप्ति के 
लिये अपनाया गया तरीका नियोजन का है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर 
भारत सरकार ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद ही नियोजन पद्धति को अपनाया । 
वास्तव में, नियोजित ग्र्थव्यवस्था की दिश्ञा में कुछ कार्यवाही स्वतन्त्रता प्राप्ति 
से पूर्व ही की जा चुकी थी । अतएवं इस खण्ड में हम अरब तक हुये नियोजन के 
घिकास का सक्षेप मे, विवेचन करेगे । 
भारत मे नियोजन की कहानी का ऑरम्म सन्‌ १६३५ के भारतीय शासन 
अधिनियम के प्रन्तगंत बने जनप्रिय मन्त्रिमण्डलों के निर्माण से हुमा । उस समय 
5 प्रातो में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बने । कांग्रेस ने सभी मन्व्रिमण्डलों का ठीक मार्ग 
प्रदर्शत करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय नियोजन समिति बिठाई, जिसके प्रधान 
जवाहरलाज़ नेहरू थे। इस समिति ने कुछ प्रारम्भिक काये किया, किन्तु युद्ध में 
भाग लेने के प्रश्न पर काग्रेसी मन्त्रिमण्डलो ने त्याग-पत्र दे दिये श्रौर इस समिति 
का कार्य भी शिविल पड़ गया । द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगो का 
स्वभावतः विक्राम हुआ, किन्तु अनेक आवश्यक वस्तुओं का अभाव बढ़ा । उन वर्षो 
में देश के कुछ प्रख्यात उद्योगपतियों ने एक योजना बनाई जो 'बम्बई योजना! के 
नाम से प्रसिद्ध हुई | किन्तु नियोजन की दिशा में किये गये ये प्रारम्भिक श्र-सरकारी 
प्रयत्व केवल कागज तक ही सीमित रहे । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त जवाहरलाल 


रु 


५] मारतीय झासन और राजनीति 


नेहरू के नेतृत्व मे नियोजन एक लोकप्रिय नारा वन गया । उनकी प्रेरणा और प्यत्नों 
से भारत सरकार ने नियोजन श्लायोग नियुक्त किया, जिसने प्रथम पचवर्षीय योजना 
तैयार की । उस योजना को ससद ने सन्‌ १६५१-४२ में स्वीकार किया और उसे 
लागू किया गया। प्रधम योजना के कई लक्ष्य पुर्ण हुये और कुछ वस्तुग्रो के 
उत्पादन तथा विकास में उत्साहपूर्"णं सफलता मिली। उससे उत्साहित होकर 
नियोजन आयोग ने यूसरी और तोसरी पच्‌वर्षीय योजनाये तैयार की । 


भारत की प्रथम और द्वितीय पचवर्षीय योजनाग्रों के अन्तर्गत सार्वजनिक 
क्षेत्र [709॥0 5८८०५) मे अर्थात्‌ केन्द्र तथा राज्यों की सरकारों द्वारा विभिन्न 
प्रकार के विकास कार्यों पर व्यय के लिये रखी गई धनराशि क्रमश: २,४०० श्र 
४,८०० करोड़ रु० थी। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र (97596 5६९०१) में अर्थात्‌ 
उद्योगपतियों द्वारा लगभग इससे आधी पूंजी लगायी जानी थी । तीसरी पंचवर्षीय 
योजना की रिपोर्ट में जिसे ७ अगस्त १६६१ को ससद के सामने पेश किया गया 
था, निम्नलिखित ५ मुख्य उद्देश्य स्वीकार किये गये है : 


(१) राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष ५ प्रतिशत से भ्रधिक वृद्धि हो; और 
धन इस प्रकार लगाया जाये कि बाद में आने वाली योजनाओं के काल 
में भी विकास की यही गति बनी रहे, (२) खाद्य पदार्थों में देश स्वनिर्भर 
बने और खेती की पैदावार को उद्योगों व निर्यात की आवश्यकताओं के 
अनुसार बढ़ाया जाये; (३) फोलाद, रासायनिक उद्योग, इंधन भर शक्ति 
श्रादि प्राधारभूत उद्योगों (048० ॥॥0४$४॥6$) का विस्तार किया जाये 
और मशीन बनाने के कारखाने खोले जाये, जिससे कि झागे के १० वर्ष 
में होते वाले प्रोद्योगीकरण की आ्रावश्यकताओं को अपने ही साथनों से 
पूरा किया जा सके; (४) जिस सीमा तक सम्भव हो सके देश के मानव- 
झक्ति साधनों. (शशा-90७८7 7850०७706७) का अधिक से अधिक प्रयोग 
किया जाये और काम दिलाई वाले अवसरों में सारपूर्ण विस्तार किया 
जाये; और (५) प्रगतिशील ग्राधार पर अधिक अवसर की समता को 
स्थापित किया जाये, आय व धन वितरणु के बीच विपमताप्नो को कम 
किया जाये और आर्थिक शक्ति का सम वितरण हो । 


तोौसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में कुल वित्तीय साधनों 
का अनुमान ७५५०० करोड़ रु० था, जिसमें से केन्द्र द राज्यों द्वारा लगभग झावे- 
आधे साधन जुटाने थे। इनके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में लगभग ४,३०० कराड़ 
झूपये लगाये जाने थे । सार्वजनिक क्षेत्र मे विभिन्न विकास कार्यों पर व्यय की जाने 
बाली राशि अग्रलिखित थी । 


भारत में प्रजातात्रिक नियोजन [ इकश 
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लोकसभा द्वारा योजना पर विचार किये जाने का प्रस्ताव पेश करते हुए 
प्रधानमन्त्री नेहरू ने कहा था: 'थे सभी आथिक विकास और सामाजिक परि- 
चतंन आदि विभिन्न आधारभूत चातो (94आं० /800075) पर निर्भर करते है । यदि 
विश्व में युद्ध के कारण व्यापक नाझ हो तो उसके साथ हमारी योजना भी अधि- 
काझत: नष्ड हो जायेगी। यदि भारत से हमारा ध्यान हट जाये--हम विचित्र 
प्रन्‍नो की लेकर आपस में लड़ते रहे--वो भी नियोजन कार्य को हानि पहुंचेगी 
और भारत के भविष्य को भी हानि पहुचेगी ।/ विभिन्न प्रशनो पर श्रापसी भंगडो 
के कारण तो विकास-कार्य को कुछ हानि पहुच हो रही थी, अक्तूबर १६९६२ में 
भारतीय प्रदेश पर चीनी ग्राक्रमण में भारत के विक्रांस कार्यों को बहुत बड़ा धक्का 
लगाया । यद्यथि हमारे नेता विक्रास-कार्यों को जारी रखने पर हृढ-निश्चित रहें, 
फिर भी यह स्वाभाविक ही था कि देश के अधिकाँश साधनों का प्रयोग प्रतिरक्षा 
के लिए भ्रधिक अच्छी तैयारी पर हुआ । 

तीसरी पचवर्षीय योजना का एक प्रमुख लक्ष्य जनसख्या की वृद्धि को काफी 
लम्बे काल॑तक स्थिर बनाये रखना था उसका दूसरा मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित 
करना था कि देश की प्र्थव्यवस्था विदेशों से प्राप्त आर्थिक सहायता पर अपनी 
मिर्भरता को काफी मात्रा में कम करदे । ग्रतएवं यह स्पष्ट है कि नियोजन के लक्ष्य 
भ्रपने विस्तार में सीमित है, अर्थात भारत में नियोजन सोवियत सघ व चीन की 
भाति पूर्ण नही है । 

चौथी पचवर्षीय योजना * का प्रारूप तैयार करते हुए अग्रलिसित बातों को 

ध्यान भे रखा ग्रया-- (१) भात्मनिर्भरता को यथाक्षीत्र प्राप्ति को सुनिरिचत 
बनाने के लिए क्पि की ऐसी सभी सभव योजनाम्रों को उच्चतम प्राथमिकता दो 





9 जो पंबवर्षोय योजना पहले तैयार को गई थी विभिन्न कठिनाश्यों फे कारय उसे 
हि 8 कप ३ ृ 
कार्योन्वित न ऊिय। जा सका + पव नये भिरे से पंचवर्षीय योजन। देशर की जा रहों दे। 


होना हो; (३) हम को सुनिश्चित बनाने के हेंतु मेरी हे के सभी 
त की और घाटे के स्तर बचने के प्रभावी पे रण 
जायेंगे * (३) ग्रामीण जनसड्यां की आय बंढीन और पदार्थों व की 


कच्ची सामग्री की पूर्ति में वृद्धि करने के लियें। क्ुषि-उत्पादन को अधिक से अधिक 


करने के हेंतु सभी सम्भव अमल किये जायेगा 


भारत में धजातांभिक नियोजन [४5७ 


यह एक माना हुम्ता तब्य है कि भारत प्रथम देश है जिसमे प्रजातन्वात्मक 
नियोजन को इतमे बड़े पैमाने पर लागू किया गया है। पचवर्षीय योजनाओं को 
सैयार करने का उत्तरदायित्व प्रायोजन स्ायोग (?क्णपरागह (०एगएशंता) पर 
है, जिसमे सध सरकार फे कुछ मत्री, योग्य विधायक और अनुभवी प्रशासक सदस्य 
रहे है । ग्रभी तक इसका सभापति प्रधान मत्री है। परन्तु उपसभाषति मत्री के 
स्थान पर एक विद्वान गवंश्ञास्त्रो को बनाया गया हैं। अपने कठिन कार्य को करने 
में भ्रायोग प्रनेक विशेषज्ञ निकायों से सहायता लेता है। इनके अतिरिक्त एक 
राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ (७४०7४ 0८४९)०क्ायथ्या: 0०ण०ाटा।) भी है, जिसमें 
प्रधान मश्री झौर सभी राज्यों के मुख्य मतरी सदस्य है। इसी के द्वारा सघात्मक 
संविधान के कारण उत्पन्न कठिनाइयों के हल करने का प्रयत्न किया जाता है । 
राज्यीय स्तर पर नियोजन वोर्डों प्र जिला स्तर पर नियोजन समितियाँ कायम 
की गई है। हाल में ही जारी की गई लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण (600०० 
700०९0079॥2॥07) की योजना का प्रयोजन ग्राम पचायतो और विकास खण्डों के 
स्तर पर पचायत (या क्षेत्री) समितियों को वास्तविक सत्ता का हस्तातरण करना 
है । ये स्थापित सल्वायें प्रउने ग्यने अ्रधिकार क्षेत्रों के अन्तर्गत क्षेत्रों के लिये विकास 
योजनाप्रो के निर्माण में प्रभावी रूप में भाग लेंगो। योजमामग्रों को कार्यान्वित 
करने का उत्तरदायित्व भी भ्रधिकाश्ष भे इन्ही पर रहेगा। इस प्रकार जहा तक 
योजनाओं के निर्माण ओर कार्यान्वयन का सम्बन्ध है, भारतीय नियोजन तन्तर 
प्रजातस्त्रात्मक है । 
स्वतत्नता के वाद से ही, भारतीय नियोजित विकास का मार्ग दशेन निम्न- 
लिखित दो मुख्य उद्देश्यों ने किया है- प्रजातन्प्रात्मक उपायो द्वारा तेजी से 
विस्तीर होने वाली भौर झ्रौद्योगिकीय हप्टि से प्रगतिशील भ्र्थव्यवस्था का निर्माण 
तथा न्याय पर आधारित सामराज्कि व्यवस्था, जो कि प्रत्येक मागरिक को सम 
प्रवसर प्रदान करे। ?? उसी योजना के पैरा ७ में कहा गया है. "भारत की 
पंंच-वर्षीय थोजनाग्रो की यह आधार भूत-पुवंधारणा है कि प्रजातस्त्र और व्यापक 
ग्राधार पर जनता के भाग द्वारा, समाजवादी रेखाओ पर विकास से द्वुतगामी 
झाथिक विकास ओर रोजगार के विस्तार, ग्राय धन के वितरण में विपमताग्ो की 
कमी, आाथिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोकने, तथा स्वतन्त्र ब सम समाज के 
मूल्यों और अभिवृत्तियों की रचना की प्राप्ति हो सकेगी । 
तीसरी पच-वर्षीय योजना के पअ्रव्याय १८ में, जिसका शीर्षक 'जनता का 
सहयोग भाग है, जनता के सहयोग झौर भाग के महत्व के बारे में कहा गया 
था--( १) अपनी योजनाग्रो की सफलता के लिए जनता के सहयोग को झ्रावश्यक 
दशा के रूप मे स्वीकार किया गया है । (२) प्रजातन्त्र के सन्दर्भ में, प्रशातन 
उसी मात्रा में प्रभावी हीता है जिसमे कि वह दिन-प्रति-दिन के कार्य--संचालन में 


7-5 


0 उरक्ार्ब कर ऑत्व खाद्य कीवाव 





डप८ आरतीय शासन भर राजनीति 


जनता के सहयोग और समर्थन पर आधास्ति रहता है। इसी विषय पर चौथी 


पच-वर्षीय गोजना प्रारूप में कहा गया--सामाजिक और आर्थिक विकास , 


अवश्य ही सरकारी और मैर-सरकारी अभिकरणो के घीच एफ सहकार च्रयत्ल 
होना चाहिए ।'' यह स्वीकार किया जाता है कि योजना के कार्यान्वयन में, जनता 
का समर्थन भ्वश्यक मात्रा में प्राप्त न किया जा सका ४' सामुदामिक कार्य त्रमो 
की पूर्ति में ऐच्छिक सगठन एक महत्वपूर्ण भाग रखते है । जन-सहंयोग की योजना - 
श्रो के लिए योजना मे १० करोड़ ६० की व्यवस्था की गई, इनमें ये बातें सम्मिलित 
घी--प्लानिंग फीरमः राष्ट्रीय उपभोक्ता झवा, अनुसन्धान और प्रशिक्षण को 
पथदर्शी पीरयोजनायें, ऐेच्डिक संगठनों और शक्षमिक सहकारी समितियों की 
सिर्माए-कार्य ज्ेवा, शहरी सामुदायिक विकास, सार्वजनिक शिक्षा और जन-साधा- 
रुए से सचार, इत्यादि । 

भारत में प्रजातन्त और समाजवाद को मिलाने का प्रयत्त किया गया हैं 
और ऐसा प्रयत्न अभी जारी है । इसी उद्देश्य से प्रजातंत्रात्मक सम गजवाद के घ्येय 
को झपनाया गया है, जिसे प्रजातत्रात्मक नियोजन द्वारा ही प्राप्त करना है इस 
सम्बन्ध में एक अति महत्वपूर्ण तथ्य, यह है कि हम अपने देश में समाजवादी 
समाज' की स्थापना करनी चाहते है न कि समाजवादी राज्य की । यह भी ध्यान 
देने की बात है कि आ्रविकप्तित देश में उम्रगामी परिवर्तेत अथवा सुधार सरकारी 
कार्यो द्वारा ही लाये जा सकते है । अत- ऐसे देश के लिए. नियोजन तन्त्र का होतों 
एक अविलस्व आवश्यकता है । भारत में नियोजनतन्त्र की निर्धारण चीर बातों 
को ध्यान में रखकर किया गया हैः (१) सघात्मक सविधान, (२) प्रजातत्रादमक 
शासन पद्धति, (३) मिश्ित अरवेब्यवस्था, भौर (४) समाजवाद का घ्येय । 


प्रजातत्रात्मक शीसन पद्धति की एके महत्वपूर्ण पूर्व-धारणा यह है कि उसमें 
कई राजनीतिक दलो का अस्तित्व होता है, जिनकी दिचारशारायें भिन्न-भित्र होती 
है । इस करण से नियोजन की दल-गत राजनीति से ऊपर उठाना सम्भव नही 
है | इन्डियंन ज्लेशनल कांग्रेस जो अब तक केन्द्र तथा राज्यों में आधा सत्तारूढ 
पार्टी रही है, प्रजातत्रात्मक नियोजन में पक्की विश्वास करती है । उसी जे नियो- 
जन पर््धति दीरा च्रजातत्रात्मक समाजवाद का ध्येय देश को दिया है। सभी वाम 
पथी दल नियोजन का अनुमोदन करते हैं परन्तु उनकी पहुंच मिन्न-भिन्न हैं| भारत 
के साम्यवादी दे का विश्वास पूर्णू-नियोजन (पएण्भे एबरण्माण्टो) में हैं और 
आारत के वर्तमान (नियोजन के भ्रति इसका विरोध विचारधारा के मतभेद १० 
आधारित हैं । इसके मतानुक्ञार सत्तारूढ़ दल (कांग्रेस) समभौते की नीति से बधा 

इसीलिए मर एक़ाधिकारों को रोकते तथीं पुजीवाद की जेड को काटने 


चाले निर्श्चित पमो को उठाते में विफल रहा है| जा समाजवादी दल और संयुक्त 
समाजवादी दल दोनो ही नियोजन की समर्थन करते हैं, यद्यपि बे काग्रेस की 
आलोचना करते है) मजी समाजवादी दल नियोजन के विकेन्द्रीकरण पर बल देता 
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है ग्रीर बेंको व वीमा व्यवस्ताय का राष्ट्रीयकरण चाहता है । इन दोनो दलो के 
बारे में दो तथ्य उल्लेखनीय है-- (१) ये साम्यवादी दल के प्रति समभौता न 
करने का रूख अपनाये हुए हे, और (२) ये काग्रेंस के कार्यक्रम को अशत स्वीकार 
करते है और कांग्रेस से क्षीण सहमति रखते है ।? 7? 

भारतोय जन सघ राष्ट्र के साधनों का अधिक से अधिक तथा कम से कम 
समय में उपयोग करने के लिए नियोजन की आवश्यकता को स्वीकार करता है। 
परन्तु इसका विश्वास है कि 'कोई भी ऐसी झाथिक योजना, जो राजनीतिक 
स्वतन्त्रता, प्रजातन्‍त्र और भारतीय सस्क्ृति के स्थायी मूल्यों के मूलभूत मिद्धान्तो 
के विरूद्ध जाने वाली हो, राष्ट्र को स्वीकार्य नही हो सकती ।११ इसका उद्देश्य 
आशिक प्रजातन्त्र की स्थापना है, जिसमें सभी को विकास के लिए सम अ्रवसर 
मिलें और किसी प्रकार के शोषण के लिए सम्भावना न रहे । जनसघ ने चौथी 
थोजना का प्रारूप स्वीकार नही क्रिया, इसके मतानुसार यह आकार में अत्याधिक 
बड़ी, कार्यान्विति की तकनीकों में पुरानी और अवास्तविक है। जनसघ लघु परि- 
योजनाप्रो की बड़ी योजना, स्वदेशी की भावना, सुहद प्रतिरक्षा, ग्राधारभूत 
आवश्यकताग्रो की गारन्टी, झसमताझो को कम करने और मिश्रित प्र्थव्यवस्था 
पर जोर देता है । ४ 

ऐसा एक मात्र दल, जो समाजवाद के ध्येय और नियोजन-पद्धति का पूरण- 
तया विरोधी है, स्व॒तम्त्र पार्टी है। यह पचवर्षीय योजनाग्रों की नीति और ढगो 
से अपने को अ्रलग रखे हुए है, क्योकि इसके मत में वे नियोजन की सर्वाधिकार- 
वादी धारणा पर आधारित है। ३० जुलाई १६६० को 'स्वराज्य! मे प्रकाशित 
एक वक्तव्य में, जिसका णीर्पषक “स्वतन्त्रता के ह्वारा समृद्धि की श्रोर' (70 ?705- 
एशां(५ 00.) सिटथ्त०ग्ा) था, पार्टी की नियोजन सम्बन्धी नीति का वर्णन 
किया गया, जबकि पार्टी ने सर्वाधिकारवादी कार्यक्रम पर आधारित केन्द्रीयकृत 
आर अत्यधिक भारी नियोजन के ढंग को अ्रस्वीकृत किया, इसने सविधान की 
सीमाओो के भीतर उसके द्वारा प्रत्याभूत स्वतन्त्रता में कमी किये बिना नियो- 
जन के लिए स्वीकृति दी। 

३० मूल्यांकन 

हाल में नियोजन की बड़ी आलोचना हुईं है, विशेष रूप से इस आधार पर 
कि दोसरी योजना के काल मे निर्धारित लक्ष्यो और उपलब्धियों के बीच बहुत 
अन्तर अथवा कमिया रही है । अतएवं हमे वियोजन की ग्रयति पर एक विहृंगस 
हृष्टि डालनी चाहिए । प्रयम योजना मुख्यतः “कृषि और सिचाई' योजना थी और 





]] नियोजन के प्रति विभिन्न दलों के दृष्टिकोय के विपय में उनके चुनाव घोषणः-पत्रों को 
अध्याय १४ और १४ में देखिए । 
32.- काक्रापाएब उदय उचाहओ, काला काबे 20॥/225, >>. 28, 


डे भारतीय श्ञासत ओर राजनीति 


काफ़ी बड़ी मात्रा में सफल रही, जहा तक कि उसको प्रयोजन अ्र्थव्यवस्था का 
पुनः स्थापन तथा विकास को स्थायित्व के साथ प्रोत्साहन देना था। दूसरी योजना 
को १६७६ तक के विकास की हृब्टि से कार्यास्वित फिया , गया था और इसका 
जोर “उद्योगी व परिवहन” के विकास प्‌र था। उसझो कार्यान्विति प्रसन्तोपप्रद न 
थी । तोसरी योजन? 'कृषि ओर झोद्योगिक योजना' थी। अनेक पर्यवेक्षकों के 
अनुसार तीसरी योजना के लक्ष्यों और उपलब्धियों को अवलोकन से एक निराणा- 
जनक चित्र सामने झाता है। उससे पत्ता चलता है कि १६६४-६५ को छोड़कर 
क्ृषि-पैदावार में कोई वृद्धि नही हुई भ्रौर प्ोद्योगिक उत्पादन निर्धारित लक्ष्यों से 
बहुत कम रहा । राष्ट्रीय ग्राय केवल १२ प्रतिशत बढ़ी, जो कि प्रति व्यक्ति प्राय 
को उतता ही रखे पाई जितनी कि दूसरी योजना के अन्त में थी । कृषि पैदावार की 
बस्तुप्रो के मूल्य ४८०४ प्र. श. बढे भोर ग्लौद्योगिक कच्चे भाल के ३४० पर. श. 
बड़े । १९ इसके अतिरिक्त विगत ३-४ वर्षो में वस्तुओं के मूल्य बढ़ते ही रहे है, 
जिसके लिये दो कारण उत्तरदायी है--विक्रास योजनाग्रो के यक्ष्यों को बहुत 
ऊचा रखना और प्रतिरक्षा पर अ्रधिक ऊचे स्तर का व्यय । किन्तु योजना के 
पक्ष में यह कहा जा सकता है कि विसत वर्षों में देश को दो युद्धो भर सूखे के 
लगातार दो वर्षों का सामना करना पड़ा । विदेशों से मिलने वाले ऋण तथा 
वित्तीय सहायता में देरी भोर ग्रनिश्चित्त॒ता ने भी तीसरी योजना की असलफता में 
योग दिया । 
फिर भी कुल मिलाकर, भारत की राष्ट्रीय भाव १६५०-५१ और १६६४० 
६५ के बीच (१६६०-६१ के मूल्यों पर) ६,८५० करोड रू० से बढ़कर १६,६३० 
फरोड़ रू० हो गई गर्यात उसमे लगभग ६६ भ्र. श. की वृद्धि हुई । कृषि में पैदावार 
का सूचेकाक १६५१-५२ में ६६ के स्तर से १६६४-६५ में १५८ हो गया (१६४६- 
५० में १०० से सम्बन्धित), १४ वर्षों से लगभग ६४५ प्र- शव. की वृद्धि हुई। इस 
सम्बन्ध में निभ्ताकित तालिका देखिये * 


१६५०-५१ १६६४-६५ १६६५-६६ 


जाद्यान्न (१० लाख रन) भ्दाह 6० ७२*३ 
विलदन (!?) भ्राश्‌ दूड दर 
गन्नान्युदब (४) दर १२९३ श्र 
कपास (१० लाख गाढ) रद शा डछ 
पद्सन.. 0) इ्ोश्‌ ब३० डा 


कृषि के क्षेत्र में उत्पादन से अधिक प्रभावशाली चुद्धिया शक्ति (बिजली), 
परिवहन और उद्योग के क्षेत्रो में रही । बिजली झक्ति की क्षमता लगभग चारगुनी 
बढ़ी है---१६५०-४१ मे २३*० लाख कि. वा. से बढ़कर १६६५-६६ में लगभग 
१०२० लाख कि. वा. हो गई। प्रमुख उद्योगों में वृद्धि अगले पृष्ठ की 
तालिका में दिखाई गई है । 
3 कृगकाओ कएट उट्कल संक्ा,- 4 फगर 04 विदल 9५ 2-4. 
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१६५०-५१ १६६४-६५ 
* मैयार फौलाद (०५० टन) म०४० ड६०० 
डीजल इंजिन (०००) भ्ः्पू प्‌ ० 
स्वचालित गाडियों (०००) श्दा५ू ध्प्५ 
मशीन-दूल (करोड रु० में मूल्य) ०३ २३० 
बाइसिकल (संगठित क्षेत्र ०००) ह्ह (७०० 
उर्दरक (००० टन) 8 स्झ३ 
पैट्रोल की वस्तुये (१० लाख टनो ३४७ ड३ 9 
कोयला ६.५) :# 7) डरा ७०१० 


नियोजन का एक महत्वपू्ों परिणाम सा्ेजनिक क्षेत्र (900० 8८९००) 
में उत्पादक घन (6906फ्रशाण6 इशाहांशिट छर०७॥) १६५०-४१ में १५ प्रतिशत 
से बढ़कर १६६५-६६ में ३५ प्रतिशत हो गया। भारत जैसे देश में जिसने 
समाजवादी समाज का उद्देश्य अपने सामने रखा है, भर्थव्यवस्था में सावंजनिक 
क्षेत्र के उच्चमों मे निरन्तर बुद्धि होनी चाहिये। सार्वजनिक क्षेत्र को कुछ अति- 
महत्वपूर्ण किन्तु कठिन परियोजनाम्रों में अग्रदूत बनना हैं, जिनमे पूर्ण उत्पादन 
क्षमता कई वर्षो के बाद प्राप्त हो सकेगी । देरियो और निराशात्रों के बावजूद 
सावंजनिक क्षेत्र को कई नये औद्योगिक समूहों (॥00ल्‍738| ००७७।९४८७) के 
विकास मे सफलता मिली है, जो अत निजी क्षेत्र के उद्योगो के लिये भी नये अवसर 
प्रदान कर रहे है। कृषि, सिंचाई, उद्योग, परिवहन और शक्ति के भौतिक क्षेत्रों मे 
विकास बहुत महत्वपूर्ण है, किन्तु गत १५ वर्षों मे जनता के लिये सुविधाश्रो के 
विकास की दिशा में किये गये वड़े प्रयत्त उनके भावी कल्याण की हृष्टि से और 
भी अधिक भहत्वपूर्ण है। श्रन्तिम विश्लेपण में जनता ही उन्नति की निर्माता 
(रचियता) है और उससे लाभ उठाने वाली भी । गत १४ वर्षो में सामान्य छिक्षा 
और तकनीकी प्रशिक्षण, चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार नियोजन 
की सुविधाये; पिछड़े हुये वर्गों ग्लौर जन-जातियों के कल्याण, श्रौद्योगिक श्रमिकों 
के लिये गृह-निर्माण आदि क्षेत्रों में सारपूर्णो प्रगति हुई है। कुछ उदाहरण निम्न 
तालिका में दिये गये है 

१६५०-५१ १६६५-६६ 


(स्कूल ००० संख्या) र्ड्श्‌ श्ग्प्र 
सदूलों के विद्यार्थी (६-१७ वर्ष) १० ज्ञाख में २३४५ छ्छ ७ 
इन्जीनियरिंग भोर औद्योगिक 
(स्नातक स्वर में प्रवेश) ००० संख्या डाश श४७ 
अस्पताल--पलंग (००० संख्या) श्र्३ रड० 
हु १६६१-६२ १६६५-६६ 
प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र २८०० डप०० 


परिवार, नियोजन केन्द्र . ४ ६०७४ भह४ ७४ 


४छर ] भारतीय शासन आर राजनीति 


सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में चौथी परचवर्षीय योजना में निर्धारित सद्षयो 
को काफी बढ़ाकर रखा गया । पचवर्षोय योजनाप्रो ने श्राविक क्रियाम्मों की प्नेक 
शाखाग्रो में सहकारिता को संगठन के प्रमुख रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया 
है, विशेष रूप से कृपि, लघु उद्योग, बाजार व्यवस्था, वितरण और पूततियों में । 
भारतीय नियोजन का सबसे बड़ा दोष उसकी कार्यान्विति भें है। एक 
विदेशी लेखक ने इस वारे में १६६३ में ही लिखा था---भारतवासी काम करने वाले 
होने से बात करने वाले अधिक अच्छे है, फ्रियात्मक रूप देते बालो से आयोजन 
अधिक ग्रच्छे है ।!!*$ प्रधिकतर विचारवान व्यक्ति वियोजर के विरोधी नहीं है, 
परन्तु वे योजनाओं को रूप देने के तरीके के प्रालोचक है । इस बात से इन्कार 
चही किया जा सकता कि योजनागो को क्रियात्मक रूप देने में सबसे बड़ा दोप 
प्रशासनिक देरियाँ ग्रौर कवियाँ हैं। यद्यवि इस बात को बहुत समय से मान 
गया है, फिर भी कार्यान्त्रिति की अ्रज्िया को सुप्रवाहों अथवा दोप-रहित बनाने 
में बहुत कम प्रगति हुई है। प्रथम पच्रवर्णीय मोजना में आयोजन आयोग द्वारा 
प्रशासनिक पद्धति की इन कमियों को स्वीकार किया गया था---(१) भ्रष्टाचार, 
(२) कुशलता की कमी व देरी, और (३) धामिक पद्धति की कुछ कमियाँ। 
उसने अ्रप्ठाचार अपराधों से सम्बन्धित कानून और व्यवहार में सुधारों के लिए 
सिफारिश की। कार्यकुशलता मे सुधार के लिए उसने ये सुझाव दिये- सत्ता का 
झधिक मात्रा में नीचे के अविक्रारियों को स्रौंगा जाना (वशुधइशागा एी 
४७॥४०709); सविवालय के कार्य-भार में कमी; संगठन और विधियों को पुनवि- 
लोकन, जिनमें प्रक्रियाप्रो का सरलोकररण झौर भ्रविक अच्छी वित्तीय प्रक्रियायें 
सम्मिलित थी। दूसरी पववर्षाष योजना मे प्रमुख प्रशासनिक कार्यों को सोच- 
समभ कर विभिन्न श्रेणियों में रथा गया और उनकी प्राप्ति के लिये सिफारिश भी 
की गईं | तीत्तरी पंचवर्षीय योजना में यह स्वीकार किया गया कि अनेक क्षेत्रों मे 
क्रियान्चिति की गति बहुत धीमी रही है तथा बड़ी परियोजनाओं के निर्माण और 
परिचालन-व्यय मे वृद्धि हुई है भर समय सारिणी का पालन नहीं हुआ है । इस 
दिशा में सुधार के प्रथम उद्देश्य का चत इस प्रकार किया गया--“सत्यनिष्ठा 
(0 (८९809), कार्य-कुझलता और कार्यास्विति से गति 
चौयी परचवर्षीय योजना की रूपरेखा के अध्याय १० के आरम्भ में ही 
लिखा है---प्रत्येक पव वर्षीय योजना मे, नियोजन ओर उसकी कार्याम्विति में 
महत्वपूर्ण अन्तर रहा है उसमे यह भी स्वीकार किया गया है कि विभिन्न 
प्रकार के कार्ये--नये और पुराने, मुख्यत. उन्ही संस्थाओं पर पड़े है, यथा मसन्‍्त्री, 
सचिवालय विभाग, कार्यकारी अमिकरण, कलक्टर औड़ झन्य जिला अधिकारी । 


किस लक बल कम आल मा 
]4. *णुआ0 03395 श एच्यादए (बहस पडा १००५, ०४४८८ एव $ धीभा 
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भारत मे प्रजातात्रिक नियोजन [ ४६३ 


प्रशासनिक और ग्रायोजना के कार्यान्वयन तन्‍्त्र को सुधारने के लिये श्रव तक उठाये 
गये पगों पर यह एक खेदजनक टिप्पणी है। इसे सुधारने के लिये अब तक सोचे 
गये विभिन्न पगो का यहाँ सक्षेप में उल्लेख करना उपयुक्त होगा । 


(५-६) ध्यानपूर्णा वापिक नियोजन के द्वारा पच वर्षीय योजना 
को अभ्रधिक नमनीयता के साथ कार्यान्वित करवा ही सम्भव न होगा 
(क्योकि उसमें चालू अ्र्य-व्यवस्था के अनुसार प्रावश्यक परिवर्तन किये 
जा सकेगे, वरन्‌ पच-वर्षीय योजना में लक्ष्यो और अनुमानों को निरन्तर 
संशोधित किया जा सकेगा और प्र्थ-व्यवस्था के विकास के वारे में 
भविष्य को हृष्टि मे रखा जा सकेगा तथा उसके पक्ष में तकनीकी व 
झ्राथिक सम्भावनाओ्रों को भी। अपने परिचालन के पहलुझो में भी, 
वाधपिक योजना की मुख्य भूमिका इस वात में रहेगी कि यह साधनों 
तथा कार्यान्विति के मूल्याकन के बीच घनिप्ठ सन्वन्ध रखती है। 


(१०) चौथी योजना में, निर्माण-कार्यो पर कुल लगाये जाने 
वाली पूजी का आवे से अधिक व्यय क्रिया जायेगा । यदि नियोजन के 
उत्पादनों को पूरी तरह से प्राप्त करना है तो निर्माण कार्यो को समय 
के भीतर पूरा करना होगा । अ्रतीत के अनुभव के प्रकाश में इस बात में 
कोई सन्देह नहीं कि जब तक डिजाइन बनवाने और निर्माण कार्यों मे 
काफी बचत न की जायेगी और सामान की कीमतों में उल्लेखनीय कमी 
तथा कार्यकुशलका में वृद्धि न हुई तो चौथी योजना में सम्मिलित भौतिक 
कार्यो (979भ०४। (85) को उनके लिये की गई वित्तीय व्यवस्था से 
पूरा करना सम्भव न होगा । 


(२६) सार्वजनिक क्षेत्र के उच्चमो के बारे में कुछ क्षेत्रों में उनकी 
परिचलन अवस्था के दौरान कठिनाइया आई है, विशेष रूप में सामग्री 
के प्रबन्ध, उत्पादन की समय सारिणी, वित्त के ग्रायोजन झ्लौर कीमत 
नियन्त्रण मे ॥ इन कठिनाइयो को दूर करने के जिये निम्नतिित सबसे 
ग्रधिक महत्वपूर्ण सिफारिशो में से है--(१) प्रति वर्ष बड़े सावंजनिक 
उद्यमों की कम से कम तीन-चार वर्ष झागे के लिये विकास तथा 
उत्पादन योजनाये तैयार करनी चाहिये । (२) झावुनिक उत्पादन समय- 
सारिरणियाँ और कोमत-नियन्त्रण पद्धतियों को जारी करना चाहिये। 
(३) वर्तमान वजट और लेखा प्रक्रियाओ्रों को सुधारना चाहिये । 
(४) श्रमिक वर्ग के सहयोग से तथा उपयुक्त प्रेरक योजनाओं के साथ, 
सार्वजनिक उद्यमों के प्रवन्ध-सण्डलो को श्रमिक उत्पादन के साधनों 
को, विशेषरूप में दोहराये जाने वाले कार्यों के लिये, विक-ल करना 
चाहिये । (५) भ्रबन्ध तकनीको का अधिक प्रयोग करना चाहिये । 


डह४ड |] भारतीय घासन और राजनीति 


इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रशासन सुधार झायोग 
(#वाग्राणा॥8096.. रिश७िाप्रा$ (०ग्रए5आं००). इस समस्या का यम्भीरतापुर्वक 
अध्ययम करके आवश्यक सुझाव देगा । फिर भी, हम कुछ सुभाव देना चाहेगे-- 
(१) प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाये; (२) कार्यकारी अभिकरणों को अधिक 
वित्तीय शक्तिया सौपी जायें; (३) विभिन्न स्तरों पर उत्तरदायित्व नियत करने 
पर अधिक ध्यान दिया जाये और यह देखने के लिये भी कि जो अपने उत्तरदायित्वो 
को पूरा करने में असफल रहे, उन्हे उसके लिये उत्तरदायी ठहराया जाये; 
(४) योजना के निर्माण झ्ौर उसकी कार्यान्विति के बारे में सघ तर राज्य सरकारो 
के बीच भ्रधिक समन्वय हो; और (५) तकनीकी शिक्षा तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण 
पर आगे अधिक वल दिया जाये । 
योजनाओं की कार्यास्विति में असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण जनता 
में उत्साह और सहयोग की कमी है। सभी क्षेत्रों मं नेताओ--मन्रियों, विधायको, 
सरकारी अ्धिकारियो, शिक्षक्रों, डाक्टरों और विद्याथियों ने जनता को योजना 
के बारे में चेंतन्य बनाने तथा सामान्य जनता में उसके लिये झावश्यक उत्साह 
पैदा करने में अपना दायित्व ठीक प्रकार से पुरा नहीं किया है। इस बारे में 
सत्तारूढ दल (काग्रेस) के नेता और कार्यकर्ता अधिक दोपी है, क्योकि ये कार्य 
करने में वे घुरी तरह से अ्रसफल रहे है। गत २० वर्षो मे वे दलगत राजनीति, 
दलीय चुनावों तथा अपने भविष्य को वनाने में लगे रहे है, जिसके परिणामस्वरूप 
उनका जन-साधारण से सम्पर्क समाप्त हो गया । उनकी इस आ्राधार पर भी 
आलोचना की जाती है कि उन्होंने सादे तथा सयत जीवन शैली मे स्वयं कोई 
उदाहरण नही रखा, यद्यपि वे जनता से भविष्य के लिये वर्तमान में ध्याग करने 
की अपीले करते रहे है । 
ग्रालोचना के अन्य आधार भी हे, जिनमे से कुछ उल्लेखनीय इस प्रकार 
है--(१) योजना भ्रायोय की दो झाधारों पर आलोचना की जाती है-- 
(प्र) उसकी रचना, और (व) उसकी भूमिका । आालोचक कहते है कि आयोग मे 
राजनीतिजो का कोई स्थान नहीं रहना चाहिये और उसमे वफादार नेताओो को 
नियुक्त नही करता चाहिये । समय झा गया है जबकि आयोग को इस प्रकार पुनर्गंठित 
क्रिया जाये क्रि वह राजनीति से अश्रजग रहे, जिससे जनसाथारण और सथो दलो 
को उसमे विश्वास हो । दूसरे, योजना के वारे में अन्तिम निर्गेय लेने के पूर्व प्रायोग 
को व्यापक झाधार पर अनुभवी झ्लौः विश्वेपज्ञान प्राप्त गैर-सरकारी व्यक्तियों से 
लगातार मत्रणया करते रहना चाहिये । तीसरे, एक स्वतन्त्र मूल्याकन निकाय 
स्थापित किया जाना चाहिये, जो कि वापिक योजनाग्ो और दीघकालीव 
कार्यान्विति की जाव-पडताद कर सके । 
(२) अनेक, आलोचक ठीक ही कहते है कि तियोजन के लामों को पद- 
दल्लित गति निर्धन व्यत्तियो ने अनुभव नही किया है। इस कथन में सत्य का कॉफी 


भारत मे प्रजातातिक नियोजन [ ४६५ 


श्रंश है कि निर्धनता पर नियोजन का महत्वपुण प्रभाव नही पड़ा है, इस कारण 
से नही कि श्राथक विकास की गति धीमी रही है वरन्‌ इस कारण से कि आय 
के वितरण का ढग अ्रधिकाशत पूर्व जैसा ही है। यदि इस प्रक्रिया को प्रभावी 
ढंग से न रोका जा सका तो समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य निष्फल 
हो जायेगा । 

(३) अनेक भारतीय और अमरीकी, जो स्वतन्त्र उद्यमो के समर्थक है, 
यह कहते है कि नियोजन से विस्तार की गति धीमी पडी है, क्योकि इसने निजी 
साहसिकता के लिये प्रेरणा को कम किया है तथा निजी व्यवसाय पर अनेक बन्धन 
लगाये है। परन्तु हमारे विचार मे, नियोजन से निजी व्यवसाय की भी उन्नत्ति 
हुई है, क्योंकि उसे बडे पैमाने पर वाजार तथा निवेश के अवसर प्राप्त हुये 
है। वास्तव मे, निजी क्षेत्र ने विस्तार हेतु अपनी सच्ची सुप्त शक्तियों को दूसरी 
पंच-वर्षीय योजना के वाद ही प्रकट करना आरम्भ किया, जबकि योजना के विकास 
के लिये विस्तृत और विश्वासपूर्ण ढाचे की रचना कर दी थी । 

(४) आयोजको के सामने स्पूयॉर्क में १६६८ के प्रारम्भ में हुई भारत को 
सहायता देने वाले समूह (8४0 ।ातां4 ए०णा$ण धंघण) की बैठक के वाद कई 
बड़ी कठिनाइयो का मुकाबला करना है--(अ्र) आ्रान्तरिक (वित्तीय) साधनों की 
कमी, (प्रा) प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय की परम झावश्यक्ृता, (६) विदेशों मे पूर्वे 
की भ्रपेक्षा कम मित्र, यहाँ तक कि जो सहायता देते की स्थिति में है, सहायता 
सुग्मता से प्राप्त नही हो रही है। झ्तएव आयोजऊ़ो को जान वूभकर प्रवास्तविक 

लक्ष्य अपने सामने नहीं रखने चाहिये । देश की योजनाग्रों को अस्पष्द विचार- 
धारापो के चगुल से छुडाकर श्राथिक मामतो में स्वस्थ अनुभववाद पर झाधारित 
करना चाहिये । यह सच है कि भारत में मियोजन भ्रचानक ही रुक गया है | परम्तु 
इसे भ्रव भी असफलता से बचाया जा सकता है ।२० 

अन्त में, हमे उनसे, जो नियोजन की आलोचना करते है और प्रजातन्तर 
व स्वतन्त्रता की बढ-वबढ कर वात करते है, यह कहना है कि प्रजातन्त्र की 
सफलता ही देश मे नियोजन की सफलता पर निर्भर करेवी ॥ यदि आर्थिक प्रजा- 
तन्‍त्र की दिशा में किये गये नियोजित प्रयत्व विफल रहे, तो देश व प्रजातस्त्रात्मक 
शासन और राजनीतिक स्वतन्त्रता ही, जिम्हे हम इतना अ्रधिक चाहते है, न रहेगे। 
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४६६ ] भारतीय शासन और राजनीति 


प्रजातन्त॒ का विकल्‍प दक्षिण पथियों (फासिस्टवादियों व प्रतिक्रियावादियों) या 
वामपर्थियों (साम्यवादियो) की अधिनायकशाही हो गया, जिससे हम सभी प्रकार 
से बचने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे नेताप्रो ने देश के लिये जो मार्ग निर्धारित 
किया है वही देश में घवान्ति स्थापित करने और समृद्धि व स्थायित्व लाने का एक 
मात्र व्यावहारिक तरीका है । यदि भारत में यह प्रयोग सफल हो गया तो विश्व- 
भर में इसके बड़े दूरगामी परिसयाम निकलेगे । हम पामर के निम्नविसित कथन मे 
पूर्णतया सहमत हैं : 
मार्य में ग्राई प्रनेक बाधाश्रों के बावजूद, भारत ने नियोजित 
विकास की दिश्ला मे लगभग गत १४५ वर्षों में उल्लेसनीय उन्नत्ति की है । 
और ऐसा लगता है प्रतिवर्ष बिकरास की गति बढ़ रही है। ग्रधिकतर 
भारतीय और विदेशी विशेषज्ञों ने पच-वर्षीय योजनाम्रो को स्वस्थ और 
वास्तविक समझा है। यद्यवि उनमे गम्नीर दोप रहे है और योजनाग्रो 
तथा उनकी कार्यान्विति के बीव बहुन बड़ा अन्तर रहा है। यह एक 
विरोधाभासी तथ्य है क्रि भारत एक स्थिर समाज है जो भागे बढ़ रहा 
है। यह 'विक्रास के सकट' के मब्य में हैऔर उसे अ्रनेक प्रकार के 
खिचावो तथा चिस्ताप्रो का ग्रतुभव हो रहा है। परन्तु यह एक बड़ा 
महत्वपूर्ण तथ्य है, केवल भारत के लिये ही नदी वरन्‌ सम्पूर्ण भ्र-साम्य- 
वादी जगत के लिये, कि सबसे बड़े अ्र-साम्यवादी राज्य ने जिसमे विश्व 
की १/७ जनमख्या रहती है, सोच-समभक्र प्रजातम्त्रात्मक ढंग को 
ब्रतनाया है झौर वह एक स्व॒ृतन्त्र समाज के रूप में विक्रास्त के नियोजित 
मार्ग पर चल्मा है और सर्वाधिकारवादी तरीकों द्वारा जबरन विकास के 
थ्राक्पणो के सामने नहीं भुका है। भारत ने एक कठिन और भयकर 
यात्रा पर चलने का निर्णय किया है, जिसका कोई अ्रन्त नही, परन्तु 
जो उसके करोडों निवासियो को अधिक उज्ज्वल भविष्य की आशा देती 
है। अपने उच्च ध्येयों को प्राप्त करने के लिये उसे अपने प्रय॒त्नों को 
कई गुना बढ़ाता होगा और ग्रन्य देशों से उत्साह तथा समर्थन पाना 
होगा % 








]6 *नुत्र 5छा5 छ 8॥] धाठ 00542९८३5 गा (6 छ०५, ॥प4 ॥38 ॥78068 वद्ाआपड 
०४ ०8९55 0णागड 7९9 4 पैटट26०. रात 2 पर छा छोग्राल्त 56४९०:ण6ाएई,..* 
पव9 5 एब्गरग००९३9, 4 हबांट 5००ंटाए ० फर8ग्राए४8,. 0 ॥ ॥59 (6 णजा650 
ता 8 55 ० 66४८० एा८०५१, 204 ॥ $ छ.एनावालं/ह ए्र्9 (द7500$ शत 89फ6- 
पद. छत ॥8 8 बिल रण ह्वार३६ धइणंीटशा०ट, ए0. ० छि. [04 0४४ 97 थ। हा 
घएणा-९०ाराप्रांड: छएण75, 40 (06 ।8855६ ठ थी धा& 800-०णराघरापरों६६ 584085$, ६05 
फाश्याए ०0९-5९ए६ण॥ णी 6 काना ३8९2८, ॥5 ७005९005[9 चेट्वाटशटव ॥0 ६6 
ए६॥०८७॥० ७४७५ 309 ॥385 ८7797 4८९७ 0॥ 3 ए[शाए८ट0 एएए5९ छा हाएजाा 85 4 गिल 
इ0०69 , "' (४. 0. ?38॥076 ) 

एहुब्चात), 5.4 (६१.), #०म 60 थफस्‍ग्ाल्तांड ० /54, 77- 357-56. 


वैदेशिक नीति-१ 


१ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सुख्य श्राधार 


भारत के विगत इतिहास के अध्ययन से एक बात का स्पष्ट पता लगता 
है; वह यह कि भारत ने किसी भी देश को पराजित फरने के ध्येय से कभी कोई 
आक्रमण नही किया । विदेशों में जहा भी उसने विजय पाई वह मुख्यतः सॉस्क्ृतिक 
क्षेत्रों म थी और उसकी प्राप्ति का साधन पथुवल नहीं वरन्‌ उन देशो में उसके 
द्वारा भेजे गये सतों और सदेशवाहको का कार्य था। भारत ने लगभग इतिहास के 
प्रारम्भ से ही प्रन्य देशों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किये। सम्राट भ्रद्योक ने 
तो पशुबल को त्याग कर भगवान बुद्ध के शातिपूणं सिद्धान्तो का प्रचार अनेक देशों 
भें कराया | भारत की परम्परा श्र सस्क्ृति सदंव हो शान्ति की स्थापना के 
समर्थक रहे हैं । वही महान कार्य ग्राज भी भारत गुद्ध-अ्रसित विश्व और शॉनि 
के लिये लालायित मानय सनुदाय के हित में कर रहा है । 

ब्रिटिश शासन काल में भारत पराधीन था श्रौर भारत सरकार की पर- 
राष्ट्र नीति के निर्धारण में उसका अपना कोई हाथ न था। ब्रिटिश सरकार ने 
अपने साम्राज्य को विस्तृत करने और उसे सुरक्षित बनाये रखने के हेतु भारतीय 
कोप से धन और भारतीय सेना का समय-समय पर प्रयोग किया। एक ओर जहाँ 
हमारे पुराने नेताओ्रो ने अपने समान साम्राज्यवाद से दलित व पीडित जनता, 
नथा स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र आदि उच्च ग्रादर्णों से प्रेश्ति विदेशियों और देशो की 
भहानुभूति प्राप्म की वहाँ दूसरी ओर कुछ व्यक्तियों ने ब्रिठेन विरोधी तत्वों व 
देशों से सहायता प्राप्त करने का भी प्रयत्न किया । प्रथम महायुद्ध के उपरान्त शाति 
सम्मेलन के प्रधान को भेजे गये एक पत्र में लोकमान्य तिलक मे भारत के लिए 
स्वभाग्य निर्णय के अधिकार की माँग और विश्व के मामलो में भारत के महत्वपूर्या 
भाग पर भी बल दिया था। वास्तव में इस पत्र में भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति 
के प्ंकुर छिपे थे। सन्‌ १६२० में भारत को राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाया गया, 
किन्तु यह श्रिट्श सरकार की एक चाल थी जिससे कि भारतीयों और विदेशियों 
को यह धोखा हो जाये कि भारत ने भी अन्य डोमीनियनों के समान विश्व-सघ में 
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स्थान पाया था । उसमे सरकार के प्रतिनिधि जाते थे न कि राष्ट्र के । आगे चन- 
कर राष्ट्रवादियों ने यह अनुभव किया कि ब्रिटिश सरकार चीन और रूस में हस्त- 
क्षेप कर रही थी और मध्य पूर्व के राष्ट्रवादी आन्दोलन को साम्राज्यवादी हितों 
की हप्टि से दवा रही थी । भारत के नेताओं ने इटली के विरूद्ध इयोपिया फा 
पक्ष लिया और चीव में जापान के आक्रमण का विरोध किया। स्पेन और 
चेकोल्लोवेकिया के प्रति भी भारत ने सहानुभूति प्रकट की । सन्‌ १६२६ में भार- 
तीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा पड़ीमी देशों की स्वतन्वता को खतरा 
पहुंचाने के लिए भारत को एक गढ़ के रूप में प्रयोग करने की ब्रिटिश नीति का 
विरोध किया और उन देशों की जनता के प्रति भारतीयों की मित्रता का आइवासन 
दिया । सन्‌ १६२७ में ब्रसेल्स में 'साम्राज्यवाद विरोधी लीग' के उद्घारन भ्रधिवेशल 
पर जवाहरलाल नेहुछ ने राष्ट्रीय कार्रेस की ओर से अन्य सभी साम्राज्यवादी 
विरोधी तत्वों से मेल रखने की घोषणा की । 
भारतीय नेता युद्ध को साम्राज्यवादोी नोति का झ्रावइपक ग्रड्भः मानते थे । 
जब हिटलर और मसुमोलिनो ने जमंती और इढली में तानाशाही के तथे रूपी को 
जन्म दिया तो कांग्रेसी नेताओं ने उन्हे प्रजातन्त्र के विरुद्ध वताया और जब इन 
तानाशाहो ने अन्य देशो की स्वतस्वत्ा का अपहरण किया तो कांग्रेस वे सन्‌ १६३६ 
में उन देशों की जनता से सहानुभूति दिखाते हुये इस आशय का प्रस्ताव याग 
किया : 
कॉग्रेस मे बार-बार फासिस्टवाद और नाजीवाद के आदर्भों प्रौर 
ब्यवहार का विरोध किया है“*इसने आकरमसो की निन्‍दा की है'''और 
उनसे सहानुभूति प्रकट की है जो इनका विरोध करते है'“स्वतन्त्र और 
प्रजातस्तात्मक भारत अन्य देशों से आक्रमण को रोकने और आधिक 
सहयोग के लिये सहर्ष सहयोग करेगा । 
उपरोक्त कारण से कॉग्रेंस ने दुसरे विश्वन्युद्ध में, यद्यपि अनेक कांग्रेसी व 
ऋष्तिकारी उस भ्रवसर से लाभ उठाना चाहते थे, ब्विटेन के युद्ध प्रथलो के संचालन 
में बाधा नही डाली, बयोकि ऐसा करने से जर्मनी, इटली-व जापान जैसे ब्राऊमण- 
कारी देशों को लाभ पहुंचता भौर चीन, रूस, फ्रास, ब्रिटेन आदि प्रजातन्त्र देशों 
को हानि पहुँचने का सच्चा भय था ; ले 
युद्ध के बाद कांग्रेस के प्रस्तावों ने संयुक्त राष्ट्रमघ की स्थापना का स्वागत 
किया, छोटे राध्ट्रो को दिये ग्रये स्थान के छिये खेद प्रकट किया, सभी देशी में 
(विशेषकर एशिया में चल रहे स्वातन्त्य आन्‍्दोलनो का समर्थन किया गौर सखु-बम 
की नीति को बुरा वकाया । भारत के प्रमुख प्रवक्ताम वे, जिनमें ग्रापीजी, जवाहर 
लाल नेहरू और श्रीमती सरोजिनी नायडु सम्मिलित थे, अप्रैल १६४७ में नई 
दिल्‍ली में आयोजित प्रथम एशियाई सम्बन्ध सम्मेलन (सा शैडंगा मिल्रेशांए85 
(ए०ारिध्य०७) में महत्वपूर्ण भाग लिया ६ एक अर्थ में यह इन्डोनीशिया पर जनवरा 
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१६४८ में हुए सम्मेलन और अप्रेल १६५५ में हुए बान्डुन्ग सम्मेलन (0णादटिशा- 
८6 70 छशातशाह) का अग्रदूत था, जिसे भारत सहित कोलम्बो शक्तियों (000ग्रा- 
0७० ए०ए८३) ने आयोजित किया था। उस सम्मेलन ने विश्व के मामलों में 
एशिया के बुद्धिपूर्णं तथा भारत के महत्वपूर्ण भाग की ओर स्पष्ट सकेत किया । 
एक स्वत्तन्त्र भ्रौर राष्ट्रीय विदेशी नीति के निर्धारण का झवसर भारत को 
स्व॒तस्त्रता-प्राप्ति पर ही मिला । दो बातो पर तो राष्ट्रवादियों ने पहले से ही बल 
दिया धा--( १) विश्व में प्रजातन्व्रात्मक व्यवस्था की स्थापना, पड़ोसी देशो से 
घनिष्ठ और भप्रन्य देशो से मित्रतापूर्ण सम्वन्धो की स्थ्यपना। (२) साम्राज्यवाद, 
फासिस्टवाद और युद्ध का विरोध | इस समय तक विश्व में दो बड़े सैनिक ग्रुटों 
का निर्माण हो चुका था, ग्रतः स्वतन्त्र भारत की सरकार ने इन ग्रुटों से अलग 
रहने की नीति भ्रपनाई | साथ ही संग्रुक्त राष्ट्र संघ से पुर्ण सहयोग करने और 
जातीय विभेद (8००० 05थ्ाग्रांगरवाए00) की नीति का विरोध करने के 
सिद्धान्तों को भी भारत की विदेश नीति में स्थान मिला और ऐसा स्वाभाविक ही 
था। भारत विश्व-गान्ति की स्थापना के लिए किये जाने वाले प्रयत्नो मे पूर्ण सहयोग 
देने की मीति में विश्वास करता रहा है शोर व्यावहारिक दृष्टि से भी शान्ति की 
नीति देश के पुर्नानर्माण के लिए श्रावशयक है। इसी कारण संविधान निर्माताओं ने 
राज्य के नीति-निदेथक सिद्धान्तो में से एक में स्पष्ट कहा है : 
राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शाति और क्षेत्र की उन्नति, राष्ट्रों के बीच 
न्याय और स्यायपूर्ण सम्वन्धो को बनाये रखने तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादो 
को मध्यस्थता व पच-निर्णायो द्वारा निवटाने के लिये प्रोत्साहन देने का 
प्रयास करेगा । 
भारत की सविधान सभा ने इस वात का समर्थन किया कि भारतीय गण- 
तन्त्र राप्ट्रमण्डल का सदस्य बना रहे | सन्‌ १६५४ में भारत और चीन ने तिब्बत 
सम्बन्धी समभौते के विपय में पच्रण्नील के सिद्धान्तों को अपनाने की घोषणा की 
ओ्रौर सन्‌ १६५४ में वाइुग सम्मेलन ने उन सिद्धान्तों को कुछ अधिक विस्तृत किया । 
अत हम भारत की विदेश नोति के मुझ्य श्राधारों को सक्षेप मे निम्न 
प्रकार रख सफते हैं : 
(१) विश्व-शान्ति के लिए सभी प्रयत्नो को प्रोत्साहन देना और 
युद्ध का विरोध, 
(२) साम्राज्यवाद श्रौर उपनिवेशवाद (०००एरंशाआआ) का प्रत्येक 
रूप में विरोध, 
(३) सभी देकझ्ो से मित्रतापूर्ण तथा पडौसी देशों से अधिक घनिष्ठ 
सम्बन्ध स्थापित करना, 
(४) जातीय विभेद की नोति का विरोध, 
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(५४) मंयुक्त राष्ट्र संघ को उसके उद्देश्यों की पूर्ति में प्रधिक से 
अधिक सहयोग प्रदान करना, 
(६) किसी भक्ति गुट में सम्मिलित न होना, भर 
(७) पचशील व सह-अस्तित्व के सिद्धान्तों में विश्वास | 
पचणील के सिद्धान्त ये हैं-- (१) सब देश एक दूसरे की प्रभुसत्ता भौर 
प्रादेशिक सीमाझों को स्वीकार करे, (२) कोई देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण 
करके उसकी राष्ट्रीय सीमाओ्नो का अतिक्रमण न करे (३) कोई राज्य दूसरे राज्यों 
के आन्‍्तरिक मामलो मे हस्तक्षेप न करे, (४) सभी राज्य एक दूसरे को समान 
समके एवं झ्रापसी हित में सहयोग दें, और (५) सब राज्य एक दूसरे से मिलकर 
इन्तिपूर्वक रहे । भ्रन्तिम सिद्धान्त में सह-पभस्तित्व (0०-८४६।९॥८०) का सिद्धान्त भी 
निहित है 
यहा भारत की वँदेशिक नीति के मुख्य आधघारों के विषय में कुछ स्पप्टी- 
करण भथवा विवेचन भावश्यक प्रतीत होता है | भारत की वँदेशिक नीति स्वातंत्य 
सघपं श्रौर उनके झ्ाधारभूत सिद्धान्तों से निकली है । ज॑सा कि सभी जानते हें, 
भारत ने स्वातत््य सघपं को किसी प्रकार की घृणा के बिना सम्पादित किया, 
जो कि मानव इतिहास में एक अपुवं॑ उदाहरण है। भारत के स्वातम्थ्य संघर्ष का 
नेतृत्व गाधी जी ने किया, जिनका कथन था, “जवकि मै ब्रिटिश शासन का विरोधी 
हूँ, में अग्रेजी से प्रेम करता हूँ' । प्रधान मत्री जवाहरलाल मेहरू ने इस सिद्धान्त को 
स्वतन्त्र भारत की वैदेशिक नीति में महत्वपूर्ण स्थान दिया, ज॑सा कि भारत सरकार 
मे स्वेच्छा से राष्ट्ररमडल की सदस्यता जारी रखने के निर्णय तथा पंचशील के 
सिद्धान्तों को अपनाकर स्पप्ट किया । शन्तिपूर्ण सह-प्रस्तित्व के ये सिद्धान्त अभी 
तक भारत सरकार की वेदेशिक नीति के ग्राधार हैं। विश्व-शान्ति की नीति, 
जिसका भारत ने श्रव तक अनुसरण किया है, ऐसी नीति नही है जिसे केवल राष्ट्रीय 
हित (790079] $9०९४0) की दृष्टि से भारत ने अपनाया हो | भारत सरकार 
और भ्रधिकृतर भारतीयों का विश्वास है कि सभी देश अपनी समस्याप्रो तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय बिवादों को शन्तिपुर्णा तरीको द्वारा हल कर सकते है और ऐसा करता 
सभी देशो अर्थात्‌ विश्व के हित में है। भारत ने इस धारणा का अनुमोदन सच्चाई 
के प्रौर निरुत्साहित हुए बिना किया है, वावजुद इसके कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
बाद से पाकिस्तान ने तीन वार और चीन ने एक वार उसकी सीमाझों का अ्रति> 
ऋमण किया है 
इसी उद्देश्य को सामने रखकर भारत ने सार्वलोकिक और पूर्ण निश्नस्त्री- 
करण (एांए्टाइत गाए. ००छफ़ाटांल वॉंध्यगाभ्गावाा) की नीति का समर्थन 
किया है । भारत उन प्रथम राज्यो में से है जिन्होंने अरणु-बम के परीक्षणों के 
श्रांशिक उन्मूलन की सधि (८४७ णि छाल एगाउंगे 80०07 ण पिण्लथ्थ 
वर८४३) पर हस्ताक्षर किये, जो कि मास्को में स्वीकृत हुई थी । भारत का विश्वास है 


वेदेशिक नीति--१ [ ४०१ 


कि अणु-क्षक्ति का प्रयोग केवल घान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए किया जाना चाहिये । 
अब भारत अण-वम बनाने की क्षमता रखता है, किन्तु भारत सरकार ने झ्र॒भी तक 
ऐसा न करने के निर्णय को नही बदला है। जेनेवा में हुई १८ राष्ट्रों की निःशस्त्रो- 
करण समित्ति ( 8-पिशांणा डकार (०शणगां८6 ) की बैठक में 
भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने, १६६६ में पाकिस्तान के साथ की गयी ताझकत 
घोषणा की भावना से, इस वात पर जोर दिया कि उन्नति की दिल्ला में प्रथम 
पग के रूप में ह5ढ्रों को बल प्रयोग को त्याग देना चाहिए । भारत ने इस बात का 
भी समर्थन किया कि अ्रणु-बम परीक्षणों के सम्बन्ध में १६६३ में की गई झाशिक 
उन्मूलन संधि को पूण प्रतिवन्‍्ध सधि का रूप दे दिया जाये । श्रप्रेल १६६६ में प्रधान- 
मत्री, श्रीमती इन्दिरा गाधी, ने संयुक्त राष्ट्र सघ के अ्रधिविशन पर अफ्रीकी- 
श॒क्षियाई समूह को सम्बोधित करते हुए इस वात को दोहराया कि भारत ऐसे 
पविश्व-निर्माण के पत्त में है जिसमें युद्ध न हो, श्रर्थात्‌ ऐसा विश्व जो श्रापस की 
समझदारी, सहनशीलता और सहानुभूति पर आधारित हो । 

शक्ति-गुटों से श्रलग रहने को नोति (?०॥०४ ० 7णा्भाह्याएरधा() को 
सटस्थता (95५॥79॥9गा) की नीति समझना गलत है । यह एक स्वस्थ और सक्रिय 
नीति है, जिसका उद्देश्य विश्व-शान्ति और राष्ट्रीय हिंतो को आगे बढ़ाना है । यह 
कोई नकारात्मक नीति नही है। प्रधानमत्री, जवाहरलाल नेहरू, ने १६४६ में 
कहा था : 

वह नीति जिसका भारत ने पालन किया है, कोई नकारात्मक और 
तटस्थ नीति नही है । यह एक सकारात्मक और सजीव नीति है, जो हमारे 
स्वातत्य सधपं और महात्मा ग्राधो की शिक्षाओ्रो से निकली है ।१ 

यह विश्वास कि शक्ति ग्रुटों से अलग रहने अथवा वेदेशिक मामलों मे 
स्वतन्त्रता की नीति गान्ति का मार्ग है, घक्ति-जनिक राजनीति (9०णएथः एण०॥605) 
और प्रमुख श्वक्तियों के सैनिक समझौतों (गाध009 9405) के प्रति भारत की 
घृणा का ग्राथ्ििक स्पष्टीकरण है ॥ उसका यह श्रर्थ नहीं कि उस नीति का अनुतरण 
ऋरने बाले देशो को प्रतिए्षा सेलाए नही रखनी चर्फहिये, परनठु इसका अवर्य हु 
यह श्रर्थ है कि शक्ति के झाक्रामक प्रयोग को वेदेशिक नीति के साधन रूप में त्याग 
देता चाहिए । ऐसी बोपि के बावजुद भारत सरकार ने सभी महत्वपूर्ण ग्रन्त- 
राष्ट्रीय मामलों के पक्ष या विपक्ष मे सोच समझकर स्वतन्त्र नीति को अ्रपनाया 
है। साथ ही भारत ने दोनों झक्ति गुटों (97० ७|००७) के प्रमुख सदस्यों से 
आवयश्यकवाबुत्तार आथिक और सैनिक सहायता प्राप्त की है। इस नीति के 
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सकारात्मक पहलुओं में हम इन्हे सम्मिलित कर सकते ई--पंचझील के सिद्धान्त, 
ऐसे राष्ट्रों का समर्थन जो स्वतंत्रता के लिए संधर्ष कर रहे है, हाल ही में स्वतन्त 
हुए देशों के आर्थिक विकास और आन्‍्तरिक तथा बाह्य नीतियों में उत देशो को 
कार्य की स्वतन्त्रता प्राप्त कराना। 
ऊपर वणशित मुख्य आधारो में राष्ट्रीय हित (7थाणाण। ग्रालिव्अ) को 
सम्मिलित न किये जाने का यह भ्र्थ कदापि नही कि विभिन्न उच्च आदसों का 
पालन करते हुए भारत सरकार देश्ष के हितो का पूरा ध्यान न रखेगी अथवा राष्ट्रीय 
हित का त्याग भी करेगी । वास्‍्तव में, कोई भी देश ऐसा नही कर सकता और 
भारत के बारे मे भी ऐसा सोचना वास्तविऊता को भुलाना होगा । स्वतन्त्र भारत 
के प्रथम प्रधानमधी और भारत की वैदेशिक नीति के प्रमुख प्रतिषादक, जवाहर- 
लाल नेहरू, ने इस वात को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट क्रिया : 
हम कुछ भी नीति विहित करें, किसी भी देदा के वदेशिक मामलों 
के सम्पादन की कला इस वात में है कि देश के लिए सबसे श्रधिक लाभ- 
कारी क्‍या है। हम अन्तर्राप्ट्रीय सदृुभावना की वात कर सकते है और 
उसका भ्र्थ वही है जो हम कहते है । हम शाति और स्वतन्त्रता के बारे में वात 
कर सकते है और हमारा सच्चाई मे वही प्र्थ है जो हम कहते है, परन्तु 
अन्तिम विश्लेपणु में कोई भी सरकार देश की भलाई के लिए कार्य करती 
है और कोई भी सरकार कोई ऐसा कायं करने का साहम नही कर सकती 
जो श्रपने निकट अ्रथवा दूरगामी प्रभाव मे देश के लिए अलाभकारी हो ।* 
यहां पर यह बता देना आवश्यक और उचित प्रतीत होता है कि भारत का 
राष्ट्रीय हित बषा है ? राष्ट्रीय हित की धारणा, अपने सभी तत्वों में, स्थिर 
(3/0) नही है; इसका सार देश और समय के झनुसार बदलता है भौर कुछ 
सीमा तक देश से सत्तारूढ़ दल के मतानुसार भी | भारत के राष्ट्रीय हित में दो 
तत्व स्पष्ट रूप से देखे जा, सकते है। इनमे से एक--राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का परि- 
रक्षण--सभी देशो के लिए सामान्य है। दूसरा तत्व भारतीय प्रजातन्त्र के लिए - 
अति आवश्यक है । कहने का तात्पर्य यह है कि देश की स्वतन्त्रता अर्थात सुरक्षा 
और अख्धण्डता की रक्षा करने के साथ भारत सरकार का लक्ष्य देश में प्रजातन्त्र 
को सुहृढ़ बनाना है । सामाजिक संरचना मे, जहा कि जाति प्रमुख सल्या है, सबसे 
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वेदेशिक नीति--१ [ ४०३ 


महत्ववूर्स विकास इस दिल्ला में होना चाहिए कि एक समूह के व्यक्ति दूसरे समूह 
मजा सकें (प्र्यात्‌ जाति, धर्म थादि के सकुचित आधारो पर बने समुहो के वीच 
भेद मिदता आवश्यक है) । झाथिक क्षेत्र में, सदसे महत्वपूर्ण आवश्यकता विकास 
की है, अ्र्वात्‌ झ्धिक उत्पादन भौर भ्रधिक न्यावपूर्ण विवरण द्ारा जीवन स्तरों 
में सुधार करना। भारत के नेताप्रो का विश्वास है कि इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए 
नियोजित गर्थ व्यवस्था और विद्व-शास्ति का वने रहना ग्रति प्रावश्यक है ॥2 


२. भारत और राष्ट्रमण्डल 
पृष्ठ-भूमि--इससे पूर्व कि हम भारत की राष्ट्रमण्डल को सदस्थक्षा के विपय 
मे विचार करे यह अ्रच्छा होगा कि हम राष्ट्रमण्डल के विकास पर सरसरी हृष्टि 
डालें। आरम्भ में ब्रिटिश्ष साम्राज्य बहुत ही विस्तृत था और उसके प्रधीन देगो 
का प़िटेन से भिन्न-भिन्न सम्जन्ध था । सन्‌ १६०७ में कुछ स्वश्लासित उपनिवेश्ों 
जैसे न्यूजीलेड, आस्ट्रेलिया, कताडा आदि को डोमीनियन कहा गया जो साम्राज्य 
के प्रस्य प्रदेशों की चुलना में भरान्तरिक स्वशासन प्राण देश समके गये । वास्तव में, 
डोमीनियन वे देश थे जो आरम्भ में “कॉलोनीज' कहलाते थे, परन्तु जिन्हें आान्तरिक 
स्वशाध्न के अधिकार प्राप्द हो गये थे । भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने सन्‌ १६९०६ में 
'स्तरज्ञासनरा का ध्येय श्रपनाते समय यही चाहा था कि इन डोमीतियनों जैसा 
स्वशाप्तन भारत को भी मिल जाये । प्रथम महायुद्ध के काल में 'इम्पीरियल डिप्ेस 
कर्मदी' थे इस्पीरियल बार केविनेट' सगठित हुई, जिनमे डोमीनियतों के प्रद्धिति- 
पिया को भी सम्मिलित किया गया । इस प्रकार उन्हे विदेशी मामलों में परामर्श 
देव का अधिकार मिला । इम्पीरियल सम्मेलनों में भारत सरकार के प्रतिनिधियों 
को भी स्थान मिला । घान्ति सम्मेलन में इन सभी को भाग लेने का अधिकार 
दिया गया धा और राष्ट्र सब की भी सदस्यता भारत महित इन सभी देशों को 
प्राप्त हुई! सन्‌ १६३१ के प्रत्िद्ध 'ह्टेच्यूट ऑँक वेस्टमिन्स्टर' के प्रवक्थन में 
डोमीतियनो का पद इस प्रकार वताया गया है वे त्रिटिश्व साम्राज्य के भीतर 
स्वशासित समुदाय है. जिनका पद एक दूसरे के समान है। आान्तरिक ग्रववा बाह्य 
मामलों में उतमे से कोई भी किधी दुसरे से तीचा मही है । वे एक दुसरे से ताज 
के प्रति सामान्य निष्ठा से बेचे है योर ब्रिटिश कामनवेल्व ऑफ नेशन्स के सदस्य 
रूप में वे स्वतस्ततापूर्वक एक दूसरे से सम्बन्धित हैं । इस स्टेच्यूड से यह भी 
स्पष्ट है कि वे किसी प्रकार के पारूुपरिक समभोौदे से नही देंधे थे । 
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भ्रण्ड भारतीय शासन और राजनीति 


इन डोमीनियनों के पद को एक विज्ञेप मान्यता मिली थी, जिसे काग्रेस ने 
नेहरू रिपोर्ट के ग्रन्तगंत सत्‌ १६२८ में घ्येयः रूप में स्वीकार किया, किन्तु चूकि 
ब्रिटिण सरकार ने निश्चित अवधि में भारत की इस माग को वे माना, झतएव 
काग्रेष्त ने १६३० में पूर्ण स्वतन्त्रता का ध्येय अपनाया और उसके लिये सघर्प 
किया | १५ अगस्त १६४७ को भारत व पाकिस्तान, दो डोमीनियनोें बनी, परन्तु 
भारत ने डोमीनियन पद को अ्रपना अन्तिम ध्येय न माना था। अस्तु, भारत के 
सविधान ने भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुसत्तापूर्ण प्रजातन्त्रात्मक गणतन्त्र में परिणित 
किया, फिर भी सविधान सभा ने गणतन्त्र वने रहते हुये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की 
सदस्यता जारी रखने का निरंय किया । इसके वाद प्प्रैेल १६४६ को लन्दन में 
कॉमनवेल्थ के सदस्य राष्ट्रों के प्रधान मन्त्रियो का एक सम्मेलन हुआ्ना, जिसने यह 
घोपरणा की कि वे (भारत सहित) राष्ट्रमण्डल के स्वतन्ध श्रौर समान सदस्यों के 
रूप में मिलजुल कर रहेंगे और स्वतस्त्रतापुवंक शान्ति, स्वतस्त्रता श्रौर प्रगति को 
आ्राप्ति के लिये सहयोग करेंगे । भारतीय गणतन्त्र को अन्य डोमीनियनों के साथ 
राष्ट्रमण्डल का सदस्य बनाया गया और राष्ट्रमण्डल से ब्रिटिश शब्द भी हटा दिया 
गया। भारत का यह निर्णय इस बात का प्रतीक है कि ब्रिटेन ने भारत की सत्ता 
का हस्तान्तरण मित्रतापूर्ण ढंग से किया, जिसके फलस्वरूप भारतीय नेताओं ने 
ब्रिटिश शासन के काले इतिहास पर परदा डाल दिया और दोनो देशो के बीच 
सदुभावना व पारस्परिक सहयोग के आ्राधार पर एक नया अध्याय आरम्भ हुम्ना । 
जिस समय भारत ने राष्ट्रमण्डल की सदस्यता के पक्ष में निर्ुंय किया 
था उस समय भी साम्यवादी नेताश्रों ने विशेषकर इस मिरंय का विरोध 
किया था। कुछ वर्षों तक वे ये कहते रहे कि राष्ट्रमण्डल की सदस्यता भारत की 
पूर्ण स्व॒तन्त्रता पर एक घधब्त्रा है तथा भारत पद्चिचमी साम्राज्यवादी देशो की ग्रोर 
भुका हुआ है । किस्तु उसो समय से यह स्पप्ट हो गया था कि भारत सरकार ने 
प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न पर उसके दोनों पक्षों पर पूर्ण विचार करेके भ्रपनी नीति 
के सम्बन्ध में निणंय किये ओर पग उठाये । भारत ने एक भी वात मे राष्ट्रमण्डल 
के ग्रन्य देशों का अपने सिद्धान्तों के प्रतिकूल समर्थन न किया और कई श्व॑सरों पर 
तो उनका विरोध झ्थवा उनसे मतभेद प्रकट किया । इन तथ्यों की पृष्ठ-भुमि मे 
हमे भारत की राष्ट्रमण्डल की सदस्यता के पक्ष और विपक्ष में विचार करना है । 
प्रथम, हमे विपक्षियों के तकों की विवेचना करनी उचित होगी । उनके दो तके 
गुरुय है--(१) यह भारत की पूर्ण स्वतन्त्रता पर एक अविच्चाया है झोर 
(२) नारत का परिचिमी साआज्यकादी देशों से फिती भी रूप में सम्यन्ध रखना 
उचित नही है। भारत सरकार की गत वर्षोंकी विदेश नीति इन दोनों ही तडों 
के विदद्ध एक रवय-सिद्ध प्रमाण है। राजा (रानी) राध्ट्रमण्डल का प्रध्यक्ष सवश्य 
है, किन्चु उसका भारत के सविधान व शासन में कोई स्थान व कृत्य नही है जबकि 
डोमीनियने अवश्य ही उसे भ्रपने राज्यो. का प्रमुख स्वीकार करती है । भारत को 
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बंदेशिक नीति की विस्तृत विवेचना करने पर केवल एक ही निष्कर्ष निकलेगा, बह 
यह कि भारत ने पश्चिमी देशों का कभी अनुचित रूप से पक्ष नहीं लिया, बरन्‌ 
यह स्वीकार किया गया है हि भारत सोवियत संघ ओर चीन की ओर काफी भुका 
है। वास्तव में, भारत एक स्वतस्त्र, सास्तिप्रिय तथा भुटवन्दी से तटस्थ रहने की 
नीति का प्रनुनरण कर रहा है । 
अरब प्रसव उठता है कि भारत राष्ट्रमण्डल का सदस्य क्यो है ? इसके उत्तर 
* में हमें कई बातो पर विचार करना है । भारत ने इसे अपने हित तथा उन भादमों 
की रक्षा की पूछ्ति में सहायक माना है, जो कि भारत को प्रिय हैं। उसी समय 
जवाहरणताल नेहरू ने कहा था '“अस्तर्राप्टीय परिम्थितियाँ ऐसी है क्लि भारत अकेला 
नहीं सडा रहू सकता, उसे ऊुछ देशो से अवश्य ही विभेय सम्बन्ध स्थापित करता 
होगा ।' उन्होने राष्ट्रमण्टल से सम्बन्ध बनाये रखने में विभेष लाभ यह देखा कि 
बही एक ऐसा समठन है जिसकी सदस्थता के साथ हमारी स्वतन्त्रता पर ल्‍वई 
प्रतिवन्‍्ध नही आता । भारत प्रन्य देशों से निकट सम्पर्का चाहता है, करिस्तु किसी 
भार या वन्धन से नहीं चंधता चाहता । इस मत का समर्थव उन्होंने भमेक भाषणों 
में किया । यह सम्बन्ध सैनिक गठवन्धनों से निसीस रूप में अच्छा है, वयोकि 
उनके द्वारा एक देश कूछ दूसरे देशों की झत्रुता मोल नेता है। यह दूसरे देशो से 
मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापन के मार्ग में भी कोई रुकावट नहीं डालता ।* 


वे आदर्श, जिनकी रक्षा भारत करना चाहता है प्रणातन्त, व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता, न्‍्यागप्रालिका की निष्पक्षता व स्वतन्त्रता, विधि का शासन झादि है । 
भारत मे प्रजातत्त्रात्मक प्रणाली को सोच-समभकर अपनाया है, क्योकि इसके द्वारा 
इने आदर्शों फी पूर्ति हो सकेगी । भारत समानता, विशेष रूप से आथिक समानता 
को भराप्त करना चाहता हे, इसलिये उसने समाजवादी व्यवस्था को भी अपनाया 
है, किन्तु भारत समाजवाद की स्थापना प्रजातस्त्रात्मक ढेय से ही करना चाहता 
है। इसमें कोई सन्देह नही कि इन श्रादर्शों के पालन में भारत को राष्ट्रमण्डज के 
देशों से हो सहयोग झौर प्रोत्ताहन मिल सकता है । राष्ट्रमण्डल की सर्देस्यता भारत 
के हिंत साथन में भी लाभदायक सिद्ध हुई है जैसा कि इन बातो से प्रकट होगा--- 
भारतीय भागरिकों के लिये राष्ट्रेमण्डलीय देशों में टाप्ट्रमण्डल की नागरिकता 
के अधिकार पूर्वचत्‌ जारी रहे । उन्हे वहाँ पर विदेशी नहीं माना जाता । 
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यह सच है कि आस्ट्रेलिया मे भारतीयों को स्थायी रूप से बसने का 
अधिकार नही तथा दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय उद्गम के निवाप्तियों के साथ 
अत्यन्त ही घृरित व्यवहार किया जा रहा है और सीलोन मे भी भारतीयों को 
प्रर्णारूप से सम।न नागरिकता के अधिकार प्राप्त नही हुये है। किस्तु भारत ने इन 
मामलों को राष्ट्रमण्डल के सम्मेलनों में उठाना उचित नही समझा है, क्योकि यर्दि 
ष्ट्रमण्डल का आपसी मतभेदों के निपटाने का अधिकार मान लिया तो यह एक 
ऊपर से लादा हुआ (४7्ल्वन7905८4) न्यायालय वन जायेगा। इसी कारण 
भारत ने पाकिस्तान की इस माँग पर राष्ट्रमण्डलीय सम्मेलनो में विचार किये 
जाने का सर्देव ही विरोध किया है। ऐसे विवादों के लिये सयुक्त राष्ट्र संघ का 
सहारा लिया जा सकता है। भारत को आथिक लाभ भी है। भारत का लगभग 
आ्राधा विदेशी व्यापार राष्ट्रमण्डल के देशों के साथ रहा है और यह पुर्वंबत्‌ जारी 
रह सका है। सन्‌ १६६१ में ब्रिठेन ने भारत को २०२ करोड रु० का माल भेजा 
और भारत ने ब्रिदेत को १६३ करोड़ रु० की कीमत का । भारत को “कोलम्बों 
प्लान' के अन्तर्गत अपनी योजनाये पूर्ण करने में काफी झ्राथिक सहायता मिली है 
और मिलने की आ्राशा है। ब्रिटेन से तकनोह्की सहयोग योजना (प्र०णाएंव्गे 
(९०-०7४भा०ा $00०7०) के प्रन्तर्गत भारतीयों को तकनीकी प्रशिक्षण पाते में 
बड़ी सहायता मिल रही है। इसके अतिरिक्त भारतीय सेनाझ्रो को आधुनिक शस्त्रों, 
यन्त्रो, हवाई व लडाकू जहाजों की काफी आवश्यता है, जिनमे से अधिकाश सामान 
हमें ब्रिटेन से लेना है, क्योंकि हमारी सेनाओं का पहले से ही संगठन, भस्त्रों का 
प्रयोग श्रादि एक विशेष ढग के रहे है ' इस क्षेत्र में हमारी भ्रधिकाश भ्रावश्यक- 
ताप्रो की प्रूति ब्रिटेन ही कर सकता है, साथ ही हम दूसरे देशो से भी झन्य 
आवदयक सामान मगा सकते है 
वास्तव में, राष्ट्रभण्डल की सदस्यता में, जंँसा कि न्यूजीलेड के भूतपूर्ष 
प्रधानमंत्री ने कहा था, “स्वतन्त्रता के साथ कुछ और जुड़ा हुआ है ।” भारत और 
सीलोन जैसे देशो को स्व॒तन्त्रता पहले चाहिए थी सो प्राप्त हो गई है, किन्तु हमें 
यदि उप्तके साथ कुछ भर लाभ घिल सके तो उनके लेने में हमारी क्या हवति है ? 
यह सच है कि भारत, सीलोन व पाकिस्तान आदि देशो के राष्ट्रमण्डल में आने से 
राष्ट्रमण्डल केवल श्वेत राष्ट्रो का ही समुदय नहीं रह गया है। अब तो कई 
अफ्रीकी उपनिवेश भी स्वतन्त्र बन गये है और राष्ट्रमण्डल में सम्मिलित हो गये है । 
फलत; राष्ट्रमण्डल में एशियावासियों के साथ ब्रफ्रीकावासी भी सम्मिलित हो गये 
है । शाप्ट्रमण्डलीय देशो की जनसंख्या पर ब्यान देने से तो यह स्पष्ट है कि भव भी 
उसमे अ्र-इवेत जनसंख्या का वाहुल्‍व है । जब ब्रिटेन ने इजिप्ट पर आकमण किया तो 
भारत में यह माय जोरों से उठी कि भारत राष्ट्रमण्डल की सदस्यता त्याग दें, किन्तु 
भारत सरकार ने ऐसा करना उचित नही समकका । वास्तव मे, राष्ट्रमण्डलीय देशों 
के पारस्परिक परामर्श का जो सन्त्र है उसमें कोई दोप न था । सच तो यह है क्कि 
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ब्रिटेन के प्रधान सन्‍्त्री ने उस समय प्रन्य देशों से परामर्थ नही किया । बिडिश 
सरकार के दुस्माहुस शौर यलत पग का फल ब्रिडेन को भोयना पडा । 


भूतपूर्व भारत-मन्वी एल० एस० एमरी ने राष्ट्रमण्डल के वियय से कहा 
था कि राष्ट्रमण्डल का महत्वपूर्ण कार्य भान्ति, स्वतन्तत्ता और न्याय के लिए प्रमत्न 
करना है । उससे प्रधिक महत्वपूर्ण कोई श्रन्य् कार्य आज हो नहीं सकता । राष्ट्रों 
का कीई दूसरा समूह इस कार्य को करने के लिये प्रधिक उपयुक्त नहीं है। अपने 
विश्वव्यापी स्वरूप और घनि८्ठ वनन्‍्धनों के दारा, जो उसे एक बनाये हुए हैं, राष्ट्रों 
के बीच मतभेदों को दूर करने तथा उनमे विश्वास पैदा करने के लिये ग्रनोखी 
है ।* प्रन्त में, जवाहरलाल नेहरू हे मतादुयार राष्ट्रमण्डल एक अत्यस्त महत्व- 
पूर्ण सस्था है । यदि यह अ्रपने कार्यों को आगे जारी न रख सकी और किसी प्रकार 
क्षीण हो गईं तो यह श्रड़े दुख की बात होगी ।९ 

भारत और यूरोपीय साभे का बाजार (7एद/4 054 78 2, 0. ॥. )--- 
मार्च १६५७ में पश्चिमी यूरोप के कई देशो--वेल्मियम, फ्रॉस, इटली, लक्जेमवर्ग 
और नीदरलेइड्स--मे स्ाके का बाजार कायम करने के लिये एक संधि पर हस्ताक्षर 
किये | वह सधि कानून रूप में प्रथम जनवरी १६५६८ से लागू हुई श्रौर सम्बंधित 
राज्यों से एक दुसरे के माल पर झ्रायाव-निर्यात कर में कमी की तथा व्यापार को 
प्रधिक सुगम बनाने की दिद्या में एम उठाये । कुछ समय से ब्रिटेन भी इस बाजार 
में सम्मिलित होने के प्रयत्व कर रहा है भौर इस प्रश्न पर विदेत तथा भ्रन्‍्य 
सम्बन्धित राज्यों के प्रतिनिधियों में वार्ता जारी है | जब से राष्ट्रमण्डल के सदस्थ 
राज्यों को पता लगा है कि ब्रिदेन साके के बाजार में प्रवेश करना चाहता है, 
तभी से उनके जिम्मेदार नेताझों ने यह मत प्रकट किया है कि ब्रिटेन द्वारा ऐसा 
निर्णय करने में राष्ट्रमण्डल के अस्तित्व को खतरा पहुच सकता है । केवाडा, भारत, 
ग्रास्ट्रेलिया श्रादि सभी राज्य यह अनुभव करते है कि ब्रिटेन के यूरोपीय साके के 
बाजार में मिल जाने पर राष्ट्रमण्डल को बनाये रखने वाले जो व्यापारिक सम्बन्ध 
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भ्रण्ष हु भारतीय शासन प्ौर राजनीति 


है उनका झ्राधार समाप्त हो जायेगा। यह निश्चित है कि साके के बाजार में ब्रिटेन 
के सम्मिलित हो जाने से राष्ट्रमण्डल के सदस्य-राज्यो के व्यापार पर थुरा प्रभाव 
पड़े गा, क्योकि वे साके के बाजार में सम्मिलित राज्यों द्वारा उत्पन्त की गई वस्लुओं 
की प्रतिस्पर्धा में न ठहर सफ्रेगे | ब्रिटन इस समय राष्ट्रमग्डलीय राज्यों के बीच 
पारस्परिक व्यापारिक समभोते (एणयशाणारलवी॥ छाणाएंज इश्शथा) में 
बधा है । ब्रिटेन के साक्ते के बाजार मे सम्मिलित होने पर यह समभौता कायम ने 
रह सकेगा । इन राज्यों के दुष्टिफरोण़ को सामने रप़कर ब्िठेन यह प्रयत्न कर रहा 
है कि साके का बाजार राष्ट्रमण्डल के सदस्य राज्यो को कुछ विशेष सुविधायें 
देदे। 





३- भारत प्रौर संयुफ्त-राष्ट्र संघ 


भारत सयुक्त राष्ट्र सप का उसके प्रारम्भ से ही सदस्य है। सयुक्त राष्ट्र 
संघ के जो उद्देश्य है भारत केवल उनका सिद्धान्त रूप में ही समर्थन नही करता 
बरन्‌ उन्हें फ्रियात्मक रूप दे रहा है प्रौर चाहता है कि प्रन्य देश भी ऐसा ही करें। 
यह सभी स्वीकार करते है कि स० रा० सघ एक दोप रहित प्रन्तर्राप्ट्रीय सगठन 
नही है । हम यह भी समझते है कि इसमें सयुक्त राज्य अमरीका प्रोर उसके साथी 
देशो का बढुमत है, जो प्रन्तर्राष्ट्रीय विवादों पर निष्पक्षता के साथ विघार नही 
करते । विशेष रूप से कश्मीर के सम्बन्ध में सुरक्षा परिपद्‌ द्वारा पाकिस्तान को 
झाक्रान्ता (७६९८5५०7) घोषित न करना झोर पूबंवत्‌ स्थिति (७४०४5 १७०) के 
सम्बन्ध मे प्रस्ताव पास करना भारत विरोधी नीति के प्रतीक है। फिर भी हमे 
इस विपय में यह मानकर श्रागे विचार करना चाहिए कि स॒० रा० संघ जैसा भी 
है कुछ न होने से भ्रच्छा ही है ( जहाँ तक हो सके भारत व ग्रत्य देशो को उसे 
अधिक पच्छा और उपयोगी वनाने का प्रयत्त करना चाहिये | २४ अस्तूबर १६५६ 
को स० रा० सघ दियस के प्रवसर पर उसके प्रधान ने एक संदेश में कहा था: 
“दसमें कोई संदेह नहीं है कि सघ का जन्म अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की स्थापना के लिए 
हुआ है, जो संर्वोपरि अ्रभीष्ट है, क्योकि अशुवम के युग में युद्ध का अर्थ स्वय 
सम्यता का सर्वन्ताश् हो सकता है | यदि भारत कोई सन्देश दे सकता है तो 
बह शाति का ही हो सकता है श्रोर भारत उसके योग्य सिद्ध होगा! इसकी हमें पूर्ण 
आशा है । स० रा० सब में ससतार के हित मे बड़े-बड़े कार्य होने को सम्भावनायें 
छिपी है | यह शाँति स्थापना और मानव प्रगति का सावन सिद्ध होगा, ऐसी आशा 
करनी चाहिए । अतएवं भारत ने इस संगठन को आरम्भ से ही पूर्ण सहयोग देने 
की नीति अपनाई है, क्योकि भारत को उसके उद्देश्यों और तिद्धान्तों में 
विश्वास है । 
यहाँ पर हम भारत और स० रा० सघ के पारस्परिक सम्बन्धों की सक्षिप्त 
विवे बना करना उपयुक्त समझते है। सर्वप्रथम, भारत ने कश्मीर के प्रश्न को सुरक्षा 
परिषद्‌ के सामने पेश किया था। भारत ने ऐसा निर्णय उस समय किया था जेड 


बंदेशिक तीति--१ [ (०६ 


कि भारत इस प्रश्न का अन्तिम हल सँनिक वल के प्रयोग द्वारा कुछ ही दिनो से 
सुगमतापूर्वक कर सकने को स्थिति में था । वास्तव मे, भारत सरकार की कश्मीर 
सम्बन्धी नीति की ऋलोचना अपने देश वाचो हारा इस आधार पर की जाती है 
कि सरकार ने उस समय बड़ी भूल की, कश्मीर का प्रदव तो तभी पूर्ण सत्तोषमय 
ढंग से भारत के पक्ष में निशित हो जाता । यह इस बात का ज्वलन्त प्रमाण है 
कि भारत ने शास्तिप्रिय सिद्धास्यो को क़्ियात्मक रूर प्रदान क्रिया और चघडे दुष्स 
की वात है कि श्राज उसी विषय पर सुरक्षा परिषद्‌ ते एक ऐसा रुख अपनाया है 
जिसे भारत विरोधी कहा जायेगा 3 


दक्षिग्मी भ्रफ्तीका में भारतीय उद्गम के निवासियों तथा थन्य भ्रश्वेतों के प्रति 
दुष्यंवहार और विभेद की नीति के प्रश्त को मारत ने हर वर्ष स० रा० सं० की जनरल 
एसेम्बनी में उठाया | दक्षिणि ग्रफीका की सरकार ने बार-बार उस प्रश्न के ऊपर 
विचार किये जाने का इस थ्राधार पर विरोध किया कि उसका सम्बन्ध सरकार 
की घरेलू नीचि से है, अतएव वह विपय स० रा० सघ फे अधिकार-क्ैम से बाहर 
है ) परन्तु यह स्पष्ट हे कि यह प्रश्त समान मानव अधिका री का है, जिनड्ी घोपणा 
स॒० रा० संघ ने की है । इसी कारर प्रतिवर्ष स० रा० स० फी जनरल एसेम्बली 
इस प्रश्न पर विचार करती है। आरम्भ में उसने दक्षिण भ्रफीका, भारत व प्रकिस्- 
सात की सरकारो के बीच गोलमेज सम्मेलन द्वारा इस प्रइन को हल कराने का 
सुझाव दिया, परन्तु दक्षिशि भ्रफ्रीका ने उसे कार्यास्वित न किया झौर पाकिस्तान 
सरकार अपने भारत विरोधी रुख के कारण चुप रही है । बाद में जनरल एसेम्वली 
में वहा की समस्या पर रिपोर्ट देने के लिये एक कमीशन नियुक्त किया था, उसे भी 
दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने कोई सहयोग नहीं दिया | भ्तएव इस प्रश्न का 
कोई हल अभी नही निकला है, परन्तु भारत विश्व का मते इस समस्या पर ग्राकपित 
फरने में सफल हुआ है और उसे अनेक रवेत वहुअनसस्या वाले देशों का भी समर्थन 
जातीय विभेद की नीति के विरुद्ध मिला है। श्रपत्ती नीति के ऊपर भड़े रहने के 
कारण दक्षिण प्रफ्रीका को राष्ट्रमणडल की सदस्यता त्यागनी पड़ी है । 
भारत के एक प्रतिनिधि को सुरक्षा परिषद्‌ की सदस्यता प्राप्त हो चुकी 
है। भारत के महत्व और सद्प्रयत्तो को ब्यान में रखकर कई देशो के प्रतिनिधियों 
ने यह सुझाव दिया है कि भारत को सुरक्षा परिषद्‌ में स्थायी प्रतिनिधित्व दिया 
जाये, किन्तु भारत ने इसकी कभी इच्छा नहीं की है। भारत की ख्याति प्राप्त 
महिला श्रीमत्ती विजयलदमी पंडित को एक वर्षों स॒० रा० सघ की प्रधाना रहने का 
सौभाग्य मिला । यह वास्तव मे भारत के लिये एक गर्व की वात थी। भारत के 
अन्य नेता सं० रा० सघ के कई समठवों के प्रधान अयवा उच्च अधिकारी रहे है । 
इस धकार भारत स० रा० सप की जनरल एसेम्बली और अन्य संग्रठनों में बड़ा 
महत्वपूर्ण और सराहनीय योग दे रहा है | भारत ने संरक्षण समिति (709९०- 
कए ए०वपपपो72०) में सर्दव ही पराधीव जातियों का पक्ष लिया है श्लौर उन्हें 


बीघ्र ही स्वशासन क्र भले का प्रमत्त क ॥ नारत न्न्‌ 
लीवजिया, से क्षीर्पा, की राप्ट्रों के स्व॒तन्लती (दिये जाते 


तू फोम गुदनबर्दी हो कैदियों की अदला-वर्देल कराने 

के धलयें नि आयोग के जर्मापति बनकर अपनी चिकिय सहायता दे 

अजकर मराहनती का भारत स॒० रा० आयोजित 
मनिरक दुकडियी क्के जल महयोग मे किया स्जन्ह जप्ट भोर इजराइल दी 
द्वीमा पर गाजा * त्लन्‍होने २ स् देशी झनाओं के हंढाने नल 
त्वपूर्ण भीर्म | स्वतन्त के ६ कटण व शज्प 
पु ने केसदीय रकार से होने का ध्रघल किया दर बेल्जियम ठ्या 
श्म्य मूरोपी देशों के भें सन सकारियों नें कटगा की झना में द्ती होकर 
केन्द्रीय क्के संचालन क्या 3 भरत दुष्दिये कौगो की 
न्त (स्वरति बडी हो श्ञान्त और डाबाडोल थी । ऐसी य्ियों में से 
० संघ की सुरक्षा ५ र्पिदू, कौंगो मे हैं न्त बनाये ने तथा विदेशी सैतिक 
आधिकारिय ले कंदगा हिकलवाति का नि क्या और उसे कार्यारि्त करने 
के लिये पते से मैन सहायता माँगी । कार्य में न्न अत्यन्त 
पथ योग दिं और उसे कई सैरिक र्फाः कौंगो में से न्‍्रीन 
कार्य करती ही भारत सैनिक री पश्चिमी इससयान * थी भेजें गये । 
न्नर्भा' जक परिषद्‌ (&८०४०एे० 5०णंभे 
०७४०") कल सदस्य हे ञ्ने समुर्कत संघ + आर्थिक जिक गति; 
दवर्धियो में शेप बस्ती ली हैं । स्त देंगे क्कसाथ न्नद्स 
बात पर मे दया हैं. राजनीर्तिक न्त्र्ता अर्थहीर्त होगी यदि के सार्थ 
आथिक मी तआई स्त म्‌ देश ज्नसे हे पजन्हों दिया 
(कक धनी दरों के से कम ती एक प्रतिशत लर्घेन देशों को आर्थिक 
हा क्के अलग ॥ चाहिए । न्नसेण्र? सघ दो 
आयोजित ड्यपपार प्र स सम्मेलन ७. ४४. ९ 7(५६००/ 8७ ४४९ 
)च्श्थगए 7+) रत (दलचस्पी ली हैं. ने पर ध्यर्त 
क््द्रित कर है कि आल्प- ठः देशों को विश्व पर लाभकारी 
आग मिले च्च्‌ सित क्षेत्रों ञ्ञ विज्ञार्त गद्योगिकी 
5८१०० भरप्रणंग्शी को लागू करने में बारे में ढक प्री 
सम्मेलन * वैज्ञानिक बारे में जो करने अवसर 
अदान किये कि साधनों भ्रकार अधिक से अऋषिक अच्छा 
उपयोग ये के लिए यर् गवे की बात एक कम को इसे 
सम्मेलन की पति गया ६ १९ पानमंत्रो लेहरू ने 


कंगारे पर बडे / कदाचित्‌ यह के सच्चा क्ित्र होगा यदि आज 
वरव के गये करने वाले तत्वों को आगे ये और हमे ये 
सोचने दिया जाये कि विह सहयोग पर पिश्न करता है + कि 
सधयं पर |? 
हैर का यह युकाव है एक थच्छा विचार होगा 
कि स० सघ इस पहलू पर ब्त देने लिये ए: बप॑ विश्येप् रूप से लगाये, 
जससे कि राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्ताहन मिद्ध पनाव कम हो । यह बडे 
न्तोप की बात है कि क० रा. ने इस को स्वीकार किया और १६६५ 
अन्त्रराष्ट्रीय सहयोग वर्ष ( उपाव्याबतं | ०07धवध०ा र्व्या ) के रुप मे 
था, जो कि स७ रा, को स्थापना वा वर्ष 
भारत-पाक सम्बन 
थे का विभाजन दोनो प्रमुख दल्नो सहमति से हुआ, फ़िर भी 
वभाजन के सम: से ही दोनों देशो के बीच पारस्परि उम्पन्ध चुधारते के बजाय 
विगड़े रहे । दोनो देशो विभा: नेक पैमस्याए श्राईं, जिनसे 
से स्याओ के सर पश्रद हल ये, न्तु कई प्रश्नों पर विवाद 
उठे । उनमे से ऊछ विवादग्रस्त प्र गये है, फिर भी दोनो देशो के 
बीच सम्बन्धों गई विश्येप उधार नहीं हुआ है । पाकिस्तानी नेताओ के अनुसार 
पक कश्मीर सम्बन्धी विवाद का सन्तो हल नहीं परकलता तब कः 
“ये कठुतापुरुं ही बने रहेगे “परिवतंनशीतत नव में वंदेशिक 
नीतियां! भा: मे पाकिस्तान के वेदेशिक गैत्ति के लेख: मि० इशतियाक 
हसन कुरंगी ने लिखा 
पाकिस्तान को भारत से सब: वड| है । यह एक बड़ 
पड़ोसी है , ग्ी पाकिस्तान के पाथ तम्बी सीमाये है। इसका रख पाक 
के प्रति दैवापूर है। ६, नैताओं और जनता 5 हे वर्य ने अभी तक 
पाकिस्तान चना और उ अस्तित्व को से स्वीकार नही 
किया है । >पति अच्युव स्वामी ही, ने नामक पुस्तक 
में व्यक्त किया है उनकी समस्याओं का अमु रण बह है कि भारत ने 
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पाकिस्तान के स्वतन्त्र और प्रभुसत्तापूर्ण राज्य को हृदय से स्वीकार नहीं 

किया है। आरम्भ से ही, भारत हमारे लिये कठिनाइया पैदा करने 

पर तुला हुआ था । ***इस सव के पीछे भारत की यह श्राकाक्षा रही है 

कि वह पाकिस्तान को हज्म करले या उसे पिछलग्मू वनाले ॥5 

उपरोक्त से स्पष्ट है कि पाकिस्तान की वँदेशिक नीति पर भारत के भय का 
प्रधान प्रभाव रहा है | हमारे विचार मे यह बात सर्वेथा निराधार ठै। पाकिस्ता- 
नियो का ऐसा विश्वास उनके पुराने मनोभावों तथा “हिन्दू और भारत से घृणा' 
वाले आन्दोलन से जन्मा है। कीथ कलई नाम के विदेशी लेखक का कथन है कि 
भारत के प्रति पाकिस्तान के भाव अधिकाशत विभाजन से पूर्व के राजनीतिक 
सधर्ष को ही जारी रखने वाले है । सच तो यह है कि भारत ने १९४६ से वार- 
बार पाकिस्तान के साथ युद्ध न करने के समभौते के श्रस्ताव को दोहराया है। 
जवाहरलाल नहरू ने १६५६ में ऐसा समभौता करने की अपील की और नवम्बर 
१६६२ में ऐसा अस्ताव फिर से पाकिस्तान के सामने रखा, परन्तु पाकिस्तान उम्तके 
लिए कभी तैयार न हुत्ना । जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर 
शास्त्री ने १५ अगस्त १६६४ को ऐसा प्रस्ताव दोहराते हुए कहा: 'हम दोनों देशो 
के बीच मित्रता चाहते है । सीमा पर होने वाली घटनायें न तो पाकिस्तान के लिए 
अच्छी है और न भारत के लिए ही । यह बात भी हमारे लिए कोई श्रेय की 
नही है कि हम जनता का एक देश छोडकर दूसरे देश मे जाकर बसनता न रोक 
सके । झ्तः हम अपने “सम्मान से सगत कोई भी मार्ग दूंढ निकालना चाहते है । 
इसके ग्रतिरिक्त यह बात भी उल्लेखनीय डै कि भारत सरकार हे प्रा- 

बिस्तान के साश उठे प्राय. सभीविवाद ग्रस्त प्रदनो को शान्तिपूर्ण ढग से हल किया 
है भर उनके निराकरण में पाकिस्तान के प्रति यथाशक्ति अ्रपनी उदारता का ही 
एरिचय दिया है । भारत के विभाजन से पूर्वे मि० जिन्‍नाह ने श्रल्प-संख्यकों के 
हितो की रक्षा का पूर्ण आश्वासन दिया था। विभाजन होते ही पश्चिमी पाकिस्तान 
से लाखों हिन्दुओं को भारत भ्राना पड़ा और भारत से भी लाखों मुसलमानों को 
पाकिस्तान जाना पडा तथा दोनो ही देझ्ो में काफी वंडी सख्या में अ्ल्पसख्यकों का 
मारा गया, उनकी स्थ्रियों के साथ श्रमानुपिक व्यवहार किया गया झौर उनकी 
सम्पत्ति पर अनुचित अधिकार किया ग्रया । ग्रल्पसस्यको के प्रति प्राकिस्तान सरकार | 
की नीति जैसी कि मि० जिन्नाह के ग्रनुस्तार होनी चाहिये थी वंस्ी भी न रही। 
बाद परे पूर्वी प्राकिस्तान में अल्परास्यकों के साथ जो अन्यायपरुरणं व्यवहार हुआ्ा, 
उसके फलस्वरूप फिर लाखों भरणार्थी भारत में आये । प्रप्रेल १६५० में इस सम्बन्ध 
में नेहरूलियाजत समभौता हुआ किन्तु पाकिस्तान सरकार ने उसका कभी भी 
सच्चाई में पालन नहीं किया । वास्तव में, बात यह है कि पाकिस्तानी नेताग्रों ने 
पुरानी मुस्लिम लोगी द्व-राष्ट्र वाली नीति को नहीं त्यागा है, इसी कारण 
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नहरी पानी आधार या 
विभाजन के बैवं एक इकाई के जप में बडी उँचलतापुर्व: 
हे यों की योजना 


विभाजन के १रिसामस्वरूप नहरो 
सकार से हुआ कि नहर पाकि में झाय 
जारत की सीमा मे रेहे। विभाजन पमिति को रिफ्रेट में इस समस्या के विपय के 
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केबल यह उल्लेख था कक दोनों प्रदेशों को जितना पाती मिल रहा था उसमें कोई 
परिवर्तेन की अरश्त नही उरठताः परन्तु उसमें दोनो प्रदेशों के भा मे आनेवाले पानी 


के अधिकृत भाग की परिभाषित ने किया गया । कार देश 
योजनाओ को करने के से वानी की अधिक भा ग प्रयोग करती 
चाहती थी। अर्ते पर उद्देश्य से श्योजनाओं पर कार्य ) 
परन्तु उतकी पूत् परिणामस्वरूप पाकिस्तान की कम पानी उपलब्ध होता; इसे 
कारुए से दोनों देशो के दीच विवार्द डे सस्तोष की बीते विश्व 
चैक की के फलस्वरूप सिं्ते ६ में इस प्रइन पर में देशों 
के बीच एक हैता हो गया, जिसके द्वीन नदियाँ पाकिस्तान के अधि: 
कार में आयी पूर्वी तीन नदियों पर भारत का अधिकार स्व गया । 
पाकिस्तान दर दू नहर र्रीय संघ * 
ब्रडीं राशि वित्तीय जाने के लिए अपनी सहमति भ्रदी 
॥ पजाव में के बंटवारे न्घित रनों इस प्रकार 
हो गया है, परन्तु पृह्चिचमी बंगाल ज्ञ गगा के पानी का मं्थिक बछा प्रयोग की 
की परियोजना स्योजनामो ४ 
बुरा प्रभाव पड सकता हैं । 
आारत और पाक सम्बन्धों के द्िगडे रहने का संबस ॥ कारण 
वार्किस्तानियों के अनुसार कइ्मीर परे में भारत का बदला 
हुआ रुख है। अतः यहां जम्मू: बर भारत ओर पा न के बीच 
विवाद अति संक्षिप्त रूप भ्रतीत होता है । यह एक ४) वि 
तथ्य प्‌ ज्ञे स्वतन्त्रता प॒ष्ति के कुछ स्पासत 
के शासक पर पाकिस्तान में सम्मिलित लिये जोर दियी बरियासर्ते 
(हिन्द) था ने पाकिस्ता' तर मानी तो प्यली लोगों के 
द्वारा पार्किस्ती पर चढ़ाई क्की करने वाले 
लोगो की सं! बर्ड अतः स्थासत छी उनका मुंकायव 
कर सकी ह्दी नो मेंस कारियो ने रियासत के बड़े प्रदेश के 
रौद डाला और (र्वासत की थी श्रीनगर की ० के लिये गम्भीर खतरा 
दैदा हो प्ती प| मं के शासक सरकार 
जआारतीय मं प्रवेश को स्वीकार करने तेवी आक्रमण 
कारियों के वर्ड सै देने की अपील के ॥ सिया बेप्रमुख 
राजनीतिक ज्लेशनल कीफे फ्रेंस (डे (०००००) »जों कि तीय 
शाप्ट्रीप च्च्राण्ड न्त्रता किये गये मघर्ष 
सम्बन्धित रही छसके सर्वमास्त व लोकप्रिय नहीं दवख सब्दुत्ता 
भी से शासक ही अवील की । अवतूबर १५४४ कौ 
न्न जम्मूकसमीर के भारतीय साध अं प्रवेश-पर्न को स्व 
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और शासक को परामर्श दिया कि वह रियासत में लोकप्रिय सरकार स्थापित 
करें। भारत सरकार ने तुरन्त ही वायुन्‍यान द्वारा अपनी सँनिक टुकड़ियाँ रियासत 
में भेजी, जिन्होंने न केवल श्रीवपर को ही बचाया, वरन्‌ आक्रमशकारियों को 
शीक्ष ही पीछे हटाने का महत्वपुर्य काये किया । 

भारत के प्रधानमंत्री ने २२ दिसम्बर १६४७ को भेजे यये श्रपने पत्र में 
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से प्रार्थना की कि पाकिस्तान आक्रमणकारियों को सहायता 
देकर सधर्प को लम्बा वे बताये । पाकिस्तान सरकार ने अपने उत्तर में सहायता 
देने के आरोप का खण्डन किया / परन्तु वह खण्डन तथ्यों के विपरीत था, व्योकि 
नि:सदेह आक्रमणकारियों को पाकिस्तान ने शब्त श्रौर अन्य सामान दिया था तथा 
पाकिस्तानी ज्ैना के वियभित सदस्य भी उनसे सम्मिलित थे। यहा यह बात भी 
उल्लेखनीय है कि उस समय पाकिस्तान ने ऐसा कोई तक॑ तहीं रखा कि कश्मीर में 
भारत की कोई अधिकार वे था, श्रथवा पाकिस्तान का जम्मू-कश्मीर रियासत में 
कोई अधिकार था। पाकिस्तान को फ्ता था कि कश्मीर मे उसके सैनिकों की 
उपस्थिति अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध था और उसके द्वारा कश्मीर पर किया 
गया सशस्त्र झ्ाक़मण भ्रवेध था । जबकि कश्मीर में युद्ध जारी था, भारत सरकार 
में ३० दिसस्वर १६४७ को संयुक्त राष्ट्र सथ के महासचिव से कश्मीर पर 
पाकिस्तानी प्राकमण के विरुद्ध शिकायत की और सुरक्षा परिषद्‌ ने शिकायत की 
जाय करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया । 

३३ अ्रगस्त १६४८ को आयोग ने एक प्रस्ताव भ्गीकृत किया जिसमें तीत 
भाग थे। प्रथम भाग का सम्बन्ध युद्धवन्दी लागू करने से था श्रौर इस कार्य को 
करने का पूर्ण उत्तरदायित्व दोनों देशो की सेनामों के उच्च कमानों पर छोड़ा 
गया था । दूसरे भाग में सधि के समकोते की शर्तें दी गई थी, जिनके आरम्भ सें 
ही कहा गया था कि कश्मीर में पाकिस्तानी सैनिक दस्तो की उपस्थिति मे उस 
समय की स्थिति में सारपूर्ण परिवर्तत ला दिया है जबकि उसे पाकिस्तान सरकार 
ने सुरक्षा परिषद्‌ के सामने प्रस्तुत किया था। तदनुस्ार उस प्रस्ताव में व्यवस्पा 
की गई कि : 

(१) कंदमीर से सभी पाकिस्तानी संनिक दस्तों--कवाइसियों प्रौर 
अन्य राष्ट्रीकों को वापस बुलाया जाये; और (२) इस प्रकार से खाली 
किये गये भू-भाय पर आयोग की देख-रेख के अधीन स्थानीय प्राधिकारियों 
का प्रशासन स्थापित किया जाये । तीतरे भाग में कहा यथा कि भारत 
और पाकिस्तान द्वारा सधि समझौते को स्वीकार किये जाने के उपरान्त 
दोनों देश जनता की इच्छा की स्वतन्त अभिव्यक्ति के झिये दगामें 
निर्धारित करते के हेतु आयोग से मंत्र झारम्भ करेंगे 

“ भारत ' सरकार: मे उक्त प्रस्ताव को २० अगस्त को अग्रतिखित आरक्षणों 
के साथ, जिन्हें कि श्रायोग ने भी स्वीकार किया, स्वीकार कर लिया--(१) जम्मू- 
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कश्मीर रियासत के प्राक्रमणकारियों से खाली हुये प्रदेश पर रियासत की सरकार - 
की प्रभुसत्ता के विषय में कोई प्रइन न उठाया जायेगा; (२) ग्राजाद कश्मीर 
प्राधिकारियों को कोई मान्यता न प्रदान की जायेगी; (३) कश्मीर से भारतीय 
सेना की वापसी के झ्रारम्भ होने का समय, किन मजिलों में वापसी की जायेगी 
प्रोर रियासत में कितनी भारतीय सेना रहेगी, इन बातो का निर्णय केवल भारत 
और धायोग करेगे; पश्रोर (४) रियासत में जनमत कराये जाने में प्रस्ताव का भाग 
३ पाकिस्तान द्वारा भाग लेने के किसी भी भ्रधिकार को मान्यता न देगा। ११ 
दिप्तम्बर १६४८ को आयोग ने जनमत के लिये प्रस्तावों का मसौदा तैयार किया । 
उनमें मुख्य वात यह थी कि संयुक्त राष्ट्र सथ का महासचिव एक जनमत प्रच्मासक 
को नामित करेगा, जिसकी औपचारिक रूप में पद पर नियुक्ति जम्मू-कश्मीर 
रियासत की सरकार करेगी । भारत सरकार ने इन प्रस्तावों को आयोग से प्राप्त 
हुये निम्नलिखित अनेक आ्राइवासनों के श्राधार पर स्वीकार किया : 


(१) जनमत के बारे में भारत से उसके क्रिसी भी उत्तरदायित्व 

को पूरा करने की तब तक कोई आाश्या न की जायेगी जब तक कि 

पाकिस्तान द्वारा अगस्त प्रस्ताव के भाग २ को पूरा करने की पर्याप्त 

साक्ष्य न मिल जाये; (२) जब तक १३ अगस्त वाले प्रस्ताव के भाग 

१ और २ को पूर्ण रूप से कार्यान्वित न किया जाये तव तक आयोग 

जनमत प्रश्ासक से जनमत सम्बन्धी कोई प्रशासन कार्य कराने की बात 

न सोचेगा; (३) इस बात को दृष्टि मे रखते हुये कि इस समय झाजाद- 

कद्मीर सेना मे ३२ बठालियन है और वे पाकिस्तानी कमान के ग्रधीन 

है, उन सैनिक दस्तों को भग किया जायेगा और उनसे शस्त्र ले लिये 

जायेगे, (४) कोई भी ऐसी राजनीतिक गतिविधि, जिससे कानून और 

व्यवस्था भग हो, अ्रवंध समझी जायेगी; इस आइवासन के बारे से 

यह भी स्पप्ट किया गया था कि धामिक कट्टरता पर आ्राधारित कोई 

प्रपील नही की जायेगी, और (५) यदि जनमत प्राधिकारी “जनमत 

कराने को अव्यावहारिक पाये तो कश्मीर की जनता की स्वतस्त्र श्रभि- 

व्यक्ति को सुनिश्चित करने के लिये अन्य विधियों के बारे में सोचने के 

लिये मार्ग खुल जायेगा । 

भारत और पाकिस्तान द्वारा उपरोक्त प्रस्तावों को स्वीकार कर लिये जाने 
के साथ ६ जनवरी १६४६ से युद्ध-वन्दी समझौता लागू हुआ। २७ जुलाई को 
युद्ध-बन्दी रेखा के बारे में भ्रन्तिम समझौता हो ममा। तभी से संयुक्त राष्ट्र संघ 
द्वारा नियुक्त सैनिक परयवेक्षको का समूह युद्ध-बन्दी रेखा की चौकीदारी कर रहा 
है, जिससे कि उसे भंग न किया जा सके । कुछ समय पह्चात्‌ सुरक्षा परियद्‌ मे 
आ्रास्ट्रेलिया के एक न्यायविद, सर श्रोवेन डिक्सन, से कश्मीर से सेनाये हटाये जाने 
के कार्य को पूरा करने की प्रार्थशा की और समस्या के हल हेतु अपने सुकाव देने 


वेदेशिक नीति... (४१७ 


कभी है। । डिक्सन मे सपनी रिफरेह के अहा--'जक २० अक्तुबर १६७५ क्रो 
चनुओ के जम्मू-कश्मीर फीमा को पर किया अर्थात्‌ कवायली रियासत की. सीमा 
पे 4 र्द्ध 


अचाई; भ्ररत पानमत्री # ऐसी प्चना बाते ही प्रकार को 
चैतावनी दी ऐसा किये जाने पर « सन्दर्भ” बदल जायेगा अमरीका 
सैनिक परहायता भिलये की दशक के भारत अग्रस्त १६५ जारी की गई 
सैयुक्त विज्ञप्ति को कार्यान्वित करने लिये बंध न ई १९५४ मे 
पावि ने राज्य अमर: से पारस्परिक प्रधिरक्षा भैहायता समता? 
या और भारत के अधानमत्री के विज्ञप्ति को मे इन्कार कर दिया। 
हाल के बच करमीर समस्या इस कारस के और भी के पेचीदा हा गई है 
के चीन भी उममे प्रत्यक्ष अन्तरग्रंस्त हो गया है । -पीन के 
मतमेदो पाकिस्तान भरी में मंत्री बढ़ी । पैन १६६२ मे चीन ने 
भारत की उत्तरी सीमा ॥ कया । ऐसी) स्थिति देभो, 
चश्चेपरूप मरी: को बड़े पृमाने पर संतिक से; 
दी, पावि थे क्रिया। २ भा १३६३ को पाजिस्तान मे 
चीन के साथ गरिमा के बारे एक समभीता कया, जिम; अन्त 
कश्मीर राज्य के वि प्रदे्ष मे के सिगभय २०५७ वर्य- 
मील प दिया ॥ इस भौते के परिसामस्वरूप भारत व 
पाकिस्तान के बीच में: ॥र चत रही वार्ता निष्फत हो ग्रई । 
ल-मई १६६५ मर जे: कि मे उताया गया है, कच्छ क्षेत्र में 
पाकिस्तान मे प्रयोग झरस भारतीय क्ौकियों पर अधिकार स्थापित क्रिया, 
ऐ देशो की. सेनाओं मे मुठभेड हुईं और छोटे पे; माने पर युद्ध 
चला । जुब भा संतिक संघ का अन्त हुआ भ्रर जुचाई श्र 
पुसपठियों के बड़ी कस्या मे रैस्मीर राज्य हे छुपकर प्रवेश किया । 
६६५ के त्री वावबह्ादुर थाली के भापर 
में कह कि पाकिस्तान मे कश्मीर पर क्रमक् किया है और उसके लिये प। न 
होगा । पाकिस्तान रसपंठियों करा राज्य में विद्रोह कराने की 
योजना बन, ॥ई थी, जो रत पफत रही । भारतीय सेना 
ने चीछ ही सैनिक कार्यवाही ३) । प्रथम सित्तम्वर को 'पकिस्तान के 
राष्ट्रपति ने घोषित क्रिया तान में बुद्ध का जतरा पंदा हा 


पाक कस्ता कड्ा 
गया है। उसके वाद दोनों देचो के पीच कर्मीर के अश्न पर इसरी बार बुद्ध हुआ. 
जिसमे प्राफिस्तान को पराजय का मुह देखना पडा। युरक्षा परिषद्‌ के अयत्नो के 
फलस्वरूप सितम्बर के अन्तिम सप्ताह मे युद्ध बन्द हुआ। कुछ पभय पर्चात्‌ 
सोवियत संघ के अधानमत्री के निमन्त्र पर ताथ्कत में भारत के अवानमत्री और 


पािस्तान के जे वार्ता हुई और ६६० को की गईं 
पाशकत घोषरात पे दोनो नेताओं ने हस्‍्ताक्षर-किये गया कि कोनों 
पक्ष श्रपनी-अपनी सै अगस्त १६६५ के दिन के स्थिति पर वापित 

के युद्ध-बन्द 7 पालन करेसे मामलों में 


शरण ] भारतीय शासन और राजनीति 


भारत पर अनुचित दवाव डालने के प्रयोजन से पहले समुक्त राज्य अमरीका तथा 
पाइचात्य राज्यों से सेनिक समझौते किये ओर अव पाकिस्तान सरकार भारत के 
विरुद्ध चीन से मेत्री बढा रही है। फलतः कश्मीर विवाद सुलभने के बजाय 
उलभता जा रहा है । अक़्तूवर १६६८ में शेख अब्दुल्ला के सभापतित्व में जम्मू 
कश्मीर के नेताओ्रो का एक सम्मेलन ((9नच्मायो ए०7श्थाधंणा) हुप्रा, जिसका 
उद्घाटन श्री जय प्रकाश नारायण ने किया । 

सर्वोदय नेता श्री जय प्रकाश नारायण ने अपने उद्घाटन भापण में स्पष्ड 
अब्दों मे कहा कि कश्मीर प्रश्न का हल केवल भारत के सविधान की सरचना के 
श्रन्तगंत ही निकाला जा सकता है । कुछ समय वाद इस प्रदन पर विचार करने के 
लिये दूसरा सम्मेलन बुलाया जायेगा । परल्तु भ्रव तक तो यह सभी को स्पप्ड हो 
जाना चाहिये कि भारत जनमत (ए6०$0४/८) या स्व-भाग्य निर्धारण (5शा- 
9७९४ एग॥० ०) सम्बन्धी कोई भी भ्रस्ताव स्वीकार न करेगा । कोई ऐसा प्रस्ताव 
भी भारत सरकार व जनता को स्वीकार्य न होगा जिसका उद्देश्य सयुक्त राष्ट्र सघ 
द्वारा प्रतिरक्षा के लिये प्रतिभूति के साथ राज्य को स्वतन्त्रा का पद दिये 


जाने से हो । 


प्रष्याय ब््‌ ै 
वेदेशिक नीति-२ 


१० भारत-चीन सम्बन्ध 


भारत और चीन के सम्बन्ध प्राचीन काल से चले श्रा रहे है । दोनों देशों 
कै बीच मेत्रीपूर्णो सॉस्कृतिक सम्बन्ध रहे और भारत से ही चीन में बौद्ध धर्म 
गया । जब १६३७ में जापान ने चीन पर आक्रमण किया था, भारतीय नेत्ताप्रों, 
विशेषकर जवाहरलाल नेहरू ने चीन के प्रति पूर्ण सहानुभूति दिखाई। भागे 
जब सन्‌ १६४६ में साम्यवादियों ने चीन पर प्रपना श्रधिकार जमा लिया और 
जनवादी गणतम्त्र की स्थापना की तो भारत ने मये चीन को शीघ्र ही मान्यता 
प्रदान की । भारत ने कई वर्ष तक सयुक्त राष्ट्र संघ में यह प्रयत्व किया कि 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय संध में साम्यवादी चीन का प्रवेश हो और राष्ट्रवादी चीन के स्थान पर 
सुरक्षा परिषद्‌ की सदस्यता मिले। अन्तर्राष्ट्रीय और आ्रान्तरिक क्षेत्रों में दोनों 
देशीं के उद्देश्यों में बहुत कुछ समानता रहो, यद्यपि उनकी प्रगति के लिये साधन 
अलग-ग्रलग अपनाये गये । 


जब सन्‌ १६४५० के ग्रन्त में चीनी सेनाग्रों ने तिब्बत को स्वतन्त् किया 
(ए0ध०भांणा ० 7398४) प्रर्थाव्‌ वहाँ पर साम्यवादी चीन की मत्ता को वल द्वारा 
स्थापित किया तव भी भारत सरकार ने तिब्बत पर चीन की प्रभुता (७2 ४ंग्रा/) 
को तो घुनोती नही दी, परन्तु यह भ्रवश्य कहा कि तिव्वत का प्रदइन शास्तिपुर्ण वार्ता 
द्वारा हल होना चाहिये । फिर भी चीन ने तिब्वव पर झआाधिपत्य जमा लिया 
प्रौर;भारत सरकार ने तिब्बत मे ब्रिटिश सरकार से प्राप्त अपने अधिकारों को 
भी त्याग दिया ! सन्‌ १६५४ में तिब्बत के सम्बन्ध में भारत प्रोर चोन के वोच 
एक समझौता हुम्रा जिसकी प्रस्तावना में पंचशोल के सिद्धान्त दिये गये हैं ॥ भारत 
झौर चीन मे उन सिद्धान्तों के अनुसार आपसी सम्बन्ध बदाये रसने को घोषणा 
की । भारत ग्लौर चीन के वीच भच्छे पड़ीध्तियों के सम्बन्ध बनाये रखने पर दोनों 
और से जोर दिया गया और भारत ने उस नीति को कार्यरूप में नी परिणित 
किया | सन्‌ १६५६ से लेकर १६५६ तक तिब्बत के खम्पा लोगों ने चीनो ग्राधिपत्य 
के विदद्ध विद्रोह जारी रखा। फलत: चीनी सेना ने विद्रोदियों को दवाने के लिये 


भर ] भारतोय शासन और राजनीति 


सैन्य बल का प्रयोग किया और हजारों तिब्बतवासियों तथा दलाई लामा ने भारत 
में शरण ली। भारत सरकार ने उन्हें शरण झौर सहायता दी। झतः चीन 
सरकार मे भारत सरकार झोर भारतीयों के तिब्यत के प्रति सहानुभूतिपुर्ण दस फा 
बुरा माना । 


अगस्त सन्‌ १६५६ में प्रधान मन्त्री ने लोक-सभा में बताया कि चीनी सेना 
ने लद्दाख़ के एक भाग पर . अपना प्रधिकार कर लिया था । जब भारत सरकार ने 
चीन को विरोध-पत्र भेजा तो चीन की सरकार ने उत्तर दिया कि यह भाग चीन 
का है न कि भारत का। सहाखर के अक्साई जिन क्षेत्र में चोन ने एक सड़क भी 
बना ली थी। उन्ही दिनो यह भी पता लगा कि चीनी सेना की टुकड़ियों ने नेफा 
(7८८५) प्रदेश में भी घुतने के प्रथयरन किये, परन्तु चीव सरकार ने उल्टा यह 
आरोप लगाया कि तिव्वत-नेफा सीमा पर भारतीय सेना के दस्तों ने तिथ्वतियों से 
मिलकर चीन की सीमा में फ्रिसी स्थान पर अधिकार किया। उस समय चीन 
सरकार ने कुछ नक्शे प्रकाशित किये जिनमें भारतीय सीमा में कई भागों को 
चीन की सीमा में दिखाया गया और चीन सरकार ने कहा कि भारत व चीन 
के वीच बहुत बड़े भाग में सीमा का ठीक से निर्धारण नहीं हुआ दैै। भारत 
सरकार का यह कहना हे कि चीन व भारत के बीच की सीमा बहुत पुराने समय 
से निर्धारित है। मेक्महोन रेखा ()४७००४॥०॥ 7/70) एक ऐतिहासिक सीमा 
है। इस प्रकार चीन ने भारत के साथ सीमा-विवाद खड़ा किया झौर भारतीय 
सीमा का दो क्षेत्रों में अतिक्रमण किया । भारत सरकार ने चीन के विस्तारवादी 
इरादो को देखकर उत्तरी स्रीमा पर सुरक्षात्मक पग उठाये। साथ ही भारत सर- 
कार ने भूटान झौर सिक्किम को उन्तकी थ्रतिरक्षा का पहले की भांति फिर से विश्वास 
दिलाया । 
दिसम्बर १६५६ में भारत सरकार ने भारत-चोन सीमा पर तनाव कम 
करने के उ्दृश्य से कुछ प्रस्ताव चीन सरकार के सामने रक्‍ले, जिन्हे चीत ने 
स्वीकार नहीं किया। भारत इस बात पर बल दता रहा कि सीमा-विवाद को 
वार्ता (्राब्धाणव॑ ० ॥८8०४०४०॥५) द्वारा हल किया जाये, परल्तु वार्ता तभी 
सफल हो सकती थी जबकि चीन भारतीय सीमा से झपनी संनिक टुकड़ियों को 
हदा लेता । दोनो सरकारो ने इस दिलश्ञा में कुछ पत्र उठाय। एक निर्ुय के अनुसार 
भारत झौर चीन की सरकारों ने सरकारी अधिकारियों की ठीमें तथ्यों और एति- 
हाप्तिक रेकार्डो के सरध्ययन हेतु नियत को। इन टीमो ने अपनी-अपनी रिपोर्ट में 
अधिकाँदतः अपने दावों का हो समथने किया । भारतीय हृष्टिकोश से चीन अपने 
दावो को न्‍्यायोचित ठहराने में असफल रहा है । इस बीच में एक पेचीदगी भौर 
उत्पन्न हो गई, चीन ने वर्मा व नेपाल से झापसी सीमा के सम्बन्ध में विवादश्रस्त 
'. प्रश्नों पर समझौते किये भौर पाकिस्तान से भी कहा कि गिलमिट प्रदेश में (जो 
जम्मू-कश्मीर का भाग है और जिस प्रकार भारत सरकार की प्रभुता है, परन्तु जो 
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- .इस समय पाकिस्तान ग्रथिकृत है) पाक-चीन सीमा को ठीक से निर्धारित कर 
: लिया जाये | अतएवं चीन और पाकिस्तान ने भारत विरोधी रुख होने के कारण 
आपस में मित्रता बढ़ाने के प्रयत्न किये। भारत सरकार ने यह स्पष्ट घोषणा की 
कि वह चीन और पाकिस्तान के बीच सीमा के सम्बन्ध में हुये किसी भी समभौते 
_को नही मानेगी। भारत सरकार ने यह भी बार-बार घोपणा की कि भारत 
चीन से युद्ध नही करता चाहता, किन्तु भारत सरकार भारतीय सीमा के भीतर 
किसी भी क्षेत्र में चीन के श्रधिकार को सहन न करेगी और आक्रमण को खाली 
करने झौर देश में किसी भी प्रकार की क्षति न होने के लिये सभी प्रय॒त्व जारी 
रखेगी । इस बीच में भारत सरकार ने उत्तरी सोमा पर प्रतिरक्षा को सुहृढ बनाने 
के लिये विशेष कायंवाही की । 


२० प्रक्तूबर १६६२ को चीनी सेनाओं ने लद्वाख व नेफा दोनो ही क्षेत्रो मे 

भारतीय प्रदेश पर बड़े पैमाने पर झ्राक्मण किया जिसका भारतीय सैनिकों ने घड़ी 

- बीरता के साथ मुकाबला किया। सारे देश में चीनी प्राक्रमण के विरुद्ध आवाज 
उठी और सभी लेता व दलो ने सरकार को आक्रमराकारियों को झ्पनी सीमा से 

, निकाल भगाने के लिये पूर्ण समर्थन व सहायता देने का ज्रिश्चय किया। साम्यवादी 
, दल ने भी बहुमत से चीनी श्राक्रमण की निन्‍दा की । परन्तु चूंकि भारत सरकार को 
यह विध्वास न था कि चीन सारत पर आक्रमण करेगा श्रौर इस प्रकार पूर्व 
निश्चित योजना के द्वारा भारतीय क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमायेगा, ग्रतएव 

. भारतीय सेना इतने बडे आ्राक्रमण के लिये पुणंतमा तैयार न थी। सैनिक हृष्टि से 
/ भी उन ऊँचे पहाड़ी भदेशो मे भारतीय सेना को चीनी सेना के मुकाबले कहीं श्रधिक 
कठिनाइयो को सहन करना पड़ा । ऐसी परिस्थितियों में चीनी सेना नेफा में भागे 
बढी और उसने काफी भारतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। परन्तु शीघ्र ही 
भारतीय सेना को आवश्यक सामग्री और सहायक दुकडियाँ भेजी गई और भारतीय 
सेना ने चीनियो का डटकर मुकाबला किथा। भारतीय सेना को कुछ स्थानों से 

“ पीछे भी हटना पड़ा । 


जव कि चीनी सेना श्रागे बढ रही थी, २२ नवम्बर १६६२ को चीन 
सरकार ने युद्ध-बन्दी की इकतरफा घोषणा की, जिससे सभी को झ्ाश्चयं हुमा 
प्रथम दिसम्बर से चीनी सेना ने भारतोय क्षेत्र' से पीछे हटना शुरू किया और 
२० अक्तूबर के बाद नेफा प्रदेश में जिन क्षेत्रो पर चीनी सेना ने अधिकार कर लिया 
था, उनसे चीनी हठ गये भर लद्दाख क्षेत्र मे भी चीनी सेना कुछ पीछे हदो । चौनी 
आ्राक्रमरा से उत्पन्न हुई गम्भीर स्थिति पर विचार करने के लिये सीलोन के प्रधान 
मस्त्री द्वारा लिये गये पहल के परिणामस्वरूप वर्ना, कम्बोडिया, सीलोन, घाना, 
इस्डोनीशिया और संयुक्त अरब गसराज्य के प्रतिनिधियों का १० से १२ दिसम्बर 
तक कोलम्बो में सम्मेलन हुआ, जिसमे भारत-चीन संघर्ष पर विचार किया 
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2 
गया १६ जनवरी (22 को कोसम्बो प्रस्ताव प्रकाशित किये गये, जो निम्भ 
प्रकार थे-- 

(१) पश्चिमी क्षेत्र (८४८०० ४८८०३) में चीनी प्रपनी सैमिक 
चौकियों को २० किलोमीटर पीछे हटा लें प्रौर भारतीय सरकार प्रपनी 
सेना को बर्तेमान स्थिति में रसे | (२) जब तक सीमा-विवाद का भन्तिम 
हल निकले चीनी सेनाप्तो द्वार साली किये गये प्रदेश में दोनो प्रोर को 
सहमति पर भाधारित नागरिक चौकियाँ स्थापित की जायें। (३) पूर्वी 
क्षेत्र में दोनों सरकारों द्वारा मान्यता आप्त यथार्थ नियन्त्रण की रेखा युद्ध- 
बन्दी की रेखा के रूप में मानी जायेगी (४) मध्य क्षेत्र के विपय में 
वर्तमान स्थिति (४४प६ ५४७०) कायम रहे । 


भारत सरकार की मांग पर प्रस्तावों का स्पष्टीकरण किया गया, जिसके 
बाद भारत सरकार ने उन प्रस्तावों के भ्राधार पर चीन सरकार से सीमा-विवाद 
हल करने के हेतु बातचीत करने के लिये झपनी स्वीकृति को घोषणा की, किन्तु 
चीन सरकार ने कोलम्बो प्रस्तावों को पारस्परिक वार्ता के लिये बिना शर्त प्राधार 
रूप में नही माना । भतएवं प्रभी तक दोनो देशों के वीच कोई बातचीत प्रारम्भ 
नही हुई है । भारत के विरुद्ध चीन की भाफामक फायंवाही के बारे में विभिन्न मतो 
को गभिव्यक्त किया गया है, जिन्हें सक्षिप्त रूप में निम्द प्रकार रखा जा सकता 
है--- 
प्रथम, पाश्चात्य रामाचार-पत्रों में यह संत प्रकट किया गया कि सम्भवतः 
चीन का उद्देश्य दक्षिण-पूर्वी एशिया के चावल उत्पादन क्षेत्रों पर झाधिपत्य जमाना 
तथा भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र मे भारत की प्रतिरक्षा व्यवस्था को कमजोर वनाकर 
वर्मा पर अधिक दवाव डालकर दक्षिण की प्लोर उस मार्ग से बढ़ना हो, जहाँ कि 
चीनी सेनाओं को अमरीकी सेना का मुकाबला न करना पड़े । दूसरे, चीन ने 
लद्दाख में अपने तुरन्त हितों की पूर्ति को देखा हो, जा कि उस प्रदेश में दी्घ काल 
तक उसकी स्थिति को बनाये रखने के लिये प्रति महत्वपूर्ण हे | तीसरे, चीन की 
प्राक्रमक सैनिक कार्यवाही का उद्देश्य किप्ती प्रकार का भूमिगत लाभ उठाने की 
प्रवेक्षा अपनी प्रतिप्ठा को बढ़ाना भ्धिक था। चौथे, चीन ने यह कार्य भय में 
किया, चूकि उस समय यह अफवाह थी कि सयुक्त राज्य अमरीका के उकसाने पर 
फॉर्मसा से चिर्यांग काई-शेक की सेनायें झौर दक्षिस्य-पश्चिम से भारत की सेनायें 
चीन में प्रवेश करेंगी । पाचवें, चीन और भारत के बीच सघष का मूल झ्राधार 
एशिया सें अपनी-अपनी सर्वोपरिता को बवाये रखना था। प्रन्त में, यह सोचते के 
लिये भी कारण थे कि चौत द्वारा भारत पर आक्रमण करने में पाकिस्तान का भी 


हाथ था ।* २ 
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मार्च १६६३ में प्राकिस्तान और चीन के बीच पाकिस्तान भ्रधिकृत कश्मीर 
राज्य में दोनो देशो के बीच स्थित सीमा के विपय में एक समभौते पर हस्ताक्षर 
हुये। उसके अनुसार पाकिस्तान ने लगभग १३,००० वगं मील भूमि का क्षेत्र 
चीन को हस्तातरित कर दिया । भारत सरकार ने इस समभौते के प्रत्ति अपना विरोध 
प्रकट किया और यह भी घोषित किया कि भारत सरकार उसे न मानेगी। कुछ 
समय पश्चात्‌ चीन सरकार ने भारतीय युद्ध-वन्दियों को मुक्त कर दिया और वे' 
स्वदेश लौटे । सीमा विवाद हल करने के लिये भारत और चीन के वीच अ्रभी तक 
भ्रापसी बातचीत झारम्भ भी नही हुई है। चीनी सरकार के हवाई जहाजो व 
सैनिकों ने कई बार भारतीय सीमा का अतिक्रमण किया है। भारत सरकार चीन 
सरकार को ऐसी घटनाओञ्रो के सम्बन्ध में विरोध-पत्र भेजती रही है। एक श्रोर 
भारत पझपनी सैनिक श्षक्ति को सुहृढ़ करने में ,लगा है भर दूसरी ओर चीनी सेनाग्रों 
का भारतीय स्रीमाग्नों पर जमाव जारी है। साथ ही चीन सरकार ग्मफ़ीका व 
एशिया के देशों में भारत विरोधी प्रचार कर रही है। सितम्बर १६६४ में 
भारत ग्रौर पाकिस्तान के दीच हुये युद्ध में दीत ने खुलकर पाकिस्तान का पक्ष 
लिया । ऐसी परिस्थितियों में भारत चीन सीमा विवाद हल होने की कोई 
सम्भावना नही दिखाई पडती । 
२- भारत के भ्रन्य एशियाई व श्रफ्रीकी देशों से सम्बन्ध 
भारत के अन्य पडौसी देशो में मुख्य नेपाल, वर्मा, सीलोन तथा श्रफगा- 
निस्तान हैं। भारत के श्रफगानिस्तान के साथ स्वतन्त्रता प्राप्ति क समय से , 
प्रव तक बड़े मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहे है। दोनों देशों के वीच काफी व्यापार भी होता 
है। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर स्थित पसरु्तुनों की भाँग है कि उन्हें पख्तु- 
निस्‍्तान बनाने अथवा स्वभाग्य-निंय का अधिकार दे। भारत के नेताओं तथा 
सरकार ने उनकी माँग के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रुख श्रपनाया है। बर्मा सन्‌ १६९३७ 
तक भारत का ही अंग था। वर्मा में वहुसंख्यक जनता बौद्ध है; श्रत, भारत और वर्मा 
के बीच सांस्कृतिक अथवा धामिक सम्बन्ध बड़े पुराने है। बर्मा में बहुत से 
भारतीय व्यापार हुतु गये और वही पर वस गये । जिन भारतीयो ने वर्मा की 
नागरिकता नही अजित की वर्मा सरकार ने उन्हें भारत वापस आने को विवश 
किया और अनेक भारतीयों के व्यापार को भी सरकार ने राष्ट्रीयकरण की 
नीति के द्वारा अपने हाथ में ले लिया | इस प्रकार भारतीयो मे वर्मा सरकार के 
प्रति कुछ नाराजगी फैली थी, किन्तु वह अस्थायी थी। वर्मा के सर्वेसर्वा जनरल 
ने-विन कई वार भारत आ चुके हैं ओर भू० पू> प्रधान मन्त्री लालवहादुर श्षास्त्री 
भी १६६४५ में वर्मा की यात्रा पर गये थे। अ्रव दोनो देशो के बीच अच्छे और 
मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध है । 
सोलोन भी काफी समय तक भारत की ब्रिटिश सरकार के अधीन रहा । 
बसे भी दोनो देशों के बीच केवल एक अत्यन्त संकरा जलडमरूमध्य है । रामायण मे 


भर १ भारतोय झसन और राजनीति 


अयोध्या के शासक राम और रावण का वर्णुत आता है। सीलोन की बहुसंस्यक दि 
जाति भी बौद्ध धर्म की अनुयायी है, इस कारण भी दोनों देशों के बीच निकट 
सम्बन्ध है । फिर भी जब से सीलोन स्व॒तन्त्र हुआ है, वहाँ की घरकार ने सिहाली , 
भाषा को राजभाषा स्वीकार किया और उत्तरी सीलोत में बसे तमिल लोगों के 
प्रति कुछ भेदभाव की नीति अपनाई । सीलोन में ऐसे व्यक्तियों की काफी बड़ी 
सख्या है जिन्हें राज्य-विहीन नागरिक (४8/265४ लंध2८॥$) कहा जाता है, प्रथात्‌ 
वे न तो भारत के ही तायरिक रहे है और न उन्हें सीलोन की नागरिकता ही मिल 
पाई है। इस प्रश्न के कारख दोनों देशों के बीच झ्ापसी सम्बन्धों में कुछ खिंचाव 
झा गया था, जो अब दूर हो गया है। सितम्बर १६६४ में सरदार स्वर्णासह भारत 
सरकार के मन्‍्त्री होने के नाते सोलोन गये थे, जहां पारस्परिक हित के प्रइनों पर 
वार्ता हुईं। उसके कुछ ही दिन वाद सीलोन की प्रधानमस्त्री श्रीमती श्रीमाग्रो 
भंडारनायके भारत आई थी। दोनों देशों की सरकारों के बीच राज्य-विहीन 
नागरिको के प्रइन पर समभौता हो गया । उनकी कुल सख्या का अनुमात ६७५ 
लाख लगाया गया था, जिसमें से ५-२५ लाख व्यक्तियों को भारत सरकार ने भारत 
लौट श्ाने की सहमति दी ) ३ लाख व्यक्तियों को सीलोन सरकार ने नागरिकता 

के अधिकार प्रदान किये । इस समझौते का पालन क्रमिक रूप से किया जा रहा 

है । शेष १ ५ लाख व्यक्तियों के सम्बन्ध में वार्ता होनी है ! 


सितम्बर १६६७ में भारत की प्रधानमन्त्री श्रीमति इन्दिरा गांधी सीलोन 
की यात्रा पर गई। दोनों देशो के प्रधान मन्जियों ने दोतो सरकारों द्वारा १६६४ 
के भारत-सीलोन समझौते (7040-0९909०8० 887००४०४) की शर्तों को 
कार्यहप में परिशितत करने के हेतु लिये गये प्रारम्भिक पगो पर सन्तोष प्रकट 
किया । उस समभौते मे वर्शित १९५० लाख राज्य-विहीन व्यक्तियों के बारे में 
उन्होने निर्णय किया कि उस प्रइन पर कोई भी तिर्णय कुछ समय वाद भ्रधिक 
सुविधापूर्वक लिया जा सकेगा जबकि दोनों देश समभोते के प्रन्य प्राविधानों को 
यथाय॑ में कार्यान्वित कर चुकेंगे । दोनो प्रधान मन्त्रियों ने अन्य अनेक अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रश्नों पर विचार किया और सहमति प्रकट की । पश्चिमों एशिया में स्थिति के 
बारे में उन्होंने कहा कि उस समस्या का हल तभी हो सकता है जबकि सम्बन्धित 
देशो की सेनायें ४ जुन १६६७ की स्थिति पर लौठ जायें और आकरमणा द्वारा प्राप्त 
प्रदेश को पिता शर्तें खाली कर दिया जाये । वियतनाम की समस्या का हल केवल 
शाल्तिपुर्ण वार्ता द्वारा ही हो सकता है, जिसका आधार १६५४ का जेनेवा समभौता - 
हो, ऐसा मत दोनों प्रधान मन्त्रियों ने व्यक्त किया । दोनों प्रधान मन्त्रियों ने शक्ति- 
गुटो से अलग रहने (7०एर-शा8एणथ्या), शान्तिपूर्ण भ्रह-अस्तित्व व सहयोग और 
मयुक्त राष्ट्र सघ के चार्टर में समादिप्ट सिद्धान्तो के प्रति भपने मर 
दोहराया; जाति-विभेद (720०) कंड्टाए/ए०७०४) और उपनिवेशवाद का विरोध . 
किया पूरे और सार्वलौकिक निःश्रस्त्रीकरण के लढ्ष्यों मे विश्वास प्रकट किया 
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और यह श्राशा प्रकट की कि कोलम्बो प्रस्तावों और ताशकत घोषणा को सिद्धान्त 
तथा व्यवहार में कार्यान्वित किया जायेगा । 


नेपाल, वास्तव में, भारत का निकटतम पडौसी है, जो उत्तर प्रदेश व 
ववहार के उत्तर में हिमालय पर्वत पर स्थित है। यह एक छोटा-सा हिन्दू राज्य है, 
जिसके उत्तर में चीन है। दोनो देशों के बीच धामिक, सास्क्ृृतिक तथा व्यापारिक 
सम्बन्ध दीर्घधकाल से चले श्रा रहे है ॥ नेपाल के महाराजा और महारानी कई बार 
भारत यात्रा पर आ चुके है। प्रधान मन्‍्त्री लालबहादुर शास्त्री भी नेपाल गये थे 
बहुत से नेपाली विद्यार्थी भारतीय विश्वविद्यालयों, इजीनिर्यारिंग तथा मेडिकल 
कालिजों में शिक्षा पाते रहे हैं। दोनों देशों के बीच सीमा-व्यापार बढ़ाने के हेंतु 
व्यापारिक समभौता हुआ है । भारत सरकार ने बेतार व तार के सचार साधनों 
के विकास हेतु भी नेपाल को सहायता देने के लिये एक समझौता किया है। भारत 
सरकार नेपाल में नहर व सडक निर्माण कार्य के लिये भी सहायता दे रही हे । 


भारत के जापान, मलयेशिया व थाइलेड से भी मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध है। भारत 
और पाक युद्ध के दोरान मलयेशिया के प्रतिनिधि ने सुरक्षा-परिषद्‌ में भारत के 
पक्ष का जोरदार समर्थन किया । इण्डोनीशिया की सरकार ने पाकिस्तान का साथ 
दिया था, परन्तु इण्डोनीशिया में अव पुरानी सरकार नहीं रही है। जापान और 
भारत के वीच व्यापार बढ रहा है । भारत और भध्य एशिया के देशो--ईरान, 
इराक, सोरिया, लेबानन श्रादि देशों से भी मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध है । पाकिस्तान इन 
देशों को मिलाकर मुस्लिम राष्ट्रों के एक गुट का निर्माण करना चाहता है, परन्तु 
संयुक्त अरब गणराज्य, जो भारत की विदेश नीति का समर्थक है, पाकिस्तान की 
चालों को सफल नहीं होने देगा, ऐसा विश्वास किया जा सकता है। इन सभी देशों 
से भारत के पुराने व्यापारिक सम्बन्ध है। जब ब्रिटेन और फ्रास ने १६५६ में 
इजिप्ट में हस्तक्षेप किया तो ज॑सोी कि आज्ञा की जा सकती थी भारतीय नेताओं ने 
ब्रिटेत और फ्रास के कार्य की निन्‍दा की ।! ऐसे ही जब १६६७ में संयुक्त रब 
गणराज्य और इजराइल के बीच लघु-युद्ध हुआ तब भी भारत सरकार ने श्ररव 
गणराज्य के पक्ष का समर्थन किया । वास्तव में, भारत सरकार मुस्लिम देशों का 
पाकिस्तान के मुकावले मे सहयोग पाने के लिये प्रयत्न करती रही है । इसी कारण 
उसने भ्रभी तक इजराइल के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित नहीं किया है। 
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8899६ ० 6 थि। ० 956." 


एन ए, 5. थे (९०१,), ऋश॑ंग ठ0/शशफ्रार्त ण॑ अजब, 7. 399. 


कली पाकिस्तान अधिक सहायता ने दे पाये ६ 
भरत श अफ्रीका अफ्रीकी शाप्दों में की ६दलचस्पी इतिहस+ 

विचारधारा भौर ्य ओं के योग रे ड्ड्स के ऐतिहासिक 

के दो पक्ष है--प्रथम, दक्षिण (एणेंणा ग$०णा। कैमिप्णे 
महात्मा गांधी ने सत्याग्रह अहिर प्‌ |] » 
आरतीयों और ्रफ्रीकियों, दोनों को ही मूरोपीयन उप पे के दु्ब्यवहार 
से समान अनुभव हुये दोनो ही जातियों की पं ने सभी प्रकार 
शोपण किया मे द्नर दोनों विश्व- युद्ध अं लाखे यों को अपने विदेशी शासक की 
के हिंतों की रक्षा के लिये सैनिक ॥ गांधी और जवाहरलरल 
के प्रेरणादायक नेतृत्व का भारतें पथ अफ्रीकी नेताओं 


पर भी काफी प्रभाव पडी । सामान्य हतिहा सिंक अनुभवों के पे रणामस्व॒रूप भारत 


और हाल ही में स्व॒ृतस्त अफ्रीकी देशों ञन्न॑ सामान्य राजनी 
विचार फैले अर्थात्‌ उनकी विचारधारा भी बहुत सीमा तक सामान्य रही । 


और अफ्रीकी देशों की समस्‍यायें भी सीमा तक सामान्य है--सभी देश 
अविकसित हैं. और प्य्ण का अति नीचा है * 
समस्‍यायें अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा, देश के विभिन्न जातीय 
समूही में बना को सुद्दं्क प्र आर्थिक विकास भादि है । 

ऊपर वर्खित की रणो सं अधि ढ्वीकी देशों मे गौर का 
अस्तर्सप्ट्रीय समह्या मे कोण रहा है 
स्वरूप समुर्व्त राष्ट्र से के बाद विश्व संगठन ह्वीकी व एशियाई 
देशों के समूह (#॥0-रैनंगन [9 8 ४06 ) हुआ । 
चास्तव मे जन्म बडी आक्तियों का च्यान स्‍न्प समस्याओं परे 
आकर्षित करने के उद्देश्य से हम खिद्षेप रूप से अपना सहमोग 
इस समूह को प्रदान किया जिसने जातीय-विभिद (सम 6०एए४प०४) 
नीति तथा उपनिवेशवार्द के लिये महत्ववू्ण 
अफ्रीकी देशों ने भी भा ही नीति की 
अपनाया हैं. घरेवू मरा जीतियो के स्तर र. अफ्रीकी देशो तथा भारत 
बात की [वश्यकता को किया वि उन्हे अर्थ» 
व्यवस्थाओरं को आधुतिक अतएव रों ने तीत गति से 

निः फ़ो 
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किया है । इस समस्या को भारत ने वार-वार संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच तथा उससे 
सम्बन्धित विभिन्न सगठनों में उठाया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस समस्या को हल 
करने की दिज्या में अनेक प्रयत्न किये हैं, किन्तु श्रभमी तक वे सभी विफल रहे है । 
इसके अतिरिक्त कीन्या, यूगान्डा और पूर्वी अफ्रीका के अन्य देशो की सरकारो ने 
भारतीय उद्गम के निवासियों के प्रति विभेद की नीति को अपनाया है, जिसके 
परिणामस्वरूप काफी बड़ी संख्या में प्रवासी भारतोयों को भारत लौटना पडा है । 


दक्षिणी भौर पूर्वी झफ्रीका के बाहर अ्रफ्रोका के अन्य देशो में घट रही 
घटनाओं में भारत ने विभिन्न प्रकार से अपनी दिलचस्पी को अभिव्यक्त किया है । 
भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र सघ में सरक्षित प्रदेशों (एप 
€णा०गं६5) तथा स्वश्लासनहीन क्षेत्रों के निवासियों के पद सम्बन्धी प्रश्नों में 
विशेष दिलचस्पी ली है। भारत की सरकार तथा जनता मे झफ्ीकी महाद्वीप में 
चल रहे स्वातन्त्य ग्रान्दोलनो का जोरदार समर्थन किया है और उन्होने भ्रनेक नये 
ग्रफ़ीकी राज्यों वे उदय का स्वागत किया है। हाल ही में स्वतन्त्रता प्राप्त करने 
बाले राष्ट्रो तथा श्रभी तक पराधीन राष्ट्रों का भारत अपने को एक प्रकार से 
रक्षक समभता है और कुछ श्रफ्ीकी राष्ट्रवादी नेता मार्ग-दर्शन व समर्थन के लिये 
भारत की ओर देखते है । (अफ्रीका के कई देशो के साथ भारत ने वैज्ञानिक और 
आ्राथिक सहयोग के लिये समझौते किये है, जितके अन्तर्गंत भारत उन्हें सभी प्रकार 
की प्रशिक्षण सुविधायें प्रदान करेगा, विशेषज्ञों को सेवायें देगा और संयुक्त 
श्रौधोगिक उद्यमों को स्थापित करेगा । इस दिशा में सबसे भ्रधिक महत्वपूर्ण पग 
कम्पाला (युगान्दा) में हुये एक समभौते के अन्तगेंत भारत सरकार ने चीनी के बड़े 
चार कारखाने खोलने के सम्बन्ध में उठाया है । 


३५ प्रसुख यूरोपीयन ओर अ्रमरीकी देशों के साथ सम्बन्ध 


ब्रिटेन--स्वतन्तता प्राप्ति के वाद भारत और ब्रिटेन के बीच सम्बन्धों में 
महत्वपूर्ण परिवर्तन हुम्ना । उसके परिणामस्वरूप एक दूसरे के प्रति सदुभावना शौर 
मित्रता के सम्बन्ध स्थापित हुये, जैसा कि इस्री वात से स्पप्ट है कि भारत ने ला 
मॉन्टवेटन को ही गवर्नेर-जनरल बनाये रखा तथा स्वतन्त्र भारत की सरकार ने 
राष्ट्रमण्डल (९०॥ए०ाण८थ) का सदस्य बने रहने का निरंय किया। वास्तव 
मे, ब्रिटिश जाति से भारत मे अपने पराधीनता काल मे भ्नेक बातें ली--अग्रेजी 
भाषा व शिक्षा, अनेक राजनीतिक विचार और आदर्श, न्यायिक व प्रशासनिक 
पद्धवियाँ त्था ससदीय प्रजातन्त्र, आदि | इसके अतिरिक्त, भारत और ब्रिटेन के 
बीच अनेक झाथिक और व्यापारिक वन्धन भी है; भारत स्टलिज् क्षेत्र (अध्याय 
2769) का सदस्य है श्र भारत की मुद्रा (०णा८ा०५) ब्रिटिश पौड से सम्बद्ध 
है। ब्रिटेन ने भारत के विकास में काफी बड़ी मात्रा में आथिक सहायता भी 
दी है। 
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परन्तु १६५६ में स्वेज नहर के संकट के दौरान भारत सरकार ने ब्रिटिश 
व फ्रांसीसी कार्यवाही की खुलकर निन्‍दा और भ्रालोचना की । साथ ही भारत की 
सरकार व जनता ने यह अनुभव किया कि कश्मीर प्रश्न पर ब्रिटिथ सरकार का 
रुख पाकिस्तान के पक्ष में रहा । फलतः दोनों देशों के बीच सम्बन्धों में कुछ 
खिचाव उत्पन्न हुआ । भारत सरकार ने गोझ्ा में जो कार्यवाही की उसकी ब्रिटेन 
में हुई प्रतिकिया को भी भारत मे पसन्द नहीं किया और १६६२ के राष्ट्र-मण्डल 
भाप्रवासन कानून (ए०प्रा॥ञएारणट्वाकत पगंक्लायांणा 8०) तथा ब्रिटेन द्वारा 
यूरोपीय भ्राथिक समुदाय (ह070फ्य टिट्णा०गरंए एगपएगरां9) से सम्बन्ध 
स्थापित करने के हेतु लिये गये पमों को भी भारत सरकार ने प्रसन्‍द नही किया । 
इन तथा अन्य बातो ने भारत मे ब्रिटिश-विरोधी भावी को प्रोत्साहित किया, परन्तु 
उनके बावजूद भी दोनो देशों के वीच सुदृद सम्बन्धों में विशेष क्षीणता नहीं झ्राई । 
भारत पर १६९६२ में खीन के आक्रमण के बाद ब्रिठेन ने भारत को काफी बड़े 
पैमाने पर सैनिक सहायता दी श्रीर १६६५ में कच्छ पर भारत-पाकिस्तान लघु-युद्ध 
को बन्द कराने में भी ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री ने महत्वपूर्ण भाग लिया। इस समय 
भारत और ब्रिटेन के वीच अच्छे मैत्रीपुर्णा सम्बन्ध कायम है और किसी महत्वपूर्ण 
ऋन पर गहरा मतभेद नही है । 
फ्रांस--भारत के पूर्वी तट पर पॉन्डीचेरी व कराईकल नगर और झ्ासपास 
के क्षेत्र पर फ्रास का आधिपत्य था। भारत की स्वतन्त्रता के वाद फ्रांस की सरकार 
ने णीघ्र ही अपने अधीन वस्तियों व क्षेत्रों पर भारत की तथ्यतः प्रभुसत्ता 
(१6 9०(० ५०९८४८80/५) को स्वीकार कर लिया और १ नवम्बर १६५४ से उनका 
प्रशासन भारत को हस्तातरित कर दिया गया । मई १६५६ में इन बस्तियों को 
एक सन्धि द्वारा फ्रास की सरकार ने भारत को सौप दिया, जिसे कुछ समय बाद 
फ्रासीसी पालियामेट ने सम्पुष्ट कर दिया। अत. दोनों देशो के बीच म॑त्रीपूर्ण 
सम्बन्ध स्थापित हुये और तब से किसी प्रश्न पर कोई गहरा मतभेद पैदा नही हुआ 
है। सन्‌ १६६४५ में फ्रास के प्रधानमन्त्री भारत के दौरे पर आये। उसके बाद 
भारत के राष्ट्रपति भी फ्रांस गये । फ्रांस ने भारत के विकास में भी आथिक 
सहायता दी है और दोनों देशों के वीच सहयोग वढा है । ःः 
यरुमोस्लेविया--भारत और गुग्रोस्लेविया की नीति में बहुत साम्यता है । 
यह बात वडी अ्रभिरुचिपूर्ण है कि युगोस्लेविया ने अपनी वैदेशिक नीति के झाधार- 
भूत सिद्धान्त वही अपनाये है जिन्हें भारत ने अ्गीकृत किया है। बें सिद्धान्त है-- 
शक्ति गुटों से अलग रहना श्रौर सह-अस्तित्व तथा शान्ति के लिये प्रयत्व करना । 
दोनों ही देशो के लिये वक्ति ग्रुटो से अलग रहने का सिद्धान्त एक सकारात्मक 
नीति (9०आंप४०८ एणा०9) का पालन करना है। राष्ट्रपति ढीटों ने तीनबार 
आरत की यात्रा की और भारत के प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू व राष्ट्रपति कई 
बार युगोस्लेविया गये । भारत, युगोस्लेविया, सयुक्त अरब गणराज्य, इण्डोनीशिया 
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आदि के द्वारा झ्रायोजित शक्ति ग्रुटो से श्रलग रहने वाले राज्यो के ग्रध्यक्षों का एक 
सम्मेलन (0०॥ढिशा०९ ० 6 प्&््षतड 6 छथ९४ भरात 50ए27शाशाए ० 
धार ए0-ध87०0 ए०ए्णाएंध७) सितम्बर १६६१ में बेलग्रेड में हुआ । उस 
सम्मेलन ने शक्ति गुटों से भ्लग रहने के आधारभूत सिद्धान्तों को फिर से वर्णित 
किया और स्नेक प्रमुख ग्रन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में भाग लेने वाले राष्ट्रों के 
हृष्टिकोश को पारिभाषित किया । जब १६६४ में भारत और पाकिस्तान के बीच 
युद्ध आरम्म हुआ तो युगोस्लेविया में शीघ्र ही उसकी प्रतिक्रियः हुईं। उसके 
राष्ट्रपति ने समान दृष्टिकोण वाले अन्य राज्यो के साथ मिलकर इस बात में पहल 
किया कि वे इस बारे में कोई सयुक्त पर प्रजातस्त्रात्मक श्राधार पर उठाये, जिससे 
कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुये सघर्ष का शान्तिपूर्ण हल निकाला जा सके । 
युगोस्लेविया और भारत के बीच घनिप्ठ मित्रता का एक और कारण भी है। 
युगोस्लेबिया एक साम्यवादी देश है, जिसने प्रजातन्त्रात्मक पद्धति और समाजवादी 
अर्थ-ब्यवस्था को अपनाया है, जो श्रधिकाशतः भारत द्वारा अपनाये गये 'प्रजातन्त्रा- 
त्मक समाजवाद' के समान है । “भारत और युगोस्लेविया' झीप॑क के श्रन्तगंत एक 
पत्रिका ने लिखा है : 
जवाहरलाल नेहरू ने १६५६ में कहा था--'राजनीति और 

विचारधारा की तथा अन्य प्रत्येक हष्टि से हमारा युगोस्लेविया से घनिष्ठ 

सम्बन्ध है और यह बात महत्वपूर्ण है कि हमारा सहयोग जारी रहे तथा 

उसमे वृद्धि हो । हाल ही में राष्ट्रपति टीटो ने कहा कि दोनो देशो के 

बीच 'विश्वास और सामजस्य की ऊँची मात्रा” है । दोनो देशो ने शान्ति 

झौर शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व, शक्ति गृटो से अलग रहने, निःशस्त्रीकरण, 

और विकासशील देशों के द्रुतगामी आशिक विकास तथा जातीय रंगभेद, 

उपनिवेश्ञवाद शौर साम्राज्यवाद के विरुद्ध सघपं के समर्थन हेतु निरन्तर 

कार्य किया है । इसी ध्येय को सामने रखकर दोनो देशो ने भ्रन्तर्राष्ट्रीय 

मचो--राजनीतिक तथा झआथिक--पर सहयोग किया है। भारत और 

युगोस्लेविया के बीच १६५५ में कुल व्यापार ४५ लाख रुपये का था, 

जो १६६५-६६ तक बढकर २७'४ करोड़ रुपये का हो गया। प्रथम 

व्यापार और अदायगी समभोता १६५४८ मे हुआ था, जिसे वार-बार नया 

किया गया है । दोनो देशों के उद्यमी निरन्तर यह प्रयत्न करते रहे है कि 

सयुक्त उद्यमों में सहयोग के नये मार्ग खोजे जायें । हाल ही म॑ औद्योगिक 

सहयोग पर नियुक्त की गई भारत-युगोस्लेविया समिति श्रौद्योगिक सहयोग 

के लिये मई सम्भावनाओों की खोज में लगी है ॥3 

सोवियत संघ--सन्‌ १६४७ से दो महत्वपूर्ण तथ्यो ने भारत और सोवियत 
सघ के बीच सम्बन्धों को प्रभावित किया है। प्रथम, सोवियत संघ भारत का एक 

“770 व फेक कब #ेशरहव टाल, शत, 2, 7965, | 
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पडौसी देश है जिसकी सामाजिक और राजनीति पद्धति भारत से भिन्न है। दूसरा, 
भारत ने झक्ति गुटो से अलग रहने और शान्तिपुर्ण सह-अस्तित्व की मीति को 
अपनाया है । सन्‌ १६४७ में नई दिल्ली में हुये श्रथम एशियाई देशों के सम्मेलन में 
सोवियत सघ के एशियाई गणतन्वो को भाग लेने के लिये श्रामन्त्रित किया गया था 
और उनके प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया । तव से अब तक भारत ग्रोर 
सोवियत सध के सर्वोच्च नेता कई बार एक दूसरे के देश में दौरे पर झाये व गये हैं । 
भारत सरकार ने अनेक सांस्कृतिक तथा सदुभावना प्रतिनिधि मण्डल सोवियत सघ 
की यात्रा पर भेजे हैं और झनेक सोवियत प्रतिनिधि-मण्डलो को अ्रामन्त्रित किया 
है | दोनो देशों के बीच कई ग्रदला-बदली के समभोते (89067 #झ०थयाथा।$)/ 
उदारहरण के लिये सन्‌ १६४६ में सोवियत सघ द्वारा भारत को गेहूँ देने भौर भारत 
द्वारा पटसन व चाय भेजने का समझौता तथा कई “व्यापार समभौतो पर हस्ताक्षर 
हुये है । भारत ने सोवियत सघ से आ्थिक शव तकनीकी सहायता भी स्वीकार की 
है। यद्यपि उसकी मात्रा सुक्त राज्य अमरीका से प्राप्त सहायता की तुलना में 
बहुत कम है । भारत-सोवियत व्यापार से सम्बन्धित १६५५ में प्रकाशित 
श्रांकडों मे पता चलता है कि दोनों देशों के बीच १६५४ से ५४० प्रतिशत से भी 
ग्रधिक की वृद्धि हुई । फरवरी सन्‌ १६६० में भारत-सोवियत सांस्कृतिक व तकनीकी 
सहायता समभोते (00-50झ6 (णजाप्राश धयाढ वृत्दागंस्य 0$४5905 
&ह7८८77८॥।) पर हस्ताक्षर हुये । इसमें व॑ज्ञानिकों, शिक्षकों, कलाकारों, प्रोफेंसरों 
आदि की अदला-वदली श्रौर सयुक्‍त अनुसंधान कार्य तथा पर्यटन ग्रादि की 
सुविधाश्रो के लिये व्यवस्था की गई है । 
काई प्रश्नों पर विशेषकर जिनहा सम्बन्ध पराधीन जातियों के लिये स्वशासन 
की प्रगति झौर निःश्स्त्ीकरण से रहा, भारत भौर सोवियत संघ की सरकारों फे 
बीच न्यूनाधिक मतंब्य रहा है । कश्मीर प्रइन पर सोवियत संघ ने सुरक्षा परिषद 
में भारत की स्थिति का समर्थन किया है। परन्तु दो महत्वपूर्ण प्रशों पर भारत 
भौर सोवियत संघ के बीच गहरा मतभेद रहा। प्रथम, जब प्रवतुवर १६५६ में 
हूगरी में राष्ट्रवादी विद्रोह हुमा तो सोवियत सेनाग्रो ने उसे दवा दिया। भारत से 
स्वतन्त्रता के लिये हमरीवासि सो की इच्छा के पक्ष का समर्थन किया और वहां पर 
सोवियत सेनाग्रो के रखे जाने के विरद्ध प्पने मत को प्रभिव्यक्त किया। परन्तु 
भारत सरकार ने दस मम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने में कुछ देरी को, जिसके 
कारण भारत तथा विदेशों में भारत की काफी प्रालोचना हुई। इस सम्बन्ध में 
भरत के प्रधान मन्त्रों जवादरसाल नेहरू ने लोकसभा में कहा था : 
दम विश्व में कही नी स्वतस्प्रता पर प्राश्षमण से निश्तित दे । 
हम इस बात में भी चिन्तित हैं हि घक्तिघाली राष्ट्र समरत्र रेताप्रो दारा 
दुबल राष्ट्रों पर प्रपना प्रभुत्य कायम फरें । दगरी के भारे में स्थिति मु 
दिन तक म्रपहष्ट थी प्रोर वहाँ सर घटित दुस-पूर्ां घटनाप्रो का प्रमिक 
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रूप से ही पता लगा है । प्रारम्न से ही हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि 
हमारे मत में हंगरी की जनता को अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने भविष्य 
का निर्धारंख करने दिया जाये और विदेशी सेनाम्नो को हठा लिया जाये । 
हंगरी के बारे मे यह हमारा झ्राधारभूत मत रहा है और श्रव भी है । इसे 
( इन्डोनीशिया, वर्मा, सीलोन और भारत के ) चार प्रधान मत्रियो ने 
अपने सयुक्त वक्तव्य में दोहराया है ।* 
दूसरा प्रशन जिस पर भारत और सोवियत सघ के बीच मतभेद उत्पन्न 
हुआ अणु-वम के परीक्षणों को फिर से जारी करने (छ८5प्रा7ए007 ० पिप्टैध्था 
प्र८४७) से सम्बन्धित था। जब सन्‌ १६६१ में सोवियत सघ ने इकतरफा कायवाही 
द्वारा अणु-बम के परीक्षणों को आरम्भ किया तो भारत ने उसकी निन्‍्दा की। 
प्रधान मत्री नेहरू ने नवम्बर १९६१ में कहा “में अ्रणु-बम भौर उद्जन-वम सम्बन्धी 
सभी परीक्षण कार्य को वुरा समभता हूँ। कुछ भी हो में तो किसी भी प्रकार के 
असपु-बम परीक्षणों का पूर्णतया विरोधी हूँ ।' इसके भ्रतिरिक्त जब सितम्बर १६६८ 
में सोवियत सथ तथा वारसा पैक्‍ट के अन्य सदस्य राप्ट्रो की सेनाओ ने चेकोस्लोवे- 
किया में प्रपनी सेनाओं को भेजा तो भारत के प्रायः सभी राजनीतिक दलों 
(साम्यवादी दल को छोड़कर) और नेताओं ने सोवियत सघ और साथी देशों द्वारा 
इस प्रकार के हस्तक्षेप की निन्दा की और उसे एक छोटे पडौसी देश की स्वतन्त्रता 
व प्रभुता पर गम्भीर आक्रमण बताया । किन्तु भारत सरकार ने इस वारे में बड़ी 
सावधानी से कार्य किया और खुने शब्दों मे सोवियत सध की निन्‍दा नहीं की । 


वात्तव में, तथ्य यह है कि सोवियत रूस के उदाहरण ने साम्यवादियों के 
अतिरिक्त भी जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य अनेक असाम्यवादी नेताओं पर बड़ा 
गहरा प्रभाव डाला । वे विशेष रूप से इस वात से प्रभावित हुए कि सोवियत सघ 
ने भ्रति तोब गति से रूस तथा भ्रन्य गणतन्त्रों की अविकसित दशा को बदलने में 
बडी सफलता प्राप्त की । उन्होंने सोवियत मघ में सम्मिलित झनेक राष्ट्रों व उप- 
राष्ट्रों के प्रति देश की सरकार द्वारा अपनाई गई नीति की भी सराहना की है। 
इमके अतिरिक्त, कई वर्ण से सोवियत सघ की सरकार ने भी सह-अस्तित्व की नीति 
का समर्थन और पालन किया है । कुछ समय से तो सोवियत सघ व चीन के वीच 
मतभेद चढ़ता जा रहा है | जैसे जैसे भारत और चीन के वीच सम्वन्धों में खिचाव 
पैदा हुआ वेसे-बैंसे भारत और सोवियत सघ के वीच अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित 
हुए । भारत सरकार और अधिकतर भारतीय कश्मीर और गोग्रा के सम्बन्ध में 
सोवियत सघ की - स्थिति की बड़ी प्रशसा करते है । वे इस वात की भी प्रशसा 
करते है कि सोवियत स़थघ ने भारत के विक्रास में काफी बड़ी सात्रा में साथिक 
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सहायता दी है ग्रोर भित्राई मे फ़रौल्ाद बनाने का एक बहुत बड़ा कारसाना 
बनाया है । 
उपरोक्त बातो मे बढकर सोवियत संघ ने भारत ओर चीन के बोच वृद्धि 
पूर्ण तनाव के प्रति जिस नीति को अपनाया है, भारतोय उसके लिए सोवियत संघ 
की सराहना करते है । भारतीयों को ऐस। विश्वास हो गया है कि सोवियत संघ 
की चीन के प्रत्ति वर्तमान नोति भारत के हिंत में है, क्योकि उसका उद्देश्य चीन 
की विस्तारवादी ग्राकाक्षात्रों को प्रतिवन्धित करना है। परन्तु जब चीन ने क्‍झ्कगूवर- 
नवम्बर १६६२ में भारत की स्रीमा पर झ्ाक्रमण किया ग्लौर सोवियत संघ ने 
चीनी फार्यवाही की निन्‍द्रा न की, वरन्‌ भारत से जोरदार शब्दों मे कहा कि वह 
चीन से उसी की शतों पर वार्ता करे तवा यह भी घोषणा की कि वह मिगे विमानों 
( 0(6-2 ७४ 8॥(८४ 927०5 ) को वायदे के अनुसार न दे सकेगा तो प्नेक 
भारतीयों ने भारत-चीन विवाद के बारे में सोवियत सघ पर निर्भरता की नीति की 
झ्रालोचना की ६ परन्तु जवाहरलाल नेहरू का सोवियत मघ्‌ की ईमानदारी में 
विश्वास बना रहा । कुछ समय से सोवियत सध ने पाकिस्तान का झतल्त्र बेचने 
की धोपणा की है, झतः प्रधिकृतर भारतीया के मन में सोवियत सघ की 
भारत के धति मँत्रीवुर्ण नीति के बारे में सन्देह उत्पन्न हो गया है मौर भारतीय 
नेता पाकिस्तान को भारत के स'थ समता का पद दिये जाने की स्थिति के बड़े 
आालोचक हो गये है ।* 
सपुक्त राज्य प्रमरीका--भारत झौर स० रा० भ्मरीका के बीच कई बातों 
में साम्यता है। सन्‌ १६४६ मे भारत के प्रधान मत्री जवाहरलाल नेहरू ने 
अमरीका के प्रतिनिधि सदन (पछ०७५६ ० ९७7९७३॥४४४०$) और सीनेट के 
सामने दिये गये एक भापण में कहा था : 
आपकी भाति हमने अपनी स्वतन्त्रता की एक कऋतति द्वारा प्राप्त 
किया है, यद्यपि हमारे तरीके प्रापके तरीकों से भिन्न रहे | आपकी भाति 
हम भी सघात्मक सिद्धान्त पर आधारित एक गरणतन्त होगे, जो कि इस 
महान्‌ (अ्रमरीकी) गणातस्त्र के सस्थापकों का बहुत बड़ा योगदान है । 
हमने संविधान के प्रारम्म में ही मानव के उन मूल अधिकारों को स्थान 
दिया है, जिन्हें स्वतन्वता, समता और उन्नति चाहते वाले सभी मनुष्य 
प्राप्त करने की वडी अभिलापा रखते है, यथा व्यक्ति की स्वतन्त्रता, मनुध्यो 
की समता भ्रौर विधि का शासन | झतएुव हम अपनी उसंस्थाप्रो और 
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खकर. उसने चादो, ( #0) सीयटो. (5४7 0) और झेस्टो (। छाशा0), 
जैसे प्रादेशिक सैनिक पैेंट (किए है तथा इनमें ' (लत साथी देशो में हवाई 
अड्डो के (लिए स्थान च्राप्त दर सभी के झस्त्रों का उत्पादन 
अत्यधिक मत भ॑ बढाया है। परन्तु श्ञा' ४ उपायो दारा ह्दीशा न्ति 
की ता है । अन्तर शान्ति लिए का प्वाही बन्द करने 
एक होने (एम्रपंप्ड (णः ७ छ९४०णैएॉणा, हरिया में सैनिक कार्य वाही 
बन्द करने के प्रस्तावी+ तनाम भौर झोस स्थित भरश्नो, अखुन्वम 
परीक्षण करने पान के आदि पर हुए बाद-विवाद 
दौरान प्रकाश मे आये । करईमीर को अमरीका द्वारा सैनिक सहायता 
दिये जाने और साम्यवार्द बी रा० संघ में प्रवेश सम्बन्धी प्रइनो पर 
मतभेद शान्ति और सुरक्षा (त दोनो देशों के दृष्टिकोण में आधार 

अन्तर है इस विपय में पामर न उल्लेखनी ये है 
जो जिम्नलिखिंत 

्वीय सं? रा९ अमरीका की बेदेशिक चीर्ति के कुछ पहलुओं 

की ज्ल॑ काफी खुलकर बोले उन्होंने सं? रा? 

ञ्र आरोप लगाया हे कि उसने तथाकर्थित सोवियत साम्यवादी 

खतरे पर अत्यधिक (दिया हैं और अन्य संमस्याश्र ग्रे पर अर्पाप्त ध्यान 

(दया हैं ) उनका अं है कि सं० रा० अमरीका शान्ति के (लए गलत 

दृष्टि खो पर भर हैं; सैनिक पवंट और सामूहिक सुरक्षा 

(८०९०४४० $८०७४४४) * उन्होंने एशिया मे स० रा० मरीका की 

श्रीतिं की भी की हैं शिपषकर प्रतिगामी झासनो को प्रम रीकी 

समर्थन दी नीति की । अवादी और रपट 

बादी चीन तति अमरी' टी नीति पसन्द नहीं | 

उन्होने तक र्दियां हैकि से रा शीका ने उन्हें ऐसे क्षेत्रों मे हाति 

पहुँचाई है जिनसे उन बन्ध स्व आधिक तुरन् चिन्ता की बिपय॑ 

है; भर ऐसी नीति पं की ओर संकेत करते है जैसे पाकिस्तान को 

शास्त्रों की यता+ पर भारतीय *ि अति की अमरीका द्वारा 

आलोचना। और सीयंटों के जू अमरीका की प्रोत्साहत। 

को भा! दिया 
वें श्री भारत #े 
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जाता है, विदेशों सहायता की श्रेणी मे नही सम्मिलित किया जाता । ठोक अर्य 
में विश्व बेक (जठ्तत छणा:) से प्राप्त ऋण को भी विदे-) सहायता के खेत 
से बाहर समझता चाहिये, कपोंकि इव ऋग ों को अविकाशा: विश्व पूजी बाजारों 
से प्राप्त किया जाता है और सूद की ऐसी दरों पर जिसमे ऋखा प्राष्व करने के 
व्यय को भी सम्मिलित किया जाता है। वाल्तव में, विश्व बेक, ग्न्वर्राष्ट्रीय 
विकास संघ [लाया 9४४2०फरा्पा क्‍ै55००वर०घ ज|ो.ए /) 
भिन्न एक उपयोगी अन्तर्राष्ट्रीय सेवा है, अन्तर्राष्ट्रीय सहायता का सच्चे प्र्य में 
प्रबन्धकर्ता नही है ।९ 

उपरोक्त को ध्यान में रखते पर सन्‌ १६४६ में स्थावित विश्व बेक वी 
निर्धन देशो को दी जाने वाली विदेशी महायता का प्रारम्भकर्ता नहीं कहा जा 
सकता । तथ्य तो यह है कि सन्‌ १६४६४ में आरम्भ की गई मार्शल गोजना 
(४शशावी 0) के ग्न्‍्तर्मत १२ मिलियन डालर को अभ्रधिकाशत. अनुदान रूप 
में वितरित किया गया, जिसका उद्दंब्य यूरोप के ग्रौद्योगिक क्षेत्र मे विकमित देशों 
को उनके श्राथिक पुर्नेस्थापन में सहायता देवा था; उन बर्षों में विकासशील देशो 
के प्रतिनिधियों ने निर्धन देशों को सरकारों ऋएा श्थवा प्रनुदान देने का अनुमोदन 
करना आरम्भ कर दिया धा । ग्रशत उन प्रयत्नों के उत्तर में और ग्रभतः: इस 
विचार के उत्पन्न होने से बचने के लिये कि संयुक्त राज्य प्रमरीक़ता विश्व के केवल 
उस भाग में दिलचस्पी रखता है जिससे उसकी सास्क्ृतिक और मूलं-वशीय 
समानताये है, राष्ट्रपति द्र,मंन ने १६९५६ में पॉइग्ट फोर कार्यक्रम (200. छएपा 
छा0ह/2॥8) की घोपणा को ओर प्रगले वर्ष दक्षिण-पूर्वी एशिया के लिये 
कोलम्बों योजना (60०770० ?]०४) आरम्भ हुईं । परन्चु इन दोनों ही कार्यक्रमों 
का मुरुय जोर तकनीकी सहायता देने पर था झौर दोनो ही योजनाग्रो के अन्तर्गत 
दी गई कुल सहायता की राश्षि प्रारम्मिक चर्षों में बहुत क्रम थी । तथ्य यह 
है कि १६५० के प्रथम अर्दधन्सि में सयुक्त राज्य प्रपरीका, केनाडा श्लौर फ्रात् को 
छोड़कर कठिनाई से ही कोई विकसित देश था जिसने महत्वपूर्ण आविक सहायता 
प्रदान की हो ) 


कुछ समय बाद ही संयुक्त राज्य अमरीका ने शीत-पुद्ध (८००१-७०) से 
उत्पन्न हुई परिस्थितियों में सच्चे चिकास की आवदयकताशो के लिए चिन्ता का 
छोड़कर अपने बाह्य सहायता कार्यक्रम में झीत-य्रुद्ध को वास्तविक मागे-दर्शक शर््ति 
के रूप में श्रपनाया और विख्यात यू एस प्री एल-४८४० कार्यक्रह को रस्म किया, 
जिसे प्रथमतः विकास सहायता के कार्यक्रम के रूप मे न सोवा गया था । सन १६५७ 
मे स० रा० विकात ऋण कोष (ए. 5. एल्एट०छए6ण: [0०3७ ल्‍िणाएँ) की 
स्थापना के साथ ही व्यापक विकास सहायता कार्यक्रम का उचित रूप सें प्रारम्भ 


9 ए३७०, $. 05., 57. टइब अरे: औ९ट05782", उजवीद्शा बात कगरटडग 
कप गा इ2प.८७छ,,. दैई॑धा८/, 49. 








भ४ड० भारतोय घामन और राजनीति 
सहायता देने वाले 
देश द्वारा दो जाने भारत द्वारा प्रयुक्त 
देश का नाम बालो प्रधिकृत (घन राधि 
(धन राध्षि फरोड़ रु० में) 
फरोड़ र० में) 

संयुक्त राज्य ग्रमरीका ६,३६१ श5४७ 
फंडरल रिपब्लिक ऑफ जमंनी छ्ण्र्‌ द्घ८ 
ब्रिटेन ६२० ५४३ 
सोवियत,मंघ १०३२ ५४६ 
केनाडा ५०१ ३८५ 
जापान ३३२ २५४ 
फ्रास १५६ ६७ 
श्रास्ट्रेलिया ५७ र४ 
चैकोस्लोवेकिया ६६ ड 
नेदरलेड्स 3२ ३७ 
यूगीस्लेविया ४ २५ 
पोरलैण्ड ६५ २१ 
इथ्ली १५३ म्‌० 
स्विट्जरलंड ३६ २० 
आस्द्रिया २१ श्४ 
बैल्जियम २१ १० 
नावें €्‌ & 
डेनमार्क श्ड ७ 
स्पूजीलेड ६ ५ 
स्वीडन ७ ३ 
हगरी २५ ० 
चल्गेरिया श्१ ० 
श्रन्तर्राष्ट्रीय संगठन 

विश्व बेक ७५६ ६४५० 
प्रन्तर्राप्ट्रीय विकास सघ ६६६ ६३२ 
हक पल के 253 पक 2 हिल लग कम दर श डे कि किक + लक लत किक ब लय लि, 

कुल योग ११+5६६ €,घ६२ 


_...0ह.क्‍...3३_ नै नऋहनै६नन_नहनतहहछ :  न्‍_न्‍स्‍क्‍क्‍्ःॉज_३इ8 लत तन 


बँदे शक नी ति--२ [ ४४१ 


मिले है। यूसेड मे भारत को देश के विकास कार्यक्रम में विशिष्ट तकनीकी और 
आधिक समस्याश्रो पर काम करने के लिये अमरीको विशेषज्ञों के रूप में भी 
सहायता दी है । पी पल ४5० के अन्तर्गत गत १३ वर्षों में भारत को खाद्यान्न, 
कपास झौर प्रन्य कृषि पंदाबार बहुत वडी मात्रा में प्राप्त हुये है। पी एल ४८० 
कार्यक्रम से भारत केवल विदेशी विनिमय के व्यय (णिश्षंहा। ूणा8०8० 
एएथाधप्रा८5) में ही बचत नही कर सका है, वरन्‌ इसने झ्राथिक विकास के 
लिये रुपये के साधन (709०० 7०5०४7०८७) की भी व्यवस्था की । भव तक कुल 
मिले ४,२२१.२ मिलियन डालर में ६०*१ मिलियन डालर रुपये के रूप में अदा 
किये जाने हैं। ४,१३१-१ मिलियन डालर के लिये समभौतो में यह व्यवस्था है कि 
८०'२ भतिग्त सयुक्त राज्य अमरीका द्वारा भारत सरकार को श्राथिक विकास के 
लिये अनुदानों श्रौर ऋणो (१६ ८ प्रतिशत अनुदान और ६०४ प्रतिशत ऋरा) के 
रूप में लौदा दिया जाये । निर्यात-प्रायात वंक ने भारत को २६ ऋणरा दिये है, 
जिनकी कुल राशि ३४६०५ करोड़ रु० है। श्रमरीकी सहायता का एक मुख्य लक्ष्य 
भारत को खाद्याप्तों में प्रात्म-निर्भर बनाने तथा अन्य कृषि पैदावार को बढ़ाने में 
सहायता देना है। कृषि के क्षेत्र में श्रमरीकी सहायता निम्नलिखित अनेक कामों के 
लिये मिली है---कृपि विश्व-विद्यालयों की स्थापना श्रौर उनका परिचालन, उवंरक 
की पूति और उर्वरक कारखानों का निर्माण, सामुदायिक विकास, भारतीय 
प्रोफेसरों व कृषि तकनीकियो का उच्चतर प्रशिक्षण, श्रमरीकी विश्येपज्ञो की सेवारो 
की उपलब्धि, चावल, गेहूँ, वर्णसंकर मकी व ज्वार, दाले आदि की नसलें सुधारना 
झौर उनकी पैदावार बढाना, सिंचाई, मिट्टी और पानी का प्रवन्ध तथा कृषि 
अनुसन्धान ।22 भ्रन्य देशों से प्राप्त सहायता के लक्ष्य भी इन्ही के समान है । 
परन्तु उपरोक्त चित्र का दूसरा पहलू भी है! विदेशी सहायता की कई 
भ्राधारों पर श्रालोचना की जाती है। प्रथम, इस समय उपलब्ध ब्रह्मयता का बैहुत 
बड़ा अनुपात दो देशों के बीच समभोतो (09॥2७] 4९76७7६75) के झ्राधार पर 
मिला है; भर कई देशी से प्राप्त होने वाली सहायता की राशि का योग १०-१२ 
प्रतिशत-है । दूसरे, जहाँ तक सहायता की थर्तों का सम्बन्ध है पहले कुछ प्रवृत्ति 
उनको नरम बनाने की थी, परन्तु अब कुछ देशो में प्रवृत्ति उन्हे श्रधिक कठोर बनाने 
की है। तीसरे, अधिकतर देशों, विशेषकर भारत के लिये ऋण के भार ने गभीर 
अनुपात धारण कर लिया है और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस हृष्दि से सहायता - 
देने भे कोई क्रमबद्ध योजना का सगठन नही किया है । चौथे, देने वाले देशो की 
और से सहायता दिये जाने के वायदो में कोई निरन्तर्ता नही है; सहायता के लिये 
$ प्रतिवर्ष वजट में व्यवस्था की जाती है, जिसका परिणाम अश्रनिश्चितता है। इन 
तथा अन्य कारणों से विदेशी सहायता की साधारण रूप में निन्‍दा की 
जाती है ।7 


च7. 4्ाशरलाण मेकराल, 422057 30, 7968, 
42 काबगा कब काशरत कशपहए, 24०० 7, 7968, 
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परन्तु विदेशी महायता की प्रालोसना का शद्ध प्रति महस्थपूर्ण घ्रापार 





उसका वेदेशिक नीति से गहरा सम्बन्ध दै । विदेशी सहायता बंदेशिक सोनिकों 
तबियों प्रथवया प्रतिबन्धो ($॥॥78$ ण णिशाप्ा ण८9५) में से एक हैं। मह 
बात विशेष रूप से स० रा० प्रमरीह्ा व सोवियत संपघ की बिदेश नौठि के बारे में 
भ्धिक सच है । नि सदेह उनकी वंदेशिक नीतियाँ उनके राष्दोय ह्ित्तों 





| पर 
भ्राधारित है । थिधय में शक्ति-सस्तुलम बनाये रखना (तार्यागात्या०ा८० णी ४०४० 
घभा८० ० 7०७०) उनमें मे एड है, क्योकि प्रस्तर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य 
उद्देश्य ही शक्ति को प्राप्त फरमा प्रथवा बढ़ाना है। २०दी शनसाब्दो के शेष कार 
में पाश्चात्य जगत के सिशे भपषिष्य मन्धक्ा रमय है, यह परश्मिमी देशों के लिए 
एक प्रकार की चुनौतो है। प्रमराडी सोनेद के विह्याल सदस्य फुसब्राइट (9004 
॥0 8#०७॥७४8)॥| ने दम मिपय पर प्रपने ग्रस्य (05]८2७ होठ फैट्आ) में 
ठीक ही व्यक्त फियां है * 
प्रपने समय की दायों मे न तो यह सम्भव है घोर न बाउनोय ही 
है कि साम्यवादी जगत भ्रववा एश्षिया, प्रफिका व संटिन धमरीका के नये 
समर्जो पर प्रत्यक्ष कायंवाही द्वारा पाइ्चात्य प्रजातस्त्र के थिचारों प्रोर 
मूल्यों को थोपा जा सके, गौर घूंडझि ऐसी प्रत्यक्ष कार्यवाही पश्चिम 
के लिये सम्भव नही है, परत उसे परोक्ष हायंबाही का सहारा लेना 
वश्यक है। पनेक परोक्ष विधियों मे से एक महत्वपूर्ण विधि विदेशी 
सहायता कार्य क्रम है। इसी कारण हाल में प्रधिक परोक्ष सैक्षिक 
सास्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों पर प्धिक बल दिया जाने लगा है। इस 
उद्देष्य से वंदेशिक नीति के तीन परम्परागत पश्नों (वराष्यभं०॥5) 
झाधिक, राजनीतिक झोर स॑निक में शैक्षिक एवं मसास्कृतिक विनिमय 
१(८४७९७४०७७| 30७ ०णध्पाणे धपणाशा8०) का एफ प्रोर पक्ष जुड़ गया 
है । इसका सम्बन्ध ग्रमरीकी झ्थवा साम्यवादी विचारों को भनेक रूपों 
में सहायता प्राप्त करने वाले देशों की जनता तक पहुँचाना है। दूसरे 
घब्दों में, उन देशों की जनता फो सभी प्रकार से प्रमरीकी या साम्य- 
वादी बनाना है। इस नये कायं द्वारा पाइचात्य जगत का भविष्य 
उज्ज्वल हो सकता है 
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विदेशी सहायता देने वाले देशों को विदेशी सहायता देने के अन्य लाभ भी 
हैं। उनमे से एक लाभ यह है कि उन देशों में रोजगार के साधन वढ़ते है श्र्थावे 
काफी व्यक्तियों को विदेशों को भेजे जानी वाली वस्तुओं के उत्पादन तथा विज्लेपज्ञो 
के रूप भे रोजगार प्रदान किया जाता है, परन्तु यह पहलू बहुत महत्वपूर्ण नहीं 
;। इसका दूसरा झर अ्रधिक महत्वपूर्ण लाभ अविकसित तथा विकासशील देशों 
भे विदेशी सहायता देने वाले देशों के कारखानो में बनी वस्तुओं के लिए बाजार व 
मडिया प्राप्त होती है, जिनमें वे अपने अतिरिक्त उत्पादन और श्रान्तरिक बाजार 
के लिए पुरानी पड़ गई वस्तुओं! को बेच देते है (857056 णीं घाला इप0०१४६४ 
0980]९06 €्वुप्रएच्रल्माड थात 5छ्घाठए एव आ0 (6 7८४६ 822405: ८९०) ६ 


स० रा० अमरीका द्वारा दी जाने वाली आथिक तथा सैनिक सहायता के 
बारे मे पालन की जाने वाली नीति के दो मुख्य लक्ष्य है--प्रथम, स० रा० अमरीका 
की सापेक्ष सैनिक शक्ति किसी भी प्रकार से कम न हो और दूसरा, स्थायी शाक्ति 
सन्तुलन की रक्षा करने में ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देना कि जिससे उनके केन्द्रीय 
मूल्यो, प्रक्रियाश्नों व सस्थाओं पर कुप्रभाव पड़े । सं० रा० अमरीका के सहायता 
कार्यक्रमों के विप4 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो वैदेशिक नीति पूर्वोक्त 
लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल रहे वह राष्ट्रीय हित की परीक्षा मे अपर्याप्त सिद्ध 
होगी । यह बात विश्चित है कि स० रा० अमरीका (और उसी प्रक/र सोवियत 
सघ) का विदेशी सहायता देने में अन्तिम उद्देश्य राजनीतिक है; वह अन्तर्राप्ट्रीय 
मामलों से भारत ज॑से विशाल देश द्वारा अपनी नीतियों का समर्थन प्राप्त करना 
चाहता है। 


सन्‌ १६४६ के अन्त में भारत के प्रधान मन्त्री जवाहरलाल नेहरू स्वयं 
सं० रा० प्रमरीका इस उद्देश्य से गये थे कि तत्कालीन निराशाजनक खाद्य स्थिति 
में भ्रमरीका से खाद्यान्नो की पूर्ति मे सहायता प्राप्त कर पाते; परन्तु अमरीका ने 
१६४१ मे गेहूँ का ऋण देने से पूर्व काफी सौदेवाजी की । स॒० रा० अमरीका की 
कांग्रेस तथा जनता और वहाँ के समाचार-पत्रो मे इस वात पर खुलकर  वाद- 
विवाद हुआ था कि क्‍या भारत को सहायता दी जाये यदि वह अमरीका की शर्ते 
ने भी माने । अ्रव यह प्रइन उठता है कि वे शर्ते क्‍या थी। यहू कहा जाता है कि 
स० रा० अमरीका संयुक्त राष्ट्र सघ के भीवर तथा बाहर सहायता प्राप्त करने 
वाले देशों से अपनी नीति का समर्थन चाहता है और हो सके तो सैनिक गठबन्धनों 
(70479 9#87००5) की सदस्यता भी । यह सव कुछ भारत की स्वतन्त्र और 
शक्ति गरुटो से अलग रहने की नीति के विरुद्ध है। व्यवहार में भारत को वंदेशिक 
मीति अवश्य ही कुछ मात्रा में विदेशी सहायता पाने के विचार से प्रभावित 
हुई हैँ ॥ 34 ल्‍ 


44 *कूथा रश्काए'ड जाध्रा॥पार ३४६प्राफएत्वूव॥ 0॥८ उठोढ छा ए08८९-ग्राउ/प्धड 
अ्कुशा, 96045 इलट्शचााह 0शज्टा क्षवार्ठ फल बज़ाणा 5585 ६0 [0056 +« 
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पर भारत ने विदेशों पर निर्भर होकर अपनों पराधीनता को बढ़ाया है और 
उससे उसकी आ्रात्म-निर्भं रता को बड़ा धक्का लगा है । वैदेशिक सहायता के रूप में 
भारत में विदेशों से ग्रतुल धन आया है, जिसका भारत ने पूणंतया सदुपयोग नही 
किया है ) उसका बहुद् बड़ा भाग सरकारी श्रधिकारियों, ठेकेदारों तथा अन्य 
लोगों की जेदो में पहुचा है और उससे (विशेषकर अमरीकी सहायता से) देश में 
अणप्टाचार बढ़ा है। साथ ही जनता में पहल (वएां080५6) करने की बहुत कमी 
हुई है। श्रब जनता यह आशा करने लगी है कि सभी कार्य सरकार करे । वंदेशिक 
सहायता से भारतीय जनता पर अमरीकी तथा साम्यवादी विचारों और जीवन 
शैलियों का व्यापक प्रभाव भी पड़ा है, जिसके कारण सच्ची राष्ट्रीय शिक्षा व 
संस्कृति और राष्ट्रवादी हष्टिकोण के विकास में बड़ी बाधा उत्पन्न हुई है 
चैदेशिक सहायता के बारे में विभिन्न दलों का हष्टिकोण भी उल्लेखनीय 
है (इस विषय मे कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र, १६६६ में कहा गया है : 
यह मानते हुए कि श्राथिक विकास की प्रारम्भिक मजिल में वाह्म 
सहायता का महत्वपूर्ण भाग रहता है, यह ञ्रति आवश्यक है कि उस # 
काल को निम्नतस सीमा तक कम किया जाये और बाह्य सहायता की 
राश्षि तथा विस्तार को तीव्र गति के साथ कम किया जाये । ऐसा केवल 
तभी हो सकता है जबकि उत्पादन को अधिकेतम सीमा तक बढाया जाए, 
निर्यात द्वारा अपनो आय को बढाया जाये श्र आवश्यक वस्तुओं के 
आयात को कम किया जाये तथा झनावश्यक वस्तुप्रो के आयात को बन्द 
किया जाये । हम जो भी बाह्य सहायता प्राप्त कर सकें उसे पुर्णतया 
अपनी अ्र्थ॑-व्यवस्था के ऐसे क्षेत्रों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाये जो कि 
आत्म-निर्भरता को|दिशा में प्रगति को बढ़ाने मे सहायक हो सके | म्ीन- 
निर्माण, उर्वरक, पैट्रोल, धातु उद्योग भौर उच्च-श्रेणी का प्रशिक्षण 
प्राप्त कामिक का विकास उन पगी में से है जो कि संक्रमण की गति को 
तेज करेंगे । भारतोय राष्ट्रीय काग्रेत यह झनुभव करती है कि प्राथिक , 
श्रौर झौद्योगिक विकास के नये संदर्भ में स्वदेशी की भावना को अविलम्ध 
सुहृढ़ बनाना चाहिए । 
प्रजा समाजवादों दल के घोषणा-पत्र में भो प्रायः समान बातें कही गई 
हैं। नियोजन और विकास की समस्याझो को इस प्रकार हल किया जायेगा कि 
देश “विकासशील घन्‍्लौर स्व-उत्पादक शभ्रथें-व्यवस्था की दिशा में भागे बढ़- सके, 
« जिससे कि बाह्य सहायता पर हमारी निर्भरता क्रमक रूप से कम होः सके ॥ 
संयुक्त समाजवादी दल का मत दै कि भारत की दंदेशिक मीति और उत्तके पोछे 
विचारों को सुधारने के लिए खाद्य के ऋरा को बन्द करना, ऋण द्वारा प्राप्त घन 
पर निर्भरता का झन्त करना एक झावश्यक शर्ते है । जनसंघ के घोषणा-पत्र में 
ऐसा चायदा किया गया है। 


जायेगा १ थे और दक्षिण: र्वी क्के दरों के साथ चावल 
मंगाने के लिए “ सम वे जायेंगे देशी और झात्म-_ 
[नर्भरता पर था जायेगा तर्थ (बिदेशी पू जी की प्रयौग कम से 
किया जामेंगा। कर भी ऊुँछ मकता मीं' में सहयोग 
(णी१०णश 0 आज्ञा दी 
५ जन स्वतन्त् पार्टी का ध्स्वतन्त् धांदी ढाण 
देशी सरकारों से के तथा ही ऋण के विष्द बांस्वी दी गई 
खतावनियां सर्व ज्त रि अरब भाग से कार के 
ऋण नहीं लेना ) आवर्सवीदी सॉर्मी बादी दल है कि सभी (देश 
अदार्थिंगयों पर हो अमर! बी जाये 
मूल्यांकर्स ५ 
कस्त की उद्धशिक नीति उच्च रा जनीतिके दर्शों व सद्धास्तों पर 
'धारित हैं। लजनका कि भारत के से बधान में परगर्णित राज्य नीति के लिदेशर्क 


पसद्धान्ती में समविश कियी गया हैं. * आरतीय परम्परा वे राष्द्रीयता गांधी जी के 
पबचारो के की वैदेशिय नीति का बैल शान्ति भौर मैत्रीपूर्ण सम्बस्धो 
पर'रहां है। इस नीति के मुख्य अणुता आरत के प्रधम प्रधान मन्त्री जूवादईर 
हू रहें। जन्‍्होंने [वश्व-शन्ति3 सहं-भरस्तित्व तथा पचशील के सिद्धान्त 
को ओपनी नीति के मार्म-दर्शर्क पसद्धान्त बनाया उनके ने्ृत्ल जे ही भारत 


50) ) 000 
बेगामी अध्याय आरम्भ में बताया जी चुका है केवल तदस्थता (ए००एशा०) 
की नीति नहीं हैं? वे पे बह सकारात्मक तठस्थता (ए०भे४० 0८७४०) की 
४ ही प्रतिष्शा 


नीति है) हे नि से राज्यों के विदृव-स मद 

द्व ३ इसकी सफलता ते ह व्य रिकता प्र है कि ज्लेक देशों 

जले इसी नीति के क्या हैं (जन मोस्लेवियं७ पा] 

अरब पज्य+ डल्डोनीशियों द उल्लेखनीय है के दोनों 

शरक्ति-र्टर्ट च्ञ्नच्छेव + नापूर्ण सम्बन्ध वें रहे हैं गौर दी स० रा० 
अमरोकी मे सोवियत से दोनो ही मर शक्तिशाली देंगी पृथक विंकार्स 
काफी वे हू आधथिक स्दमता कली है महा प्र भी अंग ृत 
तन होगा आारत भौर न्य समर -विचा चले देशो राष्ट्रीय कील पे 

खहमोग, पृबइव में वा बूनावे रखने के भरत का न्च 
रहें हे. ० हि 
हू हा तु अ्न्तर्यष्द्ीय रो [ति का पन्‍्य आधार है पैक 


बँंदेशिक नोति--२ [. 2४७ 
अध्याय के स्‍्रारम्भ में ही दिया जा चुका है। किन्तु भारत को वंदेशिक नीति की 
- भारम्भ से ही इस स्‍भ्ाधार पर प्लालोचना हुईं कि उसके द्वारा देश के महत्वपूरां 
“राष्ट्रीय हितों को झ्रागे रही वद्यया गया । इस प्रकार की आलोचना सन्‌ १६५६ 
में यह सूचना मिलने पर, कि चीन मे आरतीय प्रदेश पर झपना प्राधिपत्यथ कायम 
.कर लिया था पहले की अपेक्षा कही अधिक सवाक्‌ हो गई। आझाचाय॑ कृपलोनी 

शब्दों में इसका सारांश निम्नलिखित है 
कांग्रेस सरकार की अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में कुछ भी विफलतायें 
रही हो, यह सदंव ही इस वात को न्‍्यायोचित रूप में दिखा सकती थी 
कि उसने अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि की है। 
परन्तु इस सारी प्रतिष्ठा ने भारत में अत्यन्त भावश्यक (राष्ट्रीय) हितों 
को न तो झागरे बढ़ाया झौर न उसकी सीमाग्रों पर तनाव को कम किया । 
' पाकिस्तान के साथ , हमारे सम्बन्ध पहले को भाँति खिंचे हुए हैं। 
कश्मीर प्रश्न भन्तर्राप्ट्रीय दृष्टि में श्रमजाल में फंसा है | “** झपनी 
उत्तरी सीमा पर भारत ने भारत और चीन के बीच टक्कर-रोक राज्य 
:(0णीद्ा ंप8००४7) तिब्बत को बिना विरोध के मिटाने दिया। हसने 
“बहाँ पर चीनो दावे की वैधता को मान लिया है। 
“ ” उपरोक्त तथ्यों के वारे कोई विवाद नहीं है। श्रतः यह स्वाभाविक ही है 
कि उसके लिये सरकार को नोति को दोपी ठहराया जाये अझथवी इस नीति के 
.कार्योत्वयत को, जो विशेष रूप से कश्मीर के १/३ भाग तथा भारत के कई हजार 
वर्गमोल प्रदेश पर विदेशों द्वारा म्रधिकार कायम- होने को ने रोक सकी । यह 
जात इसलिये गौर भी खटकने वाली है कि प्राय: प्रत्येक भारतीय, इस बारे में पक्का 
विश्वास करता है कि दोनों मामलों में भारत का दावा पुणंतया न्यायंपूर्ांहै। 
चीनी कार्यवाही के बारे में संसद में हुये वाद-विवाद मे प्रधान मन्त्री जवाहरलाल 
नेहरू ने यह स्वीकार किया था कि उन्हें चीन द्वारा भारत पर आक्रमण की तेनिक भी 
“आशा न थी | फिर भी ऐसा हुआ है, क्या किया जाये, प्रश्न यह-है 7% ५ 
न्‍ कुछ आलचकों का कहना है - कि भारत की वैदेशिक नीति में आदशंवांद 
को अधिक स्थान दिया गया है; ओर झ्ादशंवाद तथा स्व-हिंत साथ-साथ नहीं 
खल सकते । भारत की वैदेशिक नीति के आधारभूत आदशों का विवेचन पंहले ही 
किया जा चुका है। ग्रतः देखना यह है कि भारत की नीति उन ग्रादर्शों तथा 
स्व-हित की दृष्टि से कहाँ'तक सफ़ल रही- है । भारत की हवतन्त्र नीति की आरम्भ 
में दोनों शक्तिशाली गरुठों ने आलोचना की, परन्तु जब समय बीतनें पर पन्य कई 
देशो से उस नीति को ग्रपना लिया तो इस प्रकार की आलोचनों में कॉफी क्रमी हो 
गई भ्रारदीय नीति को शक्ति का ग्राधार उसका आांदर्शवाद ग्रथवा- विश्व की 
-मैतिक ग्रात्मा, के प्रति अपील रही; और व्यवहार में यह नोति अवश्य ही कुछ 
6. छाबणर & पएश्ण्ाएडणा, कर तर , # -उप7. ४ 


शेड मु भारतीय शासन ग्रौर राजनोति ४ 
है 
असफल रही है। यह सच है कि चीन झौर पाकिस्तान के वीच संकुबित राष्ट्रीय , 
हिंतो के आधार पर भारत के विरुद्ध यठवन्धन हुआ्ना है, परन्तु झाज के द्वुतगामी से । 
परिवर्तनणील जगत में ऐसे गठबन्धन बहुत समय तक स्थायो नदी रह सकते। | 
चीन में जो कुछ हो रहा है, उससे हम एक पाठ सीख सकते हैं। इस विपय में भारत 
सरकार के परराष्ट्र मत्नालय के सचिव श्री दो. एन, कौल ने सन्‌ १६६७ में दिये 
गये एक भाषण में कहा था $ 
अफ्रीका और एशिया में चीनी प्रभाव के चढ़ाव और उत्तार का 
कारण, काफी बडी मात्रा मे, भारत तथा उसके समान सोचने वाले देक्षों 
द्वारा दाक्ति-गुटों से भ्लग रहने की नीति का हृढ़ता के साथ अनुसरण है। 
इस नीति का आदर करना और इसे सुहृढ़ बनाना दक्षिण परर्वी-एशिया 
और सं० रा० प्रमरीका व सोवियत संघ सभी के हित में है-- सम्बन्धित 
देशों के हितों तथा इस प्रदेश में चीनी विस्तार को रोकने, दोनों ही 
हृष्टियों से ऐसा किया जाना उचित है । सैनिक गठबन्धनों से इस क्षेत्र में 
न तो श्ञान्ति ही भझायेगी और न इस क्षेत्र की पर्थ-व्यवस्था व स्वतत्त्रता 
ही कायम रह सकेगी, यह वात वियतनाम में चल रहे युद्ध से स्पप्ट है 
क्षेत्र को सुहढ बनाने के लिये इसकी अर्थ-व्यवस्था का विकास, राज- 
मीतिक स्थिरता, प्रत्येक देश को झपने पररों पर खडे होने की योग्यता 
आवश्यक हैं। इस कार्य में विदेशों से जो भी बिना शर्त सहायता 
मिल जाये, सहायक सिद्ध होगी। इसमे भारत की वैदेशिक नीति का 
दूसरा आधार शान्तिपुर्ण सह-अस्तित्व भी सहायता दे सकता है। इस 
प्रदेश के विभिन्न देशों के बीच, बावजूद इस वात के कि उनकी सामा- 
जिक, राजनीतिक और प्राथिक पद्धतियाँ एक दूसरे से भिन्न है, यह 
अधिक मात्रा में श्राथिक, राजनीतिक और सास्कृतिक सहयोग की 
व्यवस्था करता है रे? 
विदेशी भ्रालोचकों के अनुसार विश्व-शान्ति के प्रति भारतीय दृष्टिकोण में 
एक बात पर उचित घ्यान नही दिया गया है, वह है राजनीति में शक्ति का महत्व- 
पुणुं स्थान । एलेन डी रसेट (#]2॥ 46 ॥२05४४८) ने इस तक को इस प्रकार 
प्रस्तुत किया है : है 
शान्ति को बनाये स्खने में “केन्द्रीय कारक, सारे इतिहास में, आर-. * 
क्षित शक्ति रही है। वार्ता ओर अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने के लिये 
अन्य शान्तिपूर्स उपायों की यह कारक एक आवश्यक दशा रही है 
क्योकि विभिन्न पक्ष यह जानते है कि अन्तिम विश्लेषण में विभिन्न पक्षो 
के बीच शक्ति का सापेक्ष वितरण ही प्ररव का निर्णय करता है। 
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इसमें कोई सन्देह नही है कि शक्ति सन्तुलन पद्धति (9॥[क08 ० ए0०ए८ 
5५शंधा) शान्ति कायम रखने का सर्वोत्तम उपाय नही है, विश्व सरकार 
ही आ्रादर्श व्यवस्था है । परन्तु, विश्व सरकार और शक्ति सन्तुलन दोनों 
की ही अनुपस्यिति में, वार्ता करने के लिये इच्छा का ही लोप हो जाता 
जब कि सभी पक्ष स्वतन्त्रतापूर्वक वार्ता और अपने घ्येयो को हिसक 
साधनों द्वाया श्राप्ति के वीच छॉट करते हैं। **“झान्ति के प्रति भारतीय 
हृष्टिकोण--पंचशील, झास्ति के क्षेत्र का विस्तार, और युद्ध की अपेक्षा 
शान्ति के कार्यो के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के भाग पर बल---ऐतिहासिक 
अनुभव के श्रत्यन्त महत्वपूर्ण पाठ की ओर ध्यान नही देता | 2% 


यहाँ पर भारत की वैदेशिक नीति के बारे में विभिन्न राजनीतिक दलों के 
मत देना प्रतीत होता है। श्री बलराज मधोक के अ्रनूतार जनसंघ का मत निम्न 
प्रकार है : 


भारतीय जनसंघ का यह निश्चित मत है कि नई स्थिति में शक्ति 
गुटों से अलग रहने की नीति ग्सगत हो गई है। भारत शक्ति ग्रुठों से श्रलय 
रहने की बात सोच सकता था जब कि विश्व सयुक्त राज्य अ्रमरीका और 
सोवियत संघ के नेतृत्व में चलने वाले युद्ध मे रत दो गुटो में विभाजित था 
और जबकि यह्‌ श्रपने को उनके शीत-युद्ध से अलग रखना चाहता था। 
परन्तु भारत अरब शक्ति ग्रुटो से श्रलग नहीं रह सकता, जबकि वह एक 
उदासीन दशंक नही रह गया है, वरन्‌ उसे युद्ध में घसीट लिया गया है। 
अब विश्व बहु-भुवीय हो गया है जिसमे कि सबसे अधिक जीवित दो 
ज्रुव नई दिल्‍ली और पेकिग हैं । झ्रव तो दुसरे देशों को इन दोनों महान्‌ 
एशियाई शक्तियों में से किसी एक के साथ मेल करना है अथवा उनके 
प्रति तटस्थ रहना है ।*“'भारतीय जनमघ चाहता है कि भारत एक, 
स्वतन्त्र वैदेशिक नीति का श्रनुसरण करे । यह चाहता है कि भारत सभी 
देक्षों ,से प्रलग-अलग द्विपक्षीय समभौते करे, वे चाहे किसी गुट से 
सम्बन्धित हों या न हों, और ऐसे समझोौतो का आधार आपसी हित तथा 
पारस्पिरिकता हों। स्थूल शब्दों मे, इसका अर्थ यह है कि भारत ऐसे 
देशों के साथ अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करे जो कि रावलपिडी 
और पेकिंग के विरुद्ध सधर्ष में भारत का साथ दे सके । 


जनसधघ के विचार में भारत द्वारा सयुक्त राष्ट्र में साम्यवादी चोन 
के प्रवेश का समर्थन जारी रखना तथा फॉमूंसा आधारित चीनो गरयतन्त्र 
को मान्यता न देना भारत के श्रेष्ठ हित्तो के विरुद्ध है। अत्त: जनसंघ 
चाहता है कि भारत फॉर्मूसा के साथ निकट राजनयिक, सॉस्कृतिक झोर 
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५४०६ ). भारतीय जासन और राजनीति 


आधिक - सस्वस्धों का विकास करे। परदिचमी एशिया के मुस्लिम देश/ 
अफगानिस्तान|को छोड़कर, भारत-पाक विवाद के बारे में सामान्यतः 
पाकिस्तानी पक्ष का समर्थव करते रहे हैं परन्तु उन्होने यह मान लिया है 
कि इजराइल के साथ उनके संघर्ष में भारत उसका समर्थन' करेगा। 
जनसघ चाहता हैं कि उनमें से प्रत्येक के साथ पारस्परिकता पर आधा- 
रित नीति को श्रपनाया जाये और भारत में अरब लीग के प्रतिनिधि को 
प्रदान की गई मान्यता वापस ली जाये । “*“जनसंघ चाहता है कि भारत 
अफगानिस्तान के साथ यथासम्भव घतिष्ठतम सम्बन्ध 'स्थापित करे, 
जिससे भारत की कई वातों में समानता है। भारत का' पाकिस्तान में 
रहने वाले पख्तुनो के प्रति एक नैतिक कतेव्य है, जिनका उचित स्थान 
अफयग्रानिस्तान अपने प्राकृतिक गृह-देश में है। *“जनसंघ चाहता है कि. - 
पूर्वी यूरोप के उन देशों से निकट सम्बन्धों को विकसित किया जाये जो 
रूसी संरक्षण की दो सदियों के वाद स्वतन्त्र नीति का अनुसरण आरम्भ 
करे रहे है । जहाँ तक सें० रा० अमरीका और सोवियत सघ का सम्बन्ध 
जतसंघ उनके साथ मैत्रीपुर्ण सम्बन्ध बनाये' रखना चाहता है पौर 
उनके साथ सहमति के क्षेत्रों के विस्तार के” लिये प्रयत्न जारी रखेगा, 
परंस्तु साथ'ही वह प्रयत्न करेगा कि भारत की उन पर निर्भेरता कम 
हो'। “पाकिस्तान भारत का शत्रु है' झोर बना रहेगा; इसका भ्रस्तित्व ' 
ही भारंत के भ्रति शत्रुता और आक्रामकता की स्थिति बनाये रखने में ' 
है । उसके प्रति श्रव॒ तक भारत ते जिस'नीति का प्रनुसरण किया है, 
उससे उसके शासकीय केन्द्रों मे यह विचार वन गया है कि भारत के विरुद्ध 
आक्रामक कार्यवाहियों से लाभ होता है। अतएवं जनसघ चाहता है कि 
भारत सभी मामलो में पाकिस्तान के प्रति एक कठोर और पूर्णतया 
पारस्परिकता की नीति का पालन करे ।१९ हर 
श्री सुरेन्द्र मोहन के अनुमार प्रजा समाजवादी दल का मत निम्न 
प्रकार है ' 
द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद दो शक्ति-गुटो. के ढकराब की वास्त॑- 
विक , प्रतिक्रिया के रूप में भारत आवारा शक्ति-गुटो से अलग रहने का 
निश्चय वुद्धिमत्तापु्णं था। फिर भी, चीन झौर सोवियत संघ के प्रति 
उसके पक्षपातपूर्ण भुकाव ने, सं० रा० अमरीका और पाकिस्तान के 
दीच सैनिक संधि की प्रतिक्रिया के रूप में, उसको शक्ति-थ्रुटों से दूर रहने 
की नीर्ति के सिद्धान्त को कुछ सीमा तक गिराया *"। कऋमशः शक्ति” 
गुंठो से प्रलग रहने की नीति सोवियत ग्रुट से मिलने की पर्यायवाची हो 
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वेदेशिक नीति--र ( शक 


गई-। जबकि सरकार ने, जनता के व्यापक समर्थन के साथ उचित रूप 
में ही, उपनिवेशवाद विरोधी सधर्पों का समर्थन किया, स्वेज के-संकद 

» 'काल,के दौरान इजिप्ट से समेकन की अभिव्यक्ति की और आक्रमण की 
प्रिन्दा की, हगरी और तिब्बत के बारे मे उसकी दिलमुल नीति,ने यह .- 
स्पष्ट कर दिया कि भारत की शक्‍ितृ-गुटों से अलग रहने की नीति 
झ्रसफल रही है। 


५ 


उनको उत्तर देते हुये जिन्होने ठोक समझकर, बह घोधित किया कि भारत 
कूभी भी अ्र्पु शस्त्रों के उत्पादय की बात न सोचेगा, प्रजा समाजवादी -दल की 
कार्यकारिणी ने हढ़ता पूर्वक यह कहा-- हम देश की प्रभुता और स्वतन्त्रता 
बनाये रखने से किसी भी अन्य बायदे को उच्चतर नही मानते ? उसने सं० रा० 
श्रमरीका युनाइटेड़ किगंडम या सोवियत सघ द्वारा आर्णावक छत्री की व्यवस्था , 
सम्बन्धी प्रस्तावों का विरोध किया और कहा कि इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा 
पड़ा है जिनमें कि रक्षक छत्री समय पर न खुबी । अतएवं उसने इस बात पर 
जोर दिया कि इस विकास की गति को उस स्तर तक कम से कप्त समय में चढ़ाने 
के लिये शीघ्र ही पग उठाये जायें जिससे कि प्रतिरक्षा के सभो बस्त्रों का प्रार्खोवक 
दास्‍्त्रों सहित, हम अपने भाप उत्पादन कर सके । । 


विश्व की स्थिति का पुनरावलोकन करते हुये प्रजा समाजवादी दल ने प्रपने 
शप्ट्रीय सम्मेलन में, जो दिसम्बर १६६६ में वम्बई में हुआ, यह श्रस्ताव, पास 
किया : (विश्व का राजतीतिक हृश्य तेजी के साथ बदल रहा है और स॒० रा० 
भ्रमरीका व सोवियत संघ के बीच तनाव में कमी होने के वाद शीत-युद्ध का केस्द्र 
प्रफ़ोकी-एशियाई महाद्वीप में चला गयृत है_। सप्ट्रीय सम्मेलब, १६६६ के प्रस्ताव 
में कहा गया है : “भारत ही वह देश है जिसे चीन और उसके साथियों को 
चुनौती स्वीकार करने के लिये अ्धिक्रतम प्रयृत्त करने चाहिये, तव तक जत्र तक कि 
शान्ति-प्रिय राष्ट्र उसकी भूमिका की सराहना करना प्रारम्भ करें। उस्ते नमनीय 
चँदेशिक नीति का पालन करना चाहिये। पूर्वी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय - 
पश्चिमी यूरोउ में आर्थिक प्रफुल्लता और झक्तति-गुटों से स्वतन्त्रता, और विकास- 
घील देशों में श्राथिक हितों की वृद्धिपूर्ण सहमति जिसका युगोस्लेविया, मयुक्त 
प्ररव गणराज्य और भारत के बीच समभौता है, नये कारक है, जो सावधानी- 
पूर्ण ध्यान की माँग करते है और हमारे दृष्टिकोश में नमनीयता को भी, जो कि 
हमारी बैदेशिक नीति को पैदा करनी चाहिये। अभ्रतः'प्र० स० दल के चुनाव 
घोपसा-पत्र में कहा गया 


प्रज! समाजवादी दल एक स्व॒तन्त्र वेदेशिक नोति का समर्थक 
सैनिक गठबन्धनों, का विरोधी है, जो अवश्य ही महान्‌ः शक्तियों की 
राजनीति के साथ पेवीदर्गियों की प्रोर जाते हैं। पार्टी वो प्न्तर्राष्ट्रीय 


भर भारतोप शासन स्‍भोर राजवीनति 


घटवाग्रों पर प्रथता निर्रेय न्याय शोर मौपित्य के म्राधार पर हरेगी 
झोर राष्ट्र के प्रत्यन्त महत्वपूर्ण द्वित को रक्षा करेगी ॥2% 
भारत को बेदेशिक नीति के बारे में स्वतस्त पार्टो का मत, श्रो सो० प्रार० 


ईरानो के प्रमुस्तार निम्नतिसित है : 


५ 


हमने तिब्यत में एक छोटे प्रोर झान्ति-प्रिय पड़ौसी के प्रति 
विश्वासपात किया; फोरिया भौर हिन्द-ीन में हम यह सानने के जिये 
तैयार नही हुये कि प्रान्‍्रमण डिसने शुरू किया; इ्डोनीमिया में हम उन 
दश्नमक्तों के अति श्पने उत्तर में झहुत प्रधिद सावधान रहें, जो कि 
प्रपने देश को प्रत्याचार भोर राजदोह से बचाने का प्रयत्न कर रहे ये । 
पत्र प्रश्न उठता है कि ऐसा श्यो हुमा ? बात मह है हि दमारी मंदेशिक 
नीति का साम्मयाद के पक्ष में निश्चित आुकाय था) हमने यह विश्वास 
करने से इन्फार कर दिया कि चोन जंसा समाजवादी देश हम पर प्राक- 
मर फर सकता था। **भ्रतः यहू स्पष्ट है कि दुमारी त्थिति भोर 
समस्याप्रो का सरकार द्वारा निर्धारण नंराश्यपुर्ण सीमा तक गयत रहा है । 
उन्होने प्न्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद की वाह्तविक प्रकृति को समकता ही सही 
चाहा । हमारी स्पिति में दु.स फी बात सरकार द्वारा भावाई गई नीति 
या सीतियाँ उतनी नही है जितनी कि हमारी झ्राधारभूत भरशिवृत्तियाँ हैं । 
हमारी नीतियों में साम्यवाद के पक्ष में ऋुफाव का प्रवस्प ही त्याग फ़िया 
जाना चाहिये | उसके बाद हमें भ्रपने को हीनता की मनोग्रन्यि से स्वतस्प 
करना चाहिये, जो कि हमें प्रात के विश्व में भन्‍्त निर्भरता के निद्धान्त 
को मानते से रोकता है । तब हम खुशी से मलेशिया जैसे देशों के साथ 
खुशी से सहयोग करेंगे, जिसते कि दक्षिख-वूर्वी एशिया के सध का विचार 
प्रस्तुत किया है ।77 

ग्रन्त में, हम डा० राजन के इस मत को स्वीकार करते हैं कि भारत की 


चंदेशिक नीति व्यवहारवादी (8०8794४0) होनी चाहिये । उन्होने सन्‌ १६६४ में 
अपने एक लेख में कद्दा है : 


यहू एक बहुत ही बुद्धिमत्तापू्ण निर्णय था कि स्वतस्त्र भारत मे 
प्रपनी वंदेशिक नोति के ध्येयो को अ्राप्त करने के लिये शवित-गुटों से 
झलग रहने के व्यवह्ारवादी उप्रायों को झंगीकार करना पसन्द किया । 
किन्तु, पद्वह वर्ष से अधिक के काल में उस नीति के परिचालन में हम 
कही कही पिद्धान्ततादी (0०८४79/7०) और अपने ढंग की अनोखी 
गक्ति-गुदों से श्रतग रहते की नोति के वन्दी रहे, जिसका ग्न्तराप्ट्रीय 





२0 >णा3७, 5.६ है(: (#बै५ ऊंशर:क्ूब 774 | 746 252 #०२, २874., #7. 9, (४ 
डा गबए, 0. ६... 47... कांड फछायएत कागद.'ह 7/2 उहदाबबारतव ट, 


ईैशर्व, 22- 46-20. * 


वेदेशिक नोति--२ [. ४५३ 


सम्बन्धों के परिवर्तंनशील नमूने को वास्तविकताओ से वृद्धियूर्ण मात्रा मे 
सम्पर्क खो गया | इस प्रकार भारत सरकार ने कुछ ऐसे सिद्धान्त में 
विश्वास किया कि सुदृढ प्रतिरक्षा व्यवस्था बनाये रखना और । या वैदे- 
शिक सँनिक सहायता का स्वीकार करना शवित । गुटो से श्रलग रहने की 
नीति से असंगत थे तथा यह कि यह नीति ही (बिना पर्याप्त प्रतिरक्षा 
तैयारियों के) किसी प्रकार हमारी सुरक्षा का सरक्षण कर सकेगी । अन्य 
अनेक राज्य, जिन्होंने शक्ति-गुटो से अलग रहने की नीति अंगीकृत की 

हुई है, या तो सैनिक गठबन्धनों (ए्रकंधए 8)॥4०65) में सम्मिलित 

हुये (उदाहरण के लिये, सीलोन, युगोसलेविया श्र मलाया) अथवा 
उन्होंने वैदेशिक सेनिक सहायता को, झीत-युद्ध में भाग लेने वाले प्रधान 

राष्ट्रो से भी लेता स्वीकार किया (उदाहरण के लिये, इन्डोनीशिया और . 
इजिप्ट ने सोवियत सघ से और युगोस्लेविया ने सं० रा० अमरीका से) 

भौर उन्होने ऐसा (हमारे मत मे भी) बिना सिद्धान्त से गिरे हुये किया । 


ऐसे ही, प्रतीत भे, शक्ति-गुटो से अलग रहने की नीति को अपने 
विशिष्ट ध्येयो की प्राप्ति का साधन मानने के बजाय हमने यह प्रभाव 
डालने का प्रयत्व किया कि शक्ति-गुटो से श्रलय रहना ही विश्व के 
मामलों में हमारी भूमिका की सबसे बडी चिन्ता थी उसके आगे, हमने 
शवित-गुटो से अलग रहने को एक उच्च नैतिक स्तर पर रखने प्रथवा 
उसे एक ऐसे न॑तिक आदेश के रूप में स्वीकार करने का प्रयत्न किया, 
जिससे किन्‍्ही भी परिस्थितियों में हटना नैतिकता से गिरना होगा । ये 
दोनो ही गम्भीर भूले थी, श्रौर यदि उन्हें शीघ्र ही न सुधारा गया, तो 
हम अपने जीवनदायिनी राष्ट्रीय हितों तथा अपने अस्तित्व को भी खतरे 
में डाल देंगे, चूंकि शक्ति गरुटो से अलग रहना तो केवल एक राजनीतिक 
नीति है, जिसका हमे तभी तक अनुसरण करना आवश्यक है जब तक कि 
यह हमारे राष्ट्रीय हितो को प्राप्त करे और प्रोत्साहन दे । 

हमारी वंदेशिक नीति का एक दूसरा सैद्धान्तिक पहलू भाणविक 
शस्त्रो के उत्पादन के बारे में रहा है। वर्षों से हमारे सरकारी प्रवक्ता 
अपने को ठीक मानकर जोर के साथ यह घोषित करते रहे है कि यद्यपि 
आर विक शवित के विकास में भारत सबसे अधिक विकसित देश है, फिर 
भी हम उस झक्ति का प्रयोग आणविक शस्त्रों के वनाने के लिये नहीं 
करेंगे। प्रधान मत्री नेहरू ने इस मत को चीनी झाक्रमण के 
बाद भी दोहराया और इस बात की सारपूर्ण साक्ष्य के सामने कि 
चीन आणुविक शस्त्रों को बनाने की परियोजना को कार्यान्बित कर रहा 
है। ** कुछ वर्ष पूर्व तक, इस देश में सरकार और जनता दोनो ने ही' * 
ब्रिटिश वंदेशिक नोति के काल द्वारा परीक्षित सिद्धान्व--स्थायी मित्रो 


५५८ ] भारतीय मासन पग्रोर राजनो[ति 


भयवा स्थायी झत्रुप्तो पर निर्भर ते रहने बरन्‌ स्थायी हिंनों को प्राएउ, 

करने का प्रयत्त करने की नीति--में विध्याह नदीं रखा । प्रतेक़ वर्षों तह 

देससे बह विश्वास किया कि घूँंकि चोन सदियों से एक मैजीपूर्ए पशेगी 

था, यह ऐसा ही रहूंगा, प्रतः हमें उस देश से सम्भावित सतरे के विमउ 

प्रतिरक्षा की तेयारों करते की भी प्रावश्यकता ने थी । 

डा० राजन के प्रनुतार भविष्य के लिये हमे दो वाठ सीसने हैँ । प्रथम, 

क्या व्यवद्षारवाद मौर प्रनुभयवाद, जो कि मानदों मामलों में सफ़जता के लिये इतने 
भावश्य हैं, बंदेशिक नीति के सयालस के लिये तो थे कही प्रधिक प्रावग्य हैं ; 
क्योंकि व्तमात भन्तर्राष्ट्रीय समाज की प्रति ही देसी है। यह प्रभुत्वपूण्ं राग्यो 
का एक प्रति जंदिल भौर प्रतियोगी सम्राज दै। दूसरा, हमें प्रस्तराब्द्रीय मासलों 
में यत पर्द्रह बर्षों के प्रनुनव सवा दीघेंकालीन ब्रिटिश प्रनुभय में यह पाठ सौसना 
चाहिये कि हम भपनी सरकारों पोषणाप्रों झो भाषा प्रौर स्र-भली में मुनिडियतः 
कम उग्र तथा भधिक सावधानीपुर्ण प्रौर यभीर रहें !१२ 
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भष्याय २२, 


उपसंहार- 


१५ भारतीय प्रजातन्त्र 


प्रजातन्प्र के विभिश्न रूपो में से दी प्रमुख हैं--संसदीय प्रजातन्त्र और, 
राष्ट्रपति शासन । युनाइटेड किंगडम गौर स० रा० अमरीका [क्रमशः उनके सबसे 
प्रच्चे उदाहरण हैं। यह स्वाभाविक ही था कि भारतीय संविधान के निर्माता, 
ब्रिटिश जाति से दीघ॑कालीन ससर्म के कारएा और वब्रिटिय शासन-कांल में हुए ' 
सर्वधानिक विकास के परिणामस्वरूप, ससदीय प्रजातन्त्र को अपनाते | वास्तव में 
भारत की स्वतन्त्रता से पूर्व ही केविनेट मिश्वन योजना के अन्तर्गत केद्र में इस' 
प्रकार की शासन प्रणाली प्रारम्भ की गई थी और गवरनेंरों के प्रान्तों में सन्‌ 
१६३७ से ही इस प्रकार की शासन प्रस्माली चल रहीं थी | इस प्रकार भारत में 
प्रजातन्त्र को लागू हुए दो दशी से ऊपर बीत चुकी हैं। भारत के संविधान के 
प्रारम्भ से श्रव॒ तक देश में ४ आम चुनाव हो चुके है। भारत के संविधाम के 
प्रन्तगंत २१ वर्ष से श्रधिक प्रायु वाले सभी वयस्कों को मताधिकार प्राप्त हुमा, 
प्रतः मतदाताग्रों की सख्या की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातम्त्री ' 
देश है। चारों ही ग्राम-चुनाव बड़े झान्तिपुर्णा ढग से सम्पन्न हुए श्रीर उनकी , 
| शी परंवेक्षकोंने भी सराहना की । सचु तो यह है कि चुनावों ने भारतीय 
प्रजातत्रात्मक पद्धति की स्वस्थता को सिद्ध कर दिया है । इस सम्बन्ध में निम्न 
लिखित टिप्पणी उल्जेखनीय है ह 
* अन्य लोगो के साथ उच्च राजनीतिक नेताग्रों का भी यह मत था 
कि चौथे प्राम चुनावों को स्थगित किया जायेगा अथवा वे नही होगे । 
उनमें से कुछ ने श्रपनि सन्देहों को सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त किया और 
दूमरो ने ऐसी बाते झ्रापतती बातचीत में कहीं ! चुनावों से पूर्व महीनों 
तक वातावरण हिसा से पूर्स रहा । परन्चु अनेक वतिराश्नपुरं मुल्याकनों 
के विपरीत चुनावों को स्थग्रित नहीं किया गया और वे उतनी सफलता- 
पूर्वक सम्पन्न हुए, जिंतनी कि दीर्घकालीन प्रजातन्व्रात्मक परम्परा वाले 
देशों में भी साधारणवया श्राप्त नही होती। सरकारी ओर प्रैस के 
पनुमानों के श्रमुसार मतदान में पहले को अपेक्षा मतदाताग्रों के अधिक 


२५६ | भारतीय शासन बोर राजनीति 


प्रतिशत ने भाग लिया। यह बड़े आहइवर्थ की बात है कि इस बार वावजुद 

जवाहरलाब नेहरू जैसे लोकप्रिय नेता के ग्रभाव के मतदाताओं में 

उत्साहपूर्वक वहुत बड़ी संश्या में मतदान में माय लिया । यह मतदाताओं 

की परिपक्ता और भारतीय प्रजातन्प की स्वस्थता का निश्चित चिन्ह है। 

मदि वे, जो इस देझ्ञ में प्रजातत्त्रिक चुनावों की सस्या के झीशम हो 

प्रस्त होने की भविष्य वाणी कर रहे थे, गलत सिद्ध हुये हैं, तो वे भी, जो 

भारत के लिये सनिक अ्रधिनायकशाही की भविष्यवाणी करवे रहैँ 

है, भूठे भविष्य वक्ता सिद्ध होगे।? 

किसी भी शासन प्रद्धति की सफलता इस बात में है कि वह ह्थायित्व 

(शभ४४।॥9) को सुनिश्चित बनाये | इस हृष्टि से भारतीय प्रजातस्त्र भ्रन्य अनेक 
प्रजातत्त्री देशों की चूलना में बहुत अधिक सफ़ल रहा है। जबकि वर्मा, 
इन्डोनी शिया, पाकिस्तान तथा हाल ही मे स्वतन्थता प्राप्ठ करने वाले अनेक 
देशों में प्रजातव्रात्मक पद्धति थ्रतफल हो चुकी है, भारत में प्रजाततरात्मक पद्धति, 
बावजूद अनेक कठिन परिस्थितियों के, स्यूनाधिक मात्रा में सफल रही है। भव 
तो अनेक पर्यवेक्षको का मत है कि कई राज्यों में का्रेस विरोधी दलों को बहुमत 
मिल जाने के परिणामस्वरूप कांग्रेस की एकाधिकारी सत्ता का थन्त हुआ है ग्रौर 
सच्चे भर्थ में, प्रजातस्त्र की स्थापना होगी / चौथे आम चुनावी के परिणामों से 
विरोधी दलों के नेताप्रो श्ौर कार्यकर्ताओं में यह विश्वास पैदा हो गया है कि वे 
सर्वधानिक गौर घान्तिपूर्ण तरीकों से सत्ता प्राप्त कर सकते है। प्रतएवं उनका 
प्रजातस्त्र में विश्वास पहले की अपेक्षा कही अ्रधिक चुहड़ ही गया है 


स्वतन्त्रता प्राप्ति में थव् तक के लगभग २१ वर्ष में भारत ने विभिन्न क्षेत्रों 
मे उल्लेखनीय प्रगति को है, जिसका श्रेय अधिकामतः देशा की प्रजात ब्ात्मक पद्धति 
को ही दिया जाना चाहिये । सर्वप्रथम, भारत के राज्य-क्षेत्र में सम्मिलित सभी 
देशी रियासतों का भारदीय सघ में एकीकरण सुगमतापूर्वक ही यया और उसमे 
स्वेच्छाचारी तथा वैयक्तिक झमन के स्थान पर प्रणातत्रात्मक पद्धति लागू हुई । 
दूसरे, सनू १६५६ में राज्यों का पुनर्गठन हुआ: जिससे देश की बहुत बडी जनता 
फी राजनीतिक अभिलापाये पुरी हुईं। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तत तथा तये 
राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया ग्रव लगभग पूर्य हो चुकी है | इस कार्य की गति 
झधिकाशत बहुस॒ख्या की इच्छा के ग्रनुसार सहमति के झाधार पर हुई है, यद्यपि 
ग्रान्दोलनों और हिंसापूर्ण घदनामों का भी उसमें भाग रहा है | तीसरे, विभिन्न 
संघीय लेती में भी प्रजातजात्मक पद्धति को कुछ सीमाओं के अधीन लागू किया 
गया है । वौये, विभिन्न पडौसी राज्यो और स्ीय क्षेत्रों की सामान्य समस्याओं 
को सहयोग द्वारा हते करने के लिए जोतल परिषद्‌ ग्रठित हुई है । 





है. सीजबीकाब शीश, स्ंट2, 22, 7267. 


ध उपसहार [ ५५७ 


परन्तु झ्ाज के विश्व में राजनीतिक प्रजातन्त्र श्पर्याप्त है; अ्रतएव सामार्जिक 
प्रौर झाधथिक क्षेत्रो में भी प्रजातन्त की स्थापना श्रावश्यक है । सविधान मे समा- 
विप्ट मुल्त अधिकारों के प्रदान किये जाने से सभी नागरिकों का कातूनी पद 
और सामाजिक दर्जा प्रायः एक समान हो गया है। अनुसुचित वर्गों व जब-जातियो, 
पिछड़े हुए वर्गों और छित्रियों को समाज में समान पद दिलाने की दिल्ला में अनेक 
सराहनीय प्रयत्त हुये है भर आवश्यक कानून बने है । जनसाधारण के जीवन- 
स्तर को ऊचा उठाने तथा देश के श्राथिक विकास को तीब् गति से आगे बढ़ाने 
के लिये सरकार ने नियोजन (97४98) को अपनाया है। नियोजित आ्थिक 
विकास हेतु भारत में तीत पच-वर्षीय योजनायें कार्यान्वित्त हो चुकी है भौर चौथी 
पंचु-वर्षीय योजना की रूपरेखा लगभग सैयार है। एक पन्निका ने “२१ वर्ष' शीप॑क 
के प्रन्तगंत सकेत किया है - 
विश्ुद्ध मानवी झब्दों में, सार्थक उपलब्धिया प्राप्त हुई है। जीवन 
की आशा का काल सम्बा हो गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाश्रों 
का प्रसार हुआ है; शौर बावजूद वृद्धिपुर्ं बेरोजगारी के रोजगारके 7 
अवसरों का विस्तार हुआ है । इसी प्रकार, पर्थ-व्यवस्था के क्षेत्र मे श्राज- « 
हमारे उद्योगों का धरातल वृहत और परिप्कृत है। प्रौद्योगिक उत्पादन | 
में लगभग १५० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कृषि पैदावार दो-गुनी हो 
“आई है। राष्ट्रीय आय नियोजन के युग से प्रूवं की अपेक्षा महत्वपूर्ण 
मात्रा मे ऊंची हुई है, यद्यपि प्रति व्यक्ति श्ाय में सुधार बहुत कम *+ 
हुश्ना है ।? 
प्रजातन्‍्त्र की सफलता का एक पहलू और है । प्रजातस्त्र में नागरिकों के 
स्वतन्त्रता सम्बन्धी अधिकार सुरक्षित रहने आवश्यक है। भारतीय सविधान के 
प्रन्तर्गंत नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति, सभा करने, संगठन बनाने, देश में 
कही भी झ्राने-जाने आदि के मुल अधिकार मिले है और उन पर केवेल उचित 
प्रतिबन्ध ही लगाये जा सकते है | इसी कारण देश में विरोधी दलो के अस्तित्व 
को कोई खतरा उत्पन्न नही हुआ है; वास्तव में लगभग २० वर्ष तक एक ही पमुख 
दल के सत्तारूढ़ रहने पर भी विरोधी दलों का महत्व कम न होकर बढता रहा है 
और चौथे आम चुनावों के परिणामों ने,वो इस वात को स्षिद्ध कर दिया है कि 
भारत भे प्रजातन्त्र की नीव सुहढ है । सरकार के विरोधियो, यहाँ तक कि साम्य- 
वादियो-को भी, जो प्रजातन्त्र के'समर्थक बनते है किन्तु वास्त्राव में नही है, सरकार 
की ग्रालोचना और विरोध करने की उचित, यात्रा से भी थ्रधिक स्वतन्त्रता प्रास्त 
“रही है । साथ' ही भारत'का प्रैंस “स्वतन्त्र' है और ऐसा होना' प्रेजातन्त्र के लिये 
झति झ्रावश्यक *है। सन्‌ १६४६ के ससंदीय कार्यवाही (प्रकाशन के रक्षण) 


2. उर्जा मैलटएरवंह का 0/8257, 4७9 2968 


के ड का 


शरद ] भारतीय श्ासव और राजनीति 


पर्स 
अधिनियम [#क्षाग्ाध्याक्ा> 270००९०7४785 (#7०8०४०8.. जी 2४9॥०॥॥०7) 
ह०, )956] से प्रैस को मूल्यवान अधिकार मिला है। इस ्रधिनियम के पन्तर्य॑त्त 
कोई भी व्यक्ति किसी समाचारपत्र में संसद के दोनों सदतो की कार्यवाही की 
सांरपूर्ण सच्ची रिपोर्ट प्रकान्िित होने के ज़िये किसी स्यायालय के समक्ष उत्तरदायी 
नही है, जब तक यह सिद्ध न हो जाये कि प्रकाशन दुमविनाएूर्णं हैं! प्रतएव् 
भारतीय सविधान के ्न्तर्गत हमारा प्रैस स्वतन्त्र है, भौर उस पर ससद केंक्‍्ल 
उचित प्रतिवन्ध ही लगा सकती है ।* ५ 
यहा पर ससद की कार्य प्रणाली से सम्बन्धित एक नई प्रक्रिण का उल्लेख 
करना भी उपयुक्त होगा। सन्‌ ६६५४ में प्रक्रिग नियमों (क९०/९४ 06 9:00८व७:०) 
में सरकार का ध्यान ग्राकपित करने का नोटिस (02॥78 26700 ग०7०४) 
देने के नियम को जोड़ा गया । इस नियम. के अन्तर्गत कोई भी अ्र-सरकारी सदस्य 
दिन की कार्य-सूची में किसी नये विपय को सम्मिलित करा सकता है । वह किसी 
भी घदना के बारे में सरकार का ध्यान झआकषित करने का नोटिस देकर उस विपग्र 
पर लघु वाद-विचाद उठाने का ग्रवसर थाता है । यहू आधुनिक ससदीय प्रक्रिया में 
भारत की नई देन है, जो पझ्रति-महत्वपूर्ण है ॥* इसके परिणामस्वरूप संसद की 
शक्ति में वृद्धि हुई है, क्योकि संसद के सदस्यों को सरकार के कार्यों की प्रालोचना 
करने का एक नया अस्त्र प्राप्त हुआ है । 
परन्तु ग्रभी तक तो हमने भारतीय श्रजातन्त्र के एक पक्ष का ही चित्रण 
किया है। इसका दूसरा पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से वर्तमान परिस्थितियों 
मे जबकि जनसाधारण की प्राथिक कठिनाइयाँ बढ़ रही है पौर कांग्रेस विरोधी 
दलों द्वारा मिमित संयुक्त विधायक दलों की सरकारों से जनता की आशा 
निराशापओं में बदल गई है । गिरते हुये मन्त्रिमण्डल राजमीतिक प्रस्थायित्व और 
क्षय के चिन्ह अतीत होते है । पाकिस्तान के राष्ट्रपति प्रव्यूबली ने इस बारे मे कि 
पाकिस्तान में संसदीय प्रजातन्त्र क्यो विफल हो गया जबकि वह भारत में कायम 


के 
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है। निम्नलिसित विचार प्रकट किये है, जिन पर बहुत ही गम्भीरतापूर्वक ध्यान 


दइना ग्रावश्यक प्रोर उचित है 
रे परन्तु इस तथ्य का कि हिन्दू एक प्रजातस्वात्मक राज्य को 
5. शासन के ससमदीय रूप के साथ चला सके हैं यह अर्थ नहीं है कि यह 
पद्धति भारत में स्थिर रहेगी । मेरा विश्वास हे कि परिवर्तन झ्ावेंगे और 
बहू प्रेरणा तथा एकता जो कि स्वातन्त्य प्रान्दोलन ने उत्पन्न की श्रव 
वेयक्तिफ वाद-बिवादों के उदय होने, प्रादेशिक तनावों और भाषायी 
विशिष्टताप्रों के कारण लुप्त हो रही है । काग्रेस पार्टी का खण्डित होना 
प्रवश्यश्आवी है । जब ऐसा हो जायेगा, भारत उन बातों का सामना बाद 
में करेगा जिनका कि हमने पहले किया ।% 
कोई वीर मनुप्प ही भावी महीनों के राजनीतिक भविष्य के चित्रण का 
प्रचत्त कर सकता है। झ्राज की सलवली में सरलतापूर्वके ऐसी चार-पाँच राज्य 
सरकारों को ही गिना जा सकता है, जिन्‍्होने स्व-नाशक प्रवृत्तियों पर विजय पाई 
है । यह कहना सच नहीं होगा कि श्राज जनता देश मे राजनीत्तिक दलों के भविष 
के बारे मे चिल्तित है। बह ठो उसके स्थायित्व ओर प्रश्मासन की सच्चाई व 
निरन्तरता तथा प्राथिक-भार के प्रगतिशील हल्का होने में दिलचस्पी रखती है । 
यह मानना ठीक होगा कि ग्राज प्रधिकतर राज्यों में प्रशासन का उत्साह शौर 
निदेशन सो गया है; (कुछ समय पूर्व तक) राजनीतिक स्वामी भ्रत्यधिक हस्तक्षेप 
द्वारा दिन-प्रति:दिन के प्रशासन को मोडते थे; परन्तु श्राज विपरीत बात सच हैं, 
अपोकि राजनीतिक नेता भपने भ्रस्तित्व को कायम रखने के सघपं में इतने लीन है 
कि उन्हें सरकारी सेवकों के कार्यों पर हृष्टि डालने का तनिक भी, समय नहीं है 
१६६७ के प्रारम्म से भारत में भारतीय , प्रजातन्त्र का थुनर्ज़न्म दु.ख के जग्रत में 
प्रविष्ट हो गया प्रतीत होता है। अनेक विचारधील भारतीय अपने प्रजतन्त्र के 
भविष्य के बारे में, जिस पर हमारी स्वतन्मता निर्भर करती है, निराशा अनुभव 
करने लगे है। कुछ ने सुझाव दिया है कि अर हमें बहु-दलीय राजनीति और स्वार्थी 
राजनी तिज्ञों के साथ २० वर्ष के प्रयोग के बाद, राष्ट्रपति शासन को अपनाना 
चाहिये | इस समय प्रावश्यकता इस बात की है कि छोटे-छोटे दलो से मिलकर 
दो-तीन ग्रखिल भारतीय दलो का विकास हो । अनुभव यह दिखाता है कि ढीले- 
ढाले गठबन्धन सुविधा के विवाहो से अधिक अच्छे नही 


आपके 3... जे कल 
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४६० | भारतीय मासव और राजनीति 


संसदीय शासन के लिये मान्य नेताग्रों (2९६0002880 [ध्यवधय४) की - 
आवश्यकता है--सघ सरकार व राज्य सरकारों में भी। पुराने माने हुये नेताग्रों 
की प्रीढी का अन्त हो यया है और नया नेतृत्व भारी उत्तरदायित्वों को सम्भालते 
के योग्य सिद्ध नहीं हुआ है। वयस्क मताधिकार और विधायकों की बहुत बड़ी 
सख्या में आवश्यकता ने भावी नेताग्रों के ऊपर ग्रधिक भार डाला है । स्वभावतः 
राजनीतिक दीं ने ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा किया जो मतदाताओं को अपने साथ 
ले जा सकें; इस बात की किसी ने चिन्ता न की कि कैसे भौर क्यों ? इसके 
अतिरिक्त चुनावी मे व्यय बहुत बढ़ गया । श्रतः ऐसे उम्मीदवारों को छाँटा गया 
जो ह्वमे अधिक व्यय का भार सहन कर सके अथवा जो अन्य ख्रोह़ों से वित्तीय 
साधन प्राप्त कर सके । ऐसी परिस्थितियों मे अधिकतर विधायक ऐसी प्रथाह्रों के * 
दोपी बने ध्थवा समझे गये जो कि अ्रष्टाचार को वढाने वाली है । 

संसदीय प्रक्रिया के सम्बन्ध से कुछ अभिसमयों (००एएथ्यापं०४४) का 
विकास हुआ है, किन्तु ब्रिटेन में मान्यता प्राप्त स्वस्थ अभिसमयों को भारत की 
ससद तथा राज्यों के विधान-मण्डलों में अ्गीकृत नहीं किया गया है । उनमें से ये 
उल्लेखनीय है, जिनके भ्रमाव में ससदीय प्रजातन्त सुगमतापूर्दक नहीं चल सकता--- 
अध्यक्ष (9929;27) को चुने जाने के बाद राजनीतिक दल से पूर्णतया सम्बन्ध- 
विच्छेद कर देता चाहिये और पपना कार्य पूर्ण निष्पक्षता से करता चाहिये; 
विरोधी पक्ष के मेता के महत्व को स्वीकार करता; बहुमत का विश्वास खो जाने 
पर मुस्यमस्त्री द्वारा परदे-त्याग कर देना; ससदीय प्रक्रिया के नियमों का उल्लधन ने 
करना; एक दल के टिकट पर चुने जाने के वाद देल को व्यक्तिगत लाभ के लिये न 
बदलना; इत्यादि । स्वस्थ अभिसमयों की अनुपस्थिति में विधान-मण्डलों में 
श्रव्यवस्था और गडवड के हृश्य प्रस्तुत होते रहते हैं और ऐमे मन्वि-मण्डल पदों पर 
आ्रासीन रहे है, जिन्होंने विधान-मण्डल के बहुमत का समर्थन खो दिया। ऐसी 
घटनाओं से ससदीय प्रजात्न्त्र के प्रत्ति जनता के विश्वास में कमी उत्पन्न होना 
स्वाभाविक ही है । 

१५ मार्च १६६७ को अपने पुननिर्वाचन के बाद प्रधानमन्त्री क्रीमती इन्दिरा 
गांधी ने राष्ट्र के वाम प्रथम ब्राडकॉस्ट भाषण में कहा : 

कुछ वर्षो से, विद्येषकर गत वर्ष, सरकार, और जनता के बीच 

कभी-कभी अमपूर्ण मुकाबला करने का वातावरण रहा है । मुझे विश्वास 
है कि हम में से प्रत्येक को हिसा अथवा वलपूर्ण तरीकों के प्रयोग पर 
पम्भीर चित्ता है। संसदीय प्रजातन्त्र में ऐसे तरीकों का कोई स्थान वही 
है। देश का शासन और विकास एक ऐसा उत्तरदायित्व है जिसमें समुदाय 
के क्षभी वर्गों औरे व्यक्तियों को भाग लेना चाहिग्रे। मेरा यह प्रयत्न 
होगा कि भाग लेने, मन्‍्त्रणा और वकाद-विवाद के क्षेत्रों का विस्तार हो । 
उस उन्नति में साकेदारी चाहते है । 


कह मत 
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आ्राथिक क्षेत्र में--हमारा ध्येय स्वदेशी या श्राथिक स्वराज्य-है 
ओर हम यह दिखाना चाहते है कि आत्म-निर्भरता लक्ष्य और प्रक्रिया 
दोनों ही है। हमें अपनी जनसख्या की वृद्धि पर नियन्त्रण करना है । 
परिवार-नियोजन मानव दाक्ति के नियोजन का केवल एक पहलू है। 
शिक्षा दूसरा पहलू है। इस वर्ष विद्यार्थियों में अ्शान्ति के लिये कारण 
कुछ भी रहे हो, यह एक चेतावनी है। हमारी शिक्षा पद्धति में अ्रविलम्ब 
सुधार की आवश्यकता है । “यदि आम चुनावों ने किसी पाठ का सकेत 
दिया है तो वह यह है कि देश (नीतियो और कार्यक्रमों) का अ्रनुपालन, 
उन्नति और परिवर्तन चाहता है। शक्ति और उत्तरदायित्व एक नई 
पीढी के हाथ में जा रहे है। झायु की वुद्धिमत्ता और अनुभव के साथ 
युवाओं के आदर्भवाद और झोजस्विता का मेल होना आवश्यक है ।९ 


आज आवश्यकता इस बात की है कि जनता शासन के कार्यो में सक्रिय 
और वुद्धियूर्ण भाय ले--केवल चुनावों के समय ही नहीं वरन्‌ आथिक और 
सामाजिक पुर्नानर्माण के महान्‌ एवं कठिन कार्य मे--जैसा कि अ्रभी तक नहीं हो 
रहा है । यह बडे खेद की बात है कि जनता ने प्रजातन्त्र को सफल बनाने में उचित 
उत्साह नहीं दिखाया है। यदि निर्वाचक-मण्डल सतक हो तो वह 'अ्रवाछनीय 
मन्त्रि-मण्डल!” को पदासीन न रहने दे । झाधारभूत कठिनाई यह दिखाई पड़ती है 
कि शक्ति ना-समभ, ग्रामीण झौर श्रशिक्षित वहुसख्यक मतदाताग्रों के हाथ मे है, 
जबकि शहरी, समभदार श्ौर शिक्षित वर्ग अल्पसख्या में हैं और सरकार को बदलने 
में ग्रसमर्थ है । 

प्रो० के० वी० राश्ो के अनुसार जनता की आशाग्नरों और सर्वधानिक 
उत्तरों के बीच बडा अन्तराल (श7९०६ 840 एशफ़ल्शा ॥6 7९096'8 ०४०९४- 
हंणा$ शाप ॥86 ००॥४४(७४४०7०व 765907568) है, शोर सवैधानिक तरीके तथा 
विधायन द्वारा परिवर्तत कठिन हो गया है; और अन्तराल को सभी तरीकों से 
भरने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस प्रकार भारत ने स्वधानिक विरोध और 
जन-श्रान्दोलनों की तकनीकों विकसित की है, श्ान्तिपुर्ण सत्याग्रह से रेथव स्टेशनों 
को जलाने की । तथ्य यह है कि यही ऐसी भाषा दिखाई पडती है जिसे सरकार 
समभ सकती है । इस अन्तराल के परिणामस्वरूप हमारे देश मे जन-नेताग्रों की 
एक मई पीढी का उदय हुआ्रा है। कुछ समय पूर्व तक देश मे ऐसा नेतृत्व था जो 
कि नीतियो को विकसित कर सकता था और बाद में उनके भ्रौचित्य के बारे में 
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भरर३ |] भारतीय झञासन झौर राजनीति 


जनता को शिक्षित करता था । इस प्रकार वे जनता के प्रतिनिधि थे, जो उसके 
वारे में सोचते थे और बुद्धिमत्तापूर्णा ढग से कार्य करते थे । परन्तु ग्राज इस स्थिति 
में परिवर्तन हो गया है। ग्राज के नेताग्रों को चुने जाने के लिये जनता की नब्ज 
को अ्रनुभव करना, उनके मन को जानना ओर उनकी आवश्यकताओं को सन्तुप्ठ 
करना पड़ता है। एक परिभाषा के अनुसार यह वास्तविक प्रजातस्त्र हो सकता है; 
परन्तु जहाँ साधारण जन (7458 ग्राधय) ने जीवन में अपनी दिशा और प्रयोजन 
को खो दिया है, सरकार भी अपनी दिशा भौर प्रयोजन को खो देगी । 


प्रो० राह्नों के अनुसार इसका उपचार दो प्रकार का है। या तो हम फिर 
से श्रेष्ठ व्यक्षिययों, भ्रल्पसख्या, मध्यम वर्ग का थासन स्थापित करें, या जनसाधारण 
को वास्तविक प्रजातन्वात्मक तकनीकों में शिक्षित करे । प्रथम विकल्प सम्भवतया 
फठिन श्र प्रतियामी है ) दूसरा ही मार्य एकमात्र ,हल है; श्रौर इस प्रकार की 
शिक्षा सभी स्थानों पर तथा सभी स्तरों पर--स्कूलों में, परिवारों में, कारखानों 
में, सरकार मे---आ्रारम्भ हो जानी आवश्यक है। जनता को इस बात की शिक्षा 
और प्रशिक्षण मिलना चाहिये कि वाद-विवाद और समभौते द्वारा सभी प्रकार के 
मतभेदों को दूर किया जा सकता है तथा सरकार को सीखना चाहिये कि जन- 
इच्छाओं के अनुसार कार्य को जितना ज्वीघ्र हम यह कर सकेंगे, उतना ही देश के 
लिये भ्रधिक श्रच्छा होगा ।* 

इस समय भारत को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो अ्रपना जीवन देश को 
समपित करने को तैयार हो, जिसकी कल्पना शवित अच्छी हो, भर जो निर्णय लेने 
के लिये समक्ष हो । हिचक और किसी भी ओर को वह जाने की भावना का प्रन्त 
होना झ्रावश्यक है । जनता के लिये स्वतन्त्रता को वास्तविक बचाना भ्रति आवश्यक 
है । श्रपमे श्राप में राजनीतिक प्रजातन्त्र काफी नहीं है; इसे प्रभावी आर्थिक प्रजा- 
तन्त्र से मिलाना चाहिये । हमारे राजनीतिक नेताझों व कार्यकर्ताओं, सार्वजनिक 
सेवकों और शिक्षकों के प्रजातन्त्र और विधि के शासन (70० ०। 9७) में विश्वास 
को पुनर्जीवित करने की झावश्यकता है। यह एक मात्रा हुआ तथ्य है कि स्कूलो 
और कालिजों में ही राजनीतिक विश्वास पंदा किया जाता है । राजनीतिक दलों 
को भी प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था और विधि के शासन में अपने विश्वास को 
पुर्नीबित करना चाहिये । 

श्री के० एम० मुन्शी के मतानुसार भारत में संसदीय भ्रजातन्त्र तीन प्रकार 
के गम्भीर दबावों के श्रधोन चल रहा है, जिनका दूर होना अ्रति आवश्यक है। 
वे दबाव ये है--(श्र) बाह्य खतरे का दबाव; भाक्रमण या श्राक्रमक कार्यवाही; 
तोड़-फोड; राज्य के विरुद्ध विद्रोहात्मक कार्यवाही; (व) पड्यन्त्रकारी अन्तर्राष्ट्रीय 
स्राम्यवाद द्वारा तोड-फोड और विद्रोहात्मक दवाव; और (स) आओआानन्‍्तरिक 
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उपसहार [के 


झनेकीकररण झथवा खण्डन का दवाव ।९ हमारे विचार में, भारतीय प्रजातन्त्र को 
निम्नलिखित से गम्भीर खतरा है--(१) प्रादेशिकता और भाषावाद; (२) साम्प्रदा- 
बिकता; (३) जातिवाद; और (४) भ्रप्टाचार तथा राजनीति में धन की शक्ति । 
यदि हम इन श्रान्तरिक खतरों से सावधान हो जायें और बचने के लिये उचित 
उपाय निकाल लें तो भारत के लिये बाह्य आक्रमण का खतरा बहुत कम हो 
जायेगा । 
इससे पूर्व कि हम इस प्रध्याय के झागामी खण्डों में इन खतरों का सक्षिप्त 
विवेचन करें यह आवश्यक और उचित प्रतीत होता है कि अति सक्षिप्त रूप में 
संसदीय प्रजातन्त्र के विकल्पो पर एक हृष्टि डाल ले। वास्तव मे, प्रजातन्त्र का तो 
आजकल एक ही विकल्प है--अधिनायकतन्त्र (0०५00»॥7), जिसके तीन रूप 
हो सकते है--(१) साम्यवादी अग्रधिधायकशाही, जेसी कि सोवियत सघ श्रौर चीन 
में है, जहाँ व्यक्तियों और समूहों को राजमीतिक स्वतन्त्रतायें “नहीं के समान प्राप्त 
है; (२) फासिस्टवादी अधिनायकथाही, जँसी कि मुसोलिनी और हिठलर के 
अन्तगंत क्रमश: इटली और जमंनी में थी और जो हमारे विचार में प्रथम प्रकार 
की अधिनायकशाही से भी बुरी है, और (३) सैनिक अधिनायकशाही जैसी कि 
कुछ समय तक वर्मा, पाकिस्तान तथा अन्य देशो में रही और जिसे बहुत से व्यक्ति 
सम्भावित समभते है। हमारा विश्वास है कि प्रजातन्त्र सभी दृष्टियों से अ्रधिनायक- 
शाही की अपेक्षा कही श्रधिक अच्छा है । जो लोग अधिनायकश्याही की बात सोचते 
है वे भी उसे केवल अस्थायी रूप मे चाहते है। भारत ने प्रजातन्‍्त्र को सोच-सममझ- 
कर अपनाया है। यदि भारत मे प्रजातन्त्र सफल न हो सका तो भारत को ही नही 
विश्व को वड़ा भारी धक्का लगेगा और प्रजातस्त्र का भविष्य ही अन्धकारमय हो 
जायेगा । भतः हमें प्रजातन्‍्त्र को सफल बनाने के लिये कठिनाइयों का सामना 
करना चाहिये और सभी प्रकार के सम्भव प्रयत्न करने चाहियें। 
आगे यह प्रश्न उठता है कि संसदीय प्रजातन्त्र ही उपयुक्त रहेगा अथवा 

प्रजातन्त्र का कोई और रूप । श्री जयप्रकाश नारायण श्रौर कुछ अन्य विचारक 

पक्ष-विहीन प्रजातन्त्र (एथाज-०55 तथया००४०७), गाधी जी द्वारा प्रतिपादित 

विकेन्द्रीकृत प्रजातन्त्र ((०८शापरभां5ढठ 0९7023०9) तथा प्राचीन भारतीय नमूने 

पर आ्राधारित प्रजातन्त्र की वात कहते है। श्री जयप्रकाश नारायण ने पाइचात्य ढग 

के प्रजातन्त्र पर आक्रमण करते हुये कहा है कि यह भारत के लिये अनुपयुक्त है 

और इसमें आ्राधारभूत कमी है। प्रचलित भ्रजातन्त्र मे उनके अनुतार यह दोष है 
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भ्रद्ड ] भारतीय दास और राजनीति 


कि इसमे अ्रल्पसस्या, वहुसस्या पर शासन करती है। इसका आधार समाज के बारे 
में ग्राशविक हप्टि (3075० शं6छ ० 5००८५) है, जिसमे व्यक्ति ऊपर से थोपी 
गई शबित के अधीन असहाय रहता है । इसके वजाय सम्पुरां वेध शक्ति नीचे से 
आती है, जिसमे से कम से कम ऊपर की ओर वहनी चाहिये। जिस प्रकार के 
प्रजातन्त्र की वह वात कहते हैं उसका दो विशेषणों द्वारा वर्णन किया जाता है-- 
“सामुदायिक! (००ए्गाएग/शांशा) और “भाग लेने वाली (9क्/भ0०४758) । 
ग्रामीण समुदायों पर आधारित राजनीति के एक सच्चे पिरेमिड की रचना की 
जानी चाहिये; राज्य शक्ति के उच्चतर श्रगों को निर्वाचन द्वारा नीचे के निकायों 
से गठित किया जाये और उन्हें केवल अ्वशिष्ट सप्रन्वयकारी कार्य सौपे जायें | इस 
प्रकार नि्णेयो में सभी भाग ले सकेंगे और स्थानीय समुदायों को पुनर्जीबित करने 
पर दलगत राजनीति का ग्रन्त हो जायेगा ।? यह एक आदक्षंवादी विचार है, जिसे 
झ्राज के विश्व में व्यावहारिक रूप देना शभ्रत्यधिक कठिन होगा। फिर भी हमारा 
प्रयत्त यह होता चाहिये कि केन्द्रीकरण की वृद्धि को रोका जाये भौर घिकेन्द्रीकररणा 
को भ्रधिक वास्तविक वनाया जाये । इस विपय में ओ० डो० एन० पाठक ने सत्य 
ही टिप्पणी की है : 
ससदीय सस्थाओ्रों के विरुद्ध शोर में श्रालोचकों ने कभी भी कोई 
काम चलाऊ स्थानापन्न नही सुकाया है, जो कि शासन कार्यों को उतके 
ही प्रभावी ढग से पूरा कर सके जितना कि संसद द्वारा होता है। 
ससदीय पद्धति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह ठीक प्रकार के नेनृत्व 
को उत्पन्न करती है और साथ ही साथ उत्तरदायित्व को सुनिश्चित 
बनाती है । सवोदय और भूदान के समथंकों ने बहुधा ससद को एक 
विदेशी ठथा ग्र-भारतीय सस्था बताया है । यहू बात केवल ग्राशिक अर्थ 
में ही सच है । यदि घासन का कोई रूप है जिससे हम कुछ मात्रा में 
परिचित है तो वह ससदीय झासन है $ झ्राज महत्वपूर्ण प्रश्व यह नही है 
कि यह पद्धति भारतीय है या प्र-भारतीय, किन्तु यह कि क्या यह 
भारतीय संस्था नहीं वन गई है। क्‍या इसका भ्रव तक सफलतापुर्वक 
प्रयोग करके इसे हम त्याग दें ? यदि ससद विदेशी हैं, तो उसी प्रकार 
सविधान, मूल अ्रधिकार, सघात्मक व्यवस्था भ्रौर भारत का प्रभुत्वपर्ण 
प्रजातन्त्ात्मक गणराज्य घोषित होना भी विदेशी हैं ।**“ससद द्वतगति 
के साथ भारतीय राजनीतिक जीवन का केन्द्र बनती जा रही है। यह 
प्रजातन्त्र के अस्तित्व के जीरी रहने का चिन्ह व गारण्टी है। प्रजातन्प 
के लिये ससद की सत्ता के कम होने से कोई अन्य वात अधिक सतरनाक 
नहीं है । इस समय संसदीय पद्धति की अनुप्रयुक्तता ग्रौर ग्रवाद्धनीयता 
की बात करना, उसे कमजोर बनाना तथा प्रजातन्त्र की नीव को पोसला 





9 कतादाउ-ॉ00९5, ४, ॥4., 2#2 69+शग्रशषला बब॑ शा।65 < खारबाग, 7५ २/५ 


उपसहार [ ५६५ 


फरना है| इण्डोनीशिया, वर्मा और पाकिस्तान में घटी हाल की घटनायरो 
से हमारी उत्तरदायित्व की भावना जाग्रत होनी चाहिये ।7९ 

ससदोय प्रजातन्त का एक विकल्प स्विटजरलेड के नमूने का प्रजातन्त्र है, 
जो केवल उसी द्वोटे मे देध में विकमित हुम्ना तथा सफलतापूर्वक चल रहा है। 
भारत जंसे विज्ञाल देश में उस पद्धति का प्रयोग करना सम्भव और उचित न 
होगा । इस प्रकार हमारे सामने केवल एक ही विकल्प रह जाता है--राष्ट्रपति 
शासन पति, जैसा कि सयुकत राज्य ग्रमरीका में है और जिसे पाकिस्तान में लागू 
किया गया है। फ्रास में राष्ट्रपति डी० गॉल के ग्न्तर्गत ससदीय प्रजातन्त्र के साथ 
राष्ट्रपति शासन को मिलाया गया हे, बहू भी एक नमूना हमारे सामने है। 
राष्ट्रपति शासन में कायंपालिका ग्रधिक शक्तिशाली होती है, जो मन्च्रि-मण्डलों में 
अस्थार्यपन को दूर करने के लिये झावश्यक प्रतीत होती है। श्रव तक भारत 
(केन्द्र व म्रधिकतर राज्यों) में एक ही दल का बहुमत व झासन रहा और बहुत ही 
कम प्रवसरों पर और कुछ ही राज्यों में राष्ट्रपति का झासन (/7686९0॥/$ ॥0)6) 
लागू करनों पड़ा । चौथ प्राम चुनावों के बाद अवश्य ही स्थिति पूर्व की श्रपेक्षा 
अधिक खराब रही, जिसके परिणामस्वरूप कई राज्यों में राष्ट्रपति का शासन लागू 
हुप्रा ग्रौर मध्य अवधि चुनाव होगे । ऐसी श्रापातकालीन स्थितियों का मुकाबला 
करने के लिये भारत के सविधान मे उपयुक्त और पर्याप्त प्राविधान है। भ्रतएव 
संसदीय प्रजातन्त्र के स्थान पर राष्ट्रपति श्ासव को अपनाने का विकल्प आवश्यक 
और ग्रधिक श्रच्दा भी नहीं है। देश की वर्तमान राजनीतिक श्लौर झाथिक 
कठिनाइयों का वास्तविक हल प्रजातन्त्र के रूप का परिवर्तन नही, वरम्‌ प्रजातस्त् 
के लिये उत्पन्न खतरों से निवारण है | देश की स्वतन्त्रता और अलण्डता को बनाये 
रखने तथा ग्रान्तरिक उन्नति की गति को वढाने के लिये भी ऐसा करना ग्रति 
ग्रावश्यक और बाछनीय है । 

२. साम्प्रदायिकता 

भारतीय राष्ट्रवाद के सबसे बड़े झत्रु विदेशी शासक थे, जिन्होंने अपने 
भासन को बनाये रखने के लिये साम्प्रदायिकता के उदय और विक्रास में विशेष 
योग दिया । साम्प्रदायिकता का विकास अ्धिकाशतः साम्प्रदायिक अथवा पृथक्‌ 
चुनावो की पद्धति के लागू किये जाने के परिणामस्वरूप हुआ । यहाँ पर साम्प्रदा- 
पिकता के लिये उत्तरदायी कारणो का अ्रति सक्षिप्त विवेचन करना ब्रावश्यक प्रतीत 
होता है । सर्वश्रथम, विदेशी शासकों ने “विभाजन करो और झासन करो” की 
नीति का अनुसरख स्पष्ट रूप मे किया । ब्रिटिश सरकार ने साम्प्रदायिक निर्वाचन 
पद्धति जारी करने की नीति अ्रचानक ही नहीं वरन्‌ जान वुककर अ्पनाई । यह 
नीति नियोजित और युक्ति युक्त थी । मोलें मुसलमानों को चाहता था, सिडेनहम 
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अ्र-ब्राह्मणो को चाहता था। मॉन्‍टेग्यू मे सिस्चों को चाहा श्र मेबदोनल्ड ने दलित 
बर्गों का पक्ष लियां। उनकी व्यक्तिगत पसन्द साम्राज्यवादी नीति के अनुकूल थी, 
जिसका उद्देश्य एक सम्प्रदाय को दूसरे के विरुद्ध खड़ा करना था । इस समस्या की 
उत्पत्ति और विकास में मेहता और पटवर्धन ने त्रिकोण के ब्रिटिश बाज के उत्तर- 
दायित्व पर विशेष बल दिया है। इसके अतिरिक्त यह भी अकादय सत्य है कि 
ब्रिटिश शासकों ने सदैव मुसलमानों में भी प्रतिक्रियावादी व सम्प्रदायवादी नेताओ्ों 
का ही समर्थन किया । साथ ही प्नेक अग्नेज लेखकों ने हिन्दुओं झौर मुसलमानों 
के बीच वैभनस्थ बढ़ाने में महत्वपूर्ण योग दिया। मार्ववेस श्रॉफ जटलेण्ड ते 
*ग्रार्यावर्त का हृदय (776 प८७7 ० 8:५५४श।) में दिखाया है कि हिन्दुओं के 
प्रयत्नों के पीछे तो ग्रपने विश्वास और सस्क्ृति को पाइ्चात्य सभ्यता द्वारा दवाये 
जाने से बचाने की इच्छा थी। मुसलमान भी वहीं लडाई लंड रहे थे और वे साथ- 
साथ इस वात के लिये भी संघर्ष कर रहे थे कि ब्रिटिश सेनाम्रों के हृदने पर कहीं 
हिन्दुओं की वहुसख्या उन्हें न दवाले । वेलेन्टाइन शिरोल ने अपने विख्यात ग्रन्थ 
]0090 छ॥०६६ में एक मुस्लिम मित्र की वार्ता का वर्णोन देते हुए लिखा है; * 
“गौ की पवित्रता हिन्दुओं की ईसाइयो व मुसलमानों दोनों के ही प्रति झत्रुता की 
कसौटी है; और दयानन्‍*द की शिक्षाप्रों का पूर्ण वहाच विदेशी प्रभावों के क्रियात्मक 
विरोध की अपेक्षा हिन्दुत्व का खुधार करने की शोर बहुत कमर है ।” ऐसे ही एक 
लेख में बंक ने लिखा था; “गौ-बध रोकने के लिये हिन्दू मुसलमानों का बहिष्कार 
करने की सीमा तक चले गये, जिसके फसंस्वरूय दंगे हुए * ।” १४ वर्ष तक अलीगढ 
केन्द्रित राजनीति में उसका प्रमुख स्थान रहा था | इसी कारण जब उसकी पृत्यु 
हुई तो सर जोन स्ट्रंची ने कहा था; “ एक ऐसा अंग्रेज जो साम्राज्य निर्माण 
कार्य में एक दूरस्थ देश में लगा था, भर गया है। बह एक सिपाही की भाति श्रपने 
कत्त'व्य स्थान पर मरा है ॥” 
साम्प्रदायिकता के विकास में दुसरा बड़ा कारण सरकारी नौकरियों भर 
विधान-मण्डलों में श्रधिक स्थान पाने की मांग रही। साम्प्रदायिकता की समस्या 
का सम्बन्ध मुख्यतः धर्म से नही वरन्‌ विभिन्न व्यावसायिक वर्गों के भिन्न-भिन्न समूहों 
के झाथिक संघर्ष से था । इसी कारण यह समस्या मुख्यतः शिक्षित व व्यावसायिक 
वर्गों तक ही सीमित थी । सर्वसाधारण जनता से इसऊा विशेष सम्बन्ध नथा। 
तीसरे, साम्प्रदायिकता के फैलाने में साम्प्रदायिक दली झ्लौर उनके नेतांग्रो का विभेष 
योग रहा, जिन्होंने अपने नेतृत्व को झपने सम्प्रदाय के हिठो व स्धिकारों के लिए 
लड़ने वाले नेताग्रो के रूप में बढ़ाया । साम्प्रदायिक दंगो ने भी विभिन्न भम्प्रदायों 
के बीच वैमनस्य और खियाव को प्रोत्साहन दिया, जब कभी दगे हुये तो सरकारी 
ग्रधिकारियो मे उनको दबाने के लिये उचित कार्यवाही करने में ढील दिखाई। 
सन्‌ १६३१ भे कानपुर में हुए दगो की जाच हेनु नियुक्त कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 
भें कहा--एुफक गवाह ने हमारे सामने कहा, यह भाव फैला है कि स्थानीय 
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घपिफारियों ने ऊड्-ें कम नहीं उठाने चाहे, वयोक्ि थे व्यापारियों से कांग्रेस कार्यों 
में सहायता देने पर नाराज थे प्रोर ये यह दिसाना चाहते थे कि अधिकारियों को 
सहायता के बिना थे प्रन्‍ना जीवन भौर सम्पत्ति की रक्षा नहीं कर सकते ।/ 

पाकिस्तान की रचना प्रयवा भारत के विभाजन की झोर ले जाने वाली 
पटनाप्रो का बशुन प्राराम्निक प्रध्यायों में क्रिया जा चुका है। उनसे एुक़ स्पष्ट 
निष्कर्ष यह निऊझतता है कि मि० जिन्‍नाह के नेतृत्व में मुस्तिम लीग ने भारत की 
सर्वधानिक समस्या के हे करने में एक ऐसी रोक लगा दी, जो केवल विभाजन से 
ही हटी । पाकिस्तान छी रखना के उपरात उम्के निर्माण के पक्ष ग्रौर विपक्ष में 
तऊ देना व्यर्थ ही है । यहाँ पर, सेव में, इनना ही कहना पर्बाप्त होगा कि धर्म 
के प्राथार पर *“राष्ट्र' नहीं बनता स्‍ह्लोर पाकिस्तान क्री स्थापना में भी दोन्‍राष्ट्र 
बाली समस्या का सल्तोपजनक हल नहीं निकाला । दोनो ही राज्यों में दोनो प्रमुख 
सम्प्रदायों की जनता बढ़ी संख्या मे रहती है । पाकिस्तान के प्रधान मत्री श्री 
सुद्वारावर्दी ने प्राकिस्तान में सयुक्त निर्वाचन पद्धति का समर्थन करते हुये मुस्लिम 
सलीम द्वारा प्रतिपादित और समर्थित ईं-राष्ट्र के सिद्धान्त की निन्‍दा की । 

देश फे विभाजन से साम्प्रदायिक समस्या का कुछ हज तो झवश्य निकला, 
किन्तु समस्या का भन्त नही हुप्ना । विभाजन के उपरान ही विस्याधितों (4894०६४ 
ए९८५5०॥$) की समस्या उत्पन्न हुई भ्ौर उसने गम्भीर रूप धारण किया। 
पारिस्तान में हिन्दुप्रो के साथ हुये दुग्पंबहार ने हिन्दुओं को बदला लेने के लिये 
उत्माहिव क्रिया | देश के विभिन्न स्थानों में प्रवेक प्रशातिमय घटनाथे हुई और 
श्रुद्ध जनता के रोप को सरकार भी न रोक सकी । उम्र समय राष्ट्रीय स्वय सेवक 
मघ, हिन्दु महासभा प्रादि ने मुसलमानों के प्रति हिन्दुप्तों की नाराजगी को भड़काया 
प्रौर राष्ट्रपिता का जीवन बलिदान हुआ । पश्चिमी पाकिस्तान से श्ाने वाले 
विस्थापितों की समस्या तो कुछ द्वी वर्षों मे सुलक गई, किन्तु पूर्वी पाकिस्तान से 
प्रभी तक बडी सस्या में हिन्दुम्नों का भारत में प्रवेश जारी है। उनके लिये भूमि, 
मकाम, व्यवमाय की समस्या काफी गम्भीर है। कुछ लोग पाकिस्तान से उनके 
बसाने के लिये भूमि वी माँग करने पर जोर देते है तो कुछ पाकिस्तान के प्रति 
जैसे को तंसा वाली नीति पर चलने की भारत सरकार से माँग करते है। जम्मू- 
कश्मीर का प्रब्न भी स्थायी रूप से हल नहीं हुआ है और जब भी पाकिस्तानी 
नेताप्रों की आतरिक समस्याग्रो को हल करने में सफलता मिलती प्रतीत नही होती 
तो वे कश्मीर के प्रश्न को उठा लेते हैं। पाकिस्तान सरकार हिन्दुश्रों के प्रति 
न्यायपूर्ण नीति का पालन नहीं कर सकी है॥ इन सभी कारणों से भारतीय जनता 
में साम्प्रदायिक तत्वों को समर्थन मिलता है । ग्रभी तक केरल में 'मुध्लिम लीग' का 
संगठन थेष है और साथ ही हिन्दुप्नो में भी साम्प्रदायिक मनोव्रूत्ति वाले नेता और 
दल कार्य कर रहे हे । इन ब्रातों मे यह स्पष्ट है कि साम्प्रदायिक समस्या का ग्भी 
ग्ग्त नही हुम्रा है ४ 
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भारत के सविधान द्वारा पर्म निरपेक्ष राज्य (5:००७०7 59०) की स्थापना 
हुई है श्र सभी नागरिकों को समान अधिकार दिये गये है, जिनमें सरकारी 
नौकरियों श्रादि में अवस्तर की समता, धामिक और सास्कृतिक स्वतस्वता मुख्य 
है। डोनल्ड घुजीन स्मिथ वामक पाश्चात्य विद्वान का कथन है : 
भारत एक धर्म-निरपेक्ष राज्य है, उसी अर्थ में जिसमें कि कोई इसे 
प्रजातस्त् कह सकता है। भारतीय राजनीति और भासन की विभिन्न 
अप्रजातान्त्रिक विशेषतायों के बावजुद, संसदीय प्रजातन्त्र चल रहा है, झौर 
काफी झक्ति के साथ । उसी प्रकार पधर्म-निरपेक्ष राज्य; यह आदर्श स्पप्ट 
शब्दों में संविधान में समाविष्ट है, और इसे सारपुर्ण मात्रा में कार्यान्वित 
किया जा रहा है। इस प्रश्व का उत्तर (कि क्या भारत एक पर्म-निरपेक्ष 
राज्य है) ऐसे गतिय्यील राज्य की हष्टि पे दिया जाना चाहिये जिसे 
विरासत में कुछ कठिन ब्मस्यायें प्राप्त हुई है और जो उन्हें साधारणतया 
स्वस्थ रेखाओं के प्राधार पर हल करने के लिये कठिन सघर्प कर 
रहा दे ।ऐ २ 
१८ नवम्बर १६६६ को तनन्‍्दन (०५४ वाफधंधव(6 ०0 [ताल्यावत0्रडे 
#शि75, 7,0340७) में भाषण देते हुये पाकिस्तान के राष्ट्रपति प्स्यूब खा ने 
दावा किया था कि पाकिस्तान समता की मुह्लिम विचारधारा का समर्थक है, 
जबकि भारत जाति की हिन्दू विचारधारा का। जोत प्रिय तामक अग्रेज है उसकी 
प्रालोचना करते हुए गाजिपन (79० 0070॥92) में व्यक्त किया : 
भारतीय भौर पाकिस्तानी के बीच वास्तव मे विचारधारा की 
खाड़ी है--ऐसी नहीं जैसी कि टाप्द्रपति अव्युद कहते है--इस्लाम झौर 
हिन्दुत्व के बीच में, बरत्‌ अ्रधिवायकशाही धर्मतस्त्र श्रौर धर्म-निरपेक्ष 
प्रजातन्‍त्र के बीच. (96(ए८८०४ ब सालव/गांध क60९३०५ बाप 
&00ऐ27 धैंट77००४3८५) । कांग्रेस का हिन्दू आन्दोलन या भारत का हिन्दू 
राज्य के रूप में वर्शन करता अनर्गल है । यह सच है कि हिन्दू धर्मान्यता 
अभी तक कायम है, परन्तु भारत उत्त भ्र्थ में घामिक राज्य नहीं है 
जिसमें कि पाकिस्ताव है, ने ही इसके नेताप्रो वे हिन्दू कट्टरता के प्रति 
अपील को है । इसके विपरीत भारतीय राष्ट्र के दो प्रमुख निर्माता 
सर्वोच्च हृष्टि से सहनशीब गयावी और अश्वेयवादी नेहरू (६गरटाशा। 
ठ्काव॥ बार्त 387058 ंथाए्प) रहे है ।7 2 
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प्राधारित समूह भी है। दूसरी शोर हमारा संविधान ऐसा है जो इस 
राभी समूहों को कावूनी रक्षणा प्रदाव करता है और उन्हें एक अगर रूप 
में आइवस्ठ करता है। हमने भारत में यह यतलतो की है कि हमने प्रपनी 
जनता के विभिन्न अ्रयो को हिन्दू, मुस्लिम, सिस पधौर प्रस्य अनेक 
प्रमूत प्रत्ययों. (90४74८४००५) का रूप दे दिया है । राष्ट्रीयका की 
उचित भावना के लिये प्रावश्यक है कि ये अनेक अमूर्त प्रत्यय एक ही 
प्रमूत प्रत्यय--भारतीय-में विलीन हो जायें । धर्म निरपेक्षता का ग्रादर्स 
हमसे यही माय करता है; श्रौर यदि हमते एक बार प्रपने को भारतीय 
सोचने की प्रादत प्रणित कर ली तो हमारे हृदय श्रोर मत उतने ही बडे 
हो जायगे जितना कि हमारा देश है । ?* 
राण्ट्रीयका फी मच्ची भावता पंदा करने के लिये हमे देश में प्रभातस्त्--- 
राजनीतिक, सामाजिक और भ्रावि#--को वास्तविक बनाना होगा, निससे कि देश 
के सभी समूद्दो को सम पद (८४४३ 504(0$), अवसर की समता घोर रोजगार के 
पर्याप्त साधन प्राप्त हो । सब तो यह है कि भारत में अ्रल्पसस्यकों (89077॥65) 
की समस्या प्राधारमूत्त समस्या है, ताम्पदायिकता, प्रादेशिकता, भाषावाद प्लौर 
जातिवाद उसी समस्या के विभिन्न पहलू है । कई वर्ष पुर्व श्री श्रीध्रक्ाश ने 'झर्पन 
संट्पकों की समस्या! श्ीप॑क के गन्तगंत लिखे था : 
चार कठिताइयाँ, जैसा कि निरन्तर दोहराया जाता है, जातिवाद, 
साम्प्रदायिकता, भाषावाद प्रौर प्रादेश्षिकता के कारण हैं। यदि हम इन 
बारो वांदी की ध्यानपुर्वक परीक्षा करे तो हम देसेगे कि अन्तिम रूप में और 
श्राधारभूत, वे अल्पसख्यकों की समस्या प्रस्तुत करती है, श्रौर यदि हम उस 
समस्या को सफलता पुर्वेक हल कर ले तो ये सभी कठिनाइयों सरलता से 
और झीप्र ही हत हो जायगी । * सफल प्रजातन्त्र को सार इस बात से 
है फि अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य यह कहँ कि उनके साथ न्याय हो रहा 
है । उन्हें शिकायत करते का कोई झवसर ने मिलें और वहुसख्यक्र वर्ग 
को यह कहेने की आवश्यक्रवा न पड़े कि उनकी झिकाववें विराधार ओर 
पक्षपातपूर्ण है।र 
हम उपरोक्त दृष्टिकोश से सहमत हे, किन्तु यह कहना श्रावदयक और 
* उचित समभते है कि अल्पसस्यकोी को भी वहुमत का ग्रादर करना चाहिये भौर 
पृषकता की भावना की त्याग कर राष्ट्रीय जीवन में ग्रपना पूर्ण योग देना चाहिए। 
जहाँ तक भारत के जीवन में मुसलमानों के भाय का सम्बन्ध है, उन्हें देश के 





34 चार, के, तेरी... 'पोर॑लिगेड मी खोल शाबोगक रेबएए४,, (र्दाद्या:. दान 
क्‍न्‍योहन रिश।€॥ , 004. /767, 


35. क47शलव रा 2/ध0/76०5, ##र्ब॑'्ध 43//९55, 06९, 2, 7262. 


उपसंहार [ ४७१ 


विधान मण्डलों, स्थायालयों और लोकसेवा आयोगों में उचित भाग मिला है; परस्तु 
कुछ अन्य क्षेत्रों मे ऐसा नही है । यदि हम आधुनिक व्यवसायों---चिकित्सा, उद्योग, 
बारिज्य, इल्जीनियरिंग श्रौर सेवाप्रो पर ध्यान दे तो देखेगे कि मुसलमानों का 
समुदाय पिछड़ा हुआ है। भ्रतः यह गलत होगा कि हम भारत के सम्पूर्ण जीवन में 
मुसलमानों की स्थिति से सन्तुप्ट रहे | साम्प्रदायिक दगो का बार-बार होते रहना 
सामाजिक सामजस्य को प्राप्त करने में हमारी असफलता का बोधक है। श्राधुनिक 
व्यवसायों मे मुसलमानों के छोठे भाग के लिये अशत' यह कारण भी उत्तरदायी है 
कि भ्रनेक शिक्षित और उद्यमी मुस्लिम परिवार पाकिस्तान चले गये । 
कारण कुछ भी हो, किन्तु यह तथ्य है कि आधुनिक शिक्षा और रोजगार 
के साधनों में, परम्परागत दस्तकारियो के वाहर, मुसलमानों की स्थिति श्रम्य 
समुदाय की अपेक्षा पिछडी हुई है। यहा तक कि जनवरी १६६८ में उस्मानिया 
विश्वविद्यालय में मौलाना आजाद स्मृति भाषण में श्री हुमायृ कबीर ने सुझाव 
दिया : 'सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए श्रल्पसख्यक वर्गों के लिये 
सेवाश्रों, व्यापार और बारिज्य तथा प्रतिनिधिक निकायों में १४ वर्ष के लिये 
आानुपातिक प्रतिनिधित्व हो जिसका उसके बाद २५ वर्षो में प्रगतिशील श्राधार पर 
ग्रन्त किया जाये । श्ली कबीर ने मुसलमानों की पिछडी हुई दशा पर ध्यान दिला 
कर उचित ही काय किया है, परन्तु खेद की वात है कि उन्होने उन पगो पर 
विचार नही किया जिन्हे कि स्वय मुसलमानों को श्राधुनिकीकरण और सामाजिक 
एकीकररा के हिंत में उठाना चाहिये । इस विपय में निम्नलिखित टिप्पणी ध्यान 
देने योग्य है : 
सकीणुंता और धामिक भावों का राजनीतिक झोपणु केवल हिन्दू 
सम्प्रदायवादियों का ही एकाधिकार नही है । दुर्भाग्यवश मुसलमानों में 
भी बहुत से सकुचित विचार वाले रूढिवादी (दकियानूस्री) व्यक्ति है 
और श्री कवीर जैसे शिक्षित मुसलमान मुस्लिम समुदाय के भीतर रूढ़ि- 
वादिता से लडने के लिये पर्याप्त कार्य नहीं कर रहे है। शिकागो 
विश्वविद्यालय के श्री इम्तियाज अहमद के शब्दों में “मुसलमानों के 
बैयक्तिक कानून (7०5०॥४] 8७) को सुधारने के प्रस्ताव का सभी मतो 
के मुसलमानों ने जोरदार विरोध किया और कानून मत्रालय द्वारा 
गठित समिति ने, जिसमें अम्रुख मुस्लिम विद्वान और न्याय विद सदस्य 
थे, सरकार को परामर्ज दिया कि अस्तावित सुधार को स्थगित कर दिया 
जाये । दुर्भाग्य की बात है कि किसी भी मुस्लिम राजनीतिक नेता ने 
अपने समुदाय के सदस्यो को यह बताने का प्रयत्व नहीं किया कि 
विकसित हो रही सामाजिक व्यवस्था के सन्दर्भ में मुसलमानों की 
आवश्यकता है । 


कितना अधि होता यदि 4 जयप्रकाश तारायस के 
गाय कोई मुस्तिस नेता श्रली: डे विश्वति: स्वातकों को यह परामम 
देता कि चिक्षित मुहि श्यकता व स्वप्न के निधा में वचकरः 
ने के स्थान पर प्रमं-मिरके क्ष गन्क और ग्राधि वे नई 
पामाजिक व्यवस्था के किट जा रहे सपव मे ॥हिए 
मुस्लिम का ई कत्त'वय है (+ वह मुत्लिस स्ठकादिता के 
वरद्ध युद्ध के ञ्सी भाय के कि जिस अकार वह हिन्द पाम्प्रदायिकता 

के विरुद् सता है। रातन्क दिवक पर मुस्तिम प्रेंच के बे भाव 


दृ 

में यह लिखा है कि में धर्म निरफेक्ष स। पान लागू होने के १५ व 
बाद भी मुस्लिम समुदाय प्रगुरक्षित है | परन्तु इस प्रेस में उुसलमानों # 
उथकता वे सकीरांता का उपदेश देने की विन्‍्दरा करने के 
लिये कया है स्यक और अल्पत्तस्यके पमुदायों मे अ्तियामी कट्टर 
प्थियों के कैवल तभी श्यक और ॥राजित किया जा सकता है जबकि 
अगतिश्षी ग्रौर श्रदुद्ध तत्व मिल रि 

व दायित्वो, अवसर की प्रमता और जववादिता के वनारत व प्रचीगढ़ 
विश्वविद्यात्यो जैसे स्थानों कै अर्म-िरपेक्षीकरर के विये उद्ध करे २७ 
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की मॉग झादि से यह चिन्ता और भी गम्भीर रूप धारण करती जा रही है। यह 
कहना ग्त्युक्तिपूर्ण न होगा कि भाषायी कट्टर प्रथियो ने राष्ट्रवाद पर भयकर 
श्राघात किया है। कुछ राज्यो ने तो अ्रभी से स्वतन्त्र राष्ट्रीय राज्यों का सा रूस 
अपना लिया है और देश के बड़े हितो को भुला दिया प्रतीत होता है । यह मानना 
पढेगा कि भाषावाद एक शक्तिशाली विभाजनात्मक शक्ति है। विभिन्न राज्यो के 
भीतर एक भाषा पर वल ने भारतीय तागरिकों को सविधान से प्राप्त मूल 
अधिकारों को निरर्थक बना दिया है। सच तो यह है कि किसी भी भाषायी समृह 
की राजनीतिक प्रार्काक्षाश्रों की सस्तुष्ट सम्बन्धित राज्य के क्षेत्र मे अन्य भाषायी 
समूहो को निकालने तथा उनके प्रति विभेद की नीति द्वारा ही पूर्ण हो सकती है। 
उपरोक्त के अतिरिक्त, अखिल भारतीय सेवाप्नों मे भरती के मामले मे 
योग्यता के झ्राधार पर स्वस्थ प्रतियोगिता के स्थान पर वेशर्मी के साथ प्रादेशिक 
प्रधिमान्यता (768०4 97८(८९१००) की माग की जा रही है। इसके साथ ही 
यह भी माग की गई है कि सघीथ लोक-सेवा आयोग द्वारा सचालित परीक्षायें 
प्रादेशिक भाषाश्रों मे हो और अखिल-भारतीय सवर्गों. (| ॥704 ०४०००४) हानि 
कर कोटा पद्धति को जारी किया जाये। ये निःसदेह राजनीतिक शरीर में एक 
बढते हुए भयानक रोग के चिन्ह है। प्रादेशिक भापाश्रों का अजिल-भारतीय 
परीक्षात्रो के लिए माध्यम रूप में स्वीकार किया जाना राप्ट्रीव एकता के लिए 
भयानक खतरा सिद्ध होगा । सच तो यह है कि अरब भाषा पर प्राधारित प्रादेशिकता 
एक विनाशकारी राजनीतिक शक्ति का रूप धारण करती जा रही है । यह सब 
कुछ राज्य पुनर्मठन कानून, १६५६ (508०5 ए९०0३शांध्आाणा 8०, 956) 
द्वारा व्यवस्थित दो सस्थाग्रत रोकों जोनल परिपदों श्र भापायी अल्यसख्यकों के 
लिए भ्रायुक्त (2णाब] एण्पाल$ 299 तार एंग्राप्रांड्शंएाथ णि गहपरं॥व० 
+(४०07863) की स्थापना के बावजुद हुआ है । 
भाषायी अल्पसंख्यक समूहो के भावों को शान्त करने के हेतु यह आवश्यक 
है कि उनमें उनकी भाषा, लिपि और सस्क्ृति को भविष्य में सुरक्षित बनाये रखने 
का विश्वास पैदा किया जाये । इस उद्देश्य से संघ सरकार को निम्नलिखित पणों 
में श्रधिक दिलचस्पी लेनी चाहिए और उन्हे सच्चाई के साथ कार्याविन्‍त करना 
चाहिए--( १) भाषायी अल्यसख्यको के वालको के लिए प्रारम्भिक मंजिल में मातृ- 
भाषा के माध्यम द्वारा शिक्षा प्रदान करने के लिये राज्य को पर्याप्त सुविधाओं को 
व्यवस्था करनी चाहिये; (२) सविधान के अन्तगंत भाषायी अल्पसख्यकों के लिये 
व्यवस्थित सरक्षणयों का उचित रूप में पालन किया जाये; और (३) भारत की 
सभी भाषाग्रो का विक्रास किया जाये तथा उन्हें धनी बनाया जाये, विशेष रूप से 
संघीय भाषा (हिन्दी) का, जिससे कि उसे भारत की मिश्चित संस्क्ृति के सभी तत्वों 
की भ्रभिव्यक्ति का वास्तविंक माध्यम बनाया जाये। यह भी वाछमीय है कि अग्रेजी 
को हमारी शिक्षा पद्धति में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाये और उसे शिक्षा के उच्चतर 
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स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में कायम रखा जाये; कम से कम प्रत्येक राज्य 
में एक विश्वविद्यालय में ऐसा अवश्य ही किया जाये 3 
भाषा समस्या का एक पहलू और है, जिसके कारण देश के विभिन्न भागों में 
हिंसापूर्ण घटनायें घटी है, और कई ग्रवस्तरों पर देश के विभिन्न भागों में अव्यवस्था 
फैली है । उस पहलू का सम्बन्ध सघ की सम्पर्क भाषण (कं: स्थाहपण््०) तथा 
राजभाषा से है। जनवरी सन्‌ १६६४ से अग्नेजी का स्थात हिन्दी को लेना था; 
परन्तु भ्र-हित्दी भापा भाषी राज्यों के विरोध के कारण यह सम्भव ने हो सका 
और हिन्दी के साथ अंग्रेजी एक सहयोगी भाषा (38४0७४७(६ 2909807 86) के छप में 
कायम रही । दिसम्बर १६६७ से भाषा विधेयक को संशोधित किया गया; उस 
सशोधन ने सघीय सरकार के कुछ प्रयोजनों के लिये हिन्दी के साथ अंग्रेजी के 
अयोग को पूर्व की भाति जारी रखने पर कानूनी स्वीकृति प्रदान की। संशोधन 
विधेयक पर बोलते हुए स्वराष्ट्र मामलों के राज्य-मंत्री ने एक प्रइव के उत्तर 
में कहा : 
सरकार की नीति यह्‌ ' सुनिश्चित करने की है कि सभी संकल्प 
(7600४078), ग़जठ की अधिस्नचतायें (700॥080005) और प्रशास- 
निक रिपोर्टे एक साथ हिन्दी और अ्ग्रेजी में मिकाली जाये; संत्द के 
सामने रखी जाने वाली रिपोर्टे ग्रवस्‍्य ही हिन्दी में भी निकाली जाती है, 
जहाँ कही हिन्दी भाषा-भाषी राज्य से भरथवा जनता के किसी सदस्य से 
हिन्दी में पत्र प्राप्त होता है, उत्तर या तो हिन्दी में ही जाना चाहिये या 
जब उसका उत्तर अंग्रेजी भाषा में भेजा जाये तो उसके साथ उसका 
हिन्दी भ्रनुबाद भी भेजा जायेगा, इत्यादि । 
उस अधिनियम में यह भी प्राविधान है कि ई-भापायाद (शनोग8०भोंआ) 
तब सक जारी रहेगा जब्र तक अग्रेजी के प्रयोग का ग्रस्त करने के लिए ऐसे सभी 
राज्यों के विधान-मण्दलों द्वारा सकलल्‍प पारित न हो जिन्होंने हिन्दी को अपनी 
- राजभाषा के रूप में अग्रोक्त नहीं किया है और जब तक पूर्व उल्लिखित संकल्पों 
पर विचार कर लेने के वाद ससद के दोनो सदनों द्वारा अग्रेनी को जारी ने रखने 
का सकल्‍प पारित किया जाये। इस विध्रेयक में समाविष्ट आश्वासन का हिन्दी 
अतिवादियों ने, लो सपघ में तुरन्त ही ई-मभावावाद का अन्त करना चाहते है, इस 
साधार पर विरोध किया कि उसने अ-हिन्दी राज्यों-यथा सद्रास वे तायाले ड को प्रतियेध 
की शक्ति (90७07 णी ४८४०) प्रदान की है । परलु चूक्ति सखद के कानूंव को 
भावी ससद केवल साधारण बहुमत से बदल सकती है, इसलिये द्रविड़ मुनेभा 
कुजमम (70. ४. ॥(.) इस वासून से सस्तुप्ट ने हुई, वह चाहती थी कि आइवा- 
सम को संविधान के समोधन में समाविप्ट किया जाना चाहिए था । 
भाषा अधिनियम ने तो वर्तमान स्थिति में कोई महत्वपूर्ता अन्तर पंदा नही 
किया; परन्तु उसके साथ भाषा मीति पर पारित सकत्प ते प्रवश्य ही दो बातों में 
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महत्वपूर्स परिवर्तन किया है । प्रथम, यह व्यवस्था करके कि उम्मीदवारों की छाट 
के समय हिन्दी या अ्रग्रेजी का अ्निवाये ज्ञान आवश्यक होगा । इसने श्रव तक मान्य 
शर्ते कि अखिल-भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं में प्रवेश करने वाले प्रत्येक भ्रत्याशी 
को अग्रेजी में निपुणा होना चाहिये, को हटा दिया है । दूसरे, यह व्यवस्था करके 
कि अ्रंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी और सभी भारतीय भाषायें सधीय लोक सेवा झ्रायोग 
की परीक्षाश्रों के लिये वैकल्पिक माध्यम होगी, सकल्‍प ने भाषायी प्रदेशों के लिए 
कोटा पद्धति के लिये मार्ग खोल दिया है। इम दोनो परिणामों के बुरे श्रभावो को 
तीन-भाषायी फॉमूले के द्वारा, जिसे सकल्प में दोहराया गया है, दूर करते की आशा 
की जाती है, परन्तु व्यवहार मे ऐसा न हो सकेगा । 
४. जातिवाद 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से जातिवाद के खतरो का राजनीतिक महत्व 
बढा है। हिल्दू समाज के विभेदों (विभिन्न जातियों मे विभाजन) ने वर्तमान 
सस्थाओ और काग्रेस पार्टी द्वारा राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान पा लिया 
है । श्रद्कृत कहे जाने वाले वर्गों का पहले एक राजनीतिक दल झलग था, जिसका 
भारत का सविधान लागू होने के वाद महत्व कम हो गया । परन्तु डा० अ्रम्बेदकर 
के भ्रधिकवर अनुयायी काग्रेस से सम्बन्ध विच्छेद कर रिपब्लिकन पार्टी में सम्मिलित 
हो गये है। पिछडे हुए वर्गों को सविधान के अन्तर्गंत कुछ विशेष सुविधाये प्राप्त 
है और उनके कुछ सदस्यों ने कई राज्यो में उच्च स्थान व पद प्राप्त किये है। 
अतएव हिन्दू समाज में उनका एक पृथक वर्ग बन गया है। सन्‌ १६६२ से सर्वोच्चि 
न्यायालय ने मैसूर सरकार के उस आ्रादेश को जिसके अन्तगंत पिछड़े हुए वर्गों के 
लिये उच्चतर शिक्षा की कुछ संख्याश्रों मे ६८ प्रतिशत स्थान आ्रारक्षित किये गये 
थे, सविधाम में समाविष्ठ मूल श्रधिकारों के विरुद्ध एक श्रकार का धोखा घोषित 
किया । 
प्राय: सभी राज्यों में विधान भण्डलो व अन्य निर्वाचित निकायो के लिये 
चुनावो में श्रधिकतर सदस्यों को जाति के श्राधार पर ही सफलता मिलती है, 
झतएव चुवावों के लिये उम्मीदवारों की छाट में उतकी तथा वहुसस्यक जाति का 
विज्येप ध्यान रखा जाता है । जब कि प्रायः: सभी स्थानों पर राजनीतिक सम्बन्धो 
में जाति के प्रति वफादारी एक कारक के रूप में पाई जाती है, मद्रास जैसे राज्य 
में अ-ब्राह्मणों के वेगपूर्ण उदय ने राज्य की राजनीति में प्रधानता ही प्राप्त नही 
की है, वरन्‌ द्वविड़स्थान के पृथकतावादी आन्दोलन में महत्वपूर्ण योग दिया है, 
जिसकी अभिव्यक्ति डी० एम० के० के रूप में हुई है ।75 
48 *नर्‌ रथा 6 इक एड ऋा।६ ४७७ 098॥9 75 शगा05 €एटा: शीश फाल्शा 
38 8 8०(०9 वा 7064 उशबां005, || 3 5308 ॥8 (७०7३5 76 उग्फ़ाए 56. णी घो& 
॥07-8790गरा75 88 ॥0 गरद्दल/ चत्मापर्व 8 छकातणे& 5829० ण॑ बापवड एणा॥65 
छण 85 ॥7 एक्षाटा|श/ गाव 8 अश्गीटशाप €.रधराफणात 0 फैड ग्रा०१द्याहा #07 


फएाग्यपरथा ६5९०गर्ाघ्या 769 राजाट5व 09 जाल जब्शपव वण्याटाब कवर 84॥ 
छ9 ले <)७. जिता।६ ॥065, (॥ के... ० दा , 9. 707, 


कान हिन्दू चार बरीणों मे था, जो कालान्तर 
में प्रमुख जातियां व: ई ओर उनमे अजेक उपजातियों का हुआआ। प्रत्येक 
राज्य अथवा देश में विभिन्न.जा। और जातियां किन्ही' थि 'जिप्ट क्षेत्रों या 
स्थानों से न्धित है | ऐसे क्षेत्रों व स्थानों ज्न्ही उपजातियों के उम्मीदवारों 
को चुनावों मे है | राजनीति के ग्रत्तिरिक्त गर 
शिक्षा पेस्थाओं में भी नियुक्तियो समय त की जाति पर विशेष ध्यान 
दिया जाता है तिवाद की वृद्धि में, हमारे विचार मे, तियत शिक्षा सस्थाग्रों 
पे बहुत योग भला है। है कि शिक्षा के स्थान २ पर 
स्कूल और चुले श्री कही-कही तो एक ही क्षेः में मुख जातियों 
सयलो से उन: 7ए स्थापित हैई। ऐसी पस्थाओं मे 'घिकाशत्त: 
की जातियों के शि' क्षकों को नियुक्त उन जातियों के 


और 
विद्याथियो- को कुछ विश्येष सुविधायें भी. सदान की गई । इसके फलस्वरूप जाति- 
कर्क हुई । 


प्रो० की० के एस० मनन मे “भारत में जाति, राजगीति और नेतृत्व” 
शीप॑क के अन्तगंत्त एक सेस में कह्म है : 
स्वतन्यता के बाद के काल मे प्‌, का प्रभाव उससे तुरन्त प्‌वं 
की तुलना में बढ़ा है, ढ्र्न्तति पैमाजिक और घामिक क्षेत्रों में उसकी शक्ति 
उँछि कम हुई है । प्रजनीतिक और अथ्ासन पर इसके बढते हुए प्रभाव को 
के ने देख में सरकारों गौर 
प्रमुर्ख राजनीतिक देलो ने भी स्वीकार किया है । जातिवाद की समाजिक 


आर राजनीतिक प्टि से थे अभिव्यक्तियो को वियत्रित करने 

लिये विधायी- और प्रशासति ये गये है 

इस चात से न्कार जाता राष्ट्रीय व राज्यीय 
विधान मण्डलो तथा पंचायतों के | दान में जाति-पि वेचार 
एक महत्वपूरं कारक रहे है। राजनीति पर जाति का सभाव देज के 
विभिन्न नायों मे 8 ३ रहा है; उद।ह रख के की अपेक्षा 
दक्षिण में अधिक तथा रमें राजस्थान, वे उत्तर प्रदेश 
में भिन्न २ भ। ञमे। ही। आसन के स्तरों पर नीच से 
ओर चलते # " राज्य और, क्ेन्द: का प्रभाव कम 
दोता जाता है इस वात को विश स्तरों पर होते वाले चुनावों, 
राज्यों व केस के मण्डलो की) रचना के स्पप्ट हुप मे 
देखा जा पका है।- 

जाति! झब्द का अर्थ ठीक बे कार से आवश्यक है | बहुधा 
जाति को समुदाय (००प्रपरा०७॥)) और परम के पर नहीं क्रिया 


उपसंहार [१७७ 


घारणाओं में । केरल में, राजनीति पर तीन समुदायों का बहुत प्रभाव 
रहता है--वायरों, एजबों और ईताइयों (79० ४४आ5, 6 एटीएच5 
9770 4098 (77589375) का और यह सच है कि प्रजा समाजवादी दल 
और कांग्रेस को ऋमग्मः तीन समुदायों से मुख्य समयंन प्राप्त होता है ।7* 
तीसरे आम चुनावों (१६६२) में मतदाताओं का जाति-विपयक व्यवहार 
कैसा रहा, इस बारे में प्रो० मायरन बीनर और उनके सहयोगी श्री रणनी कोठारी 
ने शहरी और ग्रामीण निवर्चित-क्षेत्रों के कुछ उदारण दिये हैं, जितका सायंश 
निम्नलिखित है : 
पुतरा निर्वाचस-क्षेत्र--कांग्रेस उम्मीदवार श्री वार्वे ने लगभग 
२३,००० परम्परागत काग्रेस मत प्राप्त किये; परन्तु शेष १७,००० मत 
उसे सम्भवतया घनी ब्राह्मण जाति से भ्राप्त हुए । यह कहा जा सकता 
है कि ये गैर कांग्रेसी मत श्री वार्वे को दलीय वफादारी को अ्रपेक्षा जाति 
प्रौर वर्गीय सम्बन्ध के आधार पर सिले। उस वर्ग के मत्तदाताओो में 
श्री बारें का चित्र एक ऐसे कुशल प्रशासक का था, णो उनके ही वर्ग का 
सदस्य था और जो उनके बर्गाय (जातीय) हितों को रक्षा कर सकेगा | 
(पृष्ठ ४० ) 
कानपुर नगर निवर्चिन-क्षेत्र-साधा रणतया अधिकतर स्थानीय 
राजनीतिक कार्यकर्ताओं का यह दावा है कि कानपुर जैसे औद्योगिक 
नगर में भी मतदाव व्यवहार में जाति एक' महत्वपूर्ण कारक है। 
औद्यौगिक श्रमिकों के बारे में यह कहा जाता है कि मिल्ों के दरवाजों 
पर ही वे कारखाकों के श्रमिक रखते हैं; जब वे श्रपने घर जाते है तो 
बे अपने मौहल्लों में काम करने वाले प्रभावों के भ्रधीन ही जाते हैं। 
इस प्रभावी में”“जाती एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसका प्रभाव कुछ 
ऐसप्ते मौहल्लों में एसेम्वली के लिये चुनावों में मतदान सम्बन्धी आकड़ों में 
देखा जा सकता है जहाँ किसी जाति विशेष के मतदाताओं को बड़ी उच्या 
रहती है । विशेषरूप से एक निर्वाचन क्षेत्र मे आह्मसों ओर कार्यंहथों मे 
परम्परागत प्रतिद्रन्द्रिता एसेम्बली के लिये चुनाव सर्प में चुनाव- 
राबदीपि का प्रमुख कारक था । (५० ६२) 
सिधवां देते निर्वाचन-क्षेत्र्पंजाब---धकाली-दल द्वारा समयित 
उम्मीदवार सरनता से विजयी हुआ । १६५३ में उस स्थान को एक अ्रकाली 
उम्मीदवार ने जीता था; १६५७ में उस क्षेत्र से कांग्रेस माली उम्मीद्रवार 
जीता था, भौर १६६२ में प्रकालियों द्वारा समथित किन्मु गेर-सिस 
उम्मीदबार जीता । यह इस बात छा प्रमाण है कि श्रकाली दव सिस- 


39 काद्यो०0 भर कफ. , श्था, (कार, सोगेकांस खाब सट्वबहाओरेफ पक रिवग, 
ए9०8698 $लद्य८ए० १२८४ *७, 020. 954. 


ह््ए 

देता । परम्परागत 

करने का मोदाता एक महत्वपस 

4० ६३६ १)2% 

जातिवाद को देर करने के में हम इन्हे अधिक महत्व देंगे... प्रथम 
जातियों के. नाम में रही शिक्षा सर: नामों के २ रवतंन क्रिया जाये 
और ऐसी) संस्थाओं प्रवन्ध- विशिष्ट जातियो पनिधियों क| 

सन्त किया जाय / डसरे, ।ग्रो, अतिनिधिक निकायों 

सरकारी सैवाओं के ये पर, 


उपसहार | ४५७६ 


अच्छे अधिकृत सूत्र ने मुझे बताया है कि अष्टाचार का भट्दा भूत 
कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों स॒ भी अपना सर उठा रहा है। यहाँ इसका दोहरा 
खतरा है । प्रथम, सभी प्रकार का भ्रष्टाचार अच्छे प्रशासन का विनाशक 
है, यह प्रजातन्त्रात्मक सरकार की जड़ पर वार करता है झौर राष्ट्रीय 
चरित्र को हानि पहुचाता है। दूसरे, यह साम्यवादी को अच्छा भ्रवसर 
प्रदान करता है। मुझे याद ग्राता है कि मं ने अन्य एशियाई देश के एक 
मित्र से एक बार यह प्रइन पूछा था कि क्‍या उसे साम्यवादी अन्त स्प दन 
(एगाशापगां॥ ग्रध्रिक्षाणा) का भय है। उसने उत्तर दिया “नहीं, 
हमारा शासन भ्रप्ट नही है। जहाँ कही भ्रष्टाचार का प्रवेश होता है 
वही साम्यवादी ग्रपना पैर जमावा है (१? 
बडी शर्म और दुर्भाग्य की वात है कि यद्यपि स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद 
से ही भ्रष्टाचार का विलोपन करने के लिये अनेक पय उठाये गये है, फिर भी 
उसकी मात्रा कम होने के बजाय बढती रही है। भाई-भतीजावाद (॥०9०0»॥॥) 
और अ्रप्टाचार हमारे स्रामाणिक और राजनीतिक जीवन के श्रश बन रपये है । 
अष्ठाचार का मुख्य स्नोत लाइसेन्सों, परमिटी, कोठे, तथा उद्योग, व्यापार श्र 
ज्यवस्ताय पर विनियमों व प्रतिवन्धों (जो सरकारी थ्रधिकारियों के हाथो में 
व्यापक विवेक निहित करते है) की वस्तुतः भूल-भूल॑या मे है। ससदीय प्रजातन्त्र 
में विधायक ही सावंजनिक नैतिकता के अ्रन्तिम सरक्षक है| यदि वे श्रपनी स्थिति 
का प्रयोग भ्रनुचित लाभ उठाने या अपने प्रभाव व पहुंच द्वारा स्वार्थ हित मे दूसरों 
को लाभ पहुचाने का प्रयत्न करते है, तो भ्रष्टाचार भद्धं-वैधता का रूप घारण कर 
लेता है। झ्ाज वास्तव मे स्थिति कुछ ऐसी ही है । हमारे राजनीतिक जीवन तथा 
प्रशासन में भ्रष्दाचार इस सीमा तक फैल गया है कि मत्यनिष्ठ मनुष्यों के लिये 
सा्वेजनिक क्षेत्र में तथा सरकारी पदो पर कार्य करना बहुत कठिन हो गया है। 
सरकारी दफ्तरो में काम करने की प्रक्रियायें भारी-भरकम और देर लगाने 
है। देरी से बचने की चिन्ता ने वेईमानी की प्रथाप्रों, जैसे जल्दी काम कराने के 
लिये घूस देने (59०८५ ॥707०9) की पद्धति को प्रोत्साहन दिया है। नीचे के स्तरों 
पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन आज की मूल्य-वृद्धि की देखते हुए बहुत कम है, 
झत, वे विवशता के कारण भी घूस लेते है । डा० पी० एस० मुहर ने लिखा है : 
सार्वजनिक सेवाझ्रों में भ्रष्टाचार एक जटिल विपय है । इसकी 
जड़े सामाजिक, आथिक, नेतिक-धामिक, कानूनी और राजनीतिक भी 
है। इस समस्या को हल करने के लिये किसी भी प्रकार का अयत्ल करने 
2. शी 35६08 व ख69प गा शाणफलए 8$ज्ा ९0प्रशाज । कह 5३६ शत 
णी एणायापए्पा50 0#080०7,. सिछ सच्यूराव्ठ, ४०, 506 8०0 टघाालाई ॥5॥6६ एणाएए६- 
035 ०१५ जाल एण००७७०7 एणा85 गे एडघ (6 <०वागापगा5। 82६ गुड 000067," 


खदील०, मै... 27803 77 2कएटवट्ए छा उचांग, परीद वापाीआ रट्शोट्ज, 
फ केशटआ-हफा, 4964. 
* 


५८० ] आरतीय पासन और राजनीति 


से पृर्वं उद सभी तथ्यों पर ध्यात देना ग्रावश्यक है। अ्रप्टाचार हमारे 
अर्जन-शील समाज की जीवन-शैली का परिणास है; जिसमे कि मनुय्यों 
को इस बात से ग्रांका जाता है कि उनके पास क्‍या (धन-सम्पत्ति) है, 
मे कि उनके गुणों या चरित्र से। सांसारिक वस्तुओ्रों पर भ्रधिकार होना 
जीवन का आधार वन गया है ।29 
भ्रष्टाचार की वृद्धि में श्रग्नलिखित कारणों ने विशेषरूप से योग दिया है। 
प्रथम, भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कड़े पथ नही उठाये जाते, 
क्योकि वे विधायकों तथा मत्रियों तक पहुच कर लेते है। दूसरे, राजनीतिक नेता 
और दल ग्रपने हित में अप्ट भ्रधिकारियों और व्यक्तियों को रक्षण देते है; अप्ट 
प्रधिकारियों से भ्रनुचित कार्य कराते है और अष्ठ व्यापारियों झ्रादि से चन्दा वे 
आशिक सहायता प्राप्त करते है । तीसरे, भ्ौद्योगिक तथा व्यापारिक दोनों ही वर्गों 
में अधिकारियों तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों आदि को भ्रष्ट करने की व्यापक इच्छा 
पाई जाती है; वे झ्धिक लाभ के लिये घूस देने को एक प्रकार का निवेश 
(॥९०४ग्राधव) समभते है। चौथे, अभ्रकुशल प्रशासन प्रौर भ्रप्टाचार साथ-साथ 
चलते है। प्रशामन में देरी प्रशासन की झकुशलता व भ्रष्टाचार का महत्वपूर्ण 
कारण है। पाँचवे, राजनीति धन की दासी बन गई है । 
इस विपय में भारत सरकार के भूतपूर्व स्वराष्ट्र मंत्री श्री मुलजारी लाल 
भन्‍्दा ने एक बार कहां था कि काग्रेस पार्टी, जिस प्रकार से भ्राज सगठित है, 
भारत में समाजवाद लाने के लिये प्रक्षम है। आज भारत में घन--चाहे भारतीय 
हो या विदेशी--का प्रभाव अत्यधिक दिखाई पड़ता है और जब तक ऐसा रहेगा 
कभी भी सच्चा स्वराज नहीं आ सकता । यह सच है कि चुनाव जीतने के लिये 
उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप मरे तथा राजनीतिक दलों को बहुत धन व्यय करना 
पड़ता है। चुनाव के लिये भ्रष्ठ व्यापारियों, लाइसेन्स, परमिट व कोदा पाने वाले 
व्यक्तियों--तथा कम्पनियों से चन्दा प्राप्त किया जाता है। चुने जाने पर विधायक 
अपने समर्थक्रों, विशेषकर आाथिक सहायता देने वालों को, अनुचित रूप में लाभ 
पहुचाने का प्रयत्व करते है और वहुधा ऐसे समर्थक उनपर अनुचित कार्य करने के 
लिये दवाव भी डालते है। इसके अतिरिक्त, अधिकतर विधायक झपना तथा 
परिवार का मिलने बाली उपलब्धियों से सुभ्रमतापूर्वक निर्वाह नही कर पाते और 
उन्हें अगले चुनाव की तैयारी तथा भविष्य की चिन्ता भी रहती है, अत वे स्वयं 
अप्ठाचार के शिकार बच जाते है। 
अष्टाचार को दूर करने के लिये विभिन्न सरकारों, राजनीतिक दलों और 
सावंजनिक नेताओं को इस प्रकार का संकल्प करना चाहिये और उसे कार्यान्वित 
करने के लिये सभी आवश्यक पग्र उठाने चाहिये । भ्रष्टाचार के दोपी व्यक्तियो-- 
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सरकारी ग्रधिकारियों, निर्वाचित व्यक्तियी और व्यापारियों आदि--के लिये श्रति 
कठोर दण्ड की व्यवस्था को जानो चाहिये । इस उद्देश्य से सम्बन्धित कानूनों और 
प्रक्रियाप्नो की संग्योधित करना आवश्यक है। परन्तु सरकारी प्रयलो के साथ-साथ 
जनता को भी इस कार्य में सहयोग देना चाहिये तथा भ्रष्ट व्यक्तियों का समाज 
में किसी भी प्रकार मान नहीं होता चाहिये । सरकारी भ्रधिकारियों व सार्वजनिक 
मेतापो को भ्रष्ट व्यक्तियों के यहाँ किसी भी प्रकार का आ्रतिथ्य स्वीकार नहीं 
करना चाहिये भौर जन-साधारश को भ्रष्ट व्यक्तियों का सामाजिक वहिप्कार 
करना चाहिये । 
६. श्रन्तिम विचार 
एक अमरीकी लेखक ने विकासशील राष्ट्रों में प्रजातस्त्र को चुनौती वामक 
पुस्तिका में प्रजातन्त्र के सफब संचालन के लिये तीन पूर्व दशशायें श्रावशयक बताई 
है, जो निम्नलिखित है : 
प्रथम, वंदेशिक और कल्याणकारी (शअर्थात्‌ आरान्तरिक) नीति की 
मुस्य दिश्वाग्रो पर समाज के भीतर सापेक्षत. व्यापक एकमत होना चाहिये 
प्र्थातू, सरकार के दो आधारभूत कार्यों के सार पर। दूसरी, अल्प- 
सस्यकों में यह भावता हो कि उनके श्रधिकारों की रक्षा की जायेगी तथा 
उन्हें जीवित राजनीतिक प्रक्रिया के भाग रूप में अपने विरोधी मतों को 
स्वतन्त्र तथा प्रभावी रूप में अभिव्यक्त फरने की सामथ्ये प्राप्त रहेगी । 
तीसरी, सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया का ग्राधार प्रजातन्तात्मक मूल्यों 
और स्वय प्रजातस्वात्मक प्रक्रिया की निरन्‍्तरता के प्रति व्यापक निष्ठा 
हैं, विभेषरूप से उन लोगो में जो समाज के श्रमुख समूहो का नेतृत्व करते 
है। समाज मे व्यक्तिगत वायरिकों और सारपूर्ण समुहों को, समय-समय 
प्र स्थायी प्रतियोगी राजनीतिक पद्धति को कायम रखने के अधिक बड़े 
सामुदायिक हित मे अपने हितों को हानि पहुच जाने को स्वीकार करने 
के लिये तैयार रहना चाहिये ।28 
हमारे विचार में इन तीनो ही पूर्व दक्षाओं का होना आवश्यक है; भीर 
छेद को बात यह है कि आज देश में इनमे से कोई भी पूर्व दक्षा पूर्णाह्प अथवा बड़ी 
मात्रा में विद्यमान नहीं है । इनके अतिरिक्त प्रजातन्त्र का एक अन्य श्राधार जनता 
को ऐब्छिक गतिविधियां हैं। आज हमारे देश में स्थिति इसके विपरीत है। जब 
से सरकार ने समाजवाद और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य 
से सरकार के कार्यो. में अप्र्व वृद्धि की है, हमें ऐसा लगता है कि जमता ने ऐसे 
कार्यों से भी पहल करना बन्द कर दिया है, जिरन्‍्हे कि पहले सार्वजनिक कार्यकर्ता 
श्र संयठत ऐकच्छिक आधार पर किया करते थे । जब तक प्रत्येक नागरिक भ्रथवा 
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पायरिकों का बहुत बच्चा समूह प्रजातस्क के हायित्वो फे कर उन्हें बरा करने 
का पत्व ने करेगा पैक अजातस्त को सवरा रहेगा । 
यहाँ भव यह व; दोहराते की ता नहीं & |; ये अजातस्प 
के लिये सार ” यादेसिकता वाद ग्रौर दाचार बड़े 
गम्भीर खतरे है, अतः हमे उनके ग्रति पान रहकर रक्षा करनी 
हे हिये । अयातन्य को फैलतापुवंक कला; ने के हित के हमें हे भ्रन्य बातों का 
विज्ये रखना चाहिये , थम, प्रजानन्ध में हित पैरों आरान्दोतन, पैराव और 
असवेधानिक तरीकों का त्याग करना आवश्यक है ; पैभी कगरिकों जन- 
पैम्हों को यह विश्वास रहना चाहिये धन्तिपृर अर रीको द्वासा ये 
सरकार को अपनी मांगों उचित विक्मर ०३ के लिये वि: थे कर सकते है। 
इस री, विश्वादि वद्यालयों कामिजो मे ॥; 7क वातावरण को भय करना उचित 
पही। भिद्याध+ को सक्रिय रलबन्दी से दर रहना चाहिये आर अपने को अच्छा 
वद्यार्थी बन, भावी नागरिकों पर आने के दायित्यों को 
ब्रा करने के योग्य बना; ना चाहिये । 
अन्त मे, सकसे प्रधिक भहत्वपूर॑ प्रश्न यह है कि अजात्न्य का 
भविध्य क्या है 2 भह पहले ही कहा जा चु कि ऐसी भविद से 
कठिन कार्य ईस विपय प्ले हम गत न्त्र दिवस “हिन्दुस्तान छ 
दारा प्रायोि राउन्ड टेविल' के भाग लेने बान्ने ऊँ अनुभवी राजनीति प्रयवेक्षकों 
भतों को देना ही! पर्वाप्त से भते है, जो निम नेतलिखित है 
हम चुनौती ६३ वाने संकट से गुजर हैं, जो हे; भी 
राजनीतिक गरेसे के प्रजातन्त्र मे वास्तविक विश्वास है, मित्र: जुल 
फेर काम के की माय करता है । इस समय कार; हित एक राष्ट्रीय 
मिली-जुली परकार की केस पिया राज्यों में हैं, जो ऐसी 
'विलम्प कार्यवाही चाहने क्ात्री पमस्याओ को जो कि 
किस एक दल साधनों के बाहर है सत्यनिष्ठा गैर मता बाते 
यक्तियो को, सार्वजनिक जे रेकाई्ड बिना धब्बे वाला है, 
पश्चासन का भाः के लिये एक साथ मिलाना चाहिये । अन्यथा 
त में प्रजातन्त्र का भवि अ्धियारा है । (बी० खिक रा्रो 
जहाँ त्तः भारत मे सअजातन्त के ननध है, भर 
आश्ावादी हुँ | इस समय इस देश मे स्थायी: अजातान्विक ढ 
जन्म पर होने वाल कप्टों से रहे है। मान गड़बड़ी और 
राजनीति पलवली इस से; ये काम करू रही राजनीतिक गतिभीवता 
की औरो पे है। पर: गज मह:। त्वेव्वू् है, जिस अनुमव 


सः ट्‌' 
करने की आवश्यकता है और जिसे आने वाले क्यों में अवश्य ही अनुभव 
किया जायेगा, वह हे झान्तियुर् अहिसक विधियों दर उच्च राजनीतिक 
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लक्ष्यों को प्राप्त करने मे विश्वास को नया करना ।"''सावंजनिक सम्पत्ति 
का नाश और अपने राजनीतिज्न लक्ष्यो को प्राप्त के लिये हिसक विधियों 
का प्रयोग प्रजातन्त्रात्मक जीवन शैली की सफलता की ओर ले जाने 
बाले नही है। (श्री एम० यमुनाचार्य निदेशक अनुसन्धान विभाग, गाधी 
पीस फाडन्डेशन) । 

प्रजातस्त्र का भविष्य देश के झ्राथिक विकास पर निर्भर करता 
है । यदि श्राथिक दश्षात्रों में सुधार हो जाये और बेरोजगारी की समस्या 
को उचित रूप में हल कर लिया जाता हैं तो मुझे कोई कारण नही 
दिखाई देता कि प्रजातन्त्र अपने यहाँ गहरी जड़ें वयो न जमा लेगा । मेरे 
विचार मे भारतीय जनता आवश्यक रूप में सहनशील हैं, जो कि प्रजातस्त्र 
की सफलता के लिये एक आवश्यक गुण है | (पी० सी० भट्टाचायं, रिजर्व 
बेक के भूतपूर्व गवर्र) । 

भारत एक ऐमा देश है जिप्तभे प्रजातस्त्र का भविष्य निश्चित्त है, 
क्योंकि यहाँ विचार स्वातन्त्य की दीघेकालीन परम्परा है। **“यदि देश 
के प्रजातन्त्रवादी, अपने दलीय सम्बन्धो के बावजूद सतक नही रहें और ' 
विचारधारा के आधार पर जानबृभकर राजनीतिक दलो व शक्तियों के 
प्रुवीकरण (7०/थ्यांटभा07) के लिये काम नहीं किया तो अधिनायक- 
बादी शक्तिया विजयी हो जायेगी । अतएव काग्रेस के भीतर और वाहर 
प्रजातम्त्र की सफलता के लिये भ्रुवीकरण श्रति श्राश्रश्यक है । (श्री बलराज 
मधोक, जनसघी सदस्य, भारत की ससद) । 

सबसे अधिक सम्य मार्ग होने के कारण यह (प्रजातन्‍्त्) शासन: 
और जीवन-शैली की सबसे कठिन पद्धति है। यह हमारे ज॑से नव- 
स्वतन्त्रता प्राप्त देश के लिये विशेषरूप से ऐसी है, जिसमे निर्धनता फैली 
है और जो ऐसी श्रसमताओं व अन्य बुराईयो के भार से दवा है जो कि 
अधिकाशत' लम्बे काल को दासता से उत्पन्न हुई । परन्तु हमे घेरने वाली 
सभी कठिनाइयों के साथ हमने प्रजातस्त्र के मार्ग पर चलकर बड़ो मात्रा 
में सफलता प्राप्त की है। जीवन के प्रजातन्त्रात्मक मार्ग पर लगकर 
चलने की हमारी सक्षमता के बारे से अभी तक सन्देह बने हुये है। परन्तु 
सर्देव सन्देह करने वाला मन प्रजातन्त्र की निरन्तर सफलता के लिये 
उचित बौद्धिक वातावरण नही पंदा करता। वे, जिनका प्रणातम्त्र में 
विश्वास महरे कारण रखता है, यह नही चाहेंगे कि जनता के मन में 
सन्देह पैदा करे, वरन्‌ वे तो ऐसी शक्तियों को सुहृढ वनायेगे जो किसी 
भी नव-स्वतन्त्रता प्राप्त देश मे, जो समस्याश्रों से भरा हो और विश्व 
के विभिन्न भागो से आने वाली परिवर्ततकारी हवाओं के लिये खुला हो, 
प्रजातस्त्र को सफल बनाने वाली है। इसकी सफलता को जारी रखने 
के लिये अनेक दशाये है जिन्हें अभी पंदा करना है। अतएवं भारत में 
प्रजातन्त्र का भविष्य पुर्व-निर्धारित नही है। यह तो हम पर निर्भर करता 
है कि हम दक्षाओं की रचना करें, जिनमे कि प्रजातन्‍्त्र की आगे सफलता 
उचित रूप से आश्वस्त हो जाये । (श्री सादिक अली, जनरल सेक्रेटरी, 
अखिल भारतीय काग्रेस समिति) 2९ 
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हम, भारत के भूतपूर्व महान्यायवादी, श्री एम० सी० शौतलवाद के शब्दों 
के साथ इस विपय को समाप्त करेंगे । उन्होने लिखा है : 
किसी भी राष्ट्र में उसका नेतृत्व करने के लिये गाधी या नेहरू 
नहीं रहते । परन्तु स्वतन्त्रता के लिये निर्भक योद्धाप्ों के अनुक्रम के 
अपने इतिहास के-साथ, अच्छी प्रकार से सचालित अपनी संसदीय परम्परा 
के साथ अपनी संल्कृति की धनाढयता के साथ, हमारा राष्ट्र नि.सन्देह 
इस बात के लिये सक्षम होगा कि वह देश के संचालन में ऐसे व्यक्ति 
लाये'जो नेहरू की धर्म-युद्ध वाली परम्परा को सफलता के किनारे 
तक ले जाये । ऐसे मनुष्य निर्शायक झौर सतर्क होने आ्रावश्यक हैं; उन्हें 
आपसे में सहयोग और एकता बनाये रखनी झावश्यक है; उन ग्रुटों शरौर 
समूहो को जो कि केद्ध तथा राज्यो में द्यास्क दल -मे उत्पन्न हो रहे हैं 
शान्त करना आवश्यक है; और सबसे बढ़कर, उन्र लोगों की पूर्ण 
सत्यनिष्ठा मे, जिन पर सघ व . राज्य सरकारों के मामलों का भार है, 
जनता के विश्वास को फिर से पैदा करना । केवल तभी हम राज्य रूपी 
जलयान को अपने ग्रभोष्ट की प्राप्ति के सुगम मार्ग पर चला सकेंगे । 
यह स्पप्ट है.कि चोटी अथवा शासन के उच्चतर स्तरों पर थोड़े 
से व्यक्तियों का कोई भी प्रयत्न तब तक सफल नही हो सकता जब॑ तक 
कि उन्हें सभी वर्गों के नागरिकों का पूर्णा और सच्चा सहयोग प्राप्त नही 
होगा । दूसरे मनुप्य ' के साथ काम न कर सकने की भ्रयोग्यता, सत्ता 
को उचित अदर के साथ मानने में हिचक, राजनीतिजञों में समभौतों 
के स्थान पर फूठ के लिये -अ्रधिमान्यता, शिक्षित वर्ग में प्र-रचनात्मक 
और अनुचित झालोचना की प्रवृत्ति, जो कि हममें इतनी प्रचुर मात्रा में 
पाई जाती है, का भ्रवश्य हो अन्त होना चाहिये । सबसे बढ़कर, निहित 
हिंतो ,वाले मनुष्य को, चाहे वह सम्पत्ति भ्रथवा छोटे या बडे व्यवसाय में 
“हो, सम्पूर्ण विश्व में चदलते हुये मूल्यो की. प्रवृत्ति को समभवा चाहिये । 
हमे केवल आगे ही नहीं बढ़ना है, वरन्‌ हमे ऐसा कार्य बहुत तीकत्र 
गति से करना है। हमारे सामने केवल दो विकल्प दिखाई. पड़ते है; 
अपनी जनता की विशाल सख्या के जीवन-रतरो को ऊँचा उठाने के लिये 
कल्याणकारी राज्य के आदर्श को सहर्प ओर प्रर्णारूप में स्वीकार करना 
या अपने देश का साम्यवाद की घेरने वाली शक्तियों के सामने समर्परण 
करना, जहाँ हमारे सविधान के भ्राद्शो--न्याय, स्वतस्चता, समता 
और वल्युत्व--में से किसी का भी कोई स्थान नहीं होगा और न 
मनुष्य की गरिमा का ही। हमे अपनी छाट वुद्धिमानी के साथ करनी _ 
चाहिये और निर्णय के साथ कार्य करना चाहिये जिससे कि राष्ट्र गाधी 
और नेहरू द्वारा हमारे सामने रखे गये ध्येयो की झोर कूच कर सकें 47 
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भारतीय शासन और राजनीति 
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अ्रध्याय ६. राष्ट्रपति का निर्वाचन 
पूर्वंगामी राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसेव की सामयिक मृत्यु के बाद 
राष्ट्रपति पद खालो हो गया । कुछ दित तक उप-राष्ट्रपति श्री वी० वी० पिरी ने 
कार्यवाहुक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, किन्‍्तु स््रय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार 
होने के कारण उन्होने कार्यवाहक राष्ट्रपति रहना उचित वही समझा, प्रतः उन्होने 
अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। ऐसी स्थिति में सर्वोच्चि न्यायालय के सुख्य 
न्यायाधिपति श्री हिंदायतुल्ला को कार्यवाहक राष्ट्रपति बताया गया, जिसके लिए 
भारतीय संसद को झ्रावश्यक सर्वेधानिक व्यवस्था करनी पड़ी । राष्ट्रपति के कार्ये 
करने सम्बन्धी विधेयक (496 सा०्ञ१४०॥ 0828० णी कंप्/थ्ा०य६ 9॥) को 
राज्यसभा ने १६ मई, १६६६ को पारित किया | इस विधेयक में यह व्यवस्था की 
गईं है कि यदि कभी राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पद दोनों ही रिक्त हो जाये (जेसा 
कि श्री यिरी के त्यायपत्र देने पर हुम्ना या अन्य किस्ी कारण से दोनों कार्य करने 
हेतु अक्षम हो जायें) तो भारत का मुख्य न्यायाधिवति (0४ 705808 ०4 ]80॥4) 
राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा । उसे उस काल में राष्ट्रपति की सभी श्क्तियाँ व 
उन्मरुक्तियाँ (0770:४४53) प्राप्त होंगी तथा वे उपलब्धियाँ व भत्ते आदि मिलेंगे 
जो कि समद उसके लिए निर्धारित करे | परन्तु जब तक संक्षद ऐसा निर्धारण करे 
तब तक उसे वे ही उपलब्धियाँ, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त रहेंगे जो कि 

संविधान की दूसरी अनुसूची में दिये यये हैं । 
राप्टूपति पद के लिये विगत निर्वाचल के झवसर प्र सबसे अधिक 
उल्लेखतीय वात यह्‌ रही कि दो प्रमुख उम्मीदवारों के बीच जोरदार रूंपर्ष हुा 
जँसा कि पहले कभी ने हुआ था। उस विवरचन की दुसरी और बहुत ही 
आाइचयेंजनक वात यह रही कि इसे प्रश्न पर काप्रेध्त में फूट पद यईं, जिसके 
कांग्रेस संगठन के लिए अत्यन्त नष्टकारी और देश के लिए भी अति हानिकारक 
परिणाम निकले । £ से ११ जुलाई तक वगजौर में हुए कांग्रेस महातमीति 
(कै) व043 (०४872055 ८००७0६४) के अधिवेशन के बाद १२ जुलाई को 
काग्रेस की केद्ीय ससदीय मण्डसी (थाम आियरध्याबा३ 800) ने १२ 
जुलाई की बंठक में २ के विदृद्ध ४ के बहुमत से लोकसभा के अव्यक्ष, संजीवा रेड्डी 
की राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेसी उम्मीदवार के रूप में मनोनीत किया ६ उत्त बैठक 
में प्रधान मन्ची, श्रीमती इन्दरा गांधी ते, ज॑सी कि पहले ब्राश्या की जाती थी, 
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श्री वी० वी० गिरी के स्थान पर श्री जगजीवन राम (साथ मस्प्री, भारत सरकार) 
का नाम प्रस्तावित किया, जिसका समर्थन केवल थ्री फसरूद्दीन भली प्रहमद 
(उद्योग मन्त्री, भारत सरकार) ने किया । 
कुद्ध दिन तक श्रीमती इन्दरा यही कहतो रही कि वह समदीय मण्डली के 
निरणंय को मार्नेगो भोर काग्रेसी उम्मीदवार का समर्थत करेंगी। परन्तु निर्वाचन मे 
कुछ ही दिन पूर्व श्री जवजीवन राम शोर श्री फ्तक्दीव भली घभदमद ने कांग्रेस 
प्रध्यक्ष, श्री निजलिगप्पा को एक पत्र लिसा जिसमें उन पर यह भारोप लगाया कि 
उन्होने कांग्रेसी उम्मीदवार को जिताने के लिए जनसप भौर स्वतन्त पार्टी के 
नेताप्रों से वार्ता को भर इस प्रकार यह काग्रेस के सिद्धान्तों से गिरे । ऐसी 
परिस्थितियों में उन्होने निर्वाचन में कांग्रेसी विधायकों के लिए प्रयनी प्रन्तराष््ता 
के प्रनुमार स्वतन्त्र मतदान (८३ ४०पंत8 9०८००7१४४ १० ००४४०४९॥००) की 
माग की | इस मास का प्नेक विधायकों झौर कांग्रेसी नेतामों ने समर्यन क्रिया धोर 
संगठन में पनुशासन बनाये रखने के समर्थंक्रों ने इसका विरोध किया। प्रयान 
मन्‍्यी ने कांग्रेस ससदीय देल के सदस्यों के नाम किसी भी प्रकार का 
प्रादेश (७॥४9) जारी करने से मना क्रिया। निर्वाचन से पूर्य ही सबको 
यह स्पष्ट हो गया पा कि कांग्रेस में इस प्रशत पर मस्भोर फूट पड़ गई है। श्रीमती 
इन्दरा गराधी शोर उनके समर्थकों ने श्री दो० बी० गिरी को विजपी बनाने हेः लिए 
सभी सम्भव प्रयत्न किये भोौर श्री निजलिम्रप्पा व प्रसव कांग्रेसी नेतायों ने भी 
श्री सजीवा रेड्डी को जिताने के लिए ययासम्भव प्रयत्त किये । 
उपरोक्त कारणों से यह स्पष्ट हो गया कि प्रवेक कांग्रेसी दतीय उम्मीदवार 
के पक्ष में मत ते देंये भौर ऐसे पस्य दलों में भी एकता भग हुई। चुनाव परिणाम 
से भी यह बात छिद्ध हुई | ऐसी परिस्थितियों में निव्चिन से पूर्व ही मदद सम्भावना 
पैदा हो गई थी कि निर्वाचन का परिणाम प्रधम पसरद में नद्दी बरस दूसरी प्रसर्‌द 
के मतों ($८०००७७ एालटाध्ए०८ ४०८३) मे निर्ित द्वोगा घोर ऐसा ही दुपा । पतः 
यहाँ पर मतगझना क्री विधि को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना उपयुक्त होगा । 
सिधान-निर्माताधों का विचार यह रद्वा कि राष्ट्रपति ऐसा स्यक्ति यते जो 
कुल ढाजे गये मतों में केवल सबसे प्रधिझ मत सर्दी बरस घाषे मे प्रथिक (कम 
कम ४७ प्रतियत + १) माह ध्राप्व करे 4 इसीलिए राष्ट्रपति पड के लिए विर्वाधिन 
प्रक्रिया ऐसी है हि जो प्ररदेक् विपायक (साशता) को पयनी पदसी, दूसरी, 
सीयरी घ्रादि पमरई बजाने हा घपरगर देती डै। निवर्धिदवन्मरदत् (8/८दाणवां 
टणावइ०) में काम झा सापप्द बहुमा मा, जिंगड़े प्रुणों समर्पन गे उमा 
उम्मीदवार प्रतश्य ही खकत हो जाग, दिपु वास मे छूट पड़ जाने के कारण 
ऐसी गम्माबना सुप्य हो गई एसी #दति में गनू १६४२ # राष्ट्राति 4 उा+ 
शाष्ट्रपव के विरंधित ढांदुन के प्रस्वगें। बसे निरमों को लागू करते ड़ व्रपम 
म्ररगए प्राया । 
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गणना करते समय यदि किसी भी उम्मीदवार को आधे से अधिक मत प्राप्त 
न हों तो ऐसे उम्मीदवार को जिसे सबसे कम मत मिले हो, बिलोपित (अ्रलग) कर 
दिया जायेगा झौर उसके दूसरी पसन्द के मतों को भ्रन्य उम्मीदवारों को हस्तान्तरित 
कर दिया जायेगा । इस प्रकार का विलोसन तत्र तक चलेगा जब तक कि किसी 
उम्मीदवार को पूर्ण बइमत प्राप्त हो । विगत-निर्वाचन से पूर्व सूचना व प्रसारण 
मन्धालय ([70घगागाणा 300 87094८88778 गयंगरआ9) के रिसर्च व रेफे रेन्स 
डिवीजन ने एक नोट तेयार किय्रा था, जिसमें बताया गया है क्रि निर्वावन पद्धति 
किस प्रकार लागू होगी, यह मानकर कि वंध मतो की कुल संख्या १५,००० है 
झौर सघपं में ४ उम्मीदवार हैं ) चुने जाने के लिए उम्मीदवार को ७५०१ मत 
प्राप्त करने चाहिए। परन्तु ४ उम्मीदवारों को मत इस प्रकार मिलते है :-- 
अ-५,२५०, ब-४,८००, स-२७,०० और द-२,२५० । भ्रव उम्मीदवार द विलोपित 
हो जाता है। उसके २,२५० मतपत्रो पर दूसरी पसन्द इस प्रकार है--प्न के पक्ष 
में ३००, व के पक्ष में १,०५० ओर स के पक्ष में ६०० । 
दूसरी पसन्द के मतों के हस्तातरण के बाद स्थिति यह हो जाती है-- 
ग्र-२,२५० न २०००० ५,५५० ; व-४,5००+१,०५०८-५,८५० ; झौर 
स-२७०२--६००5० २६०० । द्रसरी ग्रितती हो जाने पर ब के मतञझ से बढ 
जाते हैं मौर स को विलोपित कर दिया जाता है । उसके ३,६०० मतपत्रो पर तीसरी 
पसन्द के मत इस प्रकार हैँ--प्र-१२,७०० और ब-१,६०० । जब उन्हें हस्तातरित 
किया जाता है तो उम्मीदवार ब के कुल मत ७,७५० हो जाते है श्रौर वह 
निर्वाचित घोषित होता है | 
राष्ट्रपति पद के लिये निर्वाचन-पद्धति की उपरोक्त विशेषता के ग्रतिरिक्त 
अन्य विशेषताएं इस प्रकार है । सविधान में प्रावधान है कि जहाँ तक हो सकेगा 
राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में एकरूपता (पव०07॥09 
7 धो€ $08[8४ ०0६ 7697०5८7४07) रहेगी | झतएवं राज्य विधानसभाप्रों के 
सदस्यों के मतों का मुल्य निकालने के लिए भी नियमों में व्यवस्था की गई है, 
जिसका सदस्यो की संख्या ओर राज्य की जनसख्या से सम्बन्ध है (फामू ला पहले 
ही दिया जा चुका है) | इस योजना के अनुसार राज्य विधायक्रो के मतों में बडी 
भिन्नता है--तागालंण्ड मे एम० एल० ए० के सत का मूल्य ७, भ्रसम में ६४ 
बिहार में १४६, भर उत्तर प्रदेश में १७४। साथ ही, ससद के कुल निर्वाचित 
सदस्यों (सख्या ७४८) के मतों का मूल्य राज्य विधानसभाश्रों के कुल सदस्यो 
(३,४३६) के मतो के मूल्य (४३०,८४७) के बरावर है । भत. प्रत्येक सतद सदस्य 
के मत का मूल्य ५७६ है । 
विगत निर्वाचन में १७ उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिनमें से £ को कोई 
मत प्राप्त न हुए। श्री गिरी और श्री रेड्डी के वीच वास्तविक सघय॑ था; तीसरे 
उल्लेखचीय उम्मीदवार डा० सी० डी० देशमुख थे, जिन्हे जमसघ, भारतीय 
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क्रान्ति दल और स्वतन्त्र पार्टी ने सयुक्त रूप से खड़ा क्रिया था ; उन्हें केवल 
५४,५६३ मत प्राप्त हुए। श्री गिरी ने अपने निकटतम प्रतिद्वन्द्दी श्री सजीवा 
रेड्डी को १४,६५० मतों से पराजित किया । दोनों - प्रमुख उम्मीदवारों को इस 
प्रकार मत मिले श्री गिरी---४$,२०,६७७ और श्री सजीवा रेड्डी--४,०५,४२७ । 
थ्री गिरी, श्री रेड्डी, श्री देशमुख झौर अन्य को संसद मे क्रश, ३५६;२६८ ३; १०१ 
और ६ मत मिले, जिनको मूल्य २०६,७८४; १५४,३६८; ५८,१७६; और ३,४५६ 
रहा | वास्तव में श्री गिरी की विजय का श्रेय उत्तर प्रदेश को है। प्रथम गिनती के 
मतों में श्री गिरी अपने प्रतिद्वन्द्वी श्री रेड्डी से बहुत पीछे थे, उत्तर प्रदेश ने उन्हें 
विजय पथ पर रखा भर उत्तर प्रदेश से दूसरी ससद के ८5,१७६ मत मिलने पर 
ही चह विजयी हुई । 

निम्न तालिका में यह दिखाया गया है कि विभिन्‍न राज्यों में श्री गिरी 
और श्री संजीवा रेड्डी को कितने मतपत्र व मत मिले :-- 











इक अक 2 जम रमा न वन ता पक, डक 
राज्य का नाप श्री गिरी के मतपत्र. मत , श्री रेड्डी के मतपनत्र मत 
हि 08 2६ अल पद पे अ ८ अअजी पक जलन 
आँभ् प्रदेश १३१ १६,३७५ ११८ १४,७५० 
असम डद ४,२१२ ५७ ५३४५८ 
विहार १६५ २४,०६० १११ “१६,२०६ 
गुजरात श्र १,४७६ १०२ १२,५४६ 
हरयाना हा ३७ ३,४७८ ३२ "३,००८ 
जम्मू-कब्मीर भ्र्फ ३,४२२ फ ४७२ 
महाराष्ट्र ० ७,३०० २०१ २६,३४६ 
नागालेण्ड डर २६६ डे र्‌५ 
"उड़ीसा ६७ «.. घरे७५ - १५. १५८७४ 
पंजाब ख०5 ८,५६० १० १,०७० 
“शजस्थान ३५० हेघ५० - ध्फि १०,७८० 
«तमिल नाडु १४२ २०,४४८ भ्र्ड ७,७७६ 
उत्तर प्रदेश - रैफर दे ै,ई ६४ १३८ २४,०१२ 
प्‌० बंगाल र्ड5 ३१,००० रर५ ३,१२५ 
मंसुर - ५३ ५७७७ १३५ १४,७१४ 
केरल 22: श्ण्दे १३,०८१ १५५ १,६०५ 
मध्य प्रदेश १०३ ११,२७७ ११२ १२,२०५ 





धक्ाण कं आआवा ' चतासा उनस्कनक्ा अप" पक। जरा इकाटत' जाए भशराामात"तपरकाशाय 0 हाकदार' कह "५ 
॥ नये-उपराष्द्रपति का निर्वाचन--मंभूर राज्य के भूतपूर्व गवरनर श्री जी० एस० 
पाठक को, जिम्हें काग्रेस ने इस पद के लिए मामजद, किया, ससद ने ३० भगस्त 
३६६१ को उप-राप्ट्रपति चुना । उन्हें कुल ७२५ वंध मतों मे स ४०० मत श्राप्ठ 
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हुए और उनके दो प्रतिद्वन्द्रियों श्री शिवसंमुद्रम तथा श्री एच० वी० कामंथ को 
क्रमशः १६६ और १५६ मत प्राप्त हुए । अन्य तीन उम्मीदवारों को एक भरी मत 
प्राप्त न हुआ । उप-राष्ट्रपति चुने जाने पर श्री पाठक ने गवर्नर पद से त्याग्र पत्र 
दे दिया | ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस चुनाव मे भी कांग्रेस के ५० सदस्यों 
ने स्वतन्त्र मत का प्रयोग किया और उन्होने अपने मत अन्य दो उम्मीदवारों के 
पक्ष में डाले ७9छ 


श्रध्याय ७. भारत की संसद 


बेकों का राष्ट्रीयकरण (फथ77 'र7०70॥28800)--नये राष्ट्रपति के 
निर्वाचन पर काग्रेस के नेताग्रो मे गम्भीर मतभेद उत्पन्न हो जाने का एक तुरध्त 
परिणाम यह निकला कि प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दरा गाधी ने यह मानकर कि 
श्री मोरार जी देसाई (उप-प्रधान मत्री एवं वित्त मत्री, भारत सरकार) कांग्रेस 
द्वारा स्वीकृत वेकों के राष्ट्रीयकरणा की नीति को भली प्रकार कार्यान्वित न कर 
सकेगे, उनसे १५ जुलाई को वित्त विभाग ले लिया, जिसके परिणामस्त्ररूप श्री 
मोरारणी देसाई ने इसको अपना अपमान समभते हुए सघीय मन्‍्त्रो-मण्डल (एंग्रागा 
(४४७॥८() से १६ जुलाई को त्याग्पत्र दे दिया । ग्रधान मन्‍्त्री ने १६ जुलाई को 
उनका त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया और उसी दिन कार्यवाहक राष्ट्रपति, श्री 
वी० वी० गिरी ने सघ सरकार के इस निर्णय को कि चोटी के १४ बेकों को 
राप्ट्रीयकृत किया जाये, लागू करने के लिये भ्रावश्यकु अध्यादेश (074॥7408) 
पर अपने हस्ताक्षर किये | 


यहां एक महत्वपूर्ण प्रशन यह उठता है--जवकि २१ जुलाई से (श्रर्थात्‌ 
४८ घण्टे बाद ही) ससद का सत्र आरम्भ होने को था तो क्या भारत सरकार के 
लिये यह उचित था कि इतने महत्वपूर्ण निर्णय को एक अध्यादेश द्वारा लागू किया 
जाये ? सरकार की-श्रोर से यह तक॑ दिया गया कि ऐसा करना इसलिये प्रावश्यक 
था कि जिससे सम्बन्धित वेक किसी प्रकार से अपने हिसाबों में चालाकी युक्त 
परिवर्तेत (उलट-फेर) न कर सके, जो कि सावंजनिक हित मे न होता । इस तर्क 
में सत्य का कुछ अ्रश है, परन्तु फिर भी यह कहा जा सकता है कि यदि ऐसा 
निरणंय ससद के सन्न काल में किया गया होता तो क्या उसे लागू करने के लिये 
तब भी अध्यादेश जारी किया जाता, क्योकि आवश्यक कानून बनने में तो समय 
लगता ही । इस भ्राधार पर आलोचको ने यह कहा कि ससद का सत्र आरम्भ होने 
के दो दिन पूर्व इस प्रकार का अध्यादेश जारी करना न्यायोचित न-था, क्योकि 
इसका प्रभाव ससद की विधायी शक्तियों पर कार्यपालिका का झवाद्धनीय अधिकार 
कायम करना रहा। कु 
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२१ जुलाई को संसद का सत्र आरम्भ होने पर अधथान सन्‍्त्री ने ससद से 
एक वक्तव्य दिया, जिसमें बताया गया कि सरकार द्वारा बेकों का राष्ट्रीयककरण 
अधिक व्यापक सामाजिक हित में आवश्यक था। उसके वाद इस उद्दध्य से एक 
विधेयक लोकसभा में २५ जुलाई को पेश किया गया, जिस पर दोनों सदनों में 
जोरदार वाद-विवाद हुआ और जो अन्त में बहुमत के समर्थन से पास हो गया । 
सरकारी पक्ष और समाजवादी व साम्यवादी सदस्यों मे राष्द्रीयकरण के पय को 
आरवद्यक बताया । प्रधान मन्त्रो ने कहा कि ऐसा निर्णय प्राधथिक उर्ृ्यों को सामने 
रखकर किया गया है। जनसघ व स्वतन्त्र पार्दी के सदस्पों ने विवेयक्र का विरोध 
किया और कहा कि यह परग सरकार को अधिनायकतस्त्र की दिश्ञा में ले जाने 
बाला है । 


यहाँ इस प्रइन पर भी विचार करना उपयुक्त होगा कि क्‍या वेंकों का 
राष्ट्रीयकरए सार्वजनिक प्रयोजन के हित मे था। इस सम्बन्ध मे विरोधियों का 
यह कहना था कि कांग्रेस द्वारा स्वीकृत ढेकों पर सामाजिक नियन्दरस (500 
८०गध०) स्थापित करने की नीति को कार्यास्विव करने के उद्देश्य से प्रारित 
बंकिंग कानून (सशोघत) भ्रधिनियम, १६६८ [छ83गतंगढ़ [,4छ5 (800707707) 
8०, 968] फरवरी १६६६ मे लागु हुआ था | उसमे बेकों और उनसे सम्बन्धित 
मामलो पर सरकारी भियन्त्रणा स्थापित करने क्री व्यवस्था की गई थी। 
१४ दिसम्बर १६६७ को इस विषय पर संसद में बोलते हुए उप-पधान मस्ती श्री 
मोरा)जी देसाई ने विभिन्न सरचनात्मक तथा अन्य प्रस्तावित सुधारों फी रूपरेखा 
दी तथा अनेक व्यक्तियों द्वारा समथित राष्ट्रीयकरएण को न्यायोचित नहीं स्वीकार 
किया । उन्होने स्पष्ट किया कि मुख्य समस्या वेकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण के 
विभिन्न क्षेत्रों मे उचित वितरण की है । झत' सामाजिक नियन्त्रण द्वारा लघु-पंमाने 
के उद्योगों, कृषि भौर निर्यात झ्रादि के लिये ऋण की व्यवस्था की जायेगी, साथ 
ही राष्ट्रीय हित में बड़े पँसाने के उद्योगों को भी ऋण दिया जायेगा । उन्होने यह 
भी कहा कि जबकि ऋण के लिये माँय बहुत बढ़ रही है, देकों में धन जमा करने 
की गति में काफी वृद्धि नहीं हुई । 


श्री मोरारजी ने श्लागे कहा कि सरकार का यह निश्चित मत है कि बेकी 
के अजित करने से सरकार के प्रशासन्कि साधनों पर बड़ा भार पड़ेगा, जबकि 
ग्राधारभूत प्रश्न अछ्ेते ही रह जायेंगे । अ्रति महत्वपुर्ण वात यह है. कि ऋण देने 
की क्रिया में किन्‍्ही विशेष समूहों के प्रति पक्षयात का व्यवहार न किया जाये, 
अतः सामाजिक नियन्त्रण की योजना इसी आधार पर दनी है / यह विर्खय किया 
गया है कि भ्रखिल-भारतीय स्तर पर एक उच्च-स्तरीय निकाय बनाया जाये, जिंठे 
राष्ट्रीय ऋछ परिपद्‌ (४४०७4 ८४दढ80 05प०थाी) कहा जायेगा । उसमें बड़े 
भध्यम प्रोर लघु पैमाने के उद्योगों, कृपि, सहकारी क्षेत्र, व्यापार औौर व्यावसायिक 
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अवैध कार्यवाही (निरोधक) अधिनियम, १६६६ [एंड्रांबशणि है०४सेीछ 
(एध्र्थ्पांणा) 8०५, 969]। वास्तव में मौलिक कानून १६६७ में पास किया 
गया था। ग्रथ तो उसे जम्मू-कश्मीर राज्य तक विस्तृत किया गया हैं, प्र्थात्‌ अब 
यह कानून उस राज्य में भी लागू हो गया है । छ्छ 


श्रष्पाय ८... राज्यों का शासन 


प० बंगाल और पंजाब की विधान सभाग्रो ले विधान परिषदों के उन्मूलन 
का प्रस्ताव पास किया । उसके परिणामस्वरूप बगाल की विधान-परिपद्‌ का उन्मूलन 
हो गया है और पंजाब की विधान-परिपद्‌ का ज्ञीध्र ही हो जायेगा। इस उद्देश्य 
से ससद ते धावश्यक सेवेधानिक सप्लोधव सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कर दी है) 

सनु १६६७ से गवनेरों के पद का महत्व बहुत बढ़ गया है, विद्येप रूप से 
संघ सरकार के प्रतिनिधि के रूप मे । उनके इस भाग तथा महत्वपूर्ण शक्तियों का 
विवेचन श्रध्याय १० के भ्रम्तर्गत किया गया है 4 क्छे 


अध्याय ६. जम्पु-कब्सीर संघीय क्षेत्र और श्रसम के भीतर 
स्वायत्तपूर्ण राज्य जम्मू-कइ्मोर 


कश्मीर ध्म्मेलन ((3शाओी 0०ारथ०णा)--सितम्बर १६६६ में 
शेख ग्रब्दुल्ला द्वारा बुलाये गये कश्मीर सम्मेलन में कोई निर्णय न लिया जा 
सका । सम्मेलन के दौरान विभिन्‍न मतों को अभिव्यक्त किया गया, जिनमे से 
उल्लेखनीय ये थे--जनमत (96०७5०१७), स्वभाग्य निर्धारण, जनमत कराने से 
युवें कुछ समय के लिए कश्मीर का प्रशासन सयुक्त राष्ट्र सघ को सौपा जाए और 
स्वतन्त॒ कश्मीर जिसकी प्रतिरक्षा के लिए सं० रा० सघ दायित्व ग्रहण करे । 
परन्तु सर्वोदियी नेता, श्री जयप्रकाश नारायण, ने जिन्हें सम्मेलन का उद्घादन 
करने के लिए आमन्त्रित किया गया था, कहा कि कश्मीर समस्या का हल केवल 
आरतीय संविधान के भीतर ही पाया जा सकता है। अतः कुछ समय वांद इस 
प्रशञ पर निर्शेय लेने के लिए दूसरा सम्मेलन बुलाया जायेगा । 

अनुच्छेद ३७० (6०७० 370)---१८ मार्च १६६६ को लोकसभा में 
श्री प्रकाशवोर शास्त्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर विचार किया. गया था, जिधमे 
साय की गई थी (कि अनुच्छेद ३७० को निराकृत (290०806).कर दिया जाए । 
(उस झवसर पर हुए वाद-विवाद के दोरान कुछ सदस्यो ने ये विचार अ्रभिव्यक्त 
किये ये--शभ्री एन० सी० चटर्जी स्वतत्त अनुच्छेद ३७० वतंमान संदमम में अवगत 
है; श्री इन्द्रजीत , मल्होत्रा “(साम्यवादी ) जम्मू-कश्मीर के पद- के सम्बन्ध ञं 
प्राकिस्तान के प्रति कोई रियायत नहीं की जानी चाहिए; और डा० एल० एुवं० 
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पिंधवी (स्वतन्त्र)--इस भनुच्छेद को एक आपातकालीन और अस्थायी आधार 
पर सविधात में निंभित क्रिया गया था और उसे सविधान में स्थायी स्थान देने 
के लिए कोई कारण नही है। 
उपरोक्त मतों से स्पष्ठ है कि इस विपय पर सरकारी हृष्टिकोण और 
बिरोधी पक्ष के हप्टिकोण मे महंत्वपुर्ण अन्तर है। यह एक निविवाद तथ्य है कि 
सविधान निर्माताश्रो ने जम्मू-कश्मीर के विशेष पद को ध्यान में रखते हुए हो 
इस अनुच्छेद को संविधान मे सम्मिलित कराया । नि:सदेह अनुच्छेद ३७० के कुछ 
खण्ड कश्मीर को एक विशेष स्थान प्रदान करते है, परन्तु उनमे से कुछ खण्डों का 
भ्रन्त करमे के लिए राष्ट्रपति ने झनेक आदेश निकाले हैं। फिर भी अनेक नेता 
और, व्यक्ति यह माँग करते रहे है कि अनुच्छेद ३७० को निराकृत किया जाएं । 
जनसध के प्रधान श्री अ्र० ब्रि० वाजपेयी ते कहा था कि अनुच्छेद ३७० कश्मीर 
और भारत की शेप जनता के बीच एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक बाधा है तथा यह 
अनुच्छेद पृथकता, साम्प्रदायिक्ता और अराष्ट्रीयता को प्रोत्साहन देने वाली है । 
परन्तु उपरोक्त मत के विरोध में ये बातें कहीं जा सकती है--हमे यह्‌ 
नहीं भूल जाना चाहिए कि जब संविधान बन रहा था और जम्मू-कश्मीर के बारे 
में कुछ विशिष्ट अनुच्छेद सम्मिलित किये गये ये, उसके लिए उपयुक्त कारण यह 
था कि जम्मू-कश्मीर राज्य का पद भारतीय संघ के अन्य राज्यों के समान न था । 
उस राज्य को दिया गया. विशेष पद उस राज्य के निवासियों को दिया गया एक 
प्रकार का भ्राध्वासन (७म१78]078 ) है, जिसे भारत सरकार एक पक्षीय रूप 
में (४०/८४०॥५) निराकृत नही कर सकती । अ्तएवं इस सम्बन्ध में राज्य के 
निवासियों की इचछा का आदर किया जाना उचित है। है; “५८ 
वास्तव मे, अनुच्छेद ३७० तो भारत के संविधान झौर कश्मीर के बीच 
एक प्रकार के पुल का काम कर रहा 'है, जिसके ऊपर से (अथवा द्वारा) भारत 
सरकार द्वारा निर्मित कानून जम्मू-कश्मीर में जा रहे है भ्रर्थात्‌:लागू हो रहे हैं । 
इस अनुच्छेद के विरोधियों से हमे यह कहना है कि जब तक उध राज्य की' जनता 
ऐसी माँग न करे हमे उसे निराकृत करने में पहल नहीं करनी चाहिए । अधिक 
अच्छा-तो यह होगा कि हम राज्य के सामाजिक, राजनीतिक शोर आधिक 
पहलुओं पर अधिक ध्यान दें। गजेच्रगड़कर झ्ायोग (0भुथ्यताबहबतीए७7 
(0०७णां5आं०7) की रिपोर्ट में यही सुझाव दिया गया है कि इस प्रइन की राज्य 
की सरकार और जनता के निर्णेय पर छोड़ दिया जाए । 
शर्जे्गडकर भ्रागोग को रियोर्ट--जम्मू और करुमीर राज्य में प्रादेशिक 
तनाबों (7०8००७] (आशं०75) पर यह रिपोर्ट कुछ ही समय पूर्व प्रकाशित हुई 
है । इसमें दो बातों पर विशज्वेप 'रूप से प्रकाश डाला गया है। प्रथम, सरकारी 
सेवाझों मे भरती श्रोर दूसरी शैक्षिक एवं व्यावप्तायिक सस्थाओं में प्रवेश । प्रामोग 
* ने इन दोनों ही क्षेत्रों मे प्रचलित छाट प्रक्रियामों को आलोचना की है। इसके 
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आक्षेप का प्राधार यह हैं (के इन अक्रियामों ज्॑ किसी प्रकोर का साम्प्रदायिक मां 
प्रादिश्चिक ईस्द्धान्त अ्त्यक्ष अथवों प्रोक्ष हे ज्व॑ निहित है । यद्यपि इस आवश्यकता 
क्के प्रति हमारी से! दि हैं कि जन वर्गों को सरकारी सबाओं या इक्षिक 


संस्थाओं र्प्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं के उनके लिए साम्प्रदायिक या 
घ् झाधार पर हर ब्य जाय फि हमें यह स्वीकीर्५ि करना 
पड़ेगा कि इस प्रकार का मेंदं व (वइक्ीफांएव४ | धान से सं 
यह सभी से भय वे प्रदेश द्वारा प्रदत्त सम मु 
अधिकार के चिरुद्ध हैं 
अभी तक राज्य ज जो योजना चालू हैं अन्तर्गत सम्पूर्ण राज्य के 
(सलमों भर प्मू हहुन्दुओ के जिनकी का योग खज्य के 
जनसख्या प्रतिशत हैं; छड़े वर्गों (०४० प्रात 988०8) * 
सम्मिलित फकिया हैं ड्ठै (योग का कि 
बे यथा मे हुए हैं भर काफी भागे वे हुए हैं ४ अंत 
धोजना के रहते पे विछड़े हुए. वर्गों हे आगे बढे हुए. वर्गों से प्रतिस्पर्धी 
करनी पड़ती है. (रणामस्वडप घिछडे हुए. गो की 
सेवाओं भौर दौक्षिक सर झों में पय र्डाः चअ्रतिनिधित् नही पाता । 
[एवं भ्रायोग प्रस्तावि (है कि डे पारिभार्षित 
(कया जाएं! में पिछडे हुए वर्गों के लिए सरकारी ग्लर शर्षिक 
बों के भी क्री विहित की दी है. ६ रे 
श्लायोग ने राय सरकार से कद हु कि वह इस को (लए एक उच्च 
आक्ति 9८ ज्ञ समिति निर्कृर्ती १ 


घ्यावर्धि चुनावों के वा इन चुनावों के बाद ज्य सरतेंग। 
के बीच सम्बन्धों पहले की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण | हो गया है । पर्ज 
और प*० मे न्न॑गैर प्रेसी सरकारे बनी यन्हों' अधिक 
मत [यत्तता चाही हें। विशेषरूप 5 क्षेत्र राज्य 
सरकारों की मी यह [क उनके वित्तीय साधनों में बुर हो । इस बारे 
ज्नएक सु: एक स्थायी छत आयोग (एलाए2' 9५६ थि॥8066 
ट०फा्अ०ण) स्थापि जाय । सुझाव तेलंगाना में 
अइनों की संविधोन २६३ में वशित पज्य 
द्रिपिद (फडा 50906 ८०४7 0) की स्थापना की जाए चर्चा यह, परिषद 
सर्वधारनिक न्‍्रौर से घर अन्ति फिर भी मे 
बारे 
_ लाभ येंदे सामने ्घित राज्य 
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को झपने झपने हष्टिकोण रखने पड़ेंगे झौर उन्हें न्‍्यायोचित विद्ध करना पड़ेगा । 
इसके परामर्श और सुझावों के भश्राधार पर प्रधान मत्री याप्ट्रपति को अधिक 
उचित परामर्श देने की स्थिति में होगा । 

पांचवें वित्त प्रायोग (संधि छ गाआ7०० 0०एणागं5शं०॥) को सिफारिशें-- 
अप्रैल १६६६ से आरम्भ होने वाले वर्ष से ५ वर्ष तक राज्यों को ४,२६६ करोड 
रुपये हस्तातरित किये जायेंगे, जबकि चौथे वित्त श्रायोग की ध्विफारिश के अनुसार 

यह धन राशि २,८८६ करोड होती । भारत सरकार ने आयोग की वे सिफारिश 
स्वीकार कर ली है जिनके अनुसार राज्यो और सघीय क्षेत्रों की सघ सरकार 
द्वारा आरोपित व एकत्रित करो में पहले से कही अ्रधिक बडा भाग प्राप्त होगा। 
आयोग की अन्य उल्लेखनीय सिफारिश ये हैं : 

(१) ऐसे ७ राज्यो को जिनकी वित्तीय स्थित्ति अच्छी है, भारत सरकार 
संविधान के अनुच्छेद २७५ के प्रन्तर्गंत कोई प्रनुदान (878७४७) न दे 
(२) झ्रायकर के वितरण के झ्ाधार मे महत्वपूर्ण परिवर्तत का सुझाव दिया गया है । 
जबकि तीसरे भर चौथे झ्रायोग मे जनसख्या और वसूलयावी को क्रमशः ८० और 
२० प्र० श० का वजन (%८६8॥09४2०) देना स्वीकार किया था, पांचवें आयोग ने 
इस श्रनुपात को &० श्रोर १० प्र० झ० में बदलते का सुझाव दिया है। इसके 
परिणामस्वरूप ऐसे राज्यो को अधिक सहायता मिल सकेगी जो औद्योगिक हृष्टि 
से पिछड़े हुए हैं। (३) प्रायोग ने सुझाव दिया है कि सघ सरकार द्वारा आरोपित 
किये जाने वाले करो मे वृद्धि अथवा नये कर झारोपित करने की गुजायश बहुत 
कम है | परन्तु राज्य सरकारे अवश्य ही नये कर लगा सकती हैं, विशेषरूप से 
ग्रामीण क्षेत्रों (एप ६००८००) पर । यदि वे कृषि आय कर लगाना न चाहे तो 
कोई अन्य प्रक/र के कर लगायें। 

गवर्नरों का संघ-राज्यों के सम्वन्धों में महत्वपूर्ण भाग : 

सन्‌ १६६७ के पूव भरी श्रीश्रकाश जी ने, जो तीन राज्यों में गवनेर रह 
चुके थे, गवनंर की गिरती हुई स्थिति के बारे मे लिखा था: समय बीतने पर 
प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करने लगा कि गवर्नर शक्तिहीन व्यक्ति होता है, जिसका 
प्रयोजन समारोहों और मनोरजन के स्थानों पर प्रदर्शन है "*"*** (परन्तु) इससे 
पूरब केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकाशय वार्ता गवर्गरो के द्वारा ही होती 
थी । मुख्य मन्त्री विभिन्न मामलों पर उनकी सहायता पाने के लिए उत्सुक रहते थे । 
वे केन्द्र को अपने सदेश् मवनरों के द्वारा ही भेजा करते थे। किन्तु ऋमश: केन्द्र ने 
राज्य सरकारो से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखता प्रारम्भ किया। वह गवर्नरों को, जिनकी 
उसने रचना की थी, भूल गया ॥7? 

श्रीमती सरोजिनी नायडू ने, जिस समय वह उत्तर प्रदेश की गवर्मर थी, 
अपने को “सुनहरे पीजड़े में चिड़िया! बताया था, श्री वी० वी० गिरी ने आरम्भ 


२ ओ प्रकाश : स्टेट गव्नेस इन इन्डिया (मौनाछी अ्रकारान मेरठ, १४६६१ प० २०-१। 
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श्री महामाया प्रसाद सिन्हा के मुख्य-मत्रित्त काल में सयुक्त मोर्चे की सरकार 
पदासीन थी तो भारत सरकार ने मुख्य मत्री से मत्रणा करने के उपरान्त श्री 
नित्यानन्द कोनूनगो को, जो उडीसा के पुराने काम्रेसी नेता है, गवर्नर मनोनीत 
किया। मुख्य मत्री ने उस समय माँग की कि नये गवर्नर अपना पद कुछ माह बाद 
ग्रहण करें, जिसे भारत सरकार ने नही माना । इस पर मुख्य मत्री ने नये गवनेर 
से प्रसहयोग करने की वात कही, परल्तु स्वराष्ट्र मत्री, श्री वाई० बी० चब्हास ने 
उन्हे चेतावनी दी कि इसे राज्य मे सवेघानिक शासन की विफलता समझा जायेगा । 
फ़लत: विहार में कोई गतिरोध पर सघर्ष पैदा नहीं हुआ । हु 
गवर्नर के कार्यो झ्ोर शक्तियों से सम्बन्धित सविधान के विभिन्न भ्रनुच्छेदों 

का ध्यानपूर्वेक अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्प निकलता है कि ग्रवनेंर को दो 
रूप में कार्य करना पड़ता है--साधारणत: वह राज्य की कार्यपालिका के श्रध्यक्ष 
रूप में कार्य करता है; परन्तु उसे कभी-कभी सघ सरकार के प्रतिनिधि रूप में भी 
कार्य करना पड़ता है। “उसकी भूमिका में यह हैं घता उसकी सबसे ग्रधिक महत्व- 

- पूर्ण और निश्चितता सबसे भ्रधिक भ्रनोखी विशेषता है ।**“ अधिकतर प्रयोजनों के 
लिए तो गवर्नर राज्य के शासन तत्र का श्रग है; परन्तु साथ ही वह केन्द्र से 
सम्बन्ध जोड़ने वाली कड़ी भी है । यह कडी और केन्द्र के प्रति उसका उत्तरदायित्व. 
सविधान से, निकलते है, मुख्यतः सविधान के इस प्राविधान से कि उत्तकी नियुक्ति | 
और पदच्युति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । यह उल्लेखनीय है कि जबकि सविधान 

, ने राष्ट्रपति, की नियुक्ति हेतु निर्वाचन और परदच्युति के लिए महाभियोग्र की 
विधियाँ विहिंत की है, गवरने रों के लिए सविधान ने नियुक्ति व पदच्युति की शक्तियाँ 
राष्ट्रपति में निहित की है । इस प्रकार सविधान ने विश्विप्ट रूप में कठोर सघात्मक 
सिद्धांत से हटने की व्यवस्था की है और ऐसा सोच समुककर किया गया है 3 

गवनेर की भूमिका के इस दूसरे पहलू का राष्ट्रीयकरण के लिए बड़ा 

महत्व है, जिसे १६६७ से पूर्व काफी मान्यता न मिली थी । झतीत में इसके लिए 
उत्तरदायी कारण को "केन्द्र व राज्यों में एकात्मक (एक दलीय) झासन” में दूंढना 
चाहिए । ऐसे राज्य में जहाँ मत्रि-भडल',उसी दल का था जो केन्द्र में पदासीन था, 
गवर्नर का महत्व बहुत ही कम रह गया था। ऐसी स्थितियों में गवर्नर पद पर 
नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति को उसकी ग्रोग्यता के बजाय अन्य बातों का विचार 
करके छाँटा जाता था, जिनमे से यह मुख्य थी कि वह झपनी महत्वपूर्ण भूमिका 
को त्यागने के लिए उद्यत रहे । परन्तु अब यह परिदृश्य पूर्णतया बदल गया है भौर 
फिर कभी भी ज़ही न रहेया। :अ्रव केन्द्र व राज्यों में विभिन्न दलों का शासन है 
भौर यह बहुदलीय स्थिति कायम रहने वाली है ॥ 


३. प्रशासन सुधार आयोग, स्टडी-टीम की केन्द्र-राज्य सम्बन्धें के बारे में रिपोट (सतम्बर - 
१६६७), खण्ड १५ पैरा १८, १ च २६ 
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केन्ध द्वारा नियुक्त अधिकारी के रूप में गवर्नर को अपने विवेक में दो 
महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते है--अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत राष्ट्रपति को राज्य के 
शासन के बारे में समय-समय पर रिपोर्ट भेजते रहना और अनुच्छेद २०० के 
अन्तर्गत किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रोके रखना | गवर्नर 
की विवेकीय झक्तियो को दो झ्ीपंको के अन्तर्गत रखा जा सकता है--स्वधानिक 
और स्थिततीय । दोनों प्रकार की शक्तियों का क्षेत्र सीमित है, परन्तु वर्तमान 
परिस्थितियों में दूसरे प्रकार की विवेकीय शक्तियों का महत्व वहुत बढ़ गया है। 
इनमें हम इन्हें सम्मिलित कर सकते है--(१) विधानसभा का सन्न प्राहृत करना 
तथा उसका सत्रावसान करना; (२) मत्रि-मडल को अपदस्थ करना; (३) झपनी 
हृष्टि से यह निर्णय करना कि बहुमत प्राप्त दल की शक्ति कितनी है; (४) अनुच्छेद 
२०६ के श्रन्तगंत अ्रध्यादेश जारी करना; (५) ऐसे विधेयकों पर भी हस्ताक्षर 
करना (अनुमति प्रदान करना) जिन्हें उपाध्यक्ष ने ही प्रमाणित किया हो और 
(६) राष्ट्रपति को प्रापातकालीन उद्घोपणा लागू करने का परामर्श देना । 
गवर्नर के कार्यो के विश्लेषण से यह स्पष्ट होगा कि उसे विभिन्न प्रकार 
के कार्य करने पड़ते हूँ, जिन्हे मोटे रूप में दो समूदों में रखा जा सकता है--ऐसे 
कार्य जिनमे उसे अपने व्यक्तिगत नि्ंय या विवेक का प्रयोग करना पड़ता है और 
प्रन्य । प्रतः यह्‌ निश्चित है कि गवर्नर की भूमिका केवल निष्किय प्रथवा 
झौपचारिक नही है, उसे विशेष परिस्थितियों में प्रपने निर्णय भ्रौर विवेक का प्रयोग 
करना पड़ता है श्रौर वह राज्य की राजनीति में बड़ा ही निर्णायक सिद्ध हो तकता 
है । भतएवं यह झति झआावश्यक है कि गवर्भर झपने कार्यों को बहुत सोच समझकर, 
न्यायपूर्वक, निप्पक्षता और कार्यकुशलता से करे। परन्तु इस बात में कोई सदेह 
नहीं कि विभिन्न अवसरो पर गवर्नरो ने भिन्न-भिन्न निर्णय लिये। प्रतडव यह 
आवश्यक भ्रोर उचित समझा गया कि उनके मार्ग-दर्शव हेतु कुछ प्रभिसमय 
स्थापित हों और मार्ग-दर्सक रेखायें निर्धारित की जायें । इस विचार से स्वयप्टू 
मत्री ने दिसस्वर १६६१ में ही विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताप्ों प्रौर विशेषज्ञों 
की बेठक बुलाई थी, किन्तु उसमे इतने विरोधी मत प्रभिव्यक्त किये ग्रे कि कोई 
अभिसमय या मार्गदर्शक रेखायें स्वीकृत न हो पाई। प्रशासन सुधार आयोग के 
समुह ने भी सिफारिश की कि गवनेरों को संवंधानिक अ्रथवा प्रशासनिक 
गतिरोध की परिस्थितियों का सामता करने के लिए कानून द्वारा शक्तियाँ प्रदान 
की जायें । 
गवर्मर की उचित भूमिका के सम्बन्ध में प्रशासन सुधार योग ने अपनी 
रिपोर्ट में कद्दा है कि “गवर्नर को राज्य के अध्यक्ष रूप में राजनीतिक पक्षपात से 
स्वतस्त होता चाहिए घोर दलों के बीच निष्पक्ष एवं न्‍्यायपूर्ण रुस प्रपनाता 
चाहिए, जिससे कि उसे राज्य के स्रमी दतों का भादर प्राप्त हो ।/४ जहाँ तक केख 


४. इडिए्यन रेकार्टर एड दाइजेस्ट, जुलाई १३६६, पृ० १२॥ 


परिश्विष्ट [ १५ 


और राज्यों के बीच सम्बन्ध जोड़ने वाली कड़ी का सम्बन्ध है, उपराष्ट्रपति 
श्री जी० एस० पाठक के अनुसार गरवनंर अपनी शपथ से “सविधान के परिरक्षण 
और प्रतिरक्षण' हेतु संवैधानिक दायित्व के अन्तर्गत है। अ्तएव यह स्वाभाविक 
है कि ऐसे किसी मामले में मत्रि-परिषद को कोई परामर्श नही देना चाहिए जिसमे 
कि उसे अपनी झपथ का अतिक्रमण करना पडे ।/* 
अब हम इस प्रश्न पर आते हैं कि किस व्यक्ति को गवर्नर नियुक्त किया 
जाये । एक मत यह है कि पद से निवृत्त नागरिक सेवकों को गवनोर नही बनाना 
चाहिए, क्योकि वे केन्द्रीय सरकार की कृपा से यह पद पायेगे श्र उसी के 
इश्चारे पर का करेंगे । यह प्राक्षेप पद से निवृत्त उच्च न्यायालयों के न्यायाघीश्ञों 
पर भी लागू होता है। दूसरा मत यह है कि पुराने काग्रेस जनों, विशेषकर 
निर्वाचनों मे पराजित नेताप्रों को गवर्नर नहीं बनाना चाहिए। वे चाहे 
निष्पक्षतापूर्वक कार्य करें, उनके प्रति विरोधी दलो का यही भाव बना रहेगा कि 
वे अ्रपना कार्य स्वतन्त्रता व निष्पक्षतापूर्वक नहीं कर सकते । संसद के कुछ सदस्यो 
ने यह मांग अस्तुत की कि गवरनोरों की नियुक्ति का ससद द्वारा पुष्टिकरस किया 
जाय । एक सुझाव यह भी श्राया है कि सघ सरकार को प्रत्येक गवर्नर की नियुक्ति 
के पूर्व लोकसभा में विरोधी पक्ष के नेता से श्रनौपचारिक रूप में मत्रणा करनी 
जाहिए। तीसरा सुझाव यह ग्राया कि राष्ट्रपति को गवनंर की नियुक्ति अपने 
विवेक में करनी चाहिए। अन्त मे, हम इस सम्बन्ध में प्रशासन सुधार प्रायोग के 
प्रध्ययन समूह की निम्नलिखित सिफारिशें देवा उपयुक्त समभते हैं । 
“गवर्नरों की नियुक्ति के बारे में हमारी प्रथम गौर मुख्य सिफारिश 
यह है कि इन नियुक्तियों के प्रति केन्द्र के रुख में उग्र परिवतंन होना 
चाहिए । इन पदों को दायित्वहीन पद समभने के वजाय भारतीय प्रशासन 
के सधात्मक तन्त्र मे अति महत्वपूर्ण पद मानना चाहिए । फ़लतः गवर्नेरों 
की छाँट में सरक्षण व राजनीति का स्थान योग्यता को मिलना चाहिए । 
यद्यपि गवनंर में भ्रसाधारण रूप से उच्च वंयक्तिक गुणों का होना ग्राव- 
इयक है, हम यह विश्वास नहीं कर सकते कि इस वह देश में १७ राज्यों 
के लिये ठीक चरित्रवल वाले व्यक्ति नहीं मिल सकते। हम सिफारिश 
करते है कि श्रेष्ठ व्यकितयों का पता लग्राने के लिए क्रमबद्ध पौर 
ध्यानपूर्वक तालाश करनी चाहिए। हम यह तो नहीं कहेंगे कि जिन 
व्यक्तियों ने राजनीति में भाग लिया हो उन्हें न छाँठा जाये; परन्तु हम 
यह सुझाव देंगे कि छाट केवल केन्द्र में पदारूढ़ दल के व्यक्तियों तक ही 
परिमित नही रहनी चाहिये झौर वास्तव में इस प्रकार की तलाम्म घासक 
दल के बाहर ही नही वरन्‌ राजनोतिक क्षेत्र के वाहर तक विस्तृत को 
जानो चाहिये । (पैरा १८-१३) 
४ इिन्दुस्तान दाएम्स, सित्मर १२, १६६६। 
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जहाँ तक नियुक्ति की प्रक्रिया का सम्बन्ध है, वरंमान. प्रथा यह हैं 
कि गवरनुर की छाँट का भ्रन्तिम निर्णय करने से पूर्व राज्य के मुख्य मत्री. 
से मम्त्रणा, की जाती है-। कुछ व्यक्ति यह तक देते हैँ कि इस प्रकार की 
मन्त्रणा का- अस्त करना चाहिए, व्योक्ति इसके लिये कोई संवंधानिक 
दायित्व नही है श्रौर इससे भी वढ़कर महत्वपु्ं बात यह है कि शक्ति- 
शाली मुख्य सन्‍्त्री को ऐसा गवर्नर मिल जाता है जो कि उसके आज्ञाधीन 
रहे । इस तर्क का इस वात से भो समर्थन होता है कि यवने र की अ्रवंधि 
"भू वर्ष है, जबकि मुख्य मन्‍्त्री राजनीतिक “उलट-फेर के अनुसार प्राते हैं 
श्रौर चले जाते है । रिक्त पद भरने के समय उस व्यक्ति से मन्त्रणा करना 
जो कि मुख्य मन्त्री हो, इस संदर्भे में काफी प्रथवृर्ण नही है । बावजूद इन 
सभी तर्कों के नियुक्ति से पूर्व मुख्य भन्त्री से मन्त्रणा करना अच्छा है, 
वर्योकि ऐसा करने पर गवर्नर का कार्य और भी कठिन हो जायेगा। 
झतएवं हम गवनंर की नियुक्ति से थूव्वे मुख्य मन्‍्त्री से मन्त्रणा करने 
सम्बन्धी प्रथा में परिवर्तत को सिफारिश नही करते । फिर भी हम इस 
बात पर बल देंगे कि गवनंर पद पर योग्य और सूक्ष्म व्यक्तियों को 
नियुक्त करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व करेन्र पर है. और यह भी कि 
मुख्य मस्त्री से मन्त्रणा करने की प्रया से इस उत्तरदायित्व को हल्का नहीं 
होने देना चाहिये अ्रथवा इन नियुक्तियों के गुणों को नीचे नहीं मिराना 
चाहिए । (पैरा १८.१४) 
संविधान द्वारा बिहित किया गया है कि गवर्नर अपने पद पर ५ धर्ष तक 
रहेगा मोर वह भ्रपना पद तब तक नही त्यागेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी 
पद ग्रहण न कर ले | हम सिफारिश करते हैं कि एक ऐसा अ्रपरिवर्तनशील नियम 
बने कि किसी गवर्नर को ५ वर्ष से अधिक अवधि प्राप्त न हो । अधिक से अधिक 
यह विहित किया जा सकता है कि असाधारण परिस्थितियों मे उसकी भ्रवधि की 
अधिक से भ्रधिक हे माह तक बढ़ाया जा सकता है। किसी व्यक्त .को उसी राज्य 
का ५ वर्ष की भ्रवधि पूरी होने के बाद पुन: गवर्नर नहीं बनाना चाहिये अ्रथवा 
अन्य किसी राज्य में भी उस अवधि के बाद उसे गवनर नहीं बनाना चाहिए। इस 
प्रतिबन्ध में गवर्नर मुख्य मन्त्री श्रथवा केन्द्रीय संरक्षण के अ्रधिकार-क्षेत्र से बाहर 
निकल जावेगा । (गैर १८१४५) 
गवर्न रों के लिए पर्याप्त सूचना पद्धति की व्यवस्था- करने के उद्देश्य से- 
(१) सभी राज्यों में अनुच्छेद १६६ के अन्तर्गत कार्यवाही के नियमो का पुवराव- 
लोकन किया जाना चाहिये, जिसका लक्ष्य गवर्नर को भली प्रकार से सूचित रखने 
के लिये प्रावधानों को कड़ा बताना हो; (३) अपने-अपने राज्य-क्षेत्र में गवर्व रो 
के कही भी प्राने-्जाने पर कोई प्रतिवन्‍्ध नही होना चाहिये और उसमें बाधा डालने 
वाले नियम, झमिसमय या प्रथा का परिवर्तन किया जाना चाहिये; बोर (३) प्रत्येक 
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गवर्नर के साथ एक काफी कर्मचारियों वाला सचिवालय रहना चाहिए, 
जिसमें प्रमुख पद पर भारतीय प्रशासन सेवा का कीई सदस्य मियुक्त होना चाहिए। 
इसके प्रतिरिक्‍त गवर्नर द्वारा यप्ट्रयति को पराक्षिक रिपोर्ट भेजते की प्रथा जारी 
रहनी चाहिए भौर पराक्षिक तथा समय-समय १र भेजी यई रिपोर्टों के भ्रतिरिक्त 
वाधिक रिपोर्ट भेजने के लिये भी व्यवस्था की जानी चाहिये । (पैरा १८,२२-३) 

कक 


प्रध्याथ १२- संविधान के श्रन्य पहलू 

राजभाषा अधिनियम--राजभाषा (सशोधर) विधेयक भर सरकार की 
भाषा सम्बन्धी नीति को कार्य एप देने के लिये एक सरकारी सकल्द को लोकसभा 
ले १६ दिसम्बर १६६७ को प्रांस कर दिया था। ये दो्ों ही पूर्वंभामी प्रधात 
सन्रियों जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर झास्त्री द्वारा दक्षिण भारत को दिये 
गये भाशवासनों को कार्यास्वित करने के उद्देश्य से पास किये गये । अपने भाषशणा में 
स्वराप्ट्र मन्त्री भ्री चह्घाण ने यह स्वीकार किया कि विधेयक के पास होने पर 
पअहिस्दी भाषा-भाषों लोगों पर तीन भाषायें प्रादेशिक भाषा, श्रग्रेजी और हिन्दी- 
सीखने में प्रवत्य ही ग्रधिक भार पड़ेगा / परस्तु सम्वक की भाषा स्वीकार करने 
में यह कठिनाई झन्तनिह्वित है। इसी उद्देश्य से त्रिभाषा फार्मूला स्वीकार किया 
जा रहा है | उन्होने इस माँग को अस्वीकृत कर दिया कि केन्द्रीय सेवापों में राज्यो 
के लिये कोटा पद्धत्ति अपनाई जाये । डी० एस० के० झौर दक्षिण के वामपथी 
साम्यादी सदस्यों ने विभाषा फार्मूले पर इस आधार पर जोरदार आक्षेप किया 
कि भहिन्दी भाषा-भाषियों पर दूसरों की अपेक्षा अधिक भार पड़ेगा । 

विधेयक में किये गये मुर्य परिवर्तत--सब्‌ १६६३ के राजभाषा अधिनियम 
के सेवशन हे के स्थान पर निम्नलिखित संवशन रखा जायेगा : 

संविधान के प्रारम्भ से १५ वर्ष की अवधि क्षमाप्त हो जाने पर भी नियत 
दिन से हिन्दी के भ्रतिरिक्‍त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी जारी रह सकेगा--- 
[आ) सध के उन सभी सरकारी प्रयोजनों के लिये जिनके लिग्रे श्रेणी का नियत 
दिन से पुर्व तक प्रयोग हो रहा था और (व) समद में कार्यवाही करने के लिए। 

'इस दर्ते के आधीत कि सध औझौर ऐसे राज्य के वीव जिसने हिन्दी को 
राजभाषा के रूप से भ्रमीकार नहीं किया है, सचार के प्रयोजवों के लिये अग्रेजी 
भाषा. का प्रयोग किया जायेगा । 

साथ में इस धर्ते के झ्राधीन कि जहाँ एक राज्य, जिसने हिन्दी को राजभाषा 
स्वीकार कर लिया है शोर दूसरे राज्य, जिन्‍होने हिन्दी को राजभाषा नहीं बनाया 
है, के वीच सचार के लिये हिन्दी का प्रयोग होता है, वहाँ हिन्दी में प्नों के साथ 
उसका अंग्रेजी अवुवाद भी भेजा जायेगा । 


इ. प्रशासन सुगर भायोग+-केस*राज्य सम्डस्धों के बारे में रिपोर्ट, खंड १ 


श्ष ] भारतीय शासन और राजनोति 


लोकसभा द्वारा भाषा नीति पर निम्नलिखित सकल्प अगीकृत किया गया 
जबकि सविधान के अनुच्छेद ३४३ के अन्तर्गत सघ की राजभाषा हिन्दी होगी भौर 
जबकि ग्रनुच्छेद ३५१ के ग्रनुसार सघ का यह कत्तंव्य है कि हिन्दी भाषा के प्रस्तार 
को प्रोत्साहन दें झौर उसे इस प्रकार विकसित करे कि वह भारत की मिश्षिन 
संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाये, यह सदन सकल 
करता है कि भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन भौर विस्तारपूर्ण कार्यक्रम तंयार 
किया तथा कार्यान्वित किया जायेगा जिससे कि हिन्दी के प्रसार और विकास की 
गति को अ्रधिक वेगपुर्णा बनाया जाये और सघ के विभिन्न प्रयोजनों के लिये इसका 
उन्नतिश्षील प्रयोग किया जाये । इस उद्देश्य से उठाये गये पगो तथा वर्ष मे की गई 
उन्नति की रिपोर्ट प्रतिवर्ष दोनों सदनों की मेज पर रखी जायेगी | 
सदन सकल्‍प करता है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों से 
मिलकर हिन्दी के साथ संविधान की प्रनुमूची मे वशित १४ प्रादेशिक 
भाषाओ्रों के समुचित विकास के लिये एक कार्यक्रम त॑यार और कार्यान्वितत 
किया जायेगा, जिससे कि वे शीघ्रता से विकसित होकर धनी बनें और 
झ्राधुनिक ज्ञान भ्दान करने का प्रभावी माध्यम वन सके। 
चूकरि एकता की भावना को प्रोत्साहन देने और देश के विभिन्न 
भागों की जनता के बीच संचार को सुविधाजनक बनाने के लिये यह 
झावश्यक है कि सभी राज्यों में त्रि-भाषा फार्मूले को पूरातया कार्याल्ितत 
करने के लिये प्रभावी प्र उठाये जाये, यह सदन सकल्‍य करता है कि उस 
फार्मूले के अनुसार किसी भ्राधुनिक भारतीय भाषा के प्रध्ययत के लिये 
व्यवस्था की जाएं, जहाँ तक हो सके हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों में हिन्दी 
और अग्रेजी के साथ दक्षिण की किसी भाषा के लिये भोर भ्रहिन्दी भापा- 
भाषी क्षेत्रों के लिये प्रादेशिक भाषा भ्रौर अग्रेजी के साथ हिन्दी के 
अध्ययन के लिये । 
और चूंकि सघ की सार्वजनिक सेवाप्नों के बारे में देश के विभिन्न 
भागों की जनता के न्‍्यायपूर्ण दावों ओर हितों को सुनिश्चित बनाने के 
लिये यह भावश्यक है कि उन्हें पूर्ण सरक्षण प्रदान किये जायें । श्रत, यह 
सदन सकल्प करता है : 
(ञ) केन्द्रीय सेवाघों भोर पदों की भर्ती के लिये, सिवाय किन्‍्ही 
विधेष सेवामो ओर पदों के लिये, जिनके लिये कि अकेली पग्रेजी या हिन्दी 
के ऊँचे ज्ञान की प्रावश्यकता हो, हिन्दी या प्रग्रेजी का झनिवारय ज्ञान 
प्राथियों के चयन के समय ग्रावश्यक होगा; प्रौर 
(व) सविधान की झनुसूची में सम्मिलित सभी भापायें पोर अग्रेजी 
की परीक्षाप्रों की भावी योजना व प्रक्रिया सम्बन्धी पहलुओं भोर समय 
क्रम के बारे में छघीव लोक सेवा धायोग के मतों को जानने के बाद 
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प्रसित-भारतीय प्रौर उच्चतर केन्द्रीय सेयाप्रो के लिये वँकल्पिक माध्यमों 
के रूप में प्राज्षा दी जायेगी । 

२२ यां सश्ोपन-पृ० २६६ पर दिये गये २२वें सशोधन के स्थान पर 
इस रतिये--१४ प्रगस्त १६६६ को लोकमना ने सविधान के ररेवें संशोधन 
विधेयक को यास किया । उनके पास हो जाने पर सत्तद असम के पहाड़ी जिलों 
को'स्वायत्तपु्ं राज्य का पद (8०७0०४ण॥ा०७६ 530० 530४3) प्रदान करने के 
| लिये स्‍प्रावश्यक कानून बना सरेगी। राज्य सभा इस विधेयक को अ्रप्नैल में ही 

वास कर चुकी थी। भव विधेयक का कम से कम राज्यों के विधात मण्डलों द्वारा 
पुष्टिफरण होना शेष है। उसके बाद ही सरकार समद में असम के भीतर 
स्वायत्तपूर्णो राज्य की रचना मम्बन्धी विधेयक अस्तुत कर सकेगी । ७ 


अध्याय १४- राजवीत्तिक दल-१ 


कांप्रेत--जैसा कि प्रध्याय ६ के प्रन्तर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन के सम्पन्ध 
में बताया जा चुरा है, इस पद के लिये कांग्रेसी उम्मीदवार की छाँट के अइन पर 
कांग्रेस मे थम्भीर फूट पड़ गई। एक गुट मे संगठन पर नियन्त्रण प्राप्त नेता 
फाग्रेस के प्रधान, श्री निजलिगप्सा, प्ौर उनके प्रमुख्ष समर्थकों में श्री मोरारजी 
देसाई भूतपूर्व वित्त मश्नी एवं उप-प्रधानमत्री, श्री एस. के. पाटिल, श्री के. कामराज, 
श्री झवुल्य घोष, श्री सादिक प्ली (जनरल सेकेटरी) झोौर श्री सजीया रेड्डी हैं। 
दूसरे गुट की नेठा स्वयं श्रीमत्ती इन्दिरा गांधी, प्रधानमंत्री हे झोर उनके प्रमुख 
समर्थकी में श्री जगरजीवन राम, (खाद्य मन्नी), श्री फजरूद्दीन प्रली प्रहमद 
(उद्योग मंत्री), कई राज्यों के मुख्य मत्री भझादि हैं। काप्रेस मे नबथुवक वर्य का 
समर्थन भी अभ्रधिकांशतः इसी गुट को प्राप्त है । 

राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद ही दोनों गुटों में श्रति गभीर मतभेद पेंदा 
हो गया था, परस्तु प्रन्त में कुछ नेताभो के प्रयत्तों के फलस्वरूप कांग्रेस कार्य समिति 
(९०ग87९5६ ७(०४।धंग्ड 0०770065) ने २५ अगस्त को एकता प्रस्ताव (099 
॥250|७ ४००) पास फ़िया, जिसके परिस्यामस्वहप उस समय सकट टल गया; परन्तु 
केवल कुछ ही दिनो के लिये ऐसा हुआ । दोनों गुटों के नेताप्रो ने विभिन्न स्थानों 
व अवसरों पर अपने भाषणों में एकता की भावना का स्पष्ट रूप से अतिक्रमण 
किया श्रौर एक दूसरे गुट पर दोपारोपण भी करना झारम्भ किया। अक्तूत्रर में 
श्रीमती इन्दिरा गाची और उनके समयथेकों ने काग्रेत़ के प्रधान श्री तिजलिगप्पा के 
स्थान पर दिसम्बर १६६६ के प्रन्त होते से पूर्व हो नये प्रधान का चुनाव कराने 
के लिये कांग्रेस महासमिति (&॥ एगावा8 एगाहए४७४४ ए०ग्राधांध००) की बैठक 
बुलाने का निर्णय किया और इस उद्देश्य से महासमिति के सदस्यों की ओर से 
एक प्रार्थवा पत्र अस्तुन करने के ' लिये सदस्यो के हस्ताक्षर कराने आरम्भ छिये। 
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जुसा कि स्वाभाविक ही था, दूसरे गुट ने इस प्रस्ताव के विरोध में कार्य किया। प्रार्थना 
पत्र पर लगभग ४००' (५० प्र०द्य०) से अभ्रधिक हृस्‍्ताक्षर कराये गये। प्रथम 
नवम्बर को होने' वाली कार्य "समिति में इस प्रार्तायत्र पर विचार होता का। 
उस बैठक से दो दिन पूर्व श्रो फलरूद्दीन प्रती प्रदमद को (जो प्रधान द्वारा नामजद 
सदस्य थे) काग्रेस' प्रधान ने श्रपवा विश्वास खो देने के प्राधार पर कार्य समिति 
की सदस्यता से पृथक कर दिया और श्री सो० सुब्रह्मारपम को( जो कुछ दिन पूर्व 
तक तमिलनाडु काग्रेश्न समिति के प्रधान थे) प्रधाव पद से स्यथागपत्र, दे देने के 
कारण कार्प़ समिति की सदस्यता से ववित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 
काये समिति में श्रीमत्ती इन्दरा गाधी के बहुमत को भ्रल्पमत में ददल दिया;। 
कांग्रेस प्रधान के उपर्युक्त कार्य के विरोध में श्रीमती इन्दरा गांधी झौर 
उनके समर्थक्रो ने कार्य समिति की बंठक में भाग न लेकर प्रधान मत्री के निवास 
स्थान पर पृथक से बठक करते का निर्णय किया । कार्य समिति के दो समूढों की 
पृथकथ्ृथक बठके एक ही समय पर १ नवम्बर को हुईं । कांग्रेस प्रधान की अध्यक्षता 
मे, काँग्रेस के'मुख्य कार्यालय में हुई बंठक में २१ में से ११ सदस्यों ने भाग लिया 
औ्रौर सर्वेसम्मति से यह महत्वपूर्ण निणंय किया कि दिसम्बर में गुजरात में महा" 
समिति का नियमित अधिवेशन बुलाया जाये । इस प्रकार कार्यसमिति ने भद्दासमिति 
का विशेष अधिवेशन बुलाने के लिये विरोधी द्वारा भ्रस्तुत प्रा्यना-पत्र को 
पल्वीक्ार कर दिया। श्रीमती इन्दरा गाधी 'और उनके समर्यक्रों की बैठक मे 
निरणंय किया गया कि २२ और २३ नवम्बर को दिल्‍ली में महासमिति का विशेष 
अधिवेशन किया जाये | काग्रेस प्रधान ने महासमिति के दुसरे जनरल सेक्रेंडरी, 
श्री शकरदयाल शर्मा को जनरल सेक्रट्सी के पद से पलंग कर दिया। इत कारण 
बह कार्यसमिति की सदस्यता से भी वचित हो गये । ह 
उपसेक्त वर्णन से स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि काग्रेस् में ऐसी गम्भीर 
फूट पडी है कि उसका कोई हल निकालना सम्भव नही दीखता । फिर भी मंसूर 
के मुख्य मत्री, श्री पाटिल और केराला भ्रदेश कांग्रेस कमंटी के अ्रधान श्री अब्राहम 
के प्रयत्तों के फलस्वरूप श्रो विजलिग्रप्प और श्रीमती इन्दय गयाधी के बीच 
श्रीमती इन्दरा ग्राधी ' के निवास स्थान पर दोपहर के खाने पर एकता के लिये 
वार्ता हुई, जो पुर्ंतया निप्फल रही। ११ नवम्बर को * काग्रेस कार्य समिति की 
बेठक से पूर्व कुछ मुख्य मज्रियो ने एकता स्थापित करने के लिये एक प्रयास भौर 
किया । किन्‍्तु.बह भी विफल रहा । 

३११ नवम्बर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई/ जिसमें प्रधानमंत्री की 
कांग्रेस की प्रारम्भिक सदस्यता से भी अलग करने और काग्रेस ससदीय दल द्वारा नये 
नेता के चुने जाने का निशंय किया गया । प्रधानमत्री पर मुख्य झारोव यहू लगाया 
कि वह दल्लीय संगठन पर अपना अधिकार जमाना चाहती है । उसी दिल कांग्रेस 


परिदिष्ट * [२१ 


ससदीय दल के लगभग १९० ससद सदस्यों ने प्रधानमंत्री के सम्य॑न में प्रस्ताव 
पास किया। १२ नवम्धर को काग्रेस ससदीय दल की बंठक हुईं, जिसमे लगभग 
३०० सदस्यों ने भाग लिया शोर प्रधानमत्री ने भरने विश्वास को फिर से प्रकट 
हिया। फत, काप्रेस संगठन के सम्यंन करने वाले समद सदस्यों को नया नेता 
चुनने को कहा गया भोर उन्होंने श्री मोराग्जी देसाई को प्रपना नेता चुना। 
१७ नवम्यर को ससद का सत्र भारम्म हुप्ा; उस दिन एक काम 'रोक़ों प्रस्ताव” 
पर मतदान हुप्ा जिसका परिणाम प्रधानमत्री झ्ौर सरकार के पक्ष मे रहा । 
साम्यवादों दल--धाम्यवादी दल (माक्संवादो ---०: ?. ७.) धोर भारतीय 
साम्पदादी दल (0. ९. .) ,के बीच मतभेई तीग्रतर होते जा रहे हैं। इसी कारण 
में केरल के सयुक्त मो्च के मस्विमण्डल को जिसमे कि प्रधान स्थान साम्यवादी दल 
(माबमंवादी) का था, प्रक्तुबर १६६६ में त््याग-पत्र देना पडा। ३१ भझक्‍तुबर 
को उस राज्य में भारतीय साम्यवादी दल्न के नेता, श्री मच्युत मेनव के नेतृत्व 
में गंर-मावसंव।दी दलों की मिली-जुली सरकार का निर्माण हुमा है। नये मन्नि- 
मण्डल में ८ मत्रों हँ--तीन भारतीय साम्यवादी दल के दो मुस्लिम लीग के, 
२ भारतीय समाजवादी पार्टी (0970 $०0०08$४ ९००५) के भर १ केरल 
काग्रेव का । 
केरल में सयुक्त मोचें को सरकार के पतन से प० बगाल के सयुक्त मोच्चें 
के मप्रि-मण्डल के प्स्तित्त को भी खत्तरा पंदा द्वो गया हे। वहाँ भी साम्यवादो 
दल (माक्सवादी) को नोति व गतिविधियों से मोर्चे के प्रन्य दलों को बड़ी शिकायत 
है। राज्य के मुख्य मत्री (बंगला काग्रेस के अध्यक्ष) श्री अजय मुकर्जी- ने १० 
ेवम्बर १६६६ को पश्रकारों से कहा कि प्र० बंगाल में सुक्त मो्चे को सरकार 
जन साधारण के जोवन और सम्पत्ति को रक्षा करने में प्रश््फन रही है-। , भ्रतः 
उनके दल की राज्य समिति १२ नवम्बर को. होने वालो बंठक में,दल. के सुक्त 
मोर्चे से सम्बन्ध के बारे में पुनरावलोकन करेगी । सम्भावना यही है कि संयुक्त मोघ- 
का मन्त्रि-मण्डल अधिक समय तक पदासीन न रह सकेगा । 


प्रजा समाजवादी दल के राष्ट्रीय सम्मेलन के नववें भ्धिवेशव पर भ।षण 
देते हुए दल के चेयरमेंन श्री एन० जी० गोरे ने '३० दिसम्बर १६६७ को कानपुर 
में घोषित किया कि राज्यों मे सयुक्त मोचे "की सरकारें प्रयंदीन हो चुकी थी । 
उन्होने कहा : * 
प्रत्येक राज्य में, राजनीतिक विवाद और 'चालें ग्रानन्‍्दपूर्वक  ** 
चले जा रहे हैं। सथुक्त मोचें की सरकारे रेत पर बने मकान की भाँति 
* खण्डित होती जा रही हैं। राजनीतिक दलो में झवसरवादी--चाहे सत्ता- < 
रूढ़ दल में या विरोधी पक्ष में, वेग के साथ पतनशील, भाथिर झौर 
सामाजिक मूल्यों पर कोई ध्याव नही देते । * 
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श्री गोरे ने तैयार किये गये भ्रभिमापणा से हटकर हिन्दी के उत्साही समयंफों 
को चेतावनी देते हुए कहा कि हिन्दी से तमिल कही झ्धिक विकसित है। भाषा 
प्रवाद को शान्तिमय तरीकों द्वारा हल करना चादिये । ३ जनवरी १६६८ को पास 
किये गये एक प्रस्ताव में सम्मेलन ने वेकों, सामान्य बीमा और प्रम्य बड़े ऋण देने वाले 
सस्थानो के तुरन्त राष्ट्रीयकरण की मांग को | प्राथिक स्थिति पर दूसरे प्रस्ताव में 
सरकार द्वारा बेकोी पर सामाजिक नियन्त्रण स्थात्रित करने के प्रस्ताव को कोरा 
दिखावा बताया। उसमे यह भी माँग की गई ऊफि प्रवन्ध-भभिकरण पद्धति 
(फ़या2ह्ला॥8 980९9 $98८॥) का उन्मूलन किया जाये। उसमे यहू मत भी 
ग्रभिव्यक्त किया गया कि नियोजन में कृषि को “गयव॑ का स्वान! (9906 ० 4०) 
दिया जाना चाहिये था । 
सयुक्त समाजवादी दल (5. $. ?.)--६ मई १६६६ फो दल की राष्ट्रीय 
कार्यकारिणी ने दो नीति-सम्यन्दी प्रस्ताव स्वीकार किये । राजनीतिक प्रस्ताव में 
कहा गया है कि दल श्रव गेर-कांग्रेसी सरकारों मे भाग सेने की पवेक्षा कार्यक्रम 
की दिक्षा में प्रधिक भुकेगा । दल का बल 'ससदोय पश्ौर निर्वाचन राजनीति के 
स्थान पर 'जन-साधारण की राजनीति" (77355 9०॥00$ (8०86 [#3॥ ७97]3- 
प्राथ्धाआ9 990 ९(८०॥०॥ 7०॥४८5६) पर रहेगा। दल की नीति भौर कार्यक्रम 
में दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुप्रा कि सबिनय भ्रवज्ञा के कार्यक्रम के स्थान पर 
दल ध्ान्दोलन का ऐसा कार्यक्रम प्रपनायेया जिसमें जन साधारण भाग ले, जंसे 
पीमे के पानी की सुविधाप्रो ग्लौर खेतिहर मजदूरों के लिये निम्नतम परारिध्रमिक 
के लिये प्रान्दोलन । 
दूसरे प्रस्ताव में दल की राष्ट्रीय कार्य-कारिणी ने माँग की है कि देश की 
नई स्थिति के प्रकाश में नया संविधान बनाने के लिये वयस्क मताधिकार के ग्राधार * 
पर नई सविधान सभा निर्मित की जाये। विहार के भूतवूर्व मुख्य मन्द्री श्री 
कर्पूरी ठाकुर और संसद सदस्य श्री जाज फर्नेन्डेस क्रशः दल के नये चेयरमँन 
और जनरल सेक्रेटरी चुने गये । 
विलोनीकरण (००८:४७:) के बारे में प्रजा समाजबादो दल का दृष्टिकोण--- 
उसी दोरान दल के सपुक्त मन्‍्त्री द्वारा जारी किये गये एक वक्तत्य में इस बाते 
पर निराशा प्रकट की कि सयुक्त समाजवादी दल ने प्रजातन्त्रात्मक समाजवादी 
समेकन (५९४०८४४४० 5०००॥६६ ०००६४०१००४०॥) की नीति को प्रस्वीकार कर 
दिया है। उसके बाद प्र० स० दल के जनरल सेक्रेटरी श्री प्रेम भसीन ने कानपुर 
में पत्रकारों से कहा कि चेयरमैन के पद से भ्रलग होने वाले श्री एस० एमे० जोशी 
के संशोधन की पराजय ने “सयुक्त समाजवादी दल और प्रजा समाजवादी दल' के 
विलीनीकरण हेतु दरवाजा बन्द कर दिया है । उन्होने यह भी कहा कि जब तक 
सर्वेश्री राजनारायण, मधु लिमये शोर जाई फर्वेन्डेस जैसे नेताप्रों का स० स० दल 
पर नियन्त्रण बना रहेगा तब तके समाजवादी और प्रजातस्त्रात्मक दलो का सम्ेकन 
न हो सकेगा । ह हि ह हे 990 
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जनसंध--जनसध का वापिक सम्मेलन बम्बई में ग्रप्रैल के अन्तिम सप्ताह 
में हुआ । सघ के प्रधान श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने झपते प्रभिभाषण में कहा - 
तीन पंचवर्षीय योजनाम्रों ने भ्रादेशिक अश्तमानताग्रों को दूर करने के बजाय 
तीब्रतर बनाया है । ह्वाल्न में हुए मध्यावधि चुनावों के परिणामों ने यह्‌ सिद्ध कर 
दिया है कि दल का जनता से सम्पर्क वहुत कम हो गया है । काग्रेस के पतन और 
किसी पन्य दल का स्पप्ट विकल्प रूप में उदय ने होने से देश में श्रस्थायीपन और 
भ्रनिश्चितता का वातावरण पैदा किया है । सुहृद केन्द्र की श्रवश्यकता पर बल देते 
हुए, उन्होने कहा कि भारत का संविधान सरचना में सघात्मक है किन्तु सार में 
एकात्मक है । जवकि जनसघ को इस वात्त से खुशी होगी कि संविधान की सरचना 
भी एकात्मक हो जाये, यह श्रति आवश्यक है कि सविधान के एक्रात्मक सार को 
उत्साहपूर्वक सुरक्षा की जाये । 

१ सितम्बर १६३६ को जनसघ की कार्यसमिति ने दिल्ली में एक महत्वपूर्ण 
राजनीतिक अ्रगीकार किया, जिसमें घोषित किया कि इस समय की वास्तविक 
ग्रावश्यकता यह हैं कि वे सभी व्यक्ति जो राष्ट्रीयता और प्रजातन्त्र में विश्वास 
करते है, इस बात को भली प्रकार समझ ले कि चाहे विभिन्न दलों में आयिक 
उन्नति के लिये श्रपनाये जाने वाले मार्ग के बारे में श्रस॒हमति रहे, राष्ट्र राष्ट्रवाद 
और प्रजातन्त्र के ग्राधारभूत तत्वों के बारे मे विभाजित मही हो सकृता । प्रस्ताव 
में यह भी कहा गया है कि दोनों ही भारतीय साम्यवादी दल इन दोनों श्राधारभूत 
मूल्यों को स्वीकार नही करते, जैसा कि श्रमुख साम्यवादियों भें श्रमते वक्तब्यों मे 
कहा है कि उनका उद्देश्य तो भीतर से सविधान को तोड़ना (५० ७7००४ ॥॥० 
ए०रडयाफ्य०० वि० प्र छांगेंत) है । 

भारतीय फ्रान्ति दल (बी० कैे० डो०)--दल के उप-प्रधान, श्री रामगोपाल 

३० जनवरी, १६६६ के हिन्दुस्ताव टाइम्स में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 
देश की बतंमान राजनीतिक स्थिति में मिले-जुले मन्त्रि-सण्डलो का निर्माण प्ररदय- 
भावी है (००० पं०प5 शाए 76थ7390०) । 56 
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१६६७ के बाद कई राज्यों में विभिन्न दलों के मिले-श्ुल मन्व्रिन्मण्डल बने 
जो विधायकों के एक दल से दूसरे दल में ग्रावागमन (9०४०० त्श०८४ं०ा$) के 
कारण अस्थायी रहे ओर उसका श्रीघ्र ही पतन हुमा । परिसयामध्वरूप ५ राज्यो 
में भध्यावधि चुनाद हुए। जिन राज्यों में विभिन्न दतों ने संथुक्त विधायक दल 
(एपग्रो०व 4.०8897ए४० ऐग७छ) या सयुक्त मोर्चे (एज्रादव छ०४१) बनाकर 
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मत्रि मण्डलों का निर्माण किया था, उनमें केवल नाम मात्र को ही एकता रही, 
जिसके फलस्वरूप 'उन : मन्त्रि-मण्डलों का शीघ्र ही पतन हो गया। सबसे पहले 
हरयाना में मध्यावधि-चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी को पूर्ख बहुमत प्राप्त हुप्रा । 
अन्य चार राज्यों में चुनाव फरवरी ३६६६ में हुए। विभिन्न दलों की स्थिति-निम्न 
तालिका में दिखाई गई है: ः 








यू० पी० पंजाब बिहार प० बंगाल 
कुल,स्थान. |. 'ड२५ श्ण्दे . रेश८ र्८० 
कांग्रेस २११ डेप. 7? शृह८ ५५ 
जनसघ डर दर * हेड छल 
स्वतन्त् पार्टी 4 २ चाह नाई 
साम्यवादी दल (दक्षिणपयी) ४ ड * २५ ३० 
साम्यवादी दल (माक्संवादी) १ २ ५४. ३ पे 
प्र० स० दल डरे हुँ १७ भू 
स० स० दल डे ५ भर छू 
बी० के० डी० ५१ ६६ न दृ का 
अकाली रा >+ ४३ -++ नस 
बगला कांग्रेस ,* नल प्पप पलक ३३४ 
अन्य दल 7 7 ४०० ४ ४५७ 
स्वतेन्त्र पद ड़ ५-६ ३१. *है॥ 


नन्‍य दलो की स्थिति इस प्रकार रही : बिहार में---जनतां १४, लोकतांत्रिक 
कांग्रेस ६, हुल फारखण्ड १०, झोसित दल ६ और फारवर्ड ब्लॉक १॥ 
प० बंगाल में--फारवर्ड ब्लॉक २२, भर० एस० पी०'१२, लोकसेवक 
सपघ ४, सोशलिस्ट युनिंटी सेन्टर ७, वर्क पार्टी २, झआर० सी० पी७ प्राई० २, 
प्रोग्रेस्िव मुस्लिम लीग्र ३, इण्डियत नेशनल डेमोक्रेटिक फ़न्द १॥ 
. "फरवरी १६६६ .में नागालेडू को विधान सभा के लिये भी चुनाव हुए, 
जिनके परिणामस्वरूप विभिन्न दल्लों की स्थिति निम्न प्रकार रही 


लि 








नागालेंड नेशनलिस्ट र्र्‌ 
» » मॉरगेनाईजेशन * 
युनाइटेड फ्रन्‍्ट हि १०. 
५ स्वतन्त्र / « नद 
"ल्वेनसाग जिला परिषद *- 
के भामजद सदस्य - > २ 
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१ जनवरी १६६६ को मध्य प्रदेश सयुक्त विधायक दल भन्त्रि-मण्डल को 
पुमर्गंठित किया गया, जिसमें उन २०.सन्त्रियों मे से १५ को सम्मिलित किया गया 
, जो अपने दल छोड़कर सु ० वि० द० में झ्रा मिले थे-और जिन्होंने एक साथ २ माह 
पूर्व त्यागरपत्र दे दिये थे भर साथ मे दो नये मन्त्रियो को भी लिया गया । उसके 
बाद सन्त्रि-मण्डल के सदस्यों की सख्या ३२ रही, जब्रकि पहले यह ३६ थी । यह 
चात उल्लेखनीय है कि मन्दत्रिन्मण्डल भें ऐसे ३ सदस्यों को भी सम्मिलित किया 
- गया जिनके विरुद्ध जनसघ और राजमाता के समृहो ने भ्रष्टाचार व सयुक्त विधायक 
दल विरोधी कार्यंबाहियों के आधार पर उतेजनापुर्ण भाषण दिये थे; इतना ही 
नही, उनमें से एक को! केविनेद का भी सदस्य बनाया गया । कुछ ही समय 
पश्चात्‌ श्री जी० एन० सिंह ने मुख्य मन्त्री के पद झौर सत्तारूढ दल के नेतृत्व से 
त्यागपत्र दे दिया। उतके बाद राजा नरेश चन्द्र सिह मुख्य मन्त्री बने। श्री जी० 
एन० विह और उनके साथी फिर से कांग्रेस पार्टी में लौट झाये ।. नये मन्त्रिग्मण्डल 
का शीघ्र ही पतन हो गया झ्लौर उसके वाद श्री श्यामा चरख शुक्ला के नेतृत्व मे 
कांग्रेस ने नया मन्त्रि मण्डल बनाया । 

..- भूतपूर्व काग्रेस के प्रधान कामराज & जनवरी १६६६ को उप-चुनाव में 
मद्रास के नागरकोइल चुनाव-क्षेत्र से अपने विरोधी स्वतन्त्र दलीय उम्मीदवार डा० 
एम० मवियास (जिन्हें डो० एम० के० ने भी अपना समर्थत्र प्रदान किया) के 
विरुद्ध १३८, २०१ मतों से विजयी घोषित हुएं। कांग्रेस की निशयिक्र जीत से 
डी० एम० के० को भारी धक्का लगा | उसके वाद ग्रुजरात से लोकसभा-के लिये 
एक उप-चुनाव में प्रमुख काग्रेसी नेता श्री एस० के० पाटिल विजयी हुए और उन्होने 
अपने प्रमुख प्रतिद्वन्द्रि स्वतन्त्र पार्टी के उम्मीदवार की काफी मतो से पराजित 
किया। हे रे " ७७ 


श्रध्याय १७. , दबाव श्रथ्वा-हित समुह 


१६६६-७० के लिये सघ सरकार के वज़द में उ्वरकों [प505) 
झौर बिजली से चालित पम्पों पर एक्साईज महसूल लगाने के प्रस्ताव सम्मिलित 
किये गये । परन्तु संसद में उतका विरोध किया गया, जिसके पीछे कपकों की लाबी 
(0०5 ।9099) का हाथ स्पप्ट दिखाई देता है। इतना ही नही इस लॉबी 
ने कृषि आय पर भी प्रस्तावित कर (जिससे होने वाली सम्पू्श प्राय राज्य सरकारों 
को मिलनी है) का विरोध किया। वाह्त्तव में उस लॉबी का यह प्रयत्त रहा है कि 
केन्द्र प्रथवा राज्यों मे जहां तक हो सके ग्रामीण क्षेत्र पर नये कर न लगाये जायें, 
जबकि सभी अर्थशास्त्री और झायोग यह कहते हैं कि नये करों के भारोपर के 
लिये केवल प्रामीण क्षेत्र ही! वचा है। परन्तु अभी तक फार्मर्ल लॉबी का संगठन स्पष्ट 
रूप में दिखाई नही पड़ता | पु ७ 
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श्रध्याय १८- प्रजातांन्रिक नियोजन 


अप्रैल १६६६ में चौथी पंचवर्षीय योजना का जो झालेख नेशनल डेवलपमेंट 
कोसिल के सामने विचारार्थ रखा गया उसमें आधारभूत घ्येय यह बताया गया है-- 
ऐसे पगो द्वारा जनता के जीवन स्तर को चेग से ऊपर उठाना, जिनसे समता और 
सामाजिक न्याय को भी प्रोत्साहन मिले । इसमे प्रस्तावित है कि विकास कार्य की 
गति भे इस प्रकार वृद्धि की जाये जो कि आत्म-निर्भरता की ओर उन्नति और 
स्वायित्व से सगत हो । योजना के प्रारूप में बल साधारण व्यक्ति, कमजोर वर्गों 
और विशेषाधिकारहीत समूहों पर दिया गया है। इसके सामाजिक लक्ष्यों में 
झाधथिक विपमताग्रो और प्रादेशिक असन्तुलनों को कम करके अ्रधिक समता लाने 
को सम्मिलित किया गया है। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये योजना में विहित किया 
गया है : 
(१) नियोजन के परिणामस्वरूप आय और घन में अधिक समता 
आनी चाहिये | 
(२) झायों, धत ओर आाथिक शक्ति के केन्द्रीकरण (0०7०९॥- 
7907) में प्रमतिशील कमी होनी चाहिये । 
(३) समाज के विशेषाधिकार हीन वर्गों से अनुसूचित वर्गों और 
जनजातियों को विकास से भ्रधिक लाभ पहुचे । 
अत. योजना में इस आवश्यकता पर बल दिया गया है कि सामाजिक झौर 
झाथिक सस्था्रो को इस प्रकार से पुन, ढाला जाये कि सामाजिक न्याय की दिशा 
में वेगपूर्ों विकास हो सके । जहाँ तक योजना की वृह॑त्‌ रूपरेखाग्रो का सम्बन्ध है, 
इसमें २४,००० करोड़ रु० के व्यय की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिसमे से १४,००० 
करोड़ सावंजनिक क्षेत्र (200॥0 ४७०६०) के लिए रखे गये है। इससे ग्राशा की 
जाती है कि यह ५-६ प्रतिशत वापिक विकास की गति (5 [0 6 फुशाएशा 
शधाए4 786 ० 0७४60) को पंंदा कर सकेगी ( जेंसा कि होना चाहिए था, 
बल कीमतो की स्थिरता शौर प्रात्म-निर्भरता की ओर निर्णायक प्रगति पर है। - 
छ्छ 


श्रष्याय १६ और २०: वेदेदिक नीति 


कच्छ सीसा निर्धारण के बारे में समकौता--कच्छ सीमा निर्धारण कार्य 
(ए८णबा८8॥0॥ 0 प6 हए॑टा छ07790279) पूर्ण हो जाने पर भारत और 
पाकिस्तान के बीच उत्पन्न हुए सीमा विवाद का अन्तिम हल निकल प्राया है और 
दोनो देशो के बीच समझौता हो गया है । सीमा समभौते से सम्बन्धित झलेखों पर 
(जिनका आधार अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायाधिकरण का पच निर्णय-4 ०70 ०ी 6 
णालगग्र4४००७। प्॒ं०घ४७।) है, ४ जुलाई १६६६ को हस्ताक्षर हुए । श्री छागला 
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के मतानुसार पंच-निणंय राजनीतिक है, किन्तु श्री सीतलवाद के मत में पच-निर्णय 
न्यायिक है | 
१६६६-७० में संकाय सहायता (0०॥8०४०४ #0)--२४ मई १६६६९ 
को जारी की गई एक विज्ञप्ति मे विश्व बेक ने कहा है कि पेरिस में हुई भारत- 
सहायता सकाय (कवंत-]तर08 (0॥50007) ने भारत के लिए परियोजना 
सहायता (९7०४० ४$४888706) में वृद्धि की आवश्यकता को माना है और 
भारत की ४०० मिलियन डॉलर की सहायता के लिए आर्थना को उचित स्वीकार 
किया है। सकाय ने ७०० मिलियन डालर अन्य सहायता (०॥-०7०९८६ ह७४३- 
[90०६) के रूप में देने का निर्यय किया । सकाय के निणंयों का भारत में स्वागत 
किया गया । सकाय की बैठक में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के मुख्य 
प्रतिनिधि, ने ५ जून को पत्रकारों को बताया कि भारत १,१०० मिलियन डॉलर 
(८२६ करोड़ रुपये) की सहायता को चालू वर्ष में ही प्रयोग करेगा । 
विकास दशी में वेंदेशिक सहायता (झणक्ं४8० 4४9 गे॥ 0०ए९४०एगला८ 
706०80५)]--सन्‌ १६६२ में स० रा० सध की जनरल एसेम्बली ने एक श्रस्ताव 
द्वारा यह सिफारिश की कि विक्रतित देश अपनी राष्ट्रीय प्राय का १ प्रतिशत 
विकासशील देशो की प्रावश्यकताग्रो को पुरी करने के हेतु देने के लिये सहमत हो 
जायें। उस प्रस्ताव के साथ ही स० रा० विकास दश्शी, १६६०-७० (0. |. 
06ए०)०%४९८०६ 000080०, 4960-70) आरम्भ हुई । इस दक्ची के लिये स्वीकृत 
विशिष्ट लक्ष्य ये हैं : 
दक्शी के अन्त तक प्रत्येक विकासशील देश सारपुणं विकास की 
गति, कम से कम ४ प्रतिशत वापिक प्राप्त करे; कृषि में कमर से कम 
४-५ प्रतिशत वापिक की झौर कारखानों के उत्पादन में १३ प्रतिधत की 
विकास गति प्राप्त करे । 
श्री जी० एन० माधी के मतानुसार विदेशी सहायता की वर्तेमान मात्रा से 
भी काफी भ्रच्छे परिणाम प्राप्त हो जाते, यदि सहायता को सहायता की भावना 
से दिया जाता । समय बीतने पर मानवतावादी प्रयोजन का स्थान वाशिज्यिक 
प्रयोजनों ने ले लिया और ऐसे तरीके ग्रपनाये गये जंँसे मूद की उच्चतर दरें, कम 
समय में ऋण की अदायगी, शर्तों से बधी सहायता, सहायता में दी जाने बाली 
वस्तुप्रों का देने वाले देशों के जहाजों द्वारा भेजा जाना, जिनके परिणामस्वरूप 
सहायता का वास्तविक मूल्य उत्तकी मात्रा से भी चीचे गिर गया । इस प्रकार सुद 
की रकम भौर भदायभी के रूप मे प्राप्त सहायता प्लोर निर्यात की गई वस्लुप्रों से 
प्राप्त आय का लगभग १/४ ठो उद्दायता पाने वाले देशो को शौष्न द्वी देना पड़ा | 
शर्तों से बधी सद्दायता के तरीके द्वारा विकसित देशों ने सहायता पाने वाले देशों 
को विवश किया कि वे सहायता देने वाले देशो से ही वस्तुएँ खरीदें, जिनके लिए 
उन्हें खुले बाजार के मूल्य से २०-३० प्रतिशत प्रधिक कौमत देनी पड़ी । पराविस्‍्तान 
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में किये गये एक अध्ययन (80858 8009) द्वारा हिसाव लगाने पर पता 
लगा कि सहायता के झर्तों से बधने के कारण वास्तविक सहायता ३० प्रतिशत 
कम रही ॥7 
भारत को वेदेशिक नीति--कुछ नये पहलू झ्ौर उनकी झालो चना---सो वियत 
सघ द्वारा पाकिस्तान को शास्त्रों की सहाया (5०शंध। 8४08 &ै१ ॥0 9205) 
जब १६६८ में सोवियत सध की सरकार ने पाकिस्तान को शस्त्रो की सहायता देने 
का निर्णय किया तो भारत में उसकी बडी आलोचना की गई औ्रौर भारत सरकार 
ने भी-चिन्ता प्रकट की । चाहे सोवियत सरकार का लक्ष्य विश्व के इस भाग में 
शान्ति बनाये रखना श्र एक नये शक्ति-सन्तुलन की रचना करना हो, किन्तु इस 
कार्य भे वास्तविक सफलता तब तक नहीं प्राप्त हो सकती जब्र तक प्राकिस्तान 
भारत को अपना प्रमुख अथवा एकमात्र शत्रु समभने की नीति का पत्यिग न करे । 
सोवियत सघ के नेताग्रों का चाहे कुछ भी विश्वास हो, भारतवासी तो यहू विश्वास 
करते है कि पाकिस्तान को जो शस्त्र मिल रहे है, वह उनका प्रयोग ग्रउनी इच्छा 
के अनुसार कर-सकेगा । यदि पाकिस्तान ने उनका प्रयोग कभी किया तो वह झवद्य 
ही भारत के विरुद्ध क्रिया जायेगा, क्योकि पाकिस्तान चीन से शत्रुता मोल नही 
लेना चाहेगा भौर किसी ऐसे संनिक गठबन्धन में भी सम्मिलित न होगा जिसका 
मुख्य उहंश्य भारत के विरुद्ध सेनिक कार्यवाही न होकर चीन या स० रा० अमरीका 
के: विरुद्ध ऐसी कार्यवाही हो । 
परन्तु हमें इस सम्बन्ध में दो बातों का ध्याव रखना चाहिए। प्रथम, 
“सोवियत सरकार ने ऐसा निर्शय करने से पुर्व॑भली प्रकार धनुमाव लगा लिया 
होगा कि उसके निर्णय की भारत में क्‍या प्रतिक्रिया होगी । प्रश्व यह नही है कि 
मास्को को पाकिस्तान या भारत में से किसकी मित्रता अधिक प्रिय है। वास्तव 
में मास्को ने इस प्रकूर की छाँट नहीं की; सोवियत सरकार ने तो कदाचित यह 
सोचा कि पाकिस्तान को शस्त्रो के रूप मे दी जाने वाली सहायता के परिणामस्वरूप 
भारत में उत्पन्न नाराजगी का हल भारत को अधिक बड़े प॑माने पर दूसरे प्रकार 
की सहायता देने से निकल प्रायेया । ऐसा प्रतीत होता है कि सोवियत सरकार 
पाकिस्तान को उतनी सहायता देना चाहती है जितनी कि उसे अपने अ्रधिक निकट 
लाने के लिए प्रावश्यक हो और उसका इरादा भारत को पहले से भी अधिक मात्रा 
में प्रन्‍्य प्रकार क्री, सहायता देना है जिससे कि सोवियत सरकार को भारत में 
अपना विशेष स्थान वनाये रखने के लिए काफी हो 
दूसरे, हमे यह नहीं भूल जाना चाहिए कि सोवियत सरकार ने भारत की 
कितनी झधिक सहायता दी है । सोवियत सरकार,ने भारत को २००-३०० मिलियन . 
डॉलर के तो शास्त्र ही दिये हैं, जो परिष्कृत होने के साथ-साथ प्राक्मण पीर 
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प्रतिरक्षा दोनों ही प्रकार की सँनिक कार्यवाही के लिए अति उपयोगी हैं। हमारे 
बहुत से उद्योगों का निर्माण सोवियत सरकार की सहायता से हुआ है । सोवियत 
सरकार ने भारतीय व्यापार को प्रोत्साहत दिया है प्रौर देश में उत्पन्न झ्राधिक 
मनन्‍्दी (£0ज70एं० 72८८६४अं०४) के दौरान हमारे कारखानो में बनी वस्तुएँ खरीदी 
हैं, जैसे रेखवे बेंगत । कश्मीर के प्रइन पर भी हमे भव तक सोवियत सरकार का 
महत्वपूर्ण समर्थन भ्राप्त रहा है। अतएवं सोवियत सरकार के साथ मिप्रता बनायें 
रखने में ही हमारा हित है । 
हसोई में राजदूत को नियुक्ति का प्न्‍त्त ओर भारत-प्रमरीकों सम्दस्ध-- 
उत्तरी वियतनाम के राष्ट्रपति, होची मिद्ठ की मृत्यु के वाद भारत सरकार के 
विदेश मत्नलय की शोर से घोषित किया गया कि भारत हनौई में श्रपने राजनयिक 
प्रतिनिधि के पद को ऊँचा करेगा, अर्थात्‌ वहाँ राजदूत भेजेगा, जबकि दक्षिण 
वियतनाम के साथ सम्जन्ध पूर्ववत्‌ ही बता रहेगा। भव तक भारत सरकार ने 
उस देश के दोनों भागो के बीच समता का सम्बन्ध बनाये रखा है; भत. नये 
विशेय से स्पष्ट है कि भारत सरकार ने उत्तरी वियतनाम को भ्रधिक महत्व देवा 
चाहा है। जैसा कि स्वाभाविक था। इस निर्णय की प्रतिक्रिया सयुक्त राज्य प्रमरीका 
में भारत के विपक्ष में हुईं । वहाँ पर का्ग्रेस (विधान मण्डल) के प्रभुख सदस्यों और 
सरकारी प्रवक्ताओशों ते भारत की इस भेदपूर्ण नीति की आलोचता की औ्ौर ऐसी 
सम्भावना उत्पन्न हुई कि कांग्रेस भारत को दी जाने वाली सहायता'में कटोती 
करेगी, यदथ्ववि प्रव ऐसा नहीं हुश्रा है । 
फिर भी, दोतों देशों के वीच इस प्रइतन पर मतभेद पंदा हुमा और सरकार 
को अमरीकी अधिकारियों को प्रपना हष्टिकोए्ट समझाने में कठिनाई का सामना 
करना पड़ा। प्रक्तूबर में भारत के विदेश मन्त्री, श्री दिनेश सिह झमरीका गये 
ओर वहाँ के विदेश सक्रेटरी से वार्ता की। उसके वाद भारत सरकार के एक 
प्रवक्ता ने कहा कि ध्मरीकी सरकार ने यह सहर्प स्वीकार किया कि भारत को 
किसी पअन्य देश में राजदूत नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। उत्तके मतानुप्तार 
अ्रमरीकी विदेश विभाग (969वधयाव्य४ ० 8290८) ने ऐसा अनुभव किया कि 
इस प्रकार के निर्णय के लिये वर्तमान समय उपयुक्त नहीं है । वास्तव में प्रमरीका 
की भोर से भारत सरकार के निर्णय का जोरदार विरोध किया गया और कांग्रेस 
के प्रमुख सदस्यों ने भारत को दी जाने वाली आाधिक सहायता में बड़ी कटौती 
करने के विचार का समर्थेव किया । 
यहू सब है कि भारत सरकार पर भ्पने निर्णय को बदलने के लिये 
अमरीकी सरकार ने दगाव नही डाला; परन्तु भरती नाराजगी अवश्य ही प्रनिव्पक्त 
को । झमरीका के विदेश सेफरेंटरी, मि० रोज ने भारत के राजदूत, थरी दी० एन० 
कौल का ध्यान इस दात पर दिलाया कि भारत के निर्णुय का कांग्रेस के सदस्यों 
पर मुप्रभाव पड़ेगा झोर भारत को दी जाने वाली सहायता में कटोती को जा 
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सकती है। भारत के विदेश्ष मन्‍्त्री भ्लौर अप्ररीकी विदेश सेक्रेटरी के बीच हुई 
वार्ता के उपरान्त भारतीय प्रवक्ता ने कहा कि श्रमरीकी प्रशासन वियतनाम में : 
किये गये भारतीय प्रयत्नों के इरादों के वारे मे सन्देह नदी करता है। उसमें यह 
भी कहा गया कि झमरीकी विदेश विभाग “हनौई के साथ सचार के माध्यम' के 
रूप में भारत के महत्व को स्वीकार करता है। परन्तु कुछ आलोवकों का मत है 
कि भारत ने उपर्युक्त निर्णय सोवियत सध के प्रभाव में किया है। इस मत का 
इस बात से भी कुछ समर्थन होता है कि भारत के विदेश मन्त्री ने मास्को द्वारा 
सुझाई गई एशिया सुरक्षा योजना' का भी भ्रनुमोदन किया है । 


रबात (मोरबको) में इस्लामिक सम्मेलन ([झगा0 00॥थि४०९० ४६ 
१४08/)--इस प्रश्न पर भारत की वेदेश्षिक नीति की देश में व्यापक आलोचना 
हुई है और जनसघ व स्वतन्त्र पार्टी तया काग्रेत सलदीय प्रार्टी का एक झग (कांग्रेस 
संगठन के समर्थकों का समूह) सरकार की रबवात में झ्सफलता के प्रशव पर 
श्री दिनेश सिह, विदेश मत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश करने का विचार 
कर रहे हैं। इस घटना से सम्बन्धित कुछ तथ्य इस प्रकार हैं--२१ शझगस्त को 
इजराइल में स्थित इस्लाम के प्रस्तिद्ध धामिक स्थान--पभल अवसा मस्जिद--मे एक 
आस्ट्रे लियन यात्री ने आग लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप मस्जिद को भारी क्षत्ति 
पहुँची और सभी देशो के मुसलमानों ने इस कार्य के लिये इज॒राइल सरकार की 
निन्‍दा की तथा उसके विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किे । जहाँ तक मस्जिद में आग 
लगाने का प्रदन है, विश्व के सभी विचारवानु व्यक्तियो में इस कार्य की तिन्‍्दा की । 

उपरोक्त घटना के बाद मुस्तिम देझों के राज्य अध्यक्षों का एक इस्लामिक 
शिखर सम्मेलन (उ84ाग० 5एग्राणाों; 0०ए०वटिथआ००) रबात (मौरक्को) में इस 
प्रश्न पर विचार करने के लिए आयोजित किया गया । इस सम्मेलन में इस्लामी 
देशों झ्ौर इस्लामी प्रदेशों की सरकारो के अध्यक्षों को भाग लेने के लिए: प्रामन्त्रित 
किया गया । अतः भारत को इसमें भाग लेने के लिए कोई निमन्त्रण नहीं भेजा 
गया | परन्तु भारत सरकार ने इसमे भाग लेने के लिए निमन्त्रण पाने के हेतु 
विशेष प्रयत्न किये झौर उसे भी निमन्त्रण मिल गया। भारतीय प्रतिनिधि मण्डल 
के नेता के रूप में भारत सरकार के उद्योग मत्री, श्री फखरुद्दीन पली अहमद को 
ज्ेजा गया । -भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का अन्य प्रतिनिधि मण्डलो की भाँति मान्य 
नियमो के भ्रनुसार स्वागत भी नही हुआ । उसके भ्रति अपमानजनक व्यवहार क्रिया 
गया और एक दिन तो उसे पीने का पानी भी नही मिला तथा खाना भी असाधारण 
देरी से बिलाया गया | पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भारत के प्रतिनिधिमण्डल द्वारा 
सम्मेलन में भाग लेने का इतना जोरदार विरोध किया कि सम्मेलन ने यह श्रस्ताव 
पास किया कि भारतीय प्रतिनिधि मण्डल सम्मेलन्त मे भाग न ले। फिर भी 
प्रतिनिधि मण्डल और उसके नेता वहाँ ठहरे रहे, ; यद्यपि वे सम्मेलन में भाग तर 
ले सके । हु 
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भारत लोटने पर श्री फलखरुद्दीन श्रली अहमद मे रवात में किये यये अयमान- 
जनक व्यवहार के बारे मे इतना रोप प्रकट किया कि उन्होने भारत की वैदेशिक 
नीति द्वारा नई दिशा अपनाने तक की बात कही । परन्तु सरकार के कुछ समर्थको 
ने इस पर भी यह मत प्रकट किया कि भारत का अपमान नही हुआ तथा दोप तो 
सम्मेलन के श्रायोजकों का है। यह बड़ी ही अजीब श्रौर नासमभी की बात प्रतीत 
होती है कि भारत ने, जिसका सविधान धर्म-निरपेक्षीय है और जिसकी बहुसस्यक 
जनता भी गंर-मुस्लिम है, सम्मेलन में भाग लेने के लिए निमन्त्रण प्राप्त करने के 
लिए विशेष प्रयत्न किया ! जेसा कि चलन पड गया है, भारत सरकार के प्रवक्ताश्रो 
ने पाकिस्तान की चालों को दोपी ठहराया । 
समभ मे नही भ्ाता कि ऐसे सम्मेलन मे भाग लेने से भारत को वया लाभ 
होने वाला था जहाँ तक भ्ररव-इज रोइल विवाद का सम्बन्ध है, इस बारे में भारत 
की नीति और हृष्टिकोश सुविदित हैं । परन्तु क्या भारत मुख्यत घामिक भावना 
से प्रेरित इस्लामी-सम्मेलन में स्वीकृत किये जाने वाले प्रस्ताव का, जो कि मुस्लिम 
देशों की जनता के इस्लामी भावों को उभारने वाला हो, समर्थन करता । यह 
विश्वास नही किया जा सकता कि सम्मेलन केवल यह भाँग करता कि इजरायली 
सेनापें युद्ध से पूर्व की सीमाश्रों के पीछे हट (जिसका कि भारत भर विश्व के प्रभेक 
देश समर्थन करते है) । सम्भावना तो यही थी कि सम्मेलन में भाग लेने वाले 
भ्रधिकतर अरव व इस्लामी देश इजराइल के अस्तित्व को मानने से इन्कार करते 
झ्ौर यदि ऐसा होता तो भारत की सम्मेलन मे क्या स्थिति रहती । जिस प्रकार का 
समर्थन श्रल-फतह (पैलेस्टीम के राष्ट्रवादी भ्ररव झरणाबियों का ग्रात॒कवादी 
समठन) का श्री फखरुद्दीन भ्रली अ्रहमद ने क्रिया श्रोर उसके प्रतिनिधियों का जिस 
प्रकार से भारत के विदेश-मन्त्री श्री दिनेश सिंह ने स्वागत किया, उससे तो ऐसा 
” लगता है कि भारत सरकार इजराइल द्वारा प्नरव प्रदेशों १र आधिपत्य भोर 
इजराइल के अस्तित्व को ग्रस्वीकार करने के वीच स्पष्ट प्रन्तर को भुत्रा रही है 
« क्योकि भारत सरकार की नीति पहली बात के समर्थन की है न कि दूसरी बात 
की । ऐसा होने पर भी भारत सरकार के ज्येप्ठ मन्त्रियो ने स्व-घोषित प्रातकवादी 
: संग्रठव की सराहना की और उसके श्रत्ति समर्थन भी पग्रभिव्यक्त किया | भ्रारत में 
अ्रल-फतह के प्रतिनिधिमण्डल का अनेक स्थानों पर उत्साहपूर्ण स्वागत किया गया 
और उसका व्यापक प्रचार भी हुप्रा । यहाँ यह भी उल्लेसनीय है कि भारत विरोधी . 
तत्वी मे जम्मू-कश्मीर में अ्रल-फलह के नमूने पर कार्यवाहियाँ संचालित करने का 
निर्णय किया है | इस दृ्टि से भारत की पश्चिमी एशिया के बारे भे वंदेशिक ने 
बद्धिपूर्ण मात्रा में प्रजीव प्रथवा भसयत प्रतीत होती है । 8छ 





श्र ) भारतोय गासन प्लौर सजनोति 


भ्रध्याय २१. उपसंहार । 

बढती हुई माम्प्रदायिकता और प्रादेशिकता की भावनाप्रों ने देश की राफ्रीर् * 
एकता के लिए ग्रम्भीर खतरा पँदा कर दिया हे । इस सम्बन्ध में हम तोन ठातों का 
सक्षेपर भें कर्णन करता प्रावश्यक समभते हैँ--(१) गुजरात में हुए हाल के बाग 
दायिक दगे, (२) तेलगाना (पृथक राज्य) को माँग भोर (३) चण्डीगढ़ वे भासड़ा- 
नागल पर शधिवार के लिए पजाव व हरयाना के बीच गम्भीर विवाद । इल 
बालो (तथा पश्चिमी वगाल में मावमंवादी दल की हिसके गतिविधियों भौर 
के दो गुटों के बीच प्रापमी संघर्ष) में हिंसा का प्रयोग दुद्धिपुर्ण मात्रा में हो 
है । इससे तो प्रजातन्त्र वी स्थिरता को भी गम्भीर सतरा पंदा हो गया है।॥«र 
इन सब बातों के परिणाम देश की प्सण्डता ओर विकास की गति के लिए भत्यत्व 
भगकर व हानिकारक हो सकते हैं । 


(१) गुजरात में साम्प्रराधिक दंगे--महमदाबाद (गुजरात) में स्वतत्तवा 
के बाद सबसे भयकर साम्प्रदायिक दगे १८ सितम्बर, १६६६ को प्रारम्भ हुए जबकि 
जगप्ननाथ सन्दिर पर प्राकृमण| किया गया प्रौर हिस्दू सन्‍्यासियों के प्रति, जो 
२०० गायें ले जा रहे थे, एक मुस्निम जयूस ने (जों एक घामिक समारोह मे भाश 
लेने जा रहा था) बुरा व्यवहार किया । लगभग एक माह पूर्व एक ठेले से टक्कर 
हो जाते: पर एक कुरान की प्रति नीचे गिर गई थी और उसके लगभग १५ दिन 
बाद रामशयएा का निरादर किया गया था। १६ पित्म्बर को दोनों प्रमुख सम्प्रदायों 
के समूहों के दीच मुठभेड हुई प्रौर चार क्षेत्रों मे कपर्यू लगाया गया । २० सितम्बर 
को झाग लगाने, छुरेब्राजी, गोली चलाने, दुकानें तोड़ने प्ादि की तग्रभर ४०० 
घटनाये हुई । दग्रे कई दिन तक उसे झौर अहमदावाद के अतिरिक्त प्रन्य स्थानों पर 
भी झशोभनीय घटनाये घटी | 

स्वग्ट्र>मन्त्री श्री चद्धाण ने दुगा-प्रस्त क्षेत्रों का २४ सितम्बर को दौरा 
किया और' प्रगले, दिन प्रधान-मन्त्री श्रीमत्ती गंधी ने भी दोरा किया। प्रधान-मन्ची 
मै पीड़ित व्यक्तियों व. उनके परिवारों की सहायता के लिए |प्रधान-मन्त्री सहायता ५ 

ग्रेष से एक लाख रुपये के अनुदंन की भी घोषणा की ।, ८ प्वतुबर को नई दिल्‍ली 
आभ्तरिक मामलो की ससदीय समिति: (ए०7४०.४॥४० (०एापा(6६४ ०६ ९ 
एश)9प्राध्या णा प्र00० #शथिं।$) को सम्बोधित करते हुए गुजरात सरकार की 
बड़ी आलोचना और निन्‍दा की क्योकि वहू भ्रहमदाबाद में समय पर पाशविक मार- 
काठ को रोकने में प्रतफल रही ३ 

गुजरात में हुए दगों की निष्पक्ष रूप से जाँच की जानो चाहिए जिससे कि 
उसके कारणों का ठीक-ठीक पता लग सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को घट । 
मे रोकने के लिए सभी झ्ावश्यक ओर कठोर प्र उठाये जा सकें। साम्प्रदायिक 
दगो के भयकर और नष्टकारी परिणामों को हमे भुलाना नहीं चाहिए। प्रत्येक 
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है 2 को यह ध्यान .रखना चाहिए कि भारत सभी का है और सबको उसके 
६ दर होना झ्रावश्यक है । साम्प्रदायिक झ्रधार पर भेदभाव करना सविधान 
7 यप्याभृत मूल अधिकारों और धर्म-निरपेक्षता के घ्येय का उत्लधन करना है, 
टी ्ेबल दण्ड्ाय अपराध ही नही वरव्‌ राष्ट्रीय एकीकरण के लिए घातक भी है । 
ग देगों के लिए किसी एक सम्प्रदाय को दोषी ठहराना उचित नहीं श्रतीव होता 
ः 
| 
ः 





ञू सिद्ध. हो जाए । जो भी व्यक्ति या' समूह ऐसे दगो झोर ताम्प्रदायिक्ष 


'पूते के लिए उत्तरदायी हों उन्हे कठोर से कठोर दण्ड देवा चाहिए। +* 


'. खिंरर १४ व १६'को राष्ट्रीय एकीकरण परिषंद्‌ (]२४६००३ ॥788- 
४४१४ 0एणलं।) की स्थायी समिति (डब्यवा78 (0०707772०) ' की बैठकों हुई । 
स्लो श्रीमदी' इन्दिरा गाधी ने समिति के समक्ष अपने भाषश में कहा कि 
डोप छग-संघ के प्रमुख थी गोलवलकर ने अ्रपनी पुस्तक में लिखा है कि भारत 
पगिफोंश पहलू राष्ट्र की घारणा' के ग्राधार पर हो सकता है । उन्होंने जनसप 
'अतिनिधि थ्री भहाबीर से उसका स्पष्टीकरण करने को कहा । श्री महावीर ने 
पे दिया कि उस वाक्य को सदर्भ से श्रलग नहीं पढ़ना चाहिए । साथ में उन्होंने 
मै तक दिया कि सरकार ही साम्प्रदाधिक तनाव में योग देती है, ज॑ता कि 
(जात में इस्लामी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए निमस्त्रण स्वीकार 
रा किया। ओ महावीर ने समिति द्वारा श्रकागित . किये जाने वाले वक्तव्य मे 
>नेतर इन, शब्दों के प्रति ब्राक्षेष उठाया--/हम,इस' विचार के फ्रेलाने की 
$ मिन्‍्दा करते हैं कि किसी श्रल्पसस्यक समुदाय का भारतीयकरण किया जाए 
! पते देश छोड़ते के लिए वाध्य किया जाए ।” श्री महाबीर ने यह भो कहा 
िव्य में यह भी हवाला होता चाहिए कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक 
गिल र संहिता (ए0श (००८) हो, परन्तु उनके मुझाव को स्वीकार वही 
3गया | 


* श्रोमती गाधी ने श्री महावीर ढारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध करते हुए 

! हि मुमतमानों से प्रपने को देश के साथ मिला दिया है गौर उन्होंने चकटकाल 
बज "नी बफादारो, का अमाश दिया है । श्री जयप्रकाश नारायण ने गुजरात मे 
4 ५) उपरसान्त,दिये गये भपने भाषरा-का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि 
| ने के पाम्पदायिक दगों के लिए हिन्दू और मुस्लिम दोनों ही सम्प्रदायवादियों 
गो करे यहराया है। जनंसेख्या की झदला-वदली की माँग को उन्होंने मुलंताएू्ं 
६. स्पायी समिति द्वारा अगीकृत वक्तव्य निम्न प्रकार है-- 
न राष्ट्रीय, एकीकररा परियद्‌ की स्थायी समिति हाल ही में गुजरात 
४ हूं. पट साम्प्रदायिक हिसा के प्रति प्रति भव की भाववा मभिव्यक्त करतो 
रे साम्प्रदायिक सामझ्जस्थ भोर सदुभावना को, जो कि दस्रारे 


' '-निरपेक्षीय अ्जातस्त के भ्राधार हैं, को गम्भीर घवका ज़गाया है। उत 
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सभी को जिन्हें कप्ट सहने पड़े: हैं,, समरिति-भ्रपनी श्रोर से गहरी सहातु- 
भूति का सन्देश भेजती है । , 5. «के बल 5 है 
स्थायी समिति, का०मत' है क्लि, साम्प्रदायिक: संधर्प भ्रौर खण्डन का, 
मुकाबला करने. के लिए: प्रभावी झस्त्र सभी राजनीतिक दलों द्वारा साम्प्र- 
दायिक मित्रता और ,सामम्जस्य के पक्ष मे जनसाधारण का,सयुक्त श्रभियाव 
और शिक्षा है ।, हम इस बात का कड़ा विरोध करते हैं कि किसी भी पल्प- 
सख्यक़ समुदाय, की उसे देश्वर्भाक्तहीत ग्रथवा,, किसी विद्वेश्वी ध्क्ति' का 
प्रभिकरण कहकर मिन्‍्दा की, ज)ये , इसके बसुवर हीहम इस, विचार के 
भी विरोधी है कि किसी प््पसख्यक समुदाय का. भारतीयकरण न्होता 
आवश्यक है, भ्रन्यथा उसे देश ख्ोड़कर जाने पर वाध्य किया जायेगा.) « 
साम्प्रदायिक पागलपन, के द्वौराव कभी-कभी लोग ऐसी-ऐसी पअनुत्त र- 
दायित्वपूर्णा बातें कह देते हैं जंसे कि हिन्दू-मुस्लिम समस्या का हल जन- 
सख्या की प्रदला-वदली है । सुमिति का यह पक्‍क्रा:मत, है कि ऐसे विचारों 
का खुलकर विरोध ,करना ग्रावृश्यक है क्योरि,प्ें केवल .धर्म-निरपेक्षता , 
और, राष्ट्रीयता' की. हमारी धारणा से परूर्यातया श्रसगत ही नहीं हैं. वरनू: 
हमारे देश को एकता और सुरक्षा के लिए हानिकारक भी.हैं॥ « + है 
धर्म-निरपेक्ष .प्रज़ातन्त्रात्मक देश में सभी प्रल्पसख्यकों वो, चाहे वे 
धर्म, जाति या,ज़नजाति पर,ग्राधारित हों,,इस वात का श्राश्व[सन्‌ देना, 
आवश्यक है'कि उनके उचित*हितों--जीीवन, सम्पत्ति और सम्मान की 
उचित रक्षा की जायेगी । अल्पूसख्यक समुदाय के साम्प्रदाभिक-तत्वों द्वारा/ 


, »» साम्प्रदायिक ग्रावेगों और ,पृथकतावादी भावों को भड़काने वाले प्रयत्नों 


ज 


* का डट॒कर मुकाबला किया जायगा। वे देश; की एकता झोर- प्म-. 
निरपेक्षीय आधार के लिए हानिकारक होने के भप्रतिरिक्त स्वय भ्रल्प- 
सख्यक .समुदाय के हिंतो को खतरे में डालने वाले हैं। ५ *४ 

सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह साम्प्रदायिक घृणा और शत्रुता: 

.का किसी भी प्रकार से प्रचार किये, जाने. के विरुद्ध कठोर कायंवाही करे। , 
प्रशासनिक अभिकरखों को कुड़ाई झौर शीघ्नता से साम्प्रदायिक झान्दो- * 
लन और उत्तेजतापुरो “कार्यों को, जो कि साधारणतया साम्प्रदायिक . 
गड़बडों के पूर्व होते है,! दवा दे । , श्रशासत का यह भी कर्तव्य है।कि जो 

* व्यक्ति साम्प्रदायिक दगों के दौरान चूठ-मार, कध््ल ओर आ्राग लगाते के 
कार्यों में भाग लेते. पकड़े जाये, उन्हे निरोधक दण्ड दिया जाये। जनता 
का यह कत्तंव्य है और विशेष रूप :से सभी राजतीतिक दलो का किःवें ; 
सरकार द्वारा साम्प्रदोयिक हिंसा को दवाने और ऐसे लोगो के विदृद्ध *' 
स्थाधिक कार्यवाही करने मे, जी कि ऐसे दगो-में' अपराध करें, कठौर:; 
कार्यवाही का समर्थन करे | है भ्‌ 
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अधिकारियों की सहायता के लिये सेना को भी बुलाया | उत्त दिन हैदराबाद में 
पृथक तेलंगाना राज्य और एकीकृत आन्ध्र प्रदेश के समर्थकों के वीच गम्भीर मुठभेड़ 
हुई। उसके बाद प्रधान मन्‍्त्री और स्वराप्ट्र मन्त्री राज्य के दोरे पर गये । ८ जून 
को स्वराप्ट्र मस्त्री ने एक वक्तव्य में अपील को कि लेलगाना में चल रही सभी 
आन्दोलनात्मक गतिविधियों को स्थगित कर दिया जाये, जिससे कि शांत बातावरण 
में समस्या का न्‍्यायोचित हल निकाला जा सके ६ है 

१ जून को तेलगाना के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें 
भारत सरकार से माँग की गई कि राज्य विधान सभा को ६ माह के लिये नित्स्वित 
करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाये । २६ मई को भारतीय क्रांति दल की 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव में पृथक्‌ तेलगाना राज्य की माँग का समन 
किया । पृथक राज्य के लिये भ्रन्दोलन ने प्रबल रूप धारण किया भौर उसमें (सा- 
पूर्ण घटनायें भी घटी । कुछ समय से आन्दोलन निलम्बित अजस्था में है। तेलगाना 
प्रदेश के भ्रधिक्रतर नेताप्रों का यह कहना है कि १३ वर्ष के अनुभव के बाद वे इस 
निप्कपे पर ५हुंचे हैं कि तैलगाना का आन्ध्र प्रदेश के साथ किया गया विलीनीकरणस 
(शाश्य(थ) उनके हित में नही रहा है। प्रृथकताबादियों का यह भी कहना है कि 
उन्हे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त है। उनकी यह झ्राम शिकायत है फि प्रास्श्र' 
के निर्माण के समय ३ शर्ते स्वीकार की गई थी, जिनका ढीक से पालन नहीं हुआ 
है--(१) मन्त्रि-मण्ल में तेलगाना प्रदेश का उप-मुख्य भन्‍्त्री रहेगा; (२) तेलगाना 
प्रदेश की कांग्रेस कमेटी पृथक रहेगी; श्रोर (३) प्रादेशिक समिति प्रभावी रूप में 
कार्य करेगी । तेलगाना क्षेत्र के सरकारी सेवकों की सबसे बड़ो शिकायत यह है कि 
जो स्थान उनके लिये रखे गये हैं उन्हें भी प्रान्श्र क्षेत्र के सेवकों व अधिकारियों, से 
भरा जाता है। भारत सरकार को इस समस्या का सम्बन्धित पक्षों के मान्य नेताप्रों 
के परामर्श से शीघ्र ही सन्‍्तोषजनक और न्यायोदचित हल निझकालना चाहिये । 

(३) चंडोगढ़ भोर भाषड़ा-नांगल पर अ्रधिकार के लिये पंजाब व हरयाना 
में विवाद--इस विवाद कए मूल कारण तो पजाब का दो राज्यों में विभाजन है ( 
चडीगढ पर सीमा आयोग ने हरयाने के दावे को स्वीकार किया था, किन्तु पजावी 
इस निर्शय को स्तीकार नही करते, इसलिये भारत सरकार ने चण्डीगढ़ को पृथक 
संघीय क्षेत्र बना दिया झौर इसी प्रकार भाखड़ा नागल पर किसी एक राज्य को 
अधिकार नहीं सौपा। तभी से चण्डीगढ़ के प्रइन पर विवाद चल रहा है भोौर 
आपसी वार्ता द्वारा इस प्रइन का कोई सन्‍्तोपप्रद हल नहीं निकल सका है। 
प्रधान मन्त्री द्वारा इस प्रश्न पर पच-निर्णय देते का चुकाव भी विफल रहा, क्योकि 
दोनो विरोधी पक्ष इस बारे मे सहमत न हो सके । कुछ समय से श्रकाली दल झोर 
उमके प्रमुख नेता सन्त फतह मिंह ने चण्डीगई व भाखड़ा-नागल पर अधिकार के 
लिये जोरदार आन्दोलन चलाया हुमा है । इसी सम्बन्ध में एक भूतपूर्व काग्रेती नेता 
दर्णन (सह फंहमान ने प्रदशन किया हुप्र। था, जितक ७४ दिन के पनशन के बाद 


